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5 जुलाई, १993 को 25वें बपं में श्रवेश कर चुकी है। इस पश्रेवेधि में विश्व 
साहित्य के विभिन्न विषयो के उत्कृष्ट ग्रन्थो के हिन्दी अनुवाद तथा विश्वधिद्यालय 
के शैक्षणिक स्तर के मौलिक ग्रन्थो को हिन्दी मे प्रकाशित कर भ्रकादमी ने शिक्षको, 
छात्रों एवं अन्य पाठकों की सेवा करने का महत्त्वपूर्ण कार्य बिया है और इस प्रकार 
विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी मे शिक्षण के मार्ग को सुगम बनाया है ! 


अ्रकादमी की नीति हि दी मे ऐसे ग्रन्थो का प्रकशन करने की रही है जो 
विश्वविद्यालय के स्तततक और स्नातकोत्तर याठ्यक्रमो के प्रदुकु ल हो । विश्वविद्यालय 
स्तर के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रन्थ जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की 
व्यावसाथिकता की दौड़ मे अपना समुचित स्थान नहीं पा सकत हो, और ऐसे ग्रथ 
भी जो प्ग्नजी की प्रतियोगिता के सामने टिक नहीं पाते हो, थकादमी प्रकाशित 
करती है । इस प्रकार अकादमी ज्ञान विज्ञान के हर विषय में उन दुर्लल भानक 
भ्रन्थो को प्रकाशित कर रही है प्रौर करेगी जितको पाकर हिन्दी के पाठक 
लामान्वित ही नही गोरवान्वित मी हो सकें। हमे यह कहत हुए हष होता है कि 
झकादमी ने 375 से भी ग्रधिक ऐसे दुलंभ भौर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशव किया 
है जिनमे एकाधिक केन्द्र राज्यों के बो्डो एवं अन्य सस्थाग्रो द्वारा प्रुरस्कृत किये 
गये हैँ तथा भ्रनेक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अनुससित । 


राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी को अपने स्थापना काल से ही भारत सरकार 
के शिक्षा मन्त्रालय से प्रेरणा और सहयोग प्राप्त होता रहा है तथा राजस्थान 
सरकार ने इसके विकास मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ग्रत अकादमी अपने 
लक्ष्यो की प्राप्ति मे दोनो सरकारो की भूमिका के प्रति क्ृतज्ञता व्यक्त करती है । 


'मारतीय कृषि का अयंतत्र” के सशोधित व परिवर्धित पच्म सस्करणा को 
प्रकाशित करते हुए हमे अत्यधिक प्रसन्नता है । पुस्तक के प्रथम सस्करण का झच्छा 
स्वागत हुभा और इसे मारतीय कृषि अनुसधाव परिषद्‌, नई दिल्‍ली द्वारा 
'डॉ० राजेन्द्रश्रताद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। प्रस्तुत पुस्तक अ्थशास्त्र, कृषि 
अर्थशास्त्र श्रादि विषयो के स्तातक व स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों, राष्ट्रीय स्तर की 


(४) 


मित्िप्त प्रतियोगी परीक्षाप्रो में बैठी थाने छाभो एप प्रध्यापषों ऐसु पर्याप्त लागप्रद 
सिद्ध हुई है तथा हमे प्राशा है हि भपगे मबीन रुप भे और भी झ्रधित्र उपयोगी शिय 
होगी । पुरुतक भे एषि छत भी पिमिन्न रामस्थाओे उसे लिरागरण के उपाय, 
राम्यश्पित रारघारी भीतियों भादि गा विभाग तदरमेशगत एप एुबोप शै्ती मे बिया 
सगया है। 


हुग इसके रोसप' डॉ० एम० एस अंग्रयाण, जोमनेर मे प्रति अपना भाभार 
ष्यफ़ फरसे है । 


(डॉ. वेदप्रफाश) 
निदेशव' 
शाजरपान ऐन्दी ग्रन्प भगादमी 
जमपुर 


पंचम संस्करण की भूमिका 


पुस्तक के चतुर्थ सस्करण को कृषि के स्तातक, अर्थशास्त्र के स्नातकोत्तर 
एवं विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं मे सम्मिलित छात्नो एवं ग्रध्यापको 
द्वारा उत्साहंपूर्वक स्वागत के काररा श्रस्तुत पचम सस्करण प्रतिशीक्र बाजार मे 
आरा सका है । (स्तक के इस सस्करणा में नवीततम आॉकडो का समावेश करके अनेक 
अध्यायों में श्रावश्यक सशोघन किए गए हैं। कुछ ग्ध्यामों में नवीनतम सामग्री- 
नई कृषि नीति, झ्ाठवी पचवर्षीय योजना, बेरोजगारों के लिए रूडसेट क्र 
व्यवस्थापन के 'पी' सिद्धान्त एव कृषि उत्पादो के वैज्ञानिक विपणन नियम सम्मिलित 
की गई है । आशा है पुस्तक के इस सस्करण का भी विभिन्न स्तर की परीक्षाश्रो मं 
सम्मिलित होने वाले छात्रो द्वारा उत्साहपूर्वक्ष स्वागत बिम्मा जावेगा । 


--एन. एल श्रप्रदाल 


चतुर्थ संस्करण की भूमिका 


पुस्तक के तृतीय सस्करण का मी विद्याथियों एवं शिक्षका द्वारा उत्साह" 
पूर्वक स्वागत के कारण अल्पकाल मे सशोधित करके चतुर्थ सस्करशा प्रस्तुत करते 
हुए मुझे हप॑ का अनुमव हो रहा है । पुस्तक के इस सस्करण में नवोमतम प्रॉकडों 
एवं सरकार की घोषित नीति के प्रनुतार सशोधन करने के अतिरिक्त प्रमेक भ्रध्यायो 
में नवीनतम सामग्री भी सम्मिलित कौ गई है, जैसे-जवाहर रोजगार योजना, लागत 
सकल्पना के नए झाघार, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, हूरित क्राति श्रादि । 
“भारत में गरीबो' का नया अध्याय जोडा गया है । शभाशा है पुस्तक के इस सस्करण 
दा भी कृषि स्तातको एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओ्रों में बैठने थाले छात्रों तथा 
कृषि विकास एवं तीति से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा स्वागत किया जावेगा 


एन. एल प्रग्रवाल 
अ्ई, 990 


तृतीय संस्करण की भूमिका 


पुस्तक के द्वितीय सस्करण का विद्याथियो एवं शिक्षको द्वारा उत्साहपूर्वक 
स्वागत करने के कारण पुस्तक का यह सस्करण दो वर्ष के झल्पकाल में ही समाप्त 
हो जाने के फलस्वरूप आवश्यक सशोधन करके तृतीय सस्करण प्रस्तुत करते हुएं 
मुर्के हर्ष का ग्रनुमव हो रहा है । पुस्तक के इस सस्करण में नवीनतम ग्लॉकडो एवं 
सरकार की वर्तमान नीति को सम्मिलित करके पाठकों की झ्ावश्यकता एवं आशा 
के अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है । बीस सूत्री झाथिक कार्यक्रम का नया 
अध्याय भी जोड़ा यया है । 


आशा है कि पुस्तक के इस संस्करण का भी बी० एस-सी० कृषि, 
एम०एस-सो ० कृषि, अथंशास्त्र, एम ०ए० अधथेशास्त्र, विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी 
परीक्षाओं तथा वाणिज्यिक बैंको द्वारा कृषि वित्त अधिकारी के चयन के लिए 
प्रतियोगी परीक्षा मे बैठने वाले तथा कृषि विकास एवं कृषि नीति से सम्बन्धित 
व्यक्तियों द्वास स्वागत किया जावेगा । 


एन. एल. प्नग्रवाल 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


पुस्तक के प्रथम सस्करण का विद्याथियो एव. शिक्षको द्वारा उत्माहपृर्वक 
स्वागत करते के परिणामस्वरूप, पुस्तक का प्रथम सस्करण अल्पकाल में ही समाप्त 
हो गया । पुस्तक के प्रथप्र संस्करण को विश्वविद्यालय स्तर के कृषि विपय का 
मानक ग्रन्थ हिन्दी भाषा में उच्चकोटि का स्वीकार करते हुए, भारतीय कृषि अनु- 
सन्वान परियद, नई दिल्‍ली द्वारा डा० राजेन्द्प्रसाद पुरस्कार 978 प्रदान क्या 
गया है। विद्या्ियों के उत्साह एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ से राष्ट्रीय 
स्तर पर आप्त पुरस्‍कार से प्रेरित होकर पुस्तक का द्वितीय सस्करण पाठकों को 
आवश्यकतानुसार सशोषित करके प्रस्तुत कर रहा ज। 

पुस्तक के इस सस्करण मे कृषि क्षेत्र मे हो रहे दृतगति से विकास, उपलब्ध 
साहित्य एवं विश्वविद्यालयों एव राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के पाद्य- 
जम के ब्रन॒ुदू न सशोधन किया ग्रया है । पुस्तक में नवीमंतम आऑकड़ों को सम्मिलित 


योजनाएँ जैसे ग्राम अ्मिग्रहण योजना, वहुअमिकरण पहुँच, पग्रन्तरीय ब्याज दर 
नीति, इृपक सेवा समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नावाडई, राष्ट्रीय कृषि झ्रायोग की 
विभिन्न क्षेत्रो में की गई सिफारिशें, कृषि श्रमिको के विकास के लिए शुरू की गई 
योजनाएँ एवं छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य एवं परिव्यय को समाविप्ट किया 
गया है । हृषि क्षेत्र म तकनीकी ज्ञान के उपयोग से बढती हुई जोखिम एवं कृषि 
के क्षेत्र म मिनजुब कर कांये करने के महत्त्व के परिप्रेध्य मे पुस्तक मे 'कृषि बीमा! 
एवं “भारत में सहकारिता! अध्याथ जोड़े गए हैं। पुस्तक के अध्याय 2, 3, 4, 0 
एवं 20 को नवीनतम आन परिश्रेध्ष्य के सन्दर्म में पुन लिखा गया है। 

प्राशा है कि पुस्तक के इस सस्करण कया भी शिक्षको, बी० एस-सो० क्ष्षि 
एम० ए० अथंशास्त्र, एवं विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाप्रो-मारतीय 
प्रशासनिक सेवा, मारतीय वन सेवा, भारतीय आधिक सैवाओं मे कृषि भ्रथ्शास्त्र के 
विद्याथियों एव कृषि-विकास व कृषि नीति से सम्बन्धित ब्येक्तियो द्वारा स्वागत 
क्या जाएगा । 


एन. एल श्रग्रवाल 
जनवरी, 983 ह् 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


मारत जैसे विकासोन्मुख देश के श्राथिक विकास के लिए कृषि का विकास 
आवश्यक है । कृषि-विकास द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्री की उन्नति एव जौद्योगिक श्र्थ॑- 
व्यवस्था का निर्माण सम्मव है । कृषि विकास का स्तर ही देश की उन्नति का 
सूचकाक एवं आधिक सबृद्धि का भ्रतीक होता है। वर्तमान मे कृषि-परिवतंनों के 
सन्दर्भ मे कृषि से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के प्रामाणिक साहित्य का हिन्दी 
भाषा में अमाव है। राष्ट्रमाषा के माध्यम से कृपि-शिक्षा प्रदान करने में पाठूय- 
पुस्तकों का यह झ्रमाव विद्याथियो एव प्राध्यापको के सम्मुख प्रमुख समस्या है । 


प्रस्तुत पुस्तक 'मारतीय कृषि का अ्रधंतन्त्र' स्नातक एवं स्नातकीत्तर कक्षात्रो 
के विद्याधियों की पाद्यपुस्तक सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान मे रखकर लिखी गई 
है । इसमे भारतीय कृषि की विभिन्न रमस्पात्रो एड उनके समाधान से सम्बस्धित 
प्रामाणिक तथ्यो एव सरकार की नीतियो का तकंपूर्ण विवेचन किया गया है | कृषि 
समस्याप्रो से सम्बन्धित शोध-परिणामों को भी पुस्तक मे समाविष्ट किया गया है, 
जिससे आधुनिक प्रव्तत्तियो के सम्बन्ध मे विद्यार्थियों को सही जानकारी प्राप्त हो 
सके । मवीनतम उपलब्ध आ्रॉकडो का उपयोग करते हुए पाठ्यसामप्री को तकंसमगत, 
सुसम्बद्ध एव व्यावहारिक रूप मे प्रस्तुत किया गया है । 
देश के सभी विश्वविद्यालयों मे कृषि अर्थशास्त्र एवं फार्मे-व्यवस्थापन विषय 
क्ृषि-स्तातक एवं कृषि-अथंशास्त्र स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों मे अनिवाये 
विपय तथा एम ए प्रयंशासत्त्र मे वेकल्पिक विषय के रूप मे सम्मिलित है। भार- 
तीय प्रशासमिक सेवा, भारतीय वन सेवा, मारतीय आधिक सेवा, राजस्थान प्रशास- 
निछ सेवा झादि प्रतियोगी परीक्षाम्रो मे मो कृषि-प्रयंशास्त्र एक देकत्पिक विषय 
होता है । प्रस्तुत रचना कुषि-प्र्शास्त्र, फार्म व्यवस्थापन, कृषि-वित्त एवं कृषि 
विपणन व कीमतें विषय पर हिन्दी मे उपलब्ध साहित्य के झ्रमाव की पूर्ति की ओर 
एक प्रयास हैं । आशा है, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार एबं हरियाणा 
राज्यो के विद्याथियो के लिए जहा हिन्दी माध्यम से स्नातक एव स्नातकोत्तर स्तर 
पर क्ृृषि-अर्थ शास्त्र, फामं-ब्यवस्थापन, कृषि वित्त एव क्रषि विपणन ब कीमतें विषय 
का अध्ययन-अध्वापत्त किया जाता है, वहा यह्‌ पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । 
पुस्तक मे सरल हिन्दी का प्रयोग किया गया है जिससे पाद्यसामग्री को 
सहज में ही समझा जां सके । साथ ही विपय-प्ञात मे देज्ञानिक इप्टिकोण को निर- 
स्तर बनाये रखने का पूरा घ्यान रखा गया है ॥ तकनीकी शब्दों का हिन्दी रूपान्तर 


() 


भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी गब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित 
शब्दावली के झनुरूप किया गया है। अन्य शब्दो का हिन्दी रूपान्तर 'फादर कामिल 
इल्के' के झग्रेजी-हिन्दी कोष के भ्राघार पर किया गया हैं। पाठकों की सुविधा के 
लिए पुस्तक के अन्त मे पारिमाषिक घब्दावली दी गई है । 


पुस्तक लेखन की अनुज्ञा प्रदान करने एव झावश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने 
के लिए उदयपुर विश्वविद्यालय (वर्तमाद मे राजस्थान कृधि विश्वविद्यालय) के 
कुलपति का मैं हृदय से आभारी हैं !। डा० भार एम सिंह एवं डा० भार एस. रावत 
भधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, जोबनेर द्वारा प्रदत्त मार्ग-दर्शन एवं प्रेरणा के लिए 
मैं कृतज्ञवा ज्ञापप कर उऋण नहीं हो सकता। मैं डॉ० एस एस आचाय॑, सह- 
प्राध्यापक एवं विभागाष्यक्ष, कृषि अथंशास्त्र का विजेष आभारी हैं जिन्‍होते पाण्डु- 
लिपि के कई अध्यायों मे प्पमे सुभावों से मुरे लामान्वित किया है। 

उन सभी विशेषज्ञों एवं सांथियो, विशेष रूप से डॉ० बी एस राठौड़ 
प्राध्यापक, श्रीगिरीशचन्द्र, सहायक प्राध्यापक, श्री आर वी पिह, सहायक निदेशक 
अनुसन्धान के निष्काम सहयोग, प्रोत्साहन एक रचनात्मक सुझावों के लिए भी 
झतशता प्रदर्शित करता हैँ । लेखन में सहयोग के लिए श्री सीताराम पारीक, 
डॉ रामचन्द वर्मा, डॉं० माहनलाल पुरोहित एवं अनेक विद्यार्थी भी घन्यवाद के 
पात्र है । पुस्तक लेखन में जि विद्वानों की कतियो का उपयोग किया गया है उनके 
प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता झपना पुनीत कत्त'व्य समझता हूँ । 

पुस्तक के समीक्षक डा सी. एस बरता, 


विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रति भआामार प्रदर्शित के 
बहुत लाम हुआ । 


मैं पते परिवार के सभी सदस्यो का ऋणशी हू जिन्होंने इस कार्य को समय 
१२ पूरा करने एवं कार्य में झ्ाई कठिनाइयो में बचने के लिए मुझे हर सम्मव 
सहयोग देकर मुस्तोबतो का स्वय सामना किया है । 
उस्तक में कुछ कमियो एवं ब्रुटियों का रह जावा स्वामाविक है। अ्रवुद्ध 
प्राठको से झनुरोध है कि इस रचना को अधिक उपयोगी बनाने एवं कमियो/ब्रुटियो 
को दूर करने के लिए रचवात्मक सुझाव देकर अनुग्रहीत करें। 
जोदनेर 
ज्येष्ठ पूणिमा, 2034 एन. एत, प्रग्रवाल 
जून, ।, 977 
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अध्याय | 


कृषि-अर्थशास्त्र की परिभाषा 
एवं क्षेत्र 


प्रैश्रासत्र की एक प्रमुख शाखा कृषि-प्र्थशास्त्र है । पृथक विषय के रूप मे 
कृषि-ग्रथंशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरा््र में प्रारम्भ हुआ 
था | आधुविक क़षि एक व्यदसाय है । इसमे वे ससी उद्योग सम्मिलित किये जाते हैं, 
जो कृषि के विकास के लिए उत्पादत-साधनो को तिमित करते है तथा कृपि-गत पदायों 
का परिष्करण (प्रोसेसिंग) के द्वारा रूप परिवर्तित करते हैं । 


अर्ंशास्थ्र मे मनुध्य की घन से सम्बन्धित समस्त क़ियाग्रों का समावेश होता 
है। विभिन्न अर्थशास्त्रियी ने प्रंशास्त्र को विभिन्न शब्दी मे परिमापित किया है । 
शहमस्मिथ ने प्रथंशास्त्र को घन का विज्ञान कहा है । बाकर के धनुसार अर्थशास्त्र 
ज्ञान की वह शाखा है जो घत से सम्बन्धित है । मार्शल ले मनुष्य की ध्नोपा्जत एव 
धन के व्यय से सम्बन्धित समस्त क्रियाओं के अध्ययव का समावेश अर्थशास्त्र मे किया 
है। उपयु'क्त परिभाषाएँ सकुचित हैं क्योकि अ्रंशास्त्र मे प्राधिक क्ियात्रो के अतिरिक्त 
अन्य क्रियाओं का तथा सामाजिक मनुष्य के अतिरिक्त समाज के बाहर रहने वाले 
मनुष्य का अध्ययन भी होता है। वर्तमान में रोबिन्स द्वारा दी गई प्र्थशास्त्र की परि- 
भाषा का ही सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है । रोबिन्स) के अनुसार, “अ्थंशास्त्र बह 
विज्ञान है जो उद्दं श्यो एवं वैकल्पिक उपयोग बाले दुलंम सावनो के परस्पर सम्बन्ध 
के रूप मे मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है ।” 


अयंश्रास्त्र की उपयुक्त परिभाषा के अनुसार मनुष्य की ग्रावश्यकताएँ प्रनन्त 
होती हैं, भ्रावश्यक्रताओ की पूर्ति के साधन सीमित होते हैं श्नौर सीमित साधनी के 
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2/मारतीय कृषि का अर्थत्त्र 


अनेक उपयोग होते है | अत. अथंशास्त्र की प्रमुख समस्या है कि सीमित साधनों का 
कौनसी आवश्यकताओ्रो को प्रति में उपयोग किया जाये जिससे मनुष्य को अधिक से 
अधिक सन्तोध की प्राप्ति हो सके । इस प्रकार अर्थशास्त्र समस्त मानवीय क्रियाओं 
के झ्राथिक पहलुओ का अध्ययन करता है « विभिन्न ग्राथिक पहलुओं के विकास के 
साथ-साथ अर्थशास्त्र मे मी नयो-तयी शाखाएँ उत्पन्न हुई है, जिनमे से कृषि अर्थशास्त्र 
एक है । 

कषि-प्रथव्यवस्था की परिभाषा: 


कृपि-अर्थशास्त्र को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने म्िन्न-भिन्न शब्दो मे परिमापित्त 
किया है । प्रमुख विश्वेषज्ञो द्वारा दी गई कृपि-अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ निम्नाकित 
हैं- 

जौजियर* “कृषि अर्थशास्त्र क्रपिविज्ञान की शाला हैं जो कृषकों के यहा 
उपलब्ध विभिन्न उत्पादन साधनों के पारस्परिक एवं मानवेगत सम्बन्धों को नियमित 


करने की विधि का विचार करती है, जिससे उद्यमो मे अ्रधिकतम समृद्धि प्राप्त की 
जा सके ।” 


उपयुक्त परिभाषा की अन्‍य लेखकों द्वारा की गई भ्रालोचना भे कहा गया है 
कि लेखक ते कृपक के 'दुलंभ साधनों से अधिकतम सन्तोष प्राप्ति” के स्थान पर 
“अधिकतम समृद्धि' का उपयोग किया है जो ग्रनावश्यक है । साथ ही इसमे प्रामीण 
समाज के झ्राथिक विकास को उचित महत्त्व नही दिया गया है । 


टेलर “कृषि अर्थशास्त्र में फार्म के लिए भूमि, श्रम, औजारो का चयन, 
फसलो एवं पशु-उद्यमो का चुनाव और विभिश्न उद्यमो के उचित अ्रनुपात मे सयोजन 


का अध्ययन किया जाता है । मुख्यतया लागत एव प्राप्त मूल्यों के आघार पर उपयुक्त 
प्रश्दों का हल खोजा जाता है ।” 
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क्ृषि-अथंशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र/3 


प्रन्य लेखकों ने उपयुक्त परिमापा की आलोचना करते हुए लिखा है कि 
लेखक ते कृषि अर्थशास्त्र की सूक्ष्म-स्तर पर फार्म-प्रबन्ध के रूप मे विवेचना की है, 
जबकि कृषि अर्थशास्त्र की व्याख्या बृहत्‌ स्तर पर की जानी चाहिए । साथ ही लेखक 
ने कृपि अर्थशास्त्र की महत्त्वपूर्ण समस्याएं, जैसे-कराघान, मुद्रा, भू-घृति प्रादि का 
विवेचन भी नही किया है । 


ग्रे! "कृपि-अथंशास्त्र वह विज्ञान है जिसमे कृषि उद्योग की विशेष परिस्परि- 
तियो में अर्थशास्त्र के सिद्धान्त एवं विधियों क्वा प्रयोग किया जाता है ॥” 


रोसर “क्ृषि-प्र्थप्लास्त्र का अध्ययन दो विस्तृत दृष्टिकोशों मे किया जा सकता 
है, प्रथम के अन्तगंत सामान्य कृषि का अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धो का समावेश होता है 
जबकि द्वितीय दृष्टिकोण में एकल फार्म इकाइयो के प्रबन्ध एवं संचालन पर विचार 
किया जाता है ।"” 


लेखक ने कृपि-अर्थशास्त्र की परिमापरा में कृपि-अय॑शास्त्र एवं फार्म-प्रवन्ध 
दोनों ही इष्टिकोणो को सम्मिलित कर दिया है, जबकि दोनो के क्षेत्र अलग-म्लग 
हैं । हे 
फिलिप टेल९० “कृपि-अ्रथंशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमे कृषि- 
बस्तुन्नो के उत्पादन एवं वितरण को क्रियाओं और कृषि उद्यौग से सम्बन्धित संस्थाओं 
का ग्रध्ययन किया जाता है ।'! 
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4/मारतीय कृषि का ट्र्थ॑तस्त्र 


हिब्बाई? “कृषि-्र्थशास्त्र मनुष्य की कृपि-क्रियात्रों में धन के उपार्जन एवं 
उसके व्यय के सम्बन्धों का अध्ययन है ।/ रद 


यद्यपि विभिन्न लेखको ने कृपि-प्रथंशास्त्र की भिन्न-भिन्न शब्दों मे परिभाषा 
की है, लेक्नि समी लेखकों ने कृषि ग्रथंशास्त्र को परिभाषित करते हुए निम्नलिखित 
पहलुओ पर ध्यान केन्द्रित किया है- 


(प्र) कृपिलअर्थशास्त्र भे कुपकों की घन से सम्बन्धित सामाजिक एवं अन्य 
क्रियाओ के अभ्रध्ययन का समावेश होता है । 


(ब) कृपि-अ्रयंशास्त्र में कृषको की उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण एवं 
सावंजनिक वित्त सम्बन्धी सभी क्रियाओं का अध्ययन सम्मिलित होता 
है । 

(स) कृषि-अर्थंशास्त्र के भ्रध्ययन का सुख्य उद्दे श्य कृषकों को सीमित उत्पादन 
साधनों द्वारा श्रधिकतम सन्तोप की प्राप्ति कराना है । 

कृषि-अ्रथंशास्त्र का क्षेत्र 

कृपि-अर्थशास्त्र के अन्तर्गत ममुप्य की क्षि-क्रियाओं श्रौर कृपि-उत्वादन के 
भौतिक, जैविक, झ्ाथिक व सामाजिक पहलुग्रो के सम्बन्धो का कृषि व्यवसाय के रूप 
में प्रष्ययन किया जाता है । कृषि-अ्र्थशास्त्र में कृषि की निम्न तियाभो का अ्रध्ययन 
सम्मिलित होता है- 

(प्र) विभिन्न उद्यमों के समूह-फसल उत्पादन, पशुपालन, फल उत्पावन 
तथा विभिन्न उद्यमो में श्रापसी सम्बन्ध का अध्ययन जिससे उद्यमो के 
सद्दी चुनाव द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके । 

(ब) उत्पादन के सीमित साधनों का विभिन्न उद्यमी में अधिकतम लाम 
की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम प्रयोग, उत्पादन साधनों का प्रतिस्था- 
पन्र एवं विभिन्न साधनो का उचित मात्रा में सयोजन | 

(स) उत्पादक एवं उपमोक्ताश्रो के बीच क्रय-विकय के लिए उचित सम्बन्ध 
बनाये रखना । 

(द) विभिन्न उत्पादन साधनों एवं उत्पादित वस्तुओं की लागत एवं आय के 
सम्बन्धो पर विचार करना । 
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क्ृपि-प्र्शास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र/5 


क्षि-प्र्थशास्त्र से प्रथशास्त्र के चारो विमागो-उत्पादन, उपमोग, विनिमय एव वित- 
रण के प्रध्ययत्र का समावेश होता है । कृपि-अ्थ॑शास्त्र मे उत्पादन करने से सम्बन्धित 
मिशंय-क्या, कितना और कैसे, उपभाग सम्बन्धित निर्णय-कितनी मात्रा में एव विस 
समय करें, विनिमय सम्बन्धित निर्णय-वस्तुओं का ऋय-विक्रय का समय, स्थान एवं 
फक्रय-विक््य पद्धति में सुधार कंसे करें, वितरण सम्बन्धित निर्णय-प्राप्त लाभ को 
उत्पादन साधनों के स्वामियों में किस प्रकार व किस अनुपात में वितरण करें, श्रादि 
समस्याझ्नो का समावेश होता है । इसके अतिरिक्त क्पि-अ्रधशास्त्र मे कृषि से राज्य को 
प्राप्त आय एवं राज्य की ओर से कृषि सुघार पर किये जाने वाले व्यय का परध्ययन 
भी सम्मिलित होता है। यह अध्ययन सावेजनिक वित्त (?०४७४४० 777270०6) के 
अन्तगंत किया जाता है । 


कृपि प्रथंशास्त्र के प्रध्ययन का प्रमुख उद्द श्य सम्पूर्णा समुदाय को सामाजिक 
कल्याण उपलब्ध कराना है। अतुसवान के श्सार से कृषि अषशास्त्र का क्षेत्र और 
मी व्यापक होता जा रहा है । इसके प्रन्तर्गत कृषि क्षेत्र मे आने वाली समी झाथिक 
एवं सामाजिक समस्याञ्रो को विवेचना की जाने लगी है । 


कृषि-प्रथेशास्त्र की प्रकृति 


क्ृपि-प्रथेशास्त्र कला है या विज्ञान ? धनात्मक या यथधार्थमूलक विज्ञान 
(?०५(५० 5०8००८) है या झादेश-मूलक विज्ञान (प०ग्राथाए९ 5067०४) ? 
व्यावहारिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान ? आदि प्रश्नों का विवेचन कृपि-प्र्थ- 
शास्त्र की प्रकृति के अन्तगंत आता है। फलत कृषि-अर्थशास्‍्त्र की प्रकृति में निम्न 
बातो की विवेचना की जाती है :-- 


(प्र) कृषि-अयंश्ास्त्र विज्ञान है। विज्ञान दे यहा तात्पयं सुव्यवस्थित ज्ञान 
[$एध८ा95९७ 9909 ० ॥70०09१८०४८) से है। कृपि-अर्थशास्त्र, 
विज्ञान की भाति ही, जाच, वर्शोत एवं विवेचन करता है। क्रपि> 
प्रथेघास्त्र कला भी है । कला से तात्पयें सुब्यवस्थित क्रिया (59565 
7039$2८ 8०४०7) से है । सुव्यवस्थित विधि से कार्य करने का ज्ञान 
भी कृषि-अर्थंशास्त्र प्रदान करता है $ 


(ब) कृषि-अथंशास्त्र एक व्यावहारिक विज्ञान है जिसमे कृषि के क्षेत्र मे 
ऋ्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धास्तों का प्रयोग 
किया जाता है । इसके प्रतिरिक्त कृषि-अयंश्ास्त्र विज्ञान केवल ज्ञाब 
की प्राप्ति के लिए ही नही है, बल्कि वह्‌ प्राप्त ज्ञाव का अधिकतम 
लाभ की प्राप्ति के लिए कृषि मे उपयोग करने की विधि भी प्रदर्शित 
करता है 


6/मारतीय कृषि का अधथंतन्त्र 


(से) कृपि-प्र्थशास्तर सही रूप मे एक विशिष्ट विज्ञान हू 

(द) हपि-प्र्यशास्त्र का अध्ययन सेद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनो ही प्रकार 
का है। सैद्धान्तिक रूप में इसमे अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो का विवेचन 
होता है एवं प्रायोगिक रुप मे प्राप्त परिणामों का विभिन्न समस्याञ्री 
के अव्ययन में प्रयोग किया जाता है । 

(ये) क्ृषि-अर्वशास्त्र एक समप्टिमूलक अध्ययन है | इसके श्रन्तर्गत विभिन्न 
जोतो के समुह का एक साथ ब्ध्ययन किया जाता है । 

(र) कृषि ग्र्यवशास्त्र सामाजिक अध्ययन भी है क्योंकि इसमे मनुप्यो के 


व्यवहार एवं सीमित साधनों मे उनके विविध उद्दंश्यो की प्राप्ति का 
अ्रध्ययन मी सम्मिलित होता है । 


(ल) कृपि-प्र्थशास्त्र के भ्र्ययन मे भुमि-अर्वशास्त, श्रम-प्र्थशास्त्र, उत्पादन* 
अधेशास्तर, फार्म-प्रवन्ध, इृषि-वित्त, हपि-विपणन क्ृपि-कोमतें, ह्ृषि- 
नीतिया झादि सम्मिलित होते है । 

कुपि-प्रथेशास्म के विभाग 
अध्ययन की इप्टि से क्ृपि-अ्र्थशास्त्र को कई विभागों में विमक्त किया जाता 


कृषि भ्रथंशास्त्र के प्रमुख विभाग निम्नाकित हैं, जो परस्पर घनिप्ठत सम्बन्धित 
8 


नम 
हि-॥ 


ते 


कै 
हक 


] उत्पादन-अ्रर्थ शास्त्र -- इसमे उत्पादन के विभिन्न साधनों द्वारा अधिकतम 
उत्पादन मात्रा वी प्राप्ति की प्राप्ति का ग्रध्ययन क्या जाता है । 


2 फार्से-प्रवन्ध--इसके ग्न्त्गेत प्रत्यक हृपक की उत्पादन, संचालन एव 
प्रबन्ध सम्बन्धी क्रियात्रों से अधिक्दम लाभ की प्राप्ति के लिए बब्ययन अपेक्षित है । 


3 नूमि-अर्थशास्त--मू-धृति, भूमि सुधार एव. जोत सम्बन्धी समस्याओं का 
श्रध्ययन इसके अन्तगंत आता है । 


4 श्रम-श्रयंज्ञास््र--इसमे श्रमिकों कौ समस्याएं, मजदूरी, थ्रमिकी मे व्याप्त 
बेरोजगारी, श्रम-सम्बन्धी कानूना व॑ अध्ययन का समावेश होता है । 


5. कृपि-वित्त--कृपको की ऋण आवश्यकता, ऋण के स्लौत, ऋण प्रबन्ध 
एवं ऋण सम्बन्धी समस्याप्रा का अध्ययन इसमे हाता है । 


8. 8, ९, ९8, ६८०७००ए७७९ $0:६5९५ ० #2एछाछर, ६9७ १०४३) शिग६६६७३७, 
४०४०४, 3903. 


कृषि-अरथंशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र? 


6 कृषि-दिषणन--इसके अन्तर्गत क्रधि से प्राप्त उत्पादों का विपणन, 
विपणन-कार्य, विषणुन-सस्थाएं एवं उत्पादक कृषकों की कय-विक्रय सम्बन्धी सम- 
स्पाओ का अध्ययन सम्मिलित होता है । 


7. कृषि-सवृद्धि, विकास एवं बोजना--इसके अन्तर्गत कृषि की सामान्य 
समस्याओ जैसे, कृषि मे सइृद्धि, कृषि-विकास नीति, क्ृपि-योजनाओ आदि का 
समावेश होता है । 

8. ग्राम्य समाजशास्त्र--इसमे समाज की समस्याए जँसे, गरीबी, समाज से 
ध्याप्त बाधक कारको के प्रध्ययव का समावेश होता है । 
कृषि भ्रथ॑शास्‍्त्र के अध्ययन की सौसाएं 

कृषि-ग्रथंश।स्त्र के अध्ययन की सीमाए निम्नलिखित है +- 

] क्ृपि-प्रथंशास्त्र के अन्तगगंत कृपको की कृपि-परक ग्रार्थिक क्षियाओ का 
ही गअ्ध्ययत किया जाता है । कृपको की भ्रन्य समस्याएं, जो घन से सम्बन्धित नही 
होती हैं, इसमे सम्मिलित नही को जाती हैं । 

2 क्रधि-प्र्थश!स्त्र मे कृषक समाज या इृपक-समूह की कृषिगत समस्याग्रों 
की ही विवेचना की जाती है। इसमें कृपको की वेयक्तिक समस्याओं का समावेश 
नही होता है । 

3 कृपि-अधक्षास्त्र का भापदण्ड मुद्रा है। क्रियाओ के करने से प्राप्त परि- 
खाप्रो को मुद्रा के हुए में ही प्रकट किया जाता है । 


कृषि एवं श्रौद्यो गिक भ्रर्थव्यवस्था में ग्रन्तर 

कृषि एवं श्रौद्योगिक अर्थ-व्यवस्था मे कार्यों एवं उत्पादों की प्रकृति में 
विभिन्नता के ग्रनुद्धार निम्नाकित अन्तर पाये जाते हैं :-- 

4, कृषि कार्यों एवं श्रौद्योगिक कार्यों को प्रकृति मे भिन्नता का होना 

कृषि एवं अन्य उद्योगों की त्रियाओ में निम्न अन्तर हैं-- 

. प्रौतफल का सिद्धान्त--कृषि में ह्रासमान प्रतिफल का पिद्धाल्त वे 
उद्योगों में वद्ध मान प्रतिफल का सिद्धात लागू होता है । कृषि में उद्योगों की अपेक्षा 
ह्वासमात भ्रतिफल का सिद्धात तिम्त कारणों से अ्रधिक प्रबल होता है -- 

(अ) हृपि-व्यवस्ताय पूर्णतया प्रकृति पर निभेर है । प्रकृत्ति में परिवर्तन 

लाना मनुष्य की शक्ति के बाहर है । उद्योगों मे उत्पादन पूणतया 
प्रकृति पर निर्म॑र नही द्वोता है । मत; उद्योगों में उत्पादन-साथ नो को 


8/मारतीम कृषि का अर्थतन्त्र 


हे 


(ब) 


(स) 


(य) 


मात्रा को निरस्तर बढ्यकर पहले की भ्रपेक्षा भ्रधिक उत्पादन प्राप्त 
किया जा सकता है । 


भूमि पर निरन्तर क्ृपि-उत्पादन करते के कारण भूमि की उर्वरता- 
शक्ति कम होती जाती है। परिखामतः कृषि क्षेत्र मे ह्मतमान प्रति- 
फल का सिद्धान्त लागू होता है 

क्षंपि मे सस्त्रीकरण के प्रयोग का क्षेत्र उद्योगों की भाँति विस्तृत नहीं 
है । फलस्वरूप कृषि में उत्पादन बृद्धि उद्योगों के समकक्ष नहीं हो 
पाती है । 


कृषि का क्षेत्र मीमित न होकर विस्तृत है । इस काररखु व्यवसाय की 
सुचारु रूप से देखमाल नही हो पाती है । पु 


कृषि व्यवसाय में श्रम-विमाजन का क्षेत्र सीमित होने के कारण 
उत्पादन मे बद्ध मान दर से प्रगति नही हो पाती है । 


2. प्रकृति पर निर्मरता--कृषि में उत्पादन मुख्यतया भ्रक्ृत्ति की देन है | 
जिस वर्ष मौसम अनुकूल होता है, कृपि-उत्पादन प्रधिक होता है और प्रतिकुल मौसम 


बाले बपं में उत्पादन कम होता है । मौसम की अनुकूलता व प्रतिकुलता का उद्योगों 
के उत्पादन पर विश्येप प्रभाव नही पड़ता है । 


3 अनिश्चितता क्रषि में उत्पादन, कीमतें एवं त्रियाएं प्रतिश्चित होती हैं । 
उद्योगों मे मे जियाए अपेक्षाकुर अधिक निश्चित होती हैं । इसलिए उद्योगी मे कृषि 
की अपेक्षा नोखिम कम होती है । कृषि व्यवसाय में अनिश्चितता निम्न कारसों से 
बनी रहती है :-- 


(बन) 


(ब) 


कृषि में उत्पादव को होने वाली मात्रा एवं कृपि-तियाओं का समय 
पर हो पा मौसम की ब्नुकुलता/प्रतिकूलता पर निर्मर है। 
असामयिक वर्षा, सूखा, झोले, भ्रतिद्वप्टि, शोतलहर, तूफान श्रादि के 
कारण कृषि उत्पादन कम होता है, जिससे उत्पादों को विपणन की 
जाने वाली मात्रा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं कीमतों मे नी 
आनश्चितता आ जाती है । 


कृषि के क्षेत्र मे अस्य उत्पादक होने के कारण हृपि के क्षेत्र में कुल 
उत्पादन, पूर्ति श्रादि की भात्रा का सही आकलन कृपकों के लिए 
सम्मव नहीं हो पाता है जबकि उद्योगों में उत्पादकों की सख्या एवं 
उनकी उत्तादन क्षमता का भन्‍्य उत्पादको को ऐणं ज्ञान होता है । 
अतः कृपको को उत्पाद के विक्‍य से आप्त होने वाली कौमतो की 
अनिश्चितता बनी रहती है ॥ 


कृपि-अर्थशास्त्र की परिभाषा एव क्षेत्र/9 


(ध_) हृषि वस्तुए देश के उपभोक्ताग्रों की प्रमुख आवश्यकता की वस्तुएं 
होने के कारएा सरकार समय-समय पर इनके उत्पादन व कीमतो के 
निर्धारण की नीति में परिवर्तेन करती है। इस कारण भी कृषि के 
क्षेत्र मे अनिश्चितता बनी रहती है । 


4 उत्पादन का पेमाना-- कृषि व्यवसाय मे ग्सख्य इ॒पको के कारण जोत 
का शाकार छोटा होता है । इसलिए उत्पादन छोटे पैमाने ५२ होन्‍गा है । उद्योगों में 
उत्पादन बडे पैमाने पर होने से उत्पादन की मात्रा अधिक होती है । 


5. उत्पादन में समय पशचता (7 79८ ]98 70 7000८४०॥)--क्ृषपि 
बस्तुश्रो के उत्पादन का एक निश्चित मौसम होता हूँ वथा उनके उत्पादन मे मी एक 
निश्चित समय लगता है । कृषि-वस्तुओ के उत्पादन-मौसम एवं उत्पादन-काल में 
विशेष परिवतंन करना सम्मव नहीं है, जवक्ति औद्योगिक वस्तुग्रों के उत्पादन में 
लगने वाला समय मनुष्य के नियन्त्रण में होता है, जिसकी न्यूनाघिकता से उत्पादन 
में आवश्यकतानुसार कमी व वृद्धि की जा सकती है । झुछ कृषि वस्तुओं में समय 
प*चता के कारण पूर्तिफलन कॉबवेब प्रमेय (0००-फ०७७ 74६००॥) के अनुरूप 
होता है | पशुघन तथा फलो वाली फसलो के उत्पादन में एक निश्चित समय लगता 
है, जिससे कीमतो मे ध्त्रीय उतार-घढाव पाया जाता है। विभिन्न उत्पादों मे यह 
चक्र विभिन्न समय का होता है | कॉबवेब प्रमेय स्पष्ट करता है कि कुछ कृषि 
बस्तभो की माग एव पूर्ति के सच्तुलन बिन्दु पर निर्धारित नहीं होकर इसके आ्रास- 
पास परिवतक्षित होती रहती हैं । 


फॉबबेब प्रमेष की विभिन्न स्थितिया [उपसारी (८०॥५४४०॥४), अभिसारी 
(0।एश8०॥) एवं सवत (00०धा०००६)] बहुत कुछ मकडी के जाल के समान 
होती है । इस प्रमेय की मुख्य कल्पना है कि किसो विज्लेष उत्पाद से अधिक कीमत 
प्राप्त होने पर कृषक उस उत्पाद हेतु अधिक क्षेत्र का सयोजन करता है. जिसके 
कारण भगले वर्ष उत्पत्ति की मात्रा मे इंडि होती है और कीमतें गिर जाती हैं। 
कोमतो के ग्रिर जाने के कारण कृपक अयने वाले वर्य मे उस फसल के अन्तर्गत 
क्षेत्रपल कम कर देते हैं । इस प्रकार उत्पादन में कमी होती है थौर कीमतें बढनी 
शुरू होती हैं । कीमती के बढने के कारण कृपक फसल के उत्पादन में इद्धि करने को 
पुन कोशिश करते हैं लेकिन उत्पादन वृद्धि मे समय अधिक लगता है | जप्ते-सुश्नर 
पालने में 2 दर्ष, दुधारू पशुओं मे # वर्ष, फलो मे 5 से 70 वर्ष झ्ादि। इस 
उत्पादन काल मे कीमतो मे फिर से परिवतंन हो जाते हैं । अत वस्तु के उत्पादन व 
कीमतों का चक्र चलता रहता है जिससे कीमतों का सम्तुलन बिन्दु स्थापित नहीं हो 
पाता है । 


0/भारतीय कृषि का अर्थतन्त् 


6. कीमतों के परिवर्तन के साथ उत्पादन के समजन की संम्भावना-छपि 
वस्तुओं की कीमतों मे औद्योगिक वस्तुओं की अवेक्षा उत्तार-चढाव अधिक होता 3 
कृषि उत्पादों के उत्पादन मे, कीमतों मे परिवर्तत के साथ छृद्धि या कमी करना 
सम्भव नही है, जिससे उनके उत्पादत मे कीमतो के साथ समजन नही हो पाता है । 
लेकिन औद्योगिक बस्‍्तुओ के उत्पादन मे कीमतों के परिवर्तन के साथ बृद्धि या कमी 
की जा सकती है | इस कारण श्रौद्योगिक वस्तुओो के उत्पादन मे कोमतो के परिवर्तत 
के साथ समजन करना सरल है ( 


गे, श्रम विभाजन--कृषि व्यवसाय में श्रमिकों को विभिन्न कृषि-कार्य फार्म 
पर करने होते हे । छोटे पैमाने पर होने के कारण कृषि व्यवसाय में अधिक मात्रा मे 


श्रम-विभाजन करना सम्भव नहीं होता है | झ्ौद्योगिक व्यवसायों मे उतकी विशालता 
के कारण श्रम-विभाजत सम्मव होता है । 


8, व्यवसाय का प्रारूप--कृपक प्राय कृषि को व्यवसाय के रूप में न लिकर 


जीवनयापन के रूप मे भ्रपनाते है, लेकिन उद्योगपति उद्योग को व्यवसाय के रूप में 
सेते हैँ । 


9 बित्त पूलि--कृषि व्यवसाय में पूंजी के ग्रधिक समय तक मिवेश होने 
तथा जोखिम की अधिकता के कारण ऋणदात्री सस्थाए ऋण स्वीकृत करना नहीं 
चाहती हैं । उद्योगो मे जोखिम कम होने के कारण ऋणादान्नी सस्थाएं झावश्यक 
मात्रा मे ऋण स्वीकृत करने को तैयार होती है जिससे उद्योगो की वित्त आ्रावश्यकता 
पूर्ण हो जाती है । 

0 ज्ञोखिम दोमर सुद्िधा- कृषि क्षेत्र मे होने वाली जोखिम का बीमा 
कराना सम्भव नहीं होता है जबूकि औद्योगिक व्यवसायों में होने वाली सभी प्रकार 
की जोखिमे-- भाग, दुर्घटना श्रादि का बीमा, बीमा कम्पन्ती के यहा कराया जा 
सकता है श्र उद्योग, व्यवसायी सम्भावित नुकसान से बच जाते हैं। कुपको को 
प्राकृतिक प्रकोपो के कारण होने वाला नुकसान स्वय को वहन करना होता है । 

3] निर्णय की शीघ्रता--कृषि व्यवसाय मे निर्णय शीघ्रता से लेने होते है 
निर्णयो के शीक्षता से नही लेन की भ्रवस्था मे कृषि व्यवसाय के चौपट होने की 
सम्मावना हो जाती है । उद्योगों में कृषि क्षेत्र के समान शीघ्रता से निर्णय लेने की 
आवश्यकता नहीं होती है ५ एक बार लिया गया निणुंय अनेक वर्षों तक उद्योगों में 
चलता रहता है । 


पर, छूषि एव प्रौद्योगिक उत्पादों को प्रकृति मे मिन्नता का होना : 


उत्पादों की प्रकृति में भिन्नता के झ्नुसार कृपि व. औद्योगिक व्यवसाय में 
निम्न अन्तर पाये जाते है-< 


कृषि-अधंशास्त्र की परिभाषा एव क्षेत्र/] 


]. सयूक्षत उत्पाद--#पि क्षेत्र में मुख्यत्या सयुक्त उत्पाद प्राप्त होते हैं भर्थात्‌ 
मुख्य उत्पाद के साथ साथ उपोत्पाद (89 ए7009०४) भी प्राप्त होते हैं, बंसे--गेहू 
के साथ भूसा, कपास के साथ कपास की लकंडिया, चावल के साथ भूसी श्रादि । 
औद्योगिक क्षेत्र मे सयुक्त उत्पाद कम होते है। झ्रत कृषि व्यवसाय मे मुख्य उत्पाद 
की उत्पादन लागत ज्ञात करने का कार्य कठिन होता है । 

2 वरतुओ्नों के श॒ुणों में भिन्‍्तता--$षि क्षेत्र मे भिन्न-मिन्न खेतो एवं एक ही 
खेत से प्राप्त उत्पाद के गुणो में भिन्नता पायो जाती है। ओ्ौद्योगिक व्यवसायों मे 
प्राय समान गुण वाली बस्तुएँ उत्पादित होती हैं। 

3 विपणन लागत की विभिन्‍वता--कृषि व्यवसाथ मे कृषक फार्म पर 
विभिन्न उत्पाद उत्पन्न करते है । प्रत्येक उत्पाद को विक्रय अधिशेष की मात्रा के कम 
होने के का रण उत्पाद की प्रति इकाई पर विपणेंद लागत अधिक आती है । ओदो- 
गिक व्यवसायों मे एक ही वस्तु के अधिक मात्रा मे उत्पादित होने से उत्पाद की 
विक्रय भ्रधिशेष की मात्रा अधिक होती है जिससे प्रति इकाई उत्पाद की विपणन 
लागत कम आती है। 

4 उत्पादम मौसम की निश्चितता-- कृषि वस्तुओं के उत्पादन का निश्चित 
मौसम होने के कारण मौसम विद्येप मे कृषि वस्तुप्रो की पूर्ति भ्रधिक होती है । 
औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादत का निश्चित मौसम नहीं होता है। वे निरन्तर 
उत्पादित किय्ने जा सकते है, जिससे उनकी पूर्ति वर्ष भर होती है । 


5 उत्पादों में विनाशशीलता का गुण--कृषि वस्तुओ में शीघ्र नष्ठ होने के 
गुण के कारण उन्हें अधिक समय तक सगृहीत नहीं किया जा सकता है । उद्योगों से 
प्राप्त उत्पादों मे प्राय शीघ्र नप्ट होने का गुण विद्यमान नही होता है । फलत उन्हे 
अधिक समय तक सगृहीत किया जा सकता है । 

6 बस्तुओं का मार--कृषि वस्तुएँ बहुघा मारी होती हैं ॥ वे अधिक स्थान 
घेरती है, जैसे--कपास, जुठ, मिर्च, मू गफली चारा, ग्रादि । श्रौद्योगिक वस्तुओं का 
मार कम होता है । वे स्थान कम घेरती है । झत कृषि वस्तुओं में संग्रहण एब 
परिवहन लागत़ अधिक आती है । 

7 उत्पादों को माग क्वो लोच--कृषि उत्पाद आवश्यकता को प्रमुख वस्तुएँ 
होने के कारण उत्तकी माँग झ्राय वेलोचदार (7695:9) होती है, लेकिन झ्ौद्योगिक 
बस््तुझो की माग प्राय लोचदार (2357०) होती है । 

8 उत्तादों को पूर्ति-कृषि उत्पादो की पूर्ति की मात्रा प्रनिश्चित एवं भ्रनिय- 


मित होती है, जबकि झौद्योगिक वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा निश्चित एवं तियमित 
होती है । 
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9, उत्पादों की दीमतो में परिवर्तेन-कृषि-उत्पादी की कीमतों में परिवर्तत 
औद्योगिक वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होता है | कृषि उत्पादों की कीमतें मिन्र-भिन्न 
समय एवं स्थान पर विभिन्न होती है जबकि औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें प्रायः 
सभी स्थानों एवं समयो भे समाव होती है । कृषि वस्तुओ की कीमतों में औद्योगिक 
वस्तुओं की कीमतों की अपेक्षा अधिक परिवतंन होने के साथ साथ कृषि वस्तुओं की 
कीमतो मे मौसमी एवं चक्ीय परिवर्तन (8९४८०७४ 0 (0.४८०॥०४ छा०८ प्रा0एट- 
70७५७) भी पाये जाते हैं जो श्रौद्योगिक वस्तुय्रो मे कम पाये जाते है । कृषि वस्तुओं 
के उत्पादन का एक विशेष मौसम होने के कारण कीमतों मे उतार-चढाव पाये जाते 
है । मौसम विशेष मे उत्पादन भ्रधिक होने के कारण की मर्तें कम एव अन्य मौसम में पूर्ति 
के कम होने के कारण कौमते श्रधिक होती है । शी प्रवाशी वस्तुओं में कीमतो के मौसमी 
परिवर्तन सग्रहीत की जा सकने वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होते हैं। कुछ कृपि 
बस्तुप्रो की कीमतो मे चक्रीय बीमत-परिवतन भी पाये जाते हैं, वयो कि उनके उत्पादन 
में एक निश्चित समय लगता है जिसके कारण कीमतों में परिवर्तत के साथ साथ पूर्ति 
में समस्वय नहीं हो पाता है । चत्रीय कीमत परिवर्तन उन्ही वस्तुओं में पाये जाते हैं 
जिनकी माग एव पूर्ति मे शीघ्रता से समन्वय स्थापित नही हो पाता है। औद्योगिक 
बस्तुओं का उत्पादन मौसमी नही होकर वर्पमर निरन्तर होता रहता है जिससे उनकी 
भाग एव पूर्ति में समन्वय शीज्नता से स्थापित किया जा राकता है । स्पष्टत, उनमे 
मौसमी एवं चत्रीय कोमत परिवर्तंत के लिए अवकाश ही नही होता है । 

क्रपि उद्योग मे असख्य, अशिक्षित, असगठित, रूढिवाद कूपक हैं जो उत्पादव 
हेतु प्रन्य॒ साधनों की अपेक्षा श्रम-लाधन का अधिक उपयोग करके जीविकोपाणेन 
करते हैं। साथ ही कृषि उद्योग में प्रकृति पर निर्भरता के कारण जोखिम अ्रधिक 
होती है | औद्योगिक व्यवसाय सगोठत होता है जिसमे अनिश्चितता एवं जोखिम कम 
पाई जाती हैं । अत सामान्य अध॑ंधास्त्र के सिद्धान्त कृषि-उद्योग की विशेषताओं के 
अनुसार परिवर्तित एव परिवद्धित होकर ही लागू हो सकते है । 


एप 


अध्याय 2 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में व्क्षि 


प्राचीनकाल से ही मारत कृषि-प्रधान देश रहा है । उस समय देश मे विस्तृत 
कृषि पद्धति प्रचलित थी । ग्रामवासी अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति में स्वावलम्बी 
थे । जनमख्या में तीव गति से बृद्धि होने के कारण स्वतन्वता के समय से ही खाद्यान्नो 
की कमी प्रतीत होनी गुरू हुई। खाद्यान्नों का भारी मात्रा मे प्रतिवर्ष झ्रायात किया 
गया । खाद्यान्नो के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए देश की विभिन्न पचवर्षीय योज- 
नाग्रो में कृषि विकास को प्राग्रमिकता दी गई । कृषि विकास के लिए देश में सामुदा- 
बिक विकास कार्यक्रन सघन कृषि योजना, उन्नत बीजी का आविष्कार एवं उपयोग, 
उवेरको व कीटनाशी दवाईयो का भधिक उत्पादन एवं उनका उपयोग, कृषि की 
उन्नत विधियो का झाविष्कार, लधु एवं सीमान्‍्त कृपक विकास योजनाएँ, कृषि क्षेत्र में 
प्रावश्यक ऋण की उपलब्धि हेतु वैको कया राष्ट्रीयकरएण कृषि वीमा आदि कार्यरम 
शुरू किये गये | कुषि विकास के इन का्यंत्रमों के फलस्वल्प देश में खाद्यान्न उत्पादन 
मे वृद्धि हुई, लेकिन देश अनेक कृषि उत्पादों के उत्पादम मे ग्रात्म-निर्भर नही हो 
सका । मारत कृपि-प्रधान देश होते हुए मी कृषि के क्षेत्र मे अन्य विकप्षित देशों के 
समान प्रगति लही कर सका ) इसका भ्रमुख कारण मारतीय कृपि की अपनी ही कुछ 
विश्वेपताशो का होना है । 

भारतीय कृषि को विशेषताएं 
भारतीय कृषि की प्रमुख विश्येपताएं हैं- 
(4) जोतों की सहया एप जोत का आकार कम होना : 


भारतीय कुंपि की प्रमुख विशेषता जोत इकाइयो की सख्या बहुत अधिक 
होना एवं अधिकाश जोतो का आकार कम होना है । कृषि जनगणना 970 7 के 
अनुसार देश मे कार्यशील जोतो क्रो सख्या 7 0] मिलियन थी। कृषि जनगणना 
985-86 के अनुसार जोतो की सख्या बढ़कर 97 73 मिलियन हो गई | इस काल 
में प्रति जोत औसत क्षेत्रफल 2 28 हैव्टर से कम होकर 68 हैक्टर ही रह गया। 
देश मे जोतो के आकार के अनुसार कार्यशील जोतो की सख्या व उनके अन्तर्गत 
क्षेत्रफल सारणी 2.] व 22 मे प्रदर्शित किया गया है । 


4 भारतीय कृषि का अर्धतन्त्र 


सारणी 24 


भारत में कार्यझ्ील जोतो की संख्या 





(पसरया मिलियन में) 














जोत ]970-7। | ]976-77 | 980-8] | 985-86 
40042 20420 ऋषि जत- | कृषि डन- | ऋूषि जन- | कृषि जन- 
गगख्ाना चणना गणना गशाना 
जन स  कह उम्न्ती हक कक २5 जी के 
. प्रीमान्त जोत 3620 44 52 502 56.75 
(एक हैकटर से कम ) | (54.0) | (546) | (564) | (587) 
2. लघु जोत | ]343 | 473 | 6.07 | ॥7.88 
(। से 2 हैक्टर ) (489) | (१8) | /8.) | (8.3) 
3. भ्रद्धंमध्यम जोत ]0 68 | 467 ]2.45 | 3 25 
(2 से 4 हैक्टर ) (50) | (44.3) | (40) | (35) 
4 मध्यम जोत 793 827 8.07 792 
(4 से 0 हैक्‍ठर) (॥.2) | (0.0) | (97) (8.) 
5. दीर्घजोत | 277 2.44 2 7 93 
(0 हैक्टर से (39) (30) (24) ६20) 
अधिक ) 
कुल जोत 7]0] । 8। 57 | 88 88 | 97 73 
(700) | (00) | (700) | (00) 











कोप्ठक में दिए गए आकक्‍ड़े कूल जोत सल्या का प्रतिश्नन है । 
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6/नारतीय कृषि का बयंतन्‍्त्र 


देश मे दो हैक्टर क्षेत्र तक वी जोतें, कुल जोत मरया का 76 4 प्रतिशत हैं 
तथा इनके पास जोत गए ऋुृषि क्षेत्र का मात 28 8 प्रतिशत भाग ही है । दूसरी 
झोर 0 | प्रतिशत दो्ेक्षेत्र की जोतों (4 टैव्टर क्षेत्र स भ्रधिक) के पास कूल कृपि 
क्षेत्र का 48 9 प्रतिशत माग है | देश में मात्र 2.0 प्रतिन्चत जोता का ग्राकार 0 
0 हैक्टर से क्धिक है, लेकिन इनके पास कुल भूमि का 20 2 प्रतिशत नाग है । 
अत स्पष्ट है कि दश में भू-स्वामित्व का भ्रसमान स्वरूप विद्यमान है, जो देश से 
विभिन्न श्रूमि-सुधार के कार्यक्रम अपनाने के बावजूद वर्तेमान में भो प्रचलित है 

बषे 970-7] की तुलना म ब्ष 980-8] एवं 985-86 में सभी 
जोतों (दीर्घ एवं मध्यम जोत के अतिर्क्ति) की सख्या म॒ बुद्धि हुई है, लेकिन यह 
बृद्धि सर्वाधिक मीमान्त जोत के अन्तर्गत हुई है । पिछले 5 वर्षों मे कुल 26 72 
मिलियन जोत सस्या में इृद्धि हुई है, इनमे स 20 55 मिलियन की वृद्धि सीमान्त 
जोतो की सल्या म हुई है । इस काल मे जोतों के अन्तगंत इृपि क्षेत्र मे मात्र ! 80 
मिलियन हेक्टर की ही वृद्धि हुई है । इस कारश विभिन्न जोता के औसत झ्राकार 
में कमी हुई है । अत स्पष्ट है कि देश में जोतों की सरवा अधिक है. एवं उनकी 
सख्या में निरस्तरतीत्र ग्रतिसे वृद्धि हा रही है । साथ ही उनके अस्तगेत भूमि के क्षेत्र मं 
बसमानता बढठी जा रही है। लघु एवं सीमान्त जातो पर उन्नत कृपि विधियों एव 
मशीनों का उपयोग करना सम्मद्र नही हाटा है । परिणामत जात के प्रति इकाई 


क्षेत्र से उत्पादन की मात्रा कम प्राप्त होती है एबं उत्तादन की प्रति इकाई मात्रा पर 
उत्पादन लागत अरबिक श्राती है । 





भारत म जोत का श्रौसत घाकार अन्य देशा की अपक्षा बहुत कम है| वर्ण 
970-7] को कृषि ज्नगण॒ना के शनुसार देश म जोतत का औसत आकार 2 28 
हैक्‍टर था, जो कम होकर वर्ष 976-77 में 2.0 हेक्टर वर्ण 980-8] में 
.82 हैक्टर एवं 985-86 में ] 68 हेक्टर ही रह गया। जोत का यह 
झ्ौसत आकार अन्‍य देशों की तुलना में बहुत कम है। वर्ण 970 मे जोत का 
श्रौसत भ्राकार आ्ास्ट्र लिया देश में 3992 58 हैस्टर, अजेंन्टाइना में 270 !3 
हैक्टर, कनाडा में ]87 54 हकक्‍्टर, अमेरिका में 576] हैक्टर, मैक्सिका म 
१42 29 हैवदर, इणलप्डण 55.07 ईृकटर, फ्राम्म णे 229) हेक्टर, नावें मे 
7.64 हैक्टर एवं वल्जियम म 8 35 हैक्टर या 


2. जोत-अपखण्डन 


भारतीय कूषि को दूसरी विश्येषता जोत के अन्तग्ंत कुल भूमि का क्षेत्रफल 
एक खण्ड में नही हाकर अन्क खण्डा में विनक्त होना है | भूमि के यह खण्ड एक- 


$. 9, #. 0 शाए्ए॑ठजञा०म धाध्य 80०४ 4975, 


मारतीय बबं-व्यवस्या में कृषि/87 


दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित होते हैं। जोत के अ्न्तगंत भूमि को क्षेत्र विभिन्न सप्डो 
में विभक्त होने एवं उन भू-खण्डो का एक-दूसरे से दूर स्थित होने के कारण कृथषक 
सभी भू-खण्डो पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध मही करा पाते हैं । विभिन्न खण्डो की 
देख रेख भी ठीक प्रकार से बही हो पाती है । प्रत्येक भू-खण्ड पर बहुत-सा क्षेबरफल 
मेड, नालियो, भवन, सडक बनाने में निकल जाता है, जिससे कृपक की जोत का 
कृषित क्षेत्र कम हो जाता है । भारत में कृषको की जोद औसतन 404 खण्डो में 
विभक्त है, जबकि भ्रन्य देशों मे कृषकों की जोत एक या दो झण्डों में ही होती है । 
भारत में जोत के बिखरे हुए खण्डो को एक खण्ड में लाने का प्रयात चकवन्दी विधि 
द्वारा किया जा रहा है । 
3 भारतीय कृषि मे प्‌ूजी निवेश कम होता : 

भारतीय कृषि की तीसरी प्रमुख विशेषता कृषि क्षेत्र में पूजी निवेश का कम 
होना है । मारतीय कृषक मुल्यतया गरीब हैं। गरीबी के कारण कृषि व्यवसाय में 
पूंजी निवेश कम मात्रा मे कर पाते हैं। पूजी के प्रभाव में कृपक फार्म पर कूषि 
उत्पादन में उन्नत तकनीकी विधियों एवं प्रस्तावित मात्रा में उत्पादन-साधनी का 
उपयोग कर पाने मे सक्षम नही होते हैं। इससे उनकी भूमि की उत्त्ादकता का स्तर 
कम प्राप्त होता है । वर्ष 79050-5 मे कृपि क्षेत्र में निवेश दी गई पूंजी, कृषि क्षेत्र 
ते प्राप्त श्राय की 63 प्रतिशत थी, जो व !960-6] तक समान प्रतिशत में वनी 
रही । पूंजी निवेश की राशि कम होकर वर्ष )96-62 में 3 3 प्रतिशत, 963- 
64 ने 50 प्रतिशत व 967-68 में भात्र 49 प्रतिशत ही रह गई ॥£ क्पको 
द्वारा सामाजिक उत्सवों पर प्रधिक व्यय करने एवं कृषि में उन्नत तकनीकी ज्ञान के 
स्तर का कम उपयोग करने से उतको कृषि व्यवसाय से वच्त की राशि कम प्राप्त 
होती है । अन्य देशो मे कृषि व्यवसाय में बचत को शशि अधिक होने से वहां के 
कृपक निरत्तर क्रंपि व्यवसाय में पूजी अधिक निवेश्व करते हैं । कृषि म पू'जी निवेश 
को राधि एवं उलादकता में घवात्मक सम्बन्ध होता है ! 
4. खाद्यान्न उत्पादन को प्रायमिकता प्रदान करना : 

मारतोय क्ृपक खाद्यान्न वाली फसलो के अत्यंत गैर ल्ाद्यान्नो वारिएज्यिक 
एवं तकदी फ्लो को अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल फार्म पर लेते हैं | इसका प्रमुख कारण 
कुपको द्वारा पारिवारिक आवश्यकता वाले उत्पादों के उत्पादन को प्राथमिकता देना 
एवं बाशिज्यिक तथा नकदी फसली के उत्पाइन की विधि एवं उनसे प्राप्त होने वाले 
लाम की ग्रज्ञानना का होता है । खाद्यान्नो के अन्तर्गत ग्रधिक क्षेत्रफल लेने से कृपकों 


2. फ्र्बाएट९ एुृष्चा57 , (३8ए४ं क0्कक्ाद्ा05 768 8856८णाएश , ज्ातेशा उठपएावर्र ता 
#डयपएणपाड़ी 2९०07075705, १०. >>, 2२०, 4,  एशथ्वच००६:-०६८४घा०९४,  569, 
97 3 ]7. 


8/ भारतीय कृषि का ग्र्थतस्त्र 


को प्रति हैक्टर भूमि के क्षेत्र एव कुल फामे क्षेत्र से लाभ कम प्राप्त होता है । नकदी 
फसलो से प्रति हैक्टर लाभ खाद्यान्नो की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है । भारत मे 
खाद्यान्न की फसलो के प्रन्तगंत क्षेत्रफल वर्ष 990-5व से निरन्तर 70 से 75 
प्रतिशत के मध्य रहा है । भारतीय कृषि प्रमुखतया खाद्यान्न आाधारित है| 

5. भूसि पर जनसख्या का भ्रधिक सार - 


भारत की भ्रधिकाश जनसब्या प्रत्यक्ष एव परोक्ष रूप मे कृपि पर निर्भर है । 
कृषि में अधिक जतसल्या के होने से भूमि पर जनसल्या का भार अ्रधिक होता 
है और प्रति व्यक्ति उपलब्ध कृषित क्षेत्र कम होता जाता है | विकसित देशो में 
विकासशील देशो की अपेक्षा कम जनसख्या कृपि क्षेत्र पर आश्वित होती है । वर्ण 
980 में भारत की कूल कार्यरत जनसस्या की 63 2 प्रतिशत जनसल्या प्रत्यक्ष 
एवं परोक्ष रूप से कृधि पर आधारित थी । विकसित देश जैसे-अ्रमे रिका एवं इ गलैण्ड 
में 20 प्रतिशत पश्चिमी जमंनी में 4 प्रतिशत, फ्रास मे 8 6 प्रतिशत एवं जापान 
में 4] प्रतिशत जनसख्या ही कूपि पर भ्राधारित थी ।2 विकसित देशो मे कृषि क्षेत्र 
पर आधारित जनसस्या का भार निरन्तर कम होता जा रहा है, जबकि विकासो- 
न्मुख देशो मे यह प्रतिशत बढ़ा है । भारत म यह प्रतिशत पिछले दशक मे 60 से 
40 के मध्य से बनी हुई है | यह विश्लेपता भारत के लिए अभिशाप है । 
6 कृषि उत्पादन का प्रकृति पर निर्मर होना 


मारत मे कृषि उत्पादन प्रकृति की भ्रनुकुलता पर निर्भर है। प्रकृति की 
अनुकूलता वाले वर्ष मे देश में खाद्यान्नो का उत्पादन अधिक होता है तथा प्रति- 
कूलता वाले वर्ष मे खाद्यान्नो का उत्पादन कम होता है । भारतीय कृषि का प्रकृति 
पर निर्भरता का मुख्य कारण देश मे सिचाई के पानी की पर्याप्त सुविधा का नहीं 
होना है । मारत मे वर्ष 795-52 में 23 2 मिलियन हैक्टर क्षेत्र (कुल कृपित 
क्षेत्र का 7 4 प्रतिशित) मे सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी । योजना काल में सिंचाई 
सुविधाम्रो के निरन्तर विस्तपर के फलस्वरूप सिचित क्षेत्र दर्प 988-89 में 69 7 
मिलियन हैवटर (कुल कृपित क्षेत्र का 36 5 प्रतिशत) हो गया। अतः सिंचाई 
सुविधाग्रो के विकास पर बहुत घन व्यय करने के बाद श्राज भी देश का 63.5 
प्रतिशत क्षेत्रफल कूषि उत्पादन के लिए वर्षा पर तिर्मर है। इससे कृषि उत्पादन में 
अनिश्चितता होती है । देश मे सूला का प्रकोष निरत्तर होता रहता है। वर्ष 
]965 से 987 के मध्य मे 2 वर्ष विभिन्न स्तर के सूखा वाले वर्ष थे ; 


पे. भारतीय छूषि में पशु शक्ति कै प्रमुख स्थाल : 


भारतीय कृषि मे भ्रधिकाश कृषि कार्य जैसे--जुताई, बुवाई, सिंचाई, खाद 


3. २१8४४० २९७३ छ८४र७, 7२58400, 80ए039 १४०, ], २०६ ३, ॥ण३- 
इ्खोव्यो0भ, 4984, ए9, 8-9. 


मारतीय अय्॑-व्यवस्था मे कृषि/9 


डालना, उत्पांद का गायटा, उत्पाद की दुलाई भादि पशुओ की सहायता से ही किये 
जाते है । पशु-शक्ति के उपयोग के कारण उत्पादन लागत अधिक आती है तथा कार्य 
भी समय पर पूरा कर पाता सम्मव नहीं होता है । विकसित देशो में कृपि क्षेत्र मे 
पशु-शक्ति के स्थान पर यान्त्रिक-शक्ति ट्रेंक्टर, सिंचाई के लिए डीजल एवं विद्यु त- 
इ जन, रीपर, सौड ड्रोल आदि) का उपसौग अधिक होता है। मारत में प्रति एक 
लाख हैक्टर समग्र कृपित क्षेत्र पर वर्य 4950-57 में 7 ट्रैक्टर, 50 तेल चलित 
इन्जिन, 6 विद्युत पम्पंसेट या ट्यूबवेल थे, जो बढकर 984-85 में क्रशः 450, 
2,240 व 2,980 हो गये । लेकिन कृषि यच्त्रीकरण का यह स्तर विकसित देशो 
की भ्रपेक्षा बहुत कम है ।* 

8 देश में भू-धृति को दोषयुकत पद्धति का प्रचलित होना 


भारतीय कृपि में भू-धृति की दोषयुक्त पद्धति प्रचलित है, जिससे कृषक भूमि 
से उत्पादकता बढ़ाते में इच्छुक नही होते हैं । प्रचलित दोषयथुक्त पंद्धतियों में कृषक 
एवं सरकार के मध्य भध्यस्थो का होना, जोत अपखण्डन, जोत का क्षेत्रफल कम थ॑ 
ग्रसमान होना, भू-राजस्व की अधिक राशि वसूल करना, श्रादि प्रमुख हैं। इस प्रकार 
की दोषयुक्त भू धृति पद्धतियो के होते से कृपि विकास्र में बाघा पहुँचती है। सरकार 
ने स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इन पद्धतियों की समाप्ति के लिए अनेक मूमि-सुधार कार्यक्रम 
अपनाए है । 
9 कृषि जीवन निर्वाह का साधन : 


भारत में इषको द्वारा कृषि को व्यवसाय के रूप मे न अपनाकर जीवन- 
निर्वाह के रूप में प्रपनाया जाता है। कृषक कृषि में होने वाले आयनव्यय का लेखा 
नही रखते हैं और न ही उत्पादन, आय मे इद्धि के लिए व्यावसायिक सिद्धान्तो का 
उपयोग करते हैं। भ्रन्य दैशो मे कृषि को भी अ्रन्य उद्योगों के समान व्यवसाय के 
रूप मे अपनाया जात्ता है और व्यवसाय से व्यापक दुद्धिमत्ता के आधार पर 
अधिक लाभ कमाने का प्रयास किया जाता है । 


भारतीय श्रथेव्यवस्था में कृषि का सहत्त्व 
निम्न तख्य भारतीय बर्थ व्यथस्था मे कृषि का महत्त्व प्रदर्शित करते हैं : 
(!) कूपिक्षेत्र राष्ट्रीय प्राय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। वर्ष 4990-94 
में कृषि क्षेत्र ने समग्र घरेलू उत्पाद का 24 $ प्रतिशत अश प्रदान 
किया है। छूषि के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों से सम्मिलित रूप में श्षेप 
75.2 प्रतिशत समग्र घरेलू उत्पाद को राशि प्राप्त हुई है । कृषि क्षेत्र 
4. कोष चिणाजा उग[4, 77093क9 87000 00णत स्वयं 009७ छाए (8 एठफु0* 


007 एड.05४०० ? ९श8फए9 2४९००१०णाट हेटशा८ए, १०, 30, ]३०. ॥] 30४6 985, 
935 
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(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(0) 


धा 


(8) 


के अशदान में वर्ष !950--5] से निरन्तर गिरावट झाई है, लेकित 
अभी मी यह क्षेत्र प्रथम स्थान पर है । 


कृषि क्षेत्र देश के 84.39 करोड नागरिकी एवं 36 98 करोड पशुओं 
के लिए आवश्यक मोजन-खाद्यान्न एवं चारे के रूप में उपलब्ध 
कराता है । 


देश की 70 प्रतिशत जनसख्या कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप 
में जीवन-निर्वाह्‌ के लिए निर्मर है। अर्ध॑व्यवस्था के अन्य क्षेत्र 
सम्मिलित रूप से शेप 30 प्रतिशत जनसख्या को जीवन-निर्वाह के 
साधन उपलब्ध कराते है । 

कृषि क्षेत्र कुल रोजगार उपलब्धि का लगमग आधा भाग उपलब्ध 
कराता है ! 


देश को निर्यात से प्राप्त कुल आय मे से लगभग एक तिहाई (33 
प्रतिशत) अश कृपि-क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों के निर्यात से प्राप्त होता है | 
कृषि क्षेत्र से निर्यात की जाने बाली वस्तुओं में चाय, काफी, तस्वाकू, 
काजू, जूट कपास, ऊन बादाम, खाद्य तेल, सुपारी, गौद, विशामिस, 
चमडा, मसाले, खली एवं फल प्रमुख हैं । 


कृपि क्षेत्र देश के प्रमुख उद्योगो--कपडा. जूट, चीनी, तिलहन, 
वनस्पति, चाय, रबर, कागज श्रादि के लिए आवश्यक कच्चा माल 


प्रदान करता है। इन उद्योगो के विकास में कृषि क्षेत्र महत्त्वपूर्ण स्थान- 
रखता है । 


देश के आन्तरिक व्यापार, परिवहन, सचार, सग्रहणा, ससाध्न, 
बैकिग एवं भ्रन्य सहायक क्षेत्रों के विकास में कृषि-क्षेत्र महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है । इन क्षेत्रो को व्यवसाय मुस्यतया कृपि-क्षेत्र से प्राप्त 
होता है । कृपि-क्षेत्र मे उत्पादन अधिक होने से इन झ्राघारित उद्योगो 
को भी व्यवसाय अधिक प्राप्त होता है । 

देश के अनेक उद्योगों से निर्मित वस्तुएँ-- जैसे---उवंरक, कीटनाशक 
दवाईयाँ, कूपि-यन्त्र एव मशीने बीज आ्रादि का उपयोग कृषि क्षेत्र मे 
ही होता हैं ॥ अत इन उद्योगों का विकास कांप क्षेत्र के विकास पर 
ही निर्भर करता है। कृषि एवं उद्योग एक-दूसरे के पूरक कहलाते 
हैं क्योकि एक उद्योग का विकास दूसरे उद्योग के विकास में सहायक 
होता है। 

देश मे व्याप्त निर्धनता के स्तर की प्रतिशतता को कम करने में मी 
कूपि-क्षेत्र महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है । देश में गरीबी की 


भारतीय श्रये-व्यवस्था में कृंषि/2] 


रेखा से नोचे जीवन-यापन कर रही जनसख्या का प्रतिशतता में कमी 
भी कृपि-क्षेत्र के विकास द्वारा ही हो पाना सम्मठ है । 

(9) देश के उपभोक्तान्रो की आय का लगमग 70 से 80 प्रतिश्नत्त माग 
कृषि वस्ठुधो के क्रय पर ही व्यय होता है। प्रत उपभोक्ताओं को 
उचित जीवन स्तर प्रदाव करने में कृपि क्षेत्र महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है। 

खाद्यान्नो को माँग की लोच _]०0पा6 ९६६४६९ॉज री पत्ाआव 0णि 

4000273805) के ग्रधिक होने के कारण कीमतों भे उतार-चढाव का प्रमाव 
उपमोक्ताग्रो के रहन-सहन के स्तर को प्रमावित करता है । 
भारतीय पर्थ-व्यवस्था 
किसी भी देश की अचंव्यवस्था को बिकसित, अ्रद्धं-विकसित एवं विकासोन्मुख 
अर्थ॑ व्यवस्था की श्रेणी मे विभक्त किया जा सकता है । बिंकसित भ्रघ॑-व्यवस्था से 
तात्पर्य उस भर्थ-व्यवस्या से है जिसमे देश में उपलब्ध उत्पादन के साधन पूर्ण रूप 
से उपयोग में आर रहे है। ऐसी प्रध॑व्यवस्था वाले क्षेत्रों के विवासियों की क्‍ग्राय प्रघिक 
एवं रहन सहन का स्तर ऊँचा होता है । अ्र्द्धं विकसित अर्थ-व्यवस्था से तात्पर्य उस 
प्र्थ-ब्यवस्था से है जिनमे उपलब्ध उत्पादन-साधनतों का पूर्ण उपयोग नहीं होता है । 
ऐसे क्षेत्रों के निवासियों को भ्राय कम होती है जिनसे उनके रहन सहन का स्तर भी 
नीचा होता है । इन दोनों श्रेणियो के बीच की पर्थव्यवस्था जिक्षमे उपलब्ध उत्पादन- 
साधनों का निरन्तर उपयोग विकास के लिए हो रहा होता है तथा वहाँ के निवासियों 
की आय का स्तर मध्यम श्रेणी मे आता है, उनको विकासीस्सुस्र अ्॑व्यवस्था कहते 
हैं । भमेरिका, इग्लेन्ड, कताडा, फ्रास, पआास्ट्रं लिया एवं रूस विकसित बर्थव्यवस्था 
की श्रेणी मे वर्गोकृत किए जाते हैं जबकि अनेक झ्फ्रीकन एवं एशियाई देश झरद्ध- 
विकसित देशो की श्रेणी मे आते हैं ।॥ मारतीय मर्थव्यवस्था विकास की ओर श्रप्रसर 
होने वाली अरंव्यवस्था भर्थाद्‌ विकासोस्मुख अर्ंव्यवस्था की भ्रै णी मे ग्राती है। 
वर्तमान मे ग्र्थव्यवस्था को दो ही श्र॑णी अर्थात्‌ विकासशील एवं विकसित में ही 
बर्गोहुत किया जाता है । 

किसी भी देख की ग्रथेव्यवस्था को विकसित एवं विकासशील भ्र्थव्यवस्था 
की श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए निम्न प्रमुख आधार उपयोग से लिये 
जाते हैं :-- 

(7) प्रति व्यक्षित आय--देश के निवासियों की प्रति व्यक्ति श्रोसत आय देश 
की अर्थव्यवस्था एव उसके विकास की सूचकाक एवं व्यक्तियों की समृद्धि का प्रतीक 
होती है | विकसित राज्यो मे प्रति व्यक्ति औसत आय झधिक होती है । वर्य 4985 
मे प्रति व्यक्ति राप्ट्रीय झ्राय अमेरिका मे 6,690 असेरिकव डालर, स्वीट्यरलेड में 
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6,370 अमेरिकत डातर, डेवमार्क मे )),209 डालर, इस्लेंड में 8, 460 डालर 
इण्डोनेशिया मे 530 डालर, प्राकिसतान में 380 डालर, चीन में 30 डालर एव 
आरत मे 270 डालर थी ४ प्रारत से प्रति व्यक्ति शौसत प्राय का स्तर उद्योग 
प्रधान विकसित देशो एवं तेल उत्पादक देशों की अपेक्षा बहुत कम है । 


(2) रूृषि उत्पादों को उत्पादकता का स्तर--अथेव्यवस्था को विभिन्न भरे सियो 
मे बर्गीकृत करने के लिए दूसरा प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र मे उत्पादित वस्तुओं की 
उत्पादकता का स्तर है । विकसित देशो से उत्पादकता का स्तर अधिक एवं विकास- 
शील देशो मे उत्पादकता का स्तर कम होता है । चावल का प्रति हैक्टर प्रौसत 
उत्पादन वर्ष 985-86 में जापान एवं प्रमेरिका मे 42 क्विन्टल प्रति हैवटर तथा 
भारत में 6 विवन्टल प्रति हैक्दर था। गेहूँ का श्रौसत उत्पादन जमंती में 
6१ क्विण्टल, फ्रास में 55 क्विण्डल एवं मारत में 20 विवष्टल प्रति हैवटर ही था । 
मक्का का औछ्तत उत्पादन अमेरिका एवं इटली में 75 क्विण्टल तथा भारत में 
]5 विपष्टल प्रति हैक्टर है। अ्रत स्पष्ट है कि भारत में विभिन्न फ़ललो की ओसत 
उत्पादकता का स्तर भी विकश्वित देशो को अपेक्षा कम है ॥ 


(3) छृषि व्यवसाय में पूजो निवेश की दर--म्र्ध-ब्यवस्था को विभिन्न 
श्रेणियों से वर्गीकृत करने का तीसरा आधार दूषि व्यवसाय मे पूंजी निवेश की दर 
है । मारत भे कृषि व्यवसाय मे पूँजी निवेश की दर 957-58$ भे 457 प्रतिशत 
थी । कृषि क्षेत्र मे पूंजी निवेश की दर मे हरित क्रान्ति के फलस्वरूप वृद्धि हुई है । 
लेकिस वर्तमान में भी भासरतीप कृषि में प॑जी निवेश की दर विकसित देशो की झपेक्षा 
कम है। कृषकों के फार्म पर उपलब्ध परिसम्पत्ति की राशि द्वाय कृपि क्षेत्र मे 
निवेशित पूजी का अनुमान लगाया जाता है । भारतीय कृषकों के फार्म पर भूमि 
एवं कुप्रो में लिवैश्ित पूंजी के अतिरिक्त अन्‍य परिशम्पत्ति की राशि बहुत कम है 


(4) खिनिश्न क्षेरों को विकास दर--विकसित देशो मे पर्थ-व्यवस्था के सभी 
क्षेत्रों (क्षषि, उद्योग, सहायक उद्योग, व्यापार, परिवहन) के विकास की भोर समान 
स्तर पर प्रयास किये जाते हैं, जिसके कारण विकास की दर भधिक होती है । भारत 
में सभी क्षेत्रो के विकास की झोर समान ध्यान लही दिया गया है। भारत में कृषि- 
क्षेत्र के विकास की घोर अन्य क्षेत्रों के विकास की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया गया 
है, जिससे धनेक उद्योग प्रभावित हुए हैं । जनेक उद्योग कृषि के पूरक उद्योग हैं जो 
एक-दूसरे के विकास मे सहायक होते है। मारत मे विभिन्न क्षेत्रों के प्रसन्‍्तुलित 
विकास के कारण भर्प-ब्यवस्था की प्रगति कम हो पाई है 


5. छ८ए0 86कगा, व॥6 रिणव 706 ००:४7००0--206 प३७, 40652, ४ए०ू०००, ९०५ 32, 
४० 20, ।-5 2३०४५ 988, 0, 26- 
6... ९९०४०॥० $ए7४८) ण 453 304 पर६ 6&87-225 966 ए29॥63 १३9॥055, 


भारतीय बर्थ-व्यवस्था मे कृषि/23 


(5) छुपि क्षेत्र पर व्यक्षिययो की मिरमरता का प्रतिशत-कृषि क्षेत्र पर 
व्यक्तियों की निर्भरता का प्रतिशत भी देश की अथेव्यवस्था को विभिन्न श्रेणियों में 
वर्गीकृत करने मे श्रयुक्त किया जाता है। विकसित देशो में कृपि व्यवसाय पर 
आघारित ्यक्तियो का प्रतिशत कम होता है, जबकि कम विकसित देशो में कूपि 
व्यवसाय पर आ्राधारित व्यक्तियो का प्रतिशत अधिक होता है। वर्ष !980 में कृषि 
व्यवसाय पर आ्राघारित व्यक्तियों की प्रतिशतता के श्रनुसार विभिन्न देशो को निम्न 
प्रकार से वर्गोकृत किया जाता है?-- 








श्रंषी देश कृषि पर श्राधारित 
व्यक्षिययों का प्रतिशत 
सदसे अ्रधिक कृषि व्यवसाय पर नेपाल 926 
अ्राधारित न्यक्तियों की प्रतिशतता ग्रफगा निस्तान 778 
बाल देश सूडान 769 
पाकिस्तान 559 
बगलादेश 838 
इन्डोनेशिया 589 
मारत 632 
चीन 598 
मध्यम कृषि व्यवसाय पर झ्राधारित 

व्यक्तियों की प्रतिशतता वाले देश यूगोस्लाविया 374 
मैक्सिको 369 
सं 464 
इटली 4]2 
जायान (]9 

सबसे कम कृषि व्यवसाय पर आधारित 
ब्यक्तियों को प्रतिशतता वाले देश फ्रास 86 
गास्ट्रे लिया 58 
कनाडा 50 
बेल्जियम है: मे । 
अश्रमेरिका 22 
इ ग्लैण्ड 20 





4. [छवाब शैड्ञा।प्पौणर | ऐवार्स, 90 सिठाद्चणा. 0/७००ण३० ० ००70फ्ा०5 दापे 
किगराज०5, जाप ण॑ 88गरप्णाप्रा७, 50एटागपर४0/ ० [9क्‍904, छा 
4982, 9 348 


24/भारतीय कृषि का अर्थतनन्‍्त्र 


उपयुक्त आधारो के अनुसार कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 
विकसित अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत न होकर विकासोन्मुख या विकासशील अ्रधेन्यवस्था 
की श्रेणी में श्रावी है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास को ओर अग्रसर झर्व- 
व्यवस्था है । 


भारत में कृषि उत्पादकता 

उत्पादन के किसी साघन की एक इकाई द्वाय प्राप्त उत्पादन की मात्रा उस 
साथन की उत्मादकता कहलाती है। कृषि के क्षेत्र मे उत्पादकता साधारणत्तया भूमि 
अ्रथवा श्रम साधन के आधार पर ध्यक्त की जाती है । 

भूमि क्षी उत्पादकता-भूमि की उत्पादकता से तात्पय भूमि के एक इकाई 
क्षेत्र से प्राप्त होने वाले उत्पादन की मात्रा से है, जो भ्रति हैबटर उपज क्विण्टल के 
रूप में प्रकट की जाती है। भूमि की उत्पादकता कुल उत्पादन की मात्रा तथा भूमि 
के क्षेत्रफल के मध्य बदलते हुए सम्बन्धो का विवेचन करती है । उत्पादकता प्रकट 
करते की यह विधि मोतिक है, क्योकि इसमे उत्पादों के मूल्य का समावेश नहीं 
होता है | भूमि उत्पादन-साथन के झ्राघार पर उत्पादकता प्रकट करने का कार्य सरल 
है, क्योकि इसे सुगभता से ज्ञात किया जा सकता है । 

सरकार क्षि-उत्पादो को उत्पादकता मे इद्धि करने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के बाद से म्रन्तर प्रयास कर रही है । उत्पादकता मे वृद्धि लाने के लिए तिरस्तर 
कृषि क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम जैसे-अधिक अन्न उपजाञ्री कार्यक्रम, पेकेज कार्ये कम, 
सघन कृषि क्षेत्र कार्वेज्म, उत्पादन साधनों के उत्पादन एवं उपभोग में इृद्धि, कृषि 
विस्तार कार्यक्रम प्रादि शुरु किये गये हैं। उत्पादकता मे दृद्धि के लिए विशेष प्रयास 
बे 965-66 के उपरान्त कात में किये गये । इस काल मे उन्नत किस्म के बीजों 
का प्राविष्कार, सिंचाई के सावन का विकास, कूपि में यस्त्रीकरण, कृपि अनुसन्धान 
द्वारा नई तकनीकी विधियो का आविष्कार एवं कृषि विस्तार की नई योजनाएँ 
प्रमुख हैं । देश मे हरित-स्ान्ति के कारण खाद्यान्नो के उत्प'दन विज्षेपकर चावल 
एव गेहूं की उत्पादकता में वर्ष 967-68 के उपरान्त काल मे विशेष तेजी से बद्धि 
हुई है । 

सारणो 2 3 मारत मे विभिन्न फसलो एव फसलों के समूहो की उत्पादकता 
विभिन्न दशकों मे प्रदर्शित करती है । सारणी से स्पष्ट है कि सभी फसलो के समूही 
को उत्पादकता में पिछले 40 वर्षों मे दृद्धि हुई हू । विभिन्न फसल समूहो में भ्रनाज 
एवं खाद्यान्नो के मपूह की उत्पादकता मे इृद्धि सर्वाधिक हुई है । 








भारतीय प्र्न॑-ब्यवस्था मे कृषि/25 


सारणों 2.3 
देश में दिभिन्न फसलों एवं फसल समूहों को उत्पादकता 
(किलोग्राम/हैक्टर) 
ही ॥ ॥ । | ॥॥ "याका बाइ: जात पार बा पार: 
जार ध् $ अय ०5 फ्छ 
फप्तत/फसल 9 । की] हे के हि 
ध्प्ज था क् 0 प््छ 
० 3] न्त 2 2 
., चावल 668 | 937 [4,823 |,336 |[,552 |,756 
2. गेहूँ 663 | 772 [,307 [,630 [2,046 |2,7 
3 चना पर | के | 663| 657| 742 
4. मूगफली 8 | 708 | 834 | 736 | 79 
5 सरसों प& | 365 | 594 | 560 | 674 
6. भन्ना 34,20| 36,44| 48,322| 57,844| 60,000 


7. कपास रेशा 95 


8. जूट एवं मेस्टा | ],|90 


9 बनाज 59 
]0.. दार्ले 405 
]] खाद्यान्न 5353 
42.. तिलहन 59 





86 | 706 | 452 | _397 
3,050 |,032 ,30 [,524 
23 | 949 [4,42 | ,323 |,887 
475 । 524 | 473 | 547 | 553 


662 | 872 |[4,023 [,75 [,644 











7२8४--स्‍905 2५४॥)9006. 


स्रोत : 0. 56805 300 एथ्या5 व०ण7य०ं, उ्रप्शआए, 980, 2, 24. 
(एप) &00007रार $ए7ए2टए 'शीमाओआए ् काब्ा००ट, 50एथता- 
ग्याधय ०६ [7079, प८छ एथी। 
(००) ४णु87०, ४०. 36(2), 5, 70०५ 992. 


26 | भारतीय क्ृपि का प्र्थतन्त्र 


सारणी 2 4 भारत मे विभिन्न फसलों की उत्पादकता में हुई चकडइद्धि 
दर से बृद्धि विभिन्न समय मे प्रदर्शित करती है । 
सारणी 24 
भारत में विभिन्‍न फसलो की उत्पादकता में हुई चक्र वृद्धि दर से वृद्धि 
(प्रतिशत प्रतिवष ) 








फसल/फसल समुह 949-50 से 967-68 से | 949-50 से 
964-65 के | 986-87 के | 986-87 के 
काल में काल मे काल मे 
]. चावल 243 ]93 ]6[ 
2. गेहूँ ] 27 3]7 320 
3. सभी खाद्यान्न ]43 232 476 
4. मूगफली 03 085 053 
5, तिल -036 ] 62 060 
6 सरसो 037 200 057 
7 सभी तिलहन 920 ]20 07 
फसलें 
8 सभी फसलें 430 205 [जा 





स्रोत फिपाथा हैश०१॥प7७ ॥ 869-22070 . एगप्रणत. ्राब्एः्प्घ& 
णे 8एगा०्गराए४ थाते डध्था०8 शाह ० 28700॥ए7९, 
609थागद्या। 0 ]ाता4, 7२९७ 60, 
उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि देश में पिछले 40 वर्षों मे विभिन्न कृषि 
उत्पादों की उत्पादकता मे इंद्धि हुई है । उत्पादकता इृद्धि दर खाद्यानों में तिलहन 
फसलो की अपेक्षा अधिक है। गेहू' मे उत्पादकता वृद्धि दर 3 20 प्रतिशत प्रति 
वर्ष पाई गई जो चावल मे हुईं उत्पादकता वृद्धि से दुगुनी है। तिलहन फसलो में 
उत्पादकता वृद्धि की दर एक प्रतिशत से मी कम पाई गई। चावल के अतिरिक्त 
समी फसलो की उत्पादकता में हुई बृद्धि दर हरित कान्ति के बाद के काल 
(967-68 से 986-87) मे हरित ऋान्ति के पूव (949-50 से 964-65) 
की पग्रपेक्षा श्नथिक है । 


भारतीय श्रर्थ-व्यवस्था में कपि/27 


उत्पादकता में हुई इस दृद्धि दर के बावजुद आज मी भारत में उत्पादकता 
का स्तर भ्न्य देशो की तुलना मे बहुत कम है। सारणी 25 बिश्व के विभिन्न 
देशो मे खाद्यान्न एव वाणिज्यिक फसणो की प्रति हैवटर भृमि क्षेत्र से प्राप्त उत्पा- 


दकता प्रदर्शित करती है । 














सारणी 25 

विश्व के विभिन्न देशों में फललो की उत्पादकता 

(किनरोग्राम/हैक्ट र) 
उत्पादन 
+ उत्पादकता 
फातल/फसल देश कता(वए फसन देश (वर्ष !985 
समूह ]989- -86) 
90) 

. चावल भारत 269! | ]. गन्ना भारत 60,000 
(धान) सीन 5725 पेरू 37,000 
ससार 3557 मलावी [9,000 
इथोपिया ।95,000 
2 गेहूँ भारत 28]7 | 2. कपास भारत 96 
चीन 379 (रेशा) रूस 77 
ससार 2570 चीन 890 
3. गप्रगाज | भारत ]887 | 3 मूगफली | भारत 952 
(सभी) चीन 499 | (छिलके सहित)| अमेरिका 3270 
ससार 2763 मलेशिया 3500 
इटली 3868 
इजरायल 4074 
4 दालें (सभी) भारत 553 | 4 जूट भारत 306 
चीन 3475 मिश्र 2444 
ससार 863 रूस 2942 
चीन 6587 
5. सभी भारत 644 | 5. विनोला | भारत 469 
खाद्यान्न | चीन 4075 (कपास | आस्ट्रे लिया 3475 
सस्तार 2595 के बीज) | इजरायल 4383 
श्रीलका 5294 











छोत : (0) ४०३००, १ण 36 (2), 5 उप्र 7992 ए (4 
(7) ०28४३, रण ३2 (24)  उद्याप्थण, 4989 


28/भारतीय कृषि का अर्थतन्‍्त्र 


सारणी 2.6 भें विभिन्न फसलो की श्रौसत उत्पादकता एव राष्ट्रीय प्रदर्शन 
क्षेत्रो से प्राप्त औसत एवं श्रधिकतम उत्पादकता प्रदर्शित की गई है । सारणी से 
स्पष्ट है कि वर्तमान मे राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त औसत उत्पादकता का स्तर राष्ट्रीय 
प्रदर्शन क्षेत्रो से प्राप्त औसत उत्पादकता स्तर से बहुत कम है । यह स्तर धांत, गेहूँ 
एवं मबका में 50 से 60 प्रतिशत एवं ज्वार एवं बाजरा मे 25 से 30 प्रतिशत ही ; 
है । भ्रतः स्पष्ट है कि देश मे विभिन्न फंसलो की औसत उत्पादकता स्तर में तक- 
नीकी ज्ञान के पूर्ण एबं सही स्तर पर उपयोग करने से वृद्धि की प्रबल 
सम्मावना है । 


सारणी 26 
विभिन्‍न फसलो (खाद्यान्न) की राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त औसत उत्पादकता एवं 
राष्ट्रीय प्रदर्शन क्षेत्रों फी उत्पादकता स्तर 


(किलोग्राम प्रति हैक्टर) 


_« पड 





राष्ट्रीय प्रदर्शन ले से 














क्र आग, गज स्तर पर | प्राप्त ओसत अधिकतम प्राप्त 
त़ प्राप्त औसत उत्पा-। उत्पादकता उत्पादकता 
4दिकता (!989-90)| (986-87) (986-87) 
4, घान 2640 4750 8932 
2 गेहूँ 220 3508 5260 
3. मक्‍का 606 296 45090 
4, ज्वार 864 3270 7050 
5, बाजरा 608 705 4500 





ब्रोत : छे, 0. छाउइश्नबच5 थाव प्ृछू, टाशाव3; 3 (०राफएुअ्रथाएट 
खैगेए्ञ्च8 0 8870८ 0 एशागधएट' $0९0970 पा [904 
2376 (शञा703, ४०॥०॥७, ४०, 36 (2), 5 379 992, ?, 6, 
भारत के विभिन्न राज्यो एवं राज्यों के सिंचित एवशप्रसिचित क्षेत्रों की भूमि 
उत्पादकता मे बहुत भिन्नता पाई जाती है | सारणी 27 मे प्रस्तुत आकड़े इन तथ्यों 
की पुष्टि करते हैं । 





भारतीय श्रथ॑-व्यवस्था मे कृषि/29 


सारणी 27 
विभिन्न राज्यों से सिचित एवं असिच्ित क्षेत्रो में खाद्यान्नों की उत्पादकता 
(985-86) 
उत्पादकता (किलोग्राम प्रति हैकटर) 
| परिचित क्षेत्र | अधिचित क्षेत्र 


खाद्यान्न | राज्य 





] चावल असम 635 ॥4. 85[ 
उडीसा ]873 9 
पश्चिम बगाल 2787 287 
पंजाब 3070 ]477 
तमिलनाडू 2559 692 
महाराष्ट्र 988 423 
2 गेहू पंजाब 340 799 
हरियाणा 3425 980 
उत्त रप्देश 2006 8 है 
बिहार ]735 098 
मध्य प्रदेश 850 843 
राजस्थान ]68 956 
$ ज्वार ! | महाराष्ट्र 758 295 
तमिलनाडू 728 994 
गुजरात 048 326 
आन्क् प्रदेश 2726 5१6 
4 बाजरा गुजरात ]06 39 
हरियाणा 805 384 
मध्यप्रदेश 92 589 
महाराष्ट्र 424 242 
$ मक्का गआान्भ्न प्रदेश 2624 764 
हरियाणा ]290 888 
परजाब 49] 5६ 3737 
राजस्थान 523 32]5 
6 चना गुजरात 663 502 
महाराष्ट्र 479 284 
राजस्थान 880 562 


न्रोत शैव्व ब०4 ?040०.० .ण साग्रणए2० (7०95 ॥9. 0043, 
फीाल्ल0ण४० एणी छलएणाणा।एड गत धैा॥705 कीीयाशाओ 
खैज्ञाण्याफर, 50फथाएणकषां ए व093, शएछ एशाः 


30/भारतीय क्रपि का अर्थतस्त्र 


कृषि में उत्पादकता स्वर के कम होने के कारण 

स्पप्ट है कि भारत मे खाद्यान्नो एवं विभिन्न कृषि उत्पादों की औसत 
उत्पादकता का स्तर विकसित देशो एव देश में ही राष्ट्रीय प्रदर्शन क्षेत्रो से प्राप्त 
आसत उत्पादकता एवं देश के विभिन्न क्षेत्रो मे उपलब्ध सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों 
की अपेक्षा बहुत कम है ! कृषि क्षेत्र मे उत्पादकता के कम होने के कारणों को निम्न 
तीन वर्गों मे विभाजित किया जाता है-- 

(7) श्रस्थागत कारक--इसके अन्तगंत जोत का आकार कम एवं अपखडन 
होना, भू-बृति की दोपयुक्त प्रणाली का होना, कुल भूमि का बहुत 
बडा भाग कृषि व्यर्थ भूमि के झन्तगंत होगा प्रमुख है । इनके होने 
से उत्पादकता बृद्धि के प्रयास पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो 
पाते है १ 

(7) तकनीकों कारक--इसके अन्तर्गत सिंचाई सुविधा की अ्रपयप्तिता, 
उन्नत कृषि विधियों का विकास मे होना, उत्पादन-साघनों का पर्याप्त 
भात्रा मै देश मे उपलब्ध नही होना आदि प्रमुख है। उत्पादन साधनों 
एवं उन्नत तकतीबी के अभाव में देश के कूपक अन्य देशों के कृषको 
के समान उत्पादकता का स्तर प्राप्त नही कर पाते हैं । 

(गा) सामान्य कारक--इसके अन्तर्गत कृपको द्वारा उपलब्ध उत्पादन 
साधनों का प्रस्तावित मात्रा एक विधि से प्रयोग नही करना, कृषि की 
प्रचलित विधि को काम में लेना, कृपि प्रसार सेवा्नी का लाभ नहीं 
उठाना जादि प्रमुख है। इसका प्रमुख कारण कृपको मे शिक्षा का 
अभाव, कृषि को व्यवसाय के रूप में नही लेवा एवं उनमें व्यवसाय 
के प्रति जायहूकता का न होना है । 

अम उत्पादकता--श्रम-उत्पादकता से तात्पयं प्रति श्रमिक इकाई से प्राप्ति 

उत्पादन की मात्रा से है, जो उत्पादव की मात्रा एवं श्रमिकों की सख्या के मध्य 
बदलते हुए सम्बन्ध का अध्ययन है । श्रम उत्पादकता ज्ञात करने का कार्य कठिन 
होने के कारण, उत्पादकता ज्ञात करने की यह विधि बहुत कम काम में ली जाती 
है । इस विधि के अ्रपनाने मे विभिन्न प्रकार के श्रमिकों (बुरुप, स्त्री एव बच्चो) को 
एक श्रेणी मे एवं विभिन्न उत्पादों की उत्पादन मात्रा को र्पयो के रूप में परिवर्तन 
करना होता है। श्रम-उत्पादकता उस क्षेत्र के थमिको के रहन-सहन के स्तर की 
सूचक होती है । 

एक अध्ययन? के श्रतुसार भारत मे प्रति पुरुष कृपि श्रमिक औसत उत्पादकता 

8, 0.5 पाता 874 ४ ६8. 338, 7.890ण ऐ:०वए८एपच्राए 7 9क्‍47 885८णीपा 


+,. 4००,्रथागा ० आवे ऐगेलाएशं अब्छत५, ४ण जा (9-28). 80704) ्रापऐश, 
४. 983 9. 83] 
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वर्ष 970-73 में 596 रु, थरी। भारत के विभिन्न जिलो में भूमि उत्पादकता 
को माँति श्रमिक उत्पादकता में बहुत मिन्नता पाई गई है। अध्ययन के अनुसार 
देश के 53 जिलो में थ्रन उत्लादकता 2200 € प्रति पुरुष कूषि श्रमिक से अधिक 
है, जवकि 4| जिलो में श्रम उत्पादकता 000 ह. प्रति पुरुष कृषि श्रमिक से भी 
कम है। इस प्रकार 44 जिलो मे प्रति पुरुष कृपि श्रमिक झौसत उत्पादकता 800 
से 2200 रु, 65 जिलो मे 400 से 2800 रु एवं 78 जिलो में 000 से 
4400 रू है। पजाव राज्य के समी । जिलो में प्रति पुरुष कृषि श्रम-उत्पादकता 
2200 रु से अःबक थी, जबकि पश्चिम बंगाल, असम, उडीसा, विहार एवं जम्मू 
व कश्मीर राज्य के किसी भी जिल मे श्रति पुरुष कृषि श्षम-उत्पादकता 2200 र. 
से प्रधिक नही पाई गई । 

भारत मे श्रमन्‍उत्पादकता वर्ष 962 से 965 के काल में 640 <. प्रति 
पुरुष कृपि श्रमिक थी, वह क्रम होकर वर्ष 970-973 में 596 रू हो रह गई। 
प्रधिक उत्पादन वाले जिलों में श्रम-उत्पादकता झधिक एवं स्थिर उत्पादन या कम 
कृषि उत्पादन वाले जिलो में श्रम-उत्पादकता कम पाई गई। अश्रत. देश मे 
विर्धेनता-उन्मूलन के लिए भूमि उत्पादकता के साथ-साथ श्रम-उल्रादकता में भी 
बृद्धि करना भ्रावश्यक है। प्रो मुन्नार मिर्डाल के अध्ययद के अनुसार, भारत में ने 
केवल प्रति टैकाई भूमि की उत्पादकता कम है, बल्कि श्रमिकों की उत्पादकता का 
स्तर भी कम है। भूमि एवं श्रम-उत्पादकता में वृद्धि देश की समृद्धि के लिए 
प्रावश्यक है । 


राष्ट्रीय-प्राय 


देश की अर्थव्यवस्था के अध्ययन मे राष्ट्रीय-प्राय का स्थान महत्त्वपुर्ण है। 
राष्ट्रोय-भ्राय देश की अर्थव्यवस्था के विकास की सूचकाक होती है। प्रो स्ाइमन 
कुजनेट्स* के प्रनुसार “राष्ट्रीय-आय, वस्तुओं एवं सेवाझो की उत्पत्ति की बह मात्रा 
है जो एक वर्ष की प्रवधि में देश की उत्पादन प्रणालों से अन्तिम उपभोक्ताशों तक 
पहुचती है अथवा देश के पूजीगत वस्तुआ के स्टॉक में शुद्ध इद्धि करती है |” 
राष्ट्रीय-आय में उत्पादन एवं उपभोग दोनो ही प्रकार की दस्तुओ का मूल्य सम्मिन 
लित किया जाता है। राष्ट्रीय आय समिति, 9$ के अनुसार एक वर्ष की अवधि मे 
उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओो का मुल्य बिना किसी प्रकार के दोहराव (009॥04- 
(०॥) के राष्ट्रीय आब कहलाता है / 
9. “नुच॥003] 70008 ६ ०एएण ए द०पफ्रा०फ्रालड 80 इल्लश८९६ (0जगष 
दपपएड 6 जद्बर [एणए फ्रढ €७एणा>5 छएाएएफलारल 5/च४९० 780 [06 475 
रण घाढ णैधणगर एणाज्ञायरदा 07900 06६ उ5काएय ३० (6 णापा३# 8०८६ 
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राष्ट्रीय-श्राय से सम्बन्धित शब्दों की परिभाषा २ 


समप्र राष्ट्रीय उत्पाद--समग्र राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पयं राष्ट्र मे एक ब्पं 
को अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओ एवं सेवाग्रो के मूल्य से है 7? समग्र राष्ट्रीय 
उत्पाद ज्ञात करने में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को सम्मिलित नही किया जाता है, 
बल्कि उत्पादित अन्तिम उपभोग को वस्तुओं के मूल्य को ही सम्मिलित किया जाता 
है। देश के उपमोक्ताश्ो एवं सरकार द्वारा क्रय की गई वस्तुओो की मात्रा, व्यापारियों 
द्वारा त़्य करके अपने स्टॉक में की गई परिवर्तन की मात्रा एवं विदेशों में निर्यातित 
बस्तुओं की मात्रा के मूल्य को सम्मिलित करके समग्र राष्ट्रीय उत्पाद की मात्रा ज्ञात 
की जाती है । 


शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद/राष्ट्रोय-प्राथ बाजार कीमत पर --समग्र राष्ट्रीय उत्पाद 
की मात्रा मे से वस्तुओं के मुल्य-हास ((92छाण्थाथधणा) की राशि घटाने पर जो 
राशि शेप रहती है वह शुद्व राष्ट्रीय उत्पाद या बाजार कीमत पर राष्ट्रीय प्राय 
कहलाती है । डनंबर्ग' के शब्दो मे, शुद्ध राष्ट्रीय-पआय से तात्पयं एक वर्ष की अवधि 
में प्र्थव्यवस्था की उत्पादन क्रियाग्रों से उत्पादित को जाने वाली नई शुद्ध सम्पत्ति 
की मात्रा से है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्याकन प्रचलित बाजार कीमत के 
श्राघार पर किया जाता है । सूत्र के अनुसार, + 


शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद--समग्र राष्ट्रीय उत्पाद--बस्तुत्नो के मूल्य-ह्वास की 
राशि । 


साधनों की लागत के अनुसार राष्ट्रीय-प्राय--शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की राशि 
भें से दिये गये परोक्ष करो की 'राशि को घटाने पर जो राशि शेष रहती है. वह 
साधनों की लागत के अनुसार राष्ट्रीय-प्राय कहलाती है । शूल्ज'” के अनुतार समग्र 
राष्ट्रीय उत्पाद के उत्पादन में विभिन्न उत्पादन साधनों के स्वामियों को प्राप्त श्राय 
(मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज, ग्रादि) का योग ही टाप्ट्रीय-प्राय होती है । सूत्र के 
अ्रनुसार, 


१0, “6 57२९ ॥ (४० रपट ०(3॥ 80345 306 ३९०७०८5 ए97060८67 8णाप्र॥99 
॥96 28007”, ए#ब65 4., $07०, )२७(००३| [700%06 #799845, छएट्य[065 
कग। ण॑ [094 शार३(० 7.77, ।२८४ 0०७, 965 9 9 

॥]. *पर०घ एथ्ञाण्पग ए7070०॥ 5 0 एढा दब्वाता ० एटए एटडाए इट४ा/७त९ 
विठ्घ ॥ह छा070टलाएड बचाए ० धघढ <९००००79 तप) 6 ६8०००००॥०६ 
एटा04," 

नया # फलमएणड़ 5 0. छ ८ 090ए89), 248९0-8९००0०६७)05, 
०0३७ म॥॥ 800६ (००9870५, ३८०७ ४०07॥, 968, 9, 24: 

2, "6053 02000043| 000घ7९ उड़ (प6 इछया 0 3]| 00077०5 (७2९5, एा०णीा(, सा 

काक्षिट॥ ६०.) दथा06०१ 9 006 छ704प८00# ठा 87055 छद्वा70704] छठवाए ” 
--089]९$ [... 5ल्लाणार० ३0004] 00०गाट #88988; पच्याए०८ सत्य]6/ 
व8ठ59 हााक्णच्व7ा 9., १३४छ ०८४॥, 965 छ. 20 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था मे कृषि/33 


राष्ट्र -प्राय >"शुद्ध राष्ट्रीय उ्चाद--परोक्ष करो की राशि 

राइरीय-प्रार के अ्रब्ययत को उसयोगिता--राष्ट्रीय आव के अध्ययन के 
मुख्य उपयोग निम्न हैं-- 

(7) राष्ट्रीय-आय देश की अवंव्यवस्या के विकास की सूचकाक होती है । 


(॥) राष्ट्रीय-आय देश की श्रर्यव्यवस्था म॑ विभिन्न क्षेत्रो / उद्योगो की महत्ता 
का द्योतक होती है । 

(एा) राष्ट्रीय-ग्राय विभिन्न देशों एवं राज्यों के भ्राथिक विकास का प्रतीक 
होती है । 

(४) राष्ट्रीयनग्राय देश के ग्रन्तर्गंत हो रहे आधथिक विकास कार्यक्रमों का 
देश के नागरिकों के जीवन-स्तर पर होने वाले प्रमावो का भूल्याकन करती है । 

(४) सरकार को देश के विकास के लिए विभिन्न नीतियो--कराधान, बचत 
एवं निव्रेश, रोजगार उपचब्धि; मजदुरी एवं विक्राव योजत्ाप्रो के लक्ष्य निर्धारित 
करने में भी राष्ट्रीय-प्राय का ज्ञान आवश्यक है | 

राष्ट्रीय-प्राय के श्राकलन की विधियां-राष्ट्रीय-आय को झ्राकलन करने की 
मुख्यतया निम्न तोन विधियां प्रचलित हैं : 

(।) उत्पाद विधि--इस विधि के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों (कृषि, खनिज 
पदार्थों, निित एवं सहायक उद्योगों) के क्षेत्र मे एक वर्ष की अवधि मे उत्पादित 
वैस्‍्तुओ का शुद्ध मुल्य ज्ञांत किया जाता है । सूत्र के अनुसार, 

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद [कुल उत्पाद (बिक्री न-निजी उपभोग --विक्त ताओ के 
स्टॉक में दृद्धि+-शुद्ध निर्यात)- मुल्य-हास लागत-+-माध्यमिक उत्पादित वस्तुओं 
का मुल्य] 

इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त शुद्ध उत्पाद भुल्य को सम्मिलित करके 
शुद्ध राष्ट्रीय-भआय ज्ञात की जाती है । इस विधि से विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीयनआय 
मे श्रश भी ज्ञात हो जाता है । 

(2) श्राय दिघि--राष्ट्रीय-आय ज्ञात करने की इस विधि में विभिन्न 
उत्पादन-साधनो के स्वामियों द्वारा यर्ष में प्राप्त आय (लगान, मजदूरी, ब्याज एवं 
लामाश) की राशि को सम्मिलित किया जाता है । इस विधि से विभिन्न वर्गों, जैसे- 
कृपको, पूजीपतियो एवं प्रबन्धको तथा उद्यमकर्क्ताओ को भधाप्त झ्राय के वितरण की 
जानकारी मी प्राप्त हो जाती है । 

(3) लागत विधि--इस विधि मे वेयक्तिक तथा सरकार द्वारा वस्तुमो एव 
सेचाओ पर किये गये उपभोग खर्च एवं निवेश की राशि को सम्मिलित करते हुए 
राष्ट्रीय आय आकलित की जाती है । 


34/भारतीस कृषि का अध॑नन्त्र 


भारत में राप्टीय आय समिति ने राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए उत्पाद 
विधि एवं आय विधि ही प्रपोग मे ली है, क्योकि लागत विधि मे विभिन्न व्यक्तियों 
द्वारा वस्तुओ एवं प्ेवाप्रो पर किये गये उपभोग लागत एवं निवैश्ञ की राशि के 
विश्वसनीय औँकडे एकत्रित करने का काये कठिन होता हैँ । वर्तमान म राष्ट्रीय 
नमुना सर्वेक्षण टारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों के व्यय के झकिडे एकलित 
किये जा रहे हैं, जिनके आ्राधार पर लागत विधि मी राष्ट्रीय प्राय के आकलन में 
प्रयुक्त की जा सकती है । 


भरत मे राष्ट्रीय-अआय का श्रकलन 


भारत मे राष्ट्रीय-आय का आकलन सर्वप्रथम वर्ष 868 में दादाभाई 
नौरोजी ने क्या था। उसके पर्चात्‌ विभिन्न ब्यक्तियो/आयोगो,सस्थाओं ने समय* 
समय पर राष्ट्रीय-प्राय का श्राकलन किया, किन्तु प्रत्येक सस्था/व्यक्ति द्वारा दिये गये 
आँकड़ो में बहुत भ्रत्नर पाया गया । अतः वर्ष 949 में भारत सरकार न पी सीं- 
महालनोविश की रुष्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की। समिति ने 
बपे 948-49 से 950-5 के लिए राष्ट्रीय श्राय का आकलन अप्रैल, 93] 
के प्रतिवेदन मे सरकार को दिया। तत्पश्चात्‌ राष्ट्रीय आय का आकलन करने का 
कार्य फेस्द्रीय सास्यिकीय सगठन (0६४॥७०) 8005०) 0782॥28007) को दिया 
गया । यह संगठन राष्ट्रीय-आथ के आंकडो का वाधिक परिपत्र प्रकाशित करता है ! 
मारत में राष्ट्रीय आय के आँकडे वर्ष 7948-49, 960-6], 970-7] व 
980-8] के कीमतो पर प्रकाशित किये गये हैं। वर्तमान मे 950-5। से 
]986-87 ठक की अवधि के लिए राष्ट्रीय ग्राय के आँक्डे प्रचलित कीमतों व 
7970-7] की कीमतो पर उपलब्ध है। सारणी 2 8 मे भारत मे राष्ट्रीय-प्राय 
एव प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतो व वर्ष 7970-7] की कीमतो के स्तर पर 
वर्ष 4950-5] से 986-87 तथा वर्ष 980-8] की कीमत स्तर पर 
4980-8 मे !988-89 के काल मे दो गई है । 





भारतीय अधं-व्यवस्था में कृषि/35 


सारणो 2.8 
भारत में राष्ट्रीय झ्ाय एवं प्रति व्यक्ति श्राय 





न ग राष्ट्रीय उत्पाद-साधन | प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय जाय 




















4 पर (करोड रुपयों मे ) (रुपयों मे) 
बरध प्रचलित कीमत कोन प्रबलित कीमत वर्ष 970-74 
स्तर पर मत स्तर पर की कीमत 
स्तर पर स्तर पर 
कक हु | हा ह28 78 | 8,82] 36,73] 246 | 466 
955-56 9,262 9,953 * 236 508 
7960-6] 3,263 24,250 306 539 
4965-66 20,637 27,203 426 559 
970-7] 34,235 34,235 633 633 
975-76 62,302 40,27+ 4,026 “४ 664 
4980-8 3,05,743 47,4]4 ,557 698 
498-82 4,28,547 49,935 ,743 720 
982-83 | 4,33,807 | 5,54 ,887 722 
983-84 ],58,265 55,300 2,86 764 
]984-85 | ,74,008 | 57,243 2,355 975 
985-86 ],95,707 60,443 2,596 798 
986-87 2,55,770 | 63,50 2,800 820 
नह सीरोज वर्ध 980-8 को कोमत स्तर पर 
980-8[ | 40,340 440,340 ई627 ६627 
987-82 | 28,757 | 77,707 85॥ 684 
98 2-83 42,509 ]20,320 4993 ६682 
3983-84 ॥ ॥ 8 430,396 2290 4780 
984 85 486,486 435,02] 2495 804 
985--86 207,239 440,260 2735 8852 
986-87 729 ,/032 45,48 2970 ६88९7 
3987-88 260,580 5,764 3286 490 
4988-89 342,634 468,382 3835 2082 








स्रोत : ४००४०ए० $७:४९ए, 'वारांडाए एणी शाप्माएघए, 00एथशपाथा 
0६ 74॥5 फ़ैल्च 9०087. 


36/भारतीय कृषि का अवैतस्त्र 


उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि देश की राष्ट्रीय भ्ाय एव श्रति व्यक्ति ग्राये 
में निरन्‍्तर इद्धि हुई है। प्रचलित कीमत स्तर पर वर्ष 950-5 मे देश को 
राष्ट्रीय आय 8,82! करोड रुपये थी, वह बढकर 986-87 में 2,5,770 करोड 
रुपये हो गई । राष्ट्रीय आय मे दुद्ध (770-7[ की कीमत एवं 980-8] की 
कीमत स्तर भें भी हुई है। प्रति व्यवित राष्ट्रीय श्राय प्रचलित कीमत पर ब्षे 
950--5 भे भात्र 246 रुपये थी, जो बढकर 986-87 में 2,800 रुपये एव 
987-88 भे 3 286 रुपये हो गई । इस प्रकार देश में पिछले 38 वर्षो मे राष्ट्रीय 
आय एव प्रति व्यक्ति आय मे तीव्र गति दर से ढृद्धि हुई है । जब अभ्य देशों की प्रति 
व्यक्ति औसत थ्राय से भारत की तुलना करते है, तो उद्योग श्रघात विकसित देश 
और तेल उत्पादक देशों की तुलना में भारत का स्थान बहुत नीचे है । भ्रधिकाश 
विकासशील देशो से भी भारत पिछडा हुआ ही है, जबकि कहा जाता है कि 
श्रौद्योगिक विकास से भारत का स्थान सस्पूर्य देशो मे दसवें स्थान पर है । 

सारणी 2 9 भारत के विभिन्न राज्यो मे प्रति व्यक्ति ओसत प्राय प्रदर्शित 
करती है। प्रचलित कीमत स्तर एवं वपे 980-8 की कोमतो के स्तर पर राज्यों 
में प्रति व्यक्ति ग्रोसत आय मे बहुत विभिन्नता है। पजाव, हरियाणा, ग्रुजरात, 
महाराष्ट्र ब हिमाचल प्रदेश मे प्रति व्यक्ति औसत झाय भारत की औसत आय से 
अधिक है, जबकि भ्रन्य राज्यो मे प्रति व्यक्ति औसत आय भारत के समतुल्य अथवा 


उससे कम है । राज्यो मे पिछले दशक मे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की प्रतिशतता में 
भी बहुत मिन्नता है । 











सारणी 2.9 
भारत के विभिन्‍्त राज्यों सें प्रति व्यक्ति श्लौसतत आप 
राज्य/केन्द्र शासित प्रचलित कीमत स्तर पर वर्ष 980-8! की 
प्रदेश कीमत स्तर पर 
4960- 4970- 980- 988- 980- 988- 
6 या 8 89 8 89 

पु 2 3 4 5 6 पर 
]. भ्रान्त्न प्रदेश 34 586 380 324 380 692 
- 2, अरुणाचल प्रदेश. - न 557 4599 557 2429 
3. प्रसम 349 570 ]200 2756 200 3558 
4. बिहार 26 48 896 2266 896 व077 
5, गोग्रा न ज+ 3]45 623[ 345 3523 


6. गुजरात 380... 845. 7970 4742 970 2506 


भारतीय ग्र्थव्यवस्था मे क्षि, 37 











| फमममन्‍्जनन-नक, 
] 2 3 4 5 6 7 

7 हरियाणा बन 932 2370 5274 2370 3086 
8 हिमाचल प्रदेश ज-+ 676 664 3674 664 ]948 
9 जम्मू एवं कश्मीर 267 537. ]455 २४. 642 ७ 
0 कर्माठका 295 675 ]642 3602 62 204 
]] केरल 278 636 7463 3054 ]463 447 
2. भध्य प्रदेश 274 489 [83 2739 57. 680 
3 महाराष्ट्र 49 8व्‌] 2427 555 2427 2960 
]4 भणीपुर न... 408 ]449 2897 449 775 
5, मेघालय पे 644 36। रह (96 
6, मिजोरम क्र ज+ 289 36. ४6 
]7. नागालैण्ड न 508 383 3463 30 ७ 
8, उडीसा 266 54 ]23] 2625 23] 455 
9, पंजाब 383. 7067 2724 6227 2724 3552 
20 राजस्थान 27 629 99 2923 ]99 620 
2. सिक्किम क+ न ]577. ४४ 57] 58 
22, तमिलनाडु 344 66 4498 53599 4498 2030 
23 त्रिपुरा "न. 563 323 छशै 323 
24. उत्तर प्रदेश 244 493 4284. 2698 284 547 
25. पश्चिम बगाल 286 729 6)2 3423 6]2 930 
26. दिल्‍ली न न 3]27 ४७ 455 पे 
27 पाण्डीडेरी न्‍+ न 359 542] 3]59 3067 
भारत 306 63] ]627 3835 627 2082 





+*985820 07 ०१७ 970-7] ७४७०. 
$0770०७.. एक्रागबा९३$ 00 डाल 00चाव्घराए 7000९ था (शा एिण्या4- 
६09, 990, ('८एतवथं डाबाापब 0ाइग्याइबघणा, जिच्कुमापला। 
ज॑ ड्वाइपट$, चणाहाए ए ऐ॥आगञाव8, 00एशएण/़््ला ए [03, 


उक्त 7का, 


सारणी 2 0 व 2.] देश के समग्र घरेलू उत्पाद मे अथंब्यवस्था के 


दिशिल्द क्षेत्रों का श्रश प्रदर्शित करती है । 


38|भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र 


सारणी 20 
सारणी 2:0 व 2:] देद् के समग्र घरेलू उत्पाद मे श्र्थव्यवस्था के विभिन्न 
क्षेत्रो का अश प्रदर्शित करती है 
देश के समग्र घरेलू उत्पाद-लागत शल्य मे अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न 
क्षेत्रो का भ्रशदान (दर्णष 970-77 को कोमतो पर) 











(करोड रुपयो मे ) 
्म गा पता जज न्लाफिपा८7+८ 
क्र नर दि कि. | 
पटक सिकिश 0 हिओ हिट 
कक फप्टि 7 - छा हि फरछउ 
वर्ष कह | हि हद है थरि हि ड़ ० हुक 
कि रि दिल पर पल पिरटि कप कि  ॥ कि 
_ ६&+# हाइएडज [ शि[ पर 87 झ्ि 
का छ 








योजना! काल से पूद 
950-5 रे 2,538 | 2,085 99 | ),547 [7,536 
(59 6)(4 47)(। 89) (5 24) (8 79) | (00) 

4955--56 ।2,723| 3,229 | 2639। ]095| | 784 (20,870 
(58 09)(5 47)(2 64)| (5 25) | ($ 59) (00) 
६960--6] |॥4,078 | 4,43 | 3,523 | ६,292 + 2,228 25,534 
(55 . (5 06) | (8 73) | (00) 
965-66 ॥3 559 | 6,297| 4739| ।659 | 2773 29,025 
मम 70)(6 3)| (5 72) | (9 55) (!00) 
१3970-7] ॥7,802| 7,594| 5,92| 2,4 | 3 3]4 36,736 
.... (9 03) | (00) 
]975-76 ॥9,934 | 8,782 | 7,46] | 2,574 4,39 42,890 
(46 48)(20 47)((7 40)| (6 00) | (9 65) | (00) 
980-8) [24,05 (0,937 | 9,554| 3,358 | 5,739 [30,623 
((+] 5)(2] 60)(8 87)| (6 64) (4 38) (00) 





























स्रोत 7००ा॥०णत।८ $७7६९५, 98 8-89. वा ० काश 
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घारणी 2 7] 


देश के समग्र घरेलू उत्पाद लायत मूल्य पर मे भर्थव्यवस्था के विभिन्न 
क्षत्रो का अशदान (वर्ष 980-8 को कोमतो पर ) 














(करोड़ रुपयो में ) 
| 980-8] | 985-8 6 | 988-89 

$ 
() कृषि, बन एवं मत्स्य पालन 46,649 | 34,252 6,789 
(38 2) (346) | (329) 
(2) खान एवं खदान ,887 2,623 3,339 
(5) | (7) | (१8) 
(3) तिमित क्षेत्र 24,644 | 30,320 | 37,70 
(7 6) | (394) | (204) 
(4) विद्यत, गेस एवं जलपूर्ति 2,070 3,099 4,27 
व (7) | (20) | (22) 
(5) निर्माण 6,[4 7,83 8,068 
(5.0) (46) (43) 
(6) व्यापार, होटल एव रेस्टोरेन्ड | 74,73 | 9,649 | 23,920 
(20) | (25) | (42.8) 
(7) परिवहन, सप्रहएण एवं सचार 5,724 १,95॥ 9,893 
(47) | (5) | (53) 
(8) वित्त, बीमा, स्थायी सम्पदा 0,79] | 4,708 | 8,456 
एवं व्यापारिक सेवाएं (8 8) (94) (99) 
(9) सामूहिक, सामाजिक एवं 2,835 | 6,85 | 20,423 
वेयक्तिक सेवाए (0 5) | (07) | (709) 
कुल समग्र उत्पाद 22,427 56,600 [87,725 
लागत मूल्य पर (300) (१300) (१0०) 








$00706 . सप्राणात 8०००प्रा$ जब्ाधा०५. 99], एशाध्रब इशाइप्थ्य 
एहइन्काइबाएच- ऐ6एगाॉगरला। गण वा... या॥एपर 0 
जावगा708, (00शशप्रपत्यां ् [979, 'वि९छ ॥080॥॥, 
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अर्थ-व्यवस्था को 5 क्षेत्रोन्‍्करपि-क्षेत्र, नि्ित, निर्माण, विद्यूत एवं जलपूर्ति, 
परिवहत, सचार एवं व्यापार, बैंक बीमा एवं अन्य क्षेत्रों में विमक्त किया गया 
है । योजवा काल से पूर्व कृषि क्षेत्र से समग्र राष्ट्रीय उत्पाद का 59 64 प्रतिशत झश 
ब्राप्त होता था तथा अरथ॑-व्यवस्था के श्रन्य चारो क्षेत्र लेघ 40 39 प्रतिशत भ्रश 
प्रदान करते थे । योजना काल में सभी क्षेत्रों का निरन्तर विकास हुआ है । सभी 
क्षेत्रों के बिकाम के बावजूद आज (987-88) भी कृषि-क्षेत्र समग्र राष्ट्रीय उत्पाद 
का एक-तिहाईं भाग प्रदान करता है। भरत भारत के समग्र राष्ट्रोय उत्पाद मे 
कृषि क्षेत्र प्रमुख भूमिका निम्राता हे । विकसित देशों मे कृपि-क्षेत्र का अशदान कम 
एवं निर्मित व उद्योग क्षेत्र का अश अधिक होता है । भारत में कृपि-क्षेत्र की श्राय का 
8 प्रतिशत अर्थात्‌ पाचवा भाग पशुश्रो से प्राप्त होता है। पशुओं से प्राप्त आय 
का यह स्तर आयरलैंड, स्वीडन एव नावें देशो की तुलना में बहुत कम है । इन देशों 
में 80 प्रतिशत से श्रघिक आय पशुघन से प्राप्त होती है । 
भारतीय कृषि की समस्याएं 

भारतीय कृषि की श्रमुख समस्याएं निम्न है जो विभिन्न उत्पादन-साधनो के 
अनुसार वर्गीकृत की ग्रई हैं-- 
]. भूमि सम्बन्धो समस्यण्यें : 

भारतीय कृषि में भूमि सम्बन्धी निम्न प्रमुख समस्याओं के कारण भूमि की 
उत्पादकता का स्तर अन्य देशो की अपेक्षा कम है--- 

(अ) भूमि को उवंरा शवित में हास--उत्पादकता में बाधक प्रथम तत्त्व 
भूमि की उर्वरा शक्ति मे निरन्‍्तर छास होना है) कूपको द्वारा भूमि पर निरन्तर 
फसलो के उत्पादन करने एवं उनको कभी को पुरा करने के लिए आ्रावश्यक मात्रा मे 
लाद एवं उबेरको का उपयोग नही करने से भूमि की उ्वंरा शक्ति निरन्तर कम होती 
जाती है। हवा व पायी से भूमि के कटाव, भूमि पर निरन्तर पानी भरा रहने, 
उचित फसत-चक्र का अझाव मी भूमि की उर्वरान्शक्ति के छास मे दृद्धि करते हैं । 

(न) जोत उप-विभाजन एव झ्पखण्डन--भूमि सम्बन्धी दूसरों प्रमुख समस्या 
देश मे प्रचलित उत्तराधिकार कानून के कारण जोत का उप-विभाजन एवं प्रपखण्डन 
की है । इस समस्या के कारण जोत का आकार निरन्तर कम होता जाता है | भूमि 


के खण्ड एक-दूसरे से दूर होते जाते है। अत जोत आर्थिक इप्टि से लामकर नहीं 
होती है । 

(स) मू-घृत्ति को दोप-युवत्र पद्धति-देश मे जागीरदारी, जमीदारी, पट्ेंदारी, 
बटाईदारी, भ्नुपस्थित जमीदारी [/05८४०९ )क्षारी०70570) आदि बनेक प्रकार 
को भू-धुति कुरौतिया शताब्दियी से प्रचलित हैं। इनके कारण भूमि के स्वामी 
वास्तविक कृषक न होकर जमोदार होते है ) जम्ीदार क्पको से उत्पादन का अधिक 


भारतीय अर्थ॑-व्यवस्था मे कृषि/4 


भाग लगान के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसके कारण कपको मे उत्पादन-वृद्धि की 
प्रेरणा का हास होता है । 

(5) प्रनाथिक जोतें--देश मे जोत का भौसत आकार बहुत कम (7 68 
हैक्टर) है। कृषि जनगण्यता 985-86 के अनुसार देश मे 58 ] प्रतिशत, जोतें 
एक हैक्टर से कम भूमि के क्षेत्र को हैं तथा इतके पास कुल कपित भूमि का 32 

तिशत भू-क्षेत्र ही है । जोत के आकार के कम होने से जोत झ्राथिक दृष्टि से 
लामकर नही होती है । प्रति इकाई क्षेत्र से उत्पादन कम प्राप्त होता है एवं उत्पादन 
लाग्रत अधिक ग्राती है । दूसरी श्रोर अनेक जोतें काफी बडे ग्राकार की हैं जिनके 
पास उत्पादन के लिए पर्याप्त साधन नही होने से काफी भूमि प्रकृषित रहती है । 
2. धरम सम्बन्धी समस्याएं : 

कृफिज्क्षेत्र में श्रम सम्बन्धी भिम्न समस्याग्रो के कारण अ्मिको की काये- 
क्षमता कम होती है-- 

(अ) धमिक्तों का भूमि पर भ्धिक भार--देश भे जतसख्या को पधिकता, 
कृषि व्यवसाय को उत्तम व्यवसाय मानने, गायों मे रोजगार के लिए कुटीर उद्योगों 
का अभाव आदि के कारण कपि क्षेत्र मे श्रमिको का भार अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा 
श्रधिक होता है। भारत मे प्रति कृपि श्रमिक 2 हैक्टर भूमि है जव॒कि इजरायल 
मे 4[ हैक्टर, अजेन्टाइना मे 3 ] हैक्टर, स्पेन मे 44 हैक्टर, मैक्सिको से 4 ] 
हैक्टर, टर्की में 2 6 हैक्टर एवं पाकिस्तान मे ! 5 हैक्टर भुमि क्षेत्र है ।९ 

भारत मे जनसख्या की अधिकता के कारण प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्र मात्र 
033 हैक्टर ही है जोकि जन्‍्य देशो की भ्रपेक्षा बहुत कम है । जनसस्या में निरन्तर 
वृद्धि एव भूमि के क्षेत्र की सीमितता के कारण प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्र तिरल्तर 
कम होता जा रहा है $ मारत के विभिन्न राज्यो मे मातव-भूमि-अनुप्रात में बहुत 
विभिन्नता है । भारत मे प्रति व्यक्ति भूमि क्षेत्र वर्ष 7969-70 में आकड़ों के 
झनुसार केरल मे 0 8 हैक्दर, पश्चिमी बगाल मे 09 हैक्टर, बिहार मे 0 30 
हेकदर, उत्तर प्रदेश मे 032 हैक्टर, तामिलनाडु मे 0 33 हैक्टर, जम्मू एवं कश्मीर 
में 5 50 हैक्टर, नागालेंड मे 3 83 हैक्टर, राजस्थान भे 30 हैबटर व मध्य प्रदेश 
में 09 हैकठर है ।7* 

(ब) झूषि श्रमिकों मे व्याप्त बेरोजगारी--मारतीय कृषि मौसमी व्यवसाय 
है । मौसम के प्रारम्भ (फसल की बुवाई) व अन्त (फसल की कदाई) में कार्य की 

43. कर फ्रगाभ गफव4 म000.- 7०काहए ३90. 2णा०५७ ००० 9720६१4९०००, 
$0ग्राथ३१8 ?िप्का280075 एच 770 , छ00039, 4970, ए 72 
44॥7 8॥080, ].403 एढता॥टल एड070 ै#47 00क्‍8क9 5९ 5एरविीएशाएए 


39 77003, घब्वाए्४8०३ 4800ण/पर 6 एर्शाओआज उण्पाण्मो ज॑ छ&इण्थाली, रण 7५५ 
१० 2 उणा० 4974, ? ? 427-32« 
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अधिकता के कारण क्ृपि श्रमिकों की माग्र अधिक होती है। अन्य समय मे कर्ष्य 
उपलब्ध नही होने मे श्रमिक वेकार रहत है | ऋषि श्रमिकों को वर्ष में श्लौसतन 
5-6 माह रोजगार उपलब्ध होता है और शेप समय वे वेकार रहत है । रोजगार 
की निरन्तर उपलब्धि नही हाने स श्रमिका की काय-क्षमता पर विपरीत प्रभाव 
भ्राता है । 

(स) कृषि श्रमिकों की मजदूरी का स्तर अन्य क्षेत्रों की प्रपेक्षा कम 
होना--क्पि श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी के साध-साथ उनको उपलब्ध कार्य की 
मजदूरी भी अन्य उद्योगों को अपेक्षा कम मिलती है । इसका मुख्य कारण कृषि क्षेत्र 
में कार्य कर रहे श्रमिकों का सगठित नही होना, कृषि श्रमिको की माग एव पूर्ति में 
असन्तुलन श्रमिकों का गाव छोडकर शहर म काये के लिए जाने को तैयार नहीं 
होना तथा श्रमिकों द्वारा कृषि व्यवसाय को उत्तम व्यवसाय मानना है । कृषि श्रमिको 
को मजदूरी कम प्राप्त होने के कारण उनका रहन सहन का स्तर अन्य यद्योंगो मे 
कार्येरद श्रमिकों की श्रपेक्षा न्यूनतम हवा है, जिसस उन्ही वार्यक्षमटा पर भी 
विपरीत प्रभाव "77 है । 


3 पू जी सम्बन्धी समस्याएं 


कृषि क्षेत्र में पूंजी सम्बन्धों प्रमुख समस्याएँ निम्न है, जो उत्पादन वृद्धि में 
बाबक होती हैं-- 

(प्र) झूषि में स्थायी पूंजी को अधिक आवश्यकता-- ह पि व्यवसाय में अन्य 
उद्योगों की श्रपक्षा भूमि सुधार काये करत कुआ बनाने सिंचाई वी नालिया बनाने, 
खत की वाड लगान, ट्रैक्टर एव ग्त्य मशीने खरीदन आदि कार्यो क लिए ग्रधिक 
स्थायी पूजी की ग्रावश्यकता होती है । कृषि क्षेत्र मे बचत के कम होने के कारण 
छृपक ग्रायश्यक राशि में स्थायी पूँजी तिवश नहीं कर पात है। कृषिम 
स्थायी पूँजी की राशि अधिक ममय तक निवश रहने के कारण #ऋणदात्री सस्थाएँ 
क्पको की लम्बे समय के लिए ऋश दन म हिचक्चिाती है। कृपको को झावश्यक 


मात्रा मे स्थायी पूंजी उपलब्ध नहीं होती है एवं उपलब्ध होन पर स्वीकृत ऋणु- 
राशि पर ब्याज की दर अधिक दनी होती है । 


(ब) कायगत पूजो का प्रभाव--हंषि न्‍्यवसाय म उत्पादन साधना बीज, 
खाद, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयों के क्रय करने श्षमिका वो मजदूरी का भुगतान 
करन बिजली व तल के भुगतात आदि कार्यों क लिए कायगत पूंजी की भ्रधिक 
आवश्यकता हाती है । हृषि भ आवश्यक बचत के ग्रनाव में कृषक कायगत पूजी 
मी ऋण दात्री सस्थाग्रा से उधार लत हैं । लघु इेपषक आवश्यक प्रतिभृत्ति के अमाव 
में कार्यगत पूँजी ऋण के रूप में प्राप्य नहीं कर पाते है, जिससे उचित मात्रा में 
उत्पादन साधना का उपयोग नही हो पाठा है और पार्म पर उत्पादन कम होता है $ 
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4 प्रबन्ध सस्वन्धों समस्याएं * 

प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं में कृषकों को पा प्रवन्ध सिद्धान्तों काज्ञानन 
होना, कृपको की रूढिवादिता, जोखिम वहन क्षमता का अभाव एवं कृषि की उन्नत 
विधियों का ज्ञान न होना प्रमुख है । फार्म प्रबन्ध ज्ञ न कृपको को फार्म पर लागत 
में कमी करने तथा श्राय म वृद्धि करने में सहायक होता है । फार्म उत्पादन के सभी 
उत्पादन-साधन कृपको के पास होते हुए भी, प्रबन्ध ज्ञान के प्रभाव में वे फार्मे से 
अधिकतम लाभ प्राप्त महीं कर पाते हैं । 


5 अन्य समध्याएँ 
क्ृपको की अन्य प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं-- 


(श्र) ठोस कृषि नीति का भ्रभाव- सरकार स्वतन्त्रता के समय से ही कृपि- 
उत्पादन मे वृद्धि को नीति को प्राथमिकता प्रदान कर रही है, लेकिन इस विषय पर 
सरकार की वर्तमान में मी कोई ठोस नीति नही है। उदाहरणतथा सरकार भूमि 
की प्रधिकतम सीमा, भू-धृति पद्धति, कृषि कर, कृषि-उत्पाद एवं उत्पादन-साधनों 
की कीमत नीति मे निरल्तर परिवर्तन करती रही है ॥ परिवतंनो की सम्भावना की 
अवस्था में निर्धारित नीतिया पूर्शरूप से कार्यावित नहीं हो पाती हैं। निर्धारित 
नीति के समय पर कार्यान्वित नही होने से निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त नही होते है । 
परिवर्तेनशीद्व नीतिया अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करदो है । 

(व) विपणन एवं कीमतों सम्बन्धी स्मस्थाएं--इपि उत्पादन मे वृद्धि होते 
हुए भी कृपको को कृषि व्यवसाय से उत्पादों का उचित विपणन व्यवस्था व कीमत- 
नीति के प्रभाव मे अनुकूलतम लाभ प्राप्त नही हो रहा है । कृषि वस्तुगप्रो की 
कीमतो मे भ्रत्यधिक उतार-चढाव, मण्डी में विपणन मध्यस्थो की झधिवता, ख़ाद्यान्नो 
के विपणन में विषणन लागत की ऋधिकता, विपणन कुरीतिया, नियन्द्ित मण्डियो 
का भ्रभाव कृपकों में कीमत अज्ञानता, सम्रहणा के लिए गोदामों का अभाव प्रादि 
सभस्याग्रो के कारण कृषकों को उत्पाद के वित्र्य से उचित कोमत प्राप्त नहीं 
होती है । 

(स) सिंचाई एवं विद्युतीकरण को समस्याएं- भारतीय कृषि को अन्य 
समस्या देश में सिंचाई की सुविधा का आवश्यक मात्रा मे उपलब्ध नहीं होबा, 
विद्युतीकरण को सुविधाश्रो का गादो मे विकास न होना, समय पर विद्यूत सुविधा 
उपलब्ध नही होना । 

(द) उत्पादन-साधनों का उचित समय एवं उचित कोम्तत पर उपलब्ध नही 
होने की समस्था--हरितक्राति एवं तकनीकी ज्ञान के श्रस्तार के कारण, कृपक 
उत्पादव साधनो-सकर एवं बोने किस्म के बीज, उ्वंरक, कीटनाशी दव इयो आदि 

का अधिक मात्रा में उपयोग करने लगे हूँ, किन्तु उत्पादन के ये साधन उल्हें “ , 


ग 
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समय एवं उचित कीमत पर आवश्यक मात्रा मे उपलब्ध नही हो पाछे हैं । झतः 
समय पर उत्पादन-साथनो के प्रभाव में फाम से उत्पादन कम प्राप्त होता हैं। 


(य) फसल व पशु वोमा सुदिधा न होना--इृपि-क्षेत्र म जोखिम के कारण 
उत्पादन में अ्निश्चिदता बनी रहती हे $ प्रतिदर्षप किसी न कसी क्षेत्र के रृपक 
बौला, सूखा, समय पर वर्षा के नही होने, श्राय, बीमारियों आदि से भ्रमावित होते 
रहते हैं, इससे उनके भावी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव आावा है । 

(२) कृषि विस्तार सेवाओं का कृषकों द्वारा लान नहीं उठाना--अनेक क्षेत्र 
में कृषि विस्तार सेवाएँ विकसित नहीं हैं तथा झन्य क्षेत्रा में हृवक अज्ञानता के 
कारण उनका लान नही उठा रहे हैं। 

उपयुक्त समस्याझ्रो के कारण रृपको मे उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा का हास 


होता है ) भत कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपयु'क्त समस्याओं का समाघान 
करना प्रावश्यक है । 


एशणत 


श्रध्याय 3 
भारत में स्वाद्य-समय्या 


उन्नीस्रवी शताब्दी के प्रारम्म में देश खाद्यान्न उत्पादन मे आत्म-निर्भर था । 
देश मे समय समय पर ग्रकाल के कारण खाद्यान्नो की फमी महयूस होती रही है, 
लेकिन वर्ष 860 के पश्चात्‌ खाध्ान्नो की विशेष कैमी महसूस हुई । भारत मे सर्वे- 
प्रथम, प्रकाल प्रायोग ने वर्ष 880 मे चेतावनी दी कि जनसस्या में वृद्धि के कारण 
प्रति व्यक्ति द्ाद्यन्ष उपलब्धि मे कमी होगी। देश मे वध. 2860 से 909 के 
50 वर्षों मं प्रें 20 वर्ष अकाल या कम उत्पादन वाले थे । इनमे से वर्ष 865-66 
में उडीसा मे एव 896 97 में सम्पूर्ण देश में मीपरा झकाल पड़े थे, जिन्होंने 
खाद्य समस्या को ग्रधिक जटिल बना दिया था | व 895-96 में देश में 24 
मिलियन ढन, 896-97 में । 5 मिलियत टत एवं 899-900 में 22 मिलि- 
यव ठन खाद्यान्ना का आयात किया गया था । 


बपं 893-94 से 7945-46 की अवधि में जनसख्या से 38 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई, जबकि कृपित क्षेत्र एव भूमि की उत्पादकता में विशेष वृद्धि नही होने के 
कारण इस अवधि मे प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन स्तर में 32% की गिरावद 
हुई ।* वर्ष 92! के उपरान्त जनसख्या मे तीक़ गति से व॒द्धि, ृपित क्षेत्र के स्थिर 
रहने, खांद्यान्नो से वाणिज्यिक फ्सलो के अन्तर्गत क्षेत्रफल के स्थानान्तरण होने एव 
बषे 937 भे देश से वर्मा के अलग होने से खाद्य स्थिति निरम्तर खराब होती 
गई। बे 90 से 940 के तीस वर्षों मे 8 वर्ष कम उत्पादन वाले वर्ष थे । 
बर्ष 943 का बगाल अ्रकाल विशेष उल्लेखनीय माना गया है। स्वतन्त्रता से पूर्व 
देश में खाद्यान्नो का निरस्तर आयात किया गया । स्वतन्त्रता के पूर्व वर्ष में देश में 
258 मिलियन टन खाद्यान्नो का आयात किया गया । 


वर्ष 943 के भरकाल ने सरकार को उत्पादन वृद्धि की झोर ध्यान देने को 
३. छत 50899, वाइ४ ००4 एशग्कराद्य्प बग4व॑ए०:०३ 5076 ॥0407०7४८०८७ 
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विवश किया । सरकारन “बयिक ऋन उपजाओ झआन्दौलन (6709 2णा० 
छ००4 0०णएथष्ट0) घुरू क्या। वर्ष 947 म देश के विभाजन के बारण 
श्रश्चिक उत्पादन बे क्षेत्र, जैमे-पजाब का एक मांग एवं सिध का क्षेत्र पाकिस्तान 
में चत गये । विसाजन मे पाक्स्वान का कूल क्षेत्रफल का 48 प्रतिमत एवं भारत 
को 9 प्रतिशत सिखित क्षेत्र ही प्राप्त हु । 
योजना काल से पूर्व भारत में खाद्य स्येति--स्वतरत्र मारत के प्रथम चार 
वर्ष (योजनाकाल से पूर्व 7747-5) खाद्य स्थिति के लिए महत्त्वपूर्ण रहे हैं। 
प्रथम दो देश म स्वतन्त्रता के पूर्व से चली झा रही खाद्यान्नों की कमी, वर्ष 948 
में उत्तर प्रदेश एब्र विद्वार मे वाई तथा ग्रुजरात, मद्दाराप्ट्र एवं राजस्थान में सूखे व 
खाद्य स्थिति को श्लोर खराब कर दिया, जिसके कारण कीमती का बदना शुरू हुआ | 
बर्ष 950 से झालाइप्टि एद शीतलहर से देश के विभिन्न भागो में फसल को 
नुत्मान हुप्रा । खाद्याजी वी आवश्यकता वी पूति के लिए उनके झाबात की मात्रा 
मे दुद्धि की सई १ 
प्रथप्न पचवर्षीय घोजना एवं खाद्य स्वित्ि-- प्रथम पत्रवर्षीय योजना के पाँचों 
बर्ष (95-56) खाद्य स्थिति के लिए अच्छे वर्ष थे । प्रथम पंचवर्षीय योजना के 
अन्तिम ब्ये (959-:6) में 69 34 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादत हुआ। 
फलस्वरूप खाद्याला थी आायातिग मात्रा जो वर्ष 95]-52 म 3 92 मिलियन ठव 
थो, वह कम होकर योजना के ग्रन्तिम वर्ष (955-56) से मात्र | 37 मिलियन 
टन दी रह गई । प्रथम पचरवर्षीय योजना काल म 953-54 का वर्ष ढ्पि उत्पादन 
की दृष्टि स संवस अच्छा वर्ष था । इस वर्ष 7234 मिलियन टने खाद्यान्न का 
उत्पादन हुला था । 
द्ितोष पचवर्षोय योजना एवं खाद्य स्थिति--द्वितीय प्रचवर्षीय योजना के 
प्रारम्म से ही देश म॑ खाद्य समस्या उत्पन्न हा गई। प्रथम पचवर्पीय योजना का 
प्रस्विस दये (955-56) खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से पहले वर्षों के समाव 
अच्छा वर्ष नहीं था । वम्बई, राजस्थान, तमिवनाई, ब्रिदार एबं उडीसा के अनेक 
भागा में सूख की स्थिति थी, जबकि अ्रसम, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदरण, दिल्‍ली एवं 
पंजाब बाढ़ से एवं तमिलनादु राज्य के कुछ जिले तूफान से प्रभावित हुए। इस 
सबते कारण देश में ज्यूर, वाजरा एवं अन्य माठ अनाओ वे उत्पादन भ गिरावट 
भाई और दर्प 957-58 मे कुल खाद्यात् उत्पादन 66 63 मिलियन दन ही हुला । 
द्वितीय पच्रवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष मे 3 62 मिलियन टन एब वर्ष 957-58 
मे 324 मिलियन टन खाद्यान्न का थायाव क्या गया । उत्पादन मे बृद्धि के प्रयास 
एवं मौसम वी अनुक्दता के कारण वर्ष 958-59 मे खाद्यान्न उन्पादन 78 80 
मिलियन टन दुआ, जो पिछते वर्ष की अपक्षा 32 2 मिलियन टन ग्रधिक था । बर्ष 


959-60 में 958-59 की अपक्षा । 7 मिज्रियन टल कम खाद्यान उत्पादन 
हुजा । 
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द्वितीय पचतर्पीयर योजना को समाप्ति वाले वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन 
82 33 मिलियन टन प्राप्त हुआ, जो निर्घारित लक्ष्य 80 मिलियन टन से प्रधिक 
था । खाद्यान्न उत्पादन में इस असाधारण गतिसे वृद्धि के होते हुए भी देश मे 
प्रायातित खाद्यान्नो की मात्रा मे निरत्तर वृद्धि हुई। वर्ष 959-60 मे सर्वाधिक 
श्रायात 5.2 मिलियन ठन का किया गया । भारत सरकार के कृषि एवं खाद्य 
मन्त्रालय द्वारा निमन्त्रित फोर्ड सस्था के कृपि-उत्पादन दल ने भारत अ्रमण के 
पश्चात्‌ 3 अप्रेल, 959 को “'मारत में खाद्य-समस्या एवं पूर्ति के उपाय ([ए025 
ऋ००० (55 व 57९05 ॥0 ४९७ ॥)” नासक प्रतिवेदन सरकार को भ्रस्तुत 
किया । दव ने आकलन किया कि खाद्यान्न-पत्पादन इड्धि की वतंमान दर एवं अन्य 
कारकों को महँ नजर रखते हुए तृतीय पचवर्षीय योजना के ग्रन्तिम बष (॥965-66) 
में देश मे 28 मिलियन टन खाद्यान्नों वी कमी होगी । अ्रत' दल ने तृतीय पचवर्षीय 
योजना का खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 20 मिलियत टन रखने का सुकाव 
दिया ॥3 
तृतीय पचवर्षोय योजना एवं खाद्य स्थिति--खाद्यान्नो में आत्म-निर्भरता के 
लिए योजना ग्रायोंग ने तृतीय पचवर्षीय योजना (96!-66) का खाद्यान्न उत्पादव 
लक्ष्य 00 भिल्ियन टन निर्धारित किया । तृतीय पचवर्षोय योजना मे ग्रौद्योगिक 
विकास को प्राथमिकता दी गई तथा कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयास किये 
गये । 
तृतीय पंचवर्षीय योजना के 5 वर्षों मे से चार बर्ष (वर्ष 964-65 के 
अतिरिक्त) भें मौसम प्रनुकुल नही होने के कारण खाद्यान्न उत्पादन का स्तर, द्वितीय 
पत्रर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (वर्ष 960-6) के वराबर भी प्राप्त नही हो 
सका । >वर्ष 796]-62 में 82.40 मिलियन टन, वर्ष 962-63 में 80 33 
मिलियत टन, एवं वर्ष 963-64 में 8070 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन 
हुआ । इस योजनाकाल का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 4964-65 में 89 37 मिलियन 
टन था। देश के अ्रधिकाश भाग में सूखे के कारणा वे 965-66 में खाद्य, 
उत्पादन मात्रा 72.35 मिलियन टन ही हुआ । खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि मही 
हो पाने के कारण सरकार ने प्रतिवर्ष पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में खाद्यात्नो 
का आयात किया । वर्ष 96-62 में खाद्यान्नो को ग्रायातित मात्रा 3 63 मिलियन 
टन थी जो योजना काल के प्रन्तिम वर्ष (965-66) में बढकर 0 3] मिलियन 
टन हो गई, जो भव तक स्वतन्त्र मारत मे आयातित खाद्यान्नो की मात्रा का सर्वाधिक 
रिकाड है । वर्ष 96-62 मे आयातित खाद्यान्नो का मुल्य 30 करोड रु था, 
जो बढकर वर्ष 965-66 में 524 करोड रु हो गया। वर्ष 962 में चीन के 
झाक्रमण से मी कृरष उत्पादन को धक्का लगा । 


३. रण! 00 ॥768'5 60006 टाह$ 304 5095 0 ६६६३५ ५0१67०067६ 0 वप्रर9, 
इषध्ण 050७, #9ण 4959, छ $ 
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इस वदनी हुई खाद्यान्नो की समस्या का मुक्दावला करने के लिए सरकार ने 

डत्मादन बृद्धि के लिए मघन कृषि योजना जरूमस्या से इंद्धि की गति को रोकने के 

लिए परिवार नियोजन एवं खाद्यान्नो की वद्ठ मांग को पूरा करने के लिये 

(विवररा-प्रणाली मे सुघार के कदम उठाये । गये कदमों में से कुधको, मिल- 

मालिक्षो एवं व्यापारियों से लेवी द्वारा खाद्यान्न प्राप्ति, उडीसा, महाराष्ट्र एव ्रम 

राज्य न खाद्यान्न की सरकार द्वारा एकाघिकार ग्रषिप्राप्ति-पद्धति, खाद्यान्न के सचा- 
लन की क्षेत्रीय पद्धति एवं काबूनन रायनिय प्रमुख कदम थे । 












वापिस योजनाए एवं खाद्य स्थिति (966-69)--जुन, 966 में भारत 
के रुपये का प्रवमुल्यन एवं विहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं झन्य प्रान्तो मे सूखे को 
स्थिति के कारण साद्य समस्या में विद्येप नुपार नहीं हो उक्ता । वर्ष 966-67 ने 
छ्वाद्यान्न का उत्पादन 74 23 मिलियन टन हुआ । दर्ष 967-68 में अच्छी वर्षा 
एवं मौसन की झनुकुलता के कारण दाद्यान्न उत्पादन 95.05 मिलियन टन हुजा, 
जो पिछले वर्ष (966-67) क्वी स्पेज्षा 20 $ मिलियन टन अ्रधिक था | उत्पादन 
बृद्धि के कारण प्रायातित छादान्नो क्षो मात्रा मे निरन्तर कनी हुई । वर्ष !966-67 
में ब्रावातित खाद्याज्ञो की मात्रा $ 66 मिलियन टन थी, यो उत्पादन दुद्धि के 
कारण कम होकर दर्घ 967-68 ने 5 59 मिलियन टन एवं 2968--69 मे 
3 ६82 मिलियन ठन ही रह नई । 


है चतुर्द पचवर्षोद योजना एद खाद्य स्थिति (969-74)--खाद्यान्न-उत्पादन 
में इृद्धि के लिए उन्नत किस्म के बोजो का झाविष्कार दर्य 966 में हुलआा। उन्नत 
किस्म के दीजो के उपयोग के चाय-साथ उ्वेरको का प्रधिक खात्रा मे उपयोग, सिंचाई 
के साधनों से इद्धि, कीटनादी दवाइयों का उपयोग भी जुरू हुआ । इन उपायों के 
काररा हृपि उत्पादन से इद्धि हुईं, जिसको हरित-स्न्वि का नाम दिया गया॥ हरिति- 
ऋन्‍्ति के कारण देश ने छाद्यान्न उत्पादन वर्ष 9970-77 में 08 42 मिलियन 
टन हुजा $ वर्ष 497]-72 मे छाद्यान्न के उत्पादन-स्तर मे 3 25 मिलियन टन की 
बिस्मदठ हुई । दर्य 972-73 मे देस के मघिकाय भाग 
स्तर मात्र 97 03 मिलियन टन हुग्रा। देन के कुछ भायो 





सूखा पड़ने से उत्तादव- 
होने अर ग्रे में सनय पर दर्पा नहीं 
होने एवं कम वर्षा होने के फलस्वरूप वर्ष 973-74 मे खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 
दर्ष को ऋषेक्षा इद्धि हुई, लेक्तित यह दृद्धि बे 2970-7 के उत्पादन-ह्तर को नहीं 
पहुंच सकी । योजना झ्ायोद्य ने उतुर्य पचवर्यीय योजना के लिए 29 मिलियन टन 
खाद्यान्नो के उत्तादन का लक्ष्य निर्धारित किया घा, जा दाद म उद्योघित करके 45 
मिलियन टन किया बया | दुर्नाम्ववत्ष चाद्यान्नो के उत्पादन का यह स्तर भी योजना- 
काल के अन्व तक प्राप्त नही हो उक्मा 4 वर्ष 973-74 में रिघांस्ति उत्पादन लक्ष्य 
से 9.4 मिनियन टन खाद्यान्न कम प्राप्त हुआ । इस योजना काल में आयातित 








भरत मे खाद्य समस्या/49 


खाद्यान्नो की मात्रा मे निरन्तर कमी हुई | वर्ष 969-70 में खाद्यान्नो की आयातित 
मात्रा 3 55 प्रितियन टन थ्वी । बर्षे 97]-72 मे 049 मिलियन टन खाद्यान्नों 
का निर्यात किया गया । वर्ष 972-73 व _् 973-74 मे सूखे की स्थिति के कारण 
खाद्यान्नों की आयातित मात्रा मे पुन बृद्धि हुई । 


पाचवी पचवर्षोय योजना एवं खाद्य स्थिति (१974-80)--इस योजना 
काल मे खाद्यान्नो के उत्पादन में काफी दृद्धि हुई है । योजना के प्रारम्भिक वर्ष 
]974-75 मे देश में खाद्यान्नी का उत्पादन 99 83 मिलियतव टन था, जो बढकर 
]978-79 में 3] 90 मिलियन ठनसे हो गया । इस प्रकार इस योजना काल मे 
32 मिलियन ठन खाद्यान्नो की उत्पादन इृद्धि हुई । फलस्वरूप खाद्याप्नो का प्रायात 
जो वर्ष 974-75 में 753 मिलियन टलस था वह कम होकर देश निर्यात करने की 
स्थिति मे श्रा गया । वर्ष 7977-78 मे लगमंय एक मिलियन टन खाद्यान्नो का 
निर्यात किया गया था । वर्ष 4978-79 में मौसन की प्रतिकूलता के कारण खादात्न 
उ पादन में मारी गिरावट झाई एवं उत्पादन मात्र 709 70 मिलियन टन ही प्राप्त 
हो सका । इससे मारत की खाद्य-स्थिति को भारी घकका लगा । 


छठी पच्रवर्षीय योजना एवं खाद्य स्थिति (980-85) --.इरस योजना के प्रथम 
बर्ष मे खाद्य्नो का उत्पादन 329 90 पिलियन टन था, जो बढकर 983--84 मे 
सर्वाधिक 52 37 मित्रियत टने हो गया । वषे 982-83 व 984-85 उत्पादन 
की दृष्टि से ग्रच्छे नही थे | योजना के प्रथम चार वर्ष में खाद्यान्ना का ग्रायात किया 
गया। सर्वाधिक झायात वर्ष 982-83 मे 407 मिलियन टन का किया गया । 
योजना के भ्रन्तिम वर्ष 984-835 में उत्पादन कम प्राप्त होते / मी खाद्यान्नो 
का निर्यात (0 35 मिल्चियन टन) किया गया । | 000 4१ 


सातवों पच्रवर्षोय योजना एवं खाद्य स्थिति (2985-90)--इस् बोजना के 
प्रथम तीन वर्ष मे देश के विभिन्न भागो मे सूखा के कारण खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 
से कम प्राप्त हुआ। वर्ष 987-88 के मयकर खूखा के कारण खाद्यान्न का 
उत्पादन 40 35 मिलियन टन ही हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना मे 3 मिलियन 
टन कम था । ब्रव देश जो खाद्यान्नो की निर्यात स्थिति मे था, वह पुन आायात 
करने की स्थिति मे आ गया । इस वर्ष 87 मिलियन टन खाद्यान्न का आयात 
किया गया । वर्ष 988-89 उत्पादन की हर्ट से अच्छा होने के फलल्‍्वरूप 
खाद्यान्न उत्पादन 70 25 तिलियन टन हुआ, जो गत वर्ष की अपेक्षा 30 मिलियन 
टन अधिक था। योजना के प्रन्तिम वर्ष 7989-90 में खाद्यान्न का उत्पादन पूर्व 
दर के स्तर पर 69 92 मिलियन टन ही रहा । _ +« 

वाधिक योजनाएं (990-9! व 99[-92] में खाद्य स्थिति वर्ष 
]990-9 में खाद्यान्न उत्पादन मे दृद्धि के कारश उत्पादव स्वर 76 50 मिलियन 


शा 
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टन हुआ, जो भव तक के खाद्यान्न उत्पादन का कौतिमान है । वर्ष 99-92, 
खाद्यान उत्पादन की इंप्टि से घच्छा नहीं था, अत इस वर्ष उत्पादन का स्तर 
]7] 0 मिलियन टन ही प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 55 मिलियन टन 
क्रम था । 

पाठवी पचवर्षोय योजना (992-97) मे खाद्यान्न उत्पादन 20 मिलियन 
उन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है । 


सारणी 3] भारत मे वर्ष 948-49 से 99-92 की अवधि मे 
खाद्यान्न उत्पादन, आयातित खाद्यान्न एव भ्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धि की मात्रा 
प्रदर्शित करती है। देश में खाद्यान्न उत्पादन स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय की श्रपेज्षा 
वर्तमान मे 3 5 घुना से अधिक हो रहा है लेकिन प्रति व्यक्ति खाद्यान्ष उपलब्धि के 
हतर में देद्धि का स्तर वहुत कम है। वततमान मे प्रति व्यक्ति खाद्यात्र उपलब्धि का 
स्‍तर 475 ग्राम प्रतिदिन है ( 


सारणी 3 
भारत मे खाद्यान्न उत्पादन, आपात एव प्रति व्यक्ति उपलब्धि 








खाद्यात् आयातित प्रति ब्यक्ति 
पंचवर्षीय योजना कृषि वर्ष उत्पादन खाद्यान्न खाद्यान्न उपलब्धि 


(मिलियन टन) (मिलियन टन) (ग्राम प्रतिदिन) 


योजना काल से पूर्व 948-49 $] 750 2887 न+ 
949-50. 50050 3765 जा 








]950--5 55 0] 480] 3948 
प्रथम पचवर्षीय योजना 95-52 55 603 3,926 3845 
3952-53 64.784 2 035 42 2.6 


953-54. 72336. 0832 4578 
954-55.. 70739. 053 4440 
955-56.. 69 335 ] 372 4307 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना 956-57 प72 457 3620 447. 


8957-58 66 629 320 408 8 
4958-59 78 803 3 85 468.5 
959-60 77 20 $-]9 449 6 


3960-6॥ 82.326 3,486 468.7 


तृतीय पचवर्षीय योजना 


वापिक योजनाएँ 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना 


पाववी पचवर्षीय योजना 


वापिक योजना 
छठी प्रचवर्षीय योजना 


सातदी परचवर्षीय योजना 


496]-62 
962-63 
963-64 
964-65 
965-66 


966-67 
967-68 
968-69 
9 69-70 
970-7 
2977-72 
97:-73 
973-74 
974-75 
975-76 
]976-77 
977-78 
978-79 
4979-80 
980-84 
98-82 
982-83 
983-84 
984-85 
98 5-86 
986-87 
987-88 
4988-89 
989-90 


82 397 
80.330 
80 699 
89 ३367 
72 347 


74 23] 
95 052 
94.03 
99 50 
308 422 
295 768 
97 026 
404,665 
99 826 
42] 034 
74] 67 
426 407 
3 902 
709 700 
429 900 
33 000 
29 520 
52 370 
]45 540 
50 440 
443 420 
440 350 
॥70 250 
69.92 
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3३.629 
4.536 
6 252 
7439 
40 34 


& 369 
5.67] 
3.824 
3,547 
200 
-0.429 
339 
546 
453 
066 
008 
-0 82 
-0 32 


5-0 48 
052 
458 
407 
237 

>0 35 

-006 

>037 7 
3 87 


460.9 
अब 8 
452,0 
+80.] 
408.] 


40].4 
460.2 
445.] 
4535,0 
4098.59 
4667 
42] 6 
454,2 
405 5 
424.,3 
429 6 
468 0 
4765 


40 4 


4537 
4550 
436 4 
477 9 
4537 
478 3 
ब727 
452 
4972 
बै74 6 
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वाषिक योजना 990-9]. 47650 
]99]-92.. 777 00 
आठवीं पचवर्षीय योजना 992-97 20 00 
का लक्ष्य 
स्रोत : 6) छपीशा।ओ 07. क००0. ध्चाज्ञाप५,. शैगाहाओ.र्ण 


मैड्ञाट्पाएघढ, 59वागपचा। 0 09, बिलए एट0. 
(प) 8४ए०४०पघा८ 075०५, >ैण50% ० माग्रधाए९, 507 
गाव रण [ण093, र८फ़ छिथतता 
खाद्यान्नो के उत्पादन दृद्धि मे क्षेत्रफल एवं उत्पादकता का योगदान 
खाद्यन्नो के उत्पादन वृद्धि के लिए दो भ्रसुख भ्रवयव उनके अन्तर्गत झेतर 
में बृद्धि एव उत्पादकता में दृद्धि है। स्वतन्त्रता के समय से ही खाद्यान्न उत्पादन में 
वृद्धि करने के लिए कृषित ज्लेत्रफल मे इृद्धि की जा रही है। ताथ ही भूरि के प्रति 
इकाई क्षेत्रफल से उत्पादकता में वृद्धि के लिए नी प्रयात किए गए हैं। फलस्वरूप 
खायाज्न उत्पादन मे देश मे दृद्धि हुई है। सारणी 3 2 मे खाद्यान्न उत्पादन मे दृढि 
के लिए क्षेत्रफल एवं उत्पादकता के सापेक्ष ग्रधदान को प्रदर्शित किया गया है । 
सारखी 3-2 
क्षेत्रफल एव उत्पादकता का छाधाज्नों के उत्पादन वृद्धि मे प्शदान 











प्रतिशत वृद्धि 
समय लाना जमज+ जज+-+ााः 
क्षेत्रफल उत्पादकता कुल 

949-50 से 998-59. 46 58 53 42 400 

के काल में (4 84)+४+ (2 ])स्‍ल्‍*% (3 95)+% 
]959-60 से 4968-69. 25 38 7442 800 

के काल में (0 33)* (०96) (7 29) 
969-70 से 978-79.. 47 95 82 05 १00 

के काल में (0 49)* (2 24)*** ६3 73]₹7% 
979-80 से 988-89 --4 06 04 06 ]00 

के काल में (-04%9) (3-33)***% (3:20370% 


०--०-+र->++3न+---++-++-+--मनननआ3»-+७५-++3४»७++ ५ +७४५-७७५००+४० ५-५» &०-अण--न-मनंं---मम भा 
+-- 58 गराक्‍०३प0 4 70 फुद्याज्धाा स्‍९5८. 
२३३३-६2 प004770 2 3 एथब्ध्य। 05६. 
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क0ा०--गह्णाध४ 7॥ 907९00९85 7006द्वॉं2 हर/0ए7 7988 75 एश०९7४8९ 
शाग$ एल बाप वात परह वीएप्राट४ ४0076 769765थ7 एश०ट2॥4 86 
ण्माएपणा 0 तगीलिश्ा। 8९०5४ ६० ह8०ण॥) जी छाए 
$0प्राप्ट शभा: प्वी5, १ ए॥ रे०३०७, 9? ॥.0ाणा 2790 ऐ छू ७0, 
छाएएए एथॉंशाड जग. 004 गशाधा$ 200077 एत 4708, 
2४870णॉपावी आएडणा ॥॥ प्राता3, ५०] 46(2), *धादं। 4992, 
9 907 
स्पष्ठ है कि पिछले चार दशको मे क्षेत्रफल फै प्रश मे निरत्तर कमी झाई 
है। स्वतन्त्रता के बाद के प्रथम दशक मे क्षेत्रफल का उत्पादन वृद्धि में भ्रश 
46 58 प्रतिशत थां, जो कम होकर अन्तिम दशक में ऋशात्मक (-4 06 प्रतिशत) 
हो मया । इसके विपरीत उत्पादकता का ग्रशदान इसी काल मे 53 42 प्रतिशत से 
बढकर 04 06 प्रतिशत हो गया । देश का भौगोत्रिक क्षेत्र सीमित होने के कारण 
कृषित क्षेत्र मे बुद्धि करके उत्पादन बढाना ग्रब समव नही है क्योकि वरतंमान 
प्रकृष्य क्षेत्र को कृपित क्षेत्र मे परिवर्तित करने मे पूंजी का निवेश बहुत करना 
होता है तथा यह क्षेत्र भी सीमित ही है । अत भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि 
उत्पादकता में वृद्धि करके ही की जा सकेगी । 
भरत में खाधात्ों को सांग एक पूति 


देश में खाद्यान्न समस्या की ग्म्मीरता के अ्रष्ययन के लिए खाद्यान्नों की 
माँग एवं पू्ति का अध्ययन करना श्रावश्यक है। खाद्यान्नों की पूर्ति से तात्पर्य 
खायान्नों के आन्तरिक उत्पादन एव आयातित खाद्यान्नों की सम्मिलित मात्रा से 
लगाया जाता है। खाद्यान्नो को माँग से तात्पये देश के निवासियों के लिए भोजन की 
आवश्यक मात्रा, पशुप्रो के लिए दाने को ग्रावश्यकता एवं बीज के लिए झ्रावश्यक 
मात्रा के योग से है । 


देश मे खाद्याज्नो की माँग के आकलन समय-समय पर विभिन्न अधंशाःस्त्रियो, 
पोषण विशेषज्नो एव अनेक सस्थाओरो द्वारा विभिन्न वर्षों के लिए किये गये हैं, लेकिन 
उनके प्राप्त आकलन,परिणामो मे बहुत विभिन्नता पाई गई है । माँग के झाकलनो 
में विभिन्नता के प्रमुख कारणों में विभिन्न कारफो के लिए की गई मान्यताओं मे 
भिन्नता का होना है। खाद्यान्नो की माँग का आकलन करने से पूर्व, माय मे परिवर्तन 
लाने वाले कारकों के सम्बन्ध मे आकलन करने होते हैं। खाद्यान्नो की मार्ग के 
आकलन मे निम्न कारक परिवतंन लाते हैं-- 

(अर) देश मे जनसरूया की वृद्धि दर, 

(ब) नागरिको को प्रति व्यक्ति प्राय भे बुद्धि की दर, 

(स) देश के विभिन्न व्यक्तियों को आय का बेंटवारा एव उतसे खाद्यान्न के 

उपभोग पर प्रभाव । 


54 [सारतीय कृषि का अथंतस्त्र 


देश में वर्ष 7970 से 980 के काल मे खाद्याक्नो की माग के लिये किये 


गये झआकलनों मे विभिन्नता आकलन कर्ताओ/सस्थाओं के परिणामों से स्पष्ट है जो 
सारणी 33 मे प्रदर्शित है 





सारणी 33 
भारत से दर्ष 7970 से 980 के काल मे खादयाह्नों को मांय का आकलन 
(मिलियन न) 
आकलन वर्ष 
आकलनकर्त्ता/सस्था मान्यताएँ >--+++++-- विलय 





975--76 980 





) प्रो० पी वी खुखात्मे 585 मिलियन 


जनसख्या 408 26 ा- 
625 मिलियन 
जनसल्या 45 66 न्ना 
2 राष्ट्रीय व्यावहारिक 
झाथिक अनुसधान परिपद्‌ ले 33 44 न्‍- 
3 प्रो मदालगी 630 मिलियन 
जनसख्या 3] 20 ज+ 
4 खरद्य एव कृषि सध, रोम 5 १]] 75 29 5॥ 





स्रोत । 7 ए इपताशणा०, मटल्तगाड [007975 (0 ज्राएड्ट 2॥/005, 049 
एप्रणाशाएड पघ्र075९, 7,0007, 965 


2 ॥णाड पटाय एथाशात 204 57999 शतणब्णाण्ा8 णी #87गा- 


पथ (०ग्रा70077९5, ८४७४२, ]२९छ एल, 4960-6] (० 
975-76. 


3, 8९५६४९४ 82॥६ ० ॥ए64 छण९०, 23779 967, 99. 27-3, 

योजना भायोग के परिप्रेक्ष्य योजना विभाग (#८59९०७४ए७ 7]9)णाढ़ 
ए03४807) हारा किये यये भ्राकलन के अनुसार देश मे वर्ष 4985-86 मे 90 
मिलियन टन खाद्यान्न (68 मिलियन टन अदाज एवं 22 मिलियन टन दालें) की 
आवश्यकता होगी (४ 

राष्ट्रीय कृषि भ्रायोग ने वर्ष 797] के आधार पर वर्ष 2000 के लिए 
प्रमुख कृषि वस्तुझो को माँग एवं पूति का आकलन किया था, जो सारणी 34 मे 
प्रदर्शित है । 


4. ध0]909, ४० >पण्या, क्र० 4, 2890579 26, 973, 9. 8 
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हि सारणी 3 4 
राष्ट्रीय कृषि आयोग के प्रनुसार बर्ष 2000 से खाद्यान्न एवं ब्रन्य॑ 
कृषि वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति का श्राकलन 
(मिलियन टन मे) 


नी ७० ०नन»»णम-मभ«»म५भ «०» जकन--ननकन-न-+3+ब नमन नन--िनननानीण-िीयएएय-थ-लियगितियथणनणए। खएणगाखएण।जीण एक्‍7:77/+* 








आधार वर्ष माँग पूर्ति का 
कृषि वस्तुएँ.. 897 निम्न स्तर उच्च स्तर झाकलन 
आकलन आकलन 
प्रनाज 95 99 82 2 94 32 950 
दालें ]] 79 2556 30 49 350 
खाद्यान्न 07 78 207 77 224 8] 2300 
खाद्य तेल न 830 0 20 97 
चीनी एड गुड. -- 24 0 29 9 325 
दर्ष न्‍- 49 4 64 4 644 
अण्दे (मिलियन 
सख्या).. “5 7,49 28,53 27,882 
सास न ]57 2व 20 
भछली ल्ल्ट 46 555 80 


०-3... नन-िनाननमनमनमनन-विनाननननपनकनभकनक न ााकनमननननननण।णत। 


स्रोत पि्वाणानं 00छग्राउ्जणा गा #860ए०6, शिथ्रा वा ए ॥6 रिव.एणा: 
जैशा॥ाइ79 ण॑ 6 80०फ्र(ए९, 6०एशयशरा 0 ]0079, उेप९फ्त एथ४॥, 
976 
स्पष्ट है कि देश मे खाद्यान्नो की पूर्ति माँग के अनुरूप हो सकेगी । ला वैत्तो 
के उत्पादन मे आत्म-निर्भरता प्राप्त होने की सम्भावना प्रतीत नही हो रही है, 
जिसके लिए सरकार को विश्वेष प्रयास करने होगे । 
श्री झ्रार कन्नान एवं थ्री टी के चक्त्वर्ती ने [985-86 ते 2000-200 
वर्ष के लिए छाद्यान्षो एवं खाद्य वस्तुश्रो की माग का आकलन, जनछल्या के 
दो आकलनो के स्तर पर (मॉडल # छठी पचवर्षीय योजना भे दिये गये चक्रबुद्धि दर 
एवं मॉडल छ, 970-79 के काल में वास्तविक जनसख्या वृद्धि दर) तथा उपभोग 
व्यय स्तर के आधार पर दिया है जो सारणी 3 5 मे दिए गए है-: 


ननीनन-+++_न्न्‍्न्‍्ततदतहल__न_नंॉतन -स्‍.ऐईॉहईह२2ॉ2)2)_ोो हक" पथ: फेक + 


खा गे इचन्ए पेव ६86 पक व्थ्पष्ण्ण्ण्तु (८ ४ ८9) 
ग़ाहर १०७ 'ण्या]एज99ए 3० *श+जत्त पत२१७ एध्जागण्व एणए जणणाण्थ्य (05000८2 थ 98-586 
एएणु ण $ए्रथ[्‌ ए००व एग३शु२३ उम्प्‌ बाघणागग्त एणए्श्तु 'दीग्ध्प्ष्ण्पठ श्र व. एप से पप्रष्ण्ण्ण्श्रध्थ्ष 

















6६0॥ ]# 0॥ ट८8 ध्ट्ड 9 9 ८5 9 ]८५ [८5 ६6 ८ (६ ४४॥/5) ४७४ & 
06५ 76५ 89 # 89 # 0६६ %+% 96८ 96८ 0६ 4४४४७ 9 
अअीम 3 ४8 + ष्ध्ट 9६८ 8८ झट कफ | 2 9060 ख्ूप ६ 
५१6३ 00]6 ५9३9 88969 ४९४ ६0८४ 696६ 6८68 00८ कई के 
9५५ ८५५ है 7 74.34 09 ६ 65६ टह्ट च्ू्ट ६॥ 28७) ६ 
4 8 ४ । त्भ्का 8४ ]] 3» ]] 30 6 096 68६ 68& ६09 फ्छ्ट 
र्ट 0६५८ ५५घ्ट ष्कघ्ट 67 6 9 6] 0६9॥ 0६ 9 ६६ 0! 872 
96 ८26। 6५९ 6४3$॥ 6:59 7१६9 ६८॥7।॥ ६६ का ह+#दतवा काटटा 66६8 म्म्प्ष 
ध्सट 6फ%< ॥6९॥ 67 ८8। 079) 6809 ८£$६॥ ८£४६॥ ८६४6७. शराशाओ भेद 
॥॥ ए प्न ॥ 4 (| श्प््‌ ए 
१00:-000: ५6-५66॥ 6-066] ०९-६९6] 90४ [फ 
&0259]॥॥ 4९% ॥044 7८50:6 
४०0४)... 8 0209 


56/भारतीय इृषि का प्रवतन्‍्त्र 


(8 ४३ ##दास ) 


[00< 


___ / ४ पम्प ल:क्‍7:7 


000: है 98-986 कै ४४५७७ 9 0|8 [छ एशेसेन 2 
& ६ ६४०१७ 





मारत में खाद्य समस्या/57 


स्पष्ट है कि दौवो मॉडल के स्तर पर प्रनेक साद्य पदार्थों की माँग का 
झाकलन लगभग समान है । उक्त आऑँकडो से यह मी स्पष्ट है कि खाद्यान्नो की 
मांग प्रति 5 बषं में औसतन 6 प्रतिशत (25 प्रतिशत प्रति वर्ष चक्त-वृद्धि 
दर से) की दर से बढने का असुमान है । दूसरे खाद्य वस्तुप्रो की माग से दृद्धि 
अधिक दीव् गति से होने की आाशा है । जैसे दूध की माग मे दृद्धि 5 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष, चीनी को सागर में वृद्धि 4.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष, मास, मछली एवं भ्रण्डो 
की मांग में दृद्धि 4.! प्रतिशत प्रतिवर्ष एव खाद्य तेलो की माग भे 3,9 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष की दर से होते का प्राकलन किया है। इसके झनुसतार वर्ष 200॥ मे 
खाद्यान्नों की कुल माग 28.9 से 22] 23 मिलियन टन, दूघ की मांग 89.85 
से 9.0 मिलियन टन, चीनी की माग 4 54 से 4 62 मिलियन टन होने का 
आकलन है । 
भारत मे खाद्य समस्या के पहलू * 

देश की खाद्य समस्या को निम्न चार महत्त्वपूर्ण पहलुप्रो के अन्तर्गत विभा- 
जित करके अध्ययन किया जाता है-+ 

(4) माज्ात्मक पहलुू--खाद्य समस्या का प्रथम पहलू देश मे अ्गवश्यक 
मात्रा मे खाद्यान्नो का उपलब्ध नही होना है । देश मे खाद्यान्नो का उत्पादन माय 
के भ्रनुरूप नही होने के कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही खाद्यन्नों के उत्पादन 
मे वृद्धि के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ॥ साथ हो पूर्ति को माग के श्रनुरूप करने के 
लिए लायद्यान्नो का आयात मी किया गया है । खाद्यान्नों के इस आयात पर प्रतिवर्ष 
करोडो रुपये विदेशी भुद्रा के रूप मे व्यय किये जा रहे हैं। देश मे कृषि क्षेत्र मे 
उत्पादन वृद्धि कै कार्यक्रमों के अपनाने से खाद्यान्न उत्पादन मे तीन ग्रुत्मा ते प्रधिक 
वृद्धि ([948-49 में 5) 75 मिलियन टत से 99-92 मे 7] 00 मिलियन 
टन) हुई है, लेकिन प्रति व्यक्ति उपलब्धि मे विशेष इद्धि नही हुई है । सारणी 3 6 
देश में विभिज्ञ वर्षों मे विभिन्न ख़ादछान्नो की प्रति ब्यक्ति उपलब्धि प्रदर्शित 
करती है । 
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सारणी 3.6 
भारत मे प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धि 
(ग्राम प्रतिदिन) 











बर्ष | अनाज दाले खाद्यान्न 
95॥ 3342 607 394 9 
956 360 4 703 430 7 
96] 399 7 69.0 468 7 
966 359 9 48 2 408 | 
]97] 476 582 468 8 
976 3738 505 424 3 
98॥ 46 2 375 4537 
]986 434 3 440 478 3 
988 443 2 380 45] 2 
989 4550 422 497 2 
4990 438 365 ब74 6 





स्रोत. 50000फ76 5प्र्र०७, 'ाा509 ० क्या१00०९, (90ए2थ्रयथा। ० 
॥707%, 'चिण ॥960॥, 

स्पष्ट है कि पिछले 40 वर्षों मे देश मे अनाज की उपलब्धि मे वृद्धि हुई है 
लेकिन दालो की उपलब्धि मे निरन्तर कमी हुई है । दालो की उपलब्धि भारतीय 
चिकित्सा अनुसधान परिषद्‌ के द्वारा की गई सिफारिश मात्रा से बहुत कम है। 
परिषद्‌ के भ्रनुभार एक वयस्क शाकाहारी के लिए 350 से 475 ग्राम अनाज एवं 
70 से 80 ग्राम दाल प्रतिदिन तथा बच्चो के लिए 200 से 450 प्राम प्रनाज एव 
60 से 70 प्राम दालें प्रतिदिन उपलब्ध होना चाहिये /* दूध की प्रति व्यक्ति 
उपलब्धि की मात्रा मे निरन्तर कमी हुई है । अत खाद्यान्नों की प्रथम सभस्या उनके 
उत्पादन में बृद्धि करते की है, जिससे उनकी उपलब्धि निर्घारित भात्रा मे देश के 
निवासियों को हो सके । 

(2) गुणात्मक पहलू--भारत मे खाद्यान्न समस्या का दूसरा पहलू ग्रुणात्मक 
है जिसके स्‍गनुसार उपभोक्ताओ्रों को उपलब्ध खाद्यान्नो की मात्रा में ग्रावश्यक मोजन 
तत्त्वों (कैलोरी, प्रोटीन आदि) का सन्तुलित मात्रा मे उपलब्ध नही होना है १ इसके 
कारण देश के नागरिक कूपोषण के शिकार होते हैं । गुणयात्मक पहलू के झ्राकलन 
का कार्य कठिन होता है । 

5... 400 80००९ [400०5, 4३7५0 $, 98. 


भारत मे खाद्य समस्या/59 


भारत मे पुरुषो को कार्य के अनुसार 2430 से 3880 कैलोरी एवं स्त्रियों 
को 790 से 2880 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है जबकि भारत में 
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी की उपलब्धि 860 ही है। उपलब्ध कंलोरी 
की मात्रा के कम होने के कारण नागरिक बीमारियो से जल्दी ही ग्रसित हो जाते 
. हैं| अन्य देशो मं कैलोरी उपलब्धि की मात्रा भारत से अधिक है। न्यूजीलैण्ड म 
3490, प्रायरलैणप्ड मे 3570, डेवमार्क मे 3340, कनाझा मे 340, अमेरिका मे" 
3420 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध होती है । 


सन्तुलित मोजन मे कैतोरी के अतिरिक्त प्रोटीन, विटामिन, खनिज, गब्रादि 

की भी झावश्यकता होती है । भारतीयों के मोजन मे यह तत्त्व मी जावश्यक मात्रा 
में उपलब्ध नही होते हैं ॥ एक नागरिक को देश मे 59 १ ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की 
ग्रावश्यकता होती है, जो उपलब्ध नहीं है । भारत में एक चोथाई से एक-तिहाई 
व्यक्ति शरीर के विकास के लिए आवश्यक सत्र से भी कम मात्रा मे प्रोटीन का 
उपभोग कर रहे हैं। कम आय वाले व्यक्तियों के मोजन में प्रोटीन की कमी अधिक 
पायी जाती है | वे जपती सीमित प्राय से जधिक प्रोटीन की मात्रा वाले खादय-पदार्थों 
जैसे--सब्जी, फल, दूध, अण्डे क्रय करने मे सक्षम नही होत हैं. क्योंकि ये महंगे होते 
हैं। अ्रत देश में शाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ अधिक प्राटीन युक्त एव 
अन्य पोषक मोजन तत्त्वो वाले खाद्य-पदार्थों के उत्पादन मे भी इद्धि करनो चाहिये। 
(3) अधिक पहलू --खाद्य समस्या का तीसरा पहलू देश के नापरिकों की 

प्रति व्यक्ति श्राय का कम होना है, जिसके कारण वे आवश्यक मात्रा में खाद्याज 
क्रय नही कर पाते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियो/सस्थानो ने समय-समय पर देश मे 
गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्राकलन किया है और प्राप्त 
परिणामों से स्पष्ट है कि देश की लगभग 39 4 प्रतिशव जनसख्या वर्तमान मे 
गरीबी की रेखा से नीचे है। गरीबी की रेखा का आकलन देश में 20 5 ब्रति 
व्यक्ति प्रतिमाह के उपभोग स्तर ग्रामीण क्षेत्रो मे तथा 25 रु प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 
शहरी क्षेत्रो मे वर्ष !960-6] की कीमतो पर किया गया है, जो वर्ष 980-85 
को कीमतो पर !07 ₹ एवं 22 रु ग्राता है। यह उपभोग स्तर मी बहुत कम है । 
(4) प्रशासनिक पहलू--खाद्य समस्या का चौया पहलू देग में खाद्यान्नो की 

उचित वितरण व्यवस्था का नही होता है। देश मे पर्याप्त खाद्यात उत्तादन होने 
वाले वर्ष मे मी उपभोक्ता्रो को खाद्यान्न की उपलब्धि मे अनेक समस्याप्रों का 
सामता करना पड़ता है और उन्हे निर्धारित कीनत से अधिक कौमत का मुग्तान 

करना पडता है । व्यापारी, सम्पन्न कृपक एवं अन्य व्यक्ति लाभ को प्राप्ति के लिए 

खाद्यान्नों का सग्रहण कर लेते हैं मौर उसमे सट्टे की प्रद्ृत्ति ग्रपनाते हैं। बाजार 

में छाद्यान्नो को कृत्रिम कमी उत्पन्न करते हैं तथा कालाबाजारी करके उपभोक्ताओं 
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से प्रधिक कीमत प्राप्त करते हैं। करत खाद्यान्नों के उत्पादन में इंद्धि के उपायों के 
साथ-साथ दर म॒ खाद्यातों की उचित वितरण प्रणाली का होना नी आवश्यक 
सरकार समय-समय पर इस वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए जबेक उपाय 
जैसे-व्यायारियो का अनुन्नापत जारो करना, उनके स्टाक रखने की सीमा नियत 
करना, खाद्यातों की अधिप्राप्ति करके वफर स्टॉक बनाना, उचित दुकानों के माध्यम 
से वितरण करना, खाद्यान्नो का राशनिग करना तथा खाद्यान्नों के व्यापार का 
अधिग्रहरा करके वितरण प्रणाली म सुधार लाती है । अनेक बार इनके होते हुए 
भी उपभोक्ता को राहत नही मिलती है । 

भारत में खाद्यान्नों को कमी के कारण 

भारत मे ख़ाद्यान्नो की कमी उत्पन होने के प्रमुख कारण निम्न हैं-- 

(4) देश का विनाजन--स्वतन्त्र मारत मे खाद्यान्नो की कमी उत्पन्न होने का 
प्रथम कारण देश का विभाजन होना था । देश के विभाजन म खाद्यान्न उत्पादन में 
प्रविशेष वाले क्षेत्र जेमे--पश्चिमी पजाव, सिन्ध एवं पूर्वो बगाल प्रान्त पाकिस्तान 
देश में चच गय ठवा खाद्यात उत्पादन म॑ कमी वाल क्षेत्र जैम तमिलनाडु, उडीसा, 
पश्चिमी बग्राल आदि प्राग्त भारत मे रह गये । विभाज्न में भारत वर्ष को 8॥ 
प्रतिशत जनसख्या के साथ 77 प्रतिशत क्षेत्रफल ही प्राप्त हुआ | प्रध्िकाश सिचित 
क्षेत्र भी पाकिस्तान में चला गया। इस कारण स्वतन्त्र भारत में खाद्य समस्या 
उत्पन हुई । 

(2) जनसब्या मे तोब्रगति से बृद्धि--देश में खाद्यान्न समस्या उत्पन्न होते का 
दूसरा कारण जनसबख्या में तीव्रगति से वृद्धि होना है । देश की जनसस्या वर्ष 90] 
में 238 4 मिलियन थीं, जो वढकर वर्ष 98] में 683 8 मिलियन व वर्ष 99] 
में 843.9 मिलियन हो गईं। पिछले नो दशको में से व 97] से 92। के 
दशक के प्रतिरिक्त समी दशकों में जनतख्या में निरन्तर बृद्धि हुई है । वर्ष 95॥ 
से !96] के दशक मे जनसत्या म 2] 5] प्रतिशत, वर्ष 4964 से 97व के 
दशक में 24.80 प्रतिशत, 97] से 98] के दशक मे 24 75 प्रतिशत एव 
]98 से 997 के दश्यक मे 23 4। प्रतिशत की दर से दृद्धि हुई है । सारणी 37 
से यह मी स्पप्ट है कि देश में ग्रामीण एवं शहरी दोनो ही क्षेत्रो म जनसख्या में 
बृद्धि हुई है । ग्रामीण क्षेत्र की जनसख्या का कुल जनसख्या में प्रतिश्नत मे निरल्तर 
गिरावट प्राई है छो वर्तमान में 76.27 प्रतिशत है तथा शहरी क्षेत्रों की जनसख्या 
में निरन्तर वृद्धि हुई है जो वर्तमान में 23.73 प्रतिशत हो गई है । ग्रामीण क्षेत्रों 
झे शहरी क्षेत्रों की श्लरोर जनसंख्या का पलायन होने के कारण भी शहरी क्षेत्रों की 
जनसस्या मे वृद्धि हुई है । ग्रतः स्पप्ट है कि मारत में जनसस्या निरन्तर तीब्रगति 
से प्रत्येक दशक में बढी है । 


भारत में खाद्य समस्या /6 


"पारणी 38 मे भारत में भविष्य में होते वाली जनसख्या का आकलन 
दिया गया है । श्री श्रार कान एवं टी के चक्रवर्ती ने दो दर पर झ्लाकलन दिए हैं । 
उनके अनुसार बर्ष 200] में [06 मिलियन, डा थामाराजवसी के अनुसार 864 
मिलियन एवं मारत सरकार के जनसंस्या रजिस्ट्रार जनरल के झनुसार 959 से 
052 मिलिपन जनसख्या होने का आकलन है । डा थामाराजक्सी का आकलन का 
स्वर निम्न है क्योंकि वर्ष 99] में जनसख्या 844 मिलियन स्तर पर पहुंच चुकों 
है । जनसंख्या का इस दशक के अन्त तक 00 करोड पहुँचने का अनुमान सत्य होने 
की ग्राशा की जा रही है । ग्रत इन आकलनो से भी स्पष्ट है कि जनसल्या में 
भविष्य मे भी वृद्धि तीब्र गति से होगी, जो खाद्यान्नो की कमी उत्पन्न करने का एक 
कारण बना रहेगा । 


जनगशना 99] के ग्रनुसार, जनसस्या का घनत्व 267 व्यक्ति प्रति वर्ग 
किलोथीटर क्षेत्र है जो वर्ष 798 की जनगणना के अनुसार 22। ही था। विभिन्न 
राज्यो मे जनस॒ल्या का घनत्व सर्वाधिक पश्चिम दगाल में एवं केन्द्र शासित प्रदेशों 
में दिल्‍ली मे है। मारत में ब्ष 98! से 99! के काल में 6 06 करोड़ जब- 
सर्या में वृद्धि हुई है जो जापान देश की कुल जनसल्या से भी अधिक है । 


पि का प्रथेतस्त्र 
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सारणी 38 
भारत से जनसरूया का श्राकलन 
(मिलियन मे) 
वर्ष आकल्नत कर्ता जनसख्या 
कुल जनसख्या ग्रामीण क्षेत्रो की. शहरी क्षेत्रों की 
श्री आर. कंन्नन एवं टी.के चक्रवर्ती द्वारा दिए गए आकलन 
4986 मॉडल ४ 754 98 567.06 487 92 
मॉडल छे 754,98 567 06 87 92 
]99]। मॉडल & 827 56 6]7[ 54 26 32 
मॉडल ऐछ 833,86 645,75 247 8 
996 मॉडल & 902 88 655.3 247.75 
मॉडल छऐे 920 32 667.78 252 54 
200! मॉडल < 979 87 697.57 282 30 
मॉडल 8 06,40 723 36 292 74 
डा आर. थामाराजक्सी के द्वारा दिए गए आकलन 
जुलाई 985 703 00 न+ ० 
जुलाई 200 864 00 ष्् न 


भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सशोधित श्राकलत 
499]-996 925.3 667 77 (72 8) 257.36 (27.82) 
4992-997 947 37 674 80 (74 68) 266 57 (28 32) 
4996-2004 006,20 699 33 (69 50) 306,87 (3050) 
2004-2006 085 98 722 34 (66,352) 363 64 (33.48) 
2006-207] 64 25 738 52 (63,43)... 425 73 (36 57) 
बन लक न कक ++-+-+-> ९ पवन अ>++»+म कक मनन +++ मनन «नर 
3९०65 * () ए ॥6 ए. ह80॥4॥ 896 . ६. (#बतवा0आए सील गा०ठटा 
4 & 8 77805 


0६००७ 3--8356७  णा ए/एु४एंणा$ एव ए०॥एए०णाप हाएजशग 
एरश४ ण 2 0, .86, ,75 ३४१ .65 एशल्ला एढ7 दे 
अागगरप्रय ऐंग्रा॥आ8 6 एडटा/00 ]98]-86, !986-9, 
499-96 806 4996-200] 6सा07, 
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[०१९० 8--838608 ०0 ॥शण'ों प्राष्ा8856 07 2.0 एथ7 एला 
एल बागएा 28६ छ85 पीक्० 7 970-79. 

(2) 07. 8, पए0३छक्च 94 ज्ञा75. ६४ए६४४६४ 0₹ एकएणेक्काता 8 
छ55९१९ 07 2 हाठ्शफ रण .55 फद्चव्या। तग्रागा 98-99 
370 .30 एल शा फटा णाणा। तप्रगष्ठ 99-2000 

(3) प॥6 एालुंधणा०75 हार 77 एेण्ड्रापाश फथाधव] ० ग्राता4 
फ्र७ एचला बतठाप्रश०्त गा पाढ वाह ० ॥6 99] ठश7508 
इ९5प5 ज्ञात ॥78 93566 गा अआा]॥ः छाणरलाणा5 ३5 3607फाण्व 
एच धह अक्ाव्रा ९0ए्रा|€8 छा कछिफुला5$ था छ0फणेकाणा 
एाए]०९८०07$ .6. ४/ 9 पा०एएा ॥बऑ९ ए .8] फल शा एशः 
शाप त७छणठह 499-96 8956 465 एछा ९६४६ 6णाएह 
3996-200, 


8077005 ; () 7९. (शाशधया. ब्य0 7 छू, टाशस्वाएशाए;.. फेशानात 

एाजुल्टाणा$ (070 5०९८६८१ छ006 (८०७६ 77 [90१8, 985-86 
४० 2000-200!, 8९०7णाए रात एगाएल्ण ए८८ए५४-- 
एश्शब्त ण 88एप्रापाल, ५०. 8 (52 & 53) 0०००7ए९०/ 
24-3], 983, एछए /-35 (0 42., 

(2) ५०.४४७, ५० 7(), 7०घ०ण१५ 26, 973, 9. 8. 

(3) एथ्डाधान 0थ्ााधाव] ० 643, पडा विज हाह्ं।। एाए8 
फछ्था श॒ुणा (992-97), एकशगागएड ए०्म580, 0006707- 
प्रगथा( 0 [04॥9, र९एछ 00०॥7, 


(3) कृषि उत्पादकता फम्र होता--देश मे खाद्यान्नो की बढती हुई समस्या 
का तृतीय कारण क्ृषि उत्पादकता का कम होना है। भारत में भूमि एवं श्रम 
उत्पादकता विकसित देशो की अपेक्षा कम है । भारत मे वर्ष !989-90 मे प्रति 
हैबटर प्रौसतन उत्पादन चावल का !7 56 क्विण्दल एवं गेहूँ का 2] 7 विवण्डल 
था जो विकसित देशो एव देश मे ही राष्ट्रीय प्रदर्शनो की श्रौसत उत्पादकता से बहुत 
कम है । कृषको द्वारा भूमि पर निरन्तर फसलो के उत्पन्न करने व आवश्यक खाद्य 
तत्त्वो की मूमि मे प्रत्ति वर्ष पूर्ति नही करने से भूमि की उर्वरता निरन्तर कम होती 
जा रही हे । भृमि उत्पादकता के समान श्रम उत्पादकता भी भारत में कम है और 
उसमे निरन्तर गिरावट हो रही है । 


(4) प्राकृतिक प्रकोपो का होना--मारतीय कृषि मुख्यतया प्रकृति पर 
निर्भर करती है। भारत मे प्रतिवर्ष किसी न किसी क्षेत्र मे कोई न कोई प्राकृतिक 
प्रकोप होता रहता है । प्राकृतिक प्रकोषो में समय पर वर्षा का न होना, सूखा पडना, 
अतिवृष्टि, बाढ़ भादि प्रमुख हैं, जिनके कारण कृषि उत्पादन-कम होता है और 
खाद्यात्नो की समस्या उत्पन्न हो जाती है । 
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कृषि-उत्पादन के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था का होना ग्रावश्यक है! 
भारत मे 36 5 प्रतिशत क्षेत्र मे ही सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है और देश का 
शेष 63 5 प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि-उत्पादन के लिए वर्षा पर निर्भर है। ससार मे 
भारत के ग्रतिरिक्त श्न्‍्य कोई देश नही है जहा पर कृषित क्षेत्र का इतना भ्रधिक 
भाग कृषि उत्पादन के लिए वर्षा पर निर्मर करता हो । भारत में समय समय पर 
सूखा पडता रहा है । वर्षा के नही होने, कम होने अथवा समय पर नही होने के 
कारण सूखा पडता है । सूखे का प्रकोप सबसे भ्रधिक उन क्षेत्रों मे होता है जहा पर 
औसतन वर्षा प्रतिवर्ष 5 से 30 इच था इससे कम होती है । भारत मे सूखा 
अधिकतर बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बगाल, मध्य प्रदेश, 
आमन्‍धभ्न प्रदेश एवं कर्नाटक राज्यो में पडा है, क्योकि इन राज्यो भे वर्षा कम होती है 
तथा राज्य की प्रधिकाश क्षि मूमि कृषि उत्पादन के लिए वर्षा पर निर्भर करती 
है । इन क्षेत्रो मे वर्षा के कम होने के साथ-साथ वर्षा समय पर भी नही होती है । 
देश मे वर्षा के पिछले झाकडो के भ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रत्येक 5 वर्ष मे एक 
या दो अच्छी वर्षा वाले वर्ष, एक या दो कम वर्षा वाले वर्ष एवं शेष प्रौसत वर्षा 
वाले वर्ष होते है । सूखे के कारण देश मे खाद्यान्न उत्पादन कम होता है एवं सूखे 
से क्षेत्र के निवासियों की रक्षा करने पर सरकार की झाय का बहुत बडा भाग व्यय 


होता है । 


वर्ष 962-63 छे 973-74 के दशक में देश मे सूखे का प्रकोप ग्रक्तिक 
हुआ है | वर्ष 965-66 व 966-67 का सूखा विश्वेष उल्लेखनीय है। यह सूखा 
भारत के अधिकाश राज्यो में था। सूखे के कारण देश मे खाद्यान्नो का उत्तादत 
965-66 मे 72 34 मित्रियन ढन एवं 966-67 मे 74 23 मिलियन ठने ही 
प्राप्त हुआ, जो सूखा से पहले के वर्ष 964-65 की अपेक्षा 7 मिलियन टन 
कम था ६ 


कम एवं अ्रसामयिक वर्षा के कारण 972-73 का सूखा इस दशक का 
महत्त्वपूर्ण सूखा था । इस सूखे से देश के 340 जिलो में से 230 जिले एवं 56 
करोड जनसख्या मे से 20 करोड से अधिक जनसख्या प्रभावित हुई । सूखे के कारण 
972-73 मे देश मे खाद्यान्न-उत्पादन 970-7] की तुलना में 33 25 मिलियन 
टन कम हुग्ना । व्यापारिक एवं अन्य फसलो के उत्पादव पर भी विपरीत प्रमाव 
पड़ा। देश की अवचंव्यवस्था डाँवा डोल होना शुरू हो गई । भूखे का मुकाबला करने 
के लिए सरकार ने अनेक सूखा-राहत काये शुरू किये, जिनका मुख्य उद्देश्य सूलाग्रस्त 
क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार उपलब्ध करांता, क्षेत्र के नागरिकों के लिए खाते- 
पीने की व्यवस्था करना, पशुओ के लिए चारे का प्रबन्ध करता एवं कृषि उत्पादन 
में हृद्धि के उपाय अपनाना है। वर्ष 973-74 मे भी असम, बिहार, ग्रुजराठ, 
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मध्य-प्रदेश, राजस्थान, पजाब एवं जम्मू-कश्मीर राज्यों के कई भागो में बाढ से फसल 
को हामि हुईं । अक्टूबर, ।973 में आये तूफान ने उडीसा राज्य मे खड़ी फसल को 
नुकसान पहु घाया । वर्ष 978 79, ॥98]-870, 984-85, 985-86 व 
98 6-87 में भी सूसे के कारण उत्पादन कम प्राप्त हुम्ना । 


देश में सूजे के निरन्तर प्रकोपो के कारण विभिन्न राज्य सरकारों को 
सूखा-राहत कार्यों मे भारी मात्रा मे धन व्यय करना पडा है। विभिन्न राज्य सरकारों 
ने मूसा-राहत कार्यो पर उपं 966 से 4969 के तीन वर्षों मे 236 करोड़ रुपये 
एवं 969 से ।972 के तीन वर्षों मे 40 करोड रुपये व्यय किये । 

(5) सम्रहण काल से खाद्याप्तो का कीडो, बोसारियो एवं घूहो द्वारा 
सुफसान--सायाज्नो का बहुत बडा भाग प्रतिवर्ष सं्रहेश-काल में कीडो, बीमारियों, 
चूहों एय नमी आदि के कारण खराब हो जाता है। इसका प्रमुख कापण उचित 
एव वैज्ञानिक सग्रहण-सुविधा का प्रभाव एवं सग्रहण-काल मे साथान्नो की सुरक्षा की 
उचित ध्यवस्था का न होना है । 


(6) वितरण की दोषयुक्त प्रणाली का होना- देश में खाद्यान्न समस्या का 
एक कारण वितरण की दोप-युक्त प्रणाती का होना भी है। देश मे खाद्यानों की 
झ्रावश्यक मात्रा उत्पादित द्वोते हुए भी प्राय उपभोक्ता को उचित समय एवं 
उचित कौमत पर साथाज्न उपलब्ध नही होते है। समाज-विरोधी तत्त्वो, व्यापारियों 
एवं बिचौलियों द्वारा खाद्याप्तो का सग्रहण करके क्लत्रिम कमी उत्पन्त करना, इसका 
प्रमुस बारण है । साथ्याप्नो की कमी उत्पन्त होने के ग्रन्य कारणो मे, समय पर परि- 
बहुन सुविधा उपलब्ध न होता, राजनंतिक हस्तद्वोप से खाद्यान्नो के भ्रायात-निर्यात 
पर प्रतिबन्ध हीना एवं वितरण के लिए सरकार के पा पर्याप्त व्यवस्था का 
होना है । 

(7) खाद्याप्तो की बढतो हई कीमतें- खाद्याज्ञो की कीमतो में निरन्तर 
बुद्धि होने के कारण भी देश के उपभोक्ता अपनी सीमित आय से आवश्यक मात्रा में 
खाद्याप्त क्रय नहीं कर पाते है। वर्ष ।955- 56 से सभी कृषि वस्तुश्नो की कीमतो 
में निरन्तर वृद्धि हो रही है। कीछतो में वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी सीमित 
प्राय से श्रावश्यक मात्रा में ग्रच्छी किस्म के खाद्यान्न क््य नही कर पते हैं एवं वे 
सीमित प्राय से सस्ते खाद्यान्न क्य करते है, जिससे खाद्यान्न की मात्रात्मक समस्या के 
साथ-साथ गुणात्मक समस्या भो उत्पन्न होती जाती है । 
भारत मे पाद्य समस्या का समाधान 

देश की राद्य समस्या को मिम्न उपाय अ्रपनाकर हल किया जा सकता है-- 

"] देश मे कृषि के प्रन्तयत कृषित एवं सिचित क्षेत्रफत मे बुद्धि करना-- 
साद्याप्त की बढती हुई माग को पूरा करने के लिए कृषि-क्षेत्र जो वर्षों से प्रकृष्य होने 
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अथवा प्रन्य कारणों से कृषित नहीं किया जाता था, उसे कृषि योग्य बनाकर 
खाद्यान्नो क उत्पादन बढाना चाहिए। हृषित क्षेत्रफल मे वृद्धि के साथ साथ देश में 
सिंचाई की सुविधाओ का भी विकास करना ग्रावश्यक है | देश के विभिन्न क्षेत्रो में 
नहरें, बाघ, कुएँ बनाकर सिघित क्षेत्रों मे वृद्धि की जा सकती है। 


2 क्रृषि उत्पादकता में वृद्धि करना--नये तकनीकी ज्ञान के उपयोग से देश 
म कृषि उत्पादकता में वृद्धि की बहुत सम्मावटा है । कृषक मोबर की खाद, उवंरको 
का उपयोग, उन्नत किस्मो के ब्रीजो का उपयोग, उचित गहर।ई तक जुताई एवं वी मा- 
रियो एव कीडो द्वाए होने वाली हर्णन को कम करके कृषि उत्तादकता में दुद्धि वर 
सकते हैं । वर्तमान में देश में हरित-क्रान्ति के फलस्वरूप विभिन्न खाद्यान्नो की 
उत्पादकता में वृद्धि हुई है । तिलहुन एबं दलहन की उत्पादकता में वृद्धि करना प्रति 
आंवश्यंक है । 


3 सम्रहण-काल से होने वालो क्षति को कम करना--सग्रहुण काल मे होने 
वाली क्षत्ति की रोकथाम करके भी देश में खाद्यान्न उपलब्धि की मात्रा मे वद्धि की 
जा सकती है। खाद्यान्न की इस क्षति को उचित मण्डारण व्यवस्था, सग्रहण काल 
में कीटनाशी दवाइयों के छिड़काव एवं तापक्र्म व नमी का नियन्त्रित करके कम 
किया जा सकता है । 


२4 झुषको हो उत्पादन वृद्धि के नये तरोको का ज्ञान प्रदान करना - कृपको 
को तकनीकी ज्ञान प्रदात करके एवं उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा देकर भी खाद्याम्त 
उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है । 


5 देश मे जनसख्या वद्धि की दर को कम्र करमा--खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि 
होते हुए भी बढती हुई जनसरूया पर नियन्त्रण नही करने की अवस्था मे देश मे होने 
बाली खाद्यान्नो की कमी को स्थायी रूप से दूर करना सम्मव नही है । ग्रत खाद्यान्न 
समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए जनसल्या पर नियच्तण करना झ्रावश्यक 
है ॥ वर्तमान मे सरकार द्वारा जनसख्या को कम करते के लिए विविध उपाय 
अपनाये जा रहे है । 


6 उपभोक्‍ताओ की उपभोग आदतो मे परिवर्तत करमा--वर्तमान मे देश के 
उपभोक्ता श्रिकाश भाज) मे खाद्याज्नो का उपयोग करते हैं। उपभोक्ता अन्घ वस्तुए 
जैसे--सब्जियाँ फल, अण्डे, मास, मछली का बहुत कम मात्रा मे उपभोग करते हैं । 
उपभोक्ताओ को इस प्रकार की झ्ादतो का प्रमुख कारण उतमे रुढिवादिता, अ्रशिक्षा, 
अज्ञानता आदि कुरीतियो का व्याप्त होना है। अ्रत खाद्यान्नो की बढती हुई माग 
को कम करने के लिए उपमोक्ताज़ो की उपभोग की आादतो में परिवर्तन करना भी 
आवश्यक है, जो कि शिक्षा के_माध्यम से सम्भव है । 


68/मारतीय क्रषि का अर्थतन्त्र 


उपयुक्त प्रथम चार विधिया खाद्य-समस्या को परोक्ष रूप से हल करने मे 
सहायक होती है जबकि अन्तिम दो विधियाँ खाद्य-समस्या को प्रत्यक्ष रूप से इल 
करती हैं । इन दोनो विधियों को अपनाने से देश मे खाद्यान्नो की माँग मे कमी 
होती है । 


भारत को खाद्य-नीति 


वर्ष 943 भे देश मे बगाल-अ्रकाल के कारण सर्वप्रथम खाद्य-नीति निर्धा- 
रित की गई थी । खाद्य-तीति के निर्धारण मे सरकार द्वारा निम्न पहलुओ को 
मदहेनजर रखा गया था-- 


() खजाद्यान्नो की कीमतो मे विशेष वृद्धि नही होने पाये, जिससे समाज 
के स्थायी आय वाले तागरिको एवं मजदुर-वर्ग के व्यक्तियों के रहन- 
सहन स्तर पर विपरीत प्रमाव नही पडे । 

(7) देश मे खाद्यान्नो की कमी अथवा भूख से कोई व्यक्ति मरने नहीं 
पाये । 


भारत की खाद्य-नीति आज भी उपयुक्त पहतुओ पर ग्राधारित है । खाद्य 
नीति के उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार, व्यापारियो एवं राज्य सरकार 
की सस्थाओ के माध्यम से खाद्यान्नो के वितरण को व्यवस्था कर रही है । 


वंगाल-ग्रकाल के समय से ही देश मे खाद्यान्नो की कमी चली श्रा रही है | यह 
खाद्यान्नो की कमी किसी वंषे उत्पादन के कम होने से एवं भ्रन्य वर्षों मे वस्तुग्रो 
की पूर्ति, सरकार की नीति, व्यापारियों के लाभ कमाने की इच्छा परिवहन साधनों 
की कमी आ्रादि काररो से माँग के अनुकूल नही होने से उत्पन्न होती रही है । इस 
ख़ण्ड मे खाद्यान्नो की बाजार मे पूत्ति एव माग से असन्तुलन के कारण उत्पन्न खाद्य 
समस्या के निराकरणु के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमो का सक्षिप्त 
विवरण दिया जा रहा है । खाद्यान्नो की उत्पादन वृद्धि के लिए सरकार द्वारा किये 
गये प्रयासों का विस्तृत विवेचल अध्याय 2] “कृषि मे तकनीकी ज्ञान का विकास” मे 
किया गया है । 


स्वतन्त्रता के समय से ही खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए किए गए 
प्रयासों के फलस्वरूप देश में इनके उत्प।दन की मात्रा मे वृद्धि हुई है, लेकिन उत्पादन 
में निरन्तर वृद्धि होते हुए भी खाद्यान्वों की कीमतों मे तीब्रगति से वृद्धि हुई है 
एवं देश भे आज भी खाद्य समस्या बनी हुई है । खाद्यान्नों को यह समस्या माय के 
अनुकूल उत्पादन नही होने के अतिरिक्त, मानव द्वारा उत्पन्त की गई कृत्रिम समस्या 
भी है, जिसके प्रमुख कारणो मे सरकार की दोष-पूर्ण नीति, व्यापारियों द्वारा सम्रहस्य 
करके कृत्रिम कमी उत्पन्व करने की प्रवृत्ति झादि मुख्य हैं। इस कमी का प्रमुख 
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प्रभाद समाज के गरीद वर्ग पर पडता है, जिन्हे उचित कीमत एवं प्रावश्यक सात्रा 
में खाद्याज्न उपलब्ध नही हो पाते हैं । 

सरकार द्वारा इस दिशा मे उठाये गये प्रमुख कदम निम्न हैं-- 

() छा क्षरों का निर्माण--सरकार इस नीति के अन्तगगंत खादात्नो 

के एक क्षेत्र श्रथवा राज्य से दूसरे क्षेत्र/राज्य मे ले जाने अथवा लाने पर रोक 
लगाती है, ताकि एक क्षेत्र/राज्य में खादान्न को कमी से उत्पन्न समस्या का प्रभाव 
दुसरे क्षेत्र/राज्य की खाद्यान्न की कीमतो पर नहीं श्रा पाये। सरकार की यह 
खाद्यान्न सचालन-तीति व्यापारियो की कारें प्रणाली पर रोक लगाने मे सक्ष्म हाती 
है। अन्यथा व्यापारी वर्ग श्रधिपूर्ति बाले क्षेत्रों से कम कीमत पर खाद्यान्न कय 
करके कमी वाले क्षेत्रो मे गधिक कीमतो पर विक्रय करके अधिक लास कमाते है । 
यह लाभ देश के सभी क्षेत्रो मे खाद्यान्नो की कीमतो मे वृद्धि करने मे सहायक होता 
है । सरकार द्वारा खाद्य क्षेत्रो के निर्माण की नीति से विभिन्न क्षेत्रो मे प्रचलित 
खाद्याब्ो की कीमतो पर कोई प्रभाव नही आता है। इस नीति भे सरकार स्वयं 
प्रधिपूर्ति बाले क्षेत्रो स,खाद्यान्न तय करके कमो वाले क्षेत्रों मे निर्धारित कीमतों पर 
विक्रय करती है । 

सरकार द्वारा सबंप्रथम इस नीति को बंगाल अकाल के समय 943 मे 
अपनाया गया था, जिसम समय समय पर आवश्यक संशोधन क्ये गये, लेकिन यह 
प्रणाली भारत मे एक राज्य प्रथवा दूसरे राज्य मे निरन्तर लागू रही है । सरकार 
खाद क्षेत्रा का निर्माण एकया अधिक राज्यों को सम्मिलित करके करती है। 
निर्मित खाद्य क्षेत्रो मे खायात्र अधिपुरति एवं कमी वाले दोनो ही प्रकार के राज्यो 
को सम्मिलित किया जाता है जिससे निर्ारित खाद्य-क्षेत्र खाद्यान्न मे पूर्ण स्वावलम्बी 
क्षेत्र बने 

(2) खुले घाहार मे खत्या्रो की खरीद--खाद्याज्नो की वितरण प्रणाली 
के निर्धारित उद्दं श्यो की प्राप्ति एव बफर स्टाक का निर्माण करने के लिए खाद्यान्नो 
को खुले बाजार में सरकार क्षय मी करती है । प्राप्त खाद्यान्नों से सरकार गरोब 
उपमोक्ताशो के लिए जो बढती हुई कौमतो पर खाद्यान्नो को कय कर पाने में सक्षम 
मही है, उचित कीमत पर वितरण की व्यवस्था करती है | इसके लिए सरकार निम्म 
विधिपो से खाद्यान्न एकत्रित करती है-- 

(बल) छुले भाज' से खाद्यान्ों का क्ष्य--ाद्याज्ञो की प्राप्ति को यह 
विधि सरकार के लिए सबसे सरल है । इस विधि के अन्तगंत सरकार बाजार मे 
अन्य व्यापारियों को त्तरह प्रवेश करती है गौर ग्रावश्यक मात्रा मे स्वयं अथबा 
निर्धारित एजेन्टो के द्वारा बाजार से विक्रय के लिए आाये खाद्यान्नों को ऊ 
लगाकर क््य करती है । ख़ाद्यान्नो के क्र की इस विधि मे कई प्रकार 
जाते हैं- - ने के 


] 
मारत में खाद्य समस्या/7 


एवं मिल मालिकों से उसके हारा क्रय ग्रभवा संसाधित की गई मात्रा के प्रतिशत के 
रूप मे वसूल करती है । ः 

(द) सरकार हारा एकाधिछारोी क्रय--ख़ाद्यान्नो के क््य की यह विधि 

सरकार तब कार्यान्वित करती है जब खाद्यान्नो की अ्रपिश्नाप्ति को भ्रस्य विधियों से 
सफलता प्राप्त नहीं होती है एवं कीमतो के बढने से उपभोक्ता वर्ग भे असनन्‍्तोष की 
लहर फैलती है। दस विधि म सरकार बाजार में कार्य करमे वाली सभी संस्थाओं 
के झ्धिकार छीन लेती है । वर्ष (973-74 मे ग्नेक राम्यो में चावल, गेहूँ एव 
ज्वार की प्रषिप्राप्ति के लिए सरकार द्वारा यह विधि झपराई गई थी | गेहूँ के धोक 
व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ म॑ लेने के कारण प्रधिकाश रामज्यों मे गेहों 
निर्धारित कीमतो पर एकाधिकारी-पद्धति के द्वारा त्रप किया गया । चावत्र के लिए 
एकाधिकारी-क्रय की पद्धति भ्रसम, महाराष्ट्र एव उडीसा राज्य में अपनाई गई । 
महाराष्ट्र में ज्वार के लिए एकाधिकारी क्रय पद्धति अपनाई गई । 

3, कृषि लागत एवं फोमत श्रोधोग द्वारा कोमतों की घोषणा--भारत 
सरकार ने विभिन्न कृषि उत्पादों को सन्‍्तुलित एवं एकोकृत कीमतों के ढाचे का 
तिर्घारण करने, सरकार को कीमतो के नियतन एवं कार्यान्वित करने के लिए 
आवश्यक सलाह देने तथा कृषि वस्तुओ की कीमतो मे होने वाले ग्रत्यधिक उत्तार- 
चढावों को कम करने के सम्बन्ध में प्रावश्यक सुझाव देने के लिए जनवरी, 965 
में कृपि-कीमत आयग्रोग की स्थापना की । कृषि कीमत झ्ाथोग निरन्तर खरीफ एव 
रबी की फसलों को कीमतो के नियतन के लिए सरकार को सिफारिश करता है । 
सरकार उपयुक्त कोमतो पर राज्यो के मुस्यमन्त्रियो एव कृषि मन्त्रियो की सलाह के 
झ्ाघार पर कृषि-उत्पादों की विभिन्न किस्मो के लिए कीमतें नियत करती है ६ कृषि 
लागत एवं कीमत-आयोग निम्न दो प्रकार की कीमतों वी घोषणा के लिए सरकार 
को सुझाव देता है-- (१९९९? 

(प्र) न्यूनतम समथित कीमत--न्यूनतम समधित कीमत कृषकों के लिए 
एक दीध्धेकालीन प्रतिभूति का काये करती है। न्यूबतम समर्थित कीमत कृपकी की 
विश्वास दिलाती है कि प्रधिक उत्पादन अथवा प्रस्य किप्ती कारए' से वस्तुओं की 
पूर्ति के बढने पर मी कीमतो को निर्धारित न्यूनतम समर्थित स्तर मे नीचे नहीं गिरते 
दिया जायेगा । तिर्घारित ब्यूनतम स्तर से नीचे कीमतों के गिस्‍्ते की प्रवस्था मे 
सरकार कृषको से भिथत कीमतो पर खाद्यान्न त्रय करवो है! न्यूवतम समथित 
कीमतों की घोपणा सरकार फसल की बुवाई के समय से पूर्व करती है, जिससे झृपक 
विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लिए जाने वाले क्षेत्रफल का सही विर्णय ले सके । विभिन्न 
फसलो की स्यून॒वम समर्थित कीमत ग्रध्याय 7 में दी गई है । दर 

(ब) अधिप्राध्ति/वसू ली कोसत--अ्रथिप्राष्ति कीमतें वें है जिन प८ हम 
सावजनिक वितररा प्रणाली एवं बफर स्टॉक निर्माण के लिए झावश्यकु मात्रा 


72/भारतीय कृषि का ग्रयंतन्त्र 


ख़ाद्यान्नो का क्रय करती है ! ये कीमतें वाजार मे प्रचलित कीमतो से नीचे स्तर पर 
होती हैं, ताकि सरकार उपभोक्ताओ को उचित कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध करा 
सके । विभिन्न खाद्यान्नो के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति कीमत अध्यप्य 
]7 में दी गई है । 

4 गेहू की थोऊ व्यापार नोति -खाद्यान्नो की श्रत्यघिक दर से बढती हुई 
कीतनो को रोकने एवं कीमतो में इद्धि से उपभोक्ताओं के रहत सहन के सत्र पर 
पडने वाले विपरीत प्रमाव को कम करने के लिए सरकार ने खाद्यान्न (गहं एव 
चावल) के धोक व्यापार को वर्ष 973-74 में अपने हाथ में लेने बा निर्णय लिया 
था। इस निर्णय का ध्येय यह था कि रह की थोक व्यापार नोति के अन्तर्गत थोक 
व्यापारी गेह का क्रप-विक््य नही कर सकेंगे | सरकार, मारतीय खाद्य निगम, राज्य 
सहकारी विपणन सघ एवं खाद्य व॒पूि विभाग के माध्यम से गेहो का क्ष्य करेगी 
और इन्ही सस्थाप्रो के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य मे गरेह” का सचालन हो 
सकेगा । गेहू के थोक व्यापार को सन्‍कार द्वारा अपने हाथ मे लेने के निर्णय के प्रमुख 
उद्दं श्य निम्न थे-- 


(० ) गेहू की कीमतों में होते वाते अत्यधिक उतार-चढावों को कम 
करना । 

(॥ ) समी राज्यो में गेहू को समुक्तित वितरण व्यवस्था कायम करना । 

(॥ ) ग्रेहू की जमाखारी प्रदृत्ति पर नियन्त्रण लगाना, जिससे अनाज का 
वितरण सुव्यवस्थित रूप से चलता रह । 


सरकार द्वारा उपयुक्त नीति को कार्यान्वित करने के सभी प्रसास किये गये 
लेकिन प्रकार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति मे सफल नही हो सकी । इसक्का प्रमुख 
कारण बाजार मे ग्रेह की अधिक कीमत का प्रचलित होना था । श्रत कृषक सरकार 
को निर्धारित कीमतो पर ग्रेह विक्रय नही करके, उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों को 
सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से लगमग 50 से 60 प्रतिशत अधिक कीमत पर 
विकय करते थे । दूसरी झोर उपभोक्ता वर्ग भी भविष्य मे सरकार द्वारा निर्धारित 
कौमतो पर खाद्यान्नो की उपलब्धि के प्रति शक शील ये । इस कारण सरकार 
निर्धारित वसूली के लक्ष्य (ग्रेह 8 । मिलियन टन) से बहुत कम मात्रा में गेहूं 
वसूल कर पायी । साथ ही सरकार द्वारा प्राप्ट भेहू , औसत किस्म के गेहू को भपेक्षा 
झनेक क्षेत्रों मे निम्न श्रेंखी के थे। निर्धारित सक्ष्य प्राप्त नही हो पाने की स्थिति 
मे, सरकार ने उत्तादको से लेवी के माध्यम से ग्रेह वसूल करने का प्रयास किया । 
खाद्यात व्यवसाय में लगे हुए व्यापारी वर्ग ने बेरोजगारी के कारण सरकार की ड्स 
नीति का विरोद किया । श्रत. सरकार ने 974 म॑ भेह की थोक व्यापार नीति का 
निरस्तीकरण कर दिया । 
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5. खाद्यान्नो की वितरण प्रणाली--खाद्यान्नो की ग्रधिप्राप्ति के साय-साथ 
उचित कीमत पर उनके वितरण की व्यवस्था का भो सरकार प्रवन्ध करती है, 
जिससे समाज के निर्घन वर्ग को उचित कीमत पर न्यूनतम आवश्यक मात्रा में 
खाद्याप्त उपलब्ध हो सके भ्रौर बढती हुई कीमतो से उन्हे राहत मिल सके । खाद्याक्ष 
की वितरण प्रणाली को बताये रखने के लिए सरकार आवश्यक मात्रा मे खाद्यान्न 
झान्तरिक अधिप्राप्ति एव प्लायातित खाद्यान्नो की मात्रा से पूरी करती है । सरकार 
खाद्यान्नो के वितरण की व्यवस्था राशन की दुकानो एव उचित क्ोमत की दुकानो 
के माध्यम से करती है । उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाने 
वाले खाद्यान्नो की कौमतें खुले बाजार की कौमतो से कम स्तर पर नियत की जाती 
हैं, जिससे निर्धन-वर्ग के व्यक्तियों को राहत मिलती है ॥ सारणी 3.9 सरकार द्वारा 
विभिन्न खाद्यान्नों की उचित कीमत राशन की दुकानों के माध्यम से विक्रय के लिए 
विभिन्न वर्षों मे नियत बिक्री कीमतें (550० ९70८$) प्रदर्शित करती हैं । भारत मे 
वर्ष 968 के अन्त मे .49 लाख उचित कीमत की दुकानें थीं, जो निरन्तर बढकर 
घर्ष 99] में 3 60 लाख हो गई । वर्तमान मे यह दुकानें 792 5 मिलियन जन- 
सरुपा को आवश्यक मात्रा मे खाद्यान्न एवं अन्य उपमोक्ता वस्तुएं जंसे चीनी, केरो- 
सीन तेल, खाद्य तेल, कोयला, चाय एवं कपडा उपलब्ध करा रही हैं। सरकार 
दिसम्बर, 985 से एकोकृत प्रादीवासी विकास कार्यत्रम क्षेत्र एव आदीवासी बाहुत्य 


राज्यो के निवासियों को ग्रेहों एव चावल सहायतार्थ कीमत ($7080820 97088 ) 
पर उपलब्ध करा रही है । 


१4/मारतीय कृषि का अर्थतन्त 


सारणी 39 
खाद्यान्नों के वितरण के लिए नियत बिक्री कीमतें 
(रुपये प्रत्ति विव० ) 


नीली  +ी "तन तल यू तततत व ततत+तत/++_++ 














काका. | अकाीवानाक |... कल फाओब. प्रमावशील दिनाक किल्म एवं कीमत 
पु | 2 | 3 

।. गेहू | 4 मई, 969 84 00 अच्छी किस्म एवं 78.00 ब्न्‍्य 
किस्म 

29 मई, 973 84 00अच्छी किस्म एवं 78.00 देशी 
एव मैक्सिल 
किस्म 

8 नवम्बर, 7973 | 96 00 भ्रच्छी किस्म एवं 90 00 देशी, 
मैबिसन एवं 

लाल किस्म 


5 अप्रैल, 4774 | 25.00 सभी किस्मे 
] दिसम्बर, !978| 30 00 समी किस्मे 
| प्रप्नेल, 798] 45 00 प्रभी किस्मे 
| भ्गस्त, 982 | 60 00 सभी किस्मे 
5 अप्रैत 3983 ]72 00 सभी किस्मे एवं रोलर आठे मिल 
के लिए 208 $ यह दर 0-8-84 
से पुनः 72 की गई । 


3 फरवरी, 986 |90 00 सभी किस्मे व रोलर मिल के लिए 
90 जो ।-4-2986 से वृद्धि 
करके 220 एवं 6-7 986 
से कम करके पुन 205 की गई । 


] मई, 987 95 00 सभी किस्से 
25 मा, व988 [204 00 सभी किस्मों के लिए 
६ मई, 3990 245 00 सभी किस्मो के लिए 
28 दिसम्बर, 99]|280 00 सभी किस्मरे के लिए 
992 [320 00 स्मी किस्मों के लिए 
][ जनवरी, 993 370 00 सभी किस्मो के लिए 


ब....नीससअइंस्‍_-+5+त+>तल्‍++++++++“७ 
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न्न््डिी न खयओ धनबयबलञझईईईई 








3 72245 5 न 2-24 न नल ॥ 2. | 3 

2 मोटे अदा ] दिसम्बर, 972 65.00 साधारण किस्म 
(ज्वार, बाजरा,' 9 नवम्बर, [973 80 00 साधारण किस्म 
मक्‍का एवं ] जनवरी, 975 86 00 साधारण किस्म 
रागी) अक्टूबर, !979 96 00 साघारण किस्म 
] जनवरी 98 06 00 साधारण किस्म 
] अक्टूबर, !98] 7 00 साधारण किस्म 
29 दिसम्बर, 3983 ]57 00 बाजरा के लिए 

अक्टूबर, 990 99 00 समी मोदे झनाजो के लिए 


मोटी मध्यम अच्छी बहुत अच्छी किस्म 
3 चावल | 4 मई, 969 300 |॥] ]20.. 428 
] नवम्बर, 973 425 ॥40 50 60 
जनवरी, 975 435 450 62 ]72 
]5 झक्टू, 976 ।35 450 62 72 


पारबोइल्ड 837 452 64 374 
१] ग्रक्टू ,979* (कच्चात)-- 50 62 72 
प्ारबोइल्ड 752 764 व/4ब 


] जनवरी, !98] 
अक्टूबर, 98] 
अक्टूबर, 982 
6 जनवरी, 984 
0 अक्टूबर, 4985 
फरवरी, 986 
[ अक्टूबर, 4986 
] अक्टूबर 987 
] जनवरी, 989 
] जून, 4990 
28 दिसम्बर 99[ 
! जनवरी, 993 


65 [77 92 
]75 487 202 
88 200 275 
208 220 235 
32॥7 229 ड44 
23] 243 258 
239 254 266 
239 264 279 
244 304 325 
289 349 ३70 
377 437 458 
485. 345 5635 


[4]]4।4444|।|।।| 


कीदिगाक 2.5 अयदूयर ५५१9 से आायऊ चति शो 'झुय फम्यण लिएस मो 
सम्मिलित रूप से साधारण किस्म मे वर्गीक्त किया गया है । 
स्रोत. एाल्डलणबा ०6 छ०णाणाएए5 आप ड405॥05, 'ावाआए 
तैड्ाएणीप7०, 50रशप्रयाशयां ए ॥09, सच एलपएा 


लि कि | | 





अ्रध्याय थी. 


भारतीय कृधि में उत्तादन 
के कारक 


क्ृपि-व्यवसाय में उत्पादन के चार प्रमुख कारक--भूमि, श्रम, पृ जी एवं 
प्रवन्ध हैं । उत्पादन के कारकों को पूति करने वाले उत्पादन कारकों के स्वामी 
(0प्रप्रथ$ ०7 ॥8०१/६ ०6 ९7009०00). कहलात हैं । भूमि कारक की पूर्ति 
करने बाला भू-स्वामी, श्रम-कारक की पूर्ति करने वाला श्रमिक, पू जी-कारक की 
पूर्ति करने वाला पूंजीपति एंव प्रवन्ध करने वाला प्रवन्धक/व्यवस्थापक कहलाता 
है । क्रषि उत्पादन के क्षेत्र मे उपयुक्त चारो ही कारक समाद रूप से महत्त्वपूर्ण होते 
हैं। किसी मी कारक की सीमितता की अवस्था में फार्म से उत्पादव की इच्छित 
मात्रा प्राप्त नहीं हो सकती है । उत्पादन की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए 
उत्पादन के विभिन्न कारकों को भिन्न-भिन्न मात्राओं में कृषक उपयोग करते हैं। 
उत्पादन के कारकों का अनुकुलतम सयोग करने से फार्म पर उत्पाद की उत्पादन 
लागत में कमो होती है एवं फार्म से लाभ अधिक प्राप्त होता है। इस ग्रध्याय मे 
उत्पादन के विभित्र कारकों एवं उनसे सम्बन्बित समस्याप्रों का विस्तृत विवेचन 
किया गया है । 


भूमि 
क्षपि-उत्पादन का प्रपम् मुख्य उत्पादत-कारक भूमि हे। यहा पर भूमि से 
तात्पय भू-तल, उसके ऊपर एवं नीचे मिलते वाली सभी प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे-- 
पहाड़, नदी, करने, खनिज पदार्थ से है। भूमि प्रकृति का उपहार है। जिन देशो 
में प्राकृतिक देत विशाल होती है वे देश आधथिक इृष्टि से सम्पन्न होते हैं ॥ इसके 


विपरीत प्राकृतिक उपहारों मे सीमितता वाला देश धुगम्ता से प्राथिक समृद्धि प्राप्त 
नहीं कर सकता है । देख के सभी प्राथमिक उद्योग उत्पादन के लिए मुख्यतया भूमि 
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पर निमर होते हैं। निमित उद्योगो के लिए आवश्यक कच्चा माल मो भूमि से ही 
प्राप्त होता है । 

मारत मे भूमि का उपयोग--उप्योग की दृष्टि में भूमि को निम्नलिखित 5 
श्रेणियों भे वर्गीकृत किया जाता है 

(4) बन भूमि/जगल--वन-भूमि फसल उत्पादम के उपयोग में नहीं झा 
सकती है। इस भूमि पर स्वत पास, बास एवं अन्य पेड-पौधे उग ग्नात्ते हैं। 
जगलो को कृषि योग्य बनाने के लिए साफ़ करना होता है जिस पर काफ़ी घन व्यय 
करना होता है । 
होण है (2 ) कृषि के लिए उपलब्ध न होने वाला क्षे--यह्‌ दो प्रकार का 

॥ है-- 


(अ) बजर एवं अक्ृष्य भूमि--इसके पन्त्गंत पहाड, दौले, रेगिस्तान श्रादि 
को भूमि आती है जिस पर या तो कृषि करना ध्म्मव नही है अथवा उस भूमि पर 
कृषि करना आधिकु इब्टि से लामकर नही होता है । 

(व) गैर कृषि कार्यों मे प्रयुक्त भूमि--इसके प्रम्तगेत भवन, सडक, रेल, 
“हर आदि के नीचे आने वाली भूमि आती है जो कृषि करने के लिए उपलब्ध 
नही होती है । 

(3) परतो भूमि के प्रतिरिकत प्रकृष्य मूमि--यह तीन श्रकार की होती है-- 

(भर) स्थायी चरागाहू एवं गोचर मूमि--यह प्रशुओं की चराई के लिए 
प्रयुक्त भूमि है । 

(ब) विविध वृक्ष एवं कु जो के प्रन्तर्गंत की भूमि जो शुद्ध कृषित क्षेत्र मे 
सम्मिलित नही की गई है । 

(स) कृषि योग्य व्यू मूमि (एप(य्रा208 फ४6 2॥0)--यह वह भूमि 

जिसका कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है लेकिन भ्रभी तक बहू 
ध्यथं पड़ी हुई है । इस भूमि के क्षेत्र पर उचित लागत लगाकर ठसे कृषि के अन्तर्गत 
चाया जा सकता है । 

(4) परती भूमि--यह दो प्रकार की होती है-- 

(अ) चालू परतो मूसि--यह वह भूमि है जो कृषि थोग्य होते हुए भी चालू 
वर्ष मे कृषित नही की गई है। साधारणतया कृपक भ्रूमि की उवरा शक्ति में इद्धि 
कैटने के लिए भूमि को चालू वर्ष में परती छोड देते हैं । 

(व) चालू परतो भूमि के श्रतिरिकत भन्‍य परती मूसि--यह वह भूमि है जो 
एक वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय के लिए परती छोडी जाती है। इस 
कार की परती भूमि कृपको द्वारा भूमि की उवेरा शक्ति मे वृद्धि करने, कृपको के 
पे पर्याप्त धनराशि न होने, फाम पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होने तथा 
जैमि के खराब होने की ग्रवस्था मे छोडी जाती है । 


प78/नारतीय कृषि का अयंतन्त्र 


(5) ऋृषित क्षेत्र--यह भूमि का वह क्षेत्र है जो कृषि के लिए उपयोग में 
जिया जाता है । देश के कुत मौगोलिक क्षेत्र में से उपयुक्त चारो श्रेणियों की भूमि 
का क्षेत्र घटाने पर जो भूमि का क्षेत्र शेप रहता है, वह शुद्ध कषित क्षेत्र कहलाता 
है। शुद्ध कृपित क्षेत्र में वर्ष में एक से ग्रथिक बार कुषित किये जाने बाले क्षेत्र को 
सम्मिलित करने पर प्राप्त भ्रूमि का क्षेत्र मकल कृपित क्षेत्र (97055 ८०98५ 
&769) कहलाता है । 

उपयुक्त श्रेणियों के श्रनुसार भारत में भूमि के उपयोग के प्राकड़ें सारणी 
4,4 (पृष्ठ 79--80) में दिये गए हैं । 

देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 328.726 मिलियन हैक्टर है। उसमें से 
शुद्ध कृपित क्षेत्रफल वर्ष 7950-5] में 8.746 मिलियन हैक्टर (4.8 

प्रतिशत) था, जो बढ्कर वर्ष 7980-8] में 40 0 मिलियन हेक्टर एवं वर्ष 
988-89 में 74.73] मिलियन हेक्टर (46.50 प्रतिशत) हो गया। इस 
प्रकार 38 वर्षों में शुद्ध ऋषित क्षेत्र में 22.985 मिलियन हैक्टर या 47 प्रतिशत 
की हृद्धि हुई है । इस काल में सकल ऋपित क्षेत्रफल में 48.26 मिलियन दैवटर की 
वृद्धि हुई है। यह बुद्धि व में एक बार से श्रधिक कृषित किये जाने वाले क्षेत्रफल 
में वृद्धि के कारण हुई है। पिछले 38 वर्षों में बनो के श्रन्तगत क्षेत्रफल में वृद्धि 
26,60 मिलियन द्ैक्दर या 60 प्रतिशत की हुई है । क्पित क्षेत्र एवं वनो के अन्त" 
गेंत क्षेत्रफल में वृद्धि, परती भूमि, वजर एवं अ्रक्ृप्य भूमि एवं विविध वृक्षों एवं कुग्नों 
के श्रन्तगंत भूमि के क्षत्रफल में कमी के कारण हो याई है ! 
कृषि जोत 

कृषि जोत से सामान्यता तास्पये फार्म की प्रवन्ध इकाई से होता है प्रर्थाव्‌ 
भूमि का वह क्षेत्र जो कृषि करने के लिए ब्यक्ति/।परिवार के पास सम्मिलित रूप 
में द्वोता है । कृषि जोत का यह क्षेत्रफल स्वयं की भूमि, लगान पर ली हुई भ्रूमि तथा 
श्रशतः निजी एवं भ्रशतः लगान पर नी हुई भूमि का हो सकता है । कृषि जोत का 
क्षेत्रफल ऋषि उत्पादन-क्षमता में परिवत्तंन लाता है । इसी प्रकार सम्पूर्ण कृषि जोत 
एक खण्ड में न होकर प्रनेक खण्डो मे विभक्त हो सकती है जो उत्पादन-क्षमठा को 
प्रमावित्त करती है । 

देश प्रथवा राज्य में जोत का श्रौसत श्राकार ज्ञात करने के लिए देश/राज्य 
के कुल जोत के अन्तर्गत क्षेत्रफल मे कृषित जोतो को सध्या का भाग दिया जाता 
है । जोत का औसत ब्राकार देश, राज्य में भुसि पर जनसख्या का भार एवं कृषि 
की भ्ौसत इकाई के क्षेत्रफल का द्योतक होता है ॥ कृषि जोत के एक इकाई क्षेत्रफल 
से प्राप्त उत्पादन की मात्रा एव शाय में विभिन्न क्षेत्रों मे बहुत भ्रस्ममानता द्वोची है, 
प्योकि देश/राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से भूमि की उ॑रा शक्ति, जलवायु, कृषि के 
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अकार एव प्रणालियों मे बहुत अ्समानता पायी जाती है । भरत जोत के औसत 
आकार से क्ृपको को प्राप्त होने वाली झ्ाय तथा कृपको के रहन-सहन के स्तर के 
सम्बन्ध मे विशेष ज्ञान प्राप्त नही हो पाता है । सारणी 4 2 विभिन्न राज्यो में जोत 
की सख्या एवं उनके प्रौसत आकार के आँकड़े प्रदर्शित करती है । 


देश के विभिन्न राज्यो में जोत के श्रौसत आकार मे बहुत विभिन्नता है । 
प्रस्म, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, उडीसा, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी 
बंगाल एवं हिमाचल प्रदेश राज्य मे जोत का औसत आकार मारत के ग्रौध्त से कम 
है, जबकि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पक्माब एवं राजस्थान 
[प्रण्य मे जोत का औसत प्राकर देश के झ्रौसत से अधिक है । केरल राज्य मे जोत 
का औसत प्राकार सबसे कम है। 


सारणी से स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यो मे जोतो की सख्या मे पिछले 5 
वर्षो मे निरन्तर वृद्धि हुई है। मारत म कृषित जोतो की सख्या 970-77 की 
कृषि जनगराना के धनुस्तार 70 493 मिलियन थी, जो वढकर 976-77 की कृषि 
जनगणना के ग्नुसार, 8 57 मिलियन ]980-8] की कृषि जनगराना के 
अनुसार, 89 393 मिलियन एवं 7985-86 की कृषि जनगणना के अनुसार 
97 73 मिलियन हो गईं। विभिन्न राज्यो मे जोतो की सख्या मे सर्वाधिक वृद्धि 
बिहार एव जम्मू एवं कश्मीर राज्य मे हुई है । सारणी से यह भी स्पष्ट है कि इस 
काल मे जोत के औसत झाकार में निरन्तर कमी हुई है । भारत मे जोत का औसत 
आकार वर्ष 970-7] में 2 28 हैक्टर था, जो कम होकर 976-77 में 20 
हैक्टर, 980-8] में ,82 हैक्टर एबं 985-86 में 68 हैक्टर ही रह यया । 
इसी प्रकार जोत के प्रोसत झाकार में कमी राज्यो में भो हुई है। मात्र पजाब ही 
एक ऐसा राज्य है जहाँ जोत के ओसत झ्ाकार मे वृद्धि हुई है। पणाब में जोत 
का भौसत आकार वर्ष 970-7] भे 2-89 हैक्टर था, जो बढकर वर्ष 985-86 
मे 37 हैक्टर हो गया। इसका प्रमुख कारण राज्य मे औ्रौद्योगीकरश में वृद्धि होना 
है। जिससे सीमान्‍्त एवं लघु कृषक गाँवों से शहर की ओर प्रवसन करते जा रहे हैं, 
क्योकि कृषि उनके लिए अ्रन्य व्यवसायों की अपेक्षा कम लाभप्रद होती जा 
रही है ॥२ 
कैंपि-जोतों का वर्गोकरण : 

|. कृपि- जोतो का निम्न आधारो के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है-- 


4 व झड़, मैडान्पापा ताजा. बयव. ककया एकपथाक पा हवा, 
सब्थव्णपढ् 865 वा 480 द्वापाड) 007थिव्यटट ण॑ पार घताडए 50्थदत 
रे 4० ६००००चावड मदद बा. पिण्यव३ सिएवक एडएटआाज, 27-29 
000६:७०६, 988, 9 8 


पि का भ्र्थतन्त्र 


82/भारतीय कृषि 
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84 /मारतीय कंपि का प्रर्यतन्त्र 


] स्वामित्व के जनुसार-स्वामित्व के अनुसार कृषि-जोत दो प्रकार की 
होती है-- 

(अ) निजो जोत--निजी जोत से तात्पर्य भूमि के उस क्षेत्र ते है. जिस पर 
एक व्यक्ति या परिवार का स्वामित्व होता है । इसके लिए ग्रावश्यक नही है कि जोत 
के कुल क्षेत्र पर परिवार द्वारा कृषि की जाए। जोन का यह क्षेत्र परिवार द्वारा 
ब्रधवा भ्रशत. लगाने पर दिया जाकर भो कृषित किया जा सकता है । निजी जोतों 
पर कृपकों को स्थायी वशागत अधिकार (प्रध्यां्०008 905565४03 78॥») प्राप्त 


होते हैं । 


(ब) कृषित जोत--कृपित जोत से तात्पयें भूमि के उस क्षेत्र से है जो कृषि 
करने के लिए एक प्रबन्धकर्त्ता के अधिकार में होता है । जोत के उस क्षेत्र पर कृषक 
का स्वामित्व होना आवश्यक नही है । कृपित जोत एक कृपक, परिवार तथा अनेक 
कपको के पास सम्मिलित झ्रधिकार मे हो सकती है। कृपित जोत का क्षेत्र निम्न सूज 
द्वारा ज्ञात किया जाता है | कृपित जोत के लिए यह आवश्यक नही है कि उस भूमि 
के कुल क्षेत्र पर निरन्तर कृषि की ही जावे । कृषित जोत के क्षेत्र मे परती भूमि 

५, कुंपि योग्य व्यर्थ भूमि का क्षेत्र मी पम्मिलित होता है । कृपित जोत की भूमि 
३% स्थान अथवा विभिन्न स्थानों पर भी हो सकती है । 

कृपित जोत काउ+निजी जीत बेंटाई पर ली गई _ बेंढटाई पर दी गईं 

क्षेत्र काक्षेत्र भूमिकाक्षेत्र भूमि का क्षेत्र 

2, जोत के भ्रन्तग्रंत मूमरि के क्षेत्र के अनुनार--जोत के अन्तर्गत भूमि के 
क्षेत्र के अनुसार कृपि जोत चार प्रकार की होती है । 


(श्र) भ्राधार जोत--काग्रेस भूमि-सुधार समिति, 95 के अनुसार प्राधार 
जोत्त (84५० ४०0।08) का क्षेत्र वह है “जो कृषको को न्यूनतम झ्रावश्यक जीवन* 
स्तर प्राप्त कराने की रप्टि से भ्रनाधिक हो सकता है लेकिन कृषि कार्यो के करने की 
हृष्टि से अदक्ष नही ह्वोता है..।” झ्राधार जोत मुस्यतया आ्राथिक नही हो ) है । झ्राधार 
जोत का सामाजिक महत्त्व है । समाज के सभी सदस्यों को भूमि उपलब्ध कराने के 
लिए णोत को न्यूनतम आधार के क्षेत्र तक विभाजित किया जाता है. प्राघार जोत" 
साधारणतया पारिवारिक जोत्त के क्षेत्र की एक-तिहाई होती हैं। भूमि की जोत के 
तीन आधार--कार्य इकाई, इल की इकाई एवं आय वी इकाई में से झ्धार जोत, 
प्रथम दो आधघारो की * डी पूर्ति करती है। आधार जोत पर्याप्त श्राय की राशि 
प्रदान नही करती है ।. 

2, . "फ३न्नए ॥0758 जाना धी०एड्डठी/ एघ९०070006- 79 एड 5९वा52-.छी ऐश प्रण३ 02 
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(2) अनुरूलंतम जोत--अनुकूलतम जीत (0कप्राण्ए० ॥००8) क्षेत्र वह्‌ 
है जहा पर वस्तुओ की प्रति इकाई मात्रा की ग्रौसत उत्पादन लागत दीर्काल में 
कम से कप आती है ।४ ग्रनुकुलत्तम जोत का यह क्षेत्र उत्तादन फलत विश्लेषण विधि 
द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। काग्रेस भूमि सुधार समिति के ग्रतुसार एक औसत 
कुपक के पास उपलब्ध वित्तीय एवं ग्न्य उत्पादव साधनों की मात्रा, प्रबन्ध क्षमता 
भ्रादि के अनुस्तार जोत का अनुकुलतम क्षेत्र निर्धारण करना चाहिए। अनुकूलतमे 
जीत का क्षेत्र कृपक एवं उसके परिवार को उचित जीवन स्तर प्राप्त कराने के लिए 
आवश्यक झाय॑ प्रंदात करने दाला होना चाहिए । समिति के अनुसार एक परिवार 
के' लिए अनुकूलतम जोत का क्षेत्र आथिक जोत के क्षेत्र के त्तीन गुना से झ्धिक नहीं 
होना चाहिए। सपुक्त-परिवार एवं घामिक सस्थाओं के लिए श्रनुकूलतम जोत का 
क्षेत्र श्रधिक हो सक्रता है । 

(स) "मूनतम् जोत--जोत के न्यूनतम श्राकार से तात्पयं जोत के उस 
प्राकार से है जो कृपक के परिवार एवं एक जोडी बेल को बे में पूरां समय कार्यरत 
रख सके तथा परिवार के जोवन-निर्वाह के लिए झ्ावश्यक झाय की राशि प्राप्त 
कराये। जोत का न्यूनतम आ्राकार विमरिक्ष क्षेत्रों मे प्रचलित क्ृषि-विधियों एवं 
जलवायु की विभिन्नता के कारण विभिन्न होता है । देश के विभिन्न राज्यों मे किए 
गए फार्म प्रवन्ध अ्रध्ययनों के अनुसार न्यूनतम जोत प्याकार 75 से 0 0 एकड 
के मध्य मे होना चाहिए । व्तंमान में कृपि में तकनीकी ज्ञान के उपयोग से कृषकों 
की आय मे बृद्धि हुई है जिससे सम्मवत यह क्षेत्र कम होकर 5 0 एकड के समीप 
हो गया है । यह क्षेत्र एक कार्य इकाई, हल इकाई एवं आय की इकाई के समतुल्य॑ 
होता है । साथ ही जोत का न्यूनतम प्राकार, दक्ष एवं अदक्ष फर्मों के विभाजन का 
बिन्दु होता है । 

(<) प्रएथिक जोत्त--ग्राथिक जोत से ठात्पय जोत के उस ध्राकार से है जो 
क्ृपक एवं उसके प्ररिवार को उचित जीवन-निर्वाह के लिए झावश्यक आय एवं 
रोजगार उपलब्ध करा सके । आ्थिक जोत को विभिन्न थब्दो मे परिभाषित किया 
गया है--- 

कीटियॉ--"भ्राथिक जोत भ्रूमि का वह क्षेत्र हे जो कृषक को प्रावश्यक 
आय उत्पादित करने का ग्रवसर प्रदान करता है, जिससे कृपक तथा उसका 
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परिवार आवश्यक खबों का भुगतान करके सुख-पूर्वंक जीवन व्यतीत कर 
सके ।” 
काप्रेस भूमि-सुधार समिति! (495)--आधिक जोत विभिन्न क्षेत्रो की 
कृषि-जलवायु स्थिति के अनुसार भूमि का वह क्षेत्र है जो कृषक के परिवार को 
जीवम-निर्वाह का उचित स्तर एवं सामान्य परिवार के सदस्यो एवं एक जोडी बैल को 
वर्ष मर पर्याप्त कार्य उपलब्ध करा सके । 
उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर आध्िक जोत का क्षेत्र निश्चित करना 
कठिन होता है । कृषक तथा उसके परिवार को उचित जीवन-निर्वाह का स्तर प्रदान 
करने की सकतन्‍्पना व्यक्तिपरक ($00]००४४०) होती है। विभिन्न स्थानों की 
परिस्थितियो एव परिवार की आवश्यकताओं मे विभिन्नता के कारण झ्राधिक जोत 
के क्षेत्र मे बहुत भिन्नता पायी जाती है। अधिक उपजाऊ भूमि के क्षेत्रों में 0 से 
]5 एकड भूमि से एक परिवार के लिए उचित जीवव-निर्वाह के लिए प्रावश्यक आय 
सुगमता से प्राप्त हो सकती है । 
पारिवारिक जोत--योजना ग्रायोग ने पचवर्षीय योजना की झूपरेखा में 
आर्थिक जोत के स्थान पर पारिवारिक जोत शब्द का उपयोग किया था श्रौर उसे 
निम्ते शब्दों मे परिभाषित किया है ९ 
“पारिवारिक जोत स्थानीय परिस्थितियो एवं कृषि पद्धतियों के प्रनुसार 
एक औसत परिवार के लिए कृषि क्लार्यों में दूसरो से सहायता प्राप्त करके एक हल 
की इकाई या कार्य की इकाई के समतुल्य होती है। पारिवारिक जोत से 2,200 रु 
प्रति वर्ष की शुद्ध आय प्राप्त होती चाहिए। पारिवारिक जोत का निश्चित क्षेत्र 
विभिष्त क्षेत्रो में विभिन्न कारकों जैस भूमि की किस्म, फसलो की प्रकृति आदि के 
अझनुसार निश्चित किया जाता है ।” 
पारिवारिक जोत के लिए ,200 रु प्रतिवर्ष की शुद्ध आय, वर्ष 954 
की कीमतो के स्तर पर निर्धारित की गई थी । पारिवारिक जोत की यह परिनाषा 
$.. पा ०७०णा7णा३८ छठावावड फ्रग्ादा एजव42० 89230 380099॥॥0 ८०0604098 ४0७४ 
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बष॑ 95॥ मे 60 के दशक मे बहुत से राज्यो द्वारा अपनाई गई थी । वतंमान में 
बढती हुई कीमतो को देखते हुए ,200 रु, प्रतिवर्ष की शुद्ध श्रायः एक झ्रौसत 
परिवार के लिए वहुत कम है । इस आय स्तर से एक कृपक परिवार वर्तमान में 
उचित जीवन-स्तर प्राप्त नही कर सकता है। अत' वर्तमान मे पारिवारिक जोत के 
लिए बापिक शुद्ध श्राय की राशि ),200 रु का प्रचलित कोमत स्तर (वर्ष 95॥ 
की कीमनो को आधार मानकर) के कीमत सूचकाक से गुणा करके ज्ञात करना 
चाहिए। 

आधथिक जोत एवं पारिवारिक जोत निर्धारण के तीन मुख्य भ्राघार हैं-- 

0) का्ये-इक्ाई--फ मे का वह न्यूनतम आकार जिससे कम होने पर परिवार 
के सदस्यो को वर्ष मर पर्याप्त आय प्रदान करने वाला पूर्ण रोजगार उपलब्ध नहीं 
होता हो, उस क्षेत्र को एक कार्य इकाई कहते हैं । 

(पे) हुल-इकाई--फार्स का बह न्यूनतम श्रारार जिसमें कम होने पर फार्म 
पर उपलब्ध एक जोडी बैल को वर्ष मर कार्यरत नहीं रखा जा सके, उस क्षेत्र को 
एक हल-इकाई माता जाता है । 

(ऐ।) भ्राय-इकाई-- फार्म का वह न्यूनतम श्राकार जिससे कम होने पर जो 
श्राय प्राप्त होती है उसमे से उत्पादन-लागत मय बेलो के रख रखाव एवं यन्त्रों की 
घिसावट की राशि को बाकी तिकालते पर जो आय श्षेप रहती है उससे परिवार को 
उचित-जीवन-स्तर प्रदान नही किया जा सके, उस क्षेत्र को एक आय-इकाई के सम" 
सुल्य माना जाता है। 

विभिन्न राज्यो मे वर्ष 7954-55 से 957-58 के काल में किये गये 
फार्म प्रबन्ध अध्ययनो के अनुसार वर्तमान प्रचलित तकनीकी ज्ञान-स्तर पर एक कार्य- 
इकाई, हल-इकाई एवं आय-इकाई के लिए विभिन्न राज्यों मे भूमि का न्यूनतम क्षेत्र 
निम्व होना चाहिए २ 


7, # 4 छडणचा०, प68 20०7०ए7५३ रण [8०6 रियर 376 एद्याए 82७ 776 
॥8077]]4॥ (०रफ््लाए त पाक ०१, 4973, 9 9 50-67 
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सारणी 4.६ 
विभिन्न राज्यों मे एक कार्य, हल एवं भ्राय-इकाई के लिए भूसि का न्यूनतम क्षेत्र 
(एकड मे) 
राज्य का्ये-इकाई हल-इकाई आय-इकाई 
], आसष्छ-प्रदेश 50 00 ]0 0 
2. पजाब १00 75 200 
3 उत्तर-प्रदेश हक 30 0 400 
4 तमिलनाडु 7.5 50 च+ 
भारत 7.5 हक. 45,0 





झ्राथिक जोत के आकार के निर्घारक तत्व: 


झाधिक जोत के श्राकार का मुख्य निर्घारक तत्त्व भूमि का क्षेत्र न होकर 
भूमि की उत्पादकता माना जाता है । प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र की उत्पादकता अधिक 
होने पर श्राथिक जोत का भाकार कम होता है तथा उत्पादकता के कम होने पर 
आधिक जोत का आकार अधिक होता है। भूमि की उत्पादकता भनेक कारकों पर 
निर्भर करती है। अत झ्राथिक जोत के आकार के मुरुय निर्धारक तत्त्व उत्पादकता 
के तत्त्व ही होते है जो निम्नाकित हैं 

(0 भूषण की उबंरप शवित--भूमि की उर्वरा शक्ति एद आ्थिक जोत से 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । भूमि की उवंरा शक्ति के अधिक होने पर झ्राधिक जोत का 
आकार कम तथा उरवंर शक्ति के कम होने पर अधिक जोत का प्राकार प्रधिक होता 
है। भूमि कि उर्वेरा शक्ति में खाद एवं उवेरको के उपयोग से दृद्धि करके आर्थिक 
जोत का झाकार कम किया जा सकता है। 

(७) सिंचाई की सुदिधा--पर्याप्त सिंचाई सुदिधा उपलब्ध होने वाले क्षेत्रो 
में प्राथिक जोत का आकार कम होता है। भसिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर 
भ्रधिक आय देने वाली फसलो का चुनाव करके एव भूमि पर बहुफसलीय कार्यक्रम 
अपनाकर आधिक जोत के आकर को कम किया जा सकता है | प्लिंचाई की सुविधा 
उपलब्ध नही होने अथवा कमर उपलब्ध होने वाले क्षेत्रों मे आथिक जोत का आकार 
भषिक होता हे 

(४0) जनतरूया का कृषि पर भार--अधिक जनसस्या वाले क्षेत्रों मे प्राधिक 
जोत का आकार कम होता है क्योकि इन क्षेत्रो मे भूमि की सोमितता के कारण 
सधन कृषि पद्धति भ्रपनायी जाती है । कम जनसख्या वाले क्षेत्रों मे झाथिक जोत का 
झाकार अधिक होता है । 
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() कृषि का प्राहप--विस्तृत कृषि पद्धति के अन्तर्गत सामाय परिवार 
को जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक प्राय प्राप्त करने के लिए भूमि के अधिक क्षेत्र 
की भावश्यकता होती है। सघन कृषि पद्धति वाले क्षेत्रों मे कम भूमि के क्षेत्र से 
अउवश्यक श्राय प्राप्त हो जाती है । जिससे आधिक जोत का आकार कम होता है। 

(९) फसलों कौ प्रकृति--खाद्यान्न फसलो के उत्पादन करने वाल़े क्षेत्रों मे 
आधिक जोत का प्राकार भ्रधिक तथा सब्जियो एवं वारिज्यिक फसलो के उत्पादन 
करने चाले क्षेत्रो मे अधिक झोत का श्ाकार कम होता हे क्योकि सब्जियों एवं 
वाणिज्यिक फसलो द्वारा खाद्यान्नों की अपेक्षा प्रति इकाई भूमि से लाम अधिक 
प्राप्त होता है । 

(४7) कृषकों की कार्य कुशलता--कृपको के प्रधिक मेहनती एवं कार्यक्रुशल 
होने १२ सम्बन्धित क्षेत्रों में आधिक जोत का भ्राकार कम एवं कैम कार्यकुशल होने 
वाले क्षेत्रों मे प्रथिक जोत का आकार अधिक होता है। 


(९ए) उत्पादन क्षाधनो की उपलब्धि--कृपकों को जावश्यक उत्पादन-साधन, 
जैसे--बीज, उर्वरक, उन्नत, कृषि यन्त्र, कीटनाशी दवाइया उचित समय पर उपलब्ध 
होने वाले क्षेत्रो मे आधिक जोत,का भ्राकार कम होता है । 


(शा) शहर से द्री--शहर के नजदीक वाले क्षेत्रों में म्राथिक जोत का 
ग्राकार कम होता है क्योकि इन क्षेत्रों मे कृषक सब्जी, फल, फूल एवं पशुप्रो के 
लिए चारा उत्पादन करके एवं उसे शहर में विक्रम करके अ्रधिक आय प्राप्त करते 
हैं। बेत की शहर से दूरी बढने पर उपयुक्त फसलो का उत्पादन विपणन की दृष्टि 
से लाभकर नही होता है। शहर से दूरी दढने पर भूम्र में खाद्याठ फ्लो का 
उत्पादन किया जाता है जिससे प्राथिक जोत का जाकार प्रधिक होता है । 

(0७) क्षेत्र की जलवायु--क्षेत्र को जलवायु विभिद फएलों की उत्पादकता 
में परिवर्तन लाती है जिसके कारण भी आर्थिक जोत के आकार में परिवर्तन 
द्वोता है । 
अनताथिक जोतो को प्राथिक जोतो मे परिवर्तित करने के लिए सुझाव 

लिम्न सुझावों को अ्रपदाकर अनायिक जोत को भ्राधिक बनाया जा 
झकता है. -- 

(0) णोत को उच्चत्स सोसा निर्धारण करना--विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय 
परिस्थितियों के अनुसार जोत की उच्चतम सीमा निर्धारित करने से बडे कृषको। 
जमीदारो से प्राप्त अधिशेष भूमि को सीमान्त एवं लघु कृषकों मे वितरण करने से 
उनकी प्रनाथिक जोत आधिक जोद मे परिणत को जा सकती है । 


(0) थोत घकबन्दी दवारा-कझपको को जोत के विभिन्न भू-खण्डो को जो 
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विभिन्न दूरी पर स्थित होते हैं, उन्ह चकवन्दी द्वारा एक संयुक्त चक्र में झरते से 
अनाथिक जोत का क्षेत्र आथिक वन जाता है ! 

(॥॥) जोव उप-विभाजन एवं अयखण्डन पर रोक लगाकर--जोत को न्यूनतम 
सीमा के पश्चात्‌ जोत उप-विमाजन एवं अपखण्ड्न पर रोक लगाकर एवं प्रचलित 
बगागत कानून में परिवर्तन करके झ्रनाथिक जोतो की सख्या पर रोक लगाई जा 
सकती है । 

(४) सहुक्परी कृषि-पद्धति श्रपनाकर--सहकारी हछूषि बडे पैमाने पर की 
जाने से उन्त यन्‍्तो, बडी मशीनों एव ट्रेक्टरो का उपयोग होने से भूमि के प्रति 
इकाई क्षेत्र स अधिक लाम प्राप्त होता है । वस्तुओं के सामूहिक विपणुन से प्रति 
इकाई मात्रा पर विपणन लागत कम झाठी है । लघु कृषक सहकारी कृषि पद्धति 
अपनाकर जपती अ्रवाथिक जोत को आशिक बना सकत हैं । 


(९) सघन कृषि-पद्धति को प्रोत्साहन देना--लघु कृपक फार्म पर सघन कृषि 
पद्धति अपनाकर, धपने सीमित भूमि क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त कर सकत हैं. झौर 
अनायथिक जोत को झ्राथिक बना सकते है । 


भुमि-सुधार 

भूमि-सुधार से तात्पय देश में मूमि-ब्यवस्था मे उन परिवतंनों के करने से है 
जिनके द्वारा मूमि-्यवस्था मे सुधार करके कृपकों को मूमि की उत्पादकता बढाने 
एवं उन्हे उच्च जीवन-स्तर प्रदान करने के प्रयास किए जाते है। भूमि-सुधार शब्द 
का भ्र्थ वडा विस्तुत है जिसके अ्रल्तगेत न केवल मूमि-व्यवस्था क सुधार ही 
सम्मिलित है, बल्कि इसके ग्रन्तगंत मध्यस्थो की समाप्ति, काश्तकारी व्यवस्था भें 
सुधार, मू-्सीमा का निर्धारण, जोत-उपविभाजन एवं अपखण्डन पर रोक, जोत 
चकबन्दी, सहकारी खेती एवं कृषि का पुनर्गठन आदि कार्य भी सम्मिलित होते है ।* 

भूमि-सुघार कार्य कृषि नीति के साथ-साथ एक सामाजिक नीति सम्बन्धी 
कार्यक्रम मी है । भूमि-सुधार कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य निम्नाकित हैं-- 


(!) कृषि उत्पादन मे दृद्धि करने में आने वाली वाघाओ को दूर करना । 

(0) कृषि क्षेत्र मे उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थिति 
उत्पन्न करना । 

(॥0) कृषि में तकनीकी ज्ञान के विस्तार के लिए झ्रावश्यक स्थिति उत्पन्न 
करना । 


8, भवरलाल कोली, स्वठन्त्र मारत में भूमि-सुधार . एक विदगम दृष्टि, योजना, वर्ष [7, 
अक 6,22 प्रप्नं ल, !973, 
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भूमि सुधार कार्यक्रम नया नहीं है। वर्ष ॥946 मे कांग्रेस के चुनाव 
घोषणा पत्र मे भूमि-सुघार के लिए निर्णंय लिया गया था कि कृषक एवं सरकार 
के मध्य पाये जाने वाले मध्यस्थो को समाप्त किया जाये श्रौर मध्यस्थों को भूमि 
के बदले क्षतिपूर्ति राशि का मुगतान किया जाये । बंष 948 मे स्थापित ग्राम्य- 
सुधार समिति (4ाशाशा रिणिए (०एणा।&९) ने सुझाव दिया कि मूमि 
पर स्वामित्व कृषक का होना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि जो कृषक 
पिछले 6 वर्षों से निरन्तर किसी भू-खण्ड पर खेती कर रहे है, उन्हे उस भूमि पर 
स्वामित्व दे देना चाहिए । सपुक्त राष्ट्र सप ने मूमि-्सुघार दृतान्त में बताया कि 
भारत मे भूमि-सम्बन्धी पद्धति उचित नही होने से श्राथिक विकास नही हो रहा 
है। भारत मे भूमि-सुघार के लिए समय-समय पर विभिन्न कानून पारित किये गये 
हैं। भूमि-सुघार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का दायित्व राज्य सरकारो का होता 
है । अत भूमि-सुधार कार्यक्रम की प्रगति सभी राज्यो मे समान नहीं है । 


मारत में भूमि-सुघार कार्यक्रम के अन्तर्गत पारित अ्धिनियमों को उनके 
उद्ँ श्यो के प्रनुतार निम्न वर्गों मे विभाजित किया जाता है--- 

7, भध्यस्थों की समाप्ति के लिए पारित अधिनियम; 

गर काश्तकारी सुधार अधिनियम, 

गत जोत उपनविभाजन एवं अपखण्डन पर रोक लगाना एवं जोत चकबन्दी 

अधिनियम, 

पए. भू-सोमा निर्धारण अधिनियम; तथा 

9, सहकारी खेती एवं सहकारी ग्राम प्रवन्ध अधिनियम । 
. भ्रध्यस्थों को समरएप्ति 

भूमि सुधार के लिए किए गए प्रयासों मे प्रथम कार्य मध्यस्थो की समाप्ति 


का है । इसका मुख्य उद्देश्य सरकार एवं कृपको के मध्य पाए जाने वाले मध्यस्थो 
को समाप्ति करना एवं कृषकों को सश्कार के सीधे अम्पर्क मे लाना है । 


भू-धृति (009 '८गण्णा९)- भू-धुत्ति शब्द का उद्यम लैटिन शब्द टिनियो 
(7६॥००) से है, जिसका तात्पयें प्रबन्ध से है । भर्थात्‌ भू-यृति शब्द का अर्थ भूमि को 
पट्ट (7,2858) पर देने की शर्तों एवं ग्रन्य परिस्थितियों के ज्ञान से है। भू पति में 
कृषि करने हेतु ली गई भूमि के भ्रधिकार, स्वामित्व, राजस्व मुगतान आदि सम्मिलित 
होता है। भूमि के प्रबन्ध में निम्न सस्थाएँ/व्यक्ति सम्बन्धित होते हैं-+ 


(0) सरकार--देश की समस्त भूमि पर राज्य सरकार का सर्वोच्च 
स्वामित्व/प्रधिकार होता है । 
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(४) कृषक परिवार--यह वह वर्ग है जो भूमि पर कृषि कार्ये करता है । 
स्वामित्व व अन्य प्राप्त अधिकारों के अनुसार कृषक तीन प्रकार के 
होते हैं -- 

(अ) वे कृपक जो स्वय भूमि के रवामी होते है स्वय ही भूमि पर 
क्रषि करते है और उनका सरकार से सीधा सम्पर्क होता है, 


(ब) बे कृषक जिन्हे भूमि पर स्वामित्व अधिकार तो प्राप्त नही होते 
है, लेकिन भूमि पर कृषि करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। 
सरकार का इनसे सीधा सम्पर्क नहीं होता है । इन कृपकों 
एवं सरकार के मध्य भे जागीरदार, जमीदार श्रादि मध्यस्थ 
होते हैं । 

(स) वे कृपक जो भूमि पर स्वय कृषि करते है, कृषि कार्यो के करने 
की उत्पादन लागत वहन करते है, लेकित इन्हें भूमि पर 
काश्तकारी अधिकारो के सम्बन्ध मे कोई निश्चितता प्राप्त नहीं 
होती है। इन्हें गेर-मौरूसी (0०70-(0:००987०५) काश्तकार 
कहते है । 


(8) मध्यस्थ--मध्यस्थ भूमि के सर्वोच्च स्वामी (सरकार) एव भूमि पर 
क्षि करने वाले काश्तकारो के मध्य कार्य करने वाला वर्ग होता है । 
यह वर्ग सरकार से नियत शर्तों पर भूमि प्राप्त करते है। कुछ मध्यस्थो 
को उनके द्वारा सरकार को प्रदान की गई सेवाग्रो के लिए भूमि प्राप्त 
होती है । मध्यस्थ भूमि के अस्थायी भू-स्वामी होते हैं । मध्यस्थ 
सरकार को राजस्व की नियत राशि जमा कराते हैं ओर भूमि को 
क्ृपको को कृषित करने के लिए देकर उनसे लगान वसूल करते है। 
प्राप्त लाम से आरामप्रद जीवन यापन करते है। विभिन्न राज्यों मे 
मध्यस्थो के भिन्न-भिन्न नाम प्रचलित है, जैसे -जमीदार, जागीरदार, 
बिस्वेदार, ईनामदार आदि । 


6४) हूपि श्रमिक--भूमि के प्रचन्ध से सम्बन्धित चौथी श्रेणी कृषि 
श्रमिकों की होती है जो भूमि पर श्रम करके मजदूरी प्राप्त करते 
हैं। इनको प्राय का प्रमुख स्रोत मजदूरी होता है। इन्हे भूमि पर 
स्वामित्व श्राप्त नहीं होता है। साथ ही कृषि कार्यों के करवे से 
सम्बन्धित नि्ंय लेने का भ्रधिकार भी इन्हे प्राप्त नही होता है । 


मू-धृत्ति पद्धति --श्ू-धृति पद्धत्वि को दो प्रकार से वर्गक्षित किया जाता है ! 
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] स्वामित्व के आधार पर-यह पद्धति भूमिधारी एवं सरकार के मध्य 
पाये जाने वाले मध्यस्थों के परस्पर सम्बन्धी को प्रकृति पर आधारित होती है । 
बेडेव पोवेल* के अनुसार स्वामित्व के प्राघार पर भू-दुति तीन प्रकार की होती है : 

(अ) रैयतवारी पद्धति--भू-घृति की यह पद्धति सवप्रथम मद्रास राज्य के 
बड़ा महल जिले मे वर्ष ।872 मे शुरू हुई थी, जो धीरे-धीरे दूसरे जिलो से भी 
प्रच लत हुई । इस पद्धति के अन्तर्गत, रेयत (कृषक) सरकार से सीधे भूमि प्राप्त 
करते है । भूमि पर स्वामित्व सरकार का होता है ॥ कृषकों को भूमि पर मोख्सी 
प्रधिक (0००07%॥०५ ९॥8॥/$) प्राप्त होते हैं, जिसके अनुस्तार उन्हे भूमि को 
क्ृषित करने, भूमि को बाई पर देने, विजय करने एवं इवाम मे देने की छूट होती 
है । कृपको को भूमि के स्थायी अधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे जब तक वे सरकार 
क्रो लगान देते रहते हैं सरकार उन्हे भूमि से वेदवल नहीं कर सकती है | आसामियो 
को भूमि पर स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नही होते हैं। रैयतवारी पद्धति मे कृपको 
की भूमि को आसामियों को उप पट्टेधारी (5५0-8॥॥78) पर देने की स्वतन्त्रता 
होने के कारण भूमि छोटे-छोटे खण्डो मे विभक्त हो जाती है तथा कृपक व सरकार 
के मध्य सीवे सम्बन्धों से जो लाभ प्राप्त होते है वे नहीं मिलते हैं ॥ आसामी कृपक 
भूमि-सुधार एवं उत्रादन वृद्धि के स्थायो साधनों के विकास कार्यक्रमों भे पूंजी निवेश 
नही करते हैं जिससे उत्पादन कम प्राप्त होता है । 


(व) महलवारी पद्धति--महलवारी पद्धति सर्वप्रथम आ्रागरा व अवध प्रान्त 
में वर्ष 883 में प्रचलित हुई थी, जो बाद में पजाब राज्य में प्री प्रचलित हुई । 
भू-धृति की इस पद्धति में भूमि का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास म.होकर 
पूरे ग्राम-समूह को प्राप्त होता था । भूमि का राजस्व सरकार को जमा कराने की 
जिम्मेवारी ग्राम के सभी कृपको की सामूहिक रूप से होती थी । 

(स) जमींदारो एवं जागीरदारी पद्धति--इस पद्धति मे जमीदार एव 
जागीरदार मध्यस्थो के रूप मे काम करते है । जमीदार एवं जागीरदार कृपकों से 
भूमि का लगाव वसूल करके प्राप्त लगन राशि में से एक॑ भाग सरकार को जमा 
कराते थे और शेष राशि से वे ग्रपना जीवन-निर्वाह करते थे ॥ इस पद्धति मे भूमि 
पर स्वामित्व कृषको का न होकर, जमीदार अ्रथवा जागीरदार का होता था। 
जमीदारी एव जागीरदारी प्रथा देश मे 8वी शताब्दी के झन्त एव 9वी शताब्दी 
के भ्रारम्म मे विकसित हुई थी । जमोदाद अथवा जागोरदार क्षेत्र के प्रभावशाली 
व्यक्ति होते थे । देश भे जागीरदारी एवं जमीदारी प्रथा का प्रचलन ब्रिटिश का 
के काल मे हुआ था| ब्रिटिश सरकार ने देश में कृपको की भू-राजस्व दांत 
वधढ एड्राक्मव०० 


9, 9 घव 84067 एक), प्रच० [3०4 5जसश्याई छाई 75049: 
एशा6६5, 05075 $94, ९. 829: 
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निर्धारण, वसूली एव इसके सशोघन में होने वाली कठिनाई से मुक्ति पाने के लिए 
इस प्रथा को चुना था । 


जमीदार प्रथा उत्तरप्रदेश एवं बगाल राज्य मे प्रचलित थी । इसके 
अन्तगंत भूमि पर स्वामित्व का अधिकार सरकार ऐसे व्यक्तियो को देती थी, जो स्वयं 
काकतकार नही होते थे, पर जो काश्तकारो पर अपना प्रभाव रखते थे । जागीरदारी 
भ्रया राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं हेदराबाद (आन्श्रप्रदेश) रॉज्यो में मुख्यतया 
प्रचलित थी । इस प्रथा के अन्तर्गत भूमि का प्रबन्ध बडे राजा-महाराजाझरो द्वारा 
दरबारी एवं कुलीन पुरुषों (!भ०७।८००॥) को उनकी सँनिक अथवा प्रशासनिक 
सेवाओरो के लिए दे दिया जाता था, जिन्हे जागीरदार कहते ये । ये जागीरदार भूमि 
के स्वामी नहीं होते थे, बल्कि प्रशासतर का कार्य करते थे। ये कृपकों से लगान 
वसूल करते थे । कुछ जागीरदार स्वय अ्रथवा काश्तकारों की सहायता से भूमि पर 
कृषि भी करते थे। कुछ राज्यो में जागीरदारी एव जमीदारी प्रथा के अतिरिक्त 
अन्य प्रकार की भू-धृति पद्धतियाँ भी प्रचलित थी जैसे बिस्वेदारी प्रथा, मालगुजारी 
प्रथा, इनामदारी एवं माफीदारी प्रथा आदि । 


गा कछुषि सम्बन्धी भ्रधिकारों के झनुसार देश मे जमीदार/बडे कृपक भूमि 
को स्वय कृपित नही करके भ्रासामियों को क्रपि करवे के लिए बटाई पर दे देते 
थे । आसामी भूमि पर कृषि करते थे और भू-स्वासियों को लगान देते थे। आसामियो 
के भौरूसी प्रधिकारो के अनुसार भू-धृति दो प्रकार की होती है : 


(श्र) भौरूसो काश्तक्ार-- इन काश्तकारों की भूमि के मौरूसी/दखलकारी 
अ्रधिकार वशागत प्राप्त होते हैं। झ्रासामियों को भूमि से बेदखल नहीं किया जा 
सकता । ग्रासामियों द्वारा दिए जाने वाले लगान की राशि निश्चित होती है ! 

(ब) गेर-मौरूसोी काश्तकार--इसमे श्रासामियों को भूमि पर काश्तकारी के 
भ्रधिकारों की कोई निश्चितता नही होती है । जमीदार कृषक को भूमि से किसी भी 
समय बेदखल कर सकता है । इसमे भू-राजस्व की राशि निश्चित नहीं होती है + 
अत प्रत्येक वर्ष जमीदार एंव आसामी मे राजस्व राशि निश्चित की जाती है । 
भू-पृति पद्धति की समाप्ति 

उपयुक्त समों प्रकार की भू-घृति पद्धतियों मे कृषकों से भू राजस्व उपज के 
एक हिस्से के रूप मे अधिक मात्रा में वमूल किया जाता था, जिससे कुपको के पास 
बहुत कभ उपज की मात्रा होष रहती थी । खाद्यान्नो की यह शेष मावा उनके वर्ष 
मर खाने के लिए भी पूरी नही होती थी । ग्रत वे कृषि के विकास के लिए अधिक 
पूँजी का कृषि क्षेत्र मे निवेश नही कर पाते थे । इस प्रकार भूमि के क्षेत्र से उत्पादन 
कम भ्राप्त होता था । जमीदार एवं जागीरदार राजस्व के रूप मे प्राप्त प्राय को 
कृषि क्षेत्र भ निवेश न करके विलासी उपभोग एवं ऐशोआराम पर खर्च करते थे । 


के 
ही 
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कृपको को भूमि पर स्वामित्व प्राप्त न होने के कारण तथा भूमि पर कृषि 
करने के अधिकारों की प्रनिश्चितता की अवस्था में आसामी कृपक [वध्यथा: 
शिययाश$) भूमि सुघार तथा कृषि विकास के लिए आवश्यक साधनों जैसे--कुओ का 
निर्माण भूमि को समतल करना, सिंचाई के लिए पक्की नालिया बनाना, खाद 
डालना ग्रादि विकास कार्यों पर पूजी निवेश नहीं करते थे, क्योकि जमीदार/ 
जागीरदार इन्ह किसी मी समय भूमि से वेदखल कर सकता था। इनके कारण 
कृषि उत्पादन मे बृद्धि एव क्रषि में दक्षता नहीं झा सकी । कृपकों को आय कम 
प्राप्त होने से देश भ्राथिक समृद्धि केक्षेत्र में भ्ग्रसर नही हो पाता है। भू-घृति 
पद्धति समाज के विभिन्न समूहो--जमीदार, कृपक, क्ृपि श्रमिक एवं आसामी 
काश्तकारों के बीच विषमता को जन्म देती है। भूमि समाज में श्रतिष्ठा की सूचकाक 
है । उत व्यक्तियो की समाज में प्रति्ठा अधिक ग्राकी जाती है जिन्हें भू-स्वामित्व 
के प्रषिकार प्राप्त होते हैं। ग्रत स्वतन्त्र मार मे भू धृति प्रथाओं की समाप्ति की 
आवश्यकता प्रतीत हुई । 
भू-धृति में ध्याप्त मध्यस्थो की समाप्ति के लिए विमिन्न राज्यो में प्रथम 
पच्रर्षीय योजता के पूर्व से ही कदम उठाने शुरू कर दिए गये थे, लेकित निर्धारित 
उद्ं श्य की श्राप्ति के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण प्रगति वर्ष 95] के उपरान्त ही हो पाई । 
मध्यस्थो की समाप्ति के लिए सवंप्रथम श्रयास उत्तरप्रदेश राज्य मे किए गए प्रौर 
उसके बाद दूसरे राज्यों मे किए गए । भारत के समी राज्यों मे कानून पारित करके 
मध्यस्थों की समाप्ति वर्ष !950 से 960 के दशक मे पूर्ण हो पाई। चूंकि भूमि- 
सुधार क्रियान्वित करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है, श्त विभिन्न राज्यो मे 
पृथक्‌ कानून पारित किए गए, जिससे उनमे मिन्नता उत्पन्न होना स्वामाविक है । 
भूमि के जोतने वाले _ तथा सरकार के मध्य व्याप्त मध्यस्थो का उन्मूलन करने से 
20 मिलियन क्ृपको का सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है । 
जमीदारी तथा जाग्ीरदारी प्रथा के उन्मूलन की प्रमुख विज्ेपताएं 
निम्नाकित हैं-- 
(0) सरकार ने जमीदारो एवं जागी रदारो से भूमि का स्वामित्व-अधिकार 
मुआवजे की राशि का भुगतान करके क्रय कर लिया । 
(॥) जागीरदारो एवं जमौदारो को खुदकाश्त के लिए निर्धारित सीमा 
तक भूमि रखने की छुट दी गई । 
(70) मध्यस्थों की समाप्ति स आसामी कृषकों को भू-राजस्व सरकार को 
सीधे रूप मे जमा कराना होता है । 
(४) जमीदारी एवं जागीरदारी ब्रधा के उन्मूलन से कृपको का शोपण 
समाप्त हो गया । अब कृपको को भू-राजस्व उत्पादन के आघे भाग 
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के स्थान पर एक निश्चित भू-राजस्व राशि ही सरकार को जमा 
करानी होती है । कृपको से ली जाने वाली बेगार ब्रथा (#0766० 
]80००० 5५४८४) भी समाप्त हो गई है । 


मध्यस्थो की समाप्ति के लिए भूमि-सुधार एव जागीर उन्मूलन कानून, 
95] महत्त्वपूर्ण है । इस कानून की प्रमुख विशेषताएं निम्नाकित हैं-- 


(0 


0 


(पा) 
(९) 


(५) 


कृषको से लिये जाने वाले लगान (उत्पाद के एक हिस्से के रूप मे) 
की दर भे कमी करना | यह दर सर्वप्रथम एक-तिहाई से एक-चौथाई 
तथा अप्रैल, 952 से /6 कर दी गई 

पाच हजार रुपये वापिक से भ्रधिक झाय प्राप्त होने बाली सभी जोतो 
का पुनग्रेह करता । 

भूमि की पट्ठंंदारी एवं उप पट्ठंदारी प्रथा पर रोक लगाना । 
जागीरदारो द्वारा खुदकाश्त के लिए रखी गई भूमि के लिए उन्हे 
काश्तकार मानना + 

जागी रदारो एवं जमीदारो से प्राप्त भूमि के लिए सरकार द्वारा भूमि 
से प्राप्त शुद्ध आय का दस गुना मुआवजे के रूप म समान किश्तों में 
5 बपं में मुगतान करना । 


राजस्थान मे जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन 

राजस्थान राज्य मे जागी रदारी प्रथा का उन्मुलन वर्ष 952 मे प्रारम्भ 
हुमा, लेकिन जागीरदारों द्मरा कानून के विरुद्ध कोर्ट में जाने एवं राजमैतिक 
हस्तक्षेप के कारण वास्तविक उन्मूलन कुछ देर से हुआ । राजस्थान में मध्यस्थों की 
समाप्ति के लिए निम्न कानून पारित किए गए-- 


0) 


00 


राजस्थान भुमि-सुधार एवं जागीर पुनग्न हा कानुन, 952--इसका 
मुख्य उद्दे श्य जागीरदारों के अधिकार समाप्त करना था। राज्य में 
जागीर उन्मूलन काये 954 में प्रारम्म हुआ । 

राजस्थान जमीदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन भ्रधिनियम, 959-- 


इसके तहत जमीदारी एवं बिस्वेदारी श्रथा का उन्‍्मुलन किया 
गया । 


(४) घामिक कार्यों के लिए दी गई जागीर का उन्मूलन वर्ष 959 से 


96 3 के मध्य किया गया | 


2, काश्तकारी सुधार ध्रधिनियम 


द काश्तकारी सुधार कानूनो का मुख्य उद्देश्य कृषको को श्रग्न तीन प्रकार की 
सुविधाएं उपलब्ध कराना है. जिन्ह काश्तकारी सुधार के तीन एफ! (3 क$ ० 
प्र८००००५ े८४०४७७) भी कहते हैं-- 
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रे (0) कृपक के भूमि पर अधिकार (भू-धारण) की निश्चिता (काडाए 
ण वशाएा8८) । 
(00 कृपको के लिए भूमि का उचित लगान मियत करना (कथा रछया) 
(४) कृषकों को भूमि के विजय, बन्धक अर्थात्‌ भू-स्वामित्व के अन्तरण को 
स्वतन्त्रता होना (छाहह पडा)्भधि३ण)॥9 ० [.470) । 
काश्तकारी सुधार के लिए विभिन्न राज्यो मे वर्ष 948 ते 955 की 
अवधि मे क्रानूत पारित किए गए। जैसे-- राजस्थान काश्तकारी अ्रप्तिनियम 955, 
बम्बई काश्तकारी तथा कृषि अधिनियम 948, बिहार भूमि-सुधार कानून 950, 
उत्तरप्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि-सुघार अधिनियम 950, मध्यप्रदेश 
स्वामित्व अधिकार उन्मूलन (संम्पदा, भहाल पराधीन भूमि) भ्रघिनियम, 950 
ग्रादि। विभिन्न राज्यो भे पारित काश्तकारी अ्रधितियमों के प्रमुख उद्देश्य 
निम्न यै-- 
(0) जमीदारों एवं जागीरदारो द्वारा स्वेच्छा से कृपको की भूमि से बेदखल 
करने पर रोक लगाना । 

(॥) भूमि के लगान की दर में कमी करना । 

(४7) क्षको को भूमि के मौझूसी अधिकार प्राप्त करना, जिससे क्ृपक के 
मरणोपरान्त भूमि उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो सके । 

(0९) जमीदारो एवं जाग्रीरदारो द्वारा कृषकों से लगान के अतिरिक्त ली 
जाने वाली विभिन्न भ्रकार की लाग, जैसे--तजराना, इनाम, बेगार, 
सलामी आदि समाप्त करना । 

(४) सरकार एव कृषको के बीच होने वाले मध्यस्थो को समाप्त करके 
भूमि जोतने वाले को दिलाना । 

(श) कृषकों को मौसम की प्रतिकूलता, जैसे--सूखा, श्रतिदृष्टि ग्रादि के 
कारण उत्पादन कम प्राप्त होने की स्थिति मे भू-राजस्व की राशि मे 
छूट देना । 

(ए४ए) भूमि पर स्थायी सुघार करने के लिए कृषकों को ऋण अथवा 
अनुदान स्वीकृत करना, जिससे कृषि उत्पादकता में इृद्धि हो सके ! 

सप्री राज्यों मे काश्वकारी सुघार ग्रधिनियमो के पारित हो जाने से कृपको 

को भ्रनेक लाम प्राप्त हुए है, जैसे --भू-राजल्व को राशि मे कमी होना, काश्तकारो 
को भूमि पर कृषि करने के स्थायी अप्षिकार प्राप्त होना एवं भूमि से बेदखल किये 
जाने की अ्रनिश्चितता का समाप्त होना । पारित काश्तकारी सुधार अधिनियमो में 
अुटियों के कारण कृषको को पूरा लाभ नही मिल रहा है। पारित काश्तकारी 
सुधार अधिनियमो में मुझ्य कमियां विम्त है-- हि 
() विभिन्न राज्यो मे प्रासाभी कृषको की वरिमाषा में मिन्ञता है ॥ सामे 

मे कृषि करने वालो (5!श7० ८ा०7०7८४७) को झासामी की परिमाषा 
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में सम्मिलित नहीं क्ये जाने के कारण जनेक राज्यों में भूमि-मा्े- 
दारी पट्टे पर दी जाती है । 
(7) पारित अ्रधिनियमों में अनेक कारणों के आधार पर ग्रासामी को 
भृमि से प्रथक्र करन की व्यवस्था है। जेँसे--लगान का समय पर 
। 'मुगठान ने करना, भूमि"को खण्डो से विमक्त करना, भूमि को उप 
“पट्टेंदारी परदिका, भूमि पर स्वयं अ्रथवा दक्षेता से काश्त नहीं करना, 
भूमि को परंती छोडना अथव- गैर कृपि-कार्यो 'में उर्प्थोग "करना । 
“ जमीदार/जागीरदार इन व्यवस्थाश्रों का लाम-उठाव रग्रासामी को 
रद भूमि से परृघषक करने में सक्षत् हो जात हैक. ! 7: 


हठ 


है) जागीड़दार एंव जम्रीदारु इ पको को अनेक उपाय श्रपनाकर परेशान 
करते है और यह लिखवाने में मफल हो जार्ते है कि बह भूमि स्वेच्छा 
के,छोड़, रहा है +.ऐसी स्थिति स रुवेऊछा से भूमि-यर्‌ झधिकार छोडने 
की व्यवस्था कानूनन समाप्त होनी. ब्ाहिये । . ...- 


(0४) जमीदारों एवं जामीरदयरो द्वारा आ्रासामियों से स्वय के कृषि करने 
के लिएश्मूमि-पुनग्र हण कर लेना + यह,व्यवस्था री "समाप्त होनी 
चाहिये।.. फे 

(४) अनेक राज्यों में आ्रासामियों से वसूल किये जाने वाले “उर्चित लगान 

* ” की परिभाषा का अधिनियम में नट्री होना श्रौर साथ ही कटाई पर 

कृषि, करने वाले, दर पको से मनमानी राशि मे राजस्व वमुल करना 


(श) आखामी कृपको को थ्रृत्ति पर अफ्कर, प्राप्त करने/के लिए कानुतनत 
परेशानी का होमा ।,.आसामी कृपक.. यह प्रमाण नही द पाते हैं कि 
“बेःइस भूमि पर अबेक वर्षों सेच्कृप्तरि ,.कटर रहे हैं; क्योकि राजस्थ 
विभाग के अ्रधिकारी भू-स्वामी के नाम से ही रिकार्ड में इन्द्राज 

/़ ध्करदेन्हैं। “४ + ही: कइ हर 


(४४ भृभि पर स्थायी अधिकार प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली मुआवजे 
को राशि अधिक द्ोना, जिसे इपुक जमा कराने में सक्षम नहीं 


"जिद 28 2क 
६:30 जोत-उपबिभानत एवं अपल्लण्डन पर रोक” ग 
जो उपविभाजन से तात्पर्य जोर्ती के क्षेत्र वी अनेक छोटे-छोटे खण्डो से 
विसवत्‌ होते से है। जोत;उपदिभाजत के क्वारण जात के खण्डो का क्षेत्र मिरन्‍्तर 
्म है जाती है । मारत में” जोतों के उपचिमाजन का प्रमुख कारण वशागत 
कर 8 हीना है। वर्शोगितर बालू ने होने से प्रस्येके उत्तराधिबारी पिता को 
कानूद ढृ 


॥ 


भारतीय कृषि भ उत्पादन के कारक/99 


सम्पत्ति मे समान हिस्सा चाहता है भूमि भीधरत्येक उत्तराधिकारी में विमामित 
होती है, जिसप्ते बडे खेत छोटे छोटे खण्डो अंग्रम खेतों में परिणत हो जाते हैं । 
जोत उपविभाजन के कारण देश भे अनेक सेतो पका आकार इतना कम हो गया है 
कि.उत्त पर कृषि कार्यो के लिए बेल चलाना भी सम्भव नही है । जोत अपखण्डन से 
ताल खेतों के विभिन्न खण्डो।काः विमिन्न स्थानो .पर होना है । जोव-अपखण्डन के 
कारण प्रत्येक कृपक का भू जोत का कुल क्षेत्र एक स्थान पर नही होकर ग्रमेक 
स्थानों पर होता है । जोत-अपख़ण्डन काप्रमुख़ कारण प्रत्येक उत्तराधिकारो द्वारा 
पिता की भू-सम्पत्ति मे' समात़ हिस्सा चाहता है। जोत उपधिभाजन ही जोत अ्रप- 
खण्डन क; एक मुख्य काश्ण-है । ५४, 
उदाहरण--एक कंपक, के पास 8 एकूड एवं 6 एकड के क्रमश दो छेत 
हैं जो एक दूसरे से 3 किलोमीटर्र की दूरी पर स्थित है। कृपक के चार पुत्र हैं। 
भारत मे वश्लानुगत कानून; के कारण पक की मृत्यु के उपरान्त भूमि घारो पुत्रो भे 
सभा रूप से विमाज़िव होती हैं। प्रत्येक पुत्र पिता के दोनों खेतों मे समान ह्सा 
चाहता है! भ्रत प्रह्मेक खेत चार. ख़ण्डो मे विभाजित होता है। इस प्रकार कृपक 
के दोनो खेत प्राठ खण्डो मे विभक्त हो जाते हैं। प्रत्येक पुत्र को दोनों सेतो मे से 
एक-एक बण्ड प्रा होता है। इस प्रकार भूमि के बँदवारे के साथ साथ भूमि का 
छोटेशछोट़े खण्डो में उप्विभाजन एव, अपखण्डन होता है । 
मारत में जोत का औसत प्राकार वर्तं माव मे कम होते हुए भी जोत-उप« 
शिक्षज़न एवं ममसण्डन पद्धति के होने से खण्डो का भ्राकार निरन्तर कम होता जा 
रहा है और जोत के, खण्ड बिखरते जा रहे हैं। प्रत्येक कृपक के पास झनेक छोटे छोटे 
डेत होते हैं जो एक दूसरे से दूरी पर स्थित होते हैं। देश मे एक जोत मे औसतन 
5 टुकड पाये जाते हैं । जोत के अपदण्डो की स॒ल्या बडे कृपको के पास लघु कृपको 
की प्रपेधा ४ ती है । 
जोत के भ्षनेंक खण्डो मे होने के कारण, कृषक सभी खेतो की पुर्ण व्यवस्था 


शद्ठी कर पाते है जिससे भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र से उत्पादन कम प्राप्त होता है । 


देश मे कृषि उत्पादकता के कम होने का एक कारण भूमि का उपविभाजन एवं 
पे 
प्रुपखण्डव होना, है । 
-जोत-उपधिभाजूब, एव अपखण्डन के कारण 
“मारतःमें जोत उपविभाजन एवं प्रपखण्डन के मुख्य कारण निम्न हैं-- 

(।) देश को जन॑सस्या से वृद्धि--जोत उपविभाजन का प्रथम कारण देश 
को जमसस्या मे निरन्तर इद्धि होना है। जनसख्या में निरलर वृद्धि के कारण 
प्रति व्यक्ति कृषित भूमि की उपलब्ध मात्रा कम होती जा रही है। देश की जनसस्या 
मे वृद्धि के साथ साथ देश मे शिक्षा का अमाव, परिवहन एवं सार व्यवस्था की 
कमी, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों मे कार के रिन्‍त हर निष्कमण का अमाब प्रादि 


00/ भारतीय कृषि का अर्थ तन्‍्त 


के कारण भी कृषि पर आधारित जनसल्या में इद्धि होती जाती है. जौ जोत के पे 
विभाजन एवं प्रपखण्डन म॑ सहायक होती है । 

(2, देश मे वशागत कानून का होना-देश मे वशागत कानून के होने से 
प्रत्येक कृषक की भूमि उसके उत्तराधिकारियों मे समान रूप से विभाजित होती है । 
अत पीढी-दर-पीढी जोत का झ्लाकार कम होता जाता है एवं जोत के खण्डो की 
संख्या में वृद्धि होती जाती है । 

(3 कुपको का भूमि के प्रति लगाब-संमाज मे भूमि भ्रतिष्ठा का सूचक 
होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति भूमि पर स्वामित्व चाहता है. जिसके कारण भूमि की 
माँग अधिक होती हे । भूमि की बढती हुई माँग के कारण छोटे कृषक खराब वित्तीय 
स्थिति से विवश होकर भूमि विक्रय करते रहते है, जिसके कारण भी भूमि सण्डो मे 
विभक्त होती रहती है । 

(4) रोजग+र उपलब्धि के लिए गांवो मे कृषि के अतिरिक्त भ्रन्य व्यवसायों 
का प्रभाव हाना - गावो में व्यवसायों के भ्रमाव में कृषक भूमि पर अधिक ध्यान 
देते है जिक्षसे भूमि पर व्यक्तियों का भार बढ़ता है और भूमि खण्डो मे विभक्त होती 
रहती है। 

(5) भौगोलिक एवं सानव-निरभित कारक--वर्षा के कारण खेतों के मध्य से 
नाले बनने सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र मे सडकें, नहरे एवं नालिया बनाने से भी खेत 
खण्डो मे विभक्त हो जाते हैं । 

(6) संयुक्त परिवार प्रथा का विधटन- पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण 
वर्तमान में प्रचलित संयुक्त परिवार प्रथा के विधटन के कारण भी जोत का उप 
विभाजन होता जा रहा है । 
जोत-उपधिमाजन एवं अपखण्डन से साम 

जोत-उपविमाजन एवं भ्रपखण्डन के प्रमुख लाम निम्न हूँ--- 

() देश में भूमिहीत श्रमिको की सख्या में इद्धि नही होती है । 

(2) जोत के छोटे छोटे खण्डो पर उत्पादन ढृद्धि की सघन कृषि-पद्धतति 
सरलता से भ्रपनाई जा सकती है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है । 

(3) देश मे उपलब्ध भूमि का क्षेत्र बुछ व्यक्तियों के पास न होकर 
समाज के सभी सदस्यों मे वितरित होता है. जिससे समाज दो विरोधी श्रेशिपो-- 
जमीदारों एव भूमिहीन श्रमिकों से डिगक्त नहीं होता है। समाज में भाधिक 
विपमता उत्पन्न नहीं होती है । 

(4) भूमि के विभिन्न सण्डो में होने से प्राकृतिक प्रकोपो--सूखा, पाला, 
बीमारी ग्ादि से होने वाली हानि कम होती है । 
लोत-उपदिमभाजन एवं अपखण्डन के दोष 

जोत-उपविमाजन एवं अपखण्डन के दोष झग्र है-- 


भारतौय कृषि मे उत्पादन के कारक/0॥ 


[।) जोत-उपविभाजेन एवं ग्रपखण्डन के कारण ग्रत्येक जोत पर मेड, रास्ते 
एव सिंचाई की नालिया बनाने के कारण फार्म पर उपलब्ध क्ृपित क्षेत्र कम हो 
जाता है । 

(2) अत्येक छोटे-छोटे भूखण्ड १६ स्थायी सुधार कार्य जैसे-कुओ का मिर्माण, 
पम्पिग संट लगाना ग्राथिक दृष्टि से लामकर नही होता है ! 

" (3) प्रत्येक छोड़े भू-खण्ड पर यस्त्रीकरण अैसे--ट्र बटर, रोपर, भ्रेसर भ्रादि 
का उपयोग आशिक दृष्टि से लामकर नही होता है । 

(4) जोत उप-विमाजन के कारण क्षपको में श्रापस में जोत फी परिश्रीमा 
सम्बन्धी झगड़े होते रहते है, जिससे कृपको का समप्र एवं धन काफी व्यय होता है । 

(5) जोत के खण्डो को दूर-दूर पर होने के कारण बलों एवं श्रमिकों को 
एक खेत से दूधरे खेत पर ले जाने मे समय अ्रंधिक ख्े होता है. एवं लागत अ्रधिक 
आती है ! 

(6) जोत के खण्डो के दूर दर पर होने से चोरी एवं अन्य नुकसान होने की 
सम[वना अधिक होती है एवं चौकीदारी की लागत भ्रधिक आती है। 

(7) फार्म पर उपलब्ध मशीनें अधिक समय तक बेकार रहती हैं मिसके 
कोरण उनकी कार्यकारी लागत अधिक आती है । 


जोत-उपविमाजन एवं श्रपल्ंप्डन रोकने के उपाय « 


जोत-उपविभाजन एव भ्रपजष्डन को निम्म उपाय अपनोकर रोका जा सकेता है 
) लघु ग्रनाथिक जोतो को श्राथिक ज्ोतों मे परिवर्तित फरने के उपाय 


इस विधि में वे उपाय सम्मिलित हैं जो कृषि की विधि भे परिघतेन करके 
अ्रस्थायी रूप मे जोत के आकार में इृद्धि करते है । 

(श्र) सहकारी सयुवत कृषि पद्धति द्वारा-सहकारी संयुक्त कृषि से तात्पयें 
कृषि की उस प्रणाली से है जिसके अन्तगेंत कृषक भूमि का प्रवग्ध सम्मिलित रूप से 
करते हैं। इनमे प्रनेक कृपक अपनी भूमि को एक इकाई कै रूप से सम्मिलित करके 
छेती करते हैं। सहकारी सयुक्त कृषि द्वारा छोदी-छोटी जोतें एक बडे फामं के रूप 
में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे लघु कृपको को भी बडे कृपको के समान लाम 
प्राप्त होता है। इस विधि मे प्रत्येक कृषक को अपनी भूमि पर स्वामित्व के अधिकार 
घाप्त होते हैं । 

(बे) सहकारी सामूहिक कृषि पद्धति द्वारा--इस विधि मे सभो सदस्य-कृपको 
को भूमि एवं उत्पादन-साधनों को सम्मिलित करके एक सामूहिक फ में के रूप मे 
कृषित किया जाता है । इस विधि मे भूमि पर स्वामित्व व्यक्तिगत न होकर सामूहिक 
(प्रबन्ध-समिति का) होता है ॥ फार्म की व्यवस्था प्रवन्ध-्समिति करतो है। इस 
विधि से मी लघु जोत कृषको को पूर्व की अपेक्षा अधिक लाम प्राप्त होता है । 


02/भारतीय कृषि का अयंक्‍स्ते 5 


6) भूमि के उपविभाजन एवं अपस्ण्डन पर रोक लगाते के उपाय 


इस विधि' में वे उपाये सम्मिलित है जा वरंमाव मे जोत का आ्थिक आकार 
शाने के, पश्चात्‌ होने,ज़ाले जोत के खण्डो पर रोक लगाते हैं । प्रमुख उपाय निम्न- 
/ लखित है *-- 


(अ) प्रचलिक़' ब्रशागत कानून मे परिवर्तन करना--इस कानून के, भ्रन्तर्गत 
प्रत्येक उत्तराधिकारी को भूमि'मे। समाव हिस्सा प्राप्त होता है। इस कानून को 
ज़्येष्धिफारःकानुन मे परिवर्तित करने से भूमि की सम्पूर्ण जोत बडे पुत्र को प्राप्त 
होती है# तथा भ्न्य उत्तराष्रिकारियों को भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति मे हिस्फू 
प्राप्त होता है । इसम्प्रकार..भूमि के उपविमाजन एवं अपखण्डन पर रोक लगती है । 
बेल्जियम देश मे प्रचलित प्रथा के अनुसार एक उत्तराधिकारी सभी<उत्तराधिकारियो 
को ऋरा के बींड पत्र देकर उनसे भूमि क्रम कर लेता है। भूमि का बेँटवारा तो 
'कत्तराधिकारियो मे हो जग्ताहै। लेकिन भूमि समी उत्तराश्किरियो द्वारा पृथक रूप 
में कृपित न की जाकर एक च॑त्तसप्निकारी को कृषित करने के लिए दे दी जाती है । 
इस्र भ्रकार प्रचलित,कानून में परिवर्तन करके भूमि के उप विभाजन एवं अपखण्डन 
धर रोक लगाई जा सकती है । 


+ हे 
(ब) विभिन्न राज्यो में आथिक जोत की सीमा अ्ति/के, प्रश्चात्‌ ममि*्क्रे 


विमाज़न पर कानूनत _निप्र्नण लगाया जाने चाहिए। इसके लिए अ्रनेक राज्यो ने 
प्रयास किये हैं ।. ,, _, ० 


+ (स) लघु एब्र! सीमृ[ज्तु,कृषको तथा अनुसूचित जात्नि ,एक् जमजाक्लिके कृपको 
की भूमि के हुस्तान्तरणु पर कानूनन रोक लगाई जानी चाहिये, वयेक्रि-अह वर्ग घन 
की भ्राकश्यूक्ता होने पर ,भूमि के छोटे छोटे खण्ड आजृश्युकुतानुसार विक्रय करते 
रहते हैं। साथ ही इनके $ द्वारा विक्रप करते की अवस्था में उस भूमि के क्य में 
पडौसी कृषको को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे भूमि का पृथक्‌ खण्ड नहीं 
बनने पाये । 


(गा) जोत के वर्तेमान प्राकहूर से वृद्धि करने दाले उपाय 


जोत के वर्तमान आकार में चकवन्दी विधि द्वारा इृद्धि की जा सकती हैंत 
अकबन्दी के द्वारा कृपको के विभिन्न स्थानों पर होने वाले भ्रनेक भू खण्डो को एक 
स्थान पर एकत्र कर दिया जाता है जिससे जोव का आकार बढ जाता है । 


जोत-चकबन्दी 


जोत-चकबन्दी से तात्पयें कृषकों की भूमि के छोटे-छोटे तथा बिखरे हुए 
ख्वण्डो को एक स्थान पर एकीकृत खण्ड मे परिवर्तित करने से है । अग्रवाल एव 


भारतीय कृफिमे उत्पादेत केः काएक/203 


वार्सिल! के प्रनुमार “जोन चकबन्दी का अथे कृपकों के खेतों का एकीकरण एवं 
पुव॒ विभाजन ऋरने से है जिससे जोत के खण्डो की सख्या कम हो जाए।।”: 

जोत-चकबन्दी के द्वारा इृपको को उनके विभिन्न स्थानों पर होने वाले भूमि 
के खण्डो के बदले मे एक स्थान पर सम्पूर्ण खण्डो के क्षेत्र के समतुल्य भूमि दी जाती 
है | कृपकों की भूमि एक स्थान पर होने से कृषक मशीत औजार, सिंचाई के साधनों 
का उपयोग लाभप्रद तरीको से करके उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं । जोत- 
घकबन्दी के अन्तग्रेत कृषको को एक ही क्षेत्र में उनकी भूमि के समतुल्य सुल्य/ 
उत्पादकता के आकार की भूमि का क्षेत्र देवे की कोशिश की जाती है | जोत- 
श्रकब दी बिखरी हुई जोतो के कारण उत्पन्न समस्या का हत करती है, लेक्नि यहूं 
लघु, सीमान्त एवं ग्रभाधिक जोतो की समस्या को हल नहीं करती है । 

जोत चकब-दी से लाभ- जोतो की चकब-दी करने से, छ,पको को निम्न- 
लिखिन लाभ प्राप्त ह्रोत हैं-- से 

»... (जोत:-चकव दी, बरक्को, को स्िचाई की समस्या सुलझाने मे सहायक 
होती है + चकबुन्दी करने ग्रे ,कृषक खत पर बुझा बनाकर अथवा नलबूप लगाकर 
पूरे फाम अद्भ[ग्रिचाई की «युवहुघ्ा कर सकते है.। क्रूमि के अलग. अलग खण्डो मे होने 
ऐे, प्रत्यक-खेत.धूर कुभा लज़ा भ्राथिक हि से लामकर लही होता है । 

(2) जोत चकबन्दी द्वारा लघु एवं विखण्डित जोतो के झुकार मे-हद्धि करने 
से उन्नत कष्रि युर्तरों एवं मशीनों, जैसे-- ट्रैक्टर, पावर ट्लिरि प्रोसर का उपयोग 
सुगम एवं आर्थिक दृष्टि से लामकर होता है।. / !7< अंक अक कम 

(3) जोत-चकब+दी: के, मे कृपक फामे पुर उत्तम कसज-्चक् अपना सु हैं 
ज्ो-सघन ऋषि के लक्ष्य प्राप्त करने मे सहायक होता है।  # ,... + » ,. 

(4फ्रैज्नोत-चक्रबनदीः मे, छोटे-छोटे खण्डो की मेडी को तोडने से फ्राझ्ज पर 
भूमि के क्षेत्र मे इद्धिहोती;है जिससे राज्य. में कुल कषि-यो यु: भ्रूमि के क्षेत्र मे दृद्धि 
होती है ॥#* हलक हैक हडॉ हक # 23 

(5) चकव दी से खेत की देखभाल मे ग्रासानी रहतो है। पशुओ द्वारा फम्नल 
का नुकसान एवं चोरी की प्रुम्मावना कम्र हो जाती है । “५ गन 

7 ४ (6) चकबन्दी से फार्म पर कृषि कार्यों कु समय अर, पूरा करता सम्मव 
होना है जिससे उत्पादन-मे इुद्धि होती है । 205८7 “7778 
/ ?, «(7) चकबेन्दी करने से श्रमिको? एवं बैलो को एक स्थास से दूक्ेरे स्थान पर 


3 कर च्ठ डः & 
०0 नी, एरणगुपड एबे ७४ (गहरे पदक पुगट बाणकोहियियाबाणा ब00 
ए€ 050॥ए0 0. वीहात5 ६गाशध्राणाए8 चैएाशवब] 70078 ण ९४४८६ ६० 8$ 
> 77+0764५०४ 6 एप्प के डिबद्धा/ग2:003 0 ए;ै०॥०]५ए92५ ७-० ८ 
-0 0 482७4 ८& 9 ९ छव्जज्ञा £००7०ए१० शागिव्याड थी एगदा 
खैद्ाग्याणल, एा2885 ?४०॥८४00, 2१६ए 77609॥, 969, ? ॥4] 


04/भारतीय कृषि का अखंतन्त्र 


ले जाने की आवश्यकता नही होती है जिससे समय की बचत होती है एवं कार्य 
अधिक होता है । 


(8) चकबन्दी से फार्म पर व्यावहारिक दक्षता मे इद्धि होती है । 


लोत-चकबन्दी की विधि--किसी मो क्षेत्र में चकबन्‍्दी का कार्य शुरू करने 
के पूर्व चकवनन्‍्दी भ्रधिकारी ग्राम-सलाहकार समिति से विचार-विमर्श करके चकबम्दी 
की योजना तैयार करते हैं और चकबन्दी का प्रस्तावित नक्शा प्रकाशित करते हैं। 
चकवन्दी का नवशां प्रकाशिन करने के उपरान्त प्रमावित कृषक नियत समयावधि 
में चक्रबन्दी से होने वाली हानियो के लिए एतराज पेश कर सकते हैं। चक्बन्दी, 
अधिकारी एवं अन्य जधिकारी प्राप्त एतराजों पर विचार-विमर्श करके चकवन्दी- 
योजना में आवश्यक परिवतेन करते हैं श्लोर सशोधित योजना वे अनुसार चकवन्दी 
को कार्यान्वित करते हैं। 


चकवन्दी के अन्तर्गत भ्रधिक उ्॑रा-शक्ति वाली भूमि के बदले मे कृपक को 
कम उर्वरा-शक्ति बाली भृभि के प्राप्त होने से होने वाली हानि की पूर्ति के लिए 
मुग्रावजे की राशि का मुगतान किया जाता है । मुआवजे की राशि विभिन्न श्रेणियों 
की भूमि के लिए शिन्न-भिन्न होती है । च्रकवन्दी करते समय यह कोशिश की जाती 
है कि कपक की जिस क्षेत्र मे भूमि अधिक होती है, उसको उसी क्षेत्र में भूमि एक 
खण्ड में प्रदान की जावे । 


जोत-चकबन्दी की प्रगति-- जोत-चकवन्दी सर्वप्रथम भारत में बं 905 
में स्वेच्छा के झ्राघार पर देश के मध्यवर्ती प्रदेशो मे शुरू हुई । यह बर्ष 92 में 
पंजाब में, ।925-26 मे उत्तरप्रदेश मे एव उसके बाद झनेक राज्यों में शुरू की गई, 
लेकिन जोत-चकबन्दी के क्षेत्र मे उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी क्योकि इसका 
आधार स्वेच्छिक था। स्वतन्नता के उपरान्त देश म॑ स्वेच्छा से चकबन्दी के स्थान 
पर झनिवायं चक्रवन्दी भ्रपनाई गयी । विभिन्‍न पचवर्षीय योजनाओं में जोत-चकबन्दी 
के महत्त्व को ध्यान मे रखत हुए इसे प्राथमिकता के स्तर पर कार्यान्वित करने पर 
बल दिया गया है । 


देश के सनी राज्यों (तमिलनाडु एवं केरल के अतिरिक्त) मे जोत-चक्वन्दी 
के लिए कानूत पारित हो चुके हैं। उनमे से जोत-उपविभाजन एवं अपखण्डन 
निवारण झधिनियम वम्बई 947 एवं पंजाब 948 महत्त्वपूर्ण अधिनियम हैं । 
प्रन्य राज्यों मे जोत-चक्वन्दी कानून बाद मे पारित क्यि मये | राजस्थान ने 954, 
बिहार ने 956, असम एवं कर्नाटक न 960, उत्तरप्रदेश एवं जम्मू-कश्मीर ते 
962 भे जात-चक्रवन्दी के लिये कानून पारित क्यि ! मारत में विक्िन्न पचवर्षीय 
योजनाओं में जोत-चकदन्दी के झन्तगंत लाया यया क्षेत्रफल सारणी 4.3 मे दर्शाया 
गया है ॥ 


भारतीय कृषि मे उसतादन के कारक/05 


सारणी 43 
आएत मे जोत-चकबस्दो के श्रस्तगंते लाया गया क्षेत्रफल 


पंचवर्षीय योजना 





चकबन्दी किया 
गया क्षेत्र 
(मिलियन हैक्टर) 





प्रथम पचवर्षीय योजना से पुर्व 
प्रथम पच्रवर्षीय योजना काल मे 
द्वितीय पचवर्षीय योजना काल में 
तृतीय पंचवर्षीय ग्रोजना काल मे 
तीन वापिक योजनाओ के काल में 
चतुथ पंचवर्षीय योजना काल में 
प्रचम पंचवर्षीय योजना काल मे 
छठी पचवर्षीय योजना काल मे 
सानवी प्रवर्षीय योजना काल में 


कुल चकबन्दी किया गया क्षेत्र 


(मार्च 95) 
(95-56) 
(956-64) 
(96-66) 
(4966-69) 
(969-74) 
(974-80) 
(7980-85) 
(985-90) 


4209 
3220 
7540 
250 
4890 
]0 347 
6 874 
5600 
7960 


39 760 


इस प्रकार सातवी पत्रवर्षीय योजना तक 59 76 मिलियन हैक्दर भूमि क्षेत्र 
मे चकबन्दी कीजा चुकी है, जो देश की कुल ऋषित भूमि का 33 प्रतिशत है । 
पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों मे चकवन्दी का काये पूर्ण हो 
चुका है। प्रन्य राज्यो मे प्रगति की गति में बहुत भिन्नता है ॥ प्रतः जोत चकबन्दी 
की प्रगति के ग्राधर पर भारत के राज्यो को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा 


सकता है- 


(0) बे राज्य जहाँ तक प्रगति की रफ्तार बहुत ग्रच्छी है मौर जो सम्पूर्ण 
क्षेत्र मे चकबत्दी करते का श्रक्ष्य रखते हैं, जंसे-पजाब, हरियाणा एवं 


उत्तर प्रदेश । 


(४) वे राज्य जहाँ अ्रगति की रफ्तार बहुत अच्छी है, लेकिन इनमे थूर्ण 
क्षेत्र मे जोतो की चकबन्दी की ग्राशा नहीं है, जँसे-महाराष्ट्र एव 


हिमादल प्रदेश । 


(00) वे राज्य जहां जोत-चकबन्दी के लिए कुछ काये हुआ्ना हे, जैसे-मध्य- 
प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व कर्नाटक । 
(४४) वे राज्य जहा जोत-चकबन्दी प्रयोगात्मक स्तर पर है, जैसे-बिहार, 
प्रान्धरप्रदेश व जम्पू एवं कश्मीर । 


406/भारतीय कृषि का प्र्वतस्त 


(५) वें राज्य जहा कानून के दोते हुए मी जोन-चकवन्दी की प्रगति नगरष्प 
है, जसे-प्रसम, उडीसा एवं परिचमी बंगाल | 
(9) दे राज्य जहा जोत-चकदन्दी के लिए कानून नही वना है, जैसे-तमिल 
नांडु केरल पाण्डिचेरी एवं उत्तरी पूर्वी राज्य । 
जोत-चकबन्दी के क.य॑ में आने वाली कठिनाइया--जोत चक्वन्दी कृपको के 
लिए लामकर होते हुए भी इस क्षेत्र म हुईं प्रगति सन्‍्तोपजनक नही दे ) जोत-चक- 
बन्‍्दी के काये में श्राने वाली कठिनाइयाँ निम्न हैं- 
(7) कृपकों का पैतृक भूमि से लगाब-हृषकी का पैतृक भूमि से लगाव होने 
के कारण वे अतिरिक्त भूमि जो उपजाऊ अथवा खण्डो मे विभक्त श्रथवां बजर ही 
क्यो न हो, विनिमय करना वही चाहते हैं । 


(2) समान उर्दरता घाली भूप्ति उपलब्ध नहीं होना-- चकवन्दी की प्रगति मे 
दूसरा वाघक कारक भूमि के विनिमय के लिए समान उर्वरता वाली भूमि का क्षेत्र 
में उपलब्ध नहीं होना है, जिसके कारण हृपक चकबन्दी के लिए इच्छुक नहीं होते 
हैं । 

(3) जोत-चकवन्दी के लिए प्रशिक्षित कमंचारियों का अमाव--दक्ष एव 
प्रशिक्षित कर्मचारियों का ग्रमाव भी चकवन्दी के विकास में बाघक होता है । दक्ष 
क्रमंचारियों के श्रमाव मे विभिन्न हृपको की भूमि को चकवन्दी करते समय उन्हें पूर्ण 
न्याय नही मिल पांता है भौर फगडे उत्पन्न होते रहते हैं । 

(4) भूमि के स्वामित्व के सही अभिलेख उपलब्ध नहों होतः-भूमि के स्वा- 
मित्व के सद्दी एवं विश्वसनीय अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से कृपको मे चकबन्‍्दी 
करते समय स्वामित्व सम्बन्धी ग्रनेक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं जो चकबन्दी की प्रगति 
में बाधक बन जाते हैं । 

(5) जमीदारो, कृपको एवं ग्रन्य व्यक्तियों द्वारा चकवन्दी का विरोध करता 
एवं उनके द्वारा झूंछे दावे प्रस्तुत करने से कार्य की प्रगति मे रुकावट आती है । 


4, ज्ञोत की उच्चतम सीमा/भू-सीमा निर्धारण : 


भूमि से सम्बन्धित एक महत्त्पपूर्ण सामाजिक समस्या जीत का क्षेत्रफल 
कृपकों के पास ग्रसमान मात्रा में होना है । जोत के क्षेत्र में असमानता के कारख 
समाज के विभिन्न वर्षों में वेमनस्थता उत्पन्न होती है और साथ ही लछु जोतो पर 
दी्ष जोतो की भ्रवेक्षा उत्पादकता कम होती हे । फलस्वरूप कृपको को मूमि के क्षेत्र 
से उत्पादव कम प्राप्त होने के साथ-साथ देश को झथिक हानि भी होती है वर्ष 
)980-8 ! की कृषि जनगणना के अनुसार मारत में 74.6 प्रतिभव जोतें दो हैक्टर 
से कम क्षेत्र को हैं किलतु इनके अन्तर्गत कुल कृषित मूमि का 26 3 प्रतिशत क्षेत्र हो 
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समाया हुप्रा है । तीन प्रतिशत से कम जोतें ही 0 हैक्टर एवं इससे ब्रधिक क्षेत्र की 
हैं प्रोर इनके ग्रन्त्गंत 22 8 प्रतिशत भूमि है । भूमि के विनरण की यह भझ्समानता 
एक ग्रोर सामाजिक अस्न्तोष को जन्म देती है तो दूसरी शोर प्रलामकर जोतो के 
लिए भी उत्तरदायी है। भ्रत समाजवादी समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
देश मे भूमि का समान बेंटवारा करने की माय काफ़ी प्रबल हो रही है । झतः देश 
में मू-सीमा का निर्धारण करना आवश्यक हो गया है । 


भारत मे जोत-केन्द्रीयकरण अनुपात (स्०078-एणाष्शापक्षाणानरेदा ०) 
062 है ।! यह अनुपात भारत मे जोतो के भ्रसमान वितरण का द्योतक है । जोतो 
के समान वितरण की अवस्था में यह अनुपांत शून्य होता है । 

जोत की उच्चतम सीमा/मू सीमा से तात्पय एक व्यक्ति प्रथवा परिवार के 
लिए भूमि के नियत क्षेत्र पर स्वामित्व प्राप्त होने के उपरान्त भ्रधिक भूमि रखने पर 
कानूनन नियन्त्रण से है । भू-सोमा एक कृपक परिवार के लिए भूमि का अधिकतम 
क्षेत्र नियत करती है। मू-सीमा, भूमि के पुनवितरण का एक तरीका है । एक कृषक 
के पास निर्धारित सोमासे अधिक मूमि के होने पर भ्तिरिक्त भूमि कृषक से लेकर 
लघु एवं सीमान्त कृपको, कृषि-श्रमिको मे निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार वित्तरित 
को जाती है, जिससे इस वर्ग के कृपकों एवं कृषि-श्रमिकों की जोत को आर्थिक 
बनाया जा सक्के, देश मे भूमिहीन-अ्रमिको की सख्या मे कमी की जा सके एवं कृषि- 
जोतो के क्षेत्र मे ष्याप्त असमानता समाप्त की जा सके । जोत की उच्चतम सीमा 
निर्भारित करने का उद्देश्य अनुकुलतम जोत के क्षेत्र बाले फ्रा्मों का विर्माण करना 
है । इन जोतो पर प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र से उत्पादन अधिक भ्राप्त होता है, उत्पा- 
दैव लागत कम आती है और शुद्ध लाम की प्राप्ति अधिक होती है ( 

भूमि को उच्चतम सीमा के निर्धारण का प्रश्न भूमि की कमी से जुडा है। 
मूमि की सीमितता एवं बढती हुई जनसख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति मूमि को प्राप्त 
करने को लालंसा रखता है। इस लालसा को पूरा करने के लिए मूमि का पुन- 
वित्तरण किया जाता है। यह पुनवितरण मूमि की उच्चतम सीमा नियत करने के 
बाद किया जाता है। वढती हुई मूमि की लालसा को कम करने का दूसरा उपाय 
भूमि पर आश्रित जनसख्या की कृषि के अतिरिक्त प्रन्य क्षेत्रो (उद्योगो, परिवहन 
आदि) में स्थानान्वर्ति करता है; क्ेकित इतेग्रार प्ररिस्यितियोें के ऐसा करने की 
सम्मावना प्रतीत नही होती है । 

म्‌ सीमा निर्धारण के लान-मू-सीमा निर्धारण करने से अग्रलिखित लाभ 
प्राप्त होते हैं- 


7. ४ 8. 85949३७७, #ड्वत0ऐ।णढ 306 # एप 0॥05920579 70 [00/3,] 06 ६, 
उैपघश एश्8), 9 7: 
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(3) भू सामा निर्धारण से टश के झतगत विभिन्न यैक्तिया के पॉर्स उपैवर्द्य 
भूमि के स्वामित्व म प्रव्याप्त समानता समाप्त हो जाती है । राष्ट्र समाववाद के सश्य 
का प्राप्ति के टत्श्य वी आर अग्रसर द्वोता है । 

(2) 4 सीमा के नियारण से प्राप्त श्रतिरिक्त श्रूमि को लप्र एवं सीमान्त 
पका मे वितरित करके उनका जोंत का धाविक बनाया जा सकता है। भूमिहोन 
कषि अमिका का अ्रतिरक्त जमीन वितरित करक उनकी सख्या भ कमी वी जा 
सकती है । 

(3) भरूमीमा के निधारण मे बढ़ हृपका के यहा उत्पादत-साधनों के श्रमाव 
कर कारण जौ श्रूमि अ्रक्रपित भ्रथवा परती पडा रहती थी वह परती नही रहती है । 
उपर उपलब्ध सामित श्रमि का पूणत्या हा ते करन क' प्रयास करत हैं। इसस ह्श 
में कुत कृपित क्षतफ्ल एप इृपि उत्पादन मे डृद्धि हाती है + 

(4) भून्मीमा का क्रिया बत करन स कृपक उउतब्ध श्रूमि पर सघन छषि 
पद्धति अपनात हैँ, जिसप्त उहू जाम अधिक प्राप्त हाता है । 

(5) भूसीमा वे जिया वित करन से समाज म थ्याप्त यमनस्थता स्माध्त 
हाती है । 

न, सीमा निर्धारण के विपक्ष मं तक--दुछ व्यक्तिया का मत है कि थून्सीमा 
के निघारण से हवपि उत्पादन भें कमी हागी । उनकी यह घारणा दे कि दीघ नोतों 
पर लघु जाता की अपक्षा प्रति इकाइ श्रूमि व क्षतफ्ल स भ्रधिक उत्पादवता प्राप्त 
द्वोती है । भ्रनक ग्रनुस वाना के परिणामों से स्पष्ट हे कि लघ जोता (श्रनाथिक जोता 
के अतिरिक्त) पर उत्पादकता का स्तर दीघ जोता की अपक्षा अधिक होता है | एक 
मीमा के बाद जाता के प्राकारम वढ़्ि हान सउ पादकता कम हांती जाती है । अ्रत 
जोत के क्षत्रफ्ल पर उच्चतम सोमा का कानून जाग्रु करन स उत्पादन कम नहीं प्राप्त 
हाता है. बल्कि जध एच सीनात प्रवाथिक जाता वात कृपका को अतिरिक्त भूमि 
प्राप्त हान से उनकी जातें प्राथिक हो जाती हैं जातो का क्षतफत अनुबू लतम दो 
जाता द्वै प्रौर प्रति इकाई भूमि क क्षणफफत स उत्पादकता मे बद्धि एवं कुल उत्पादन 
की मात्रा अ्रधिक प्राप्त हांती है । श्रत भू सीमा के निधरिण व विपक्ष म॑ दिया जाने 
बावा यह तक उचित नही है । यह तक मुख्यतया जमीठारों जाग्रीरदारों व उन 
ऊपका क द्वारा दिया जाता है जिनकी धूमि थरू सीमा के भ्रतगत श्राती है और उतसे 
अतिरिक्त भूमि तकर टूसर कृपका का दी जाती है । 

मे, सीमा का निर्धारण--श्रू सीमा निघारण का मुल्य श्रायार भूमि के उस 
क्षत्रफत के निर्धारण से है जिसस प्राप्त श्रायथ स हृपक परिवार उचित जीवन-स्तर 

एवं आवश्यक सुख सुविधा प्राप्त कर सक | अत न सीमा निधारण का स्तर समाने 
नहीं हायर पृथक-यूषत्र होता है। जोत की उच्चतम सीमा व निर्धारण म ब्रूमि वी 
किस्म का प्रमुखतया ध्यान रसा जाता है । विभिन्न श्रणी की श्रूमि के लिए जोत वी 
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उच्चतम सौमा विभिन्न होती है। भूमि की विभिन्न किस्मों के लिए जोत की 
उच्चतम सीमा इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि सभी प्रकार की उच्चतम सौसा 
वाले क्षेत्र मे कृपको को लगभग समाम आय प्राप्त हो रुके । समान आय का यहूं 
उद्देश्य ही विभिन्न प्रकार को भूमि के लिए भूलसोमा हेतु जोत का समतुल्य क्षेत् 
जैत करने के लिएं प्रयुक्त किया जाता है। भ्रू-क्षेत्र का उपयुक्त संमतुल्य स्तर ज्ञात 
करने के उपरान्त प्र/य के प्रएन को घ्यान मे नही रहता जाता है। अत. स्पष्ट है कि 
भूसीमा भूमि के क्षेत्र पर होती है, न कि म्ृमि से ध्राप्त आय पर। भूमि-मुधार 
पैनल को रिपोर्ट मे सू-सोमा का क्षेत्र, आ्राधिक जोत के क्षेत्र से तीन गुना रखमे का 
पुझाव दिया है ।- 


सू-सीमा के लिए क्षेत्रफल का निर्धारण करते स्मथ निम्न कारकों को 
इप्टिगत रखना चाहिए-- 


0) भूमि को उवंरा शक्ति, 

(७) भूमि पर उपलब्ध सिंचाई को सुविधा एवं सिजाई के सांधन, 
(0) भूमि पर उत्पन्न की जा धकने वाली फसलें, 
(४) विभिन्न फसलों से प्रति हैवटर प्राप्त सम्मावित लाभ, 


(४) भृमि के क्षेत्र पर मौसम की प्रतिकु लता के कारण उत्पादन में कभी की 
प्रत्याशित सम्मावना, 


(४) जनसंख्या का घनत्व । 
भारत में म-सोमा स्वतन्त्र भारत में भू-सीमा निर्धारण के लिए प्रथम 
धवरषोय योजना में सर्वप्रथम सुफराव दिया गया था कि सभी राज्यो मे एक परिवार 
अधवा व्यक्ति के लिये भूमि को अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए । भूमि-सुधार- 
पैनल ने भी एक परिवार के लिए अधिकतम भू-्सीमा निर्घारित करने की सिफारिश 
की तथा भू-सीमा से अधिक जवेमि को उनसे लेकर भूमिहीन श्रमिकों तथा लघु एवं 
सीमान्त कृपको मे वितरण करने का सुझाव दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजमा में 
भी भू-सीमा के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया । ग्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 
उनबरी, 959 में नागपुर अधिवेशन मे निस्यंय लिया कि वर्ष 959 के अन्त तक 
सीमा के लिए सभी राज्यो मे कानुन बत जाना चाहिए । फ़ततस्वरूप देश मे अनेक 
राज्यो ने भू-सीमा के निर्धारण के लिए वर्ष 796 तक कानून पारित किए, लेकिन 
पारित कानूनों का अनेक कारणों से पूर्णतया पालन नही किया जा सका । भृून्सीमा 
लिए विभिन्न राज्यो मे निर्धारित भ्रघिकतम भूमि का क्षेत्रफल सारणी 4.4 मे 
दिया गया है-- 


0/मारतीय कृषि का अ्थतत्त्र 
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० ३ 
2/भारतीय कृषि का ग्र्थ॑तन्त्र 


पारित भू-सीमा कानूनों मे स्नेक कमियो के होने तथा राज़नेतिक दलो का 
सहयोग प्राप्त नही होने के कारण भू सीमा से उपलब्ध होने वाले क्षेत्रफल की प्राप्ति 
में विशेष सफलता भश्राप्त नही हो सकी। इस काल मे पारित कानूतो मे प्रमुख कांमयाँ 
निम्न थी-- 


(।) अनेक राज्यों मे म-सोमा क्षेत्र मे विस्तृत परिसोमा का होना (९४06 
[२886 ० 0208 7.7/)--अनेक राज्यो में निर्धारित भू-सीमा में विस्तृत 
परिसीमा के होने से भू-सीमा कानून के होते हुए भी सरकार को अधिशेष भूमि 
श्रधिक मात्रा मे प्राप्त नही हो सकी। ज॑से-आान्भ्रप्रदेश मे भू-सीमा 0 93 से 
43] 2 हैक्टर, राजस्थान में 8 90 से 35 97 हैक्टदर, गुजरात में 405 से 
53 4 हैक्टर, कर्नाटक मे 0 926 से 87 435 हैक्टर, पजाब एवं हरियाणा में 
]2 4 से 24 28 हैक्टर एवं महाराष्ट्र मे 7 284 में 50 995 हैवटर प्रति व्यक्ति/ 
चरिवार थी। 


(2) प्रनेक राज्यों में भू-मीमा का क्षेत्रफल परिवार के झ्राघार पर न होकर 
भ्रति व्यक्ति के आ्राधार पर निर्धारित किया गया है, जिसके कारण अ्धिकाश कुपक 
भू-सीमा कानून से मुक्त हो गये । आ्रान्प्रप्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा व 
पजाब राज्यो में भू-सीमा प्रति व्यक्ति नियत की गई है । 


(3) भ्रू-सीमा कानून ने विभिन्न राज्यो में अनेक प्रकार के फार्मों को छूट 
दी है, जैसे- चीनी मिल मालिको के गन्ने के फाम, पशु प्रजनन फार्म, फलो के 
एकीकृत बाग, चाय, काफी, रबर के बागान, चाराग्राह भूमि, सहकारी फार्म, दूध 
उत्पादव फार्म, यान्त्रिक फार्म, घामिक फार्म एवं ऐसे फार्म जो फार्म उत्पादन दक्षता 
से कर रहे हैं । इन श्रण्णियो के फार्मों पर भू-सीमा लागू नहीं होती है ॥ विविध 
प्रकार की छूटो के हाने से कृपषक इनका भूठा सहारा लेकर भू-सीमा कानूत से बच 
जाते हैं । 


(4) भू-सीमा कानून के अन्‍्तगंद प्राप्त भ्रतिरिक्त भूभि के मुआवजे का 
भुगतान कृषकों को बाजार मुत्य के अनुसार नही करने के कारण मी कृषक अपनी 
अधिशेष भूमि को छोडना नही चाहत हैं। 

(5) भरू-सीमा कानून के पारित करने एद उसके कार्यान्वित्त करने के समय 
मे बहुत प्रन्तराल रहा है, जिससे कृपक इस काल मे भ्रपनी अतिरिक्त भूमि को दूसरे 
कृषकों को विक्रम करके भ्रधवा अपने सम्बन्धियो के नाम करके अथवा घर के 
सदस्यो को शामिल करके सहकारी समिति बनाकर कानून से बचने में सफल 
हुए हें । 


(6) भ्रून्सीमा केवल स्वामित्व वाली भूमि पर लायू की गई, लेकिन कृपक 


भारतीय कृषि मे उत्पादन के कारक/3 


भ्रन्य कृपको से भूमि बंढाई पर लेकर ऋृपित क्षेत्र भरू-सीमा क्षेत्र से अधिक रखने से 
सम होते है । कृषित क्षेत्र पर भू-सीमा कानून लागू नही होता है । 
अत' भू-सीमा कानून मे व्याप्त उपयुक्त कमियो को दूर करने एवं जोत की 
संशोधित भू-सीमा निर्धारण करने के लिये सरकार ने तत्कालीन कृषि मन्त्री श्री 
फसरुद्दीन अली ग्रहमद की अध्यक्षता मे वर्ष 97] मे केन्द्रीय भूमि-सुघार समित्ति 
नियुक्त को थी । समिति ने भू-सीमा के लिए क्षेत्र का निर्धारण उस स्तर पर करने 
की सिफारिश की जो भू-क्षेत्र कृपषको के एक जोडी बैल को वर्ष मर पुरंरूप से कार्यरत 
रख सके, परिवार के सदस्यों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध करा सके तथा परिवार के 
सदस्यों के लिये उचित जीवन-स्तर की प्राप्ति के लिये पर्याप्त आय प्रदान कर सके ॥ 
समिति ने उपरोक्त तथ्यो को महं नजर रखते हुये एक परिवार के लिये 0 से 8 
एकड सिचित भूमि का क्षेत्र भू सीमा मे रखने का सुझाव दिया था। समिति का 
मानना था कि इस भूमि के क्षेत्र से वर्ष 4970-7 की कीमतो के स्तर पर 
5,000 ₹० वाधिक आय प्राप्त हो सकती है, जो एक भौसत परिवार के लिये 
उचित जीवन-स्तर प्राप्त करने के लिये पर्याप्त है। अन्थ्न किस्म की भूमि के लिये 
भू-सीमा 8 से 54 एकड पर रखने को सिफारिश की गई थी। परिवार मे औसत 
से प्रधिक सदस्यों के होने पर भ्रधिकतम सीमा के क्षेत्र में छूट दी गई। समिति ने 
यह भी सिफारिश की कि वर्तमान मे भू-सीमा मे दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की 
छूटो की सख्याग्रो मे कमी की जाये । 

केन्द्रीय भूमि-सुघार समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात्‌ सभी राज्यों 
के मुख्य मन्त्रियों ने जुलाई, !972 की बैठक मे भू-सीमा के लिये राष्ट्रीय नीति 
अपनाने पर सहमति प्रकट की और कृषि की स्थिति एवं जलवायु की विभिन्नता के 
अनुसार एक औसत परिवार के लिये भू सीमा निम्न प्रकार से रखने का निरंय 
लिया-- 

(]) उत क्षेत्रों मे जहा वर्ष मर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है तथा उस 
भूमि से वर्ष मे दो फसलें लो जा सकती हैं, वहां भू-सीमा 4.05 से 7 28 हेक्टर) 
जहाँ एक ही फसल उत्पन्न की जा सकती है वहा 0 93 हैक्टर एव प्रन्य किस्म की 
भूमि के लिये 27 85 हेक्टर रखने के लिये सहमति प्रकट की । 

(2) परिवार भें श्रोसत से अधिक सदस्यो के होने पर अतिरिक्त भूमि का 
क्षेत्र रखने का प्रावधान किया ग्रया है, लेकित किसी भी परिवार के लिय्रे अधिकतम 
भूमि का क्षेत्रफल, भू-सीमा के लिये निर्धारित श्लेत्रफल से दुगने से प्रधिक नही 


होगा। 

विमिन्‍्न राज्यो मे वर्ष 972 में पारित कानूनों के अनुसार संशोधित 
भू-सीमा का क्षेत्रफल सारणी 4 4 मे प्रदर्शित किया गया है। भ्रू-सीमा के निर्धारण 
मे भूमि की किस्म, भूमि की उर्वेस्ता तथा सिचाई सुविश्रा को मई नजर रखना होता 


4/ भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र 


है, जिसके कारण विभिन्‍न राज्यो के लिये भू सीमा के अन्तगंत एक निश्चित क्षेत्रफल 
नही होकर भूमि की एक परिसीमा दी गई हैं । भ्ृू-सीमा का उपयुक्त क्षेत्रगल एक 
औसत परिवार के लिए है। परिवार में औसत से ग्रधिक सदस्यो के होने पर 
प्रतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल रखने का कानून मे प्रावधान किया गया है। भारतीय 
सविधान के 34वें विधेयक (जो 26 अगस्त, ।947 को लोकसभा द्वारा पारित 
किया गया था) के अ्रभुसार विभिन्‍न राज्यो द्वारा भूमि के उचित वितरण सम्बन्धी 
कानूनो को वैध करार दिया गया एवं किसी भी राज्य द्वारा पारित भू-सीमा काबून 
को चुनौती देने के लिये अदालत में जाने पर पाबन्दी लगा दी गई है ! 


भू सीमा की प्रमति--राष्ट्रीय नभूना सर्वेक्षण के 6वें दौर (960-6॥) 
के अनुसार 8 87 मिलियन हेक्टर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 26वें दौर (97-72) 
के अनुसार 4 80 मिलियन हेक्टर, कृषि जनगशना 970-7] के अनुसार 2 0 
मिलियन हैक्टर एवं क्रपि जनगणना 976-77 के गअतुसार देश मे 8 88 मिलियन 
हैक्टर भूमि का क्षेत्र अ्रधिशेप होने का आकलन किया गया था ॥7? लेकिन वास्तविक 
भूमि का क्षेत्र जो भू-सीमा लागू करने के पश्चात्‌ उपलब्ध हुआ है वह प्रनुमारित 
क्षेत्र मे बहुत कम है। दिसम्बर, 987 तक मात्र | 97 मिलियन हैक्टर क्षेत्र ही 
अधिशेष घोषित हो पाया है जो कुल कृषित क्षेत्र का दो प्रतिशत से भी कम हैं । 
सरकार इस सम्पूर्ण घोषित क्षेत्र मे से 39 मिलियन हैक्टर क्षेत्र को ही अपने 
अश्रधिकार में ले पाई, क्योकि भूमि के स्वामित्व के अनेक झगड़े अ्रदालतो में निर्णय 
हेतु दर्ज है । इसमे से 0 97 मिलियन हैबटर क्षेत्र भूमि का सीमास्त एवं लघु कृषको, 
कृषि श्रमिको एवं झ्नुमूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियो को वितरित कर पाई 
है । भरत. स्पप्ट है कि भू-सीमा लागू करने से प्राप्त परिणाम उद्ंश्यो के परिपेक्ष्य 
में सन्तोपप्रद नही है । 


5 सहुकारों खेती एवं सहकारी ग्राम प्रबन्ध 


सहकारी कृषि पद्धति के अन्तगंत विभिन्न कृपको द्वारा जोतो १र सयुक्त रूप 
से कृषि की जाती है जिसके कारण लघु कृषकों को प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र से 
उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि बडे कृषकों को भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र 
से प्राप्त होता है । 

सहकारी ग्राम प्रबन्ध के अन्तर्गत पूरे ग्राम के विकास की योजना बनाई जाती 
है। इसके भ्रन्तर्गत ग्राम की सम्पूर्स भूमि को एक फार्म इकाई के रूप मे मानकर 
क्रषि योजना बनाना, सम्पूर्ण भूसि को इस प्रकार कृषि कार्यों के लिए संचालित 
करना ताकि ग्राम के पूरं समुदाय को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके तथा ग्राम के 
निवासियों को अ्रधिकतम रोजगार भी उपलब्ध हो सके, आदि सम्मिलित हाता है । 


32.. हटाबा३, ५०। 33, ० 6, -5 ॥57॥, 989, एए 5-7. 


भआारतोय कृषि मे उत्पादत के कारक/5 


भूमि सुधार कार्यक्रतों की प्रालोचनात्मक समोक्षा 


देश में भूमि युधार के लिए स्व॒तन्त्रता के समय मे ही प्रयास किये गए हैं 
जिसके कारण विभिन्न राज्य सरकारो ने मध्यस्थो की समाप्ति, कंषको को भूमि पर 
स्थामी स्वामित्व दिलाने, भू-लगान की राशि कम करने, जोत की उच्चतम सीमा 
नियत करने, जोतो की चकबन्दी करने श्रादि कार्यों के लिए कानून पारित क्ये है । 
इन भूमि-सुधार कानूनो से प्राप्त लाभो के विषय मे विश्वेपज्ञों में मतभेद है। भूमि- 
सुधार कार्यक्रमों की प्रगति मी विभिन्‍न राज्यो मे समाद नही है । 


देश में भूमि-सुधार कार्यक्रमों के प्रभाव के अ्रध्य4न पर अनेक विद्वानों के 
लेख प्रकशित हुए है, जिनमे भूमि सुधारो के तियान्वयन सम्बन्धी दोषो पर प्रकाश 
डाला गया है। श्वूमि सुघार कार्यक्रमों के दोपो पर वुल्फ लडी जिन्स्की/*, कोहो- 
वस्की, राजकृष्णा, पी एस अप्पुग), पी. सी जोशी?5, वेरी एच मीची?४ प्लौर 
भूमि सुधार-पैनल की काश्तकार-समिति ने विशेष प्रकाश डाला है । उपयुक्त विद्वानो 
का कथव है कि भूमि सुधार का्येक्ररों कए गरद काश्तकारों पर विपसेत प्रणव 
पडा है। पह प्रभाव भूमि-सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के कारण, बेदखल 
हुए काश्तकारो की स्स्या की अ्रधिकता से स्पष्ट है। देश में 96] से 97] की 
अवधि मे कृषकों की सख्या 5 प्रतिशत से ग्रिकर 43 प्रतिश्त हो गई जबकि 
कृषि श्रमिको की सख्या बढफ़र 7 से 26 प्रतिशत हो गई। इसी ग्रथधि मे बडे 
कृपकी की सख्या 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई। भूमि-सुधार 
कार्यक्रमों ते भध्यस्थो को लाम पहुंचा है, वे पहले से प्रधिक प्रभावशाली हो गए हैं । 
श्री पी एस अ्रप्पु ते प्रपने कृषि भूमि सुधार प्रतिवेदन में भूमि-सुधार कार्यो से प्राप्त 
लाम की व्यवस्था करते हुए लिखा है कि “[.॥0 छ्र्वशण) ॥ 70640” । वुल्फ 
लेबिन्स्की ते अ्रपने प्रतिवेदन मे भूमि सुधार कार्यत्रमो की व्याख्या मे वर्ष 965 में 
कहा है कि, “भारत में कई अच्छे कृपि-सुधार कामूत प्रास्म्म से ही मृत रहे हैं 
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46/भारतीय कृषि का प्रथ॑तस्त्र 


[आए 8 8004 छाए णी॑ 2शवा। वर्लणा॥) वह्टाओबांणा ॥38 का 66 
भा।णा शा वाए9) /। 


विभिन्न विद्वानों द्वारा भूमि-सुधार कार्यत्रमो में व्याप्त दोषो का निम्न प्रकार 
से विवेचन किया गया है -- 


| भूमि-सुधार अधिनियमो को पारित करने एवं उनके क्रियान्वयन में समय 
का बहुत अन्तर रहा है । भूमि-सूधार के लिए पारित अधिकाश अधिनियम विभिन्‍न 
राज्य सरकारो द्वारा तुरन्त प्रभावशील न किये जाकर बहुत समय उपरान्त लागू 
किये गये, जिसके कारण ग्रनेक समृद्धशा री कृषक एवं मध्यस्थ भूमि को इस काल में 
अपने परिवार के अन्य सदस्यो, रिश्तेदारों एवं मित्रो मे वितरित करके कानून की 
सीमा से बचकर निकल गए। झत'* पारित अधिनियमो से अपेक्षित सफलता प्राप्त 
नहीं हुई । भूमि-सुघार के क्षेत्र मे कानून बनाने एवं उसे कार्यान्वित करने मे जितना 
समयान्तर रहा है उतना अन्य किसी क्षेत्र मे नही पाया गया । 


2 भूमि-सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार के द्वारा 
पूर्णों नियन्त्रण की झावश्यकता होती है, जिसका भी विभिन्‍न राज्य सरकारो के पास 
अमाव पाया गया है। भरत विभिन्‍न पारित झधिनियम पूर्ण रूप से कार्यात्वित वही 
हो पाए, जिससे उनके उद्द श्यो की प्राप्ति वही हो सकी । 


3 देश के वर्तमान सामाजिक, झ्लाथिक एवं राजनैतिक ढाँचे मे समृद्धिशाली 
व्यक्ति अपने प्रभाव के कारणा मधिक लाभान्वित होते है । ऐसी स्थिति में गरीब 
क्ृषको को भूमि सुधार कानूनो से विशेष लाभ प्राप्त होने की झाशा नही है। कानून 
के निर्माण करने वाले, उन्हे कार्यानवित करने वाले तथा झनेक स्थानों पर निर्णायक 
भी बडे जमीदार एवं समृद्धिशाली ब्यक्ति हो होते हैं । 


4 बहुत से राज्यो में भूमि-खुघार के लिए पारित प्धिनियमों में अनेक 
कमिया रही हैं। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति गत कृषि की भूमि से तात्पयें यह होता 
चाहिए कि उस भूमि पर कृषि करने वाला व्यक्ति अथवा उसकी देख-रेख करने 
वाला व्यक्ति उसी भूमि के पास झथवा ग्राम मे रहना चाहिए, लेकिन वंमान में 
ऐसा नही है । इसी प्रकार वर्तमान में भू-्सीमा कानून स्वामित्व वाली भूमि पर तो 
लागू है, लेकिन बाई पर लेकर भूमि के क्षेत्र मे वृद्धि करने पर भू-सीमा कानून 
लागू नही है । भनेक राज्यो मे अनुसूचित जाति/जनजाति के श्यक्तियो को झपनी 
भूमि को कृषित करने के लिए दूसरो को पट्टे पर देने की पनुमति है, जो जनेक 
दृष्टिकोणों से गलत है ॥ 


$ वर्तमान में भूमि-सुघार कार्यक्रमों का नारा है कि ' भूमि काश्वकार की 
होनी चाहिए (7.70 08 (6 धरा)” । लेढिन इसके स्थान पर यह द्वोना चाहिए 


भारतीय कृपि मे उत्पादन के कार/7 


कि भूमि का स्वामी वह होगा जो स्वयं उतके ऊपर विभिन्‍न कृषि कार्य जैसे हल 
चलाना, बुवाई करना, सिंचाई करना आदि कार्य करता है । इस परिवर्तन से देश 
में अनुपस्थित भू-स्वामी प्रथा समाप्त हो सकती है एवं भ्रुमि वास्तविक कृपको के 
स्वामित्व मे जा पाएगी । लेकित देश के वर्तमात ढाँचे में ऐसा कानून बनाने एवं उसे 
कार्यान्वित करने की सम्मावना कमर श्रतीत होती है । 


6 शृमि-्सुघार कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने मे राजनेतिक हस्तक्षेप के 


कारण भी क्ृपको को इनसे वाछित लान प्राप्त नही हुए हैं। जो कार्यकर्ता भूमि- 
सुधार कार्यक्रमों को ईमानदारी से कार्यान्वित करना चाहते हैं, उन्हें सरकार अनेक 
प्रकार के दबाव के कारण प्रन्य स्थानों अयदा पदो पर स्थानान्तरित कर देती है 
जिसके कारण कार्यकर्त्ता कार्यक्रमों को पुरां-रूप से कार्यान्वित करने के प्रति उदास्तोत 
हो जाते हैं । 

7. जोत चकबन्दी योजना को कार्यान्दित करने से ग्रनेक काश्तक्लार एवं 
बढाईदार भूमि से वेदखल हो गए । चकक्‍्बन्दी से पूर्व काश्तकारों के पास भूमि प्रतेक 
ख़ण्डो में होने के कारण, वे झपने भू-खण्ड दूसरो को कृपित करने के लिए बदाई 
पर देते थे । वर्तमान मे चकबन्दी के कारणएा उनको जोत एक खण्ड में हो गई, जो 
बह स्वय कृषित कर लेता है। इस प्रकार भू-सुधार योजना से मनेक काश्तकार 
वेदखल कर दिये गये । 


8, बड़े एवं समृद्धिष्ताली कृथक, काक्तकारो को कृषि के लिये दी गई भपनी 
भूमि के सम्बन्ध मे कोई लिखित भ्रनुवन्ध नही करते हैं. जिसके कारण कृपक अपने 
अधिकार के लिये कोर्ट में नही जा पाते हैं। साथ ही गरीब काश्तकार धनामाव के 
कारण अपना अधिकार साबित नही कर पाते हैं और उनका मानता है कि कोर्ट मे 
विवाद का निणुंय बडे जमीदार के पक्ष में होता है । 

9. भूमिहीन श्रमिक, लघु एवं सोमान्त कृपक भूमि के पुनवितरण से प्राप्त 
भूमि को स्वय कृपित नही करके उसे पट्टं पर दे देते हैं जिससे उद्देश्य की प्राप्ति मे 
सफलता नही मिलती है । 

0. प्रूमि-सुधार के लिए प्रारित अधिनियमों को कृपक पूर्यतया प्मक नहीं 
पाते । सरकार भू-स्वामी एवं काइतकारों दोनो वर्गों को खुश करने की अपनी दोहरी 
नीति के कारण अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करतो है । 

]] देघ के कृपको को सरकार द्वारा नुमि-सुघार के लिए पारित अ्बि- 
जियमो के द्विषय मे जानकारी प्रदान करते की व्यवस्था का अनाव होना भी इनका 
एक दोष है । 


]8/भारतीय क्ृपि का ग्रथ॑ंतन्त 


32 देश के कृपफो को अधिनियमो का ज्ञान होते हुए भी वे समठन के 
झभाव मे पारित अधिनियमों से यूरा लाभ नही उठा पाते हैं । वे समभते हैं कि 
कानून से स्वत ही उनकी रक्षा हो जायेगी । 

श्री पी सी अ्रप्पु की भ्रध्यक्षता मे नियुक्त भूमिन्सुधारों के कार्यकारी दल 
(परशभत्कगररट गा 48772. रिटाधध०5) ने भूमि-सुधार के व्याप्त दोषो को 
दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिये थे-- 


! भूमि सुघार कानूनों में व्याप्त कमियो को दुर करना । 
2. मू-सीमा के निर्धारण के लिए नया कामूव बनाना एवं भू-सीमा निर्षारण 
से प्राप्त भूमि को भूमिहीन श्रमिकों मे वितरित करना । 


3. भूमि-सुधार कार्यकमो को कार्यान्वित करने के लिए एक पृथक्‌ प्रशासन- 
व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। इस प्रशासन को अधिनियमो के कार्यान्वयन मे 
झाने वाली कठिनाइयो को दूर करने के कानूनत श्रधिकार प्राप्त होने चाहिए। 


4, भूमि-सुघार कार्यक्रमो को पूर्सरूप से कार्यान्वित करने एवं राजनतिक 
प्रभावों को समाप्त करने के लिये कृपको मे राजनीति का रग चढाना (90000« 
289(07) चाहिए । कृपको में यह्‌ राजतेतिक भावना विस्तृत पैमाने पर जाग्रत करना 
आवश्यक है । 
श्रम 


उत्पादन का दूसरा प्रमुख कारक श्रम है । श्रम से तात्पर्य शारीरिक तथा 
मानसिक दोतों प्रकार के श्रम से है जो धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है ! 
ज्ञे० धो० क्लाकंट? के शब्दों मे “धन का सृजन करने वाला मानवी प्रयास श्रम 
कहलाता है । जेवन्स के अनुसार “श्रम मस्तिष्क ग्रथवा शरीर की बह चेष्टा है जो 
पूर्णतया या श्रशत कार्यजन्य सुख के अतिरिक्त किसी ग्राधिक उद्दं श्य से किया जाता 
है !” श्रम कारक की पूर्ति करने वाला मनुष्य श्रमिक कहलाता है। कृषि व्यवसाय 
में काये करने वाले श्रमिकों को कृपि श्रमिक कहते हैं । 

कृषि श्रमिक--क्पि श्रमिकों की परिमाषा से बहुत विमिन्नता हैं| साधारण 
शब्दी मे कृषि श्रमिकों से तात्पर्य उन श्रमिकों से है जा झपना श्रम कृषि फामे पर 
कार्यों के बदले नकद या वस्तु के रूप मे मजदूरी प्राप्त करके विक्य करत है। जन- 
गणना आयोग एवं कृषि शरम-जाँच समितियों ने क्पि श्रमिको को सिन्म-मिन्न भ्रकार 
से परिभाषित किया है । 

प्रथम कृषि श्रम-जाँच समिति +959-57 के अनुसार वे श्रमिक, जो वर्षे 
में कुल कार्यरत्त ग्रवधि के आधे मरे अधिक समय कृषि-व्यवसाय (फसल उत्पादन 


व7..3« $, एक्ष5; ह६६६०६३॥$ ० £६900प्० वक्ता 9-9, कु 


हा ह 


भारतीय कृषि में उत्पादन कै कारक/79 


ज्ञात्र) मे श्रम करके रोजगार प्राप्त करते हैं, कृषि श्रमिक कहलाते हैं । इसके 
भ्रन्तगंत कृषि से सम्बन्धित अन्य व्यवसाय, जैसे--पशु-पालन, दूध उद्योग, कुबकुट- 
पालन बागवानी ग्रादि मे किया गया श्रम सम्मिलित नही किया गया है । उदाहरण्व. 
> जैसे एक श्रमिक को वर्ष मे 240 दिन रोजगार उपलब्ध होता है, उसमे से यदि 
उस धमिक को 20 दिन या इससे अधिक दिन क्ृपि व्यवतत!य में वार्य करने से 
रोजगार प्राप्त होता है तो वह कृषि श्रमिक कहलाता है । 
द्वितीय कृषि-अम-जाँच-समिति, 956-57 के अ्रनुसार वे श्रमिक, जो व्षे 
में कुल कार्यरत अवधि के श्राधे से अधिक समय कृषि व्यवसाय, जैसे--फ्सल- 
उत्पादन, पशु पालन, दूध उद्योग, धागंवानी, कुक्कुट पालन में काये करके रोजगार 
प्राप्त करते है, कृषि श्रमिक कहलाते है | द्वितीय कृषि-भ्रमिक जाँघ-्समित्ति में फसल 
उत्पादन के अ्रतिरिक्त अन्य कृषि कार्यो जैसे--पशु-पालन दूध उद्योग, बागवानी, 
बुक्‍्कुट पालन में कार्य करने वाले श्रमिको को मी क्ृपि श्रमिको की श्र रण में 
सम्मिलित किय्रा गया है । 
जनगणना झायोग, 967 के अनुसार “कृषि श्रमिक वे हैं जो दूसरो के 
फार्म पर कार्य करते हैं और कार्य के लिये नकद या वस्तु के रूप मे मजदूरी प्राप्त 
करते है। श्रमिकों को फार्म पर उत्पादन प्रबन्ध, सचालन आदि के निर्णय लेने के 
श्रधिकार नही होते है भ्ौर न ही उन्हे उस भूमि को जिस पर वे काये करते हैं, 
बन्धक रखने, धिक्रय करने या पट्टं पर देने का अधिकार होता है। श्रमिक भूमि से 
प्राप्त लाम श्रथवा हानि के लिए भी जिम्मेदार नही होते हैं। श्रमिकों को कृषि 
श्रमिकों की श्रेणी मे आने के लिए उस मौसम या पिछले मौसम में क्षृपि श्रमिक के 
रूप में कार्य करना आवश्यक होता है ।” 
कृषि श्रमिक परिवार-प्रथम कृपि-अ्रम जाँच समिति, ]950-5] के 
अनुसार कृषि श्रमिक परिवार से तात्पयं उस श्रमिक परिवार से है जिसमे परिवार 
का मुखिया अथवा परिवार के अधिकाश सदस्य वर्ष मे कुल उपलब्ध श्रम दिवसो के 
50 प्रतिशत था भ्रधिक दिवस तक कृषि श्रमिकों के रूप मे कार्य करते है | द्विवीय 
कृषपि-ध्रम जाँच समिति मे कृषि श्रमिक परिवार को परिभाषित करने में कार्य-दिवस 
को श्राधार न मानकर परिवार को प्राप्त होने वाली श्राय को झाधार माना है। 
अत. वे श्रमिक परिवार जिनमे परिवार की कुल आय का आधा या आधे से अधिक 
भाग ऋषि क्षेत्र में मजदूरी करने से प्राप्त होता है, कृषि श्रमिक परिवार 
कहलाते हैं । 
क्षि श्रमिफो की विशेषताएं-- कृषि श्रमिको की कुछ विशेषताओं के कारण 
के औद्योगिक व्यवसायों मे कार्यरत श्रमिकों से मिन्न होते हैं ! कृषि श्रमिको की 
प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-- 
] कृषि श्रमिक एक स्थान पर न होकर विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए होते 
है प्र्चाद्‌ वे संगठित नही होते हैं जबकि औद्योगिक श्रमिक संगठित होते हैं । 


]20/भारतीय कृषि का अर्थ॑तस्त् 


2 कृषि श्रमिक प्रमुखतया अदक्ष श्ेणी के होते हैं जवक्कि अन्य व्यवसायों मे 
कार्य करने वाले श्रमिक अपने कार्य में दक्ष हात है 

3 कृषि श्रभिको को मजदूरी का शुगतान मुद्रा एव वस्तु (खाद्यात, तम्बाकू, 
नाश्ता आदि) दोनो द्वी रूप मे किया जाता है, जबकि झौथोगिक श्रमिकों को मजदूरी 
का मुगतान सिर्फ मुद्रा मे किया जाता है । 

4 कृषि श्रमिक कार्य उपलब्ध होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, 
प्रवसन अस्थाई रूप से करते हैं, जबकि औद्योगिक श्रमिक स्थायी प्रवत्तन करते हैं । 

5 कृषि श्रमिक फार्म पर कृपको एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कार्य 
करते हैं। कृषि क्षेत्र मे श्रमिकों को कार्य की अवधि में परिवार के सदस्यो के रूप मे 
माना जाता है जबकि भ्रौद्योगिक श्रमिको एवं उनके स्वामियों में इस प्रकार के 
सम्बन्ध नही हीते हैं । 

6 कृषि श्रमिको की मजदूरी की दर कम होती है तथा प्राप्त रोजगार 
नियमित नही होता है जिसके कारण कृषि श्रमिकों को प्राप्त वापिक श्राय श्रौद्योगिक 
श्रमिकों की ग्रपेक्षा कमर होती है । 

मारत में क्ृपि भ्रमिक--सारणी 45 भारत मे कृषि श्रमिका की सख्या एव 
उनका कुल कार्यरत व्यक्तियों मे प्रतिशत प्रदर्शित करती है । 

सारणी 45 
भारत में कृषि भ्रमिको की पस्या 
(मिलियन मे) 
बे कृषि श्रमिक क्पक अन्य श्रमिक कुल कार्यरत कृषि व्यवसाय 
व्यक्ति में कार्यरत 
व्यक्तियों का 
प्रतिशत 





जनगणना 957. 275 69 8 422. 339 5 

(97 (6500. (03) 000). 28 26 
जनगराना 396]॥ 3]5 996 576. 4887 

(067) (528) (305) (00) 2405 


जनगझाना 97].. 475 783 547... 480 5 
063) (3+ (303) (00 3754 
जनगणदा 7984. 555 925 745... 2225 


(249 (486) (335) (00) 3750 
जनगणना 99व प्र46 7]06 400 2 285 4 
____ 260) 088 05.) (000) 4030 _ 
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भारतीय कृषि मे उत्पादक के कारक/!2] 


देश में कृषि श्रमिको ही सल्या में निरन्तर छृद्धि हुई है। बं 95] की 
शतगणता के अनुसार देश मे 27 5 मिलियन कृषि श्रमिक थे, जो बढकर वर्ष 96 
मे 3] 5 मिलियन, वर्ष 797] में 47 5 मिलियन, वर्ष 98! में 55 5 मिलियन: 
एवं वर्ष 799! में 746 मिलियन हो यए। इस प्रकार हनकी संख्या में पिछले 
40 घर्षो मे 70 प्रतिशत की डृद्धि हुई है। कृषि श्रमिकों का कुल कार्यरत 
व्यक्तियों में प्रतिशत 9 7 से बढकर 26 ! एवं कृषि व्यवसाय मे कार्यरत व्यक्तियों 
का प्रतिशत 28 26 से 40 30 हो गया । कृषि श्रमिकों के साथ साथ कृपकों एवं 
भ्रन्य थमिकों की सस्या मे इृड्धि हुई है । विभिन्न जनगणना एवं कृषि श्रमिक जाच 
रिपोर्ट में कृषि श्रमिको को सख्या ज्ञात करने की विधि मे बहुत मिन्‍नता होते हुए 
भी स्पष्ट है कि देश में कृषि श्रमिको की सख्या में तिरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 
96] से 97। के काल मे कृषि श्रमिको की सख्या मे वृद्धि 4 प्रतिशत प्रति वर्ष 
खक्रवृद्धि दर से हुई है जबकि इस काल मे ग्रामीण जनसख्या मे वृद्धि दर 2 प्रतिशत 
ही थी । कृषि श्रमिको में इस असाधारण वृद्धि के प्रमुत कारण जनसस्या वृद्धि 
क्रपि भूमि क्षेत्र विस्तार की कम सम्भावना का होना, बटाई पर कायरत कृपका को 
घिचाई एवं अन्य सुविधाओं के बइने से भूमि से वेदबल करता एवं स्वत कृषि 
करने की भावना मे बुद्धि श्रादि करण प्रमुख हैं। 

सारणी 46 विभिन्न 'राज्यो मे कृषि श्रमिको का कृषि व्यवसाय में कार्यरत 
कुल व्यक्तियों मे प्रतिशत प्रदर्शित करती है । 


सारणी 46 
राज्यबार कृषि ध्रसिकों का कृषि व्यवसाय मे कार्यरत व्यक्तियों का 
प्रतिशत, 4984 





कुल जनसर्या मे कुल कार्यरत कृषि व्यवसाय में 
राज्य/केन्द्र शासित का्मेरत व्यक्तियों व्यक्तियों मे कार्यरत कुल्न 








प्रदेश का वर्ष 98! मे कृषि श्रमिकों ब्यक्तियों में कृषि 
प्रतिशत का प्रतिशत श्रमिकी का प्रतिशत 
॥ 2. 3 4 
4 आम्प्न प्रदेश बट 36 79 5 48 
2 असम 284 8 न 
3 बिहार 297 35 50 बंद व4 
4 गुजरात 322 22 66 36 22 
5 हरियाणा-- श8 4 36व73 .. 262 . 


6 हिमाचल प्रदेश उब4ब 272 3 84 


]22/भारतोय कृषि का पर्थतन्तर 














| 2 3 4 
7 जम्मु एवं कश्मीर 304 349 583 
$ कर्नाटक 368 26 78 38 88 
9 केरल 267 28 23 55 69 
0 भध्य प्रदेश 384 24 24 3708 
] महाराष्ट्र 387 26 63 4 68 
32 मणीपुर 403 499 736 
3 मेघालय 433 998 3 78 
4 वागालैप्ड 475 08] 3 ] 
5 उड़ीसा 325 27 76 36 08 
6 पजाब 294 22 7 37 44 
7 राजस्थान 305 738 26 5 
8 सिक्किस 465 33 007 
49 तमिलनाडू 393 34 73 49 95 
20 त्रिपुरा 297 24 00 3570 
2] उत्तरप्रदेश 292 5 98 27 34 
22 पश्चिम बगाल 283 25 23 43 29 
23 श्रण्डमात एवं निकोबार 
द्वीप समूह 33-93 3 73 6 67 
24 श्ररुणाचल प्रदेश 49 5 249 3 46 
25 चण्डीगढ़ 347 055 33 33 
26 दादरा एव नागर हवेली 404 ]0 85 46 2 
27 देहली 39 08] 3437 
28 गोभा, दमन एवं द्वीप 305 974 33 68 
29 लक्ष्यदीप 200 च्ज+ जा 
30 मिजोरम बाप 2 49 33 
3] पाण्डिचेरी 286 3] 47 श7 46 
भारत 32 $: 24 9 36 27 

इ80०7:६८.. (0 जय .००ण ४ल्छा 8005, 985 
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भारतीय कृषि मे उत्पादन के कारकी/ 723 


कृषि अमिको का राष्ट्रीव कृषि ग्राप मे योगदान 


सारणी 47 कृषि श्रमिकों की कुल श्राय प्रति श्रमिक धापिक श्राय एंद 
कृषि श्रमिको का राष्ट्रीम कृषि आय मे योगदान प्रदर्शित करती है-- 


सारणी 47 
कृषि भ्रमिको का राष्ट्रीय आय में योगदान 








विवरण ]956--57 96]-62 97-72 987 
छुपि थ्रमिको की प्रति व्यक्ति 200 274 552 895 
झौसत बापिक गाय (6०) (00) (37) (276). (948) 
कृषि श्रमिकों की कुल प्रप्य 568 862... 267] 706 
(करोड २० ) (00) (52) (460) (2067) 
राष्ट्रीय कृषि झ्ाय"प्रचलित 5870 6776 46850 40342 
कीमत स्तर पर करोड रु०) (000). (45) (287)... (687) 
कृषि श्रमिको की आय का राष्ट्रीय... 20 [4 5 29 
कृषि भ्राय मे प्रतिशत (00) (40) (50).. (290) 





कोष्ठक में दिये गये झँकडे सूचकाक हैं । 

च्रोत. 00 शक्रा08, 5096 ण॑ #8०ए(ए०।ं [907 मा 074 
#छप्रएणे।ण डी ९:70090.-605 ए#ढ९७७,  ४००0०0080 - 8980 ९०॥७०३६ 
फ्रल्द्ए, पण अफ्ा (52-53 ), 0०००79०, 24-34, 4983, 
28 54 


कृषि श्रमिकों की वापिक झाय में वर्ष 956-57 से 98 के काल भे 
848 प्रतिशत तथा कुल कृषि श्रमिक ग्राय में 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 
कृषि श्रमिको का राष्ट्रीय कृपि जाय मे अ्शदाव जो वर्ष 956 मे मात्र 0 प्रतिशत 
था, बढकर वर्ष 98! मे 29 प्रतिशत हो गया । इस प्रकार 956-57 से 98 
के काल मे राष्ट्रीय भाय मे कृषि श्रमिको के अशदान मे 90 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 

कृषि अ्मिको का वर्गीकरण--हकषि श्रमिशों का वर्गोकरण निम्न प्रकार से 
किया जाता है--+ 

4 कृषि श्रम जाँच समिति के अनुसार-- 


(प्र) स्थायो झ्मिक--दे श्रमिक जो नियत्त अधधि--एक फछल, मौसम, वर्ष 
या प्रधिक समय के लिए फार्म पर कार्य करने के लिये अ्रनुवन्धित किये जाते हैं, 
स्थायी श्रमिक कहवाते हैं। स्थायी श्रमिक नियत अवधि की समाप्ति के पूर्वे दूसरों 
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के फार्म पर कार्य नही कर सकते हैं और कृथपक भी नियत समय से पूव॑ उन्हें कार्य से 
पृथक्‌ नहीं कर सकते हैं । इन श्रमिकों को मजदूरी का मुगतात क्षेत्र मे प्रचलित दर 
से मासिक प्रधवा वाधपिक आधार पर किया जाता है 


(ब) श्रस्यायो/अआाक्ृस्मिक श्रमिक- वे श्रमिक जिनको फार्म पर श्रावश्यकता 
हीने पर कार्य के लिए रख लिया जाता है भ्रौर श्रावश्यकता नही होने, पर कार्य॑मुक्त 
कर दिया जाता है । इनको रखने की अवधि नियत नही होती है । अस्थायी श्रमिको 
को मजदूरी का भुगतान दैनिक अथवा कार्य की मात्रा के भ्रनुसार किया जाता है। 
इनकी मजदूरी की दर विभिन्‍त मौसमों में भिन्‍न-मिन्‍न होती है । 

वी कांग्रेस भूमि-सुधार समिति के अनुसार-- 

(प्र) खेत मे कार्य करने वाले श्रमिक--वे श्रमिक जो खेत पर हल चलाने, 
बुवाई करने, पौध लगाने, पौधों पर मिट्टी चढाने ब्रादि कार्यों के लिए रखे जाते हैं ! 
उपयु क्त कार्य करने के लिये श्रमिकों को कार्य का झनुमव होना पश्रावश्यक होता है । 

(ब) प्रदक्ष/साधारण श्रसिक--जो श्रमिक फाम पर ऐसे कार्यों के करने के 
लिये रखे जाते हैं जिन्ह करने मे अनुमव की आवश्यकता नही होती है, झदक्ष श्रमिक 
कहलाते हैं ( जैसे--गदढे खोदना, मेड बनाना, खाद फेलाना झ्रादि । इन्हें मजदूरी 
का भुगतान दैनिक अथवा का की मात्रा के अनुसार किया जाता है । 

(स) दक्ष भ्रमिक--इस श्रेणी के अन्तर्गत वे श्रमिक भाते हैं. जो फार्म पर 
उन कार्यों को करने के लिये रखे जाते हैं जिनको करने के लिये भ्रनुमव एवं दक्षता 
की प्रावश्यकता होती है, जैसे--वढई लुहार, ट्रैक्टर चालक, पम्प चालक श्रादि । 
श्रमिकों को कायंकुशलता 

श्रमिकों की कार्यकुशलता से तालये श्रमिकों के श्रम से प्राप्त उत्पादन की 
मात्रा से लगाया जाता है। अर्थात्‌ श्रमिकों की कार्यकृशलता श्रम के उपयोग से 

प्राप्त उत्पाद का अनुपात होती है । वे श्रमिक जो किसी दिये गये समय में अधिक 
उत्पाद की मात्रा उत्पादित करते हैं वे प्न्य श्रमिकों की अपेक्षा भ्रधिक कार्यकुशल 
होते हैं । 

श्रमिकों की कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले कारक : 

अ्रमिको को कार्यकुशलता निम्त कारको पर निर्मर होती है-- 

() व्यवितगत कारक--ये दे कारक हैं जो श्रमिको म निहित द्वोत हैं. तथा 
जिनके कारण उत्पादन को मात्रा प्रमावित होती है । प्रमुख व्यक्तिगत कारक ये हैं-- 

(मर) जातीय तथा पेतृक गुण, 

(व) नैतिक गुण, 

(स) सामान्य बुद्धिमत्ता, 
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(द) शिक्षा का स्तर, 

(ये) रहन सहन का स्तर, 

(२) श्रमिको की कार्य मे रुचि, प्रशिक्षण एवं प्रवीणता । 

(2) कार्य करने को परिस्थितियां--अ्रमिको के काये करन की निम्न 
प्रिस्थितिया भी श्रमिको की कायकुशलता को प्रमावित करती है-- 

(व) कार्य करने का भोसम, 

(व) सामाजिक तथा राजन॑तिक स्थिति, 

(स) सामाजिक प्रयाएँ, 

(६) श्रम-सगठन, 

(य) पदोन्नति की आंशा । 

(3) प्रबन्ध सम्बन्धों कारक---निम्त प्रदत्ध सम्बन्धी कारक भी श्रमिको की 
कार्यकुंशलता को प्रमावित करते हैं-- 

(अ) कायें करने के औौजार, 

(ब) कार्य की अवधि एवं काय्ये करने का समय, 

(स) पारिथ्रमिक को भुगतान राशि एवं शर्ते , 

(द) कार्य करने की स्वतन्त्रता । 
श्रमिकों कौ कार्यकुशलता मे वृद्धि के उपाय 

श्रम्िकां की कार्यकुशलता मे निम्न उपायों धरा वृद्धि को जा सकती है-- 

([) कार्य स़गठन- कार्य संगठन के झन्तसयंत अगले दिन की कार्य-योजना 
तैयार करना, आवश्यक ओऔजारो की व्यवस्थां करना, कार्य समय में श्रमिकों के लिए 
पीने के पानी को व्यवस्था करना प्रमुख हैं । 

(2) श्रमिकों की सुविधाएं --पभावश्यक सुविधाएँ, जैसे--आवास, दैनिक 
आवश्यकता की वस्तुओं को छस्तो देर पर उपलब्ध कराना, मनोरणन को व्यवस्था 
आदि के होने से श्रमिको को कार्यकुशलता मे वृद्धि होती है । 


(3) न्रिक्षण एव प्रशिक्षष--श्रमिकों को कार्यकुशलंदा में निरोक्षण एव 
प्रशिक्षण व्यवस्था द्वारा सुघार किया जा सकता है। प्रशिक्षस से थ्रमिको के कार्य में 
प्रवीणता झ्राती है। निरीक्षण से श्रमिकों के उत्पादन मे वृद्धि होती है । 

कृषि भ्रमिकों की समस्पाए--कषि श्रमिकों की प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं-- 

(॥) बैरोजयारी--क्ृषि श्रमिक्रों की प्रथम समस्या वर्ष मे निरन्तर रोजगार 
उपलब्ध नही दोना है । कप व्यवसाय मे फब को बुवाई, कटाई ग्रादि के समय 


26/भारतीय क्ृपि का प्र्थ॑तन्त्र 


श्रमिको की माँग अधिक होती है तथा वर्ष के अन्य समय मे उनकी माग कम होती 
है । औसतन कृषि श्रमिकों को वर भे 7-8 माह रोजगार श्राप्त होता है और शेष 
4-5 माह कार्य नही मिलने के कारण बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगारी के कारण 
श्रौसत भ्राय कम हो जाती है जिससे उनका रहन-सहन का स्तर गिर जाता है। 


(2) मजदूरी को दर कम होना--कपि श्रमिकों की मजदूरी की दर मी कम, 
होती है । इसका प्रमुख कारण कृषि श्रमिकों की अधिकता, उनमे सगठन का भ्रमाव 
तथा कार्य के लिए दूसरे गाँव मे जाने की इच्छा का न होना है । 

(3) श्रसिको पर ऋण का बोक होना--अधिकाश श्रमिक ऋरण के बोफ से 
दबे हुए है। वेरोजगारी एवं उनमे व्याप्त फिजूल खर्ची की प्रवृत्ति के कारण वे 
आावश्यकताओ की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। मजदूरी की दर कम होने के कारण 
श्रमिक प्राप्त ऋण राशि का भुगतान नही कर पाते हैं ओर ऋण का बोफ पीढी- 
दर-पीढी बढता ही रहता है, जिसके उनके रहन-रहन के स्तर पर विपरीत प्रभाव 
पढ़ता है । 

(4) कार्य करने का समय नियत नहीं होना- कृषि व्यवसाय में अन्य 
व्यवसायों की माति श्रमिकों का कार्य समय एवं अवधि नियत नही होती है ! कृषि 
व्यवसाय में श्रमिकों को सुबह से शाम तक कार्य करना होता है। फसल की कटाई 
के समय तो श्रमिकों को रात्रि में देर तक कार्य करना होता है। इसी प्रकार बिजली 
की कमी होने पर सर्दी के मौसम मे श्रमिको को रात्रि मे सिंचाई का कार्य करवा 
होता है । 

(5) क्वार्य करने की परिस्थितियो का प्रमुकूल न होना--कृषि श्रमिको को 
वर्षा, तेज घूप एवं भयकर सर्दी मे भी फार्म पर खुले में कार्य करना होता है। 
प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने के लिये मी श्रमिको को अतिरिक्त मजदूरी का 
भुगतान नही किया जाता है । 

(6) कार्य के लिए प्रच्छे ओजार उपलब्ध न होना--कृषि श्रमिकों को कार्य 
करने के लिये जो औजार दिये जाते हैं वे भ्रच्छे नही होते हैँ जिससे श्रमिकों को 
थकावट शीघ्रता से ग्राती है तथा कायं कम हो पाता है । 


पि श्रामिकों से बेरोजगारी एवं अद्धं-बेकारो : 
क्रषि श्रमिकों मे ब्याप्त वेरोजयारी एवं भद्ध-वेकारी की समस्या के अ्रध्ययन 
के पूर्व इन शब्दों की व्याख्या करना ग्रावश्यक है, जो इस प्रकार है-- 


बेरोजगारी--वेरोजगारी से तात्पयं व्यक्ति की उस स्थिति से है जहा उसमे 
कार्य करने की क्षमता के विद्यमान होते हुये भी वह कार्य की तलाश में रहता है, 
लेकिन उसे उस काल में कोई कार्य उपलब्ध नहीं द्वोता दे 
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पुर्ण रोजगार--जव किसी व्यक्ति को पूर्णो समय के लिये कायये उपलब्ध होता 
हो ग्रोर उससे प्राप्त श्राय में कोई कार्य के श्रनुरूप हो तो उसे पूर्ण रोजगार की 
स्थिति कहते हैं । 


जब किसी भ्रथ॑व्यवस्था मे काम करने के इच्छुक तथा काम करने के योग्य 
सभी व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी पर काम मिल जाता है तो यह पूर्ण शेजगार 
की स्थिति कहलाती है । प्रो पीगू के मत्तानुसार पूर्णा रोजगार वह अवस्था है जिसमे 
यदि व्यक्ति प्रचलित मजदूरी को दर पर काम करना चाहते है तो सभी स्वस्थ 
व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त हो जाता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति मे एक नौकरी 
छूटने के बाद दूसरी नौकरी मिलने में बहुत कम समय लगता है। पूर्ण रोजगार की 
घारणा घिक्सित अभंव्यवस्था पर ही लागू होती है । भारत जँसे विकासोन्मुख देशो 
पर यह लागू नही होती है । 

प्रद्धं-बेकारो--भरद्धं-बे कारी से तात्पयें उस स्थिति से है जिसमे काये उपलब्ध 
होता है, लेकिन उपलब्ध कार्य श्रमिको को कम्र समय या कम दक्षता तक ही कार्यरत 
रख पाता है। श्रमिक कार्यरत होते हुए मी और अधिक कार्य करने की तलाश से 
रहता है। भ्रद्धंबेकारी की स्थित उपरोक्त दोनो अवस्थाश्रो के मध्य होती है । 


कृषि श्रमिकों में व्याप्त वेरोजगारी एवं भ्रद्ध-बेकारी दो प्रकार की 
होवी है-- 


(प्र) प्रच्छचन्तन या छिपी हुई बेरोजगारी (05805९0 ए/08-९घ90५- 
ग्राट/)--अ्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्ययं श्रमिको की उस स्थिति से है जिसमे माम- 
भांत्र का रोजगार उपलब्ध होता है, लेकिन उपलब्ध रोजग्रार उत्पादकता की वृद्धि 
में सहायक नहीं होता है। इस अवस्था में फार्म पर किसी भी कार्य को पूरा करने 
के लिए प्रावश्यकता से अधिक सख्या में श्रमिक कार्यरत होते है। कार्यरत श्रम्िको 
को सडया में कमी करने पर कार्य के पूरा करने अथवा उससे प्राप्त उत्पादन की 
मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं घ्राता है। कृषि मे यह स्थिति बहुत व्यापक है क्योकि 
प्रत्येक फामें पर उपलब्ध धमिको की सख्या भूमि के अनुपात मे अधिक होती है। 
श्रमिकों को अन्‍य कार्ये उपलब्ध नहीं होने के कारण सभी श्रमिक फरार्मे पर कार्ये 
करते हैं। उपलब्ध श्रमिको में से कुछ कार्यरत होते हैं तो कुछ उस समय कार्य नहीं 
करते हूँ । दूसरे समय में वे थमिक कार्य करते हैं और पहले वाले कार्यरत श्रमिक 
प्राराम करते हैं । प्रो० रेग्नार नकसे (१७४77 )१०:४५८) के शब्दो मे इन श्रमिकों 
की सी मान्त उत्पादकता शुन्य होती है । 

(व) सरचनात्मक बेरो गगारो (500लपएबा ए०टाधथ एफ8७-थ्यए॑०४- 
ए्य४0)--सरचनात्मक बेरोजगारी से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमे फार्म पर 
तकनीको परिवर्तंव करने से श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। फार्म पर सिंचाई के लिए 


28/भारतीय कृषि का अ्र्थ॑तस्त्र 


विद्युत पम्प लगाने, जुताई के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करने, फसल की कटाई के 
लिए रीपर एवं भ्रेसर का उपयोग करने से पहले की स्थिति (जिसमे सारा कार्य 
मानव शक्ति से होता था) को अपेक्षा बहुत से क्षमिक अब बेरोजगार हो जात है, 
जिन्हे हटाया जा सकता है | इषि के क्षेत्र मे वर्तेदान मे तरचनात्मक बेरोजगारी 
अन्य क्षेत्रो मी अपक्षा अधिक है क्योकि इसमे दंकनीको ज्ञान के उपयोग का स्तर 
बहुव पछ्डा हुआ है । 

कृषि ध्रमिको मे व्याप्त बेरोजगारी एवं अद्धं-देकारी का आकलव : 

श्रमिकों में व्याप्त वेरोजयारी का आकलन निम्न पहलुझो के समझने में 
सहायक होता है? . 

() बेरोजगारी के आँकडो से पता चलता है कि देश मे प्रति वर्ष कितनी 
मात्रा मे मानव-शक्िति का हास हो रहा है । 

(2) बेरोजगारी के आकडों से स्पष्ट होता है कि कितने प्रतिशत ध्यक्तियों 
को कार्य के द्वारा आय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नही हो रहा है । 

(3) ध्याप्त बेरोजगारी के आधार पर समाज मे विद्यमान प्राथिक प्रधमानता 
का विश्लेषण किया जा सकता है--+ 

श्रमिको मे बेरोजगारी एवं अर्डध-वेकारी के श्राकलन के लिए चार प्रकार के 
माप दण्ड प्रयोग में लिये जा सकते हैं-- 

(7) समय के अनुंसार--धमिको को विभिन्न समय के लिए उपलब्ध श्रम 
की मात्रा के अनुमार रोजगार प्राप्त, वेरोजगार एवं अद्धं-वेकारी की श्रेणी में 
वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 96! की जनण खुला के भ्रमुसार 42 घप्टे प्रति सप्ताह 
से भ्रधिक काम पाते वाले श्रमिकों को रोजगार प्राप्त श्रमिको की श्रेणी में ओर 
42 घण्टे प्रति सप्ताह से कम काम पाते वाले श्रमिकों को वेरोजगारी को श्रेणी मे 
विमभकत किया गया है। देश में श्रमिकों के रोजगार एवं वेरोजगार के आकलन में 
समय-आधार का सर्वाधिक उपयोग किय्य गया है | विभिन्न समितियों, जनगणना, 
झायोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के विभिन्न दोरो में एव व्यक्तियत अ्नुसन्धान- 
कर्त्ताओो द्वारा मी इसी आधार को उपयोग म॑ लिया गया है । 

(2) आय के भ्रतुसार--श्रमिको को वर्ष मे प्राप्त क्‍ग्राय के स्तर को प्राघार 
मानकर भी बेरोजगारी का आकलन किया जाता है । प्रौ० दाडेकर एवं रथ द्वारा 
“मारत में गरीबी” के अध्ययन मे इसी झ्राघार पर बेरोजगारी झआक लित की गई है । 
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भारतोय कृषि में उत्पादन के के 


(3) कार्य करने. की इच्छा--श्रमिको को कार्य उपलब्ध होने के बाद भी 
उन्हीं शर्तों पर क्या वे अधिक अ्रुस की तलाश मे हैं या नही ? यह आधार भी कृभी- 
कमी प्रयुक्त किया जाता है । 


(4) उत्वादइता--श्रमिक उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होते हैं भ्रथवा 
नही ? यह आाप्तार भी प्रयोग मे लिया जा सकता है । 


देश में श्रमिकों मे व्याप्त बेरोजगारी तथा प्रद्धन्रेकारो की स्थिति के 
झाकलव के लिए वर्ष 4950 से ही प्रयास किये जा रहे हैं । विभितर समितियों, 
जनगणना झायोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एवं श्राष्यापको द्वारा किये गये अध्ययनों 
के परिणामों में बहुत प्रसमानता है, क्योकि इनके झ्राकलन में विभिन्न पैमानों का 
प्रभोग किया गया है तथा शब्दों की परिमापा मे भी विपम्ता रही है । प्रथप कृषि- 
श्रम जाँच समिति, 4950-5] के अनुसपर देश में पुरुष कृषि श्रमिकों को वर्ष मे 
28 दिन एवं स्‍त्री कृषि श्रमिकों को !84 दित मजदूरी पर कारें उपलब्ध हुआ 
था । दितीय कृषि-भ्रम जाँच समिति, !7256-57 के झनुतार मजदूरी पर उपलब्ध 
श्रमिक दिवसों की सडया वर्ष में पुरुष एवं स्त्री कृपि श्रमिक्रो के लिये कमश 222 
एबं 4] थी और शेप समय वे बेरोजगार थे । 


राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के विभिन्न दोरो में बेरोजगारी की जाँच के प्राप्त 
परिणाम निम्न हैं--- 


राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 


3 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के ग्यारहवें 
एवं वारहवें दौर (956-57) 


परिखाम 


मारत में श्राभक वर्ष मे ग्रौसतस 
742 दिन बेरोजगार रहते हैं । 
यह वेरोजगारी सबसे कमर प्रसम 
एवं पजाव राज्य मे 93 दिन 
एवं सबसे अधिक केरल राज्य में 
84 दिन थी । 


भारत में कृषि श्षमिक को वर्षे 
में 273 दिन पुरुषों, 83 दिन 
स्तियो एवं 280 दिन बच्चो का 
रोजगार उपलब्ध होता है । इस 
प्रकार वे क्रमश 93, 82 दिन 
एवं 85 दिन बेरोजगार रहते हैं । 
राष्ट्रीय प्रतिदर्श , सर्वेक्षण के विभिन्न दौरो में देश मे धमिकों मे ब्याप्त 
बेरोजगारी का प्रतिशत निम्नलिखित है-- 


2. राष्ट्रीय प्रतिदरशे सर्वेक्षण के उन्नीसवें 
दोर (964-65) 


30/मारतीय कृषि का अधथंतन्त्र 


नवें दौर 

दसवें दौर 

ग्यारहवें एव बारहवें दौर 
चौदहवें दौर 

पन्द्रहवें दौर 

सोलह॒वे दौर 

सब्रहवें दौर 

उन्नीसवें दौर 

इक्कीसवे दौर 


(9 54-55) के अनुसार 0 68 प्रतिशत 
(955-56) के अनुसार 2.7 प्रतिशत 
(956-57) के अनुसार 2 7 प्रतिशत 
(7958-59) के झनुसार 59 प्रतिशत 
(959--60) के झनुसार 4 63 प्रतिशत 
(960-6) के अनुसार 4 85 प्रतिशत 
(96-62) के अनुसार 5 2 प्रतिशत 
(4964-65) के अनुमार 3.80 प्रतिशत' 
(966--67) के अनुसार 2 66 प्रतिशत 


4. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के पच्चीसवें.. (प्र) लघु-कृपको मे बेरोजगारी का 


दोर (970-7) के अनुसार 


प्रतिशत पुरुषों मे सबसे कम 
पजाब राज्य में (07 प्रति* 
शत) एवं सबसे प्रधिक 
तमिलनाडु राज्य में (9.5 
प्रतिशत) पाया गया है । 


(ब) भूमिहीन श्रमिकों में बेरोज- 
गारी सबसे अधिक तमिलनाईु 
में 4.7 प्रतिशत एवं सबसे 
कम उडीसा में ,! प्रतिशत 
पाई गई। 


(स) समृद्ध राज्यो--तमिलनाडु 
गुजरात, महाराष्ट्र एवं 
हरियाणा में बेरोजगारी 
पिछडे राज्यो--उडीसा भ्रसम 
एवं राजस्थान की अपेक्षा 
अधिक पाई गई । 


श्रीमती शकुन्तला मेहरा?१ ने व 966 में देश मे कुल उपलब्ध श्रम का 
]7. प्रतिशत श्रम अधिाशेष पाया । यह अधिशिेय श्रम असम राज्य में 397 


49, 508807943]2. 09, 5703 [300७० 48 8087 #हाएणॉएरट, 7वींआ 
&8697०णाए हि८४९७, 8970, 4966. 


मारतीय कृषि में उत्पादत के कारक/3] 


प्रतिशत, बिहार में 36 6 प्रतिशत, राजस्थान में 357 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश मे 
28 8 प्रतिशत था । डॉ राजकृष्णा द्वारा !97] के लिए ब्राकलित बेरोजगारी के 
आँकड़े सारणी 48 में दिए गए हैं। डॉ राजक्ृष्णा के भ्रनुसार देश में 9 25 
मिलियन व्यक्ति पूरांतया बेरोजगार एवं 27 45 मिलियन व्यक्ति प्रूर्णतया बेरोजगार 
तथा बहुत कम्र राजगार पाने वाले श्रमिक है। यह कुल राष्ट्रीय श्रम-शक्ति का 9 
प्रतिशत है । ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कुल श्रम-शक्ति का 9.7 प्रतिशत एव 
शहरी क्षेत्रों मे 5.8 प्रतिशत है । 


सारणी 48 
भारत मे वर्ष 497] में श्राकलित बेरोजगारी 
(सल्या मिलियन में) 
बेशेजगार एव कम वेरोजगार एवं बहुद 
बेखेजगार रोजगार वाले व्यक्ति कम रोजगार पाने वाले 


क्षेत्र व्यक्ति जो गतिरिक्त कार्य व्यक्ति जी ग्रविरिक्त 
करने के लिए उपलब्ध काये करने के लिए 





हैं। उपलब्ध हैं । 

ग्रामीण क्षेत्रो मे 

पुरुष 366 44 662 9,928 

घ्त्री 4 644 ] 558 9.454 

कुल 8.260 26 220 49 382 
शहरी क्षेत्रो मे 

पुरुष 0758 ज-+ मम 

स्त्री 0,233 च्+ न 

कुल 0.92॥ 3.073 2.872 
कुल 

पुरुष 4 374 जप न 

स्त्री 4 877 च+ गन 

कुल 925 29 293 2] 453 





ज्गेत . ॥१9॥६9979, एाश्यए]0, प्रथा ॥7. वाएब,. 8९०मठक्वाट बफत 
एकाःणप्ग जव्व्याए, रण या, क्र० 9, काणणंं 3, #973 
9? 9 475-484 


32/ भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र 


राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के चौदहवें से सतहवें दौर के श्रौसत मान के 
आधार पर वर्ष 96] में 5 90 करोड श्रमिका मे से 2 2! कराड श्रमिकों वेरो- 
जगारा एब प्रद्ध-बकारों (076 करोड पूर्णतया वेरोजगार एव 45 करोड भ्रद्धं 
बेकार) के श्रेणी में थ । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के सनहवें, उन्नीसवें एवं इक्की सर्वे 
दौर के औसत मान के श्रात्वार पर व्य 97] में 9 87 करोड़ श्रमिकों में से 
0 83 करोड श्रमिक पूर्णतया वेराजगार एवं 79 करोड श्रद्धा-बकारों (2.62 
करोड बुल) की श्रेणी में थे। ग्रत स्पष्ट है कि उपराक्त दशको मे बराजगारों की 
सस्या 2 2] करोड से बढकर 2 62 करोड हा गई । साथ ही यह भी स्पष्ट है कि 
देश में प्रद्ध-वेबारी को समस्या वेरोंजगारी की समस्या से ज्यादा गम्मीर है । 

स्वतन्त्र मारत की प्रथम जनगणना (95।) भे ब्रेराजगारों के ग्रॉक्डे तीन 
राज्या से ही प्राप्त किए गये थे । ब्ष 96] की जनगखना के झ्राधार पर मारत 
में कुत श्रम मं वेरोजग(री का प्रतिशत 038 थाः। बर्ष 97] की जनगणना में 
श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी का आकलन नहीं क्या गया था । 

प्रो दाँतवाला7? न बताया है कि बरोजगारी के पूर्णतया सही श्राकडे 
उपलब्ध नहीं हैं । श्रत श्रमिका की सस्या मे दृद्धि ही बढती हुई वरोजगारी की 
सूचक मानी जानी चाहिए | दश के ग्रामीण क्षेत्रा म श्रमिवा की सख्या वर्ष 496] 

38 मिलियन तथा वर्ष !97) में 68 मिलियन थी। वर्ष 98] के लिए 
बेरोजगारी का प्राकलन 25 मिलियन व्यक्तिया का लगाया गया है। प्रत बढती 
हुई श्रम भक्ति बरोजगारो म भी बृद्धि करती है । 
कृपि-धमिकों मे ध्याप्त बेरोजगारों घ प्रद्ध-बेकारो 
के लिए मियुकत समित्तियां 

भारत सरकार दारा कृषि श्रमिका मे व्याप्त वेरोजगारी एव अर्दधा-बकारी के 
कआषक्लन एवं इसका कम करन के सुभाव देन के लिये निम्न दो समितियाँ नियुक्त 
वी थी-- 

(प्र) दातवाला समिति--यह समिति भारत सरकार द्वारा अगस्त, 968 
मे प्रो० एम एल दाँतवाला की अध्यक्षता मे यराजगारी # ग्राकलन के लिए नियुक्त 
बी गई थी | समित्ति का प्रभुख कार्य योजना श्रायोग को दश मे वरजगारी-प्राकंलन 
से म्म्धित प्रश्वा पर सलाह प्रदांव करना था। समिति नमप्रैत, 7970 म 
अपनी रिपोर्ट सरवार को प्रस्तुत की । समिति न दश मे श्रम-शक्ति, वरोजगारी 
की स्थित्ति एवं पंचवर्षीय याजना बाल मे उपतब्ध होन दाल अतिरिक्त राजगार के 
झ्राकलन वी विधि को अनुचित बताया है । समिति के सुनावा के प्रनुसार चतुर्थ 
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पच्चर्षीय योजना में बेरोजगारी के ग्राकलन करने की प्रथा समाप्त कर दी गई। 
समिति ने जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वक्षण, रोजगार नियोजन कार्यालय एवं 
प्रत्य सस्थाओ्रो से प्राप्त सूचनाओं के प्राधार पर वेरोजगारी के आऑकडो को एकत्रित 
क्रने के लिये भ्रनेक सुकाव दिये । 


(ब) भगवतों समिति--यह समिति भारत सरकार द्वारा प्रो» वी सो 
मगवती की ग्रध्यक्षता में दिसम्बर 970 मे देश मे बेरोजगारी एवं प्रद्ध-बेकारी के 
विभिन्न पहलुओं के अध्ययन व भ्रावश्यक जआाकलन एवं इतमे सुधार की विधियों को 
प्रस्तावित करने के लिये नियुक्त की गई धी । समिति ने भ्रपनी रिपोर्ट नवम्बर, 
972 में सरकार को प्रस्तुत की । समिति के अनुसार देश में वर्ष 972 में 8 7 
मिलियन व्यक्ति बेरोजगार थे, जिनमे से ।6] मिलियन (कुल श्रम शक्ति का 
0 9 प्रतिशत) व्यक्ति ग्रामीएछ क्षेत्रों मे एव 26 मिलियन व्यक्ति शहरी क्षेत्रो में 
(कुल श्रम-शक्ति का 8] प्रतिशत) थे । समिति के अ्नुस्तार 9 0 मिलियन व्यक्ति 
पूर्ण वेरोजगार एवं 9.7 मिलियन व्यक्ति अल्प रोजगार/अभद्ध बेकारी की श्रेणी में 
थे | भ्रत देश मे द्वेरोजगारी एवं प्रद्धां-बेकारी की समस्या समान मात्रा मे विद्यमान 
है और दोनो को एक ही स्तर पर दूर करने की आवश्यकता है । मगवती समिति ने 
योजना प्रायोग द्वारा चतुर्थ पचवर्षोय योजना के शुरू मे (प्रश्नेल 969) भे श्राकलित 
बेरोजगारी 9 से !0 मिलियन को कम बताये हुये उसका ऊपर की झोर सशोधन 
करने का सुभाव दिया था ।# 


प्रामौण क्षेत्रो मे बेरोजगारो के कारण- ग्रामीण क्षेत्री म॒ पाई जाने बालो 
बेरोजगारी के प्रभुल कारण निम्न हैं-- 

(/) जनसख्या मे तीब्र गति से इद्धि 

(2) ग्रामीण क्षेत्रो मे लघु एवं कुटीर उद्योगों एवं सहायक उद्योगों के विकास 
की दर में कमी का होना । 

(3) कषि उत्पादकत्ता की दर का कम होना । 

(4) कृषि जोती का आकार कम होना एबं उनका विख॒ण्डन रुप में होना, 
तथा 

(5) श्रमिकों मे कार्य के लिये शहूर में जाने के प्रति अरुचि का होना । 

बेरोजगारी समस्या का निधारण--बेरोजगारी की समस्या देश में प्रमिशाप 
है जिसका निवारण भावश्यक है । समय-समय पर वेरोजगारी की समस्या के 
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निवारण के लिए अनेक सुझाव दिये गये हैं एव उनको कार्यान्वित करने का प्रयास 
भी किया गया है | मगवती समिति ने वेरोजगारी की समस्या के स्थायी निराकरण 
के लिये प्रतिवेदन में निम्न सुझाव दिये ये- 


(१) देश मे परिवार नियोजन कार्यक्रम के द्वारा जनसख्या ब्रद्धि पर रोक 
लगाकर बटती हुई-शक्ति में कमी करना । 


(2) उद्योगों मे निम्न उपाय अपनाकर रोजगार बृद्धि की जानी चाहिये-- 

(अ) उद्योगा को उनकी पूर्ण क्षमता तक सचालित किया जाना 
चाहिये । 

(ब) उद्योगों के लिये कच्चे माल की उपलब्धि की व्यवस्था निरतर 
होनी चाहिये । 

(स) उद्योगों का विस्तार सभी क्षेत्रो मे किया जाना चाहिये । 

(द) उद्योगों में स्वचालित एवं बडी मशीनों का उपयोग कम से कम 
किया जाना चाहिये । 


(य) उद्योगो की सहायक इकाइयो का विकास किया जाना चाहिये । 


(र) ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की कायं-प्रणाली में सुधार किया 
जाना चाहिये । 

(ल) पिछड़े क्षेत्रों मे आवश्यक आधारभूत ढांचे की सुविधाप्रों का 
विकास किया जाना चाहिये जिससे इन क्षेत्रों मे अधिक से 
अधिक उद्योग स्थापित हो सके । 


(3) देश मे कृषि कार्यक्रमों, जैसे--सिचाई, भूसरक्षण, भूमि-सुधार, सडक 
निर्माण, नहर, बाघ निर्माण आदि कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । इन 
कार्यों मे श्रमिको को रोजगार भ्रधिक उपलब्ध होता है । इसी प्रकार कम वर्षा वाले 
क्षेत्रों के लिये उपलब्ध पानी का सरक्षण, उत्तम फसल योजना तथा पशु पालन 
कार्यक्रम का विकास किया जाना श्वाहिये । विशिष्न क्षेत्र मे उन फसलों का भ्धिका- 
घिक विकास क्या जाना चाहिये, जिससे अधिक श्रमिको को रोजगार उपलब्ध हो 
सके । 

मारतीय कृषि मे श्रम-अ्वशोषरा ( 7.800ण ४४७5079007) ) की मात्रा 
वतंमान में 50 मानव-दिवस प्रति टैक्टर से कम है, जबकि जापान, चीन एवं 
ताइवान जैसे देशों मे श्रम-प्रवशायर की मात्रा कृषि क्षेत्रो मे 500 मानव-दिवस प्रति 
हैवटर से भी अधिक है ।2१ भारतीय कृषि में बहुफसलीय कार्यत्रम झपनाकर, 
उत्पादन की उन्नत विधियों एव ग्रावश्यक मात्रा में उत्पादन साधनों का उपयोग 
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करके श्रम-अवशोषण को बढाया जा सकता है | इस प्रकार कृपि-क्षेत्र देश में व्याप्त 
बेरोजगारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो मे व्याप्त बेरोजयारी को कम करने मे सहायक 
होगा । 

(4) देश में सडक एवं भवन-निर्मा कार्य को भी प्रोत्साहन दिया जाना 
चाहिये । 

देश मे छठी पचवर्षीय योजना मे रोजगार वृद्धि पर विशेष बल दिया गया 
है। विभिन्न क्षेत्रों से जो रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, उस्तके विश्लेषण से पता 
चलता है कि संबसे भ्रधिक रोजगार के भ्रवसर कृषि, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्रामीण 
एवं लघु उद्योग, निर्माण-कार्य एवं अन्य सेवाग्रो से उत्पन्न होते हैं! सातवी योजना 
के ग्रन्त तक विभिन्न क्षेत्रों से रोजगार उपलब्धि का आकलन 227 ] मिलियन 
मानक व्यक्ति वर्ष का लगाया गया है, इसमे से 4 मिलियन मानक व्यक्ति वर्ष 
(46 2 प्रतिशत) कृपि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होने का आकलन है । 
कृषि भ्रमिकों की मजदूरी दर 


कि श्रमिको मे व्याप्त बेरोजगारी के बाद दुसरी प्रमुख समस्या इनको 
मजदूरी की दर का कम होना है । विभिन्न कृपि-जाँच समितियों के प्रतिवेदनों से 
यह स्पष्ट है कि कृषि-भमिको को मजदूरी की दर प्न्य क्षेत्र के[मजदूरो की अपेक्षा 
बहुत कम है | भारत में विभिन्न कृपि-श्रम जाँच समितियों के प्रतिवेदन के अनुसार 
क्वैपि-शमिको (पुरुष, स्त्रियो एव बच्चो) को प्राप्त औसत मजदूरी सारणी 49 मे 
प्रदर्शित है--- 

सारणी 4.9 
विभिश्न कृषि-भ्रम जाँच समितियों के प्रठुसार 
कृषि-भमिको को प्राप्त मजदूरी की दर 


(रुपये प्रतिदिन) 

प्रथम कृषि- द्वितीय कृषि- ग्रामीण श्रम- टाष्ट्रोय 498] 
श्रम जांच श्रम जाँच आँच समिति प्रतिदर्श 
समिति प्रमिति सर्वेक्षण 
के 23वें 


दोर 
(950-5) (956-57) (964-65) (970-7) 


पुष्ष. .09 996 8.43 
स्त्री. 068 059 995 3.03 694 
बच्चे... 070 0.53 972 
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विभिन्न राज्यो में कृषि श्रमिको की मजदूरी की दर मे । बहुत भझिन्नता पाई 
जानी है। सभी राज्यो मे कृषि श्रमिको को उद्योगों मे कार्यरत श्रमिक्षों की अपेक्षा 
कम मजदूरी प्राप्त होती है । कृषि श्रमिको को मजदूरी कम प्राप्त होने एवं वर्ष में 
काफी समय तक वेरोजगार रहने के कारण उनका रहन सहन का स्तर गिर जाता है 
और अधिकाश कृषि श्रमिक ऋशग्रस्त हो जाते है । कृषि श्रमिकों को कार्य के अनुसार 
मजदूरी दिलाने, उनमे व्याप्त ऋणग्रस्तता को कम करने तथा उनके रहत-सहन के 
स्तर में सुधार लाने के लिये, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की नीति अ्पनाई 
गई है । 


न्यूनतम मजदूरी से तात्पयं--मजदूरी श्रम का वह मूल्य है जो श्रमिको को 
कार्य करने के बदले मे प्राप्त होता है । मजदूरी 'की दर श्रमिको एवं उनके द्वारा 
किये गये कार्य की विभिन्नता के अनुसार विभिन्न होती है । न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी 
की वह न्यूनतम दर है जो श्रमिको को राजकीय नियमों के अनुसार दी जाती है । 
न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण सरकार उस स्तर पर करती है जिप्मसे-श्रमिको अपने 
परिवार का पालन-पोषण सुगमता से कर सके । उचित मजदूरी समिति ने न्यूनतम 
मजदूरी उसे कहा है जो श्रमिको के जीवन की आधारभूत आवश्यकताश्रों की पूर्ति 
ही नही करती है, बल्कि श्रमिको की कार्यकरुशलता मी बनाये रखती है ।4 अतः 
न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय शिक्षा, चिकित्सा सुविधा एवं श्रन्य सुविधाओों 
को भी ध्यान मे रखना चाहिये । 


कृषि श्रमिकों की मजदूरी नियत करने का कार्य सरकार की नीति का एक 
माग है । इगलेण्ड मे सवंग्रथम वर्ष 924 मे कृषि श्रमिको की मजदूरी एक कामून 
के तहत नियन्त्रित की गईं थी। भारत सरकार ने श्रमिको के लिये न्यूनतम मजदूरी 
नियत करने के लिये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (?(फ्राणा 9/०४०४ ४०६ 
948) पारित किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य श्रमिको की आय मे बृद्धि करके उन्हे 
उचित जीवन-स्तर प्रदान करना था । इस प्रधिनियम॒के भ्रन्तगंत विभिन्न उद्योगो 
में कार्य करने वाले श्रमिको (कृषि श्रमिको सहित) के लिये न्यूनतम मजदूरी की दर 
निश्चित की जाती है तथा रहन-सहन की लागत के सूचकाक मे परिवतंन के प्राधार 
पर न्यूनतम मजदूरी की दर में परिवर्तत किये जाते है। न्यूनतम मजदूरी नियम 
करने का कार्य मारत सरकार का श्रम एव रोजगार मन्त्रालय करता है । न्यूनतम 
मजदूरी अधिनिमय 948 में व 95] एक 954 में सशोधन क्िय गये । 
संशोधित अधिनियमा के प्रनुसार विभिन्न राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के 
श्रमिकों (हपि श्रमिकों सहित) के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का झपिकार 


24 मोहेनलाल शर्मा, न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न, योजना, वर्ष हर, भ्रक 3, मार्च 2, 969 
पृष्ठ 9-20. 
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प्रदान किया गया । न्यूनतम भजदूरी कानून, ।948 के अनुसार यदि किसी श्रमिक 
को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर का गरुगताव किया जाता है 
तो बह अपने नियोजक पर कानूनी कार्यवाही करके क्षतिपृर््ति की राशि प्राप्त कर 
सकता है ॥ 
आरतीय श्रम सम्मेलन के पन्द्रहवें अधिवेशन में आवश्यकतानुसार भणदूरी 
को न्यूनतम मजदूरी के रूप में स्वीकार किया गया हे। वर्तमान में सभी राज्यों में 
न्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम पारित हो चुके है और उनके ग्नुस्तार कृषि श्रमिको 
को न्यूनतम मजदूरी नियत को गई है। जम्मू-कश्मी र, तागालैण्ड, सिविकम, मिजोरम, 
लक्षद्वीप एवं अरूणाचल-प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी नियत नही की गई । मस्यूनतम 
मजदूरी मे वर्ष 975 के वाद अनेक सशोधन किये गये एवं सरकार द्वारा उन्हे 
लागू करने के प्रयास पर मी विश्वेष रूप से बल दिया गया। केत्रीय सरकार भी 
प्रदर्शन फार्म, झनुसन्धान फार्म एवं सैनिक फार्म के लिए न्यूनतम मजदूरी नियत 
करती है । 
प्रत्येक राज्य मे न्यूनतम मजदूरी की दर मे क्षेत्र मे उपलब्ध सिंचाई एवं 
अन्य सुविधाश्रो के अनुसार बहुत मिन्नतां पाई जाती है। पंजाब राज्य मे कृषि 
श्रमिकों के लिये निर्धारित स्युनतम मजदूरी की दर अन्य राज्यों की भ्रपेक्षा 
भ्रषिक है । 
कृषि के क्षेत्र मे न्यूनतम मजदूरी भ्रधिनियम को पूर्णाह्प से लागू करने मे 
अनेक कठिवाइयो का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इस ज्षेत्र में सफलता 
नही पक प्रा रही है। #षि क्षेत्र मे स्यूवतम मजदूरी लागू करने मे प्रमुख बाधाएँ 
भेश्न हैं-- 


(]) कृषि क्षेत्र की उत्पादकता एवं श्रमिकों की उत्पादकता का स्तर कम 
होना, जिससे वियोजक निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देने मे असमर्थ होते हैं । 

(2) कृषि क्षेत्र मे उपलब्ध रोजगार की स्थिति मे मिनता का होना । 

(3) क्ृपि-क्षेत्र मे श्रमिको को रोजगार उद्योगों की भाँति एक स्थान पर 
उपलब्ध न होकर अलग-अलग स्थानो पर प्राप्त होता । 

भ (4) कृपि मे प्रकृति के प्रकोपो के कारण उत्पादन प्राप्ति की निश्चिततवा का 

ने होना ४ 

(5) कृषि-क्षेत्र मे कायेरत कृषकों एवं श्रमिको मे शिक्षा का श्रमाव होना । 

(6) ऋषि धमिको मे सगठन का ग्रमाव होना । 

(7) कृपि-क्षेत्र मे मजदूरी का मुगतान नकद एवं खाद्यान्न, भोजन ग्रादि के 
रूप मे करने की प्रथा का प्रचलित होता । 

(8) कषि-क्षेत्र मे कमिको एवं नियोजक कृपको द्वाय फार्म पर सम्मिलित 


रूप से एक साथ कार्य करता, जिससे उनसे एक-दूसरे के प्रति विश्वास की मावता 
जाशृत हो जाती है । 
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(9) कृषि श्ननिकों एवं इपको को न्यूनतम मजदूरी कानून के बारे मे ज्ञान 
नही होता । 

(0) कृषि व्यवसाय में कृपकों दारा श्रमिकों के रूप में अपनी जाति, 
रिस्तेदारों आदि को कार्य पर लगाया जाता है, जिन्हे श्रमिक न बताकर घर के 

खदस्प ही बताया जाता है । 

(॥) सरकार भो कानून के पालन मे पूर्ण इच्छा नहीं रखतो है । 

(2) कृषि-अ्मिकों को नियत ब्यूनतम मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध नहीं 
होना, जैसाकि पिछले पृष्ठो में स्पष्ट किया गया है कि कृषि-क्षेत्र में वेरोजगारी 
बहुत व्याप्त है । जव निर्वारित न्यूनतम मजदूरी पर श्रमिको को कार्य उपलब्ध नही 
होता है तो वे नियत न्यूनतम मजदूरी से कम पर काय करने को तंयार हो जाते हैं 
ओर कानून के परिप्रालन को मात्र खानापूर्ति के लिए पूरी मजदूरी की प्राप्ति पर 
अपन हस्ताक्षर कर देते है । रोजबार उपलब्धि के समय की गरारन्टी के बिना न्यूनतम 
मजदूरी ग्रधिनियम से श्रमिकों को विद्येप लाम नहीं हो सकता है। अतः देश मे पिछले 
चार दछक्षो से न्यूनतम मजदूरी स्धिनियन के होते हुए मी कृषि श्रमिको को इससे 
बाधित लाम प्राप्त नही हुए हैं। इस कानून से केवल बायाव वाले क्षेत्रों के इृषि 
श्रमिकों को विद्येष लान प्राप्त हुए हैं । 

कृषि श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं उतको झ्राथिक स्थिति 
में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्ये गये प्रयास 

कृषि श्रमिको को समस्याओं पर कृषि दायल कमीश्नन व कांग्रेस भूमि-सुबार 
समिति म लिखा है कि सनाज के इस वर्ग की समस्याझो को हल करने में झब तक 
विश्येप ध्यान नही दिया थया है| स्वतन्त्र नारत में इनकी प्लोर विश्येय ध्यान दिया 
गया और ग्रनेक् कार्यक्रम सरकार ने चलाएं। झव तक कृषि श्रमिकों की आधिक 
स्थिति म सुबार लात के लिये निम्न कार्यक्रम अपनाये गये है-- 

(।) नूमि-सुघार कार्यक्रम--देय म शूमि-सुघार कार्यक्रम को साथ किये जाने 
के फलस्वरूप ग्रातामी इपको को भूमि पर स्थायी झ्षिकार प्राप्त हो गये हैं । भूमि- 

सुधार कार्यक्मो के फ़्लस्वरूप उन कृपको की स्थिठि मे जो कृषि श्रकिको से मिन्न 
नहीं ये, बहुत सुघार हुला है । 

(2) देश म प्रचलित वेयार-प्रवा एवं हृथि दास-प्रथा को समाप्त कर दिया 
शभया है । जमीदार एवं जागीरदार श्रमिकों से वेगार (0०८० ]80०0) लिया 
करते थे तथा कार्य के लिये किसी प्रकार को मजदूरी का मुगतान नही क्या जाता 
भा। यह प्रवा प्रव कछानूतन समाप्त कर दी गई हू 

(3) हृषि श्रमको के लिये स्युनवम मजदूरी प्रधिनियम के तहत न्यूनतम 
मजदूरी नियत छर दी गई है । अ्रत नियोजड्चो द्वारा निर्वारित न्यूनतम मजदूरी छे 
हूप क्वा मुगवान करता झलूनत झपराघ मात्रा जाता है । 
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(4) देश के विभिन्न राज्यों से व्याप्त बन्चक मजदूर प्रथा (ऐ0०6ढ&छं 
]4890ण 5५५०॥) भी सरकार द्वारा वर्ष 975 मे बन्धक मजदूर उन्मूलन अधि- 
नियम पारित करके समाप्त कर दी गई है । इस प्रथा के अध्तर्गत भू स्वामी मजदूरों 
को पुराने कर्जे के भुगतान अथवा कुछ ऋण! राशि देकर लम्बी अवधि के लिये बधक 
बना लेते थे । इस कामून के तहत बन्धचक मजदूर प्रथा को कानुनन भ्रपराघ घोषित 
कर दिया गया है । 

(5) कृषि श्रमिको के कार्य के घण्टे नियत करने कार्य उपलब्धि की गारन्टी 
देने एवं उनके कल्पाण हेतु भनेत् कार्यंकम जैसे--सप्ताह में एक दिन का सवैतनिक 
अवकाश दिलाने, आामांद प्रमोद के साथन जुढाने, कार्य के समय चोद लगने पर 
क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के लिये मी अनेक राज्यो ने कानून पारित किये 
हैं। कृषि श्रमिकों की साभाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लान के लिये केरल 
राज्य द्वारा पारित 'केरल कृषि-श्रमिक कानून! 974 अनुकरणीय है ।। भ्रन्य राज्यो 
हारा भी केरल राज्य के समान कृपि-श्रमिकों की भलाई के लिये कानूत पारित 
किया जाना चाहिये । 

(6) ग्रामीण क्षेत्रो मे कार्यरत श्रमिको की मलाई के लिये मो सरकार वे 
अनेक कार्यक्रम शुरू किये हैं । इनम से कुछ कार्यक्रम क्षेत्र विशेष के भ्रमिको के लिये 
प्रारम्भ किये गये हैं तथा कुछ कार्यक्रम समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये 
प्रारम्म किये गये है । प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं- 

(!) सूखा सम्भावना वाले क्षेत्रो के जिए कार्मक्रम (079प80 शि/076 
2प०१ श7०87क0706 )--यह्‌ कार्यक्रम वर्ष 970 मे देश के उन 
क्षेत्रो मे प्रारम्भ किया गया है जो वर्षा के नही होने भ्रथवा कम होते 
के कारण सूखा से प्रभावित होते रहते हैं । इस कार्यक्रम मे प्रमुखतया 
भू-स रक्षण एवं भूमि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों पर वल् दिया जाता 
है, जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों मे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो सके । 
चतुर्थ पचवर्षीय योजदा में इस कार्यक्रम का शत-अ्रतिशत व्यय केन्द्र 
सरकार द्वारा वहन किया गया था, लेकिन पाचवी योजना से इस 
कार्यक्रम पर किये जाने वाला व्यय केन्द्र एव राज्य सरकार द्वारा 
50 : 50 के अनुपात मे किया जाता है। सातवी योजना में इस 
क्ायेक्रम प्र 46986 करोड रुपया व्यय क्रिया गया है । व्तंसात मे 
यह कार्यक्रम 3 राज्यों के 94 जिलो में 645 खण्डो मे कार्या- 
न्वित है । 

(पऐ) मरुत्यल विकास कार्यक्रम (08४०: ए6रले०्फमाक्ा। 00- 
8थ006४)--यह्‌ कार्यक्रम उन राज्यो मे प्रासम्म किए गये हैं, जो 
मब्स्थल को श्रेणी मे आते हैं मौर वहाँ पर फसलो का उत्पादन 
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(॥) 


छ्छ 


(छ 


करना सम्मव नही है । यह कार्यकर्म वर्ष 977-78 मे केन्द्र सर- 
कार द्वारा शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता से प्रारम्भ किया गया थां 
और वर्ष 979-80 से इस योजना का व्यय केन्द्र एवं राज्य सरकार 
द्वारा 50 : 50 के अनुपात में किया जाता है | वर्तमान में यह कार्य 
क्रम भुजरात, हरियाणा, हिमाचल-प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा 
राजस्थान राज्य के कुल 2 जिलो मे कार्यान्वित है + 


एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (7(6887९0 २७०४] 70९एथ०07- 
ग्राधा 07०ट/277९)--इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य समाज के 
कमजोर व के व्यक्तियों को लाभान्वित करके प्रामीणा क्षेत्रों का 
एकीकृत विकास करना है| यह कार्यक्रम वर्ष 978-79 मे केन्द्रीय 
सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता से कार्याम्वित था । वर्ष 
979-80 से इस पर होने वाले ध्यय की राशि केन्द्र एवं राज्य 
सरकार द्वारा समान अनुपात मे दहन की जाती है । इस कार्यक्रम 
से मार्च, 99! तक 376 35 लाख परिवार लाभान्वित हो चुके 
हैं । साथ ही लाभान्वित परिवारों को सहकारी एवं वाश्ज्यिक बेकों 
से 9665 करोड रुपये के अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीघंकालीन 
ऋण प्रदान किए जा चुके हैं । 

सीमान्त कृषक एवं कृषि-असिक भमिकरण--यह भ्रभिकरण पर्ष 
97 मे उन क्षेत्रों में प्रारम्म की गई है जहाँ पर सीमान्‍्त कृषक 
(एक हैक्टर से कम भूमि वाले) एवं कृषि-श्रमिकों की बाहुल्‍यता 
होती है । इतका भ्रमुख उद्दश्य सीमान्त कृपको एवं क्षि-अश्रमिको 
को वित्तीय सहायता एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करता है, जिससे 
इस वर्ग का भी आथिक विकास हो सके । विभिन्न कृषि कार्यक्रमों 
को अपनाने के लिए इन्हे एक तिहाई राशि सहायता के रूप मे एव 
दो-तिहाई राशि वारिणज्यिक बैको से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध 
कराया जाता है ॥ 


ग्रामोण रोजगार का ऋश कार्यक्रम ((ा4ओं $णीशा6 लि फेणव 
899/0)7677)--इस कार्यक्रम मे उक्त श्रेणियों में नही आने वाले 
क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए रोजगार उपन्रब्धि हेतु विशेष कार्यक्रम 
प्रारम्भ करने हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम जंसे सडक निर्माण, घिचाई 
के साधन निर्माण, स्कूल मवन का निर्माण श्रादि से क्षेत्र मे स्थायी 
सम्पत्ति के निर्माण के साथ साथ श्रमिकों को निरन्तर कार्य भी 
उपलब्ध होता है । 


भारदीय कृषि मे उत्तादन के कारक[[4 


(से) काम के बदले अनाज योजना (0०0 ि एछाए ए४०४४80०॥00-- 
कृषि में मौसमी बेरोजगारी को इष्टि मे रखते हुए एवं सरकार के 
पास उपलब्ध अनाज के वितरण हेतु काम के बंदले अनाज योजना 
अप्रैल, !977 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के ग्रन्धगेत 
सावंजनिक निर्माण कार्यों के रख-रखाव तथा मए पूंजीगत निर्माण 
कार्यों (सिंचाई का, मिट्टी तथा जल सरक्षण, वनरोपए, सडक तथा 
स्कूल आदि के निर्माण) पर ज्ग्रे मजदूरो को काम के बदले नकद 
भुगतान के साथ-साथ अनाज मी दिया जाता है। काम के बदले 
अ्रनाज थीजना मे श्रप्नेल, 977 से माचे, 980 तक 933 8 
मिलियन दिवस रोजगार उपलब्ध हुआ है तथा 3 749 मिलियन टन 
ग्रनाज श्रमिकों को उपलब्ध कराया गया है । 


(९॥) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगरर कार्यक्रम (]९४(४००४॥ रिणण एफछ०५- 
ग्राथा ॥2०हञथगपा०)--काम के बदले अनाज योजना का अक्टूबर, 
980 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नाम दिया गया है। 
छठी पचवर्षीय येप्जता के काल मे (980 -8] से 984-85) 
इस कार्यंकम के तहत 775 3 मिलियन मातव दिवस का रोजगार 
अ्रमिको को उपलब्ध कराया गया है तथा श्रमिकों को 2397 
मिलियन टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। इस योजना को 
केन्द्र एव राज्य सरकार 50 50 के अनुपात में वित्तीय सहायता 
देते हैं । 

4४॥॥) प्रस्त्योदया कार्यक्रम (57900899 शेी0ट&॥770)--विकास का 
लाभ समाज के निम्नतंस स्तर तक के व्यक्तियों तक पहुँचाने के उद्देश्य 
से समाज मे पिछड़े बर्ये मे सबसे पिछडे व्यक्ति का चुनाव इस कायं- 
क्रम के ग्रन्तगंत किया जाता है और उन्हे भावश्यक वित्तीय सुविधा 
एुब रोजगार उपत्तब्ध कराया जाता है | 

(४0) ग्रामीण भूमिद्दोत श्रम्रिको के लिए रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (पेपर 
एबराए855.. ग्राफ्एगथ्राद्या। 008766.. श0्ट्राशाग6 07 
छा,४07)---यह कार्य क्रम छठी पचवर्षीय योजना मे (अगस्त 983) 
बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से प्रारम्म किया गया था। इस 
कार्यक्रम का प्रमुख उहँ श्य गाँवों के भुमिहीन श्रमिकों को रोजगार 
उपलब्धि के ग्रवसर प्रदान करना है तथा प्रत्येक परिवार के एक 
सदस्य को बपं मे 00 दिवस का रोजगार उपलब्धि की ग्रारण्टी 
प्रदान करना है । साथ ही कार्यक्रम से क्षेत्र मे आधारधारिक सरच- 
चाओं का विकास करना हैं जिससे ग्रामीण श्र्व्यवेस्था का विकास 
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वर्ष 


हो सके । इस कार्यक्रम में उन कार्यों को. सम्मिलित किया जाता है 
जित पर 50 प्रतिशत्र से अधिक व्यय श्रम पर होता है और हेप 50 
प्रतिशत व्यय उस कार्य के लिए आवश्यक सामान जैसे पत्थर, चूना, 
सीमेन्ट आदि के ज्य पर होगा ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 
एव ग्रामीण भूमिहीन श्रमिको के लिए रोजगार गारनल्टी कार्यक्रम ने 
पिछले 4 वर्षों (985-86 से 988-89) में प्रतिवर्ष 635 

मिलियन मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया है, इस दर पर 
रोजगार उपलब्ध होने से सातवी पचवर्षीय योजना मे 2450 

मिलियन सानव दिवस रोजगार उपलब्ध होने का श्राकलन है। 

उपरोक्त दोनो कार्यक्रमो पर पिछले 4 वर्षो(985-86 से 988- 

89) में किया गया व्यय एवं उससे उत्पन्न रोजगार सारणी 4 0 में 

प्रदर्शित है ॥ 


राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 


2985-86 
986-87 
987-88 


सारणी 40 
राष्ट्रीय प्रामीण रोजगार कार्यक्रम एव ग्रामीण मूमिहोन श्रमिकों के लिए रोजगार 
गारन्दी कार्यक्रम की प्रगति 
उपलब्ध वित्तीय व्यय राशि उत्पन्न रोजगार 
सुविधा (करोड रुपये ) (मिलियन मानव 
(करोड रुयये ) दिवस) 
593 08 537 95 3736 47 
य65 3 प7 77 395 39 
888 24 788 3] 370 77 
845 68 90] 84 394 96 


988-89 


श्रामीण भूमिहीन श्रमिको के लिए रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 


3985-96 
4986-87 
987-88 
98 8-8 9 





989 35 453 ॥7 247 558 
649 96 635 97 306 [4 
648 4] 653 53 ३04 व] 
76] 55 669 37 296 56 





..........>त+ीननततहु 


स्रोत * छा एए6 थल्ग एड (992-97 ),_ ९]4ण078 (0ग्राशाइहा0ा, 
(छ0एथएशला: एम 9972, बिल्छ 0थ8. 


भारतीय कृषि मे उत्पादन के कारक/43 


(४) प्राण थुवाओं के लिए स्वत रोजगार प्रशिक्षण (वाध्याणणह़ 
रिप्र् ४०एधा 0 5९ हशएाण्जाधा ० पए१58४ --यह 
कार्यक्रम ग्रामीण युवकों के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने 
हेतु अगस्त, 979 मे शुरू किया गया था। इसका भ्रमुख उद्दे श्य 
युवाप्रो को प्रशिक्षण द्वारा स्वत. रोजगार प्रारम्म करने की प्रेरणा 
दिया जाना है, जिससे वे नौकरी की तलाश में नही भठके तथा गाँवों 
में प्राप्त प्रशिक्षण के झनुसार व्यवसाय प्रारम्म कर सकें। 

(55) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओ एवं बच्चों के विकास के कार्यक्रम 
([0«एथ०क्ाशा ण जण्फथा आए (॥7शा ॥ रिए्व] 87888 
० 0ज८टा२& )--यह्‌ कार्यक्रम सितम्बर, !982 में महिलाओ्रो एव 
बच्चों के विकास के लिए प्रारम्भ किया गया है। इसमे महिलाग्रो 
एवं बच्चो के लिए रोजगार की शर्तों एवं कार्य॑ स्थिति में सुधार 
करना प्रमुखतया सम्मिलित है । 


0सा) रोजगार गारन्दी कार्यक्रम (सए0आथा। 00रशथ्रा।66 श०0- 
हाध्यगा6)-यह कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 97]-72 मे 
प्रारम्म किया था । इस कार्यक्रम के तहत कार्य चाहने वाले श्रमिक 
को जिले के जिलाधीश को रोजगार चाहने हेतु प्रार्थना पश्र देना होता 
है। निर्धारित समयावधि मे जिले का जिलाधीश उसके लिए रोजगार 
की व्यवस्था करता है ग्न्यथा एक निश्चित राशि श्रमिक को प्रतिमाह 
देय होती है । 

(४7) जवाहर रोजगार योजना (847 ११०22श ४०0]॥9)--पग्रामीण 
बेरोजगारी पर सीधा एवं प्रत्यक्ष प्रहार करने के लिए रोजगार 
उपलब्धि की यह नवीन योजना जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी 
वर्ष (989-90) भे प्रारम्भ की गई है । इस योजना के प्रारम्भ की 
घोषणा 28 ग्रप्नेल, 989 को ससद मे की गईं। जवाहर रोजगार 
योजना पर इस वित्तीय वर्ष मे 2600 करोड़ रू व्यय करने का 
प्राववान है । योजना पर झाने वाले कुल व्यय का 80 प्रतिशत केन्द्र 
सरकार एवं 20 प्रतिशत राज्य सरकार वहून करेगी । योजना के 
द्वारा सम्पूर्ण मारत थे 440 करोड निर्घनता रेखा के मीचे के परि- 
वारो के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जावेगा । यह 
योजना देश के समी गाँवों मे कार्यरत है । 


जवाहर रोजगार योजता की विशेषताएं : 
इस रोजगार योजना को प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं-- 
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(4) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन का दायित्व ग्राम पचायतों 
का होगा । इससे आशा की जाती है कि ग्रामीण्य परिवारों को पूर्व 
में सरकार द्वारा चालू की गईं प्रन्य रोजयार योजवाशों की अपेक्षा 
अधिक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा । योजना की कार्यान्विति के 
लिए तीन से चार हजार तक की जनसख्या वाली एक ग्राम पचायत 
को प्रतिवर्ष 80 हजार से एक लाख रुपये तक प्राप्त होगे । यह योजना 
सभी ग्राम पचायतो में लागू को जायेगी, जबकि पूर्व में चालू की गई 
ग्रामीण रोजग्रार योजनाएँ 55 प्रतिशत ग्राम पचायत क्षेत्रों में द्वी 
लागू की जा सकी थी । 


ग्रामीण रोजगार की वर्तमान में चल रही सभी योजनाञ्रों एवं राष्ट्रीय 
कार्यक्रमों का विलय जवाहर योजना में स्वतः ही हो जायेगा । जन- 
जातियी के व्यक्तियो को रोजगार दिलाने वाली योजनाओो को भी 
इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जायेगा । कुल स्वीकृत रोजगार 
ग्रवसरों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत प्रवसर झारक्षित 
रहेंगे । 

इस रोजगार योजना के द्वारा निध॑नता रेखा के नीचे जीवन-यापन 
कर रहे प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को उनके घर के 
निकट कार्यस्थल पर प्रतिवर्ष 50 से 200 दिन तक का रोजगार 
प्राप्त हो सकेगा । 


कार्यक्मों विशिष्ट भौगोलिक सरचना वाले क्षेत्रो, जेंसे-- पर्वतीय, 
मरुस्थलीय तथा द्वीप समूह की झावश्यकताओञो को पूरा करने के लिए 
विशेष ध्यान दिया जावेगा । 


इस योजना के थन्तगंत प्रत्येक ग्रामीय लाभान्वित परिवार यह जान 
सकेंगे कि भ्रन्य व्यक्तियों की वर्ष में कितने दिन रोजयार उपलब्ध 
कराया गया है तथा कितनी राशि उन्हे भुगतान की गई है । रोजगार 
उपलब्ध दिवस एवं मुगतान राशि में विश्ेष असमानता के होने पर 
ग्रामीण श्रपनी ध्रावाज पचायत के सदस्यों के खिलाफ उठा, सकेंगे तथा 
चुनाव के समय अपने मताधिकार से उन्हे सत्ता से पृथक भी कर 
सकेंगे । 

धन राशि का आवटन राज्यों को, उनमे निवास कर रही जनसख्या 
की निर्धनता की सघनता के भ्राधार पर किया जायेगा । राज्यी द्वारा 
प्राप्त घन को जिलो को आवटित किया जायेगा । इसके लिए निग्न 
ठीन मुख्य भाबार टह्वोंग # 
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नही है। अन्य व्यक्तियों का मत है कि कृषि में यन्त्रीकरण के अपनाने से भूमि की 
उत्वादकरा, श्रम की माँग एवं रोजगार में बृद्धि होती है । 


क्रषि बन्‍्त्रीकरण एवं हरित-क्रान्ति का कृषि-श्षम पर दो प्रकार का प्रभाव 
होता है-- 

(7) प्रत्यक्ष प्रभाव--क्ृषि यन्त्रीकरण के कारशा दृपषको को फार्म पर प्रत्यक्ष 
रूप से अनेक कृषि कार्यो, जैसे--द्रैक्टर द्वारा खेत की जुताई, रीपर हारा फसल की 
कटाई, भ्रंसर द्वारा फसल की गहाई, परम्पिग सैट द्वारा फसल की सिंचाई करने में 
प्रति इकाई भूमि पर श्रम की कम आवश्यकता होती है । दूसरी शोर फार्म पर कृषि 
शम्त्रीकरण को अपनाने से फसल गहनत्ता में वृद्धि होती है। कृषि कार्य समय पर 
एवं उचित गहराई तक हो पाने के कारण भ्रति इकाई भूमि से उत्पादन की माना 
अ्रधिक प्राप्त होती है, जिसके लिए भ्रति हैक्टर भूमि पर पहले से अधिक श्रम की 
आवश्यकता होती है । इस प्रकार यल्न्रीकरणु का द्षषि श्रस पर होने बाला प्रभाव 
इन दोनो का योग होता है, जो घनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है । 


कृषि यन्त्रीकरण एवं तकनीकी ज्ञान एव उन्नत वीजो के प्रयोग का सम्मिलित 
प्रभाव कृषि-धम की अवश्यकता पर घनात्मक होता है, बयोकि कम अवधि मे पकने' 
जाली किस्मो को अपनाने से कृपक भूमि के एक इकाई क्षेत्र से वर्ष 3-4 फसलें 
सुगमता से लेकर बह-फसलीय कार्यक्रम अपना लेते हैं। इससे फार्म पर फसल-गहनता 
एव कृषि उत्पादन मे बृद्धि होती है । 

क्रषि यस्क्रीकरण एवं हरित-क्रान्ति का कृषि श्रम पर होने वाले उपग्रुक्त 
प्रमावो को प्रत्यक्ष प्रभावों को श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, क्योकि इस प्रकार 
के प्रभावो का प्रति हैक्टर भूमि के क्षेत्र पर सुगमता से आकलन किया जा सकता है | 


(2) अप्रत्यक्ष प्रभाव--कृषि यस्त्रीकरण एवं उन्नत बीजों को अपनाने से 
कृपि-श्रम पर आने वाले दूसरे प्रकार के प्रमाव अप्रत्यक्ष श्रेणी के होते हैं। कृषि- 
यब्त्रीकरण के उपयोग के लिए कृषि यन्त्रो--ट्रैक्टर, टिलर, रीपर, श्रैसर, पम्प 
आदि प्रधिक सछ्या मे निर्मित करने, विक्रय करने एवं उत्हे कार्यंग्रत रखने के लिए 
अ्मिको की झावश्यकता मे इद्धि होती है। इसी प्रकार फार्म पर उच्चत्त बीजो के 
अधिक मात्रा में क्रयोग करने से सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयों का ग्रधिक 
मात्रा में श्रयोग करमा होता है । श्रत. उत्पादन-साथनी की बढती हुई आवश्यकता 

> की पूर्ति के लिए इनके उत्पादन, विपणन ग्रादि कार्यों के लिए भ्रधिक श्रमिकों की 
आवश्यकता होती है. जिससे श्रम की कुल आवश्यकता मे बृद्धि होती है। इस 
प्रकार अतिरिक्त श्रम की मात्रा मे जो दृद्धि होती है वह अप्रत्यक्ष प्रभाव की छेणी मे 
आती है क्योंकि इसके प्राकलन का कार्य केठिद होता है । 


भारतीय कृषि में उत्पादन के कारक/747 


कृषि यन्त्रीकरण एवं हरित-क्रान्ति के कारण कृषि-भरम की कुल माँग की 
सात मे परिवर्तत के साथ साथ श्रम वी विभिन्त समयो में होने वाली माँग मे भी 
परिवर्तेन होता है, जिसमे श्रम की कम माँग वाले मौसम एवं श्रधिक माँग वाल 
मौसम के रुख मे भी परिवनेन होता है। विभिन्न समय में श्रमिकों की माँग की 
असमानता भी कम हो जाती है । 
कृषि यन्त्रीकरण का कृषि श्रमिकों को माग पर प्रमाव 

कृषि यन्त्रीकरण से कृषि श्रमिको की माँग पर झाने वाले प्रभावों का अध्ययन 
करने के लिए पिछले कुछ वर्षो मे विभिन्न राज्यो मे भ्रनेक अ्रध्ययन किये गये हैं । 
सारणी 4 ] विभिनर राज्यों में किये गए अध्ययनों के अनुसार कृषि यन्त्रीकरण के 
कृषि-थम पर आने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती है। 


सारणी 4 ॥ 
कृषि यम्त्रोकरण का कृषि भ्रम को मांग पर प्रभाव 











(मानवर-दिवस ) 
प्रति एकड श्रम को माँग श्रम की माँग में परिवर्तन 
अध्ययन वैलो से कृषित ट्रैक्टर से कृपित मात्रात्मक प्रतिशत 
क्षेत्र फाम॑ फार्म 
(>> ने. 3 नम >«+«+% +-म मनन ५++- न जज नमक नम नमक नमन समन 
3 पंजाब 47 2+ 38 46 (-) 878 (-)8 59 
2 दिल्‍ली. 3600 24 50 (-0!750... (-)3 83 
3 राजस्थान 82 90 52 40 (-)53050... (-)36 80 


स्रोत (0  $35 0ाष्छनवोी & 8 5 राणा, वष्मए०० ०ण १९एाक्मा28- 

पणा गा फशाय छगए0०एणणाए ॥ एच], वतताबय] जउ0एणावाथं 
णी 8856%ण-एणव) 2००00705, एण डरा, 7२० 4, 
0लशन०्0ढ् 0०००70७०, 972, 9 44--28 

(ऐ . 0७ छ5ता॥, 80070फ्राए5 ०६ [78००९ प्रष्घारभा00, [छत्तक्का 
उण्णावों ० ह8गव्याणबा 8०0707०5, रण >#ऋएणा 
कप0 १, उंधाप्वाए-वधाजा, 973, छछ 96--05 

(गए)... $ 5 #लाब्ा१०, 050०ला छऐे०एणप्रा[0त ब7१ कर्ण हफएा०9- 
फाशां, ितागा. उत्खादो. ० 8शाप्णीएए3] 8०07ण7॥८९$, 
एण जद्णा, ४० ३, 7णए-$०कध्यएट्ा, 973, 99 १0-45 


48/मारतीय क्ृषपि का अर्थतन्त्र 


विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट है कि ट्रैक्टर से कृपित फार्म पर श्रम की माँग 
बैलो से कृषित फाम॑ की अपेक्षा कम होती है। कृषि यब्त्रीकरण से श्रम को माँग 
पजाब में प्रतिशत, दिल्‍ली में 32 प्रतिशत एबं राजस्थान में 37 प्रतिशत कम 
होती है। ट्रैक्टर से कृषित फार्म पर श्रम की माय में भूमि की जुताई (88*4 
प्रतिशत कमी), बुवाई (7 46 प्रतिशत कमी) फ्सल की गहाई (2 0 प्रतिशत 
कमी) एवं परिवहन (43 07 प्रतिशत कमी ). शझ्रादि क़ियांशों भ कमी ग्रावी 
है। अत. स्पष्ट हें कि फाम पर कृषि यन्वीकरण को अपनाने से श्रम की माय 
मे कमी हाती है। लेकिन फाम पर कृषि यन्त्रीकरण के उपयोग के साथ साथ 
बहुफसलीय कार्यक्रम श्रपताया जाय तो श्रम की माग पहले की अपेक्षा बढ जाती 
है । कृषि में थन्‍्त्रीकरणत अ्पनान से निर्मित उद्योगों में श्षम की झ्ावश्यकता में दृद्धि 
होती हैं । यह दृढ्धि अधिक सख्या में मशीनों एवं औजारो के निर्माण की ऋत्वश्यकता 
के कारण उत्पन्त होती है । साथ ही इन औजारों एवं मशीनों की देख॑ रेख एवं 
मरम्मत के लिए वकंशाप की भी आवश्यक्ता होती है । इस प्रकार कृषि में यन्‍्त्री- 
करणा के फलस्वरूप कुल श्रम की माँग मे बद्धि होती है । 
हरित-फ्रान्ति का कृषि अम को भ/ग पर प्रभाव 
राष्ट्रीय कृषि आयोग ने विभिन्न ज्षेत्रो से प्राप्त आऑँकडो के आघार पर अपने 
प्रतिबेदत मे बताया है कि क्षेत्र में अधिक पंदाबार देने वाली किस्मो को लेने से देशी 
किस्मों की भ्रपेक्षा 30 मानव-दिवस प्रति एकड प्रति वर्ष श्रम की अधिक भरावश्यकता 
होती है। इसी प्रकार बहुफसलीय कार्यत्रम को एक एकड भूमि-क्षेत्र पर अपनाने से 26 
मानव-दिवस श्रम वी अधिक आझावश्यकता होती है । सारणी 4.2 विभिन्न अध्ययनों ' 
के प्रनुसार उन्नत बीजो को फार्म पर अपनाने से प्रति एकड श्रम की माँग मे होने 
वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती है । 
उन्नत बीजो को फार्म पर अपनाने से श्रम की माँग में 0 से 40 प्रतिशत 
'बृद्धि विभिन्न जोतो वाले फार्मो पर होती है । सभी जोतौ के फार्मों पर उन्नत बीजो 
को ग्रपनाने से औसतम 20 प्रतिशत कृषि श्रम की ग्रावश्यकता मे वृद्धि होती है । 


भारतोय कृषि में उत्पादन के कारक/49 


सारणी 4.72 


उन्नत बीजो के अपनाने से कृषि क्रम की मॉग पर प्रमाव 
(मानव दिवस मे) 

















अध्ययन प्रति कृषित एकड श्रम की माय श्रम की साँग 
क्षेत्र जप्त का देशी कित्म के उन्नत किस्म के मे प्रतिशत 
आकार बीजों के बीजो के बृद्धि 
फार्म पर फार्म पर 
] 2 3 4 5 
] कोटा लघ जोत 44 20 50 27 (+) 3 73 
(राजस्थान) मध्यम जोत 52 47 5497 (+) 438 
दीघ॑ जोत 39 32 5660 (+) 43 94 
सभी जात 44 3 5330 (+) 2030 
2 अमतुसर लघु जोत 28 03 3300 (+) 6 06 
(पजाब) मध्यम जात 26 05 3]03 (+) 907 
दीघ जोत 26 09 2908 (+-) १008 
3 कानपुर सभी जोत 69 00 85 00 (+) 22 25 
(उत्त रप़देश) 
4 उदयपुर सभी जोत 60 08 8209 (-+) 3603 
(राजस्थान) 





स्रोत []) 8 8 १808४8, ॥79430:६ णी म्राह0 शा2798 ५77९7065$ 65 
फक्याया [00078४5., 8509]09/एशा( 0. रि६४०्रा०८५ 7700 0९7- 
शा 70 #0०48 70577 (०]3579870) एआफएए0॥क60 |/ 8० 
सैछ (887 8००0०705), 7॥९5७5, पग्रर्द्रज्याए ण द0्वएण, 
३974 

(2) 7 &$ एशक्‍्शा8, 5 8 णा। गाव ए., ए छा), ताव्था 
अफे४९०७ा००७, ]शै०्णाबगारशाण्प 309 एड] हजए0एपरध्यान 
8 (3६४९४ 5009 मरा हैपा/537, छाह्याज, ॥एतावा उणछाएवा 
रण 6ाएगाणड! &०णाणाए5, एण #एा, ० 4 
0पन०0ल-06०९:70९7०, 972 

(3) & | छाशा, एऐ रुप ब्रात्व इफत्त रित्रता, वृग्रछ्ग्णा 
वश शैड्ाए्णगाणड] प्र॒ल्योगणणए३ए बात १चला३ज5800 ० 
स्‍.890ण फ्शाफा0ग्राध्या, गाता) उ०्प्यान 6 कैडाएशाधएव] 


50/भारतीय हृषि वा ग्रथ॑तन्य 


ए०णाणा०, ५०. जज़एणा, १० 4, 09० क०-06००९काफल, 
4972, एए 20-24 


(4) $ $ #णाभाए3, 09 था 
क्षि यन्त्ीकरण एवं हरित- क्रान्ति का कृषि श्र पर सम्मिलित प्रभाव 

कृषि बन्‍्त्रीकरण एवं हरित-तान्ति के सम्मिलित रूप से कृषि-श्रम पर होने 
बाले प्रभाव को निश्चित रूप से कहना कठिन है । इसके कृषि-श्रम पर शुद्ध प्रमाव 
घनात्मक एबं ऋणात्मक दोनो पाये गये हैं ॥ पज्ञाव एवं हरियाणा प्रान्तों में किये 
गये अ्रध्ययवी के परिणामों के श्रनुसार वर्ष !968-69 मे उन्नत बीजो को फार्म 
पर श्रपनाने से श्रम की माँग में 6 प्रतिशत हृद्धि तथा फार्स पर पम्पिगं सँट, प्रौसर 
एवं ट्रेक्टर वे उपयोग से श्रम की सागर में 3 प्रतिशत की वी हुई है, लेविन फार्म 
पर उन्नत बीजो एवं यन्त्रीकरण के सम्मिलित उपयोग से श्रम की माँग में 5 5 प्रति* 
शत कमी हुईं है । 


'राजस्थान के उदयपुर एवं चितौडगढ जिलो में वर्ष 97-72 मे किये गये 
अध्ययन के अनुसार यदि कृषक फार्म पर 35 प्रतिशत क्षेत्रफत उन्नत विस्म के 
थीजो के प्रन्तगेंत लेते हैं तो कृपि-थ्रम की मांग मे 36 3 प्रतिशत दृद्धि होती है । 
फार्म पर सिंचाई के लिए पम्पिय सेट लगाते से श्रम की माँग भे 27 6 प्रतिशत कमी 
होती है । फार्म पर उन्नत बीजों एवं पर््पिग सेट को साथ-साथ लेने से कृपि-श्रम की 
माँग में 87 प्रतिशत बृद्धि होती है । चूँकि फार्म पर सिंचाई के लिये पम्प लगाने से 
फसल गहँनता में दृद्धि होना स्वामभाविव है । अत श्रम की माग में 23 3 प्रतिशत की 
वृद्धि होती है । फार्म पर ट्रैक्टर के उपयोग से डर षि-श्रम की माँग में 50 । प्रतिशत 
की कमी होती है, लेकिन ट्रैक्टर के उपयोग के साथ ऋृषित क्षेत्र का 50 श्रतिशत 
क्षेत्रफल उन्नत बीजो के अन्तगत लेने से श्रम की माँग मे होने वाली कमी मात्र 3 4 
प्रतिशत ही रह जाती है । फार्म पर फसल-गहनता मे बृद्धि होने से कृपि-भ्रम वी शुद्ध 
मांग में !27 प्रतिशत की वृद्धि होती है । भ्रद फार्म पर यन्त्रीकरण के अपनाले से 
श्रम की माँग पर विपरीत्त प्रभाव, उन्नत बीजो वे उपयोग वा घनात्मक प्रमाव तथा 
इन दोनो के साथ-साथ उपयोग एवं फ्सल गहनता मे दृद्धि के होने से श्रम की माँग 
पर घनास्मफ प्रमाव ग्राता है । 

देश में सात्र यन्त्रीकरश को बढावा नही देना चाहिए । यस्त्रीकरण के साथ- 
साथ उप्तत बीजो वा उपयोग एवं फ्सल-जहनता में छद्धि वें उपाय भी श्रपनाये जाने 
घाहिए | इनके सम्मिलित उपयोग से श्रम की माँग में इृद्धि होगी भौर देश मे व्याप्त 
बेरोजगारी बम होगी । 
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कृषि श्रमिको का प्रवसन 
(हाकाणा ती #छ7वए/पर० (,89०एा८75) 


कृपि श्रमिको में प्रदसन से तात्पर्य व्याप्त बेरोजगारी घाल मे रोजगार 
प्राप्ति के लिए ग्राम से दूर स्थानों पर कार्य के लिए श्रमिको के जाने से है । देश के 
झधिकाश कृषि मजदूर गरीबी, अशिक्षा, शहरो मे कार्य एव रहन सहन में झामे वाली 
कठिनाई श्रादि कारणों से मजदूरी प्राप्ति के लिए ग्राम से दूर स्थानों पर कार्य के 
लिए जाने को तैयार नहीं होते हैं । गाँवों मे श्रमिक कार्य उपलब्ध नही हो पाने के 
कारण वर्ष मे काफी समय वेकार रहते है । श्रमिकों का शहर में उद्योगो एवं अन्य 
व्यवसायों मे कार्य करने के लिए प्रवसन नही होने के कारण गावों मे अधिक सख्या 
भे श्रमिक पाये जाते हैं । श्रमिको की माय उनकी पूर्ति की अपेक्षा कम होती है 
जिसके कारण भजदूरी की दर भी कम होती है एवं रोजगार भी निरन्तर उपलब्ध 
नही होता है । इस प्रकार श्रमिको में गरीबी बढती जाती है । 

राष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण के 25 वें. दोर (970-7)* में क्रपि श्रमिकों 
के प्रवसन के श्रध्ययन से स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों में श्रमिकों की गाव से टूर 
कार्य करने को इच्छा मे बहुत मिन्नता पाई जाती है। उडीसा राज्य मे सर्वाधिक 
60 प्रतिशत कृषि श्रमिक (पुत्त) एवं 4: प्रतिशत लघु-कृपक पुरुष) कार्य करने के 
लिए दूसरे ग्राम अथवा नजदीक के शहर मे जाने को इच्छुक है। असम, कर्माटक 
एवं महाराष्ट्र मे सबसे कम मात्रा मे लघु कृषकों (१2 से 3 प्रतिशत) एवं कृषि 
श्रमिकी (१6 से 22 प्रतिशत) ने ग्राम से बाहर जाकर कार्य करने की इच्छा प्रकट 
की है । इसी प्रकार स्त्री श्रमिको मे सबसे अधिक राजस्थान राज्य (6 4 प्रतिशत) 
एवं सबसे कम असम, पजाब एब उत्तर श्रदेश राज्य (2 से 4 प्रतिशत) के श्रमिकों 
में बाहर जाकर कार्य करने को इच्छा प्रकट की है ॥ ग्रत स्पष्ट है कि देश के श्रमिकी 
मे कार्य के लिए प्रबसन की माबना कम पाई जाती है । 


पूंजी 

पूँजी मी उत्पादन का एक प्रमुख व सक्रिय साधन है । प्रत्येक व्यवसाथ को 
सुचारू रूप से चलाते के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। पूँजी से तात्पय॑ सम्पत्ति 
के उस मांग से है जो उत्पादन डद्ध के लए उपयोग में लाया जाता है । माशल 
के शब्दो मे “मनुष्य द्वारा उत्पादित वह सम्पत्ति जो घत को अधिक मात्रा भे उत्पन्न 
फरने के लिए प्रयुक्त को जाती है, पूंजी कहलाती है ।” पूँजी के प्रन्तर्गत आने बाली 
समो हस्तुएँ घन होती हैं किन्तु धत एवं पूंजी पर्यायवाची शब्द नहीं हैं क्योकि समस्त 
उपलब्ध घन पूंजी नहीं होता है । 
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कृषि पूँणी से तात्पर्य उस सम्पत्ति में हैं जो कृपक द्वारा सार्म पर उत्पादन 
करने के विए उपयोग म लाई जाटी है। जैसे ट्रैक्टर हल, बीज उर्वरक कीटनाप्ी 
दवाइया सिच ई के साधन फार्म, घर गादि । ये सब साधन क्रपि उत्पादन वे लिए 
आावर्यवा होते है और इनके क्य पर घन खर्च हांता है । क्ृपक की पूंजी मे स्थावर 
सम्पदा (८७ ८६१४/९) जेसे भूमि बडी मशीनें पशु सम्मिलित होते हैं। अ्तेक 
अ्थंशास्त्री भूमि को पूंजी मे सम्मिलिद नहीं करते व्योवि' उन्तका वहुना है कि भूमि 
प्रकृति की देन है । व्यक्तित व्ृषक के लिए भूमि पूंजी होनी है। वह उसे क्रय- 
विकय हारा कम्र या ग्रधिक कर सकता है । 
क्षषि धू जो श्रदिग्रहण के जोत-कृपक्षों के पूंजी अधिग्रहण के खोत निम्नलिखित है - 

(4) वशागत कृषि पूंजी अधिग्रहण का प्रमुख स्रोत पूव॑जों की सम्पर्तति में 
से वशागत कानून के ब्रनुस्ार हिस्सा प्राप्त करना है। भारतीय कृषि मे पूंजी प्राप्त 
करने का यह प्रमुख ज्लोत है | फार्म की भ्रधिकाश पूजी कृपक पूर्वजों से ही प्राप्त 
करते हैं । 

(2) बचमत--पूंजी अधिग्रहण का दूसरा प्रमुख स्रोत फामं पर बी गई बचत 
की राशि होता है। फाम पर बचत की मात्रा उत्पाद के मूत्य, फार्म लागत एवं 
उपभोग खर्च की राशि पर निर्भर करती है। बचत कृषक वी शुद्ध परिसम्पत्ति की 
राशि में ढद्धि करती है। बचत की राशि विभिन्न फ माँ पर विभिन्न मात्रा में होती 
। है प्रत्येक वर्ष मे फाम से प्राप्त बचत को एकत्रित करने से भारी राशि मे एगी 
जमा हो जाती है। बचत के द्वारा फार्म पर आवश्यक राशि से पूँजी एकत्रित करने 
में बहुत समय लगता है । 

(3) पारिवारिक सदस्यों के द्वारा--पूंजी भ्रधिग्रहणा की इस विधि मे कृषक 
फार्म के लिए आवश्यक पूंजी परिवार के सदस्यो से ऋण श्रथवा सहायता के रूप मे 
प्राप्त वश्ते है । 

(4) निगमोकरण--पंजी अधिग्रहरा की इस विधि में कृषक आवश्यक राशि 
में पूँजी उनके द्वारा स्थापित निगम से प्राप्त करते हैं । य निमम विभिन्न ध्यक्तियो से 
पूंजी शेयर ऋण श्रादि के रूप में द्राप्त करके कृषका को आवश्यव मात्रा में ऋछ के 
रूप म॑ प्रश्न करते है । 

(5) भूछि शो पट्टे पर देकर--इस विधि मे कृषक अपनी अशत भूमि दूसरे 
कृषक को पढ्टें पर देकर (९०578 ० [.आ0) उनसे पंजी ऋण पग्रथवा ग्ग्रिम 
लगान के रूप मे प्राप्त करते है। वुछ वर्षों म वचत द्वारा धन एक जित करके कृषक 
भ्रपनी भूमि को वापिस प्राप्त कर नेते हैं । 

(6) क्रप-बन्धन द्वारा--पूंज़ी भ्रभ्ियहणत की इस विधि में कृषक विभिन्न 
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उत्पादन-साधन के विक्रेताओं से क्रम के इकरार (0070॥956 (0774०) करके पूँजी 
प्राप्त करते हैं। क्रय-इकरारो के प्रन्तगंत कृपक उत्पादन साधन जैसे---हल, मशीन, 
द्रैक्टर आदि की कीमत का एक भाग नकद भुगतान करते हैं भौर शेष यशि का 
किश्तों में मुगतान करने का वायदा करते हैं। उत्पादन-साधन कृषक के झ्राधिपत्य में 
रहता है, लेकिन उस पर स्वामित्व विक्रेता व्यापारी का होता है। उत्पादन साधन 
की कौमस का पूर्ण मुगताद होने पर उसबा स्वामित्व व्यापारी द्वारा कृषक के नाम 
स्थानास्तरित कर दिया जाता है। इस प्रकार कृपक भ्रधिक कीमत वाले उत्पादन 
साधनों को क्रय करते हैं जो ग्रन्यथा झावश्यक पूंजी के भ्रमाव मे एक साथ कीमत का 
भुगतान करके कृपक द्वारा क्रय कर पाना सम्मव नही होता है ! 


(7) ऋण प्राप्त करके--पूँजी अधिग्रहण की इस विधि मे कृषक आवश्यक 
पूँजी ऋणदात्री सस्थाओं से ऋण के रूप मे प्राप्त करते हैं भौर प्राप्त ऋण को 
घीरे-धीरे किश्तो में मुगतान करते हूँ । 


(8) फार्म उत्पादों फे बिक्रय-इकरारों द्वारा (898 (0००४४०४)--पूंजी 
अधिग्रहण की इस विधि में कृषक फार्म पर उत्पादित होने वाले विभिन्न उत्तादो की 
कटाई के पूर्व भावी सौदा करके उनको कीमत का एक भाग झग्रिम राशि के रूप में 
प्राप्त करते हैं। फसल की कटाई होने पर माल व्यापारी का दे दिया जाता है भर 
उससे शेप राशि प्राप्त करली जाती है। पूंजी प्राप्त करने की यह विधि फलों के 
बागानों मे अधिक प्रचलित है । 


पूंजी-सचय---कृषको द्वारा फार्म पर सचित पूँजी की राशि, फार्म से प्राप्त 
उत्पाद की कीमत एवं उन पर होने वाली उत्पादव लागत के अतिरिक्त निम्न कारकों 
पर निर्मर करती है-- 

(हर) कृषकों फो पू जो-सचय करने को शक्ति--कृषकों की सचित पूँणी एवं 
उनकी पूंजी-सचय शक्ति मे सीधा सम्बन्ध होता है। कृषकों का घरेलू खर्च भ्रधिक 
होने पर फार्म आय को झधिकता होते हुए भी उनकी पूंजी-सचय करने को शक्ति 
कम होती है । अत' उनके पास सचित-पूँजी की राशि कम होती है ! 


(ब) कृषकों में पू जो-संचय करने को शक्ति--पूँजी-सचय की राशि को 
प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक कृषको मे पूंजी-सचय करने की इच्छा का 
होना है । विभिन्न व्यक्तियों में पूँजीसचय करने की इच्छा मिन्न-मिन् होती है + 
कृषको मे पूंजी-सचय करने की इच्छा को प्रभावित करने वाले श्रमुख कारक 
निम्न हैं-- 

(0) दूरदशिता, 
(४) मितन्ययी स्वभाव, 
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(॥) पारिवारिक स्नेह, 
(४) आधिक् प्रेरणा का होना, 
(२९) सामाजिक सम्मान वी इच्छा । 


(स) पू जौ-सचय करने की सुविधाश्रो को उप्लब्धि--कृपको मे पूँजीसचय 
की राशि को प्रमाचित करने वाला तीसरा कारक पूजी-सचय के लिए उपलब्ध 
सुविधाझ्ो का होता है। क्षेत्र मे पूँंजी-सचय करने के लिय बैक या पोस्ट-ग्राफिस में 
जमा करने की सुविधा होने, ब्याज की दर की अधिकता, शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था 
ग्रादि के होने से पजी-सचथ की राशि अधिक होती है । 

कृषि पूंजी के प्रकार-कृषि पूंजी को तिम्त प्रकार से वर्गोकुत किया 
जाता है-- 

(3) उपयोग के समय के श्रतसार->उपयोग के समय की दृष्टि से कृषि पूँजी 
दो प्रकार की होती है-- 


(अ) स्थायी/अवल पु जी - स्थायी या अचन पूंजी वह है जो उत्पादन प्रक्रिया 
में निरन्तर उपयोग में ग्राती रहती है और बहुत समय तक झाय प्रदान करती है 
जैसे--ट्रैबदर, पशु, फाम पर क््य की गई मशीनें, सिंचाई का पम्प, नालियाँ, मेढ 
आदि में निवेश की गई पूँजी । 

(ब) कार्यगत कार्यशोल/चल पु जो--कार्यशील पूंजी वह है जो उत्पादन 
प्रक्रिया में एक थार ही उपयोग ग्राती है तथा उसके उपयोग से आय एक ही 
समय मे प्राप्त होती है जैंसे--खाद, उबंरक, श्रमिकों की मजदूरी, बीज प्रादि में 
व्यय की गई पूंजी । 

(2) उत्पादकता के अनुसार--उत्पादकता के झनुसार कृषि पूंजी दो प्रकार 
की होती है-- 

(पर उत्पादन प्रेंजी--यह पूंजी का वह रूप है जिसके उपयोग से फार्म 
उत्पादों के उत्पादन की मात्रा मे वृद्धि होती है, जेसे--बीज, खाद, उर्वरक, ट्रेंक्टर 
बल झादि में निवेश की गई पूंजी । 

(च) उपमोग पृ जी--यह पूंजी का वह रूप है जिसका उपयोग आवश्यकता प्रो 
की पूति के लिये क्या जाता है । उपभोग पूँणी उत्पादत में हद्धि करने से सहायक 
नही होती है, जेमे--पुस्तके, भवन, रेडियो, घड़ी एवं वस्त्रो मे खच को गई पूंजी । 

(5, बॉ डफोर्ड एवं जोनसन*'--ने पूँजी को पाँच श्रेणियों में विमक्त 
किया है-- 

27. 4, & घछाउवा0ह 504 5 [. व॒ठ्क्राइछा, सच िशाउड्टल्ा200 हए४ 955, फैए 
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(पर) श्रम-प्रतिस्थापन पु जो (7.80077 459]807६ ८०9॥/० )--वह पूंजी 
जो फार्मे पर उत्पादन कार्यों के लिये आवश्यक श्रम-शक्ति को प्रतिस्थापित करने में 
प्रयुक्त की जाती है, श्रम प्रतिस्थापन पूँजी कहलाती है, जैसे--द्र क्टर, बीज बोने की 
मशीन, भ्रेसर, रौपर, कुट्टी काटने की मशीन, दूध निकालने की मशीन आादि मे 
निवेश की गई पूंजी । 

(ब) उत्पाद सुधार पू जी (2000० ॥/ए70०४7708 ८/॥४8४)--बह्‌ पूँजी 
जो फार्म पर उत्पादित माल के गरुणो मे सुधार करने के लिये भ्रयुक्त की जाती है, 
उत्पाद सुधार पूंजी कहलातों है, जँसे--घास सुखाने की मशीन (88-१९). 
पास्तुरीकरण मशीम (९४६८ए:घ८2७७०४ ७985५) आएि में निवेशित पूँजी | 


(स) उत्पादवर्द क पुजी (000८६ कराद्म९३ञड ८७०॥8))--पूंजी का बहू 
रूप जो फार्म पर उत्पादन की मात्रा मे इृद्धि करती है, उत्पादवरद्ध क पूँजी कहलाती 
है, जैसे--बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयो में खर्च की गई पूंजी । 


(<) उत्पाद परिवर्तेक पू जी (९0000 ९०४४८॥४४४ ए2७/०))--पूँजी का 
वह रूप जो उत्पाद के रूप को पुरिवर्तित करके नये रूप मे बदल देती है, उत्पाद 
परिवर्तक पूँजी कहलाती है, जँसे--मकखन निकालने की मशीन, गन्ना पेलने की 
मशीन, झ्राटा चक्की श्रादि में निवेश की गई पूँजी । 


(य) पारिवारिक या धरेलू आवश्यकता फी पुजोी (980॥9 0एा स0्छा 
प्रञ870(०0870७ ०७७॥(8])---बह पूंजी जो घरेलू आवश्यकताओं की पूत्ति करने में 
प्रयक्त की जाती है । जेंसे---आवास के लिए भवन, मनोरजन के लिये रेडियो, घडी, 
बतंत, खाने की वरतुएँ आदि पर किया गया ख् / 

(4) अधिग्रहण के श्राधार पर--अधिग्रहण के भाघार पर क्ृपि-पूंजी दो 
प्रकार की हीती है । 

(प्र) उत्पादक को पू जो--यह वह पूंजी है जो फार्म पर उत्पन्न की जा सकती 
है, जैसे--पशु, खाद्यान्न आदि ॥ 

(ब) भ्रधिग्रहीत पू जो--यह वह पूँजी है जो दूसरो से ऋण, लगान या 
किराये पर लेकर प्राप्त की जाती है। प्राप्त पूंजी के लिये उसके स्वामी को ब्याज, 
लगान आदि दिया जाता है । 

प्रदन्‍्च 

उत्पादन का चतुर्थ कारक प्रबन्ध है। प्रवन्ध कारक उत्पादन का अमूर्त कारक 
(॥/०7टटाण& (8००) कहलाता है। यह कारक उत्पादन के तीन मूर्त कारकों 
(78080 ६8९०१७) भूमि, श्रम एवं पूँजी को फार्म पर उचित अनुपात में नियोजित 
करने तथा उनसे उत्पादन की श्रधिकतम मात्रा प्राप्त करने को व्यवस्था करता है । 
प्रबन्ध-कार्य करने वाला व्यक्ति प्रवन्धक/व्यवस्थापक कहलाता है । 


56, मारतीय कृषि का अ्थ॑तत्त्र 


कृषि व्यवसाय मे कुशल प्रदन्यक् की आवश्यक्ता--उत्पादन के प्रयेक क्षेत्र 
में उत्पादन कारको--मृमि, श्रम, पूंजी एवं प्रवन्ध का होना आवश्यक है । प्रत्येक 
व्यवसाव में उत्पादन की मात्रा मुख्यतया प्रवन्धक की योजना एवं कुशलता पर 
निमंर होती है। योग्य प्रवन्बक उद्योग एवं व्यापार में अ्रपती दुशलता के कारण 
मसगख जमा लेते है । कृषि मी एक व्यवत्ताय है । दृषि क्षेत्र म भी दुशल प्रबन्धक का 
होता उद्योगों के समान ही झ्रावश्यक्र है । कृषि व्यवमाय में अनिश्चितता की ग्रधि- 
कता, कृषि में तकतोकी जान क्के प्रसार एवं निर्ंयों की शीघ्रता के कारण प्रवत्थक 
का भदृत्त्व अन्य व्यवसायों की अपेक्षा ग्रधिक होता है । फार्म पर लिये जाने वाले 
सभी प्रकार के निर्णय फार्म पर होने वाली छागत एवं प्राप्त आय में परिवर्तन लाते 
हैं। प्रबन्ध का महत्त्व लघु एवं बडे पैमाने वे व्यवसाय में समान होता है । 

भारत में कृषि को व्यवसाय के रूप सेन लेकर जीवन-निर्वाह वे' रूप में 
लिया गया है। कृषि क्षेत्र में परम्परागत रिवाजों के कारण श्रवत्ध कारक की झोर 
विश्लेप ध्यान नही दिया गया है । लेक्नि वर्तमान मे हृपि जीवन-निर्वाह इप्टिकोश 
में व्यापारिक इप्टिकोण की बार अग्रसर हो रही है । उत्पादन की विधि में भी 
परिवर्तन हो रहा है । कृषि में वर्तेमान मे भूमि एवं पूंजी की सीमितता वी अवस्धा 
में ग्रधिक उसादन प्राप्त करने के लिए दुशल प्रवग्धक का होना आवश्यक है 


कुशल हृषि प्रबन्धक व्यवस्थापक के कार्य--बकुझल कृषि प्रवन्धक के निम्न 
काये होते हैं-- 

() फार्म पर सर्वाधिक लाम प्रदान करने वाली फ़्सलों का चुताव करना ।॥ 
इसके लिए कुशल प्रबन्धक की क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली विभिन्न फसलों के 
तुलनात्मक लाभ का ज्ञान होता अनिवायें है । 

(2) फार्म पर विभिन्न खण्डो/ खेतो के लिए उचित फसल-चकर का चुनाव 
करना । 

(3) फार्म उत्पादन योजना से विभिन उत्पादों के अन्तर्गत क्षेत्रफल निर्धा- 
रित करता । 

(4) भूमि की उत्पादन क्षमता को बताये रखते हुए, भूमि के प्रति इकाई 
क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन की मात्रा प्राप्त करना । 

(5) पा पर उपलब्ध उत्तादन-साधनों के इघ्टतम उपयाग के लिए व्यव- 
साय की उत्तादन योजना बनाना एवं उत्ते कार्यास्वित करना । 

(6) निभित उत्पादन योजना के लिए आवश्यक्त उत्पादन-साधनो, जैसे उर्वरक, 
उन्नत बीज, पूंजी, कृषि यन्त्र आदि को ध्यवस्था करना, जिससे उत्पादन योजता का 
कार्यान्वयन किया जा सके । 

(7) काम पर श्रमिकों कौ कुशलता एवं क्षमता में बृद्धि के उपाय अपताता। 
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(8) उत्सादत क्रिया के लिए आवश्यक ऋण की कम ब्याज-दर पर व्यवस्था 
करना । 


(9) उपज के विक्रय से अधिकतम कोौमत की प्राप्ति के लिए विपशन 
सम्बन्धी निर्शेय लेना । 

छुशल प्रबन्धक/व्यवस्थापक के गुण--समान उत्पादम-साधनों की मात्रा 
बाले विभिन्न फार्मों पर, जो प्रबन्धक फास से अधिकतम लाम की राशि प्राप्त करता 
है, वह कुशल प्रवन्धक कहलाता है । फार्म पर प्राप्त कुल आय मे से फार्म पर होने 
वाली विभिन्न प्रकार की लागत को घटाने पर जो राशि शेष रहती हैं, बह लाभ 
कहलाती है । लाम की यह राशि प्रबन्धक को अपनी सेवाप्मो के लिए प्राप्त होती 
है । एक कुशल प्रवन्धक में निम्न गुशो का होठा आवश्यक है--+ 

(! ) दूरदशिता, 

(2) अभिको के मनोविज्ञात की जानकारी, 

(3) व्यवसाय का विशिष्ट ज्ञान, 

(4) व्यवसाय का अनुमव एव प्राप्त प्रशिक्षण, 

(5) विश्वसनीयता एवं ईमानदारी, 

(6) समयनिष्ठता । 

शिक्षा प्रवन्धक के ज्ञान मे इद्धि करती है । झनुमव तथा शिक्षा के भ्राघार 
पर निर्णय लेने मे परिपकवता झ्ाती है जो कृषपक-अ्बन्धक को उत्पादव-साधनों से 
लाम की अधिकतम राशि उपलब्ध कराती है ! 


३ ०0 


भ्रष्याथ 5 


फार्म-प्रबन्ध-परिभाषा एवं क्षेत्र 


फार्म॑-प्रवन्ध, फार्म एव प्रबन्ध शब्दों के समन्वय से बना है) प्रतः फार्म 
प्रवन्ध शब्द को परिमाषित करने से पूर्व फार्म एवं प्रवन्ध शब्दों को परिभाषित 
करना आवश्यक है ॥ 


फार्म 


फाम वह क्षेत्र अथवा भूमि का खण्ड है जो फसल उत्पादन अ्रधवा पशुपालन 
के लिए उपयोग मे लाया जाता है, जिस पर एक कृषक अथवा अनेक द्ृपको का 
सम्मिलित रूप से स्वामित्व होता है श्रौर जिसकी सीमा निश्चित होती है । विभिन्न 
पिशेषज्ञों ने फार्म शब्द को विभिन्न शब्दों मे परिभाषित क्या है। उनमे से प्रमुख 
परिमापाएँ निम्न हैं-- 

जॉनसना--फार्म से तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ पर या तो कुछ एकड क्षेत्र 
में फसलें उगाई जाती हैं या वुद्ध पशु पाले जाते हैँ। यह प्रावश्यक नहीं है कि 
उस भूमि पर फसल उत्पादन भ्थवा पशुपालन बरने वाला कृपक की श्रेणी से 
आता हो । 

घोहान*--भूमि के एक या बनेक खण्ड जो हृपि उद्यम वी एक इकाई के 
रूप में एक ही प्रवन्ध के प्रन्तगंत सचालित किये नाते हो, फार्म बहलाते हैं । 
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फाम्मे प्रबत्ध-प्ररिमापा एवं क्षेत्र/59 


एडम्स--वैधानिक रूप से फार्म से तात्पयय उस भूमि के क्षेत्र से है. जिसका 
स्वामित्व एक व्यक्ति के पास होता है भौर भूमि का वह क्षेत्र, फसलें उगाने या 
चरायाह के हू१५ से काम मे लिया जाता है। इसके अन्तगंत कई एकड क्षेत्र के एक 
यथा झनेक खेत भी हो सकते हैं । 

एडम्स द्वारा फार्म की दी गईं उपयुक्त परिभाषा सभो रूपों (क्षेत्र, स्वामित्व 
एवं उपयोग) मे पृण होने के कारणा वैधानिक परिभाषा के रुप में स्वीकार की 
जाती है । 
पारिवारिक फार्म 

फार्म एवं पारिवारिक फार्म में अन्तर होता है । पारिवारिक फार्म को सिम्न 
प्रकार से परिभाषित किया गया है 

योजना आयोग ने प्रथम पचवर्षीय योजता के प्रारूप मे पारिवारिक फाम 
को निम्न शब्दो मे परिमापित किया था-- 

वारिवारिक फार्म से सक्षेप मे तात्पये भूमि के उस समतृल्य क्षेत्र से है जो 
स्थानीय परिस्थितियों एवं कृषि की वंमान प्रचलित विधियों के अनुसार एक हब 
की इकाई या ग्रौसत परिवार के लिए कार्य इकाई के समान हो तथा उस फार्म पर 
आवश्यक कृषि कार्यों मे दूसरो की सहायता मी ली जा सकती हो ।! 

काग्रेस कृषि सुघार समिति« ने अपनी रिपोट में वर्ष 95। में पारिवारिक 
फार्म को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वह क्षेत्र अथवा भूमि का खण्ड जो 
इृपको को ।,600 हू प्रतिवर्ष को समग्र आय अथवा ,200 रू प्रतिवर्ष की शुद्ध 
गाय अ्रदान करता हो ग्रौर उसका क्षेत्र एक हल की इकाई से कम नहीं हो । 

परारिबारिक फार्म॑ की उपयुक्त परिभाषा वप 95] में दी गई यी। वतं- 
मान कौमतों के सूचकाक के आधार पर ,200 रू प्रतिवर्ष की शुद्ध आय एक 
भ्ौसत परिवार के जीवन निर्वाह के लिये पर्याप्त नही होती है । अतः श्राप की यह 
मात्रा स्थायी नही है, बल्कि इससे तात्पयं है कि एक पारिवारिक फार्म, कृपक एवं 
उप्के परिवार को आय की वह माज प्राप्त कराता हो जिससे उसके रहन सहन का 
उचित स्तर बना रहे । श्राय की राशि कौमतों के सूचकाक में परिवर्तत के अनुसार 
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60/भारतीय कृषि का अधथ॑तत्त 


परिवर्तित होती है । साथ ही विभिन्न क्षेत्रों मे परिवार के लिये उचित जीवन-स्तर 
प्रदान करने के लिये आवश्यक आय को राशि मे भिन्नता होतो है। झ्त उचित 
जीवन स्तर के लिये आवश्यक भाय की मात्रा मे विभिन्नता के कारण पारिवारिक 
काम के क्षेत्र मे काफी विभिन्नता पायी जाती है । 
प्रबन्ध 

प्रबन्ध से तात्पर्य किसी भी कार्य को करने अथवा प्रबन्ध करमे की कला से 
है । प्रबन्ध की आवश्यकता सभी उद्योगों मे समान रूप से होती है । 

कृषि उत्पादन के लिये भूमि, श्रम, पूंजी एवं प्रबन्ध कारकों की भ्रावश्यकता 
होती है । उत्पादन के प्रथम तीन कारकों को मूर्त कारक एवं चतुर्थ कारक प्रक्‍र्ध 
की उत्पादन का अ्रमूत्त कारक कहते है । फार्म पर मूर्त कारकों की बहुतायत होते 
हुए भी प्रबन्ध कारक के प्रमाव मे उत्पादन कम भ्राप्त होता है । फार्म से प्राप्स 
उत्पादन की मात्रा विभिन्न फार्मों पर झनन्‍्म उत्पादन साधनों वे समान होने पर भी 
प्रबन्ध-क्षमता की विभिन्नता के कारण भिन्न मिन्न पाया जाता है। प्रबनन्धकर्त्ता मे 
पायी जाने घाली प्रबन्ध क्षमता की कला ईश्वरीय देन होती है । प्रशिक्षण द्वारा 
प्रबन्धकर्ता की इस क्षमता में हृद्धि की जा सकती है । 

फामं-प्रबन्ध 

फार्म प्रवन्ध--क्ृषि अयंशास्त्र विज्ञान का एक भाग है जिसमे उत्पादन के 
सीमित साधतों से अधिकतम लक्ष्यों की पूति की विधि का समावेश होता है । कृषि 
के व्यावसायिक सिद्धाल्तो एवं कृषि-कार्यो की पद्धतियों द्वारा फाम॑ इकाई से प्रधिक« 
तम सम्मावित लाम प्राप्त करने के उद्देश्य से फार्म प्रबन्ध का अध्ययन किया जाता 
है। विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा फार्म-प्रबन्ध की दी गई परिभाषाश्रो मे बहुत मिलता 
है। फार्म प्रबन्ध की प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा दी गई परिमाषाएँ विभ्न है-- 

ग्रेष-'फामं प्रबन्ध से तात्पयं फार्म का सुव्यवस्थित ढग से प्रबन्ध करने से है 
जिसे लाम की राशि के अनुसार आका जाता है ।” 


एफरसन?---कार्यक्षमता को बनाये रखने एव निरन्तर लाभ की प्राप्ति के 
उदृं श्य से फार्म के संगठन एवं सचालन का विज्ञान फार्म प्रबन्ध कहलाता है । * 
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फार्म प्रबन्ध-परिमाषा एव क्षेत्र/6[ 


हुडलसना--/कृषि प्रबन्ध या अन्य उद्योगों के प्रबन्ध का मुख्य तात्पयं 
उचित समय पर सही निर्णय लेने तथा लिए गए नि्णयो को पूर्ण रूप से कार्यान्वित 
करने से है (” 


इ्लेकर --“कार्म प्रबन्ध से सगठन, सचालन, क्य-विक्र्य एवं वित्तीय व्यवस्था 
सम्मिलित होती है ४४ 

श्रौड़फोईड एव जॉनसनॉ?---फार्म-प्रबन्ध, विभ्न पँच कार्यो के करने का 
विज्ञान है - ()) अवलोकन, (2) विश्लेषण, (3) निर्णय लेना, (4) लिये गये 


जियो को कार्यात्वित करता, एवं (5) निर्णयों के परिणामों का दायित्व बहन 
करना । 


हैड्ी एवं जे रसत/--फार्म-प्वन्ध जयंशास्त्र के एक भाग के रूप मे फार्म 
धर सीमित साधनी के आवटत सम्बन्धी विकल्‍पो के निर्णयो का विज्ञान है ४” 


एडम्सी---“फार्म प्रबन्ध का तात्पये विषय के रूप में, व्यावसायिक एव 
वैज्ञानिक भ्न्वेषणों के परिणामों के जान को कृषि मे निरस्तर अधिकतम लाभ की 
प्राप्ति के लिए उपयोग करना है. तथा कार्वविधि के रूप मे, फार्म प्रबन्ध से तात्पये 
अधिकतम सम्मावित लाभ की प्राप्ति के लिए फार्म पर उद्यमों के चुनाव, सगठन 
तथा सचालन में भारथिक सिद्धान्तों के आघार पर निर्णय लेने से है (” 
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टण्डन एवं ढौंढियाल३--फार्म-प्रबन्ध कृषि अवंशास्त्र की वह शाखा है जौ 
क़पक द्वारा धनोपार्जन करने व घन के व्यय करने की प्रवृत्तियों का, फार्से की इकाई 
के संगठन व संचालन के साथ विपणन के सभी पहलुओं या कुछ कृषि-कार्यों का 
श्रध्ययन भूमि की उवेरा शक्ति को बनाये रखते हुए निरन्तर भ्रधिकतम लाभ की 
प्राप्ति के उद्दं श्य से करती है । 

फामं-प्रबन्ध की उपयुक्त परिभाषाग्रों में लेखको ने विभिन्न शब्दों का प्रयोग 
किया है। लेकिन शब्दों की विभिनश्नता होते हुए भो उपयुक्त परिमाषाओ्ो मे काफी 
समानता है । समी लेखको ने फाम॑ पर उपलब्ध सीमित साधनों का श्रेष्ठतम 
उपयोग करके फार्म से भ्रधिकृतम लाभ की निरन्तर प्राप्ति पर जोर दिया है । 
फार्स-प्रबन्ध के उद्देश्य 

फार्म-प्रबन्ध का मुख्य उहेश्य फार्म पर लिए जाने वाले विभिन्न उद्यमो से 
कुपक को अधिकतम शुद्ध लाम प्राप्त कराना है । कृषक का उद्देश्य फार्म पर लिए 
जाने वाले किसी एक उद्यम से ग्रधिकतम लाभ प्राप्त करना न होकर, लिए जाने 
वाले सभी उद्यमों से ग्रधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, बयोकि फार्म विभिन्न 
उद्यमो का एक सामूहिक रूप होता है । उपयुक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फार्म 
पर विवेकपूर्ण ढग से निर्णय लिये जाने चाहिये। कसी भी तिर्णय के ग्रलत होने 
पर फाम॑ से भ्राप्त कुल लाभ की मात्रा कम हो जाती है । फार्म से निरन्तर अधिक- 
तम लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए फार्म-प्रवन्ध मे निम्नोकित अ्रध्ययन किया 
जाता है-- 


(7) कृपिलक्षेत्र मे उत्पादन के साधन एव प्राप्त उत्पाद में पारस्परिक 
सम्बन्ध एवं विभिन्न उत्पादन-साधनो की अ्रपेक्षित कार्यक्षमता बनाये 
रखने का प्रध्ययन । 

(४) फार्म के लिए फसल-उत्पादन एवं पशुवालन की उत्तम विधि का 
चुनाव । 

(व) विभिन्न उद्यमों की प्रति इकाई उत्पादन लागत का ग्रध्ययन । 

(७५) विभिन्न उद्यमों से प्राध्व लाम का तुलनात्मक ग्रध्ययन । 
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98 50च8 0 9॥ (8 चिला0ण)4 6 गरबाणावए णि इश्टपाएएड ॥॥6 शक्रागरापए 
ए०59छ6 कट वरा००फ९ रणाअशदा। छापफिर प्रभारा9॥0९ ्ड्णा हित 7 
जि €, [87600 बणत॑ 5, ए, छाज्राव३ग, शाएड्रफाटड बणढ. छटता065 णी छाप 
छशक्रा92९0९0॥, #णाड शिवोद्धज्ञीशा कैशा0 7, ॥४09ए., 964, ए 20. 
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(४) जोत के आकार से भूमि उपयोग, फसल-क्रम योजना व पूंजी-निवेश 
का सम्बन्ध । 
(शा) नकतीकी ज्ञान का फार्म व्यवसाय एवं उत्पादन पर प्रभाव । 

(शा) उत्पादत साधनों एवं भू मे उपपोग का मूत्याकन । 

(९॥) फाम व्यवसाय की काय॑ क्षमता मे वृद्धि के उपाय 

फामं प्रवन्ध के उहं श्यो वी प्राप्ति क लिए उपयुक्त अध्ययन क्ृपको को 
निम्न निरशांय लेने मे महायता देते हैं 

(॥) फार्म पर अधिकतम उत्पादन कैसे प्राप्त करें ? 

(॥) प्राप्त उत्पादन की अधिकतम कीमत कँसे प्राप्त करें २ 

(॥॥) प्रति हैक्टर/क्विन्टल खाद्यान्न उत्पादन वी लागत कंसे कम करें २ 

(५) मम्पूर्ण फार्म यवसाय से अधिकतम शुद्ध लाभ कैसे प्राप्त करे ? 

अधिकतम लाम की प्राप्ति कृषकों का महत्त्वपूर्ण उद्दं श्य होते हुए भी प्रन्तिम 
उद्देश्य नही होता है। कृपको का अन्तिम उह्द श्य रहन-सहन के स्तर मे वृद्धि एव 
परिवार के सदस्पो को प्रधिकतम सन्‍्तोष प्रदान करना होता है । रहन-सहन के स्तर 
मे सुधार एवं सदस्यों को सन्तोष फाम से श्रधिक्तम लाभ करने पर ही ज्राप्त हो 
सकता है । फार्म के सफल सचाजन के लिए भ्रबन्धक को फाम प्रबन्ध का पूर्ण ज्ञाव 
होना भ्रावश्यक है । फार्म के सफल सचालन से तात्पय फार्म से प्राप्त आमदती से 
परिवार के सदस्यो को भ्रधिकतम सन्‍्तोष प्राप्त कराना है । 
अनिश्चितता के वातावरण से फार्म प्रबन्ध का योगदान 

कृषि के क्षेत्र में प्रत्येक निर्णय जैसे उत्पादन, कीमतें आदि प्राय भ्रनिश्चित 
होते हैं । अनिश्चित कृषि-बातावरण की अवस्था में निरन्तर अधिकतम लाभ को 
प्राप्ति के लिए फामं-प्रवन्ध का ज्ञान कृपको को फाम पर निम्न कार्यों के करने मे 
सहायक होता है । 

3, कृषि उत्पादों के उत्पादन, उत्पादकता एबं कीमतो के भावी प्रनुमान 
लगाना--कृषक फार्म पर विभिव उद्यमो के अन्तर्गत क्षेत्रफल के निर्णय प्रचलित 
कीमतो के झाधार पर लेते हैं, लेकिन उत्पादन से प्राप्त होने वाली आय, फसल की 
कटाई के समय प्रचलित कीमतों पर निर्मर करती है । फसल की कटाई के समय 
प्राप्त होने बाली कीमतों की सर्देव अनिश्चितता बनी रहती है । ग्रत उत्पादन, 
उत्पादकता एवं कीमतों का सही आकलन करना आवश्यक होता है । पार्म-प्रबन्ध ज्ञान 
इनके झ्राकलन करने में सहायक होता है । 


4 & 0 घर&११५ भाप प्र ३ व॒द्याध्छया. ऐिबा शिंवाउडध्याध्याई 8&000क्राटर ए्याट्ट 
घत्या 0 शाप्रआ० 7.56 , र२८छ 0६7॥, 964 
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2 फृषि उत्पादों के प्नुमानित उत्पादव, उत्वादकतां व कोमतों फो प्राप्त 
करने के लिए फार्म-योजन! बनावा--फार्मे-प्रधन्ध के दूसरे कार्य के भन्तगंत फामे- 
शोजना तैयार करना जाता है ताकि निर्धारित लक्ष्य कृषको को प्राप्त हो सके । 

3, दिभित फार्म-योजना को फार्म पर कार्याम्वित करना फार्म-योजमा से 
प्राप्त होने वाले लाम की राशि योजता को कार्यान्वित करने पर निर्भर करती है । 
फार्म-योजना को क्ार्यान्दित करने में फामं-प्रदनन्‍्ध ज्ञान सहायक होता है । 

4 फार्म-योजना को कार्यान्वित करने से होने वाले सम्मावित लाम श्रयवा 
हानि को बहुत करना--सामसात्यत फार्स योजना को कार्यान्वित करने पर उपदुत्त 
निर्धारित लक्ष्यो के प्रनुसार लाभ प्राप्त होता है। मौसम अथवा कीमतो की प्रति- 
कुलता की अवस्था मे फार्मे-योजना से हानि भी हो सकती है । भत फ्रामं-योजना 
को कार्पात्वित करने से होने वाले लाम/हानि भी फार्म-प्रबस्धक को बहन करना 
होता हैं । 
फार्म-प्रबन्ध का कृषि-विज्ञान के अन्य दिषयो से सम्बन्ध . 

फार्मे-प्रबन्ध विज्ञान, कृषि अयथेशास्व्र विज्ञान का एक भाग है, जिसके भन्तगंत 
प्रत्येक फार्म पर किये जाते वाले समी क्ृपि कार्यों को करने में आधिक दृष्टि से 
निर्णय लिए जाते हैं। क्ेपि विज्ञान के झन्य विषयों के झत्तगंत भी विषय-सम्बन्धी 
समस्या का निणांय लिया जाता है । फ़ा्म-प्रबन्ध विज्ञान एवं कृषि-विज्ञान के प्रन्य 
विषयो में निम्त झन्तर होता है : 

4. फ़ाम॑-प्रबस्ध-विज्ञान फार्म पर कृषि क्षियामों को करने से प्राप्त होने 
वाले लाभ की राशि का ज्ञान प्रदाव करता है जबकि कृषि विज्ञान के 
झन्य विषय फार्म पर क्ियाग्रों को करने का ज्ञान ही प्रदान करते हैं । 
जैसे फसल विज्ञान फार्म पर फ़्सलो का चुनाव, पौधों की दूरी, फ्सल- 
चक्र आदि के निर्णय का ज्ञान, मृदा विज्ञान फसल के लिए झावश्पक 
उदं रको की मात्रा व प्रयोग की विधि का ज्ञान, पौष-व्याधि विज्ञान 
फ्सलो की बीमारियो की रोकथाम के लिए रोगनाशक दवाईयों की 
मात्रा व प्रयोग विधि का ज्ञान तथा कीट-विज्ञान फसलो पर लगने वाले 
कीडे मकोड़ो की रोकथाम के लिए कोटनाशक दवाइयों को मात्रा व 
विधि का ज्ञान कृषको को प्रदान करता है। कृषि-विज्ञान के उपयुक्त 
विभिन्न विषय भमुक विधि के फार्म पर प्रयोग से प्राप्त होने वाले 
लाम की विस्तृत विवेषणा नही करते हैं। फ़ार्स-प्रबन्ध-विज्ञान फार्म 
पर लिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय से होने वाले लाम एंव उसकी 
लागत का ज्ञान प्रदान करता है । 

2. फाममम-प्रवन्ध-विज्ञान के अन्तगंत तिर्भय लेने के लिए प्रत्येक कृपक के 
फार्म को एक पृथक्‌ इकाई के रूप मे मानते हैं जिससे विभिन्न कृपको 
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के पांस समान मात्रा में उत्पादन साधन होते हुए भी फार्म पर होने 
बालो समस्याओं के लिए एक ही निर्णय प्रस्तावित नही किया जाता 
है । कृषि विज्ञाव के अन्य सभी विपयो मे क्षेत्र के सभी कृपको की 
समस्याओं के लिए एक ही निर्णय प्रस्तावित किया जाता है। उदा- 
हरणतया फसल-वंज्ञानिक अमुक क्षेत्र मे गेहूं की हीरा किस्म उगाने, 
मृदा-वैज्ञानिक गेहूं की फसल में अमुक क्षेत्र मे 00 किलोग्राम नत्रजन 
उवेरक डालने, पौध सरक्षण विशेषज्ञ बीमारियो एवं कीडो की रोक- 
थाम के लिए अम्रुक कीटनाशी दवा के प्रयोग करने का झनुमोदव 
करता है, लेकिन फार्म-प्रबन्ध विशेषज्ञ प्रत्येक कृपक के फाम॑ के लिए 
पृथक्‌ फार्म-योजना तैयार करता है 
3 फार्म-प्रबन्ध एक सयोजन करने वाला विज्ञान (96874778 5067०6) 
है जिसके ग्रन्तगंत प्रबन्धक फार्म को एक इकाई मान कर सचालन 
करता है । कृषि-विज्ञान के अन्य विषय अपनी समस्याओं के हल 
करने के निर्णय लेने तक ही सीमित होते हैं। जैसे पौध-व्याधिविज्ञान 
फसलो की बीमारियों की रोकथाम, कीट-विज्ञान फसलो की कीड़ो से 
रक्षा के उपाय, फसल विज्ञान फसलो की क्स्मि एवं उनके चुनाव का 
निर्णय देने तक सीमित रहते हैं । लेकिन फार्मे-प्रवन्ध विज्ञान मे कृषि 
के सभी विपयो के ज्ञान को सम्मिलित करके फार्म को एक इकाई 
मानते हुए निर्णय लिए जाते हैं जिससे सम्पूर्ण फार्म से अधिकतम 
लाम की राशि आप्त हो सके ) अत फ्ार्म-प्रबन्ध, कृषि-विज्ञान के. 
विभिन्न विषयों के ज्ञान को फार्म पर एक साथ प्रयोगित करके अधिक 
लाम की प्राप्ति की योजना बनाता है । 
फार्म-प्रबन्ध एक प्रायोगिक अध्ययन है जिसके अन्तर्गत कृपको को 
कृषि विधियों को अपनाने से होने वाली लागत एवं उससे प्राप्त 
सम्मावित लाम की राशि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जबकि कृषि- 
विज्ञान के अन्य विषयो के अन्त्गंत विभिन्न कृषि-कार्यों को करने की 
विधि का ज्ञान ही प्रदान किया जाता है । 


हर 


फार्म-प्रबन्ध एवं कृषि-अथंशास्त्र मे सम्बन्ध : 


क्षि-अर्थशास्त्र, कृपि-विज्ञान की एक शाखा है जिसके अन्तर्गत कृषको द्वारा 


घन-प्राप्ति एवं बन के व्यय की क्रियाझ्रो के अध्ययन का समावेश होता है । फार्मे- 
प्रबन्ध, कृषि-प्रथंशास्त्र का एक माग है जिसके अन्तगंत अधिकतम लाभ की प्राप्ति 
के उद्देश्य से फार्म के प्रबन्ध का ज्ञान सम्मिलित होता है। फार्मे-प्रबन्ध एवं कृषि- 
अथंशास्त्र के अध्ययन में निम्न स्तर पाये जाते हैं-- 


, कृषि-अ्ंशास्त्र, कृषि-विज्ञान की एक शाखा है जबकि फार्म-प्रवन्ध, 
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क्ृपि-ग्रथंशास्त्र की श्रन्य शाखाओं जंसे उत्पादन-अरथंशास्त्र, कृपि- 
विपणन, कृषि-वित्त, ग्रामीण प्रयशास्त्र के समान एक शाखा है । 

2 फामे-प्रबन्ध के अध्ययन की इकाई एक फार्म होती है जबकि क#पि- 
अर्थशास्त्र के अध्ययन की इकाई कृपक समूह अथवा कृषक समाज होता 
है । कृपि-अर्थशास्त्र फसल-उत्पादन, पशुपालन, कृषि की उन्नत विधियों 
के ज्ञात के ग्राधार पर देश या क्षेत्र के कृपको के हितो की स मृहिव' रूप 
में व्याख्या करता है । फार्म प्रबन्ध एक ही फार्म या कृपक के लिए उप- 
युक्त उद्दे श्यो की प्राप्ति की व्याख्या करता है । 

3 फामं-प्रबन्ध का उद्देश्य प्रत्येक कृपक को अपने फार्म से श्रधिकतम निर- 
न्तर लाभ की राशि प्राप्त कराना है जबकि कृषि-अरथंशास्त्र का उद्दश्य 
क्षेत्र के कृषको को अधिकतम लाम की राशि प्राप्त कराते हुए उनके 
रहन-सहन के स्तर मे सुधार एवं कल्याण की मतोकामना करना है । 

4 अध्ययन की दृष्टि से कृपि-ग्रथंशास्त्र समप्टिमुलक तथा फार्म॑-प्रवन्ध 
व्यप्टिमुलक होता है । 

फार्म-प्रबन्ध का क्षेत्र * 

फार्म-प्रवन्ध का क्षेत्र व्यापक है जिससे निम्त ज्ञान सम्मिलित होता है 

] फार्म प्रवन्ध का क्षेत्र व्यप्ठिमूलके ()(:070 ४००७००॥०) होता है । 
इसमे प्रत्येक फार्म को पथर्‌ इकाई मानकर निणय लिया जाता है। प्तः 
फार्म पर लिए जाने वाले विभिन्न निर्शंय जेसे फसलो का चुनाव, उर्वरको 
का प्रयोग, कृषि यन्त्रो का उपयोग ग्रादि ज़ियाएँ फा्म-प्रबन्ध के क्षेत्र से 
सम्मिलित होती है । 

2. फाम-प्रबन्ध में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रसार नामक तीनों क्रियाएँ 
सम्मिलित होती हैं । ह्ृपको की विभिन्न प्राथिक समस्याग्रो के समाधान 
के लिए अनुसन्धान करना होता है । आाथिक अनुसन्धान के लिए श्राव- 
श्यक आकडे सर्वेक्षण-विधि द्वारा एकत्रित किये जात है। एकत्रित 
आँकड़ो के विश्लेषण से प्राप्त अनुसन्धान परिणाम प्रशिक्षण की सहायता 
से प्रस'र-कार्यकर्त्ताओ्रो तक पहुँचाए जाते हैं । प्रमार-कार्यकर्ता प्राप्त ज्ञान 
को प्रसार-विधियो के माध्यम से कृपको तक पहुंचाते हैँ । अत. श्रनुमधान 
प्रशिक्षण एवं प्रसार तीनों ही फारम-प्रवर्ध के क्षेत्र में आते हैं । 


3 फार्म योजना बनाने का कार्य फार्म-अबत्ध के क्षेत्र मे सम्मिलित है । फार्म 
पर विभिन्न कृषि कार्यों को करने की फार्म-योजना बनाई जाती है! 
फार्म-योजना में फार्म पर किये जाने वाले सभी कार्यत्रमो की सूची तेयार 

न की जाती है, जिससे सभी कार्य फार्म पर समय पर एवं बिना किसी 
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कठिनाई के हो जातें हैं । फाम-योजना बनाने का ज्ञान फार्मे-प्रबन्ध विषय 
से प्राप्त होता है । 

झत्र उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि फार्म-प्रवन्ध का 
क्षेत्र काफी व्यापक होता है । | 
कृषि-व्यवस्ताय के सफलता के नियम : 

प्रत्येक व्यवसाय को सफलता के लिए कुछ नियम होते है जिनके ज्ञान से 
व्यवसायी अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त करता है एवं उसका व्यवसाय सफलीभूत 
होता है । कृषि भी एक व्यवसाय है, जिसकी सफलता के निम्न तीन नियम हैं, जिनके 
द्वारा कृपक फार्म से ग्रधिकतम लाम की राशि प्राप्त कर सकते हैं 75 
3. क्षेत्र की कृषि-क्रियाओं, विधियों एवं कृषि-परिस्थितियो का ज्ञान : 

कृषि-व्यवसाय की सफनता के लिए कृषिक-प्रबन्धक को क्षेत्र भे विभिन्न 
फसलो को उत्पादित करने की प्रचलित विधियो एव. क्रियाओ का ज्ञान होना आव- 
श्यक है। विभिन्न क्षेत्रों मे भूमि, जलवायु, आथिक एवं सामाजिक कारकों की 
विभिन्नता के कारण फसलो को उत्पादित करने की क्षियाओं एव विधियों में बहुत 
भ्रममानता पायी जाती है । क्षेत्र मे कृषि की प्रचलित विधियो के ज्ञान के बिना 
कृपक व्यवसाय मे सफल नहीं हो सकते हैं। प्रचलित कृषि विधियों एवं क्रियाओं का 
प्रायोगिक ज्ञान क्ृषक-प्रवन्धक क्षेत्र के प्रगतिशील कृषको के फार्म पर देखकर प्राप्त 
कर सकते हैं। भ्रतः कृपक-प्रवन्धक को कृषि-ब्यवसााय की सफलता के लिए सर्वप्रथम 
क्षेत्र मे उत्पन्न की जाने वाली विभिन्न फसलों के। प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करना 
आवश्यक है । 


2. फसल एवं पशुपालन उद्यमो के उत्पादन के वेज्ञानिक सिद्धास्तो का ज्ञान 

कृषि व्यवसाय की सफलता का दूसरा नियम क्षेत्र मे विभिन्न उद्यमो के 
उत्पादन से सम्बन्धित सैंद्धान्तिक, व्यावहारिक एवं तकनीकी ज्ञान का हीना है । 
क्रुषि मे अनुसन्धान के कारण उत्पादन विधियो, फसलो की किस्मो, नए उर्वरको का 
उत्पादन, कौटनाशी दवाइयो का ग्राविष्कार, पशु-प्रजनन विधि द्वारा नस्ल सुधार 
कार्यक्रम, पशुप्रो के लिए सन्दुलित आहार मे उत्पादन की मात्रा मे निरन्तर परि- 
बतंन हो रहा है | उपयुक्त विधियो के ज्ञान मे निरन्तर परिवर्तन के कारण फार्म 
से अधिकतम लाम के लिए कृषको को प्रचलित तकनीकी विधियो का ज्ञान होना 
आवश्यक है । हृचक-प्रवन्धक विभिश्न फसलो एवं पशुओ के विपय में वैज्ञानिक 
ज्ञान, विश्वविद्यालयो, कृपि एवं पशुपालन विमांग, किसान-विद्यापीठ मे प्रशिक्षण 
प्राप्त करके, रेडियो एवं टेलीविजन से ग्रामीण कृषक-कार्यक्रम सुनकर, विभिन्न 


45, 3. ज, छशिउषट॥क, शिएएए्ञॉर३5 ७ एफ )ै३७१४३फ९ओा, फैएछाबन माता 8०0६ 
(०ण7०३४०७, 7, ?१२८ए/००४, 953, 99 2-9. 
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पत्रिकाओं का अध्ययन करके एवं समीप के प्रसार-अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित 
करके प्राप्त कर सकते हैं । 
3 फार्म-अबन्ध से व्यावस्ाथिक सिद्धान्तों का ज्ञान : 
कृषि-व्यवसाय की सफलता का तीसरा नियम क्ृषक-प्रबन्धक को फार्म- 
प्रबन्ध के व्यावसायिक मिद्धान्तो के ज्ञान का होना है। प्राचीनकाल मे प्रबन्ध के 
व्यावप्तायिक सिद्धान्तों के ज्ञान डी कृषको को आवश्यकता प्रतीत नही होतो थी, 
क्योकि कृषक कृषि को व्यवसाय के रूप मे न लेकर जीविका-निर्वाह के रूप मे लेते 
थे, जिसके कारण वे व्यदसाय से प्राप्त लाम की ओर विशेष ध्यान नही देते थे । 
घतंमान में कृषक कृषि को व्यवसाय के रूप से लेते हैं ॥ उत्पादन के लिए उत्पादन- 
साधनों की अधिकाश मात्रा बाजार से क्षय बरते है । भ्रत- वंतंमान मे कृषि व्यवसाय 
में ग्रधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिये फार्म-प्रवस्ध के व्यावसायिक सिद्धातों का ज्ञान 
क्ृपको को होना आवश्यक है । व्यावसायिक सिद्धान्तो का ज्ञान कृषको को फार्म पर 
निम्त प्रकार के निर्णय लेने मे सहायता करता है, जिनसे प्राप्त लाम की राशि में 
वृद्धि होती है । 
फार्म पर आवश्यक उत्पादन साधन-- बीज, खाद, उ्रेक कीठनाशी दवाई 
आदि किस समय किस सस्था से क्रय करना अहिए ? 
फार से प्राप्त उत्पादों को किस समय एवं कौनसी सस्‍्था के माध्यम से 
विक्रय करना चाहिए ? 
फार्म पर उपलब्ध उत्पादन-्साधनों का किन उद्यमों मे उपयोग किया जाना 
चाहिए जिससे लाम अधिकतम भ्राप्त हो सके ? 
उत्पादत की विभिन्न उपलब्ध विधियों मे से कौनसी विधि फार्म पर अप- 
नानी चाहिए ? विभिन्न उत्पादन-साधनों की कितनी मात्रा का प्रति हैक्टर भूमि के 
अनुसार प्रयोग करना चाहिए, जिससे सौमित उत्पादन-साघनो से भ्रधिवत्तम लाभ 
की राशि प्राप्त हो सके ? 
विभिन्न उद्यमो का, जो आपस में पूरक (०ण०॥्रए)धा।शा।४79 ), समपूरक 
(8प्एएध्फव्एाश्ष३) एव प्रतिस्पर्धा (०००७८४।४८) का सम्बन्ध रखते हैं, किस 
अनुपात में सयोग किया जाए जिससे फार्म से अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त हो 
सके ? 
कू व व्यवसाय को सफलता के लिए व्यावसायिक सिद्धास्त : 
कृषि व्यवसाय की सफलता के लिए प्रमुख व्यावसायिक सिद्धान्त निम्न है- 
3 कीमतो का ज्ञाइ--कृषको को फार्म से प्राप्त होने वाली घाण की राशि, 
उत्पाद की मात्रा एव उनकी बाजार कीमत पर निर्मर होती है । दृवि उत्पादों की 
-कीमतों मे विभिन्न समयो एवं स्थानों पर बहुत विभिन्नता पाई जाती है। कृषकों 
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को अधिकतम लाम की प्राप्यि के लिए क्रीम की प्रदृत्ति का ज्ञान होता आवश्यक 
है । कृषि एक जैविक जिया है, जिसके कारण कीमतों मे शृद्धि श्रथवा कमी होने से 
उत्पादन की मात्रा मे सामजस्य करता कृषकों के नियल्नण में नहीं होता है ॥ अत. 
कृषकों को फसल के चुनाव एवं उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल निर्घारित करते समय उत्पादन 
काल भे कीमतों मे होते वाले घरिवर्तनों के झ्लाघार पर उत्पादनन्सम्बन्धी निर्राय 
लेने चाहिए । 

2 कार्म पर उद्यमो का चुनाव-फार्स पर विभिन्न मौसम में विभिन्न फसल 
उत्पन्न वी जा सकती हैं । प्रत्येक फसल के उत्पादन से विभिन्न राशि मे लाम प्राप्त 
होता है । भ्रत कृषकों के समक्ष समस्या होती है कि फार्म पर कौत-कौन से उद्यमो 
का चुनाव करे, जिससे लाम की राशि अधिकतम प्राप्त हो सके । फार्म पर उद्यमों 
के चुनाव का निणेव भूमि, जलवायु, उपलब्ध उत्पादन-साधनो को मात्रा, विषणन 
सुविधा एव प्राप्त होने वाले शुद्ध लाम को राशि के आघार पर लेना चाहिए । 

3 उद्यमो का फार्म पर सथोग-उद्यमो के चुनाव के पश्चात्‌ विभिन्न उद्यमो 
को फार्म पर इस प्रकार सयोजित करना चाहिये जिसमे फामं से भ्धिकृतम लाभ 
की राशि प्राप्त हो सके । विभिन्न उद्यमो के सयोग करने एव क्षेत्रफल निर्धारित 
करने का निशंय परिवार की खाद्यान्न प्रावश्यकता, पशुओं के लिए चारे की प्रावश्य- 
कता, उद्यतों मे आपसी सम्बन्ध-पू रफता, सम्पूरकता ब्रथवा प्र।तस्पर्धा आदि कारको 


की ध्यांन मे रखते हुए करना चाहिए ।जससे प्रस्तावित उद्यमो के सयोग से लाभ 
की प्रधिकतभ राशि प्राप्त हो सके । 


4. उत्पादन घिधि का चुनाव-विमिन्न उद्यमो के उत्पादन प्रथवा विभिन्न 
क्रियाझ्ओे को करने को अनेक विधियाँ होती है । प्रत्येक विधि से कार्य करने पर 
लागत मिन्न मिन्न झ्राती है ) अत' चुने हुए उच्चमो की उत्पादव-लागत मे कप्ती करने 
के लिए उत्पादन-विधि का चुनाव आधिक आधार पर करना चाहिए । 

5 उत्पादन-साधनों का क्रय-कृषको को आवश्यक उत्पादन साधन जैसे-- 
बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशी दवाईयाँ, उन्त कृषि यन्त्र एव औजार बाजार से 
क्रय करने होते हैं । उत्पादन-साधनो की कीमतों में स्थान, समय एवं विपणन सस्था 
के भ्नुसार विभिन्नता पाई जाती है । अत क्ृपको को निर्णय लेना होता है कि फार्म 
पर आवश्यक उत्पादन-साधन किस समय, सस्था एवं स्थान से क्रय किया जावे, 
जिससे उनके क्रय पर कम से कम धन व्यय हो । 

6 कृषि उत्पादों का विक्र-कृषको को प्राप्त होने वाले लाम की मात्रा 
फार्म से उत्पादित विभिन्न प्रकार के उत्पादों को मात्रा एवं उनके विक़्य से प्राप्त 
कीमत पर निर्भर होती है । कृषि उत्पादों को कीमती के विरणन-मौसम में पूर्ति 
की श्रधिकतम एवं माँग की स्थिरता के कारण गिरावट होती है । विपणान-मौसम में 
विभिन्न मण्डियों मे कीमतों में बहुत अन्तर पाया जाता है। विपणन-मौसम की 
समाप्ति के साथ कीमतो का बढ़ना शुरू होता है । इत सवके काररु,विंमित समयो 
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में कृषि उत्माद के विपणन से प्राप्त कीमतो एव लाम की राशि मे बहुत ग्रन्तर पाया 
जाता है। अत कृपक्नों को उत्मादित माल के विक्रय से अधिकतम कीमत प्राप्त करने 
के लिए विपणन सम्बन्धी निर्णय पूरी तरह सोच समझ कर लेना चाहिये। 

7 वित्तौय व्यवस्था कर्ना-ह पि-व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए 
पू'जी की झावश्यकता होती है । कृपको के पास ग्रावश्यक राशि मे पूजी का साघा- 
रणतया अभाव होता है। कृषक कृषि कार्यो के लिये विभिन्न त्रोतो से पुजी ऋण के 
रूप में उधार लेते हैं । प्रत्येक ऋणदात्री सस्था को ऋण स्वीकृति की शर्ते, ब्याज-दर 
ग्रादि मे बहुत विभिन्नता होती है । अत कम ब्याज दर एवं आसान किश्तों पर ऋण 
की प्राप्ति के लिए कृषकों को उचित ऋणुदात्नी सस्था का चुनाव करना चाहिये । 

8 फाम से प्राप्त श्राय का कृपि-व्यदसाय मे निवेश करता एवं उसे सुरक्षित 
रफना-फार्म से प्राप्त आय का कृपि-व्यवसाय मे निवेश करने एवं निवेशित आय 
की सुरक्षा की व्यवस्था का भी कृषकों को ज्ञान होना आवश्यक है । इस ज्ञान के 
होने से कृपक फार्म से प्राप्त श्राय का ऐसे व्यवसायों मे निवेश करेंगे, जिनसे प्रति 
रुपया आय अधिक प्राप्त होती है तथा निवेशित व्यवसाय मे जोखिम कम होती है । 

9 घरेलू भ्रावश्यकता की बस्तुप्रो का फार्म पर उत्पादन कर ॥ कृपकी को 
फार्म से लाभ की अभ्रधिकतम राष्ति प्राप्त करने के साथ साथ परिवार के सदस्यों के 
सन्तोष की ओर भी ध्यान देता होता है । अत विपणन के लिये विभिन्न फसलो के 
उत्पादन के साथ साथ परिवार के लिए आवश्यक खाद्यान्न, सब्जी तथा दालों की 
फसलें भी फार्म पर उत्पादित करनी चाहिये जिससे कृषक के परिवार के सदस्यों को 
अधिकतम सम्तोष प्राप्त हो सके । 

कृपि-व्यवस्ताय की सफलता के लिए ब्यावसायिक सिद्धान्तो के अतिरिक्त 
फार्म-प्रन्‍न्ध सिद्धान्त वा ज्ञाव होता भी आवश्यक है। फार्म प्रबन्ध सिद्धान्तो का 
विवेचन अगले अध्याय मे किया गया है । 


गत] 


प्रध्याय 6 
पफार्म-प्रबन्ध व5 सिद्धानल 


फसल तथा पशु-पालन उत्पादन के वैज्ञानिक सिद्धान्तों एवं विधियों की पूर्ण 
जानकारी होते हुए भी फार्म से अ्रनुकुलतम अथवा इप्टतम लाम की राशि 
(09६ शराणा। ए7० 0) तब तक प्राप्त नही की जा सकती जब तक कृथको को फार्म 
प्रबन्ध के सिद्धात्तो का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है । फामं-प्रब ध के सिद्धान्तों का ज्ञान 
क्ृपकी को फार्म पर विभिन्न कृषि कार्यों को करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने मे 
सह यता करता है | उदाहरणातथा, फार्म पर विभिन्न फसलो के ग्रम्तगंत कितना 
क्षेत्रफल लेना चाहिए ? विभिन्न फसलो को क्सि अनुपात मे फार्म पर लेना चाहिए ? 
फार्म पर कौन-कौद से उद्यम अथवा फसलों का चुनाव करना चाहिये ? विभिन्न 
खेतों पर प्रति हैक्टर क्षेत्र मे कितनी मात्रा मे उर्वरक डालना चाहिये ? विभिन्न 
उत्पादन-साधनों को कब व कितनी मात्रा मे क्रय करना चाहिए ? उत्पादन के 
विभिन्न साधनो को किस अनुपात मे प्रतिस्थापित करना चाहिये, आदि ? इन सब 
महत्त्वपूर्ण क्रियाओं के करने से फार्म पर लागत होती है । यदि इन कार्यों को करने 
में फामे प्रबन्ध के सिद्धान्तों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाय, तो फार्म पर होने 
बाली लागत मे कमी एवं फार्म से प्राप्त होने वाले लाम की राशि में वृद्धि होती है । 
फार्म पर निर्णय फार्म-प्रबन्ध के सिद्धान्तो के ज्ञान के बिना भी लिए जा सकते हैं, 
परन्तु फार्भ प्रदन्‍्ध छिद्धान्तो के ज्ञान के आधार पर निर्णय शीघ्रताधूर्वंक लिए जा 
सकते हैं तथा लिए गये निर्णय सही होते हैं । 

फार्म प्रबन्ध $ मुख्य सिद्धान्त निम्न हैं-- 

] प्रतिफल का सिद्धान्त 

(भ्र) परिवतंनोय अनुपात का सिद्धान्त, 
(ब) पैमाने के प्रतिफल का सिद्धान्त, 


2. न्यूनतम लागत का सिद्धान्त अधवा साथनो एवं क्रियाओं के प्रतिस्थापन 
का सिद्धान्त, 


]72/भारतीय कृषि का अथ॑तत्र 


3 समस्सीमात्त प्रतिफल का छिद्धान्त अश्रथदा सीमित साधन एवं अवसर 
डॉ 
परिव्यम का सिद्धान्त, 
4 लागत का सिद्धान्त, 
5. उद्यमों के सयोग का सिद्धान्त अथवा उद्यमों के प्रतिस्थापन का सिद्धास्त, 


6 तुलनात्मक समय का सिद्धान्त, एव 

7, तुलवात्मक लाभ का रिद्धान्त । 

फाम पर एक हो निर्णय के लिए एक से अधिक फार्म-प्रबन्ध के सिद्धान्तों का 
भी प्रयोग किया जादा है । फार्म-प्रवन्ध के सिद्धान्तो का विस्तृत विवरण प्रागे दिया 
गया है । 


, प्रतिफल का सिद्धान्त 

प्रतिफल का सिद्धान्त दो प्रकार का होता है-- 

(अ) परिवतंमीय अनुपात का सिद्धान्त--परिवर्तनीय अनुपात के सिद्धान्त 
में उत्णदन के लिए आ्रावश्यक विभिन्न उध्पादत्र साधनों में से एक या एक से अधिक 
साधतो की मात्रा में परिवर्तन होता है, जबकि उत्पादन के लिए आवश्यक भय 
सभी साधनों की मात्रा स्थिर रहती है जैसे उवरक की मात्रा मे परिवतंन होता है 
तथा उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य साधन--शूमि का क्षेत्र, सिंचाई की सख्या, 
श्रम आदि की मात्रा स्थिर रहती है, ग्र्थात्‌ इन साधनों की मात्रा मे कोई परिवर्तन 
नही होता है-- 

उत्पादन-साधनों के परिवतनीय अ्रनुपात के सिद्धान्त मे प्रतिफल तीन दर से 
प्राप्त होता है-- 

(अ) हासमान दर प्रतिफल, 

(ब) सामान दर प्रतिफल, 

(स्) वध मान दर प्रतिफ़ल । 

प्रतिफल के सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या करने से पूर्व, सिद्धान्त की स्पष्टता 
के लिए निम्न शब्दों एव उनमे आपस में पाए जाने वाले सम्बन्धों की व्याख्या करना 
झ्रावश्यक है-- 

कल उत्पाद--उत्पादन साधन की विभिन्न मात्रा का प्रयोग करने से जो 
उत्पाद की मात्रा प्राप्त होती है, उस्रे कुन उत्पाद [700 97000८४) कहते हैं | 
उत्पादन-साधन की विभिन्न मात्राशो के उपयोग से प्राप्त कुल उत्पादन की मात्रा भी 
विभिन्न होती है । 

श्रौसत उत्पाद--प्रौसत उत्पाद (4एवा४४० 970070/) से त्ात्पयं उत्पादव- 
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साधन की भौसत उत्पादकता से है। श्रौसत उत्पाद, कुल उत्पाद एव प्रयुक्त उत्पादन- 
साधन की मात्रा का प्रनुपात होता है। उत्पादन साधन की विभिन्न मात्राओ के प्रयोग 
से प्राप्त होने वाले कुल उत्पाद की मात्रा में उत्पादन-साधन को मात्रा का भाग देने 
पर प्राप्त प्रतिफन औसत उत्पाद कहलाता है । उदाहरणा्थ यदि भूमि के एक इकाई 
क्षेत्र में 20 किलोग्राम नन्नजन उर्वरक के उपयोग से 8 किवण्टल कुल उत्पाद प्राप्त 
होता है तो प्रति किलोग्राम नत्रजन उर्वरक से औसत उत्पाद (8--20)5:0 40 
किवष्टल प्राप्त होता है । अतः सूत्र के अनुसार, 


कुल उत्पाद की मात्रा (५, 


श्रौसत-उत्पाद: जलन सापत क तन मगर 
_..+ उत्पादन-साधन की कुल मात्रा 00.) 


सीमान्त उत्पाद-एक इकाई भ्रतिरिक्त उत्पादन-साधन की भात्रा के उपयोग से 
जो उत्पाद की मात्रा मे अतिरिक्त इद्धि होती है, उसे सीमान्‍्त उत्पाद ((ब्वाहगगाबों 
7?7000०९०0) कहते हैं, परिवर्ततशील उत्पादन-साधन के किसी मी स्तर के लिए 
सीमान्त-उत्पाद, कुल उत्पाद की वृद्धि की मात्रा भे, उत्पादन-साधन में वी गई वृद्धि 
की मात्रा का भाग देकर ज्ञात किया जाता है । सौमान्त उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र 
निम्न होता है *-- 


कुल उत्पाद की मात्रा में परिवर्तत (४४५४) 


सीमान्त-उत्पाद +5 स्वत 
उत्पादन-साघन की मात्रा मे परिव्तत (/५२% 





शिपयु क्त परिएशएए से, रफ्प्ट है. कि. सीएए्ल एड गएल रहणातर, कुल उत्यातद 
की मात्रा से ज्ञात किये जाते हैं । उत्पादन-साधन के विभिन्न मात्रा मे उपयोग करने 
से प्राप्त कुल उत्पाद की मात्रा से शौसत व सीमान्त-उत्पाद ज्ञात करने की विधि 
सारणी 6 मे प्रदर्शित की गई है । 
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सारणी 64 
कुल उत्पाद की मात्रा से सीमान्त एवं झौसत उत्पाद 
ज्ञात करना 
उत्पादन-साधन प्राप्त कुक झौसत-उत्पाद सीमान्त उत्पाद अन्य 
(उर्वरक) + की उत्पाद की ( है ) ( 79६ ) विवरण 
इकाइयाँ मात्रा त्र्च 55 
0 (४) 
0 0 0 
3] 
| 3 3 |। वद्ध॑मात दर से 
4 0 उत्पादन में वृद्धि 
2 350 
5 / 
3 2 400 
ह 
समान दर से 
हु हु 00 6 उत्पादन मे वृद्धि 
5 24 480 
5) 
6 29 483 
3 ह्ाासमान दर से 
7 32 457 [ उत्पादन मे वृद्धि 
५ ] 
8 33 442 । 
०0३) 
9 33 366 
0 32 320 हे है कुल उत्पादन में 
28) कमी 
है| 30 272 





उपयुक्त उदाहरण मे एक उत्पादन-साधन (उर्वरक) की मात्रा मे परिवर्तन 
होने से प्राप्त कुल उत्पाद, औसत उत्पाद एवं सीमान्त की मात्राएँ प्रदर्शित की गई 
हैं। इसमे यह मान्यता है कि उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक ग्रन्य सभी साधनों 
की भात्राओ्रो मे कोई परिवर्तन नहीं होता हैं । 
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सारणी के आधार पर कुल उत्पाद, औसत उत्पाद एवं सीमान्त उत्पाद वक्र- 
रैखाएँ चित्र 6 मे प्रदर्शित की गई हैं । 


(7. 


40: 


। 


उउल्पाद' (९) 


०0 






असल उत्पाद बक्र 


प 
है 
३३ १०५४ ६7६ १9 य-१-॥॥._।2 


अलादन फांधन (डे सीमान्त उत्पाद क्र 


चित्र 6] कुल उत्पाद, सीमान्त उत्पाद एवं औसत उत्पाद में 


सम्बन्ध एवं उत्पादन फलन के विभिन्न क्षेत्र 


कुल उत्पाद एवं सोमान्त उत्पाद मे सम्बन्ध--सारणी 6 एवं चित्र 64 
के प्राधार पर कुल उत्पाद एवं सीमान्त उत्पाद मे निम्न सम्बन्ध पाए जाते हैं 


() 


(09) 


कुल उत्पाद मे वृद्धि की श्रवस्था मे (6 से ॥0 बिन्दु के मध्य) सीमान्त 
उत्पाद घनात्मक, कुल उत्पाद मे कमी की भ्रवस्था मे (8 से ए बिन्दु 
के मध्य) सीमान्त उत्पाद ऋणात्मक एवं कुल उत्पाद की मात्रा मे 
परिवर्तन नहीं होने की अवस्था मे (8 बिन्दु पर) सीमान्त उत्पाद की 
मात्रा शून्य होती है । 

सीमान्त उत्पाद से वृद्धि की अ्रवस्था में कुल उत्पाद मे वद्ध मान दर से 
वृद्धि (ठ से छ बिन्दु के मध्य), सीमान्‍्त उत्पाद की मात्रा के समान 
रहने पर कुछ उत्पाद में समान दर हे वृद्धि (8 से (? क्रिल्‍्दु के मध्य), 
सीमान्त उत्पाद मे कमी होने की झ्वस्था मे कुल उत्पाद में हासमान 
दर से वृद्धि (0 से 5 बिन्दु के मध्य) एवं सीमान्त उत्पाद की मात्रा 
शून्य होने पर कुल उत्पाद स्थिर एवं सर्वाधिक (8 बिन्दु पर) होता 
है। इस स्तर पर कूल उत्पाद वक्र रेखा सबसे अधिक ऊंचाई पर 
होती है । 


सोमान्त उत्पाद एय श्रौसत उत्पाद में सम्बन्ध--सोमान्त उत्पाद एव औसत 
उत्पाद में अग्राकित सम्बन्ध पाये जाते हैं-- 7 
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(0 सीमान्‍्त उत्पाद की मात्रा मे वृद्धि होने पर औसत उत्पाद मे वृद्धि 
होती है । सीमान्त उत्पाद वत्ष रेखा (० से 0 बिन्दु तक) वे श्रौसत 
उत्पाद वक्र रेखा से ऊपर होने की अवस्था में औसत उत्पाद वकर-रेखा 
ऊपर की श्रोर बढती जाती है । श्रर्थात्‌ जब तक सीमान्त उत्पाद 
भौसत उत्पाद से श्रधिक होता है श्रोसत उत्पाद बढता रहता है । 

(४) सीमान्‍्त उत्पाद के झौसत उत्पाद से कम होने श्रथवा सीमान्त उत्पाद 
बंक-रेखा के श्रोसत उत्पाद वक्र-रेखा के नीचे भ्राने पर (0 से । एवं 
उसके आगे तक) प्रौसत उत्पाद कम होता है | श्रर्थात्‌ जब तक 
सीमान्‍्त उत्पाद' की मात्रा औसत उत्पाद की मात्रा से कम होती है, 
भ्रौसत उत्पाद कम होता जाता है । 


(७) सीमान्त उत्पाद थे! प्रौसत उत्पाद के समान होने के बिदु (0) पर 
प्रोसत उत्पाद सर्वाधिक होता है। इसी बिन्दु से सीमाग्त उत्पाद बक्र- 
रेखा औसत उत्पाद वतक्र-रेखा से नीचे वी श्रोर हो जाती है | सीमाम्त 
उत्पाद बक्र-रेखा औसत उत्पाद बक रेखा को उसके प्रधिकतम बिन्दु 
(0) पर ऊपर से बाटती है । 

उत्पादन-फल्न के क्षेत्र - उत्पादन-फलन को उत्पादन साधनों वे! इप्दतम 
उपयोग के निर्णय के भ्राघार पर निम्न तीन क्षेत्रो/भागो मे विमक्त किया जाता है 


(0) क्षेत्र 7-- उत्पादन फलन का प्रथम क्षेत्र उत्पादन के श्रारम्भ बिन्दु से 
उस बिन्दु तक होता है, जहाँ पर सीमान्त उत्पाद वक्र-रंखा, झ्रौसत उत्पाद बक-रेखा 
को फाटती है (+ से | उत्पाद-साधन के प्रयोग स्तर या 6 इकाई तक)। इस क्षेत्र 
में औसत-उत्पाद की मात्रा मे निरन्तर वृद्धि होती रहती है । सीमान्त उत्पाद बन्त- 
रेखा, प्रौसत उत्पाद वत्र-रेखा से ऊपर होती है। जिस स्थान पर सीमान्त उत्पाद, 
पभौसत उत्पाद की मात्रा के बराबर होता है, वह बिन्दु इस क्षेत्र का अन्तिम बिन्दु 
होता है । 

उत्पादन-फलन का यह क्षेत्र विवेकशून्य क्षेत्र (7780078| 20॥6 ) कहलाता 
है, क्योकि इस क्षेत्र मे उत्पादन करने पर उत्पादन साधन वी मात्रा के बढाने से प्राप्त 
लाभ की मात्रा भी बढती जाती है। कृपका का उत्पादन करने का उद्देश्य लाम 

) मादा ही नही होता, बल्कि लाम की श्रधिकतम राशि प्राप्त करना होता है । इस 
क्षेत्र मे औसत उत्पाद एवं सीमान्त उत्पाद की मात्रा मे निरन्तर वृद्धि होती है जिसके 
कारण उत्पादन साधन की प्रत्येव अ्रतिरिक्त इकाई पहले से भ्रधिक लाभ श्रदान करती 
है। भ्रत इस क्षेत्र मे उत्पादन करने झा निर्णय लेना उचित नही होता है । 

(॥) क्षेत्र [- उत्पादन फ्लन का द्वितीय क्षेत्र उस बिन्दु से प्रारम्भ होता 

है, जहाँ पर सीमान्त उत्पाद यत्र-रेखा, ओसव उत्पाद वन-रेखा को बाटती है तथा 
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उस बिन्दु तक होता है जहाँ पर सीमान्त उत्पाद घून्य हो जाता है या सीमान्त 
उत्पाद वक-रेखा 075 बअक्ष को छूती है (चित्र 6 में उत्पादन-साधन के प्रयोग स्तर 
6 से 9 इकाई या प् से । बिन्दु के मध्य मे) । इस क्षेत्र मे उत्पादन-साधन के प्रयोग 
मे सीमान्‍्त उत्पाद की मात्र निरन्तर कम होती जाती है तथा कुल उत्पाद मे वृद्धि 
हासपमान दर से होती है । 

उत्पादन-फलन का यह क्षेत्र विवेकसगत क्षेत्र (8७॥009] 200०) कहलाता 
है, क्योकि इस क्षेत्र मे कृपको को उत्पादन करने के विर्णयो से सर्वाधिक लाभ प्राप्त 
होता है। इस क्षेत्र मे कृषकों द्वारा अधिकतम लाम की भ्राप्ति के लिए श्रतुकुलतम 
उत्पादन-साधन की मात्रा ज्ञात करने को विधि का विवेचन अगले प्ृृष्ठो मे किया 
गया है । 

(8) क्षेत्र त---उत्पादन-फलन का तृतीय क्षेत्र उस बिन्दु (उत्पादन- 
साधन के 7 बिन्दु भ्रथवा 9 इकाई के झागे) से प्रारम्म होता है जहाँ से सीमान्त 
उत्पाद की मात्रा शल्य से कम हो जाती है । इस पूरे क्षेत्र मे सीमान्त उत्पाद की 
मात्रा ऋण/त्मक होती है जिसके कारण कृपको को प्राप्त कुल उत्पाद की भात्रा 
उत्पादन-स'घन की मात्रा मे वृद्धि करने के साथ-साथ मिरिन्तर कम होती जाती है 

उत्पादन-फलन का यह क्षेत्र मी विवेकशुन्य क्षेत्र ([08४8099॥ 7076) 
कहलाता है । इस क्षेत्र मे उत्पादन करने के निर्णय लेने से कृपको को दो प्रकार की 
हानियाँ होती हैं-- 

(9) उल्लादन-साधन की अतिरिक्त प्रयुक्त मात्रा की लागत की हानि। 

[ब) उत्पादन-साधन के प्रयोग से कुल उत्पाद मे हुईं कमी से हानि । 

कृषकों को उत्पादन-साधन यदि बिना किसी लागत के भी प्राप्त होता है तब 
भी इस क्षेत्र में उत्पादन नहीं करना चाहिए, क्योकि इस क्षेत्र मे उत्पादन करने से 
प्राप्त लाभ की राशि कम होती जाती है ॥ 
परिवर्तेदीय अतुपात के सिद्धान्त में प्रतिफल 


परिवर्तनीय अनुपात के सिद्धान्त में प्रतिफल तौन दर से होता है जिनका 
विस्तृत विवेचन नीचे दिया गया है--- 


(४) हासमान प्रतिफल का सिद्धान्त : 


क्षको के पास उत्पादन के लिए भूमि, पशु आदि स्थिर साधन एवं श्रम, 
पूंजी, बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, सिचाई, चारा, दाना आदि परिवर्तंत- 
शील साधन होते हैं । ह्वासमान प्रतिफल का सिद्धान्त भुख्यतया उस समय प्रदर्शित 
होता है. जब क्ुपक भूमि के एक इकाई क्षेत्र या एक पशु से अधिकतम लाम प्राप्त 
करना चाहते हूँ / उत्पाद की अधिक मात्रा को प्राप्ति के लिए वे परिवर्तनशील 
खाधनो के प्रयोग की मात्रा में निरन्तर बुद्धि करते हैं, लेकिन प्रकृति की देन के 
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कारण जैसे-जंसे परिवर्ततशोल साधन की मात्रा मे प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र भ्रथंवा 

प्रति पशु वृद्धि की जाती है तो कुल उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होती है किम्तु उत्पादन 

में वृद्धि की मात्रा क्रमशः पहले उत्पादन वृद्धि की मात्रा से बिरन्‍्तर कम होती जाती 

है। दूसरे शब्दों मे, परिवर्ततशील साधनों को विभिन्न इकाइयो में जो उत्पादन-वृद्धि 

'ह्रासमान दर से होती है। इसे ह्ाम्मान प्रतिफल का सिद्धान्त कहते हैं। 

0 अं ने हासमान प्रतिफल के सिद्धान्त को निम्न शब्दों में परिभाषित 
या है-- 


“यदि साथ-साथा कृषि कत्ा मे उन्नति “नहीं होती है तो भूमि पर नियोजित 
श्रम एवं पूंजी की मात्रा मे वृद्धि करने से सामान्यतः कुल उत्पाद में धनुपात से कम 
वृद्धि होती है ।” 

कृषि के क्षेत्र मे प्रत्येक उत्पादन-साधन के प्रयोग के उदाहरण मे हासमात 
प्रतिफल का सिद्धात्त पाया जावा है । इस सिद्धान्त के अनुसार यदि उत्पादन-साधन 
की प्रथम इकाई थुल उत्पाद की मात्रा में 25 इकाई वृद्धि करती है वो उत्पादन- 
साधन की दूसरी इकाई कुल उत्पाद मे पहले से कम प्रर्थात्‌ 20 इकाई की वृद्धि 
करेगी। इसी प्रकार उत्गंदनन्साधन की तीसरी इकाई उत्पादन में 5 इकाई की 
वृद्धि एव चौथी उत्पादन-साघन की इकाई बुल उत्पाद की मात्रा में 0 इकाई 
वृद्धि करती है। चित्र 62 उत्पादन का हासमान प्रतिफ्ल-सिद्धान्त प्रदर्शित 
करता है । 

हासमान प्रतिफल के सिद्धान्त मे प्राप्त कुल उत्पाद वक्त-रेखा उद्गम बिन्दु 
से ग्रवतल (00708५8 (0 [॥6 07870) होती है । हासंमान प्रतिफल की अवस्था 
में निम्म सम्बन्ध पाये जाते हैं-- 


लिए 42 4372 »ज> दि, 
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चूंकि /0४०/५४४०- ७४३२४... 55००४, प्रत 23४ की मात्रा 
निरन्तर कम होती जाती है. जिससे /५४//९४ का ग्रनुपात उत्पादत-्साधन वी 
मात्रा के बढ़ने के साथ-साथ कम होता जाता है । 
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नि कुल उत्पाद बक्र 





इन्पादल साधन (४) 


चित्र 6 2 हासमान प्रतिफल की अवस्था में कुल उत्प दक-वक्र 


'हासमान प्रतिफल का सिद्धान्त कृषि क्षेत्र मे सर्देव लागू होता है, लेकिन 
निम्न स्थितियों में यह सिद्धान्त कृषि क्षेत्र मे मी विलम्ब से लायू होता हे-- 


(3) कृषि उत्पादन की विधि मे सुधार होने की स्थिति में । 


(7) उत्सादक-कृपक की निपुणता, कार्यकुशलता एवं दक्षता में वृद्धि होने ” 
की ग्रवस्था मे 


(7॥) परिवर्तनशील साघनो--श्रम, पूँजी, खाद, उर्बरक, चारा, दाना, 
सिंचाई के पानी आदि की इकाइयो का बहुत ही कम अथवा अल्प मात्रा मे प्रयोग 
किये जाने की अ्रवस्था मे । परिवर्ततशील साधनों की प्रयुक्त की गई इकाइयो की 
मात्रा कम होने पर उत्पादन मे ह्ासमान प्रतिफल के प्रारम्म होने मे वलम्ब होना 
स्वाभाविक होता है । 


कषि के क्षेत्र मे हासमान प्रतिफल सिद्धान्त लागू होने के कारण कृषको के 
सामने समस्या होती है कि फार्म पर उपलब्ध स्थिर साधनों के साथ परिवर्तंतशोल 
साधन--श्रम, पूंजी, उवंरक आदि उत्पादन साधनों की कितनी मात्रा उपयोग में 
लेनी चाहिए अथवा उत्पादव का कौन सा स्तर प्राप्त करना चाहिए जिससे प्रति 
हैक्टर भूमि या प्रति पशु सस्मावित लाम की राशि अधिकतम प्राप्त हो सके ? 
उपयुक्त निर्णयो मे कृपको का उद्द श्य स्थिर उत्पादन-साधनो से अधिकतम लाम की 
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राशि प्राप्त करना होता है। फाम॑-प्रतबन्ध विज्ञान उपयुक्त निर्णय लेने में सहायक 
होता है । फामं-प्रबन्ध विज्ञान का उद्दे श्य उत्पादन को म्रधिकतम मौतिक मात्रा प्राप्त 
करना ने होकर, अधिकतम लाम की राशि प्राप्त करना होता है । हृषको द्वारा 
उपएु क्त प्रश्नो का उत्तर परिवर्ततशील साधनों की काम मे ली गई मात्रा, उनकी 
लागत व उससे प्राप्त अतिरिक्त उत्पाद के मूल्य के ग्राघार पर ज्ञात किया जाता है । 
झासमान प्रतिफल की धदस्था मे निएंय लेने का नियम--हासमान प्रति- 
फल की भ्रवस्था मे निर्णय लेने के नियम के अनुसार अधिकतम लाम की प्राप्ति के 
लिए परिवर्तनशील उत्पादन साधन की मात्रा में उस स्तर तक वृद्धि करते रहना 
चाहिए जब तक कि सीमान्त झाय की राशि ([[४॑०ष्टाएथ 7२९६९००ए९ ८7 जोर ), 
सीमान्त लागत की राशि (४7०0 2०५ ० )त2) से अधिक होती है। 
सीमान्त आय एवं सीभान्त लागत वी राशि के बराबर हो जाने की स्थिति के 
उपरान्त परिवतंनशील उत्पादनन्साधन की मात्रा में वृद्धि नही करनी चाहिए। इस 
स्तर पर प्राप्त उत्पादन की मात्रा कृपक को अधिकतम लाम प्रदान करती है। 
उत्पादन की मात्रा अथवा परिवर्तनशील़ उत्पादन-साधन की मात्रा में इस स्तर से 
ग्रागे वृद्धि करने के प्रयास करने पर कृपकों कों प्राप्त होने वाले कुल लाम की राशि 
! में कमी होती है। 
ह्वासमान प्रेतिफल की ग्रवस्था म॑ परिवरतनशील उत्पादन-साधन की मात्रा 
# का भनुकूलतम लाभ प्रदात करने वाला स्तर निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया 
जाधा है-- 
उत्पाद की अतिरिक्त मात्रा का अलुपाठ उत्पादन-साधन की प्रति इकाई कीमत 
उत्पादन-साघन को अतिरिक्त मावा उत्पाद की प्रति इकाई कोमत 
के अनुपात के बराबर होना चाहिए । 
8४ __7?: 
02 7, 
नम ४ 7०,75७४% ०५ जहाँ (५ ४>-उत्पाद की मात्रा मे 
परिवतंन, 
/५४--+छउत्पादन-साधन की 
मात्रा में परिवर्तत 
9,5-उत्पादन-साधन को 
प्रति इकाई कीमत 
ए,--उपाद की प्रति इकाई 
कीमत 
ल 4४ ए,--अतिरिक्त/सीमानर आम 
! 4६४ 955 प्रतिरिक्त सीमान्त लागत 
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छासमात भ्रतिफल की अवस्था में निर्शय लेने का उदाहरण- एक कृपक 
फार्म पर एक हैक्टर गेहूं की फसल मे नत्नजन उर्वरक को विभिन्न मात्राओं का 
उत्पादन-वृद्धि के लिये उपयोग करता है जिससे उत्पादन की सारणी 6.2 के अनुसार 
वृद्धि होती है । ग्रधिकतम लाम की प्राप्ति के लिये ज्ञात कीजिये की उत्पादन-साघम 
की कितनी मात्रा का निम्न कौमतो को अवस्था मे कृषक के लिये उपयोग करना 
लाभकर होगा : 


(अ) नत्रजन उर्वेरक 200 २० प्रति किलोग्राम एवं गेहें 700 रु० प्रति 
क्विन्टल ! 


(ब) नन्नजन उर्वरक .75 २० प्रति किलोग्राम एवं गेहूँ 75 रु० प्रति 
क्विन्टल । 


सारणी 6.2 मे नन्नजन उवंरक की विभिन्न इकाइयो से प्राप्त प्रति हैक्टर 
गेहूं का उत्पादन, उर्वेरकत उपयोग की ग्रतिरिक्त लागत एव प्राप्त अतिरिक्त आय 
प्रदर्शित की गई है । 


उपयुक्त उदाहरण उत्पादन में ह्वासमान प्रतिफल के सिद्धान्त को प्रदर्शित 
करता है क्योकि प्रथम 0 क्लिोग्राम मत्रजन उर्वरक से 20 विवन्टल गेहूँ का 
उत्पादन होता है, द्वितीय 0 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक के उपयोग से कुल उत्पादन 
23 बिवन्टल प्राप्त होता है श्र्थात्‌ 0 किलोग्राम अतिरिक्त नत्रजन उबेरक से 3 
विवन्टल गेहें का अतिरिक्त उत्पादन होता है । नत्रजन उव॑ंरक की मात्रा 30 किलो- 
ग्राम करने पर कुल उत्पादन 25 विवन्टल प्राप्त होता है अर्थात्‌ जेसे जैसे नत्रजन 
उर्वरक की मात्रा मे वृद्धि की जाती है, वैसे-्वेसे अतिरिक्त उत्पादन क्रमश पहले की 
अपेक्षा कम होता जाता है । 


कीमतो के परिवर्तत से लाभप्रद उत्पादन के स्तर की मात्रा मे झाने वाले 
परिवतन को प्रदर्शित करने के लिये सारणी मे गेहूँ एव नन्नजन उवेरक की कीमतो 
के दो विभिन्न स्तर लिये गये हैं। नत्रजन-उर्वेरक की कीमत 2 00 रु» प्रति किलो- 
ग्राम तथा गेहूं की कोमत 00 २० प्रति क्विन्टल होने की अवस्था में कृषक को 
अधिकतम लाभ 60 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक के उपयोग से प्राप्त होता है ॥ इस 
नत्रजन स्तर पर झतिरिक्त लागत 20 00 5० और अतिरिक्त आय 25 00 रु० की 
होती है । भ्तिरिक्त आय, अतिरिक्त लागत से अधिक है । नत्॒जन-उवंस्क का प्रयेग 
70 किलोग्राम करने से कुल उत्पाद को मात्रा मे वृद्धि नही होती है, बल्कि कुछ 
उत्पाद की मात्रा स्थिर रहती है, जिसके कारण अतिरिक्त लागत 20 २० व अति- 
रिक्त आप शून्य होती है । कृषक द्वारा 70 किलोग्राम नत्॒जन उर्वरक का प्रयोग 
करने से फार्म पर 60 किलोग्राम नत्रजन उबेरक के उपयोग की अपेक्षा प्राप्त कुल 
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लाम की शशि मे (02९ 2)-720 रु० की कमी होती है । ग्रत: उपयुक्त कीमत 
स्तर पर 60 किलोग्राम नव्॒जनत उर्वरक ही कृषक को अधिकतम लाभ प्रदान 
करता है । 


यदि गेहूँ की कीमत 75 रु० प्रति क्विण्टल एवं नत्रजन उर्वरक की कौमत 
2 रु० प्रति किलोग्राम हो तो 50 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक का उपयोग ही इंषक के 
लिए सबसे अधिक लामकर होता है। मत्रजन उर्वरक का 60 किलोग्राम तक उपयोग 
करने से श्रतिरिक्त लागत 20 २० आती है जबकि अतिरिक्त ग्राय 8 75 की ही' 
प्राप्त होती है ! इससे प्राप्त कुल लाभ की राशि में ] 25 र० की कमी होती है । 
डर्वंरक की कीमत 75 रु० प्रति किलोग्राम तथा गेहूँ की कीमत 00 २० प्रति 
विवन्टल हीने पर 60 किलोग्राम नत्रजन उवंरक का उपयोग कृपक के लिए सबसे 
अधिक लामकर होता है। इस प्रकार उत्पादन-साघधत्त व उत्पाद की कीमतो भे 
परिवतंन की अवस्था मे उत्पादन साधन का अधिकतम लामकारी स्तर ज्ञात क्या 
जाता है। उत्पादन साधनों का ग्रक्रिकतम लामकारी स्वर विभिन्न कीमतो की 
अवस्था में विभिन्न होता है । 


ह्वासमान प्रतिफल की अ्रवस्था मे परिवर्ततशील उत्पादन साधन की मात्रा 
का प्रनुकुलतम लाभ प्रदान करने वाला स्तर, सौमान्त भ्राय एवं सीमान्‍्त लागत के 
प्राघार के सूत्र की सहायता से भी ज्ञात किया जा सकता है। सूत्र की सहायता से 
उत्पादन-साधन का ग्रनुकुलतम ल्ाम प्रदान करने वाला स्वर ज्ञात करने में समय॑ 
कम लगता है। सूत्र द्वारा विभिन्न कीमतो के स्तर पर उबंरक की झनुकूलतम मात्रा 
ज्ञात करने की विधि सारणी 6 3 प्रदर्शित की गई है। 


उर्वरक की कीमत 2 00 र श्रति किलोग्राम व गेहूं की कीमत 00 ₹ श्रति 
विवन्टल होने की अवस्था मे 60 किलोग्राम उर्वरक का उपयोग प्रधिकतम लाभ प्रदान 
करने वाला स्तर है क्योकि इस स्तर पर प्रतिरिक्त उत्पाद एवं भ्रतिरिक्त उत्पादन- 
साधन की मात्रा का भ्नुपात 0 025 है जबकि उनकी कीमतो का विलोम अनुपात 
0020 है | चूंकि यह भ्रनुपात कीमतो के विलोम अनुपात से अधिक है तथा इसके 
बाद यह कम होता जाता है, अत इन कीमतों के स्तर पर 60 किलोग्राम नवजन 
उर्वरक का उपयोग कृषक के लिए अ्नुकूलतम लास की राशि प्रदान करने वाला स्‍तर 
है। इसी उत्पादन-फलन भे उर्वेरक की कीमत ॥75 £ प्रति किलोग्राम व गेहू बी 
कीमत ]00 ह प्रति विवन्‍्टल तथा उ्वरक की वीमत 4 75 ₹ प्रति किलोग्राम 
घ गेहू' की कीमत 75 ह प्रति विवण्टल होने की दोनो ही अ्रवस्थाश्रो मे 60 कि ग्रा 
नत्रजन उवेरक के उपयोग-स्तर तक अतिरिक्त उत्पाद व अतिरिक्त उत्पादन साधन 
का श्रनुपात उनकी प्रति इकाई कीमतों के विल्ञोम अनुपात से अधिक है। भरता 
उपयुक्त कीमतो की अवस्था मे मी 60 किलोग्राम नश्जन उर्वरक के उपयोग से कृपक | 


फार्म प्रबन्ध के सिद्धान्त/!85 


को भ्रघिकतम लाभ की राशि प्राप्त होती है। उपयुक्त उत्पादन-फ्लन की अवस्था 
में उवरक की कीमत 200 र प्रति किलोग्राम तथा गेहूँ की कीमत 75 रु प्रति 
क्विण्टल होने पर 50 किलोग्राम नत्रजन उवंरक की मात्रा ही अधिकतम लाम प्राप्त 
कराती है, क्योकि 50 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक के स्तर पर अतिरिक्त उत्पाद एवं 
भ्रतिरिक्त उत्पान-साधन का अनुपात, उनकी कीमतों के विलोम अनुपात से अधिक 
होता है । इस स्तर के उपरान्त उर्वरक की मात्रा में इद्धि करने पर कीमतो का 
दिलोम अनुयात, अतिरिक्त उत्पाद व भ्रतिरिक्त उत्पादन-साधन के अनुपात से प्रधिक 
होता जाता है जो लाभ की प्राप्त राशि मे कमी करता है । 

इस प्रकार सीमान्त लागत एवं सीमान्त झाय की राशि श्रथवा सूत्र की 
सहायता से 'हासमान प्रतिफल की अवस्था मे परिवर्ततशील साधनों की भनुकुलतम 
लाभ प्रदान करने वाली मात्रा ज्ञात को जाती है । 
(७) समान प्रतिफल का सिद्धास्त 

समान प्रतिफल के भअन्तगंत परिवतनशील उत्पादन साधन की प्रत्येक इकाई 
का जब स्थायी साधनों के साथ प्रयोग कया जाता है तो उसमे प्राप्त अतिरिक्त 
उत्पाद की मात्रा क्रमश समान होती है, अर्थात्‌ परिवर्तनशील उत्पादन साधन की 
प्रत्येक इकाई, उत्पाद के उत्पादन भे समान मात्रा से बृद्धि करती है । कृषि क्षेत्र भे 
समान प्रतिफल का सिद्धान्त बहुत ही कम पाया जाता हे । समान प्रतिफल का 
सिद्धान्त कृषि क्षेत्र मे निम्न दो अवस्थाओ मे ही साघारणतया पाया जाता है-- 

() उत्पादन के लिए आवश्यक किसी भी उत्पादन-साधन के स्थिर ने 
होकर परिवर्तंतशील होने की ग्रवस्था मे समान प्रतिफल का सिद्धान्त 
पाया जाता है। जैसे---एक एकड भूमि, 50 किलोग्राम नत्रजन उवंश्क, 
8 बार सिंचाई एवं 30 सानव-श्रम दिवस से 20 विवष्टल ग्रेह उन्पन्न 
होता है, तो दूसरी एक एकड भूमि, 50 किलोग्रेम नत्रजन उवंरक, 
8 बार सिंचाई एवं 30 मानव-श्रम दिवस से भी 20 क्विण्टल गेहूँ 
उत्पन्न होगा। 

(2) उत्पादन मे एक या एक से अधिक साधन स्थिर हो, लेकित उनकी 
क्षमता का पूर्णछूप से उपयोग नहीं किया गया हो, प्र्थाद्‌ उनकी 
क्षमता अ्रधिश्षेष मात्रा मे हो । 

समान प्रतिफल के सिद्धान्त का वक्र सीधी रेखा के रूप मे होता है तथा वक् 


पर ढाल सभी स्थानों पर समान होता है ॥ समान प्रतिफल की अवस्था भे निम्न 
पम्बन्ध पाया जप्ता है-- 
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88/मारतीय करषि का अंर्तन्त 


सारणी 6 4 काल्पनिक श्रौकडो के भ्राधार पर समान प्रतिफल के सिद्धान्त 
एवं उनके अन्तर्गत निर्णय लेने की विधि को स्पष्ट करती है । 


उदाहरश मे प्रत्येक उत्पादन साधन की एक इकाई (0 किलोग्राम उबरक) 
से समान मात्रा (2 व्वण्टल) भे श्रतिरिक्त उत्पाद प्राप्त होता है। उत्पादन-साधन 
की प्रत्येक इकाई वे उपयोग मे समान राशि मे लाभ मी प्राप्त होता है, क्योकि 
उत्पादन-साधत की एक इकाई का सृत्य उससे प्राप्स अतिरिक्त उत्पाद के भृल्य से ! 
कम है । समान प्रतिफल की प्रवस्था में उत्पादन दृद्धि करने से लाभ की राएश से 
निरन्तर इृद्धि होती है । भ्रत. उपयुक्त उदाहरण में 50 इकाई उत्पादन साधव के 
उपयोग से सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है । 


सम्रात प्रतिफल की अवस्था में निर्णय लेने का तियम--समान प्रतिफल की 
प्रवस्था मे यदि उत्पादम-साधन की प्रथम इकाई का उपयोग साभप्रद है तो प्रागे की 
सभी इबाइयाँ लाभप्रद होगी । भरत. जब तक समान दर से उत्पादन में बृद्धि होती 
रहती है, उत्पादन-साधन की इकाइयों में वृद्धि करते रहना चाहिए । यदि उत्पादन” 
साधन की प्रथम इकाई लाभपग्रद नहीं है तो भागे की कोई की इकाई लामप्रद नहीं 
होती है। अत ऐसी प्रवस्था भे उत्पादन-साधन की किसी भी इकाई का उपयोग 
नहीं किया जाना चाहिए। 


ससान ग्रतिफल की झवस्था का रेशौय चित्र- समान प्रतिकूल की अवस्था 
में प्राप्त बुल उत्पाद बक्र सीधी रेखा होती है जो चित्र 63 मे प्रदर्शित है । 


4 
(॥॥) बढ्ध सान प्रतिफल का सिद्धान्त : 


यद्ध मान प्रतिफल के सिद्धान्त के भन्तर्गत परिवतेमशील साथ्रन की प्रत्येक / 
इकाई का ज॑ब स्थिर साधनों के सौथ उपयोग विया जाता है तो परिवतंनशील साधन 
की प्रत्येक इकाई पहले वाली इकाई की धपेक्षा क्रमश भ्धिक मात्रा में भ्तिरिक्त 
उत्पादन करती है भर्थात्‌ कुल उत्पाद मे वद्ध मान दर से परिवर्तन होता है । कृषि 
शेत्र मे बद्धा मान प्रतिफल का सिद्धान्त बहुत कम पाया जाता है। #षि श्ोेत्र में 
सम्मवत. निम्न भवस्थामी में बढ़ मान प्रतिफल का सिद्धान्त पाया जाता है-- 


(प्र) जब स्थिर उत्पादन-साधनों का पूर्णो रूप से उपयोग नहीं हो रहा है 
भर्धात्‌ उनमें उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता होती है । 


फार्मे-प्रबन्ध के सिंद्धान्त/) 89 


सारणो 64 
समान प्रतिफल का सिद्धान्त 





उत्पादन- कुल उत्पाद उत्पादन- उलाद की उत्पाद व उत्पाद एवं 
साधन की की मात्रा साधन की सीमान्त उत्पादन- “ उत्पादन साधव 
इकाइयाँ सीमान्त मात्रा साधन को की कीमतो का 
मात्रा सीमान्त विलोम झनुपात 
मसात्राओं को £बल्॑रू, ] 50 
(किलोग्राम) (क्विण्टल) (किलोग्राम) (क्विण्टल) ब्नुपात| शेर 40 


0७0. ७) (०७%) (४५) (है) ( 








2 3 4 ढ़ 
0 ॥2 
0 2 02 035 
30 ध4 
70 2 02 045 
20 १6 
40 2 02 05 
30 88 
0 2 ०02 05 
40 20 
0 2 0७2 05 
50 22 





(ब। जब प्रारम्म में परिवर्ततशोल उत्पादन साघन की उपयोग की गई 
हा इकाई की मात्रा बहुत कम होती है । 
# बद्ध मान श्रतिफल की अवस्था मे श्राप्त कुल उत्पाद घक्र का ढाल उद्गम से 
उत्तत ((०४५५६ ४० 0८ 0787 ) होता है तथा प्राप्त सम्बन्ध निम्न प्रकार का 
होता है-- 


4 ० 2४१४ _- 2६३४ 2. 
< णः 
है, हा “हर 
अर्थात्‌ उत्पादन-साधन की इकाइयो में इद्धि के साथ-साथ (५४//४ह का 
अनुपात क्रमशः बढ़ता जाता है । 
बद्ध मान प्रतिफल को अवस्था से निर्धय लेते का नियमत---वर्दधामान प्रतिफल 
को झवस्था म भी निर्णय का नियम ह्ास्मान प्रतिफल के सिद्धान्त के समान ही 





90 भारतीय व्‌षि बा अर्थतन्त 


होता है। भर्थाव्‌ जब तव उत्पाद व उत्पादन साधन वी सीमाच्त-दर बा भनुपात 
उनवी विलोम वीमतो थे अनुपात से अधिव है, तब तब उत्पादन-साधन वी मात्रा 
भे हृद्धि वरते रएना चाहिए । 


कुल उत्पाद (४2 





॥ २ ३ 4 5६5 67 
उत्पादन साधन (५) 
चिष्र 6 3 समाप प्रतिफल वी अवस्था भे दुस उत्पाद वा वक्त 


सारणी 6 5 वाल्पनिय धाँवडो बे प्राधार पर बद्धं मार प्रतिफल सिडाग्त 
एव उसके भन्तंगंत सिर्णय सेने पी विधि स्पष्ट बरती है। उदाहरण में उत्पादम- 
साधत की प्रधम इकाई बा उपयोग लाभप्रद है। वद्धमान प्रतिफ्ल थी पवस्था मे 
भागे घापती सभी उत्पादन साधन थी इशाएयाँ पहले वाली पाई थी भपेक्षा अधिक 
लाभप्रद होती हैं, जिससे उनमे प्रयोग से लाभ की राशि मे मिरन्‍्तर वृद्धि होती है । 
प्रत धड़ँ मान प्रतिपस वे सिद्धान्त मे थदि उत्पादन साधन की प्रथम हकाई लाभप्रद 
है तो प्रागे पी सभी इबाएया साभप्रद होगी तथा प्रत्येक हशाई वे उपयोग से लाम 
बी राशि भ्रमण पहले से भधिव होती है । भरत प्रस्तुत उदाहरण मे उत्पादन-साथन 
को 60 इवाइयो के उपयोग से बृषक वो सर्वाधिक साम प्राप्त होता है । 


बे पाम प्रतिफल को ध्वस्था का रेघोय चित्र--यर्द्ध मान प्रतिफ्ल वी 
प्रवस्था मे प्राप्त कुल उत्पाद बत्र घित्र 6 4 मे प्रदर्शित किया गया है । 


(थ) पैमाते के प्रतिफत का सिद्धान्त 
पैमाने थे प्रतिफत वै सिद्धान्त मे उत्पादन के सभी घायश्यव साधन परिवर्तन- 
शील होते है भर्पाद्‌ शोई भी उत्पादन-यापन स्थिर मात्रा में नहीं होता हे । पैमाने के 


फॉमे-प्रबन्ध के सिद्धान्त/!97 


प्रतिफल के सिद्धान्त का अध्ययन कृषकों, राजन॑तिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओ्नो 
एवं कृपि-अ्थंशास्त्रियो के लिए ग्रावश्यक होता है । पैमाने के प्रतिफल का सिद्धान्त 
क्ृपकर को बडे अथवा लघु फार्म बसाने से सम्बन्धित समस्याओं के निशय लेने मे 
सहायक होता है । पैमाते के प्रतिफल का सिद्धान्त राष्ट्रीय स्तर पर भी फार्म के 
भ्राकार के निर्धारण मे सहायक होता है । 

पैमाने के प्रतिफल के सिद्धान्त में उत्पादननवृद्धि के लिए आवश्यक सभी 
उत्पादनःसाधनी की मात्रा में वृद्धि की दर समाम अथवा विभिन्न अनुपातों मे हो 
सकती है। यदि उत्पादन वद्धि के लिए आवश्यक सभी उत्पादन-्साधनो की सांत्रा 
मैं समान ग्रमुपात भें वुद्धि की जाती है तो उसे शुद्ध पैमाने का सम्बन्ध (शए7९ 
$८4॥६ 7२९१३७४४0॥5077] कहते हैं। जैसे यदि उत्पादन साधन >; की मात्रा में 


सारणी 65. 
बद्ध मान प्रतिफल का सिद्धान्त 





उत्पादन- उत्पाद की उत्पादन- उत्पादकी उत्पाद व उत्पाद व 

साधन की कुल मात्रा साधन को सीमान्त उत्पादन-साधन उत्पादन साधन 

इकाइयाँ सीमान्त मात्रा को सीमान्त_ की कीमतों 
मात्रा मात्रा का का विलोम 


अनुपात झनुपात 
(किलोग्राम) (क्विष्टल) (किलोग्राम) (क्विण्टल) 


00. (९ (6७90 (6०५ तर ) (#) 
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90/मारतीय कृषि का अध्धंतन्त्र 


होता है। अर्थात्‌ जब तक उत्पाद व उत्पादव साधन वी सीमान्त-दर का झनुपात 
उनकी विल्लोम कीमतो के अनुपात से अधिक है, तब तक उत्पादन-साधन की मात्रा 
में दृद्धि करते रहता चाहिए । 





३ 2 3 4 5 67 
उत्पादन साधन (१५) 
चिंत्र 63 समान प्रतिफल की अवस्था में कुल उत्पाद का वक्र 


सारणी 65 काल्पनिक आँकडो के ग्राधार पर बर्द्ध मान प्रतिफल सिद्धाग्त 
एवं उसके अन्तगंत निर्शाय लेने की विधि स्पप्ट करती है। उदाहरण में उत्पादन- 
साधन की प्रथम इकाई का उपयोग लाभप्रद है। वरद्ध॑मान प्रतिफल की अवस्था मे 
श्रागे वाली समी उत्पादन-साधन की इकाइयाँ पहले वाली इकाई की अपेक्षा श्रधिक 
लाभप्रद होती हैं, जिससे उनके प्रयोग से लाम की राशि मे निरन्तर वृद्धि होती है । 
ग्रत* वर्ध मान प्रतिफल के सिद्धान्त में यदि उत्पादन-साधन की प्रथम इकाई लाभप्रद 
है तो भ्रागे की समी इकाइयाँ लाभप्रद होगी तथा प्रत्येक इकाई के उपयोग से लाम 
की राशि क्रमश पहले से भ्रधिक होती है । अ्रत प्रस्तुत उदाहरण में उत्पादन-साधन 
को 60 इकाइयों के उप्योग से कृषक को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है । 


मगर एलिफएल की शतस्यथा कफ रेखोय चित्र--वद्ध म्रान प्रत्रिफल की 
ग्रवस्था मे प्राप्त कुल उत्पाद वक्र चित्र 6 4 मे प्रदर्शित किया गया है । 
(ब) पैमाने के अतिफल का सिद्धान्त 

पैमाने के प्रतिफल के सिद्धान्त मे उत्पादन के समी आवश्यक साथन परशिवितन- 
शील होते हैं श्र्थात्‌ कोई भी उत्पादन-साधन स्थिर मात्रा मे नही होता है। पंमाने के 


फॉ्म-प्रंबन्ध के सिद्धान्त/9] 


प्रतिफल के सिद्धान्त के अंध्ययन कृपकों, राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओ्रो 
एवं कृषि-अधंशास्त्रियो के लिए आवश्यक होता है । पमाने के प्रतिफल का सिद्धान्त 
कृषको को बडे झ्थवा लघु फार्म बचाने से 'सर्म्वान्धत  समस्याश्रो के निरय लेने से 
संहायक होता है । पैमाने के प्रतिफल का सिद्धान्त राष्ट्रीय स्तर पर मी फार्म के 
भाकार के निर्धारण में श्रहायक होता है । 

पैमाने के प्रतिफल के सिद्धान्त में उत्पादेन-बृद्धि के लिए आवश्यक सभी 
उत्पादन*साधनौ की मात्रा में वृद्धि की दर समाम अथवा विभिन्न अनुपातों में हो 
सकती है। यदि उत्पादन वृद्धि के लिए झ्ावश्यक सभी उत्पादन-साधनों की मात्रा 
में समान अनुपात में वृद्धि की जाती है तो उसे शुद्ध पेमाने का सम्बन्ध (?एण० 
8०46 २७॥७॥07509) कहते हैं। जैसे यदि उत्पादन साधन ऊँ; की मात्रा में 


सारणी 65. 
बर्ड्ध मान प्रतिफल का रि 





उत्पादन- उत्पाद की उत्पादन- उत्पादकी उत्पाद व उत्पाद व 

साधन की कुल मात्रा साधन की सीमान्त  उत्पादन-साथन उत्पादन साधन 

इकाइयाँ सीमान्त मात्रा को सीमान्त की कीमतों 
मात्रा मात्रा का का विलोम 


अनुषात अनुपात 
(किलोग्राम) (क्विण्टल) (किलोग्राम) (क्विण्टल) 


० 0 ७०७ ७० (है) (है) 
यदि ए४->.50 ह. 





ए८--0 रु 

30 40 

30 2 02 045 
20 १2 

40 2 03 0.85 
30 45 

30 4 09.4 05 
40 49 

0 ५ 035 0.5 
50 24 

30 6 06 <«< 05 
60 30 
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॥ 2 3 4 5 67 8 
उत्पादन साधन (४) 
चित्र 64 वड् मान प्रतिफल की भ्रवस्था में कुल उत्पाद का वक्र 


00 प्रतिशत दृद्धि की भादी है तो उत्पादन के लिये प्रावश्यक अन्य सभी उत्पादन” 
साधवों की मात्रा परे भी 00 प्रतिशत दृद्धि की जाती है । अत जब सभी उत्पादन: 
साधनों की मात्रा में सम्ात भनुपात में वृद्धि की जाती है तो उन्हे एक समुच्चय 
उत्पादन साधन के रूप में मानकर विश्लेषण किया जाता है | यदि विभिन्न उत्तादन- 
साधनों की वृद्धि की दर विभिन्न होती है तो उसे पैम्ताने का परिवर्तनीय अनुपात का 
सम्बन्ध (४६80/68 ?०7०0०ा 3०96 र९७४॥०४४॥॥ए) कहते है । जैसे उत्पादन 
साधन ४, की मात्रा मे 00 प्रतिशत व॒रद्धि, उत्पादन-साधन 2५ की मात्रा मे 50 
ब्रतिशत इद्धि, उत्पादन साधव 2५ की सात्रा से 40 ग्तिशत दृद्धि उत्पादन-साथन 
>, की मात्रा में 25 प्रत्रिशत बृद्धि श्रादि ) 

पैमाने के प्रतिफल के सिद्धान्त के प्रन्तर्गत समी उत्पादन साधनों की सात्रा 
में समुत भनुपात मे इद्धि करने की श्रवस्था में उत्पादन मे वृद्धि समात, बर्दधामान एक 
हासमान दर से हो सकती है, जिसके कारण पैमाने के प्रतिफल के सिद्धान्त मे भी 
उत्पादन-इृद्धि की, निम्न तीन दरें होती हैं-- 

() पैमाने के सम्रात प्रतिफल का सिद्धान्त--इसके अत्तमेत उत्पादन" 


फार्मे-प्रबन्ध के सिद्धान्त/93 


साधनों में एक इकाई मात्रा से क्रमिक वृद्धि करने पर प्राप्त अतिरिक्त उत्पाद की 
सात्रा क्रमश समान रहती है । 

() पैमाने के वरद्धंमान भ्रतिफल का सिद्धान्त--इसके अन्तर्गत उत्पादन- 
साथनों भे एक इकाई मात्रा में ऊुमिक वृद्धि करने पर प्राप्त अतिरिक्त उत्पाद की 
मात्रा क्रमश. पहले की अपेक्षा अधिक होती जाती है । 

(00) पैमाने के हवासमान प्रतिफ्ल का सिद्धान्त--इसके श्रन्तगेत उत्पादन" 
साधनों में एक इकाई मात्रा से क्रमिक वृद्धि करने पर प्राप्त अतिरिक्त उत्प दे की 
मात्रा क्रमश पहले की अपेक्षा कम होती जाती है । 

]. परिव्तेतीत झनुरात भ्रतिफल सिद्धान्त एवं पेम ने के प्रतिफल के सिद्धान्त में 
अन्तर : ड़ 

परिवतेनीय झनुपात के प्रतिफल सिद्धान्त एवं प॑माने के प्रतिफल सिद्धान्त मे 
निम्न अन्तर होते हैं -- 

() परिवतेनीय अनुपात के प्रतिफल सिद्धान्त मे उत्पादन के लिए प्रावश्यक 
सभी उत्पादन साधनों में परिवरतंव नहीं होता है । इसके भ्रन्त्गंत 
उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते है और एक या अनेक साधनों की 
मात्रा मे परिवतंव होता है । जैसे उर्वरक की मात्रा मे परिवर्तन होता 
है. तथा उत्पादन के लिये आवश्यक अन्य सेभी सांघन स्थिर म भा मे 
होते हैं । पैमाने के प्रतिफल मे उत्पादन के लिये भावश्यक सभी साधन 
परिवर्तनशील होते हैं अर्थात्‌ कोई भी उत्पादन-साधन स्थिर मात्रा मे 
नह्ठी होता है । 

(४) परिवतेंतीय झनुषात के प्रतिफल का सिद्धात्त साधारणाया एक 
उत्पादन-साधन को अनुकुलतम मात्रा भ्रथवा परिवर्ततशील उत्पादन- 
साधन से अनुकूलतम उत्पादन-मात्रा ज्ञात करने के लिये श्रयुक्त किया 
जाता है, जबकि पैमाने के प्रतिफल के सिद्धान्त का उपयोग फार्म पर 
अधिकतम लाभ प्रदान करने वाले फार्म के आकार अथवा सभी 
उत्तादत साधनों का अनुकूलतम उपयोग करने वाये फार्म के श्राकार 
को ज्ञाव करने में किया जाता है । 


2. स्यूरतम लागत का सिद्धास्त/साधनों या करियाश्रो के प्रतित्वापन का सिद्धास्त : 
फार्म पर विभिन्न परिवर्ततशील साधनों की अनुकूलतम मात्रा ज्ञात करने के 
भ्रतिरिक्त कृपकों की ग्रन्य समस्याएं भी होती हैं, जैसे प्रमुक कार्य को करने के लिये 
विभिन्न उपलब्ध विधियों मे से कौन-सी विधि उत्तम है । फसल की कटाई, खरपठ- 
बार-नियन्त्रण, उर्वरक-उपयोग, पशुओ का दूध निकालना, पशुओ को खिलाने के 
लिये चारे व दाने की उपलब्धि आदि अनेक कार्य हूँ। प्रत्येक साघन/जिया की लागत 


94/भारतीय क्षपि का अर्य॑त्त्त् 


विभिन्न आती है, जिपके कारण का को करने में विमभेन्न विधियो/साध॑नों मे कुल 
लागत भी विभिन्न ग्राती है। साथ ही उत्पादन साधनों को विभिन्न दरो से प्रत्ति- 
स्थापित भी किया जा सकता है । अतः इपको की समस्या होती है कि अ्रभुक कार्य 
को करने के लिये उत्पादन की कौन सी विधि या कौन से उत्पादन-साधन की कितमी 
मात्रा का प्रयोग किया जाए, जिससे कार्य करने की लागत बम से कम झाए। अर्थात्‌ 
कृपक उत्पादत-साधनो/क्रियाओ के सयोग का वह स्तर ज्ञात करना चाहता है, जहाँ 
उस कार्य को करने की लागत न्यूनतम झाती है । 


उतपादन-साधनो/विधियो/क्रिया को जो एक-दूसरे के लिये प्रतिस्थापित की 
जो सकती है, तीन थेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है : 


५) 


(0 


(0) 


वे उत्पादव साधन/विधियाँ/क्रियाएँ, जो एक-दूसरे के लिये समान दर 
से प्रतिस्थापित की जा सकती हैं ओर जिनके उपयोग से उत्पादन की 
मात्रा में परिवतंन नही होता है। जैसे मानव-श्रम या दूध निकालते 
की मशीन द्वारा पशुओ का दूध तिकालना, फसल की कठाई के लिये 
रीपर या मानव-श्रम का उपयोग करना; फसल की गहराई के लिये 
भ्रेंसर या बैलो के श्रम का उपयोग करना, कुट्टी काटने के लिये कट्टीं 
की हाथ से चलने वाली मशीन पश्रयवा ट्रैक्टर द्वारा कूट्टी कदबाना 
ग्रादि । 


वे उत्पादन-साधन/विधियाँ/क्रियाएँ, जो एक दूसरे के लिए विभिन्न 
दर से प्रतिस्थापित की जा सकती हैं और नितके उपयोग से उत्पादन 
की मात्रा में परिवर्तन नही होता है । जैसे- नत्रजन उर्वरक की पूर्ति 
के लिये उपलब्ध विभिन्न नत्रजन उ्व रक--यूरिया, अमोनियम सल्फेट, 
फेलशियम ग्रमोनियम वाइंट्रेंट अथवा अन्य उबेरकों को विभिन्न 
प्रनुपातो में मिलाता; सस्तुलित भोजन की पूर्ति के लिये विभिन्न चारे 
एवं दाने को विभिन्न मात्रा मे मिलाता । 

वे उत्पादन-साक्षन/विधियाँ/कियाएँ, जो एक-दूसरे के लिये प्रतिस्थाविंत 
की जा सकती हैं श्रोर जिनके उपयोग से उत्पादन की मात्रा में परि- 
बर्तेन होता है। जैसे विभिन्न फसलों के देशी एव सकर/बौने किस्म के 
बीजो का उपयोग-देशी मक्का एवं सकर मबका के बीज, देशी किस्म 
एव बौनी किस्म के गेहूं के बीज ग्रादि 


विभिन्न उपलब्य विधियों या क्रियाप्रों मे से एक विधि या क्रिया का चुनाव 
उत्पादन-सावनों कौ प्रतिस्थापन दर, विधि या क्तिया के उपयोग से होने वाली लागत 
ध उनसे प्राप्त प्रतिफल की राशि पर निमर होता है। ऐसा माना जाता है कि 
उत्पादन प्रक्रिया मे प्रयुक्त की जाने वाली विभिश्न विधियो के प्रयोग से प्राप्त प्रतिफेत 


फार्म प्रबन्ध के सिद्धान्त/895 


की मात्रा मे कोई परिवर्तत नही होता है । ग्रत* प्रतिफल की मात्रा की समानता की 
अवस्था मे न्यूनतम लागत के निर्णय, विधियों की लागत एवं उनकी प्रतिस्थापन दर 
के झ्ाघार पर ही लिये जाते हैं । प्रत्येक दृषक फार्स प्र उत्पादन की न्यूनतम लागत 
लाने के लिये अधिक लागत वाले साधन, क्रिया के स्थ,न पर कम लागत बल साधन, 
क्रिया का चुताव करता है । 


साधनो/विधियो/क्रियाओ की प्रतिस्थपन की समरयाओ्रो को हल करने के 
लिये उनकी प्रतिस्थापन की दर व कीमतो का ज्ञान होना भ्रावश्यक है। उत्पादन" 
साधनों के प्रतिस्थापन की दर व उनकी कीमतों का विलोम अनुपात निम्न प्रकार से 
ज्ञात किये जाते हैं -- 
उत्पादन साधनो की प्रतिस्थापन की दर 
__प्रतिस्थापित किये गये साधन|क्रिया की इकाइयाँ _ - /५ 2० 
बृद्धि क्‍्यि गये साधत क्रिया की इकाइयाँ 55% 
जबकि /५४०५--प्रतिस्थापित साधन त़िसा में परिवर्तन की मात्रा 
&१८८-३ड्ि किये गये साधन/क्रिया मे पन्वितेन की मात्रा 
साधनो/ज़ियाओ की प्रतिस्थापन दर ( 05५//४५७7) का चिह्न ऋणात्मक 
होता है,” क्योकि जब एक साघन/त्षिया की मात्रा मे इद्धि की जाती है तो दूसरे 
साधन/क्रिया की मात्रा मे कमी होती है । 
कीमतो का विलोम झनुपात 


दृद्धि किये गये साघन की प्रति इकाई कीमत फ़ा 
प्र।तस्था पंत किये गये साधन की भ्रति इकाई कीमत. 4७५ 











साधनो/क्रियाओ के प्रतिस्थापन की अवस्था से निर्णय लेने के नियम-- 
साधनों ज्रियाग्रो के प्रतिस्थापन की झवस्था मे निर्णय लेने के तिम्न तीन मुख्य 
निगम होते हैं --- 

(0) यदि साघनो/कियाओ की ग्रतिस्थापन दर उनकी बविलोम कीमतो के 


गा ऐ्ः 
अनुपात से अधिक चल ह्ह््चा ) है तो क्ियाग्रो के 





अतिस्थापन करने से फार्म पर लागत कम होती है। अतः उपयुक्त 
अवस्था में साधनो/कियात्रो का प्रतिस्थापन उस स्थिति तक करते 
रहना चाहिये, जब तक दोनो अनुपात परस्पर समान नहीं हो 
जाते हैं । 


2. साधारएतया लिखने मे ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं क्या जाता है। 
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(४). यदि साधनो/शियाओ की प्रतिस्थापन दर, उनकी विलौस कौमतौ के 
ष्ट 
अनुपात से कम नै ब््‌ जज ) है तो प्रतिस्थापन करने 


से फामे पर लागत मे वृद्धि होती है । भ्रत उपयुक्त भ्रवस्था मे प्रति* 
स्थापन नहीं करना चाहिये । 

(7) यदि साधनो।/त्रियाओ की प्रतिस्थापन दर उनकी विल्लोम कीमतों के 
अनुपात के बराबर ( प्र जल हर ) है तो वह स्तर 
उत्पादन साधन के सयोग का न्यूनतम लागत का स्तर कहलाता है । 


विभिन्न साधनों क्रियाप्रों/विधियों के प्रतिस्थापन के निश॒य लेते समय मुख्य 
रूप से ध्यान रखना चाहिये कि जो उत्पादन-साधन/त्रिया प्रतिस्थापित की जाती है 
उसकी लागत जिस साधन) क्रिया द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है उससे ग्रधिक होती 
चाहिये। सभ्धनों त्रियाओ के प्रतिस्थापम का मुरय उद्देश्य फार्म पर साधनों के 
लागत व्यय को कम करना होता है । 

एक निश्चित उत्पत्ति की मात्रा के लिए साथनो/क्रियाओं का प्रतिस्थापन 
निम्न दरो से होता है -+ 
(0) सभाने दर से उत्पादन साधनों मे प्रतिस्थापत * 

समान दर से उत्पादत-साधनों के प्रतिस्थापन की अवस्था मे एक उत्पादन 
साधन की प्रत्येक एक इकाई की वृद्धि दूसरे उत्पादन साधन की मात्रा में क्रमश 
झम्ान मात्रा में प्रतिस्थापन करती है, जैसे--दूध मिकालने की मशीन एवं मानव>्ध्रम 
द्वारा पशुओं का दूध निकालना रीपर अथवा मानव श्रम द्वारा फसल की कटाई 
करना झादि। निम्न उदाहरण समान दर स उत्पादन साधनों के प्रतिस्थापन की 
अवस्था में निर्णय लेने की विधि को स्पष्ट करता है -- 





डदाहरण-- एक फार्म पर 000 लौदर दूध का उत्पादन होता है। फार्म 
पर मशौन एवं मानव श्रम द्वाश पशुओे का दूध निवाला जा सकता हैं) तमिल 


आंकड़ों के श्राधार पर न्यूनतम लागत स्तर ज्ञात कौजिये 
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सारणी 66 
पप्तान दर से उत्पादन साथनों के प्रतिस्थापर को श्रयस्था में 
न्यूनतम लागत स्तर ज्ञात करना 





मशीन द्वारा मानव-श्रम द्वारा विधियों की विधियों की विलोम एक हजार 
दूध निकालना दूध निकालना प्रतिस्थापनत कीमतों का अनुपात लीटर दूघ 





मशीनों की. श्रमिकों की दर हुए--24 00 रू निकालने की 
सख्या सल्या 2५+-० 300 ₹ कुल लागत 
28 8:45 ) 
00. ०० ली (से) एल 
0 50 50 
0 8 
| 40 ध44 
30 8 
2 30 38 
80 8 
3 20 32 
-40 8 
4 0 26 
]0 8 
5 0 20 





सारणी मे क्रियाम्रो की प्रतिस्थापन दर, उनकी बिलोम कीमतो के ग्रनुपात 
से अधिक है । साधन/क्रियाओ के सयोग के नियम के भ्रनुसार मानव-श्रम के स्थ,न 
पर मशीन प्रतिस्थापित करने से लागत मे कमी होती जाती है। इस उदाहरण मे 
000 लीटर दूध निकालने की मशीन द्वारा कुल लागत ?20 रु झाती है जो 
मानव-श्रम द्वारा दूध निकालने अथवा मानव-श्रम एवं मशीन के संयोग के उपयोग से 
कम है । उपयुक्त प्रतिस्थापन दर व कीमतो की अवस्था में मशीन द्वारा दुध निका- 
लने मे लागत कम झाती है | साघारणतया समान-दर से उत्पादन-साधनो/त्र्यापो 
के प्रतिस्थापन को अवस्था मे दोनो मे से एक उत्पादनसाधन का उपयोग न्यूनतम 
लागत स्तर प्रदान करता है । 


१98/भारतीय कृषि का अ्रभतन्त्र 


(7) हास-दर से उत्पादन-साधनो से प्रतिस्थापन * 


हस-दर से उत्पादत-सावनो के ग्रतिस्थापन वी अवस्था मे निश्चित उत्पत्ति 
के लिये एक उत्पादन-साघन की प्रत्येक एक इकाई की इंड्धि, दूसरे उत्पादन साधन 
की मात्रा मे क्रश पहले की अपेक्षा कम मात्रा प्रतिस्थापित करती है | उदाहरण 
त्तया, पशुओ को खिलाने के लिये विभिन्न चारे (सूखा एवं हरा चारा) एक-दूसरे फो 
हाम-दर से प्रतिस्थापित करते हैं । निम्न उदाहरण हास-दर से उत्पादेन-साधनों 
की प्रांतल्थापन अवस्था में निणय लेने वी विधि को स्पष्ट करता है । 


उदाहरण-- एक पशु से देनिक !0 किलोग्राम दूघ प्राप्त करने के लिये सूखा 
चारा “क' एवं हरा घारा ख' के निम्त सयोग उपयोग में लाये जा सकते हैं। निम्द 
आकड़ों के प्राधार पर !0 किलोग्राम दूध देनिक प्राप्त करने के उह्दे श्य की पूर्ति के 
लिए न्यूनतम लागत वाले चारे का सयोग ज्ञात कीजिये । 


सारणी मे सूले चारे की प्रत्येक इकाई, हरे चारे की पहले की अपेक्षा ऋमश' 
कम माता प्रतिस्थापित करती है। सूखा चारा 'क' व हरा चारा 'ख' के उपग्रुक्त 
किसी भी सथोग को खिलाले से पशु से दूध की समान मात्रा प्राप्त होती है। इस 
स्थिति में कृषक लागत कमर करने के लिये न्यूनतम लागत वाले घारे का सयोग ज्ञात 
करना चाहता है | न्यूनतम लागत-स्योग वह है जहा पर साधनों की प्रतिस्थापन दर 
का क्षनुपात उतकी बिलोम कीमतों के अनुपात के बराबर होता है । 

सारणी मे 6 किलोग्राम सूखा चारा “क' व 2 किलोग्राम हरा चारा 'ख 
के सयोग्र तक प्रतिस्थापन दर विलीम कीमतो के अनुपात से भ्रधिक है श्लौर उसके 
पश्चात्‌ चारे की प्रतिस्थापन दर का अनुपात उतकी बिलोम कीमतों के भ्रनुपात से 
कम होता जाता है । साधनों के प्रतिस्थापत नियम के अनुसार 6 किलोग्राम यूखा 
चारा व 2 किलोग्राम हरा चादा का समोग ही न्यूनतम तागत-सयोग है। इस 
सयोग की कुल लागत 3 20 रु० होती है जो अन्‍य समी सयोगो की लागत से कम 
है। अतः पशु से 0 किलोम्राम दूध प्राप्त करने के लिये 6 किलोग्राम सूखा चारा 
व 2 किलोग्राम हरा चारा खिलाना चाहिये, क्योकि यह स्तर न्यूनतम लागत का 


सयौग है। 


फार्म-प्रबन्ध के सिद्धान्त/99 


सारणी 67 


ह्रास दर से उत्पादन-साधनो के प्रतिस्थापन मे न्यूनतम लागत॑ 


वाले चारे का सयोग ज्ञात करना 








सूखा चारा हराचारां चारा का विलोम कौमतो दस किलोप्राम दूध 
पका खा की चारा. का अनुपात प्राप्त करने के 
'ख' के लिए. चारा का लिये पशु को चारा 
प्रतिस्थापन_ ₹ !4/क्वि-... खिलाने की कुल 
की दर एवं चारा खा लागत 
रू 8/किब 
/धख 
(किलोग्राम) (किलोग्राम) (रह) ( तल ) (रु०) 
॥0 30 3.80 
40 ]75 
क2 22 344 
30 375 
4 १6 3 24 
20 ] 75 5 
]6 2 320 
0 ] 75 
8 0 332 
075 75 
20 ह5 3 48 
050 ]75 
22 75 368 
025 ] 75 
23 70 392 


समोत्पत्ति-बक्र- समोत्पृत्ति-वक्र की विधि मी उत्पादन साधनों के इष्टतम 
सयोग की ज्ञात करने मे प्रयुक्त की जाती है। चूकि दो उत्पादन-साधनों घ एक 
उत्पाद के सम्बन्ध को ग्राफ की सहायता से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, लेकित 
समोत्पत्ति वक द्वारा उपयुक्त सम्बन्ध को सरलतापूर्बेक प्रदर्शित किया जा सकता 
है । समोत्पत्ति-वक्र मो उदासीनता-वक्त (]70९०८४ एप५९) की तरह एक 
सामान्य किस्म का वक्त होता है । उदासीनवा-वकर दो वस्तुओ के उन विभिन्न सयोगों 
को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान सन्‍्तोष प्रदात करते हैं। उसी प्रकार 


200 /भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र 


समोतपत्ति-बक्र भी दो साधनो के उन विभिन्न सबोगो को दर्शाता है जिनके उपयोग 
से उत्पाद की समान मात्रा प्राप्त होती है । समोत्पत्ति-वक्र पर प्रत्येक बिन्दु समान 
उत्पत्ति की मात्रा का द्योतक होता है । 

समोत्पत्ति-वक्र की भी सामान्य विश्येषताए वे हो हैं जो उदास्तीनता-बक्र की 
होती हैं, जैसे---दो समोत्पत्ति-वक्र एक-दूसरे को नहीं काटते हैं तथा समोत्पत्ति-वक्त 
दायी ओर नीचे की तरफ भुकता है। समोत्पत्ति-वक़ का भोचे की शोर ढाल एक 
साधन के लिये दूमरे साधन को प्रतिस्थापित करने की क्षमता पर निभर करता है । 
किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिये साधनो का जो संयोग 
आवश्यक होता है, वह एक साधन की मात्राओ्रो को दूसरे साधन की मात्राओं से प्रति- 
स्थापित करके परिवर्तित किया जा सकता है । समोत्पत्ति-वक्र का हलान सीमान्त 


उत्पत्ति की मात्राओ का अनुपात (छिफ ) होता है। 


पिछले प्रृष्ठो मे उत्पादन-साधनों के प्रतिस्थापन के सिद्धान्त को स्पष्ट करते 
समय उत्पादन-साघनों की दो विभिन्न प्रतिस्थापन दरो के प्राधार पर साधनों का 
इष्टतम सयोग ज्ञात किया गया था । उपयुक्त समस्या को समोत्पत्ति-वक्र एवं सम 
ज्ञागत वक्त (5000४ (ए४८) द्वारा भी हल किया जा सकता है। 

साधनों के हासमान दर से भ्रतिस्थापन को स्थिति में समोत्पत्ति-वक्ष-- 


साधनों के ह्वासमान दर से प्रतिस्थापन के उदाहरण मे प्राप्त समोत्पत्ति-वक्॒ चित्र 
6.5 मे प्रदर्शित किया गया है । 





थे (सूर्ना चाहा) 
चित्र 6 5- साधनों कै हासमान दर ४ प्रतिस्थापन की स्थिति मे समोत्पत्ति-कक्र 


फार्म प्रबन्ध के सिद्धान्त/20] 


उपझूक्त चित्र मे प्राप्त समोल्तत्तिवक्त पर विफिन्न बिन्दु उत्पादन-साधन 
(क) झौर उत्पादन-साघन (ख) के उन सयोगो को प्रदर्शित करते हैं, जिनसे उत्पत्ति 
को 0 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं । हाउमान दर से प्रतिस्थापन की भ्रवस्था मे समो- 
त्पत्ति-वक्त कम ढालू (.255 ७८०७) होता है । साधनो की प्रत्तिस्थपन दर निम्न 
प्रकार से होती है-- 
“8 ख _-४शखेा _-४35ख "/धप्स 
कक 2 हक हे हैक 2 7 | हैक 


अर्थात्‌ इसके प्रन्तर्गंत उत्पादन-साधन “क/ वी प्रत्येक इकाई उत्पादन-साधन 
'द्! को उत्तरोत्तर कम मात्रा मे प्रतिस्थापित करती है । 


विभिन्न उत्पादन-स्तर की मात्राओ को भिन्न-भिन्न समोत्पत्ति-वकरो द्वारा 
प्रदशित किया जाता है। अधिक उत्पादन-स्तर वाला समोत्पत्ति-बक्त अपेक्षाकृत 
अध्कि ऊँचाई पर होता है। इस प्रकार एक ही चित्र मे विभिन्न उत्पादन की 
भाषाएँ प्रदान करने वाले समोत्पत्ति वत्रों को प्रदर्शित किया जा सकता है और प्राप्त 
चित्र को समोन्पत्ति बऊ का चित कहते हैं । विभिन्न समोत्पत्ति-बक्रो के लिए उत्पादन- 
साधनों के विभिन्न सयोगो की झ्रावश्यकता होती है। चित्र 6 6 मे प्रत्येक समोत्पत्ति- 
बक्र उत्पादन की एक निश्चित मात्रा प्रदर्शित करता है । 

साधनों के समान-दर से प्रतिस्थापन को स्थिति में समोत्पत्ति-वकऋ--उत्पादन 
साधनों के समान-दर से प्रतिस्थापन की प्रवस्था मे प्राप्त समोत्पत्ति वक्र एक सीघी 
रेखा के रूप मे होता है । इसमे एक उत्पादन-साधत दूसरे उत्पादन-साधन को 
उत्तरोत्तर समान-दर से प्रतिस्थापित करता है । समान-दर से साधनो के प्रतिस्थापन 
की अवस्था मे समोपत्ति-वक् कप दल समझी विन्दुओओं पर समात होता है एद साधनों 
की प्रतिस्थापन दर अ्ग्राकित होती है--- 


७ 200 इकाई उत्पाद का सपमोत्यति-मज 


+-50 इक्काई उत्पाद का रामोस्पत्ति-सक 
+-00 इकाई उत्पाद का झमेत्पत्ति-बक 


+७ 2० 30 ड्चु 
उन्पादन-साधन (डे 


चित्र 6.6 उत्पाद को विभिन्न मात्राओ के लिए समोलत्ति-वक् 









202/भारतीय कृषि का पर्थ॑तस्त्र 


पद 4४2५ _-८ 74९00 587०2 


5फ्य ्न्ड 582य नये ++०९४००० »+ ८ मा! 
इस अवस्था मे प्राप्त संमो््वत्ति चऋ चित्र 67 में प्रदर्शित किया गया है । 





उत्पादन-साधना (४३) 


चित्र 67 सायनों के समान-दर से प्रतिस्थापन की स्थिति में समौत्पत्तिन्वक्र 


समोत्पत्तिचक्र एबं समलागत बक द्वारा न्यूनतम लागत वाले साधनों का समोग ज्ञात 
करना 

समोत्पन्ति वक्त एवं समलागत-वक्र द्वारा स्युनतम लागन वाले साधनों के 
संयोग की ज्ञात करत से पूर्व समलागत वत्र का अव॑ स्पष्ट करता आवश्यक है । 

समलागत-बक्र से तात्पयें--समलागत-वक्र साधनों के उन्न विमित्र सयोगों 
कौ प्रकट करता है जिन्ह कृपषक उसके द्वारा किये जाने वाले लागत परिव्यय और 
प्रयेक उत्पादन साधन की प्रति इकाई कीमत ज्ञात हँने पर क्रय कर सकता है । 
साचतों के प्रत्येक संयोग (जा लागत परिव्यय की राशि से ऋष किये जा सकत है) 
को कुल लागत समान होती है । 

उदाहरणतया हृथक के फार्म पर दूध निकालने के दो साधन 53 झ्रौर 5७ हैं। 
उनकी कीमतें क्रमश ६ और 299 हैं ग्ौर कुल लागत यरिव्यय को राशि 0 है | यदि 


ट इकाइय 
कषुक केवल 5५ साधन का“उपयोग करता है तो वह उसकी जया | क्रय 


फार्म-प्रबन्ध के सिद्धान्त/203 


कर सकता है। यदि केवलह॥ साधत का उपयोग करता है तो एसी: हलाएां 
ञ्ड 

क्रय कर सकता है ! 5 और 9 अक्षो पर भकित दो बिन्दुओं को मिलाने वाली एक 
सरल रेखा 5; और 5५ साधनो के उन समस्त सयोगों को प्रकट करती है, जिन्हे 
कृपक अयने दिये हुए लागत-परिव्यय से क्रय कर सकता है। यह रेखा समलागतनबक 
कहलाती है । समलागत वक्र का ढाल निम्त प्रकार का होता है-- 

८ 

ए५ _ 2 एए _ 0४.. जहाँ (कुल लागत परिव्यय 








न चल ए--प्रति इकाई जोमत 
ट॒ फल टततकछ के 
ण््प ढ़ 2. 35] और 5५८5उत्पादन-साधन 








समलागत वक्र चित्र 6 8 में प्रदर्शित किया गया है। 


हू 
हि 
एि 
ता हमलागत-मक्त 
०५ 
५ शिउय श 
छछ) . 


चित्र 68 समतागतन्वक्र 


चित्र 6 8 समलागत-वक्र 
समोत्पत्ति-वक्र 4 समलागत-वक श्ञात करने के पश्चात्‌ साधनों के न्यूनतम 

लागत वाले सयोग को ज्ञात करने के लिए दोनों वक्रों को एक ही ग्राफ पेपर पर 
अ्रकित करते हैं। लिस बिन्दु पर समलागत-वक्र, समोत्तत्ति-्वक का स्पर्शी (क्या 
£०7) होता है, वह बिन्दु उत्पादन-साधनो का न्यूनतम लागत का सयोग होता है । 
उत्पादन साथनो के न्यूनतम लागत सयोग-बिन्दु पर समोत्परतति-वक्र एव समलागृत बक् 
का ढाल बराबर होता है । इस प्रकार इस साम्य बिन्दु पर 

अर, ->0७5५ _ 75 

पक कीट + फट भी लिवि होती है 





समान-दर से साथनो के प्रतिस्थापन में समौतत्ति-्वक ऐंर्व समलागत-वक्र दर 
2902: हे न्यूनतम लागत का संयोग बिन्दु ज्ञात करने की विधि चित्र 6 9 मे प्रदर्शित 
फी गई है । 


204/मारतीय कृषि का अर्व॑तन्त 









22 
८६ 5० हट 
र् इत्पादन- साधनो का इष्टतम संयोरा बिन्दु ये 
50 
उतमलागत-्बक्न छ 
ब 
खनोन्पत्ति-बक्र 
20 


'समलागत-बक्र 4 


उत्पादन-साधनों का इष्टलम संयोग 


१4५ बिन्दु ह ५ 
॥ 2 3 4 5४5 ! न्दु 
उत्पादत-लाक्षता (४) 
चित्र 6.9 समान-दर से साधनों के प्रतिस्‍्यापन मं समोपत्ति-वक्त एवं सम- 
लागत-वन द्वारा उन्पादनन्साधनों का व्यूनतम लागत सयोग बिन्दु ज्ञात करमा। 


ह्ाउमान दर से साधनों के प्रतिस्थापन में समोत्पत्ति-वर व समलागत-वक् 


द्वारा साधनों के सयोग का ब्यूववम लागत-विन्दु ज्ञात करम की विधि चित्र 6 0 में 
प्रदर्शित की गईं है । 5 ४० 


स्व ॥ 








> समोत्पत्ति-बक्र 


न्यूततमा लागत का ब्न्दि 


सरमंकार्रत-नंक् 
कक 


$072 !4 6 १8 20 2२०२ 24 


6 सूरना चाहा ) है 
चित्र 6.0 हासमान-दर से साथनों के प्रतिस्थापत में समोत्यत्तिन्दक एव 
सपलागठ-बक द्वारा उत्पादन-साधनों का न्यूनतम लागत सयोग-बिन्‍्दु ज्ञात करता । 


फार्मे-प्रबन्ध के सिद्धान्त/205 


दो से अधिक उत्पादन-साधनों के उपयोग को अवस्था में न्यूनतम लागत संयोग ज्ञात 


फरता : 


पिछले पृष्ठो मे दो उत्पादन-साधतो के न्यूनतम लागत सयोग का विवेचन 
किया गया है ! व्यूततम लागत सयोग ज्ञात करने के निर्णय के लिये उत्पादन साधनों 
को प्रतिस्थापन दर के अनुपात को उनकी कीमतो के विलोम अनुपात के बराबर 


किया जाता है : 





नहझ। शेपन- 029 2५ 

प्रतिस्थापित साधन की लाग्त+-शृद्धि किये गये साधन की लागत 

उत्पादन-अ्रक्षिया भे दो से अधिक उत्पादन साधन विधियाँ भी प्रयुक्त को 
जाती हैं जैसे नत्रजन की पूर्ति के लिये यूरिया, भमोनियम सल्फेट, केलशियम प्मो- 
नियम नाइट्रेट धवेरक प्रयुक्त किये जा सकते हैं। न्यूनतम लागत के निर्णय के उप+ 
युक्त नियम का दो से अधिक उत्पादन साधन/क्ियाझो के लिये भी उपयोग किया 
जा सकता है । उत्पाद की निश्चित मात्रा की प्राप्ति के लिये तीन उत्पादन-साधनो 
को न्यूततम लागत का सयोग निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है : 


औप-- 


52५ 


8 


00749 


229 


खड़ा 


टन] 
श्प 


2] 
| 





फ््ा 
छ़ड 


जबकि >.,, 5, एंव 553 तीन उत्पादन-साधन हैं । 
3. सम-सीमास्त प्रतिंफल का सिद्धान्त श्रयवा सीमित-साधन झौर स्‍झवसर परिब्यय॑ 
(वैकल्पिक लागत ) का सिद्धान्त : 

कृषको के पास असीमित मात्रा मे उत्पादन-साधन होने की अवस्था में साधनों 

« फै आवटन से सम्बन्धित समस्याएं उत्पन्न नही होती हैं तथा वे विभिन्न उद्यमो को 
इच्छानुझूप स्तर मे अपना सकते हैं । बहुधा कृपको के पास पूजजी एवं उत्पादन के 
अन्य साघन--भूमि, उर्वरक, श्रम, सिंचाई के लिए पानी प्रादि सीमित मात्रा मे द्वोते 
हैं। उत्पादन-साधनों की सीमितवा की अबस्था 'मे कृषक विशिपन्न उद्यमो/फ्सलो को 
इच्छित मात्रा में उत्पादित नहीं कर सकते हैं जिसके कारण कृषको की समस्या होती 

है कि सीमित उत्पादन-साधनों को विभिन्न उद्यमो/फसलो मे किस प्रकार झावदित 


206/भारतीय क्ृपि का पर्थतत्त्र 


करें ताकि उपलब्ध सीमित उत्पादन-साधनों से फार्म पर भ्रधिकतम लाभ की राशि 
प्राप्त हो सके । उदाहरशातया क्षेत्रफत्त की सीमितता की श्रवस्था भे एक फसल के 
प्रन्तगंत क्षेत्रफल भे दृद्धि तभी सम्भव है जब दूसरी फसल के अन्तगंत क्षेत्रफल कम 
किया जाए । इसी प्रकार उवंरक के सीमित मात्रा मे होने की स्थिति में कृपक के 
लिए समस्या उत्पन्न होती है कि उपलब्ध उर्वरक की मात्रा को विभिन्न फसलो में 
किस प्रकार आवटित करे ताकि उदेरक के उपयोग से फार्म पर अधिकतम लाभ 
प्राप्त हो सके। सम सीमान्त प्रतिफल का घिद्धान्त अथवा सीमित साधनों एव अवसर 
परिव्यय का सिद्धान्त कृषकों के लिए उपलब्ध सीमित साधनों के समुचित श्रावटन से 
सम्बन्धित समस्याप्रों को प्रधिकतम लाम की प्राप्ति के उह श्य के लिए हल करने में 
सहायक होता है । 
अवसर परिव्यय या लागत (097077एए9 0०80) से तात्पये फार्म पर 
चुने गए विकल्प के वादे दूसरे उत्तम विकल्प से प्राप्त होने वाले मुल्य से है जो फार्म 
पर नही चुना गया है । फार्म पर नही चुने गए उद्यम से प्राप्त श्राय, चुने गये उद्यम 
की लागत कहलाती है । 
सम सीमास्त प्रतिफल के सिद्धास्त का नियम--अ्रवसर लागत के सिद्धान्त 
के प्रनुसार फार्म पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए सीसित साधनों की प्रत्येष' 
इकाई का विभिन्न उद्यमो/फसलो मे इस प्रकार उपयोग किय। जाना चाहिये कि 
उत्पादन साधन की प्रत्येक इकाई से अधिकतम सीमान्‍्त आ्राय प्राप्त हो सके | कृपको 
को अधिकतम लाभ, सीमास्त-आय के ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने से प्राप्त होता 
है । सम-सीमान्त-प्रतिफल के सिद्धान्त के श्रनुसार निर्णेय लेने के लिये कृपकों को 
निम्न प्रॉकडो की आवश्यकता होती है : 
() विभिन्न उधमो/वस्तुओं की कीमतें । 
(॥) विभिन्न उद्यमों/वस्तुओं की उत्पादन-लागत । 
(४7) एक वस्तु के उत्पादम से दूसरी वस्तु के प्रतिस्थापन द्वारा हुई उत्पत्ति 
की कम मात्रा । 
धदाहरण » निम्न उदाहरण सम-सीमान्त प्रतिफल के सिद्धात्त द्वारा निर्णय 
लेने की विधि को स्पष्ट करता है :-- 
“-. एक कृपक के फार्म पर विभिन्न उद्यमो के उत्पादन के लिए 000 ₹० की 
सीमित पूंजी उपलब्ध है । कृषक उपलब्ध सीमित पू'जी से गेहूँ, चना, सरसो व दूध 
उत्पादन करता चाहता है। विभिन्न वस्तुप्नो मे 200 रू पूंजी की प्रत्येक इकाई 
निवेशित करने से मिम्न भ्रकार से सीमान्त आय (काल्पनिक आँकड़े) प्राप्त होती है । 
ज्ञात कीजिए कि उपलब्ध सीमित/पूंजी पे श्रधिततम झाय की श्राप्ति के लिए 
विभिन्न उद्यमो में कितनी पूजी निवेश करना चाहिए ? 


फामं-प्रवन्ध के सिद्धान्त /207 


सारणी 68 ३ 
फार्म पर विभिन्न उद्यमों मे पूंजी को विभिन्न राशि निवेशित करने 
से प्राप्त सीमान्त प्राय 














पूंजी निवेश विभिन्न उद्यमो से प्राप्त सीमान्त आय (रुपये) 
की राशि 

(रु) गेहूँ चता सरसो दुध 
प्रथथ 200 500 3ए 400 600 ॥ 550 व 
द्वितीय 200 450 300 500 पा 475 ए 
तृतीय 200 400 275 450 400 
चतुर्थ 200 300 250 400 300 
पंचम 200 250 200 300 200 
000 रु की कुल 
पूजी निवेश करने 900 4425 2250 8925 7 
से प्राप्त कुल 
सीमान्त आय 
से प्राप्त औसत 
आय 


कृषक की सीमित पूंजी के उपयोग से विभिन्न उद्यमो मे सबसे अधिक 
2250 ₹ की आय सरसो को फसल उत्पन करने से प्राप्त होती है । इस फ्सल से 


प्रति रुपया औसत आय 2-25 रू प्राप्त होती है। लेकिन अवसर लागत का पिद्धात 
झौसत आय के श्रनुस्तर निर्णय न लेकर सीमान्त आय के आधार पर निर्णय लेने 
की सलाह देता है । अवसर लागत के सिद्धान्त के अनुसार प्रथम 200 रु सरसो 
उद्यम में निवेश करना चाहिए क्योकि सरसों उद्यम स अन्य उद्यमो की अपेक्षा आय 
अधिक होती है। द्वितीय 200 रु का दूध-उत्पादन उद्यम में निवेश किया जाना 
चाहिये क्योकि दूध उद्यम से प्राप्त आय अन्य सभी उद्यमो को अपेक्षा भ्रघिक होती 
है । इस प्रकार भ्रवसर लागत के सिद्धान्त के अनुसार कृषक को अपनी सीमित पूंजी 
में से 400 रू सरसो उद्यम, 400 रु दूध उद्यम व शेप 200 रु गेहूँ उद्यम मे 
निवेशित करना चाहिए । उपयुक्त प्रकार से विभिन उद्यमो मे प्जी निवेश करने से 
कृषक को 2625 ह की आय प्राप्त होती है, जो फार्म पर विभिन्न उद्यमो को 
वैयक्तिक रूप मे लेने या उद्यमों के श्रन्य सयोग पर पूजी निवेश करने से प्राप्त आय 
से अधिक होती है | ग्रत अवसर लागत का सिद्धान्त फार्म पर कृषको को प्राप्त होने 
चाली आय की राशि भे दृद्धि करता है । 


208/भारतीय हृषि का श्रर्थेत्तन्त्र 


अवसर-लागत का सिद्धान्त हर पक्ो की अन्य समस्‍्याओ, जैसे-फसल की कटाई, 
गायटा, मक्का छीलने दी मशीन बा क्रय करने अथवा उन्हे किराणे पर लेते आदि 
के सम्बन्ध मे निर्णय लेने मे भी सहायक द्वीता हे । 
4 लागत का सिद्धान्त 


फाम॑-प्रबन्ध का यह सिद्धास्त दृपको को फार्म पर होने बाली विभिन्न प्रकार 
की लागतो के ग्राघार पर निर्भय लेने मे सहायता करता है। कृषि या अन्य उद्योगों 
में होने वाली लागतें दो प्रकार की होती हैं 

(श्र) स्थिर था बधी लागत--फार्म पर होते वाली वह सभी लागत, जो 
उद्यमो के उत्पादन की मात्रा मे किसी निश्चित योजनाकाल में परिवर्तन नहीं लाती 
है, स्थिर लागत कहलाती है। स्थिर लागत का उद्यम के उत्पादन को मात्रा से 
सम्बन्ध मही होता है । अ्रधिक उत्पादन होने या उत्पादन न करने या उत्पादन कम 
होने वी सभी स्थितियों म स्थिर लागत समान रहती है। भूमि के लगान, प्राप्त 
ऋण का ब्याज, मशीतो का मूल्य-हास, कर, फसल बीमा की किश्त की राशि, 
बिजली के मीटर का किराया श्रादि फाम पर स्थिर लागत कहलाती है । 

(व) परिवर्ततशील लागत--फार्म पर होते वाली वे सभी लागतें, जो उद्यमी 
के उत्पादन की मात्रा में ग्ल्पावधि में परिवर्तेन लाती है, परिवर्तेनणील लागत 
कहलाती हैं । परिचर्तंतशील लागत की राशि अधिक व कम करने पर उत्पादन की 
मात्रा में दृद्धि व कमी होती है । उत्पाद की भ्धिक मात्रा प्राप्त करने के लिए 
परिवततंनशील लागत की राशि अधिक प्राती है । उत्पादन नही करने की स्थिति मे 
परिवर्तेनशील लागत शून्य होती है । परिवर्तंनशील लागत व उत्पाद की मात्रा में 
सीधा सम्बन्ध होता है / बीज, खाद, उदंरक, कीटवाशी दवाइया, ध्य्म, बिजली आदि 
की लागत परिवतंनशील लागत कहलाती है । स्थिर श्र परिवर्तनशील लागत के 
योग को कुल लागत कहते हैं। कुल आय-राशि में से कुल लागत वी राशि के 
घटाने पर जो राशि शेप रहती है, वह लाम कहलाती है । प्रल्पावधि में फार्म पर 
निर्णय लेने मे परिवतंदशील लागतें हो महत्त्वपूर्ण होती हैं, स्थिर लागत महत्त्वपूर्ण 
नही होती है । 

लागत के सिद्धास्त के नियम--इस सिद्धान्त के अनुसार फार्म पर निर्णय 
निल्‍्त भाघार पर लेना घाहिए 

() यदि फामं से प्राप्त कुल आय, कुल लागत से प्रधिक है, तो कृपक को 

उस समय तक कृषि करते रहना चाहिये जब तक कि फार्म से भाष्ठ 
अतिरिक्त भ्राय की राशि अ्रतिरिक्त लागत की राशि से अधिक होती 
है । इस नियम के श्राधार पर निर्णय लेने से कूपको को प्राप्त होने 
वाले लाम की राशि मे निरन्तर इद्धि होती हे । 


(0 


(हा) 


फाम प्रबन्ध के सिद्धान्त/209 


यदि फार्म से प्राप्त कुल ब्राय, कुल लागत वी राशि से कम है परन्तु 
प्राप्त आय परिवर्तनशील लागत की राशि से अधिक है तो कृपको को 
अन्पादधि मे कृषि उस सप्रय तक करते रहने का निर्णय लेना चाहिए 
जब तक कि प्राप्त अतिरिक्त आय की राशि, अतिश्क्त लागत की 
राशि से अधिक होती है । इस नियम के भ्राघार पर निर्णय लेने से 
कृषकी को होने वाली हानि की राशि मे कमी होती है । ै 

यदि फार्म से प्राप्त कुल आय, परिवर्ततशील लागत की राशि से भी 
कम है तो कृपको को कृषि नही करने का निणय लेना चाहिए कृषि 
करने से फार्म पर होने वाली हानि की राशि मे निरन्तर बृद्धि होती 
है | ऐसी स्थिति भे भूमि को या तो परतती छोड देना चाहिए अथवा 
दूसरो को बटाई पर दे देना चाहिए १ 


लागत के सिद्धान्त का उदाहरण--निम्न उदाहरण लागत के सिद्धान्त एव 
निर्णय लेने को विधि को स्पष्ट करता है-- 

उदाहरण 4 एक फ़ाम पर वर्ष मे 56*0 रुपये की स्थिर व 0,000 रु 
की परिवतवशील लागत होती है। प्रतिवर्ष फाम पर उपयुक्त लागत करने से 
श्रागामी तीन वर्षोंमे निम्न प्रकार से आय प्राप्त होने का सम्मावना है । ज्ञात 
कीजिये कि क्या कृपक को आगामी वर्षो में कृषि करनी चाहिए ? 


प्रथम 


वष--सम्मावित आय रू 9,200 


द्वितीय वर्ष--सम्भावित झाय *. ,500 

क्ृत्रीय धर्ष--सम्मावित आय रू. 4,500 

लागत के सिद्धान्त के नियमो के अनुसार कृषक को कृषि करने सम्बन्धित 
निर्णय विभिन्न वर्षों मे निम्न प्रकार से लेना चाहिए- 


(श्र) 


(ब) 


प्रथम वर्ष में कृषक को फामे से 9,200 रू की कुल आय प्राप्त 
होने को सम्भावना है जबकि वर्ष मं कुल लागत 5,600 रु को 
आती है। कृषि करने से कृषक. को 3,600 रु (9,200- 
45,600--3,600 र ) का शुद्ध लाम प्राप्त होता है । अत प्रथम 
बं मे कृषि करना लामकर है । 

द्वितीय वर्ष मे कृषक को फार्म से 7!,500 रु की कुल आय प्राप्त 
होने की सम्मावना है जबकि फार्म पर वर्ष मे कुल लागठ 5,600 रु 
की होतो है ॥ कृषि करने से कृषक 4,00 रु (5,600--],500 
++4,00 ₹) को शुद्ध हानि होती है। लेकिन प्राप्त कुल 
आय की राशि, परिवर्तदतशील नाणत की राशि (5 0,000) से 
अधिक है। इस अ्रवस्था मे कृषक को कृषि नही करने से पूरी स्थिर 
लागत 5,600 रु की हानि होती है क्योकि कृषि करने अथवा नही 
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करने की दोनो ही अवस्थाओं मे स्थिर लागत समान रहती है । कृपके 
द्वारा कृषि करने की स्थिति में 4॥00 रू की ही हानि होती है । 
कृषि करने से हानि की राशि में ,500 हू की कमी होती है । 
अतः दूसरे वर्ष में भी कृषक को कृषि करने का निर्णय लेता 
चाहिए । 
तृतीय वर्ष मे कृषक को फार्म से 4,500 रू की कुल आय प्राप्त 
होने की सम्मावना है। सम्मावित कुल झाय की राशि, फार्म पर 
कुल लागत तथा परिवतंनशील लागत की राशि से बहुत कम है । 
अतः लागत के सिद्धान्त के नियम तीन के अनुसार तृतीय वर्ष मे कृषि 
नहीं करने का निर्णय लेना चाहिए । इस वर्ध में कृषि करने से फार्म 
पर बुल स्थिर लागत (5,600 र) व शेध परिवर्ततशील लागत 
3,500 ह. (0,000-4,500555,500 रु.) श्र्थात्‌ कुछ 
7,00 रु, की हानि होती है तथा कृषि नहीं करने की अवस्था मे 
हानि मात्र स्थिर लागत 5,600 रु, की ही होती है । 

उदाहरण 2, एक क्ृपक फाम पर गेहूं की फसल के उत्पादन मे फसल की 
कटाई के पूर्व श्र्थात्‌ मार्च माह तक 2,750 ह प्रति हैक्टर की लागत कर चुका 
है। अप्रैल भाह भे मौसम की प्रतिकुलता के कारण ग्रेहं की फसल से ,500 ₹ 
प्रति हैक्टर की प्राय ही प्राप्त होने की सम्भावना रह जादी है । अप्रैल माह मे फलल 
की कटाई, गायटा व सफाई की परिवर्तनशील लागत शेष रह जाती है, जो 750 रु. 
प्रति हैक्टर है। क्या उपयुक्त स्थिति मे कृषक को गेहें को फंचल की कटाई करने का 
निर्णय लेगा चाहिए ? 

कृपक को फामं से प्राप्त होने वाली सम्भावित कुल आय ,500 रु. कुल 
लागत की राशि 3,500 रु ( ,750 ₹ स्थिर+750 ह परिवर्तनशील) से 
कम है; लेकिन सम्मावित झाय, सम्मावित परिवतंनशील लागत की राशि से 
भ्रधिक है लागत के सिद्धान्त के नियम दो के ग्रनुसार कृषक को फसल की कटाई 
करने का निर्शाय लेना चाहिए । फसल की कटाई का निशांय लेने से कृपक को होने 
बाली हानि की राशिमे 750 ₹ की कमी होती है । चूकि गेहें की फसल की 
कटाई करने पर हानि 2,000 प्रति हैक्टर तथा कदाई नही करते पर हानि 
सप्रस्त स्थिर लागत 2,750 रु. की होती है । अब. कृपक को फसल की कटाई करने 
का निर्णय लेना चाहिए । 

उदाहरण 3. एक फार्म पर एक एकड भूमि से उत्पन्न गेहूं की मात्रा व उस 
पर होने वाली लागत के आंकड़े सारणी 6.9 मे प्रदर्शित हैं। यदि गेहूँ की कीमत 
200 रु. प्रति क्विन्टल हो तो ज्ञात कीजिए कि कृपक को झधिकतम लाम के लिए 
कितनी मात्रा मे गेहूँ का उत्पादन करना चाहिए ? 


(सि 


स्कन 


- पार्म-अप्रवन्ध के सिद्धान्त(/27[ 








सारणी 6.9 
एक एकड भूमि से प्राप्त गेहूँ को सात्रा एवं उसको विभिन्न लागतें 
(रुपये भे) 
उत्पाद की कुल लागत कुल झाय सीमसान्त आय सीमान्त औसत लागत 
मात्रा (कवि ) लागत 

0 4500 2000 450.00 
200 40 

8 १640 2200 49.09 
200 उ45 

42 785 2400 48.7$ 
200 2 

33 3940 2600 १49,23 
200 60 

44 200 2800 450 00 
200 १75 

35 2275 3000 357 66 
200 25 है 

36 2490 3200 55 62 
2009 220 

९ 270 3400 59 4 





उदाहरण से स्पष्ट है कि समी उत्पादन स्तरों पर भ्रष्त कुल आय, कुल 
लागत की राशि से भ्रधिक है| लागत सिद्धान्त के तियम एक के अनुसार कृपक को 
उस स्तर तक उत्पादन ढृद्धि करते रहना चाहिए, जब तक कि प्राप्त ग्रतिरिक्त बाग, 
अतिरिक्त लागत के बराबर न हो जाय । उपयुक्त उदाहरण में कृषक को 5 
बिवन्टल प्रति एकड तक गेहें का उत्पादन करना चाहिए। उत्पादन के इस स्तर पर 
सीमान्त आय 200 रू व सीमान्त लागत 75 रु होती है। ग्रेह! का उत्पादन 
6 विवस्टल प्रति एकक्‍्ड करने की ग्रवस्था में सीमान्त लागत 25 रू व सीमान्त 
आय 200 ₹ होती है भ्र्थात्‌ लागत 5 रु आती है, जिससे प्राप्त लाम की 
राशि मे 5 ८. को कमी होती है । अत- कृषक को झनुकूलतम लाभ 5 विवस्ल 
अति एकड गेहू” उत्पादत करने को अवस्था मे प्राप्त होता है | 

कृषकों को निर्णय सीमान्त आय व सीमान्त लागत के आधार पर ही लेना 
चाहिए । भोसत लागत के आधार पर विणेय नही लेवा चाहिये । गेहू' के उत्पादन 
की ग्रौसत लागत 2 किवन्टल प्रति एकड की मात्रा लक ग्रिरती है भौर इसके 
उपरान्त उत्पादन में इद्धि होने पर औसत उत्पादन-लाग्रत मे भी दड्धि होती है । 
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औसत लागत के ब्राघार पर निर्णय लेने मे ।2 क्विन्टल प्रति एकड तक ही गेहूँ 
का उत्पादन करना चाहिये । उत्पादन के इस स्तर पर कृषक को लाभ तो प्राप्त 
होता है लेकिन अनुकुलतम लाभ की राशि प्राप्त नही होती है । 

5 डद्यमो के सयोग/प्रतिस्थापन का सिद्धास्त । 


फार्म-प्रबन्ध का यह सिद्धान्त फार्म पर विभिन्न उद्यमो,- खाद्यान्न, दालों, 
कपास, गन्ना, तिलहन, पशु-्पालन, कुककुट-पालन, फ़ल एवं सब्जी को फसलो के 
सथोग ज्ञात करने एवं विभिन्न उद्यमों के मध्य पाए जाने वाले सम्बन्धों का विश्लेषण 
करता है। इस सिद्धान्त का उद्देश्य क्ृपको द्वारा फार्म पर लिए जाने वाले विभिन्न 
उद्यमों से अधिकतम ज्ञाम की राशि प्राप्त करता है। उच्चमो थे सयोग का सिद्धान्त, 
विभिन्न उद्यमों को फाम पर किस अनुषात से मिलाया जाए, समस्या का समाधाव 
प्रश्तुत करता है, ताकि फार्म पर उपलब्ध उत्पादन साधनों से श्रधिकतम लाभ प्राप्त 
हो सके । 

उद्यमो का सयोग, उद्यमो मे पाए जाने वाले सम्बन्ध के ऊपर निर्मर होता 
है। विभिन्न उद्यनो मे चार प्रकार के सम्बन्ध पाए जाते है । 

(0) असम्बंद्ध।स्वतन्त्र उद्यम--प्रसम्बद्ध उच्यम वे है जिनम झापत्त में कोई 
सम्बन्ध नहीं होता है । एक उद्यम के स्तर मे बुद्धि करने से दूसरे उद्यम के स्तर पर 
कोई प्रमाव नहीं ग्राता है । ग्र्थात्‌ दोनो उद्यम एक-दूसरे से त तो उत्पादन साधनों 
के लिए स्पर्धा रखते हैं मर न ही वे एक-दूसरे उद्यम की उत्पादन वृद्धि में सहायक 
होते हैं। जब विभिन्न उद्यमो मे कोई सम्बन्ध नहीं होता है तो दोनो उद्यमों को 
पृथक्‌ रूप से फार्म पर उत्पन्न करने का निर्णय लेना चाहिये । जैसे--खरीफ के 
भौसम में बाजरा एवं रबी के मोसम मे गेहूँ । उपयुक्त उत्पादोंमे प्सम्बद्धता की 
स्थिति सब पायी जाती है, जब फाम पर उपलब्ध उत्पादन साधन अ्रसीमित मात्रा 
मे होते हैं । 

(४) सम्पूरक (57फए!धाध्याध्रा9) उद्यर--जब विभिन्न उद्यम उत्पादन- 
साधनों के लिए न तो स्पर्धा करते हैं और न ही एक दूसरे की उत्पादन इंड्धि में 
सहायक होते है, बल्कि उनका लेने से फार्म ग्राय म॑ इद्धि होती है तो ऐसे उद्यमो को 
सम्पूरक उद्यम कहते है । सम्पूरक उद्यमो की अ्रवस्था मे एक उत्पाद की मात्रा में 
की गई बुद्धि प्रथवा कमी का दूसरे उत्पाद के उत्पादन स्तर पर कोई प्रमाव नहीं 
पड़ता है। उदाहरणतया खाद्यान्न उत्पादन के फार्म पर कुछ सख्या में कुक्कुट पालना, 
दूध के लिए एक या दो दुधाकू पशु रखना, कुछ फल वाले दक्ष लगाना मधुमतखी 
पालन करना आदि सम्पूरक उद्यम कहनाते हैं, क्योकि इतके साथ साथ करने से 
फार्म पर मुर्य फसल उद्यप् के स्त॒र प्रववा उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव नही 
पड़ता है। साथ ही सम्पूरक उद्यम फार्म पर उपलब्ध बेकार अथवा अधिशेष 
उतादन-साधनो, जैवे--भरूमि, मवत, चाद्य दाता आदि का सदुपयोग करके फार्म 
जाय में द्धि करते हैं । 


फार्म-प्रबन्ध के सिद्धान्त/23 


चित्र 6 ] उद्यमो मे सम्पूरकता सम्बन्ध प्रदर्शित करता है । यह रेखाचित्र 
दो उत्पादों (४: एवं ४३) के उत्पादन-सम्मावना वक्त (श/०00०४०७ एण्धजए।ए 
०ए7४४) को प्रदर्शित करते हैं, तथा इनके प्रत्येक बिन्दु पर उद्यमकर्त्ता समान कुल 


उस (५) 
झा | 
हम 
+--उत्पादनी 
सभावना-वक 
0 
व उद्यम (४७) 


चित्र 6 ] उद्यमो में सम्पूरकता का सम्बन्ध 

लागत वहन करता है। परत उत्पादन-सम्मावना वक्र के ढलाव को सीमान्त लागतो 
के प्नुपात के रूप मे (/0०५7// 0५9) भी जानते हैं । 

उद्यम ४ एव ४५ मे ग्र से ब एव द से स स्तर तक सम्पूरकता का सम्बन्ध 
विद्यमान है । उद्यमों मे इस स्तर से आगे उत्पादन में वृद्धि करते पर वे मुख्य उद्यम 
से उत्पादन साधनो के लिए स्पर्धा करने लगते हैं । सम्पूरक उद्यम के क्षेत्रफल अथवा 
स्तर में दृद्धि करने के फलस्वरूप मुख्य उद्यम के क्षेत्रफल अथवा स्तर मे कटौती 
करनी होती है । 

कुछ उद्यम झपस मे एक उत्पादत-साधन के लिए सम्पूरक होते हैं, लेकिन 
दुसरे उत्पादव-साघन के लिए स्पर्धा करते हैं, जैसे छोटे अनाज (84॥ ११९5) 
एवं मक्‍क़ा। ये उद्यम एक ही मौसम में बोये जाने के कारण भूमि के लिए झापस 
मे स्पर्धा करते है जबकि श्रमिकों एव मशीतो के उपयांग के लिए ये सम्पूरक होते हैं, 
वाह उद्यमो मे कटाई, बिराई ग्रडाई एवं अन्य कुंषि कार्यो का समय मिन्न 

है । 

घिभिन्न उद्यमो मे सम्पूरकता का सम्बन्ध पाए जाने की अवस्था मे दोनो 
उद्यमो का उस स्वर तक उत्पादन करते रहना चाहिए, जद तक कि उनमे सम्पूरकता 
का सम्बन्ध विद्यमान रहता है एवं वैर्याक्तक रूप से उनका उत्पादन लाभकर होता 
है । यदि सम्पूरक उद्यम से प्राप्त आय, उस पर होने वाली लागत की राशि से 
भ्रधिक होती है तो सम्पूरक उद्यम को फाम पर उत्पादन करना लाभप्रद होता है । 
ऐसी स्थिति भे सम्पूरक उद्यम को उस स्तर तक बढाना चाहिए जब तक कि वह 
मुख्य उद्यम से स्पर्धा नही करता है। विभिन्न उद्यमों में एक उत्पादन-साधन के लिए 


24/भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र 
स्पर्धा एवं अन्य उत्पादन साधनों के उपयोग में सम्पूरवता वा सम्बन्ध विद्यमान होने 
की स्थिति में निर्णय प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों के समान लेना चाहिये। 

(0) सहायक या पुरक ((१०४७9६ए0८७/४४) डद्यछ--प्ररक उद्धम वे होते हैं 
जो दूसरे उद्यम की उत्पादत दृद्धि म सहायक हात हैं अर्थात्‌ जब एक उद्यम की 
उत्पादन वृद्धि के लिये प्रयास किये जाते हैं, तो दूसरे उधम का उत्पादत स्वत ही 
बढ जाता है। जैसे फलीदार फसलें (वरसीम, मठर ग्रादि) एवं खाद्यान्न वावी 
फसलें । फलीदार फसनों की उत्पादत-दृद्धि के लिये क्ये गये प्रयासों से उस भूमि 
पर झग्रले मौसम म वोयो जाने वाली खाद्यात फ्सल का उत्पादन भूमि मे मज्रतन 
की अधिक भाजा मे पूर्ति के कारण स्वत ही वंढ जाता है। उद्यमों भे पाये जाने 
वाले पूरकता के सम्बन्ध को चित्र 6 2 में प्रदर्शित किया गया है । 






“पर मेभागना- बक़् 


ढ़ च्यम हे 


चित्र 6 2 उद्यमो में पूरकता का सम्बन्ध 


उपयुक्त बिवर विभिन्न उत्पादों शय एवं ४६ में पुरकता का सम्बन्ध विद्यमान 
होने की प्रवस्था के उत्तादव सम्मावदा-वक को प्रदर्धित करता है । चित्र मेअ से व 
एवं द से स स्तर तक पूरकता का सम्बन्ध पाया जाता है । उसके उपराम्त उत्पाद की 
सात्रा में बृद्धि करने पर दोनो उद्यमों म प्रतिस्पर्धा का सम्बन्ध पाया जाता है । अत 
उद्यमों के समी सयोगो में पूरक॒ता का सम्बन्ध विद्यमान नही होता । प्रारम्म मे 
उद्यमों में पूरकता का सम्बन्ध होता है तथा नियत स्तर से बाये उद्यमो के स्तर मे 
बुद्धि करने पर उनमे विद्यमात पूरकता का सम्बन्ध समाप्त हाकर वे एक-दूसरे से 
प्रतिस्पर्षा करने लगते हैं । 
विभिव उद्यमों मे पूरकता का सम्दन्ध होने वी स्थिति में दोनों उद्यमों वी 
फार्म पर उस स्‍तर तक लेते रहना चाहिये जब तक उनमे पुरबता का सम्बन्ध 
विद्यमान रहता है । लेकिन पूरक उच्यम्त भे आ्रावश्थकता से किक दृद्धि करन पर 
यह मुख्य उद्यम से उत्पादत-साथनो के लिए अ्त्त्पिर्षा करने चग्ता हैं, जिसके 


फार्म-प्रबन्ध के सिद्धान्त/2/5 


कारण मुख्य उद्यम के क्षेत्रफल अथवा स्तर मे कमी करनी होती है। उद्यमो मे 
पूरकता के सम्बन्ध को समाप्ति अथवा प्रतिस्पर्धा की अवस्था उत्पन्न होने पर उनके 
चुनाव एवं सयोग का निणाय दोनो उद्यमो के उत्पादन मे प्रतिस्थापन की दर एवं 
उनकी कीमतो के अनुपात के आघार पर लिया जाता है । 

(0) प्रतिस्पर्धात्मक उद्यम (2०7792/५०॥)--प्रतिस्पर्धात्मक उद्यम बे होते 
हैं जो फार्म पर उपलब्ध विभिन्न उत्पादन-साघनो जैसे भूमि, श्रम, पूँजी, कृषि-यन्त्र 
भादि के लिये एक-दूसरे से स्पर्धा रखते हैं। प्रतिस्पर्ण की अवस्था मे एक उद्यम के 
अन्तर्गत क्षेत्रफल अथवा उत्पादत-साधन की मात्रा मे छुद्धि करने पर दूसरे उद्यम के 
अन्तगंत क्षेत्रफल अथवा उत्पादन-साधन का उपयोग कम करना होता है। प्रतिस्पर्धा 
बाले उद्यमो के उदाहरण मे गेहूँ एवं जौ, कपास एवं मूगफली, चावल एवं जूठ, 
बाजरा एवं मजका प्रमुख हैं । 

उपयुक्त वर्णन के श्राघार पर प्रतिस्थापन की सीमान्त दर के अनुसार 
उत्पादों के सम्बन्ध का सक्षिप्त विवरण निम्न है-- 

उत्पादों की सीमान्त प्रतिस्थापम दर उद्यमों का सम्बन्ध 
(0) ७६४ /७१, ० 0१४३//१४, < खध० प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध 
(0) ७४९/७४३ ० 6 /&७शुच्टलण० सम्पूरक सम्बन्ध 
0) ७९४४७ 2० 0१४३/५४ >टब्ल० पूरक सम्बन्ध 
प्रतिस्पर्धात्मक उद्यमो मे वस्तुओं का अनुकूलतम लाम प्रदान करने वाला 
संयोग ज्ञात करने के लिये कृपको को निम्न ज्ञान होना आ्रावश्यक होता है-- 
(7) प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमो को प्रतिस्थापन दर । 
(0) प्रतिस्पर्घा वाले उद्यमो की कीमतो का ज्ञात + 

(0॥) प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमो की प्रति इकाई उत्पादन-लागत । 

प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों की प्रति इकाई उत्पादन लागत की राशि समान होने 
की अवस्था मे उद्यमी के सयोग/प्रतिस्थापन के निर्णय उद्यमो की प्रतिस्थापन दर 
एवं उनकी विलोम कीमतो के ग्नुपात के आधार पर ही लिये जाते है । उद्यमो वी 
उत्पादन-लागत मे भिन्नता की अवस्था में उत्पाद्रो की कीमतो का अनुपात, शुद्ध 
कीमतो (बाजार कीमत-उत्पादन लायत ) के झनुपात के रूप से ज्ञात किया जाता है 
और प्र'प्त शुद्ध कीमतो के विनोम अनुपात को उत्पादों की प्रतिस्थापन-दर के बराबर 
करते हैं । 

प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमो मे सयोग के तियम-प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों में 
उद्यमो के सयोग प्रतिस्थापन के निर्णय निम्न नियमों के आधार पर लिये जाते है-- 

-. () यदि प्रतिस्पर्षा वाले उद्यमो की विलोम कीमतो का अनुपात 
(ु किये गये उद्यम की प्रति इकाई कीमत या 207 ) उनकी 
प्रतिस्थापित उद्यम को प्रात इकाई कोमत. ९५8 


246 /मारतीय कृषि का अध॑उन्त्र 


प्रतिस्थापित उद्यम में परिवर्तत की मात्रा 
बुद्धि किये गये उद्यम म पदिवतन की मात्रा 





प्रतिस्थापत दर [ 


25% 7४, ) से ग्रधिक है तो उद्यमों का प्रतिस्थापत करता लामकुर 


होता है। अत उपयुक्त अवस्था मे उस स्तर तक उद्यमो मे प्रतिस्थापन 
करते रहना चाहिये जब तक कि उपयुक्त दोनो अनुपात 


> ४४०2 जज फ्ज़ 
“#शा ४8७४ ) समतुल्य अवस्था में नही आ जाते हैं 


(0) यदि प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों की विलोम कीमतों का अनुपात उनकी 
प्रतिस्थापन दर से कम ( शक <- 2 ) होता है वो उद्यमो 


का प्रतिस्थापन नहीं करना चाहिए । प्रतिस्थापन करने से फार्म पर 
प्राप्त आय में कमी होती है । 


(00) उद्यमों में प्रतिस्थापन को अवस्था मे कृषकों को पार्म से प्रमुवुलतम 
अर्थात्‌ अधिकतम लाभ दोनो अनुपात के समहुर्य[ 2१४५ ... 7 ) 


5४, ?४६ 
होने पर प्राप्त होता है । 


प्रतिस्पर्धा बले उद्यमों मे प्रतित्थापन-दर एवं निर्णय लेना--प्रतिस्पर्धा वाले 
उद्यम एक-दूसरे की तिम्न दो दरो से प्रतिस्थापित करते हैं-- 

(0) समास दर से उद्यमों का प्रतिस्थापन--एक उद्यम में की गईं एक इकाई 
की बृद्धि यदि दूसरे उद्यम की मात्रा मे जमोत्तर समान दर से कटोती करती है तो 
उन उद्यमो को समात्र दर से प्रतिस्थापित करने वाले उद्यम कहते हैं। णैसे-गेहूँ एवं 
जौ, मवका एवं कपास आदि उद्यम एक-दूसरे के लिग्रे भूमि को समाल दर से प्रति- 
स्थापित करते हैं। समान दर से प्रतिस्थापन की अवस्था में उद्यमो में निभ्त प्रवार 
का सम्बन्ध पाया जाता है-- 

5:49 -_टीशेट > ...... ..... स्ल्िल 2 
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विम्न उदाहरण (काल्पनिक आँकडे ) एक 5 एकड के फार्मे पर गेहू एव जौ 

उद्यम में समान दर से प्रतिस्थापद की अवस्था में निर्णय लेने कौ विधि को स्पष्ट 


करता है । क्र 








फार्स-प्रबन्ध के सिद्धा्त/27 


सारणी 6.70 | 
समान दर से उद्यमों के अतिस्यापन की अवस्था में उद्यमों 
का भ्रनुकुलततम लाम बाला संयोग ज्ञांत करना 











उत्पादों की विलोम 
उत्पाद गेहूँ उत्पाद जौ कीमतो का श्रनुपात 
उत्पादों की जरा 
क्षेत्रफल उत्पादन क्षेत्रफल उत्पादन प्रतिस्थापन गेहें--280 गेहूँ-+200 
(एकड) (क्बि) (एकड) (विव ) दर रू /विवग्टल रु/विवन्टल 


जौ>+60 जौ--60 
र /क्विन्टल रु /व्विन्टल 
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उपयुक्त उदाहरण मे उत्पादों की प्रतिस्थापन-दर समान है | कीमतो के 
प्रथम स्तर (ग्रेह' 280 रू प्रति विवन्टल एवं जो 60 ₹ श्रति क्वित्दल) की 
अ्रवस्था में गेहं का उत्पादन लाभप्रद होता है । बतत जौ के अन्तर्गत क्षेत्रफल नही 
लेना चाहिए । कीमतो के द्वितीय स्तर की अवस्था (ग्रेहँ की कीमत 200 प्रति 
क्विन्टल एवं जौ की कीमत 60 रु प्रति क्विन्टल) में फार्म पर जौ का उत्पादन 
लामप्रद होता है, वयोकि उत्पादों की विलोम कीमतो का अनुपात उनके प्रतिस्थापत 
दर से कम है | अतः फार्म पर येहू के ग्रन्तगेत क्षेत्रफल नही लेना चाहिए । 

समान दर से उद्यमो के प्रतिस्थापन की अवस्था में साधारणत्या सर्वाधिक 
लास फार्म पर एक उद्यम को लेने से प्राप्त होता है ॥ वस्तुओं के दिमिझ् सबोगो की 
अवस्था में ' प्राप्त लाम को राशि समान रहती है। चित्र 6 3 उद्यमो के समान दर 
से प्रत्िस्थापन को प्रदर्शित करता है ॥ 


28/मारतीय कृषि का अध॑तत्त्र 


(7) बरद्धंमात-दर से उद्यमो का प्रतिस्थापन--एक् उद्यम की मात्रा मे की 
गई एक इकाई वृद्धि, यदि दूसरे उद्यम के भ्रन्तगंत ज़्मोत्तर प्रधिक (बढती हुई) 
माता में कमी करती है तो दोनो उद्यमो के सम्बन्ध को वरद्धंम्रात दर से उद्यमो का 
र्ध्रा तैस्थापन कहते हैं । इसके अन्तर्गत एक उद्यम की मात्रा मे भ्रत्येक एक इकाई की 
दृद्धि दूसरे उद्यम की मात्रा में त्मायत्त पहले की पपेक्षा अधिक मात्रा में कमी करती 


है । वद्ध मान-दर से उद्यमो के प्रतिस्थापन की अवस्था में पाया जाने वाला सम्बन्ध 
निम्न प्रकार का होता है-- 


+ /।४४ _- (४2४2 -(४७ 72 
कफ मकर ला 4 उय ज 






३*-- उत्पादन संभावना-बक्र 


$9 30 45 60 75 90 


चअ्झ्म गेहूँ 


चित्र 63 समान दर से उद्यमों का प्रतिस्थापत 

निम्न उदाहरण (काल्पनिक ग्रॉकडे)) वद्ध मान-दर से उद्यमों के प्रतिस्धापत 
की ग्रवस्था मे प्रनुबु लतम लाःम स्तर ज्ञात बरने वी विधि को स्पष्ट करता है । 

कीमतो के प्रथम विकत्प की अवस्था मे प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों की बिलोम' 
कीमतों का अनुपान उद्यमों के प्रतिस्थापन के अनुपात से उत्पादों के सयोग क्रमाक 
$ (49 इकाई उत्पाद भ्र ठथा 70 इकाई उप द व) तक अधिक है । झत्त उत्पादों 
के सयोग के नियम के पनुस्तार इस स्तर तक उद्यमो का प्रतिस्थापन करना लामकर 
है । उत्पादों के इस सयोग स्तर के आगे, उद्यमो की विलोम कीमतो का ग्रनुपात, 


फार्म प्रबन्ध के सिद्वान्त/289 


उद्यमा की प्रतिस्थापन दर से कम है, जिसके कारण प्रतिस्थापन करने से लाम की 
राशि कम होती जाती है + ग्रत प्रतिस्थापन नही करना चाहिए। 

कीमता के द्वितौय विकल्प की अवस्था मे, उद्यमो की विलोम कीमतों का 
श्रनुपात उद्यमों की प्रतिस्थापन दर उत्पादों के सयोग क््माक 2 (33 इकाई 
उत्पाद अ तथा 0 इकाई उत्पाद ब) त्क अधिक है । उत्पादों के सयोग के नियम के 
अनुसार उम्युक्त सयोग कृपको को फार्म से अधिकतम लाम प्राप्त कराता है । इस 
सयोग के आगे उनकी बिलोम कीमतों का अनुपात, प्रतिस्थापन दर से कमर होता 
जाता है जिससे प्रतिस्थापन करने से लाभ की राशि मे कमी होती है । श्रत्त प्रति- 
स्थापन नहीं करना चाहिये । 


सारणो 64॥ 
बद्ध मान दर से उद्यमों के प्रतिस्‍्मापन वी जवस्था से अनुकूलतम 
लाभ वाले उत्पादों का सयोग ज्ञात करना 


उत्पादों उत्पादन साथनी की उत्पादों की उत्पादों की विलोम कीमतो 
के सयोग समानइकाइयोंसे अ्रतिस्थाषध _  काजुप्ात 





का. विभिन्न उत्पादो के दर प्रथम विकल्प द्वितीय विकल्प 
क्रमांक उत्पादन की सम्भावनाएँ अरत]) 00 ६/ भज+ 00 र| 
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220 /भारतीय कृषि का श्रथतन्व 


7 68 60 


.90 200 080 
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9 28 80 
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वद्ध मान-दर से उत्पादों के प्रतिस्थापन वी अवस्था मे दोनों उच्यमौ के सयोग 
का वह स्तर जहाँ भ्रतिस्थापन-दर उनकी विलोम कीमतों के समतुल्य होती है, 
अधिकतम लाम की राशि प्रदात करता है । वद्धं मान दर से उद्यमों के प्रतिस्थापन 
को चित्र 6,4 मे प्रदर्शित किया गया है। 
कृषिगत उत्पादों के उत्पादन से विशिष्टीकरण एवं विविधता 
कुपको द्वारा विभिक्ष क्षेत्रो अथवा विभिन्न कृपको द्वारा एक ही कृषि-स्षेत्र में 
उत्पादों के सथोग का चुनाव किया जाता है । बुछ्ध कृपक फामं पर एक ही फसल का 
चुनाव करके कृषि उत्पादन में विशिष्टीकररण करते हैं, जबकि भ्रन्य कृपक कृषि की 
विविधता वाली पद्धति अपनाते है । कृषि के विशिष्टीकरण से तात्पर्य फार्म पर एक 
ही उद्यम को चुनने से है, जबकि विविधता के भ्रन्तगंत फार्म पर अनेक उद्यमों का 
चुनाव किया जाता है तथा चुना हुम्रा कोई भी उद्यम फार्म पर प्राप्त कुल गाय का 





उम्मम (जग) 5 
चित्र 6 4 वरद्ध॑मान-दर से उद्यमों का प्रतिस्थापत' 


फाम प्रवन्ध के सिद्धान्त/ 22] 


50 प्रतिशत अ्रश प्रदान नहीं करता है। कृपको द्वारा इस प्रकार की उत्पादन विधि 
का चुनाव करने के प्रमुख कारण निम्न हैं --+ 


0) 


() 


(ध)) 


(४) 


(९) 


विभिन्न उत्पादों मे सम्बन्ध--उत्पादो मे पूरकदा एवं सम्पूरकता के 
सम्बंध होने की अवस्था में उत्पादन में विविधता वाली पद्धति 
प्रचलित होती है। उत्पादों मे प्रतिस्पर्दा का सम्बन्ध होने पर 'उनका 
विशिष्टीकररु भ्रथवा विविधता, उत्पादों की प्रतिस्थापन की दर पर 
निर्भर करती है । उत्पादों मे वरद्धं मान दर से प्रतिस्थापन की अवस्था 
भें विविधता बाली कृषि-पद्धति एवं उत्पादों म समान दर से प्रति- 
स्थापन की अबस्था में विशिष्टीकरण वालो कृषि पद्धति भ्रपनाई 
जाती है 

भारत के श्रधिकार क्षेत्रों सें दो फहल मौसम होते हैं जबकि श्रनेक 
क्षेत्री मे एक फसल मौसम होता है । प्रत्येक मौसम मे ध्रनेक फसलें 
उत्पन्न की जा सकती हैं, जिसके कारण भारत मे विविधता वाली 
कृषि भ्रधिक प्रचलित है। 

कृषि मे जोखिम एव अनिश्चितता--भारतीय फृषि मे जोखिम एबं 
गा के कारण विविधता वाला! कृषि प्रणाली अधिक प्रपणाई 
जाती है । 

ब्यापारिफ पोग्यता--वतेमान मे कृषि व्यवसाय मे प्रत्येक उच्चम के 
लिए व्यापारिक सोभ्यता की आवश्यकता होती है । कृषक प्र येक 
फसल के लिए व्यापारिक योग्यता प्राप्त करने मे सक्षम नही होता 
है। भरत ऐसी स्थिति में कृपषक विशिष्टीकरण की तरफ ध्यान केद्ित 
करते हैं ! 

क्ृषि मे पूंजी की श्रधिक भ्रावश्यकता के कारण कृषक एक ही फसल 
का उत्पादन अर्थात्‌ बिशिष्टीकरण बाली पद्धति झपनाने का अधिक 
प्रयास करते हैं । 


६ तुलनात्मक समय का सिद्धान्त 
तुलनात्मक समंय सम्बध्घो निेय फामे पर निम्त दो अवेस्थाओ्रो म॑ कृपको 
को लेने होते हैं 


(7) 


जब फोर्म पर लिये गये विभिन्न उद्यमो से लाम एक समय मे प्राप्त 
में होकर विभिन्न समयो मे प्राप्त होता है । 


(70) जब फार्म पर्र लिये गये विभिन्न उद्यमो में पूँजी निवश एक समम मे 


न होकर बिभिन्न राशियो मे विभिन्न समयो मे होता है 


उपयुक्त परिस्थितियो मे कृषको की निर्णय लेना होता है. कि कौन सा उद्यम 
था उत्पादन विधि फास के लिये अधिक लामकर है 4 विभिन्न समय पर लाम श्राप्त 


222/भारतीय कृषि का अर्थतन्‍्तर 


होने भ्रयवा लागत होने की स्थिति मे तुलनात्मक समय के सिद्धान्त के द्वारा उद्यमो/ 
विधियों का चुनाव झ्राथिक इप्टिकोण से सरलता से किया जा सकता है। तुलनात्मक 
समय का सिद्धान्त कृपको को निम्न प्रकार की समस्याओं की प्रवस्था मे निर्णय लेने 
भें सहायक होता है 
(0) उपलब्ध सीमित पूँजी से कृषक चार दुघारू गायें या 0 बछ्चियाँ 
क्रय कर सकते हैं । उपयुक्त विकल्पों मे प्रथम विकल्प से आय शीघ्र 
प्राप्त होती है, जबकि दूसरे विकल्प से आय कुछ वर्षो के बाद प्राप्त 
होना प्रारम्भ होती है । 


(४) एक कृपक 0,000 ह की लागत से पशुओं के लिये 60 वर्ष की 
अवधि वाली पक्की पशुशाला या 6,000 रु कौ लागत से 30 वर्ष 
की अवधि वाली कच्ची पशुशाला का निर्माण करवा सकता है। 
प्रथम विकल्प में सम्पूर्श लागत प्रारम्म मे लगानी होती है, जबकि 
दूसरे विकत्प में कुछ लागत प्रारम्भ में लगानी होती है और 30 वर्ष 
पश्चात्‌ पुन उतनी ही लागत लगानी होती है । 

(7) कृपक ,50 000 ₹ में 2 वर्ष तक कार्य देने वाला नया ट्रैक्टर 
अथवा 75,000 र में 6 वर्ष तक कार्य देने वाला पुराना ट्रैक्टर क्रय 
कर सकता है और 6 वर्ष पश्चात्‌ पुत्र उतनी ही लागत लगाती 
होंती है । 

इसी प्रकार के समय सम्बन्धी अन्य निर्णय, जिनमे विभिन्न विकल्पों से लाम 

“विभिन्न समयो मे प्राप्त होता है श्रथवा इन विकल्पों पर लागत व्यय विभिन्न समयो 
मे होता है, तुलनात्मक समय के सिद्धान्त द्वारा सुगमता से लिये जा सकते हैं । 
उपयुक्त विकल्पों की स्थिति में भविष्य मे प्राप्त होने वाले साभ का वंमान 
भूल्य बट्वाविधि ([05007॥708 ) द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तथा वर्तमान 
लागत का भविष्य मूल्य ज्ञात करने में चत्र-वृद्धि (0००7००॥५४7९8) काम में 
ली जाती है । उपयुक्त दोनो विधियों मे वतंमात या भविष्य मूल्य ज्ञात करने मे 
डअ्याज दर का प्रयोग किया जाता है । ब्याज दर विभिन्न पूंजी की राशि वाले कृपको 
के लिये पृथक्‌ होती है। असीमित मात्रा भे पूँजी वाले कृपको के लिये वत्तमाव या 
अविष्य मूल्य ज्लोत करने के लिये व्याज दर के स्थान पर प्रचलित बैक ब्याज दर 
तथा सीमित पूंजी वाले कृपकों के लिये ब्याज की दर अन्य उद्यमों से प्राप्त होने 
बाली आय की दर अथवा प्रवसर-लागत दर प्रयुक्त की जाती है । अत सीमित 
पूँजी वाले कृपको के लिये व्याज को दर, असीमित पूँजी वाले कृषकों की प्रपेक्षां 
अधिक होती है । 
हे सविष्य मे प्राप्त होने वाते लाम का ब्तंमान-मुल्य बद्ा-विधि द्वारा ज्ञात 
किया जाता है जिसका सूत्र अग्रानुसार होता है « ] 
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अविष्य मे प्राप्त होने वाले लाम की राशि 
(-प्रत्ति रुपया ब्याज दर) वर्षों की सख्या । 





बतेमान मूल्य 


अथवा ए५-- जबकि ?५--बर्तमान-मुल्य 


०९ 
(+ए07 
एज>मविष्य मै प्राप्त होने 
बाले लाभ की राशि 
75-ब्याज-दर प्रति रुपया 
एल्‍-वर्षों की सल्या 


बरतंमान लागत की राशि का मविध्य-मुल्य ज्ञाव करने के लिये चक्रबृद्धि विधि: 
प्रयुकत की जाती है । ब्याज के कारण भविष्य की ल्लागत-राशि बढती जाती है जिसे 
निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है -- 
भविष्य भूल्यः-वर्तमान लागत राशि (- प्रति रुपया ब्याज दर) वर्षो की सख्या 
अथवा ९८७४४ (+7)" 
छुलनात्मक समय के सिद्धान्त का उदाहरण--निम्न उदाहरण तुनात्मक 
समय के सिद्धास्त को स्पष्ट करता है -- 
एक कृषक पशुशाला का निर्माण करना चाहता है । पक्की पशुशाला जो 
60 वर्ष तक उपयोग मे झ्रा सकती है, का निर्माण करने पर कुल लागत 5,000 
भ्राती है । कच्ची पशुशाला का निर्माण करने पर वतंमान भे 4,000 रू की लागत 
भ्राती है, लेकिन वह 30 वर्ष तक ही उपयोग मे ली जा सकती है। तीस वर्ष 
पश्चात्‌ पुन. पशुशाला का निर्माण करना होता है जिस प्र 4,000 रु फिर से 
लागत 'भ्राती है। ज्ञात्त कीजिये कि उपयुक्त विकल्पो में से सीमित्त एव प्रसीमित 
पूँजी वाले कृषक के लिये कौनसा विकल्प का चुनाव (पक्की अथवा कच्ची पशुशाला) 
खाभकर है ? 
प्रथम विकलप--पक्की पशुशाला के निर्माण में कृपक को वर्तमाव मे 
5,000 रु की लागत लग्रानी होती है जो 60 वर्ष तक उपयोग मे ली जा 
सकतीं है । 
द्वितोय विकल्प-- कच्ची पशुशाला के निर्माण पर कृषक को पतेमान से 
4,000 रु की लागत लगानी होती है श्रौर 30 बर्ष पश्चात्‌ पुत नई पशुणाला के 
निर्माण पर 4,000 रु की लागंत लगानी होती है, प्रत कच्ची पशुशाला के निर्माण 
पर 60 वर्ष की ब्रवधि में कुल लागत 8,000 रु की होतो है, लेकिन यह लागत 
विभिन्न समयो मे होती है। ऐसी स्थिति मे लामकर विकल्प का चुनाव करने के लिये 
कृषक द्वारा 30 वर्ष पश्चात्‌ लगाई जाने वाली लागत की राशि 4,000 रु का 
वर्तमान लागत मुल्य ज्ञात करना होता है ॥ सीमित एवं असीमित पूंजी वाले कृपको .. 
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के लिये 30 वर्ष पश्चात्‌ व्यय किये जाने वाले 4,000 रू का वतंमान मूल्य निम्न 
प्रकार से ज्ञात किया जाता है : 


सीमित पुंजी वाला कृषक--सीमित पूंजी वाला कृषक अपने धन को बैक 
में जमा नही कराता है, बत्कि उस घन को विभिन्न उद्यमों मे निवेश करता है जहाँ 
उप्ते बैक ब्याज दर से अधिक आय अ्रप्त होती है। अत सीमित पूंजी बाले ह्ृपको 
के लिये ब्याज-दर उद्यमो से प्राप्त होने वाली झ्राय की दर होती हैं । यदि सीमित 
पूंजी वाले कृषक को उद्यमो में पूंजी निवेश करने पर 5 प्रतिशत आय प्राप्त होती 
है तो भावी भूह्य-लागत से वर्तधान मुल्य-लागत ज्ञात करने मे 5 प्रतिशत ब्याज- 
दर का प्रयोग किया जाता है । >> 


+ 
तीस वर्ष उपरान्त कच्ची पशुशाला के निर्माण पर होने वाले 4,000 5 की 
4000 
त + 5)% 


क्पक कच्ची पशुशाला के निर्माण पर 60 वर्ष की अवधि में कुल 4060 42 र 
(4000 + 6042) रु की लागत लगाता है। यह लागत पवकी पशुशाला के 
निर्माण को लागत 5,000 ₹ से कम है । भ्रत सीमित पूंजी वाले कृषक के लिये 
जिसे उद्यमों में पूंजी-निवेश करने से 5 प्रतिशत की भ्राय प्राप्त होती है, कच्ची 
परशुशाला का निर्माण करना लामकर होता है । 


लागत का वर्तेमान मुल्य +-60.42 रू होता है | सीमित पूंजी वाला 


सीमित पू जी वाला कृषक--असीमित पूँजी वाला कृपक अ्रपती पूंजी बैंक 

में जमा कराता है जहाँ उसे 4 प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है । अतः भ्रसीमित पूंजी 
वाले कृषक के लिए 30 वर्ष उपरान्त पशुशाला के तिर्माण पर किये जाने वाले 
4,000 र, की लागत का वर्तमान मुल्य 4 प्रतिशत ब्याज-दर पर 

“/__ 4000 

१(१--0 40)» 
होता है। इस कृषक के लिए कच्ची पशुशाला के निर्माण पर कुल लागत 60 वर्ष 
की अवधि के लिए 5235 रु (रु. 4000 --235) ब्राती है, जो पक्की पशुशाला 
की वर्तंमात लागत 5000 र से अधिक है । थ्रत. अ्रदीमित पूंजी आते हृषह़ के 
लिये पक्की पशुशाला का निर्मासण्ण करना लाभकर है । 


) ४25]235 र 


उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि सीमित एवं असीमित पूंजी वाले कृपको 
के लिये एक ही निशंय उपयुक्त नहीं होता हे । इसी प्रकार समय सम्बन्धी अन्य 
_ समस्‍यायें भी तुलनात्मक समय के सिद्धान्त द्वारा हल की जा सकती हैं । 


फार्म-प्रवन्ध के सिद्धान्त/225 


4 तुलनात्मक लाम का सिद्धान्त : 
यह सिद्धान्त फार्म स्तर पर प्रयोगित नही होकर क्षेत्र स्तर पर प्रयोगित 
होता है । 

विभिन्न क्षेत्रो मे मौतिक व आध्िक तत्त्वों की विभिन्नता के कारण विभिन्न 
फसलें उत्पन्न की जाती हैं. और ये फसलें एक क्षेत्र मे दूसरे क्षेत्र को झपेक्षा अधिक 
लाभ प्रदान करती हैं। तुलनात्मक-लाभ का सिद्धान्त विभिन्न क्षेत्र के कृपकों को 
श्रधिकतम लाम की प्राप्ति के लिए फसलो के चुनाव भे सहायक होता है।। विभिन्न 
फसलो से प्राप्त लाम दो प्रकार के होते है-- 

(भ) निरपेक्ष लाम (803०४/४ /807)--निरपेक्ष लाभ से तात्पर्य 
प्राप्त शुद्ध लाम की राशि से होता है । यह लाभ उत्पादन-साधनों के उपयोग से होने 
बाली आय व लागत की राशि का शुद्ध भ्र्तर होता है। यदि किसी क्षेत्र मे एक 
फसल के लिए यह लाम दूसरे क्षेत्र की भ्रपेक्षा भ्रधिक होता है, तो प्रथम क्षेत्र उस 
फसल को उत्पन्न करने मे निरपेक्ष लाम प्रदात करता है । 

(ब) सापेक्ष तुलनात्मक लाभ (र९४४ए०/0०ए७:थराएह ैश8)-- 
सापेक्ष लाम के अन्तगेंत विभिन्न उद्यमो । फसली मे उत्पादन-साधनों के उपयोग से 
विभिन्न क्षेत्रो में प्रति रुपया लागत पर लाम या प्रतिशत लाम का तुलनात्मक अध्ययन 
किया जाता है और प्रति रुपया लागत के आधार पर प्राप्त लाम अथवा प्रतिशत 
लाभ के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं । 


तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त का उदाहरण--निम्न उदाहरण तुलनात्मक 
लाम के सिद्धान्त को स्पष्ट करता है-- 

गेहूं व मक्का की फसल क्षेत्र 'अ! एव क्षेत्र 'ब” मे मौतिक कारकों के अनु- 
सार उत्पादित की जा सकती है । विभिन्न क्षेत्रों मे इन फसलों के उत्पादन से प्राप्त 
शुद्ध लाम व प्रति रुपया सकल लाभ सारणी 6 2 में प्रदर्शित किया गया हैं । 











सारणी 6 2 
तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त के ध्रनुसार विभिन्न क्षेत्रों मे फसलो का चुनाव 
(रुपये प्रति एकड) 
क्षेत्र अ' ्आआणहक्नकाज या क्क 
विवरण " कि 
गेहू मक्का गेहूँ मक्का 
प्राप्त कुल आय 500 450 450 400 
कुच लागत 300 300 300 260 
शुद्ध लाभ 200 850 50 ]40 
प्रति रुपया सकल लाभ ].67 750 50 54 


_चऊ'नस्चेीओंञञ?ञि्२------+++5+53 
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सारणी से स्पष्ट है कि क्षेत्र 'अ' मे क्षेत्र ब' को अपैक्षा गेहूँ एवं मवका दोनो 
ही फसली का उत्पादन करने ते प्रति एकड़ शुद्ध लाभ अधिक प्राप्स होता है । क्षेत्र 
श्र के कृपक गेहूं व्‌ मबका दोनो ही फसलो को उत्पादित करके क्षेत्र ब की अपेक्षा 
श्रधिक लाम कमा सकते हैं । क्षेत्र भ के इुपक्रो को दोनों ही फसलों से निरपेक्ष लाम 
अधिक प्राप्त होता है ! कृपको का उद्दे श्य धन्य क्षेत्रों की श्रपेक्षा श्रधिक लाम कमाने 
के ग्रतिरिक्त, अपने क्षेत्र मे उत्पादित की जाने वाली विभिन्न फसलो से भी ग्रधिकृतम 
लाभ कमाना होता है | ग्रधिकतम लाम प्राप्त करना तभी सम्मव है जब कृपक फामे 
पर श्रधिक से अ्रधिक क्षेत्रफल उस फमल के अन्तर्गत लेते हैं, जो उस क्षेत्र मे उत्पादित 
वी जाने वाली फसलो मे पूंजी के निवेश से प्रति रुपया अधिकतम लाम प्राप्त 
कराती है । सारणी से स्पष्ट है कि क्षेत्र श्र के इृपको को गेहों की फसल से सापेक्ष 
लाभ एव क्षेत्र ब के कृपको को मक्का की फसल से सापेक्ष लाम अधिक प्राप्त होता 
है । भ्रत क्षेत्र भ्र के हृपको को गेहूँ व क्षेत्र व के कृपषको को मक्का की फसन उतने 
करने से लाम को अधिकतम राशि प्राप्त होती है । 

तुलनात्मक लाभ का सिद्धाल कृषकों को अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए 
उन्ही फसलो के उत्पादत की सलाह देता है, जिनसे अ्रपेक्षाइत लाभ अधिक प्राप्त 
होता है । विभिन्न फ्सलो वे' उत्पादन सम्बन्धी निर्णय लेने में मिरपेक्ष लाभ को अधिक 
महत्त्व नही देवा चाहिए । छुलनात्मक लाम के सिद्धान्त के आधार पर ही बड़े शहरी 
के समीप के क्षेत्रो मे सब्जी व फल की खेती, चीनी मिलो के समीप के क्षेत्रों में गन्ने 
की खेती, निचली व नम भूमि मे धान की खेती विशिष्ट रूप से की जाती है । फार्मे पर 
विशिष्ट या विविधीकृत कृषि अपनाने से सम्बन्धित मिर्शय भी तुलनात्मक लाभ के 
छिद्धात्त के आधा ९ पर लिए जाते हैं । 

क्राम-प्रवन्ध के उपयुक्त सिद्धान्त छृपकों को फार्म पर कृषि-क्रिमाओों एव 
उत्तादन-साधनों से सम्बन्धित विशिन्न समस्याझों के सुलकाने में सहायक होते हैं। 
उपयु/क्त मिद्धात्तो के आधार पर निर्णय लेने से कुपको को प्राप्त होने वाले लोभ की 
राधि मे इृद्धि होती है, निर्णय लेने मे समय कम लगता है एवं लिए गए निर्णंव 
सही होते हैं । 


लत । 


अध्याय प्र 
फार्म-योजना एवं बजट 


प्रत्येक व्यवसायी कार्य शुरू करने के पूर्व कार्य करने की क्रिया, लागत एव 
लाम के विपय में विधार करता है । कुछ व्यवसायी इन कार्यों को लिखित रूप भी 
देते हैं । उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार एक ठेकेदार मवन निर्माण से पूर्व, मवन 
के मालिक द्वारा चाही गई सभी ग्रावश्यक्ताओ को अक्ति करके भवन का नवशा 
तैयार करता है, जिससे भवन सुब्यवस्थित ढंग से सुन्दर, सस्ता एवं समय पर तैयार 
हो सके तथा भवन निर्माण के समय होने वाली त्रुटियो से बचाव हो सके । नक्शे के 
द्वारा ठेकेदार भवन-निर्माण के लिए श्रावश्यक सामान की सूती तँयार कर लेता है, 
जिसके आधार पर मवन की सम्मावित लागत ज्ञात हो जाती है । इसी प्रकार फार्म 
योजना एवं फार्म-बजट, फार्म पर होने वाली प्रस्तावित लागत एव प्राप्त होने बाली 
आय का ज्ञान कृषक को प्रदान करते हैं और कृषक कृषि मे होने वाली त्रुटियो से बच 
जाता है । 

फार्स घोजना--फार्म योजना, कृपक द्वारा फार्म पर किये जाने वाले क्ृषि- 
कार्यों की सूची होती है, जिसमे फार्म पर आगामी वर्ष या मौसम मे उत्पन्न की जाने 
बाली फसलो, उनके भ्रन्त्गेत क्षेत्रफल, उपयोग किये जाने वाले उत्पादन-साघनों जसे 
बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई भ्रादि की पूर्ण जानकारी होती है। फार्म के लिए 
उपयुक्त कार्यक्रम बनाने की क्रिया को फामम योजना कहते हैं। दूसरे शब्दों मे फा्म- 
योजना बनाने से तात्पयें वर्तमान फा्म-ब्यवस्था में श्रुटियों एवं उन्हे सुधारने के 
तरीको का पता लगाने से है, जिससे फार्म को मावी योजना अधिकतम लाम प्रदान 
करने वाली हो सके। 

फार्म योजना बनाने का मुख्य उदंश्य कृपक को फाम से प्राप्त होते वाली 
आय को झधिकाथिक बढाना होता है | कृषक फार्म की योजना एक मौसम, वर्ष या 
अधिक समय के लिए तैयार कर सकते हैं ! साधारणस्यतया फार्म-योजना एक से अधिक 
वर्षों के लिए तैयार नही को जाती, क्योकि उत्पादन की विधियो, उत्पादन-साधनों 
तथा कृषिगत वस्तुओं को कीमतो मे विरन्तर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण 
निर्मित योजना मे उपयुक्त परिवतंनो के साथ-साथ परिवर्तन करना होता है । 
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फार्म बजट--फार्म-वजट, फार्म-्योजना के विश्लेषण की विधि है, जिसके 
भन्तगेत फार्मे-्योजना की सभी फ़ियाओं को सुद्रा के रूप मे परिवर्तित किया जाता 
है । फार्म-बजठ, फामे-योजदा से प्राप्त होते बाली कुल आय, लागत एवं लाभ ज्ञात 
करने की विधि है। फार्म बजद से कृषको को ॥त हो जाता है कि फार्म पर कौनसी 
फसल था उद्यम को अपनाने से, उत्पादन की कौनसी विधि अपनाने से एवं उत्पादन 
साधन की कितनी मात्रा के प्रयोग से लाभ अधिक प्राप्त होता है। फार्म-बजठ, फार्म 
योजना के अनुसार भविष्य से मुद्रा व्यय करने एव प्राप्त होने वाली प्राय की योजना 
को सूचित करता है । 
फार्म-घोजना एवं फाम बजठ की श्रावश्यकता 

कृपक्री के लिए फार्म योजना एवं फार्म-बजट बनाना उतना ही आवश्यक है 
जितना एक भवन-निर्माण के ठेकेदार के लिए मवन के ड्ल्यूप्रिन्ट का बनवाना 
आवश्यक होता है ॥ फार्म-योजना क्ृपक को क्रमदद्ध विधि स फार्म पर कार्य करने 
की सलाह देती है, जिससे कार्य करने में भ्रुटि नहीं होती है एव कार्य की लागत भी 
कम भ्रात्ती है । 

पूर्व मे कृषक कृषि को व्यवसाय के रुप मे न लेकर, जीविकोपार्जन के साधन 
के रूप मे लेते थे। श्रत. उस काल भें कृपक कृवि-व्यवस्ाथ की सफलता के लिए 
श्रधिक चिन्तित नही थे । वर्तमान मे कृषि ने व्यवसाय का रूप ले लिया है । कृषि की 
सफलता के लिए व्यवसाय पर होवे वाली लागत, आय व शुद्ध लाभ का ज्ञान होता 
आवश्यक है । यह ज्ञान कृपको को तमी प्राप्त हो सकता है जब वे फार्म-व्यवस्ताय की 
नियमित योजना बनाएँ और प्रत्यैक कार्य का पूरा लेखा जोखा रखें। प्त कृषि- 
व्यवसाय की सफलता के लिए फार्म-योजना बनाना आवश्यक है । 

मौप्तम व कीमतों की ब्रनिश्चितता की स्थिति में भी फार्म योजना का बनाना 
आवश्यक होता है । एक बार की तैयार की हुई फार्म पोजना, मौसम एवं कीमतों 
की अतिश्चितता की श्रवस्था मे आग्रामी वर्षों में लागू मही हो सकती । ग्रमुक सफज 
जो बर्मान कीमती के स्तर पर लाभप्रद है, वह उत्पाद या उत्पादन साधन की 
कीमतो में परिवर्तत के कारण मविष्य मे कम लाभप्रद या तुकेसानदेह भी हो सकती 
है। झत प्रत्येक मौसम ब वर्ष मे फा्म-योजना बताना ब उसका पुनरावल्ञोकन करना 
आवश्यक होता है । 

फार्म योजना बनाना वर्तमान में कृपि के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान के प्रसार एव 
कृषकों द्वारा तकभीकी ज्ञान के ग्रधिक प्रयोग के कारण भी आवश्यक हो गया है । 
तकनीकी ज्ञान के प्रयोग से फार्म-य्यवस्ताथ की आय एवं लागत पर प्रमाव पडता है । 
शत. तकनीकी ज्ञान के प्रसार की झवस्था में फार्म से अधिकतम लाभ की प्रात्ति के 
लिए कृपको द्वारा फार्मन्योजना एवं बजट बनाना आवश्यक होता है । 

उपयुक्त स्थितियों के अतिरिक्त, कृपकों के पास व्यवसाय मे निवेश करने 
के लिए अधिक पूजी होने, कृपक द्वारा अधिक भूमि पहुंदारी पर लेने अधवा _ 
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पुरानी फार्म-्योजना में परिवर्तत करने की इच्छा होने पर भी फार्म्योजना का 
बनाना आंबश्यक है | 
फाम योजना एबं फार्म बजट के प्रकार : 

फार्म योजना एवं बजढ दो प्रकार के होते हैं : 

] सम्पूर्ण फार्स-्योजना एवं बजढ -सम्पूर्ण कार्मन्योजदा एवं बजट के 
प्रस्तगंत पूरे फार्म के लिए आगामी वर्ष या वर्षो कै लिए नई योजना तैयार की जातो 
है । सम्पूर्ण फार्म-योजना, फार्म से प्राप्त होने दाली कुल आव, लागत एवं शुद्ध लाभ 
वी राशि का ज्ञान प्रदान करती है । सम्पूर्ण फामं-योजना एवं बजट बनाते समय, 
उन सभी जियाप्रो को ध्यान मे रखना आवश्यक है जिनबो भ्पनाने से फार्म पर होने 
बाली लागत अथवा प्राप्त होने वाली आय मे अभ्तर आता है | निम्न परिस्थितियों 
में सम्पूर्ण फार्म योजना एवं वंजट बनाता आवश्यक होता है « 

(0) जब कृषक कृषि के लिए अतिरिक्त भूमि श्रेय. करता है या वटाई पर 
लेता है | 

(0) जब कृषक फार्म पर शक्ति के साधन में परिवर्तन करता है, जैसे बैतो 
के स्थान पर ट्रैक्टर का उपयोग । 

(77) जब कृषक फामे पर सिंचाई के पानी की मात्रा में दृद्धि करता 
है, जैसे फार्म पर नए बुआ का निर्माण पुराने कुप्नो को गहरा करना, 
नलकूप लगाना आदि । 

(४) जब कृपक फामे पर लिए जाने वाले उद्यमों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तत 
करना चाहता है, जँसे खाद्यान्न के स्थान पर सब्जी, फल, पशुपालन 
आदि का चुनाव । 

2, आशिक फार्म-पोजनना एवं बजट “आशिक फार्म-्योजना एच वजट के 
अन्तर्भत्त पूरे फार्म की फार्म-योजना न बनाकर, फार्म वर किसी एक उद्यम अथवा 
उसकी उत्पादन धिघधि अथवा उत्पादन साधनों की मात्रा का प्रयोग करने से जो 
परिवर्तन आता है, उसकी घोजना बनाई जाती है । आशिक फार्म-्योजना एवं बजट 
से ज्ञात होता है कि कौनसी फसल, उत्पादन-विधि या उत्पादन साघन की कितनी 
मात्रा का उपयोग कृपकी के लिए लाभकर होता हैं। आशिक फार्मेन्योजना एवं बजट 
निम्न परिस्थितियों मे बनाता आवश्यक होता है : 

()) दूघ उत्पादन के लिए फामे पर गाय के स्थान पर मैस पालना । 

(४) सिंचाई के लिए डीजल पम्प के स्थान पद विद्युत पम्प का उपयोग 

अथवा रहेंट के स्थान पर पम्पिग सेट का उपयोग करना । 


(08) निराई के लिए श्रमिकों के स्थान पर खरपतवारनाशी दवाइयों का 
उपयोग । 
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(४) फ़्चल् की कढ़ाई के लिए श्लमिकों के स्थान पर रीपर का उपयोग । 
(५) फ़्सलो के गरायटा के लिए बैंलो के स्थान पर प्रौसर का उपयोग । 
(श) नतजन उर्वरक की पूर्ति के लिए यूरिया के स्थान पर कँल्सियम 
अमोनियम नाइट्रेंट या अन्य नवजन उ्ंरक का उपयोग । 
(४7) द्शी किस्म के बौजा के स्वान पर सकर या वौत किल्म के बौजो का 
उपयाग । 
(५४) देर से पकने वाली क्स्मि के स्थान पर जरन्दी पकने वादी किस्म वा 
चुनाव । 
निम्न उदाहरण आशिक वजट दनाने की विधि प्रदर्शित करते हैं 
उदाहरण 7 वर्तमान में इपक फ्सलो में होने वाली खरपतवार को निराई- 
गुटाई द्वारा दूर करत हैं जिसमे मानव-श्रम की अधिक आवश्यकता होती है । खरपव- 
बार को नष्द करते के लिए खरपतवारनाशी दवाइयों का भी उपयोग जिया जा 
सकता है । दोतों विधियों बी आधिक इष्टि से तुलना झ्राशिक बजट हाय की या 
सकती है । 
सारणी 7 | में किए गए विश्लेपर से स्पष्ट है कि फार्मे पर निराई-युडाई 
के लिए श्रमिकों के स्थान पर खरपतवारनाशी दवाई का उपयोग क्या बाए तो 
कुपकों को एक एवड क्षेत्र से 48 ८ की अतिरिक्त आय प्राप्त होती है | 
उदाहरण 2, वर्तमान में ह्ृपक खेत की झुवाई वैसों द्वाद देशी हल की 
सहायता प्ले करते हैं। हपक खेव की छुवाई ट्रैक्टर को सहायता से भी कर सकत 
हैं । ट्रैक्टर द्वारा खेत को जुदाई समय पर तथा उचित गहराई तक की जाने के 
कारण गेहूं का उत्मादव वैता छारा जुत्ताई किए जाने दी अपेक्षा 025 क्वन्टल 
भ्रति हैक्टर प्रविक होता है। भ्रुमि की जुठाई को दोनो विधियों की ग्राथिक दृष्टि से 
तुलना ग्राशिक वजठ बता करके की जा सकती है । 
सारणी 72 में दिए ग्रए आशिक बजट से स्थप्ट है कि बलों द्वारा बुताई 
करने के स्थान पर दूं क्टर द्वारा जुदाई करने से हृपक्ों की आय में 5250 रु प्रति 
हैक्टर बी अतिरिक्त इद्धि होती है 
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सारणी 74 
खररदबएर नष्य करने के लिए पइ-शप एवं खरर्तबारवाशो दवाइयों 
के उपयोग का झ्ांशिक बजट 











व्यय भाय 
(अ) खरपतदारवाशी दवाई के उपयोग (झ) खरपतवारनाशी दवाई के उपयोग 
से प्रति एकड लागत मे इृद्धि. _ से प्रति एकड लागत मे होने वाली 
कमी 
(७) खरपत्तवारनाशों दवाई की एक एकड क्षेत्र की खरपतवार की 
लागत रु 4000 मानव-श्रम के स्थान पर दवाई से 
(0) दवा छिडकने के यन्त्र की नष्ट करने पर श्रम की बचत्+ 
घिसावट एवं ब्याज की 56-6ल्‍--40 घटे (& रु 250 
ज्ञागत ₹/2 00 प्रति घटेजन्ड ]00 00 
(ब) दवा छिडकने से उत्पादन/ग्रायथ..._ (ब) दवाई के उपयोग से उत्पादन झाय 
में प्रति एकड होने वाली कमी- में होने वाली प्रति एकड वृद्धि- 
कुछ नहीं कुछ नहीं 
खरपतवारनाशी दवाई के उपयोग खरपतवारनाशी दवाई के उपयोग से 


से होने वाली अतिरिक्त लागत एव लागत में कभी तथा आय मे दृद्धि की गुल 
झ्राय मे कमी की कूल राशि रु 5200 राशि २09 00 
झाय मे शुद्ध अन्तर (लाम)>-रु 48 00 








फार्स योजना की विशपताए--एक गच्छी फार्म-योजना मे तिम्न विश्येपताएँ 
होनी चाहिए: 

(४) निमित कफार्मे-योजना मे फार्म पर उपलब्ध सभी उत्पादन-साधवों का 
पूर्ण एवं इप्डत्स उपयोग होना चाहिए । 

(॥) विर्भित फार्म-योजना कृषक को अधिकतम झ्राय की राशि प्रदात करने 
वाली होनी चाहिए । 

(7) विभित फार्मेन्योजना मे फार्से पर उत्पादों का अनुकूलतम सयोग होना 
चाहिए जिससे कृषकों को आवश्यकता के सभी खाद्यान्न, दालें 
तिलहन, चारा आदि आवश्यक मात्रा मे फार्म से उपलब्ध हो सर्के 
एवं भूमि की उर्दरा-शक्ति मे किसी भ्रकार का ह्ास नहीं होने पाए। 
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(५) निम्मित फार्म-योजना में कृषि की उन्नत एवं श्राधुनिकतम विधियों का 
श्रधिकतम समावेश होवा चाहिए । 

(५) निर्मित फार्म-्योजना मे, कृषि की परिवर्तनशील परिस्थितियों के 
कारण हेरफेर करने की सुविधा होनी चाहिए । 

(श) निर्मित फामम-योजना कृषक के लिए कम जोखिम वाली होती 
चाहिए । 

(४॥) निर्मित फार्म-योजना में उत्पादन-प्रणाली के अतिरिक्त उत्पाद के 
विपणन, फाम के लिए ऋण-ग्राप्ति एवं मुगतान की योजना भी 
सम्मिलित होनी चाहिए। 


सारणी 72 
खेत की जुताई करने के लिए बलों के भम एवं ट्रं बटर के 
डपयोग का प्राशिक बजट 





व्यय ज्राय 


५ न मन्नत तन ला 5 
(प्र) ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने से प्रति (अ) ट्रैक्टर द्वारा एक हैकटर क्षेत्र मे 
हैक्टर लागत मे बृद्धि एक जुताई किए जाने पर प्रति 


हैक्टर लागत मे कमी 
ट्रैक्टर द्वारा एक हैक्दर क्षेत्र मे... (0) मानव श्रम मे कमी 20 घंटे 
जुताई किए जाने की लागत रू (8 < 250 प्रति घटेल्र 
60 00 रु 5000 
(०) बलों के श्रम की बचत 20 
घंटे (6) रु 375 प्रति घटेन्ल 


ह 75 00 
(ब) ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने पर प्रति (व) ट्रैक्टर द्वारा जुताई करते पे अति 
हैक्टर उत्पादन/आय में कमी- हैक्टर उत्पादन/प्राय मे दृद्धि0 25 
कुछ नहीं किव गेहूं 6 रू 350/विव 5२ 
रु 87 50 
ट्रैक्टर के उपयोग से होने वाली ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने पर प्रति 


प्रत्ति हैक्टर झत्तिरिक्त लागत एवं झाय हैक्टर लागत में कमी तथा ज्ञाय में 
मे कमी की कुल राशि -+ रु /60 00 शृद्धि नर 22 50 

ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने से प्रति हैक्टर आय मे शुद्ध भन्तर (लाभ) ८ 
रू 5250व 
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फार्म-योजना एवं बजट बताता : 


फार्म-योजना एवं बजट कृषक स्वय प्रथवा फार्म-प्रबन्ध विशेषज्ञ अथवा क्षि 
उस्तार-अधिकारी की सहायता से बना सकते हैं । फार्म-योजना बनाने को विधि 
सरल है, लेकिन निर्मित योजना के विश्लेपए की विधि थोडी जदिल होठी है ॥ अध.- 
योजता के परिशाम योजना बनाने वाले पर निर्मेर करते हैं । प्राप्त परिणामों का 
दायित्व कृपक को वहन करना होता है । फार्म-योजना एवं बजट बनाते समय कृंपक 
अथवा विद्येषज्ञ को निम्न वातो का ज्ञान होना आवश्यक है :-- 


0) कृषको के उद्देश्य-फार्म-योजना बनाने के उद्दे श्य विभिन्न कृपको के लिये 
विभिन्न होते है। कुछ इपको का फार्म-योजना बनाने में उद्देश्य भधिक आय की राशि 
प्राप्त करना होता है जबकि दूसरे कृषकों का उद्ं श्य कम पूंजी-निवेश करना ग्रथवा 
कम जोखिम वहन करना होता है । उपयुक्त सभी उद्ं श्यो को एक ही कार्म-पोजना 
में सम्मिलित कर पाता सम्मव नही होता है । 


(7) कृषक के पास उपलब्ध उत्पादन-साधनों की स/त्रा--विभिन्न कृपको के 
पास उपलब्ध उत्पादन-साधन--भूमि, सिंचाई की मुविधा, श्रम, पूँजी तथा प्रबन्ध 


क्षमता में विभिन्नता के कारण, प्रत्येक कृषक के लिये पृथक्‌ रूप से फार्म-योजना 
निर्मित करनी होती है । 


(४४) तकनौकी ज्ञान का सतर--कृपको मे कृषि से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान 
के उपयोग स्तर में परस्पर विभिन्नता पाई जाती है जिसके कारण कुछ कृपक नयी 
विधियों श्रथवा उद्यमों को फार्म पर अपनाने को तत्पर होते हैं, जबकि अन्य कृपक 
ज्ञान के अभाव मे उन्हें फार्म पर अपनाना नहीं चाहते हैं । 


(४) कृषकों की फार्म-प्रबन्ध क्षमता एव जोखिम-वहन शक्ति का ज्ञान । 

(४) कृपको के मोजना क्षितिज़ों (ै७0078-8072005) की विभिन्नता 
का ज्ञान । विभिन्न कृषकों के योजना-क्षितिज मे भी विक्रिश्नता पायी जाती है, जैसे 
कुछ कृषक झागामी एक या दो ब्ों मे फामं से श्रथिक आय प्राप्त करना चाहते हैं, 
जवकि भ्रघिकाश इषक फार्म से भविष्य मे निरन्तर अधिक आप प्राप्त झरना छाहते 
हैं। इसी प्रकार भू-स्वामियो एवं आसामियों के योजना-क्षितिज से भी श्रन्तर होता 
है। भ्रतः विभिन्न योजना-क्षितिज वाले इृपको के लिये पृथक रूप से फार्म्योजना 
चैयार की जाती है । ५ 

(शं) उल्लादन-सावनो एवं प्रचलित बाजार वीमतो वा जान । 
फार्म-योजना एवं बजद बनाने को विधि : 


फार्म-योजना एवं बजट बनाने में कृषक अथवा विशेषज्ञ को अग्रधूची के 
प्नुसार कार्य करना होता है-- 
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(4) फार्म पर उपलब्ध उत्परदन-साधनों कौ सूची तैयार करनता-फार्म- 
योजना बनाने की का शुरू करने से पूर्व सर्वप्रथम कृपक के पास उपलब्ध साधनों 
की सूची तैयार करना म्रावश्यक होता है । उपलब्ध उत्पादन-साधनो की मात्रा के 
ग्राघार पर ही कृषक के फार्म की भावी योजना तैयार की जाती है। उत्पादन- 
साधनों की सूची मे भूमि की किस्म के अनुसार फार्म का क्षेत्रफल, उपलब्ध पूंजी 
की मात्रा, श्रम की उपलब्धि, सिंचाई के पानी की व्यवस्था, बैल एवं यान्व्रिक शक्ति 
की उपलब्धि, फार्म पर उपलब्ध यन्त्र एवं मशीनें ग्रादि सम्मिलित होदी है। फार्म 
पर उपलब्ध उत्पादत-साधनो की सूची तैयार करते समय फार्म का नवशा भी हैयार 
किया जाता है, जिससे फार्म के विभिन्न खण्डो की भूमि की किस्म, उतकी समतलता, 
उरैरता, सिंचाई के साघन की स्थिति आादि अकित होती है । 


उत्पादन-साधनों की सूची के आधार पर फार्म की भावी योजना तैयार की 
जाती है। नि्वित योजना की सफलता के लिये फार्म पर ग्रावश्यक मात्रा मे 
उत्पादन-साधतो का होता आवश्यक है। उत्पादन-साधनो के भ्रमाव में फार्म पर 
तिित योजत। कार्यान्वित नहीं हो सकती है। फार्म पर उत्पादन के सभी साधन 
आ्रावश्मक मात्रा मे उपलब्ध होने की झवस्था में हो क्रपक फार्म-योजना को कार्यान्वित 
करके लाम की ग्धिकतम राशि प्राप्त कर सकते है। फार्म पर सभी उत्पादन- 
साधनों का बाहुल्य होते हुये भी फार्म-्योजना से प्राप्त होने वाले लाभ की राशि 
फाम॑ पर सोमित उत्पादन-साधन की उपलब्ध मात्रा पर निभेर करती है । 


(2) फा्म की बतंमान योजना का अ्रध्ययन एवं विश्लेषण करना--फार्म पर 
उपलब्ध उत्पादत-साधनो की विस्तृत सूची तैयार करने के पश्चात्‌ योजता-बिशेषरी 
का दूसरा कार्य कृषक द्वारा ली जाने वाली वर्तमान फसल-योजना, उत्पादन विधियों 
एवं उत्पादन-साधनी की विभिन्न फसलो मे प्रयुक्त की जाने वाली मात्रा का अध्ययन 
काना है। फार्म की ब्तमाव फॉर्मेय्योजत्ा के अध्ययन एवं विश्लेषण का मुख्य 
उहेश्य फार्म पर पायी जाने घाली कमियो को ज्ञात करना है, ज्निके कारण है पर्क 
को वर्तमान में अनुकूलतम लाभ की राशि प्राप्त नही हो रही है। फ्रा्म की भावी 
योजना बनाते समय इन कमियो को दूर करने की कोशिश की जाती है, जिससे कृषक 
निर्मित भावी फ़ार्म-्योजता से अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त कई सके | 

(3) फार्म-योजना के लिये उद्यमो का चुनाव एवं उनके बजद तैयार करना-- 
कृषक की वर्तमान फार्म-योजना का विश्लेषण करने के उपरान्त, फार्म की भावी 
योजना बताने का कार्य शुरू किया जाता है फर्म की भावी योजना बचाने मे 
सर्वप्रथम फार्म के लिये उवमो का चुनाव करना होता है! उद्यमों का चुनाव करते 
समय कृषक द्वारा वर्तमान में अपनाये जाने वाले उद्यमो एवं अन्य उद्यम, जो उत्त 
सत्र मे लिये जा सकते हैं, को ध्यान मे रखा जाता है । फार्म पर विभिन्न उद्यमों का 

चुनाव झग्र कारको पर निर्मेर करता है-- 
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(0 क्षेत्र की जलवायु एवं मिट्टी को किस्म । 
(।) विभिन्न उद्यमो के उत्पादन मे कृपत का अनुमव एवं दक्षता । 
(॥0) कृपक परिवार के लिये खाद्यान्न, तिलहन, दालें, सब्जी की 
आवश्यक मात्रा 3 
(४९) पशुम्रों के लिये चारे की आवश्यक मात्रा 
(५) विभिन्न फलों के लिये बावश्यक उत्पादन-साधनों, जैसे--सिचाई के 
लिये पानी, पूँजी, श्रम आदि की मात्रा का ज्ञान। 
(९) क्षेत्र विश्वेष में उद्यमों के उत्तादन पर सरकारी प्रतिवन्ध । 
(४४) विभिन्न उद्यमी से प्राप्त होने दाले प्रति हैवटर झ्ाकलित लाभ की 
राशि । 
(शा) भूमि की उवेरा-श्शाक्त को बनाये रखने वाले उद्यमों का ज्ञान । 
(70 उचद्यमो वी विपणन सम्भावना एवं फार्म की बाजार से दूरी । 
(0 विभिन्न उद्यमो के चुनाव में सामाज्कि एवं घारनिक वन्धन । 


उपयुक्त कारकों के झ्राधार पर फार्म के लिये उद्यमो,/फ्सलो का चुनाव 
करने के उपरान्त, उनके बजट तैयार किये जाते हैं। उद्दधतरो/फसलो के बजट से 
तात्पर्य विभिन्न उद्यमो। फसलो पर प्रति हैक्टर होने वाली सम्मावित लागत, सम्भा- 
बविंत आय एवं शुद्ध लाम की राशि ज्ञात करने से होता है। विभिन्न फसलो को 
क्ृपित करने की प्रति हैक्दर लागत ज्ञात करते समय बाजार से क्रय किये गये 
उत्पादन-साधन एवं कृदक द्वारा अपन पार्म एवं घर से पूर्ति क्यि गय उत्पादन-साधनो 
की लागत सम्मिलित की जाती है। साधारणतया हृधक फार्म एवं धर से पूर्ति किये 
गये उत्पादन-साधनो की लागत को फ्सल की प्रति हैक्टर लायत ज्ञात करने में 
सम्मिलित नही करते हैं तथा वाजार से क््य क्ये गये साधनो की लागत का ही लेखा 
रखते हैं । प्रति हैक्टर कुल कृषित लागत ज्ञात करते समय व्यवस्थापन एवं जोखिम 
की लागत सम्मिलित नही को जाती है। फ्सल से श्राप्त होने वालो प्रति हैक्टर 
कूल ग्राय, प्राप्त मुख्य उत्पाद एवं उपोत्पाद की मात्रा को उनकी विप॒न मोसम 
मे प्रवलित कीमन से गुर करके ज्ञाउ को जाती है । 
फसलो के बजट द्वारा विभिन्न फ्सलो की प्रति क्विप्टल उत्पादत-लागत मी 
ज्ञात की जा सकतो है| विभिन्न फ्सलो को प्रति क्विण्टल उत्पादव लागत के आँक्डों 
के भ्राधार पर सरकार बफर स्टॉक निर्माण हेतु उनकी वसूली कीमत निर्धारित 
करती है | मुख्य उत्पाद की श्रति विव्ष्टड उत्पादन लागत निम्न दो विधियों से ज्ञात 
की जाती है-- 
(7) उपोत्पाद को सम्मिलित नहीं करते हुये--इस विधि मे उपोत्पाद पर 
हुई लागत व उसस्त प्राप्त बाय को मुख्य उत्पाद के साथ सम्मिलित 
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नही किया जाता है । मुख्य उत्पाद की प्रति विवण्टल उत्पादन-लायत 
जशात करने का सूत्र निम्न है-- 


प्रति हैक्टर कूल कृषित लायत 

मुख्य उत्पाद की प्रति हैकदर 

प्राप्त मात्रा (विवण्ठल में) 

(0) छर्ोत्पाद को सम्मिलित करते हुये इस विधि में उपोत्पाद से प्राण 
आय को प्रति हैक्टर कूल की गई लागत में से घटाने पर प्राप्त 
शेष लागत मे मुस्य उत्पाद की मात्रा का भाग दिया जाता है ! मूत्र 
के अनुसार-- 


उत्पाद की प्रति व्विण्टल उत्तादन-लागत रू 


प्रति हैक्टर कुल__ उपोत्पाद से 
कृषित लागत्त प्राप्त राय 
मुख्य उत्पाद को प्रति हैक्टर 
प्राप्त मात्रा (विवण्दल में) 
फसलों के बजट बताने का प्रोकार्मा भागे दिया जा रहा है। फसलों के 
समान ही पशुग्रों के वजट तैयार क्यिे जाते हैं । 


फसलों के बजद बनाने का प्रोफार्मा 


उत्पाद की प्रति व्विण्दल उत्पादन-लागव ८ 





फसल को नोमलआ+«« किस्म क९२+७७४७३७*०००० बर्ष <९०३१०#+०#००००० क्षेत्र +३०००७+००९००० 
3 अपन 
मात्रा कीमत कुल गैल्य 
विवरण (प्रति हेक्टर) (९ प्रति झृ 
इकाई) 


3 2 3 सा 8 जन 
4... छुल कृषित लागत 
(0) प्रूमि की तैयारी 
(४) बुवाई से पूर्व सिचाई 
(४) खाद एवं उर्वरक की लागत 
गोबर की खाद 
नेत्रृजन उर्वरक 
फासफोरस उर्वरक 
पोटास उवेरक 
(एर) दीज एव बीज उपचार 
(७) छिचाई 
(४) बन्त कृषि कार्य, जैसे-- 
निराई, ग्रुटाई आदि ॥ 
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(५7) कौटनाशंक दवाइयो का उपयोग 
(शाए) कटाई, गायठा एवं भौसाई 
(७) विद्युत डोजल तेल का उपयोग 
(5) श्रम की झावश्यकता 
(5) विविध लागत 
(50 कार्येशील पूजी का फसल के औसत 
समय से आधे समय का ब्याज 
कुल कृषित लागत 
2. कुल झाय 
(3) भुरुय उत्पाद (7) उपोत्पाद 
कुल आय 


3. शुद्ध लाम/स्थायी फार्म उत्पादन- 
साघतों का प्रतिफल 


4 प्रति जिउन्दल उत्पादन लागत 








विभिन्न फसलो के बजद प्रचलित कृषि-उत्पादन विधियो के अतिरिक्त क्रपि 
विमाग एवं कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश किए गए तकनीकी ज्ञान के स्तर पर 
भी बनाए जाते हैं। प्रस्तावित तकनीकों ज्ञान मे प्रयुक्त उत्पादन-साधनों एव प्राप्त 
होने वाली उत्पत्ति के गुखाक (7090-0ए0एए-९८०८एि००८॥७) क्षेत्र के अनुसन्धान 
एव प्रदर्शन फामे, प्रगतिशील कृपक, क्षेत्र के कृंपि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग से 
प्राप्त किए जा सकते हैं । 


(4) कार्मे के लिए फसल-पोजना तैयार करना--फार्म के लिए उद्यमो/ 
फसलो के चुनाव एवं उनके बजट बनाने के पश्चात्‌ चुनी हुई फसलो को फसल-चक्र 
मे लगाता एवं विभिन्न फसलो के अन्तगंत क्षेत्रफल निर्धारित करना होता है । फ्सल- 
चक्र द्रा फसलो को क्रम निर्धारित किया जाता है । फाम पर विभिन्न फसलो के 
भल्तर्गत लिया जाने वाला क्ेत्रफत निम्न कॉरको पर निर्मेर करता है-- 

(7) फाम पर सीमित उत्पादन-साधनों की उपलब्ध मात्रा । 

(४) विभिन्न फसलो से प्राप्त प्रति हैक्टर लाम की राशि । 

(70) पशुओ के लिए चारे को आवश्यक मात्रा । 

(४) परिवार के सदस्यो के उपयोग के लिए खाद्यान्न, तिलहन, दालो की 

आवश्यक मात्रा 

(९४) कहूपकों की जोखिम वहन क्षमता । 
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(४) कहृपको द्वारा चाही गई फम्तल-गहनता [एणएण्ड ाणधाआा३) । 

(शए) फसल-चक के नियम ) 

(श॥) भूमि की उवरा शक्ति मे इृद्धि करने वाली फ़सलो का समावैश। 

उपथु क्त कारकों के आधार पर फार्म के लिए दो था तीन फसल-घक योजनाएँ 
हैपार की जाती हैं। विभिन्न फ्सल त्रम पोजनाओं में फसली के अन्तगेंत विभिन्न 
क्षेद्रफल होता है । एक फाम॑ के लिए दो या तीन योजनाएँ वलाता इक्षलिए आवश्यक 
है कि प्रस्तावित एक फसल-क्रम योजता के लिए आवश्यक उत्पादन-साधनों के पूर्ण 
मात्रा में फार्म पर उपलब्ध नहीं होने की प्रवस्मा में फ़ामं-योजना बनाने का कार्य 
फिर से प्रारम्म नहीं करना पड़े । 

(5) प्रस्तावित फसल-क्रम योजनाओं के जा पत्र तैयार करता--फार्मे- 
योजना बताने के इस क्रम में प्रस्लावित फमन-क्रम योजनाओं में से फामे के लिए एक 
योजना का चुनाव किया जाता है ! विभिन्न प्रस्तावित थोजवाओ मे से एक बोजता 
का चुनाव उसके लिए झ्रावश्यक उस्पादन-साधनों की मात्रा एवं पार्म पर उपलब्ध 
साधनों के जाँच-पत्र के ग्राधार पर किया जाता है। यह जाँच-पत्र सिंचाई, श्रम, पूंजी 
प्रादि उत्पादन-साधनों के लिए तैयार किये जाते हैं । अन्त में एक फार्म योजना 
का, जो जाँच-पत्रो के आधार पर पूर्णतया अपनायी जा सकती है, चुनाव किया 
जाता है । 

(6) प्रस्तावित फार्म-्योजना का विश्लेषण करना-निमित्त फार्म-्योजिता 
के फार्म पर कार्यान्वित करने के पूर्व कृषक की जिज्ञासा होती है कि चुनी हुई योजना 
को फॉर्म पर कार्यान्वित करने से वर्तमान फार्म-योजना की अपेक्षा कितना प्रतिरिक्त 
लाम प्राप्त होगा ! ग्रत फार्म-योजना से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाम की राशि 
ज्ञात करने के लिए फार्म-योजना का भ्राथिक विश्लेषण करना होता है । प्रस्तावित 
फाम-योजना भ्राथिक इष्टि से अधिक लाम प्रदान करने वाली होने की प्रवस्या मे ही 
कृषको द्वारा फार्म पर कार्यान्वित की जाती हैं । 

वर्तमान फार्म्योजना एवं प्रत्वाबित फार्म्योजना का तुलनात्मक प्रध्यमत 
करने के लिए दोनों योजनाओं के फार्म कार्यकुशलता के उपाय [किक्षाया धरिलदएए 
72085$०१८५) ज्ञात किये जाते हैं । विभिन्न उत्पादन-साधनों के फार्म कार्मकुशलता 
धपाय ज्ञात करने के सूत्र ग्रप्राकित दिए यए हैं-- 


() दभूपि-साधन की कार्यकूशलता था दक्षता करने के उपाय 


__ कुल फ्सल क्षेत्रन्‍ल बव00 


(अ) फ्सल-गहनता नर कुल कृषित लेज 


(9) 


() 
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कुल शुद्ध फार्म झाय 


(व) प्रति हैवटर शुद्ध फामे आय+-क्षर पर कुल गरम कत्र इक्ल्स 


कुल शुद्ध फार्म ग्र्जंन 
फार्म पर कुल भूमि क्षत्र (हैक्टर) 


अमर साधन की कार्य कुशलता ज्ञात करने के उपाय 


(से) प्रति हैक्टर शुद्ध फार्मे अर्जेन-- 


फारम से प्राप्त कूल आय 


(अर) प्रति श्रमिक समग्र आय क्रम पर कुल श्रमिको की सख्या 


(ब) प्रति मानव उत्पादित मानव कार्य इकाई 


लक 4. उत्पादित मानव काये इकाईयाँ 
कुल थमिक (मानव इकाई के समतुल्य) 


_फार्म पर कुल फसल-क्षेत्रफल 
हं) अति अभिक फसल: ब|- मत पर कुल कल वन्य म कील, 
(स) प्रति श्रमिक फसल-क्षेत्रफल कुल श्रमिक सल्या 





(द) श्रम भर्जन--शुद्ध फामे अजेन--निवेश की गई पू'जी का ब्याज 

पू ज्ो-साधन की कार्यकुशलता ज्ञात करने के उपाय 

(प्र) स्थायी फार्म साधनों का प्रतिफल"८फार्म से प्राप्त कुल आय- फार्म 
की कुल परिवर्ततशील लागत 


(ब) उत्पादन से प्राप्त शुद्ध आय--उत्पादन से प्राप्त कुल नकद झ्ाय 
कुल कार्यशील नकद उत्पादन-लागत 


(स) शुद्ध फार्म श्राय--उत्पादन से प्राप्त शुद्ध नकद झाय--फार्मे सम्पत्ति 
में परिवर्तत की राशि-+मुल्य-हास की राशि 


(द) शुद्ध फार्म अज॑तन्शुद्ध फाम॑ आयन+॑-फाम्म से प्राप्त उत्पादों के घर 
पर उपयोग का मूल्य 


(ये) प्ूजी-निवेश प्रतिफल>-शुद्ध फार्म अर्जन - प्रवन्ध लागत 
(र) औसत प्रूजी-निवेश 
पं के शुरू में कुल सम्पत्ति |-वर्ष के अन्त में कुल सम्पत्ति _ 
दर्ज 2 





(ल) पूजी-उत्पादन अनुपात 
समग्र आय 
++ काम वर पूजी-निवेश की भौसत राशि 





>€00 


प्रबन्थ-खाघन को कार्यकुशलता ज्ञात करने के उपाय 


प्रबन्ध-प्रतिफलल्‍्शुद्ध फार्म अर्जेत - परिवार के सदस्यो द्वारा किये गए श्रम 
का मूल्य - निवेश की गई पूंजी का ब्याज 


240/भारतीय क्षि का प्रध॑ततन्त 


(श) फत्तल उत्पादकता सूचकांक (0709 शाध्यत 87७) : 


यह सूचकाक फार्म पर सभी फसलो की उत्पादकता का सम्मिलित सूचकाक 
होता है जो फार्म पर फसल योजना की दक्षता ज्ञात करने मे प्रयुक्त किया जाता है । 
यदि किसी फार्म पर ॒ फसल-उत्पादकता सूचकाक 00 से अधिक होता है तो उससे 
सात्पपं है कि वह फामं क्षेत्र के औसत फार्मों कौ अपैक्षा अधिक दक्ष है। इसे जाव 
करने की विधि सारणी 7.3 मे दी गई है-- 


(7) प्रस्तावित फार्म-योजना को कार्यानवित करता-फार्म-योजना के 
आधथिक विश्लेषण के पश्चात्‌ प्रस्तावित फार्म योजना को कार्यान्वित करना होता है । 
कार्म-घोजना छे प्रस्तावित लाम की राशि तमी प्राप्त हो सकती है जब प्रस्तावित 
फार्म-योजना फार्म पर कार्यान्वित की जाती है । बहुधा कृषक फार्म-योजना तो तैयार 
करते हैं, लेकिन कार्यान्वित करने मे श्राने वाली कठिनाइयों के कारण उसे फार्म पर 
पूर्णतया अपना नही पाते है । प्रत्येक नए व्यवसाय को शुरू करने में कठिनाइयाँ होती 
है। अन्य व्यवसायों की भाति कृषकों को भी फार्मयोजना की कार्यान्वित करते में 
कठिनाइयों का होता स्वामाविक है | फामम ब्यवसाथ से श्रधिकतम लास की प्राप्ति 
के लिए निर्मित योजना को सभी कठिनाइयो की अवस्था मे कृपको द्वारा कार्यानवित 
किया जाता चाहिए । 


उपग्रुक्त विधि से कृषकों को प्रतिवये अपने फामें के लिए फर्प्स-योजता एव 
बजट बताना चाहिए। फार्म-योजना एवं बजट बनाने में कृषकों का समय अवश्य 
लगता है, लेकिन फार्म-योजना के अनुसार कार्य करने पर कृषकों को योजना रहित 
कार्य करने की अपेक्षा लाभ अ्रधिक प्राप्त होता है । 


रेखीय प्रोग्रामिंग 


फार्म-योजना विश्लेपण की दुसरी प्रयुक्त मशितीय-विधि रेखीम प्रोग्रामिंग 
है जो द्वितीय महायुद्ध के समय प्रचलित हुई थी । इस विधि के अन्तर्गत कृषको को 
फार्म से ग्रधिकतम भाय प्राप्त कराने कै लिए उद्यमो का चुनाव, उद्यमो के अन्तगंत 
क्षेत्रफल तथा उत्पादन-माधवों के उपयोग की माना का ज्ञान फार्म-बजद द्वारा शात 
न करके मैट्रिक्स बीजगणित [2४० शह8०००७) की सहायता से ज्ञात किया 
जाता है । न+ 


रेखीय प्रोग्रामिंग वह विधि है जिसके द्वारा फार्म पर अधिकतमकरण व ब्यून- 
तमकरण की समस्या ग्रो का हल उपलब्ध उत्पादन-साधनो की परिस्तीमितता की स्थिति 
मै ज्ञात किया जाता है। रेखौथ प्रोग्रामिंग विधि द्वारा प्राप्त परिणाम पूर्ण होते हैं 
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बपोकि इस विविद्वारा प्राप्त उद्ों के सगोग व उत्रादन-ताचरो के उपयोग से 
अनुकूलतम लागम की राशि प्राप्त होगी है । उद्यनों का अन्य सयोग अथवा उत्पादन" 
साधनों का पझक्‍्रत्य उपयोग रेखीय थ्रोग्रामिंग विधि से प्राप्त लाम से कम लाम की 
'राशि प्रदान करता है । 


रेखीय प्रोग्रामिय विधि मे यणित का झ्धिक प्रयोग होने के कारण इस विधि 
के उपयोग # प्लाकलन मशीनों ((.७00।४788 78007०5) के आने से विल्लार 
हुआ है। मशीनों की सहायता के बिना रेखीय प्रोग्रामिय्र विधि का उपयोग 
अनुकूलतम फ'मं-यौजना बनाने के लिए सम्मव नहीं हो पाता है। भधिकाश दृपको, 
विस्तार सस्थाओं एवं विशेषज्ञों के पास ये मशीनें उपलब्ध नही हैं एवं वे इस विधि 
से भी प्रतभिन्ञ होते हैं। मत देश में झनुकुचतम फार्म-योजना बताने के लिए पफाम॑- 
बजठ विधि ही मधिक प्रचलित है । कार्म-योजना के विस्नेषण की दोनो ही विधियों- 
फार्म-बजट एव रेखोय प्रोग्रामिंग के लिए ग्रावश्यक सूचत्रा एवं झावड़े समान होते 
हैं। रेखीय प्रोग्रामिग विधि किसी भी पग्राथिक समस्या का हल ज्ञात करते मे 
प्रयुक्त की जा सकती है, जिसका उद्द सथ आय में वृद्धि ग्धवा लागत में कमी करता 
होता है 
रेदीय प्रोग्रामिय विधि की मूनमूत मान्यताए 

रेवीप प्रोप्रानिंग विधि निम्व मूतथूत घात्यताप्रों पर आधारित है - 

() रेखीयता--रेखीय प्रोग्रामय विधि की प्रथम मान्यता है कि इस्पुद- 
श्राउटपुट एवं कीनतो के सम्बन्ध रेखीय होते हैं प्र्थात्‌ उत्तादन-साधद कौ प्रत्येक 
इकाई, उत्पत्ति में समान मात्रा से डृद्धि करती है । इन्पुट-प्राउटपुट में $ रत ४ का 
सम्बन्ध होता है । 

(॥) इस्पुट-आउटपुट गुणांक व कीमतों मे एकाक्ीपन होना-रेखीय होपग्रा- 
मिस विधि की दूस री मान्यता है कि उत्पादन-साधनों की मात्रा, इन्पूट-झ्राउटपुट गुणाव 
एवं कीमतें निश्चित रूप से ज्ञात होती हैं । जहा पर इनमे ऋिश्चितता होदी है 
भ्रथवा इनमें परिवर्तन होते की झाशका होती है, वहाँ पर रेछीय प्रोग्रामिंग विधि 
उपयोग में नही झा सकती है उत्पादन की नाता कमर होने अथवा अधिक होते 
फार्म पर उत्पादन-साधनों की मात्रा अधिक अथवा कम उपयोग करवे की दोनो ही 
अवस्थाप्रो में उत्पाद एवं उत्पादन-साघनों को कीमतें समान रहती हैं । 

(9) विमाज्यता--इस मान्यता से हाापयें है कि उत्पादन-सावत एवं 
क्रियाओं को दोटी-डोटी इकाइयों मे विमक्त किया जा सकता है जैमे --भुमि के क्षेत्र 
को छोदे-दोडे खण्डो मे, पूंजी क्ो रूपयो एवं पैसो से, श्षर को दिन व घण्टो मे 
विभक्त किया जा सकता है । 

(00) गोगात्महु--यह मान्यता विभाज्यता को विलोभ है। इसके प्रन्त्ंत 
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विभिन्न उत्यादत-साधनो एवं क्रियाओं के योग से प्राप्त उत्पाद का, उस इकाई के 
पृथक्‌ रूप से प्रयोग से प्राप्त उत्पाद की भात्रा के समतुल्य होना आवश्यक 
होता है । 

(४) सौमितता--इस मान्यता से त्ात्पय है सह उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन- 
साधनों की सरूया, उत्पादन विधियो/क्तिया्नो की सत्या, उन पर प्रतिबन्धो की 
संख्या सीमित होती है | साघनो, क्रियाप्नो एवं प्रतिबन्धो की सुख्या सीमित नही होने 
को ग्रवस्था मे यह विंधि प्रयोग मे नहीं लाई जा सकती है । 
रेखीय प्रोग्रसिण विधि,का उदाहरण : 

इस अनुमाग मे रेखीय प्रोग्रामिंग विधि द्वारा अनुकूलतम फार्म-योजना बनाने 
को विधि का विवेचन किया गया है। अनुकूलतम फार्म-्योजना बनाने का मुख्य 
उद्द श्य लाभ की अधिकतम राशि प्राप्त करने से है । यहाँ अधिकतमकरण की दो 
समस्‍याएँ प्रस्तुत की गई हैं। सर्वप्रथम दो उत्पादों के उत्पादन में चार उत्पादन- 
साधनों के अनुकूलतम उपसोग एवं तत्पश्चात्‌ अनेक उत्पादन-साधनो से अनेक 
उत्पादों के अनुकुलतम उत्पाद सयोग ज्ञात करने को विधि का विवेचन किया 
गया है । 

() दो उत्पाद एवं अनेझ उत्पादन-साधन * 

इस समस्या मे कृपक के कुल लाभ की राशि को उस स्थिति मे अधिकतम 
करता है जबकि फार्म पर अनेक कृषियत पदार्थ उत्पन्न किये जा सकते हैं भौर उनके 
उत्पादन के लिए कई सीमित साथन प्रयुक्त किये जाते हैं । सुविधा के लिए यहाँ दो 
उत्पाद एवं चार उत्पादन-साथन लिए गये है ! प्रत्येक उत्पाद के उत्पादन के लिए 
प्रक्रिपाएँ निर्धारित की जाती हैं । उत्पादन सावतो के प्रतिबन्पों के सहित यह 
समस्या विभिन्न उत्पादों के सम्माव्य क्षेत्र को निर्धारित करती है । प्रत्येक उत्पाद के 
द्व्य प्रदान किये जाने वाले लाम की राशि के ज्ञात होने पर, विभिन्न उत्पादों की 
भाव्राप्रो के लिए समआय रेखाएँ (50-7२०ए४८००९ 3,0०5) स्थापित की जाती हैं। 
समस्या का श्रेप्ठतम हल वह है जहाँ पर शम्माव्य हलो का क्षेत्र सर्वोच्च-सम्मव 
सम-प्राय रेखा को केवल मात्र छूता है । यह विन्दु सामान्यत . सम्माव्य हो के क्षेत्र 
के कोने ((/०7०००) पर होता है ॥ 

उदाहरण के रूप मे एक कृपक अपने सीमित उत्पादन-साधनो--भूमि, पूंजी, 
युवाई के लिए उपलब्ध श्रम एवं कटाई के लिए उपलब्ध श्रम से ग्रह एवं जी उत्पाद 
उत्पन्न करना चाहता है। प्रत्येक्त उत्तादन-साधन को क्षमता निश्चित होती है । 
विभिन्न उत्पादों की एक इकाई से प्राप्त लाख, प्रत्येक उत्पाद की प्राप्त कीमत व 
उसकी ग्लौधत परिवर्ततशील लापत पर निर्मर करता है ; यहाँ यह मान्यता है कि 

विभिन्न उत्पादों को औसव परिवर्ततशील लागत एवं लाम की राशि स्थिर होती है + 
सारणी 7 4 मे विभिन्न उत्पादननसाधतों की कूल उपलब्ध मात्रा एव प्रत्येक उत्पादन- 
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साधन का बह माय जो गहू एवं जो उत्पाद की एक इबाई के उपादन में प्रावश्यक 
होता है, प्रदर्शित क्ये गए हैं-- 


सारणी 7 4 


कार्मे पर झपलत्य उत्पादन-साधनों को माता एवं विभिन उत्पादों 
की एक इकाई उत्पादन के लिए प्रावश्यक साधनों की माताए 





उत्लादन-साधथन की प्रति इकाई (क्विन्दल) उत्ताद के लिए 
उत्पादवनसाधन कुल उपलब्ध मात्रा आवश्यक उत्पादन-साधना की मात्रा 








गेह (2) जी (४) 
] भ्रूमि (हैक्टर) 80 0 033 005 
2 पूंजी (रुपय) 0,000 50 40 
3 बुवाई के लिए 
उपलब्ध श्रम 
(मानव दिवस) 209 067 05 
4 क्‍ठाइ के लिए 
उपलब्ध श्रम 
(मानब-दिवस) 450 067 05 





सारणी मे दो उत्पादों के उपादन की प्रक्रियाएँ प्रदर्शित की गई हैं । गहूँ कै 
उत्पादन में एक प्रक्रिया व जौ के उत्पादन मे मी एक प्रकिया की आवश्यकता होढी 
है । उपयुक्त सारणी के जाघार पर विभिन्न उपादन-साधनों की सहायता से गह 
एवं जौ की अधिकतम मात्रा उत्तन की जा सकती है, वह ज्ञात वी जाती है। 
उदाहरणतया 0 033 हैक्टर भूमि क्षेत्र गेहों की एक इकाई उत्पादन के लिए और 
005 हेक्टर क्षेत्र जौ वी एक इकाई उत्पादन के लिए अधप्वश्यक होता है । म 
यदि गह्टें की मात्रा झृल्य हो ता उपलब्ध भूमि के क्षेत्र (8 0 हैक्टर) से 60 इकाइयों 
जौ की उत्पन्न को जा सकती हैं ५ यदि को को माता शून्य हो तो सूमि के 8 हैकदर 
क्षेत्र से गह की 240 इकाइयाँ उत्पन की जा सकती हैं। इसी प्रकार अन्य उत्पादने- 
साधनों की उपलब्ध सीमित माह्ञा से गेहे एवं जो की जा अधिकतम इकाइयाँ 
उत्पन्न की जा सकती हैं वह ज्ञाव की जाती हैं । सारणी 75 म विभिन उपलब्ध 
उपादन-साधनों से ग्ेहाँ एवं जो की जो ग्रधिकतम मात्रा उत्पर को जा सकती है, 
बह प्रदर्शित की गई है-- 
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सारणी 75 
विमिन्न उत्पादों को अधिकतम उत्पादन को सात्राए 





उत्पाद की अधिकंतभ मात्रा जो उत्पन्त को जा सकती है 








उत्पादन-साधन गेह (7) (किकटल) .. जो (४) (विवप्डल) 
] भूमि 240 60 
2 पूंजी 200 250 
3 बुवाई के लिये उपलब्ध 
मानव-क्षम 300 400 
4 कटाई के लिये उपलब्ध 
मानव श्रम 225 300 








दोनो उत्मादो के अधिकतम उत्पादन-बिन्दुओं को रेखाचित्र 7! मे प्रदर्शित 
किया गया है। विभिन्न उत्पादन साधनों की उपलब्धि सीमित मात्रा से अधिकतम 
उत्पाद के बिन्दुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, उत्पादों का उत्पादन-सम्मावना वक्र 
कहलाती है । चित्र मे भूमि, पूंजी, बुवाई के लिये उपलब्ध मानव-श्रम एवं कंठाई 
के लिये उपलब्ध मानव-श्रम से उत्पादन सम्भावना रेखाचित्रीय रूप दर्णाती है । 
प्रत्येक वक्र उत्पादन-साधन के सम्पूर्ों उपयोग को प्रदर्शित करता है, लेकिन प्रत्येक 
उत्पादन साधन का सम्पूर्णां उपयोग तभी सम्मव है जब उत्पादन के अन्य साधन फार्म 
पर झसीधित मात्रा मे उपलब्ध होते हैं । उत्पादन-साधनों की सीमितता की अवस्था 
में प्राप्त उत्पादन सम्माध्य क्षेत्र #80 होता है। भूमि एवं पूँणी सबसे ऋधिक 
सीमित मात्रा मे फाम॑ पर उपलब्ध होते हैं । 


कृषक की समस्या का श्रेष्ठतम हल उत्तरीत्तर ऊँचे समझाय-वक्रो पर जाकर 
रेखाचित्रीय विधि से निकाला जा सकता है और यह उस स्थान पर होता है जहां 
ऐसा समआयय-वक्त आ जाता है जिसे सम्माव्य हलो का क्षेत्र (ऐ7०00ण०म दिक्षिध- 
७।० 2०0०) केवल मात्र छूता है 

यदि ग्रेह एव जो के उत्पादन से लाम की राशि क्रश 45 व उर्ट है 
भ्रति इकाई प्राप्त होती है त्तो कृषक को भ्धिकतम लाम प्रदान करने वाला लक्ष्य- 
समीकरण (00]6०7ए८ ्वण्श7००) 45 गेहे---55 जोत-ए/ होता है। प्रति 
इकाई गेहूं की मात्रा से प्राप्त लाम को गेहूं उत्पादन की कुल मात्रा से गुणा करने पर 
प्राप्त राशि गेहूँ के उत्पादन से प्राप्त कुल लाम की राशि होती है ॥ प्रति इकाई जौ 
को मात्रा से प्राप्त लाभ को जौ उत्पादन की कुल मात्रा से ग्रुणा करने पर प्राप्त 
राशि जौ के उत्पादन से प्राप्त कुल लाम की राशि होती है। दोनो उत्पादों के 
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९८ बुवाई के लिंये उपलब्ध श्षम 
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जेहूँ उत्माद की उत्पादन बकाइयो 


चित्र 7! रेखीय प्रोग्रामिंग विधि द्वारा उत्पादों की उत्पादन 
सम्माव्य मात्रा 

उत्पादन से प्राप्त कुल लाभ की राशि का योग एश कहलाता है, जो कृपक को फार्म 
से प्राप्त होने वाला कुल लाभ होता है । 

चित्र 7 ! मे (६ रेखा कृपषक के 4950 रू कूल लाभ (२0) के लिये सम- 
झाय वक्त है। यह बक्र ग्रेह” एवं जौ के उत समस्त सयोगों को दर्शाता है जो इस 
राष्ति के समान लाभ प्रदात करते हैं । फामं से अधिक लाभ (५४ की अपेक्षा अधिक 
लाभ) के लिये सम-आय वक्र, पहले वाले वक्र के दाहिनी तरफ कुछ दूरी पर होता 
है, लेकिन सभी सम-आय वको का ढाल समान होता है । इसी प्रकार फार्म से कम 
लाम भर्थात्‌ '/ की अपेक्षा कम लाभ के लिये समय-आय वक्त पहले वाले बक्र के 
बायी तरफ कुछ हुरी पर होता है। चित्र मे समय-प्राय वक्र का ढालरू-? गेहूं? जौ 
अर्थात्‌ 45/55 है। 

सम-झाय बक्त ह।र। उपयुक्त चित्र में सम्माव्य हलो के क्षेत्र मे के बिन्दु 
पर छूता है। सम्भाव्य हलो के क्षेत्र की सीमा पर अथवा इसके ग्रम्दर कोई भी 
दूसरा बिन्दु [९,९, सम-ब्राय वक्र को नही छू पाता है। अर्थात्‌ स्थार, समग्माय 
वक पर ऐ विरुदु के अश्तिरिक्त प्रन्य समी बिन्दु सम्भाव्य हलो के क्षेत्र के बाहुर पडत 
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हैं। इृषक उपलब्ध उत्पादन साधनों से 50 इकाई गेहँ एव 60 इकाई जौ का 
उत्पादन करेगा । उपयु'क्त उत्पादों के उत्पादन से कृषक को 0,050 रु का कुल 
स्गम्त (50 इकाई गेडो २८ 45 ₹--60 इकाई जो 55 ₹) प्राप्त होता है। लॉभ 
फी यह राशि सर्वाधिक होती है+4। - सन 
(7) श्रनक उत्पाद एवं अनेक उत्पादन साधन 
फामे पर साधारणतया दो से अधिक उत्पाद उत्पन्न किये जात है । अत्त दो 
से अधिक उत्पाद एवं अनेक उत्पादन साधनों की ग्रवस्था में अ्रधिक्तम लाम प्रदान 
करने वाले उत्पादों का सयोग ज्ञात करते का कार्य रखा चित्र की सहायता से कर 
पाना सम्भव नही होता है । यह कार्य मैट्रिक्स बीजगणित की सहायता से सुगमता 
से हो सकता है । निम्न उदाहरणा में- फाम पर 4 सीमित उत्पादन साधनों से 6 
उत्पादों के उत्पादन से भ्रधिकतम लाभ की शशि प्रदान करने वाले सथोग ज्ञात 
करन की विधि सैट्रिक्स वीज्गशित की सहायता से प्रस्तुत बी /ई है। मैट्रिवस बीज- 
गरियत की सहायता से उत्पादों के सयोग की विभिन्न पुरुक्तियाँ (62६ ६95) ज्ञात्त 
की जाती है । प्रत्यक पुमरुक्ति फाम की एक वैकल्पिक याजना है जिसको अपनाने से 
प्राप्त लाभ की राशि सारणी के पे कालम स कह्लात हो जादा है । 
क्ृपक फाम पर चार सीमित उत्पाद साधनों की सहायता स 6उद्यम/ 
फ्सलें--गे हूँ, जौ चना, बाजरा मूंग एवं भ्वार का वह सयोग उत्पन करना चाहता 
है जिसको अपनाने से उसे अधिकतम ल्ाम की राशि प्राप्त हो सके । उपलब्ध 
सीमित उत्पादन साधन निम्न हैं-- 
(0) खरीफ की भुमि--7 0 एकड 
(४७) रबी की सूमि---5 5 एक़ड 
(७7) सिंचाई का अब्कितम क्षेत्र--4 5 एकड 
(४४) श्रम उपलब्धि (अवटूबर- नवम्वर)--528 घटे । 
सर्वप्रथम फ'म से प्राप्त ऑकडा की सहायता से विभिन्न फ्सलो के दजठ 
तेयार क्यि जात है जो विभिन्न फ्सलो से प्रस्तावित प्रति एक्ड लाभ वी राशि 
प्रदर्शित करते है । उसके बाद उपयुक्त समी आकडो को मैट्रिक सारएगी रुप में 
नियत किया जाता है। सारणी 7 6 म प्राप्त आँकडो को मैद्रिक्स विधि मे प्रस्तुत 
किया गया है । 
सारणी 77 मे प्रस्तावित योजना फाम पर अपनाने से इथकों की 2250 
हू का लाम प्राप्त होता है । यह योजना अनुकूलतम फार्मे योजना कहलाती है क्योकि 
» इस माजपा म यदि कुछ भी परिवर्तन किया जाता है तो फाम से आ्राष्त होने वाले 
लाम की राशि बढ़ने के स्थान पर कम हो जादी है ! श्राप्त परिणामों के अनुसार 
कृषक को फार्म वर 7 एकड क्षेत्र मे खरीफ के मौसम मे मू ग की फसल एंव रबी 
के मौसम में एक एकड क्षेत्र मे चना एवं 45 एकड क्षेत्र में गेहें की फसल लेनी 
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बाहिये । उपयुक्त फप्तलों को लेते के उपरान्त कृषक के पा 808 मानव श्रम परे 
अ्रधिशिष रह जाते है ! अत क्रपक को इन अ्धिशय मसानव-घटों मे दूसरो के फार्म 
पर कार्य करके ग्रपनी आय में वृद्धि करनी चाहिये । 
अनुकूलतम फसल-योजना 

अनुकूलतम फसल योजता से तात्पयें फार्म की उस्त युक्ति-सगत उत्पादत* 
बोजता से है णो हृए्को को फार्म पर उपलब्ध उत्पादन-साधनों की सीमितता एवं 
उत्पादन ध्म्मावनाओ के ढाचे में अधिकतम शुद्ध लाम की राशि प्राप्त कराती है। 
कृपकों को प्राप्त होने वाला अधिकतम लाम एक वे के लिए झधिक न होकर ग्राने 
बाले वर्षों मे अधिक प्राप्त होना चाहिए । 

प्रत्येक जोत के लिए उत्पादन-सांधनों की विभिन्नता के कारण अनुकूलतम 
फंसलन्योजना विभिन्न होती है। भ्रत देश क्षी अनेक जोतो के लिए एक ही अबु- 
कुलतम योजना प्रस्तावित नहीं को जा सकती है । अनुकूलदम फसल योजना वर्तपान 
तकनीकी ज्ञान स्तर एवं उन्नत तकनीबी ज्ञान-स्तर पर तथा साधमों की प्रस्तावित 
उपलब्ध मात्रा के अनुसार उपयुक्त दीनों विधियो--फार्म योजना एवं बजट तथा 
रेखीय प्रोग्रामिग--द्वारा बनाई जा सकती है । 

लागत सकलल्‍पना 
(ए०्श ए०श्ध्का$) 

विभिन्न फार्म व्यवस्थापन अध्ययनों मे उत्पादन की लागत ज्ञात करने में 
निम्न चार लागत सकत्पनाएँ प्रयागित की गई हैं। इन्ही लागतो के श्राधार पर 
विभिन्न उत्पादन कारको को प्राप्त होते बाली आय की प्रिकल्पता की गई है । इव 
लागतो की सक्षिप्त व्यास्या निम्न है « 
() लागत ज। (008 83) 

इस लागत मे वे सभी खर्चे सम्मिलित होते है जो कृपक हारा तकद या वतु 
के रूप मे भुगतान किए जाते हैं। इसमे सम्मिलित लागत के अवयव निम्न हैं - 

(0). स्थायी एवं अस्थायी श्रमिकों की लागत । 

(7) श्वेय एवं किराये पर लिए गए बेलो के श्रम की लागत | 

(0॥) स्वय एवं किराये पर ली गई मशीनो की लागत । 

(४) उबेरक की लागत । 

(४) खाद को लागत (स्वयं एवं क्रय किए गए) । 

(छ) बीज की लागत (फार्म पर उत्पादित एवं क्रय किये गये) । 

(५७) कीटनाशी दवाइयो की लागत । 

(शा) पघ्िचाई की लागत । । 

(०0 वहर के पानी को दी गई लागत राशि ! 

७0. भरून्राजस्व, अधिमार एव अन्य मुगतान किए गए करों की राशि! 
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(5) फार्म भवन, मशीनों, सिंचाई साथनो एवं फार्म औजारों की घिसावट 
की लागत । 
(द7) ब्रन्य लागत जैसे-छोटे औजारो के रख-रखाव की लागत एवं प्रन्य 
कार्यों की लागत 
(हत) कायंशील पूंजी का ब्याज । 
(॥) लागत श्र (0०४ #») 
लागत श्र, मे बटाई पर ली गई भूमि की देय लगघान राशि सम्मिलित करने 
पर जो लागत झाती है, वह लागत अ. कहलाती है । दूसरे शब्दों में एक झ्रातामी 
कृषक (परध्यशा। शिए्८) द्वारा दिए गए सभी व्यय लागत झ्र५ कहलाती है । 
लागत ग्र८८-लागत अव +-बटाई पर ली गई भूमि की देय लगान की राशि । 
(॥7) लागत 'ब” (00% 98) 
लागत अ५ मे स्वय की भूमि की आरोप्य लगान राशि (उणएप्राव्त एव्यांश 
३२७|४८) एवं स्वय की स्थायी चिवेश पूंजी (भूमि के ग्रतिरिक्त) का ब्याज सम्मिलित 
करने से प्राप्त लागत को लागत ब कहते है । 


लागत बज-लांगत अ&-स्वथ की भूमि को आरोप्य लगान राशि+स्वय 
की स्थायी निवेश पूजी (भूमि के प्रतिरिक्त) का ब्याज । 
(7) लागत 'स' (0०४ ८) + 
लागत “ब' में पारिवारिक श्रम की आरोप्य राशि ([70ए०6 एगए९ ०६ 
५8709 900प77) सम्मिलित करने पर प्राप्त राशि लागत 'स' कहलाती है । यह 
लागत फार्म पर होने वाली कुल लागत भी कहलाती है । 
लागत 'स' 55 लागत “ब”-पारिवारिक श्रम की झारोप्य राशि । 
भारत सरकार ने वर्ष 979 मेडा एस झार सेन की शभ्रध्यक्षता मे एक 
विश्येष विशेषज्ञ समिति, कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत ज्ञात करने की विधि में 
सुभाव देने हेतु नियुक्त की थी । इस समिति ने ग्रन्य सुभावो के अतिरिक्त, लागत 
सकल्पता को निम्न 6 श्रेणी में वर्गीकृत करने की सिफारिश की है-- 

() लागत ज। (0०४ ४3) -इसमे स्वामित्व भूमि वाले कृपक द्वारा फार्म 
पर किए गए सभी तकद एवं वस्तु के रूप 
में वास्त्रविक व्यय सम्मिलित होता है । 

(2) लागत ब& (0०५४ /»)55लागत अ्;+बढाई पर लो गई भूमि का 
दिये गये लगान की राशि । 

(3) लागत ब) (८०श४७,।)--लागत झ+च्वय की पू जी राशि (भूमि के 
अतिरिक्त) पर देय ब्याज की राशि । 

(4) लागत ब2 (८०श 82)--लागत ब।+स्वेय की भूमि का आरोध्य लगान 
राशि (सरकार को दिए गए राजस्व राशि 
को शेप निकालकर) -बटाई पर भ्राप्त भूमि 
की देय लगान राशि । 
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(5) लागत से, (005 (५)-5लागत ब)--पारिवारिक धरम की आरोप्य 
राशि। 
(6) लागत स& (00५ 0५) >+लागत ब2--पारिवारिक श्रम की आरोध्य 
राशि। 
उपयुक्त लागत सकलपना के आधार पर फार्म पर विभिन्न उत्पादन-साधनी 
को प्राप्त होने वाली आय ज्ञात हो जाती है जो प्ननेक् प्रकार के निर्णय बेते में 
सहायक होते हैं । 
(१) लागत 'सा 
इस लागत भे शी प्रकार के फार्म पर होने वाले व्यय सम्मिलित होते हैं । 
फार्म से प्राप्त उत्पादी से होने वाली आय में से लागत 'म! राशि शेष निकालते पर 
लो राशि शेष रहती है, वह फार्म व्यवसाय की पफ्लता का सूचक होती है । इस 
राशि की मात्रा फार्म दक्षता का सर्वोत्तम मापदण्ड होता है । इस लागत के आधार 
पर फाम पर शुद्ध लाम या व्यवस्थापन साधन का प्रतिफल ज्ञात हो बाता है । 


शुद्ध लाम का व्यवस्थापन साधन__फार्म पर उत्पादों से गत सा 
का प्रतिफल प्राप्त आय जज ड़ 
(॥) लागत 'ब' 

फार्म पर प्राप्त उत्पादों से होते वाली आम में से लागत “व” राशि शैप 
निकालने पर प्राप्त राशि पारिवारिक श्रम एवं व्यवस्थापन साधन का श्रतिफल 
(8७एक्षप ईण रि्ाण0॥9 7,499फ7 था )४४॥88०77०7/) अथवा प्रारिवादिक श्षम 
की ग्राय (780!|9 7,80007 770077०) कहलाती है । 

पारिवारिक श्रम की प्राप्त आय ८८ फार्म पर उत्पादो से प्राप्त प्राय-वागत व 
(॥॥) लागत भ्र/ 

फार्म पर उत्पादों से प्राप्त आय की राशि में लागत म्र४ राशि शेप 
निकालने पर प्राप्त राशि को फार्म व्यवसाय से प्राप्त आग (कशाए 808॥6$ 
7०000८) कहते हैं | दूसरे शब्दों मे यह राशि स्वय पारिवारिक श्रम, भूमि का 
प्रवन्ध एव स्थायी पूंजी निदेश राशि के लिए प्राप्त प्रतिफल है । 

फास व्यवसाय से प्राप्त प्रामन्‍न्पार्म पर उत्पादों से प्राप्त आरय-लागत अ३ 
(9) तागत हर 

फार्मे पर उत्पादों से प्राप्त झ्राय की राशि मे से लागत भर, की राधि शेष 
निकालने पर प्राप्त श्राय शुद्ध फार्म झ्रय [उक्‍टनशाए 700०7८) कहताती है 
साधारखतमप्रा कृपक प्रपने फार्म पर पूंजी निवेश करने के उपरान्त फार्म से झधषिकाधिक 
शुद्ध फार्म आय प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं । 

शुद्ध फार्म आय रूफार्म पर उत्पादों से प्राण आम-लागत झ | 

जितए 


प्रध्याय 8 


कृषि के विभिन्‍न रूप 
एवं प्रणालियाँ 


देश के विभिन्न राज्यो, जिलो एव क्षेत्रो मे प्राकृतिक, भाभिक एवं सामाजिक 
कारको की विभिन्नता के कारण कृषि के विभिन्न रूप एवं प्रणालियाँ पाई जाती हैं । 
कृषि के विभिन्न रूपो एव प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्ष इनके प्रमिग्राय 
का ज्ञान होता आवश्यक है । 

कृषि के रूप--कृषि के रूपो से तात्पयें कृषि को भूमि की उपयोगिता, पशु 
तथा फसल उत्पादन एव प्रयुक्त फार्म क्रियाओं के आधार पर वर्भीकरण करने से है 
जैसे-विशिष्द कृषि, विविधीकृत कृषि. (9ए८:आ7९0 ्लण्णाष्ट)। मिश्चित कृषि, 
हक यान्त्रिक कृषि झदि। जानसनों ने कृषि के रूपो की तिम्त परिमाषा 

“जब क्षेत्र मे बहुत से फामं, फसलो एवं पशुओ के उत्पादन के अनुपात व 
उत्पादन मे प्रयोग की गई विधियों एवं प्रणालियों मे बिल्कुल समान होते है तो उन 
फार्मों को कृषि के रूपो के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है ॥"” 

कृषि प्रणालियाँ--कृषि-प्रशालियो से तात्पयें कृषि का सामाजिक एवं ग्राथिक 
प्रबन्ध के आधार पर वर्गीकरण करने से है जैसे-व्यक्तिगत कृषि, राजकीय कृषि, पूंजी- 
भ्रघान कृषि, सहकारो कृषि, सामूहिक कृषि आदि । जॉनसना से कृपि-अणालियो की 
निम्न परिमापा दी है-- 
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जब क्षेत्र मे फार्म, उत्पादित वस्तुओं के सयोजन एवं उन वस्तुओ्रों के उत्पादन 
में प्रयुक्त विधि या किया मे समान होते हैं तो फार्मो को कृषि-प्रशानियों के अन्तर्गत 
सम्मिलित किया जाता है। 
शषि के रूप निर्धारित करने वाले कारक 

कृषि के रूप निर्धारण करने वाले प्रमुख कारक निम्नाकित हैं-- 

(7) प्राकृतिक कारक-क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक कारक कृषि के रूप के 
निर्धारक होते हैं । ये निम्नलिखित होते हैं-- 

(भ्र) भूमि--भूमि के झअन्तगंत भूमि की अम्लता, क्षारीयता, बनावट, पाती 
राकने की शक्ति, जल निकास आदि सम्मिलित होते हैं। विभिन्न फसलो के उत्मादन 
के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है जैसे-कपास के लिए 
काली, ग्रेह के लिए दुमट मिट्टी, जादि । भ्रत, विभिन्न क्षेत्रो मे भूमि की भिन्नता के 
कारण कृषि के रूप मे भी भिन्नता होती है । 

(ब) भूमि फा धरातल--भूमि के धरातल के श्रन्तगंत भूमि फी सतह, ढातत 
श्रादि सम्मिलित होते है । निचली भूमि पर जहाँ पानो के निकास की उचित व्यवस्था 
नही होती है वहाँ चावल व जूट की खेती श्रच्छी नहीं होती है । प्रसम व वगाव में 
चाय, काफी के बागान भूमि के धरातल के कारश ही पाये जाते है । 

(स) जन्नवायु--जलवायु मे वर्षा, नमी, तापकम सम्मिलित होते हैं। 
जलवायु भी क्षेत्र मे कृषि के प्रकार मे परिवर्तत लाती है । श्रधिक वर्या वाले क्षेत्रों में 
चावल, गन्ना, शूट की लेती अच्छी होती है। नमी वाले क्षेत्रों मे कपास एवं सूखे 
क्षेत्रों मे बाज़हा, भ्वार, मोठ, मू ग॒ अधिक होते हैं! जलवायु की भ्रनुकूलता के कारण 
ही कुल्लू व कश्मीर मे सेव के बाग अधिक पाये जाते हैं । 

(2) आधिक कारक--आधिक कारको के होने से एक क्षेत्र मे फसल का 
उत्पादन दूसरे क्षेत्र की श्रपेक्षा अधिक लाभकर होता है । निम्न आधिक कारक कृषि 
के रूप मे परिवर्तन लाते हैं-- 

(भ) वस्तुओं की बिपणन लागत--वस्तुओ की प्रति इकाई विपशन लागत 
की अधिकता व कमी कृषि के रूप म परिवतेत लाती है । प्रति इकाई पर उत्पाद की 
विपणन लागत की कमो के कारण ही गन्ने की खेतो छीती मिलो तथा सब्जी, फल, 
इध का उत्पादन शहरो के नजदीक झधिक होता है। उत्पादन व उपभोग स्थान में 
दूरी के बडने से श्रम्बार वाती एवं शीघ्रताशी वसस्‍्तुओ की परिवहन लागत में इंद्धि 
होती है। फलत ऐसी वस्तुओं का उत्पादन उपभोग स्थान से ट्रर करने पर विपणन 
लागत प्रधिक आती है. जिससे उस क्षेतर मे उस वस्तु का उत्पादन करना कम लाभ 
प्रद होता है ! न 

(व) भ्रम व पु जो को उपलब्धि--- क्षेत्र मे श्रम व पूजजी की बहुलवा एवं 
कमी भो कृषि के रूप में परिवर्तन लाती है | गठा, कपास एवं आालू की फसल श्रम 
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बाहुत्य क्षेत्री में ही अविक उत्पादित की जाती है। श्रम व पूंजी के कम मात्रा मे 
उपलब्ध होते वाले क्षेत्रों मे उपयुक्त फसली को लेना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं 
होता है । 

(स) भूति क्षों कोम्त--शहरो के नजदीक भूमि की माग की अधिकता के 
कारण कीमत अधिक होती है जिसके कारण इन क्षेत्रों की भूमि मे अधिक आय देने 
वाली फसलें जेसे--सब्जी, फल, फूल आदि का उत्पादन ही लाभप्रद होता है। शहर 
से दूरी बढ़ने पर भूधि की प्रति इकाई वीमत कम होती जाती है जिसके कारण इन 
क्षेत्रों मे खाद्यान्नों का उत्पादव अधिक होता है ! 

(द) उद्योगों मे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा--कृपको के पास उत्पादन-साधन 
सीमित भात्रा मे होते है । चिमिन्न उद्योगों में उत्पादन-साधनों के लिए आपस मे 
प्रतिस्पर्धा होती है । प्रतिस्पर्धा के कारण क्ुपक उत्पादन-साधनों का उपयोग क्षेत्र मे 
झधिकतम लाभ प्रदान करने वाली फसल के अन्तगंत करते हैं, जिसके कारण क्षेत्र 
में कुछ फसलो के ग्रल्वर्गत क्षे्फल अधिक होता है तथा दूसरी फसलो के भन्तर्गंत 
क्षेत्रफल कम होता है । इससे कृषि के रूप मे परिवर्तन भ्राता है । 


(य) बीमारियों एवं कोडों का भ्रकोष--क्षेत्र विशेष में कुछ फसलों में 
बीमारी एव कीडो का प्रकोप दूसरे क्षेत्रों की भ्रपेक्षा अधिक होता है। झत कृषक 
उस क्षेत्र मे ऐमी फसलों का उत्पादन करते हैं जिन पर बीमारियों एवं कीडो का 
श्राकमण नहीं होता है । इससे भी कृषि के रूप मे परिवर्तन आता है । 

(र) कृषि-उत्पादों को कीमतों मे परिवर्तत---कृषि-उत्पादों को कीमतों में 
निरन्तर परिवतेन के कारण मी क्षेत्र मे कृषि के रूप में परिवतेन आता है। गेहूँ की 
कीमत मे अन्य फसलो की अपेक्षा श्रधिक वृद्धि होते पर क्षेत्र के कृषक गेहूं के 
ग्रन्तगेंत प्रधिक क्षेत्रफल लेते हैं. जिससे अन्य फसलो के अन्तर्गत क्षेत्रफल मे कमी 
होती है । 

(ल) जोत का भ्राकार--जिन क्षेत्र मे जोत का औसत झाकार कम होता 
है वहाँ पर यान्त्रिक साधनों से खेती करना लाभकर नही होता है, जबकि अधिक 
जोत आकार वाले क्षेत्रो मे यान्त्रिक खेती अपनाई जा सकती है । 


(व) प्रिचाई करी सुकिधा-- सिंचाई की पर्याप्त सुडिका बसे छेत्र मे के स्मी 
फर्लें, जिन्हे अधिक सात्रा में पानी की निरन्तर आवश्यकता होती है, उगाई जा 
सकती है जैसे --सब्जियाँ, ग्रेहें, रिजका झादि । अन्य क्षेत्रों मे जहाँ पर सिंचाई की 
पर्याप्त सुविधा नहीं है, वहाँ पर वे फसलें उगाई जा सकती हैं. जिन्हें पानी को कम 
प्रावश्यकता होती है जैते--बाजश, ख्वार, मूंग, मोठ आदि । 


(3) सामाजिक करक--कुषि के रूप मे परिवर्तत लाने वाले प्रमुख सामा- 
जिक कारक भ्रग्राकित होते हैं-- 
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(प्र) ब्यवितगत रुचि -कृपक साधारण॒तया वे ही फ्नलें उत्पन्न करन 
पसन्द करते हैं जिनके उत्पादन में उनकी व्यक्तिगत रुचि होती है। फसल का लेना 
आशिक इष्टि से लाभकारी होते हुए भी कृपक उनको तब तक उत्पन्न मही करते 
हैं जद तक कि उनकी व्यक्तिगत रुचि उस फसल को लेने की नहीं होती है। कृषकों 
की व्यक्तितत रुचि फसल के उत्पादन मे उनके अनुभव, प्रशिक्षण झादि पर निर्मर 
होती है । 

(थ) सामाजिक रिवाज--सामाजिक रिवाज भी कृषि के रूप में परिवर्तन 
लाते हैं जैँसे--सिख-समुदाय के कृपक तम्बाकू की फसल उत्पन्न नही करते हैं । 

(प्त) समुदाय-प्रभाव--कृपक क्षेत्र मे वे ही फसलें भ्रधिक उत्पन्न करते हूँ 
जो समुदाय के अन्य क्ृपको द्वारा उस क्षेत्र मे उत्पन्न की जाती हैं। वे नये उधम था 
फेसलो को फार्म पर उत्पन्न करने के कम इच्छुक होते हैं । 
कृषि के विभिन्न रूपों का वर्गोकरण : 

निम्न भ्राधारो के भनुसार कषि के रूपो का वर्गीकरण किया जा सकता हैं+- 
उत्पादों से प्राप्त आय के अनुपात के ऋ्राघार पर 
(भर) विशिष्ट कृषि 
(ब) विविधीकृत कृषि 
(स) मिश्रित कृषि 
उत्पादों की प्रकृति के आधार पर 
(प्र) खाद्यान्नों की कृषि 
(ब) सब्जी की कृषि 
(स) फलों के वाग 
(द) डेयरी फार्म 
(य) कुक्‍्कट पालन फार्म 
(र) पशुओं की चराई/रैचिंग 
भूमि के क्षेत्रफल के प्राधार पर 
(अ) छोटे पैमाने पर कृषि 
(ब) वड़े पैसाने पर कृषि 
4 व्यावसायिक उद्यमो के आधार पर 
(अ) पारिवारिक कृषि 
(ब) व्यापारिक कृषि 
(स) अश-कालीन कृषि 
सिचाई की सुविधा के आधार पर 


कक 


] 


प 
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(अ) पसिंचित कृषि 
(व) शुष्क कृषि 
6 यान्त्रिक साधनों के उपयोग के आधार पर 
(अ) प्रचलित कृषि ह 
(व) यान्त्रिक कृषि 
7. श्रम उपलब्धि के आधार पर 
(भर) पारिवारिक सदस्यों के भ्षम द्वारा कृषि 
(ब) श्षमिको के श्रम द्वारा कृषि 
8 उत्पादन साधनो के उपयोग के अनुपात के आधार पर 
(ञ्र) सघन कृषि/पूंजी तथा श्रम प्रधान कृषि 
(ब) विस्तृत कृषि/भूमि-प्रधात कृषि 
छृषि की प्रणालियों का चर्गोकरण : 
कृषि की प्रणालियों को निम्न झ्राधार पर वर्गीकृत किया जाता है-- 
]. फार्म सचालन एव भ्रबन्ध के आधार पर 
(प्र) व्यक्तिगत कृषि 
(ब) पूँजी प्रधान कृषि 
(स) राजकीय कृषि 
(द) सहकारी कृषि 
(य) सामूहिक कृषि 
(र) निगमित कृषि 
2 भृू-घृति के आधार पर 
(अझ) पैतृक भू-धारण कृषि 
(ब) काश्तकार कृषि 
(स) ऐच्छिक भू-धारण कृषि 
(द) पट्ट पर प्राप्त भूमि पर कृषि । 
कृषि के प्रमुख रूपो एबं प्रणालियो का विस्तृत विवेचच नीचे किया जा 
रहा है--+ 
कृषि के रूप 
. फार्म पर उत्पादित उत्पादों से प्राप्त आय के झनुपात के आधार पर : 
(अ) विशिष्ट कृषि 
घ फा्मे पर प्राप्त कुल झ्राय का 50 प्रतिशत या अधिक माग एक ही उद्यम या 
फसल से प्राप्त होता है तो ऐसे फार्म को उस उद्यम या फसल के उत्पादन का 
विशिष्ट फार्म तथा इस प्रकार की कृषि को विशिष्ट कृषि कहते हैं । हॉपक्न्स के 
अनुसार विशिष्ट कृषि से तात्ययं “फार्म पर विपणन के लिए एक हो वस्तु के 
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उत्पादन झरने से है ।” देश के कुछ राज्यो में चाय, काफी, पटसन, रम्बाडू, कपाठ, 
गन्ना, सब्जियों के विशिष्ट फार्म हैं । 


विशिष्ट कृषि से ल,म्न--विशिष्ट हृषि ऊअष्माने से हृषको को तिग्न लाम 
प्राप्त होते हैं-- 


ह. 


ष्ज 


भूमि दा उत्तम उपयोग--जिय फ्सल के लिये मूमि उपयुक्त होती है 
उस फसल की विश्निध्ठ कृषि करने से भूमि का उत्तम उपयोग होता 
है तथा प्रति हैक्टर उपादन कौ मात्रा झषिक प्राप्त होती है । 
उत्तम प्रबन्ध-फार्म पर फ्सलो की सीमित सल्या के कारण फर्म 
प्रबन्धक फार्म के प्रबन्ध में दक्षता प्राप्त कर लेता है, जिससे फार्म का 
प्रबन्ध उत्तम होता है । 
अभिफो को कार्यकुछलता एवं दक्षता मे वृद्धि-फार्म पर विस्तर 
एक ही फसल यथा उद्यम के उत्पादन से श्रमिक फ़्सल की प्रत्येक 
उत्पादन-क्र्या मे दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उनकी ढार्य- 
कुशनता व दक्षता में दृद्धि होती है । 

विपणन दक्षत्ा--विशिष्ट कृषि के कारण फार्म पर उत्पन्न की जाने 
वाली वस्तुओं का उत्लादत अधिक मात्रा म हाता है। उत्पादन वी 
अधिकता के कारण, उस्त वस्तु को विज्ञेय अधिशेष की मात्रा भधिक 
होती है । वस्तुओं का अधिक भावा मे एक साथ विक्न्य करते से 
विपणन लागसे कमर झाती है एवं विपशान प्रतश्निया में दक्षता 
जाती है । 
फार्म पर उन्नत यम्त्र एव मशीनों को क्रय करता -विशिष्ट कृषि में 
फसलो के लिए ग्रावश्यक उन्नत भौजारो एवं कीमती मशीवा का तरस 
करके उपयोग किया जा सकता है । विशिष्ट फार्म पर रीपर ग्र॑ंसर 
आदि मज्ञीनो का क्षय एवं उपयोग झाधिक दृष्टि ते लाभकर 
होता है । 
समय को बचत -विशिष्ट कृषि के अन्तर्गत मशीनों के उपयोग से 
फार्म पर विभिन्न ढार्य करने मे समय को बचत हातो है, जिसके 
कारण कृषको को दूसरे कार्य करने के लिए झधिक समय मिल 
जाता है । 


विशिष्द कृषि से हानियां--विशिष्ट कृषि झ्पताने ते हृषकों को निम्त 
हानिया होती हैं--._ 


५ 


जोखिम की झ्षिरता--मौसम की प्रतिवृतता प्रषवा उत्पाद की 
कीमत में गिरावट से कृषकों को दिशिष्ट कृषि वी स्थिति में हानि 
अधिक होती है क्योकि माय के स्रोत सीमित होते हैं । 
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2. भूमि की उबंरा-शक्ति मे ह्ास-भुमि पर निरन्तर एक ही फसल के 
उत्पादन करने तथा उचित फसल-चक्र के ब्रम्माव में भूमि की उ्वंरय- 
शक्ति मे ह्वास होता है जिससे भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है | 

3. विशिष्द कृषि में फा्स पर उपलब्ध उत्पादन साधनों--भूमि, श्रम, 
पूँजी आदि का पूर्ण उपयोग नही हो पाता है जिससे काफ़ी मात्रा मे 
उत्पादन-साधन वेकार रहते है । 

4. विभिष्ट कृपि के अन्तगंत कृषक को वर्ष मे एक या दो बार ही भ्राय 
प्राप्त होती है जबकि विभिन्न कृषि कार्यों के करने के लिए निरन्तर 
पूँजी की आवश्यकता होती है ॥ 

5 विशिष्ट कृषि में फार्म पर उपोत्पादों का अधिक माता मे उत्पादन 
होने के कारण उनका उचित एवं पूर्ण उपयोग नही हो पाता है । 

6 विशिष्ट कृषि अपनाने से कृपको को खाद्यान्नो की घरेलू आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए भी दूसरे कृपको पर निर्मर रहना होता है। 

7 विशिष्ट कृषि में कृपकरों को एक या दो फसलो के उत्पादन में विशिष्ट 


ज्ञान प्राप्त हो जाता है लेकिन वे अन्य फ्लो के उत्पादन ज्ञान से 
पूर्णतया अनमिन्न होते हैं । 


(ब) विविधोकृत कृषि 'सामरत्य कृषि * 

विविधीकृत कृषि के अन्तगगंत कृपक फार्म पर वर्ष में भ्रवेक उत्पाद उत्पन्न 
करते हैं। इस प्रकार की कृषि के ग्रन्तगंत कृपक को फामम से प्राप्त आय का 50 
प्रतिशत था अधिक साग किसी भी एक फसल था उद्यम के उत्पादन के प्राप्त नही 
होता है | विविधीकृत कृषि वाले फार्म को “विविध व्यवसाय-फार्म' भी कहते हैं । 
कह पर साथ्यान्न, सब्जी, पशुपालन, कुबकुट-पालन आदि सभी उद्यम लिए 
जाते हैं। 

विविधोकृत कृषि से लाभ--फार्म पर विविधीकृत कृषि भ्रपनाने से कृषकों को 
निम्न लाम श्राप्त होते हैं-- 

(7) जोखिम का कमर होना--इस प्रकार की कृषि मे मौसम की प्रतिकूलता 
एवं उत्पादों की कीमतों के गिरने की स्थिति मे हानि, विशिष्ट कृषि की अपेक्षा 
कम होती है। मोसम की प्रतिकूलता का प्रभाव विभिन्न फसलो प्र विभिन्न मात्रा 
में होता है । इसी प्रकार कीमतो मे उत्तार चढाव भी विभिन्न फसलो मे समान न 
होकर विभिन्न मात्रा मे होते हैं । 

(2) उत्पादन-साधनों का पूर्ण एवं उचित उपयोग--विविधीकूत कृषि के 
अन्तगंत फार्म पर उपलब्ध उत्पादन-साधनो--भूमि, श्रम, पूँजी भादि का पूर्ण एव 
उचित उपयोग होता है क्योकि विभिन्न उद्यमो के उत्पादन के लिए उत्पादन साधनों 
को ग्रावश्यकता विभिन्न मात्रा में होती है। कुछ उद्यम पूँजी अधिक चाहते हैं, 
जदकि दूसरे उद्यम श्रम प्रधिक चाहते हैं । 


260/मारतीय कृषि का प्रयंतन्त्र 


ह (3) इस तरह की कृषि से कुपको को बष सर प्राय प्राप्त होती रहती है, 
गैससे कृषकों को घरेलू झावश्यकताशो की पूत्ति एवं फाम के लिए उत्पादव साधनो 
मे क्रय करने मे परेशानी नही होती है । 

(4) इस प्रकार कृषि में फार्म पर उत्पादित विभिन्न उपोत्पाद कम मात्रा में 
होने के कारण इनका पूर्ण एव उचित उपयोग होता है । 

(5) फार्म पर उचित फसल चक्र अपनाने से भूमि की उदंरान्‍्शक्ति मे हास 
नही होता है भ्नौर उचित उवेरता-स्तर बना रहता है । 

(6) कषको फो खाद्याक्त एवं सब्जी की घरेलू भावश्यकता की पूर्ति के लिए 
दूसरे कृषकों पर निर्मर नही रहदा होता है । 

विविधीकृषत कृषि से हानियाँ--विविधीकृत कृषि के झपनाने से क्ृपको को 
निम्त हानियाँ होती है-+ 

(7) फार्स सत्तालन एथं प्रबन्ध से असुबिधा--फार्म पर विभिन्न उद्यमो के 
होने से वर्ष भर कृषकों को विभिन्न कार्य करने होते हैं । कार्य की विविधता के 
कारण फाम प्रवन्ध मे असुविधा होती है एवं दक्षता नही आ पाती है । 

(2) प्रति इकाई विपणन लागत की अधिकता--इस प्रकार की कृषि के 
झन्त्गत फाभ पर विभिन्न फसलो के विक्रेय भधिशेष की मात्रा कम' होती है । भव 
उत्पादों का विक्रय करने मे प्रति इफाई विपणन लागत भधिक आती है एवं कृषकों 
क्रो उत्पाद की शुद्ध कीमत कम प्राप्त होती है । 

(3) फाम॑ पर उन्नत औजारो एवं मशीनों का प्रयोग प्राथिक दृष्टि से लाम- 
कर नही होता है। मशीनें वर्ष मे भधिक समय बेकार पडी रहती है जिससे स्थायी 
लागत पधिक आती है । 

(4) भूमि की उपयुक्तता एक फसल के लिए होते हुए भी उस पर अनेक 
फसलें उत्पादित की जाती है जिससे भूमि का उचित उपयोग नही हो पाता है । 

(5) कार्य की विभिन्नता के कारण अ्मिक भी कार्य में दक्षता प्राप्त नही कर 
पाते हैं। 

विशिष्ट एवं विविधीकृत कृषि के लाम व हातियो को दृष्टिगत रखते हुए 
भारत जैसी प्रधंव्यवस्था के लिए, जिसमे मोसम की अनिश्चितता मूषि का वर्षा पर 
निर्मद होना, विशिष्ट उत्पादों की मण्डियो का भगाव, कूंषको के पास उत्पादन- 
साधनों की सीमिततां एवं कृषकों की जोखिम बहन क्षमता कम होने के कारण, 
विविधीकृत कूषि ही भधिक उपयुक्त है। 

(स) मिश्चित कृषि 

मिश्चित कृषि से तात्पय फार्म पर कृषि-उत्पादन के साथ साथ पशुपालन 

उद्यम या दूध उत्पादम व्यवसाय को लेने से है । मिश्रित कृषि मे फार्म से प्राप्त कुल 
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श्राय में फालो के अतिरिक्त पशुपालन व्यवसाय भी ग्राय का प्रमुख स्रोत होता है । 
मिश्चवित कृषि मे पशुपालत एवं फसल उत्पादन उद्यम एक-दूसरे के सहायक उच्चम 
होते हैं। मारतीय कृषि अयंशात्त्र सस्था ने मिश्रित कृषि को निम्न शब्दों में 
परिसाधित किया है-- 

“किसी भी फार्म को सिश्चित श्रेणी मे होने के लिए फारम से श्राप्त 
कुल आय का कम से कप्र 0 प्रतिशत व अधिकतम 49 प्रत्तशत आय पशुपालन 
उद्यम से प्राप्त होना आवश्यक है | पशुपालन में गाय एव मेंस हो सम्मिलित किए 
जाते है। भेड़, बकरी, कुक्कुद आदि पशुपालन उद्योग मे शामिल तही किये जाते 
हैं ।* उदाहरण॒तया यदि किसी फामे पर शप्त कुल आय का 0 प्रतिशत से अधिक 
भाग गाय एवं 'मैस उद्यम से प्राप्त होता है तो वह फामे॑ “मिश्रित फार्म! कहलाता 
है । इसी प्रकार यदि कार्म से प्राप्प कुल आय का 0 प्रतिशत से अधिक भाग सभी 
प्रकार के पशुओ्रों से सम्मिलित रूप मे प्राप्त होता है तो वह फार्म धिविघीकृत फार्म 
कहलाएगा | 

मिश्रित कृषि देश मे लघु कृपको, मौसम को प्रनिश्चितता वाले क्षेत्रों, कम 
नमी या सूखा वाले क्षेत्रे के लिए अधिक लामकारी होती है । फसल उद्यम, पशु 
पालन उद्यम के लिए सहायक उद्यम होने के कारण मिश्रित कृषि अन्य प्रकार की_ 
कषि का भ्रपेक्षा प्रधिक लामकारी होती है । राजस्थान राज्य के जयपुर जिले मे 
किए ग्रए प्रध्ययत्त से स्पष्ट है! कि फामे पर मिश्रित कृषि अपलाने से लघु, मध्यम 
थ बड़े फार्मों पर 20 29,63 28 एवं 52.5 प्रतिशत लाभ विविधीकृत फामं की 
अपेक्षा भ्रधिक प्राप्त होता है । मिश्रित कृषि अपनाने से उसी भूमि के क्षेत्र से अ्रधिक 
व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होता है तथा फ 7 श्राय में स्थिरता श्राती है । 

विभिन्न देशो मे मिश्चित कृषि से तात्पय॑ विभिन्न उद्यमो के समोजन से होता 
है, जैसे--मारत मे फसल उत्पादन के साथ दूध-उत्पादन, अमेरिका में फसल उत्पादन 
के साथ मास उत्पादन, इग्ैण्ड मे खाद्यान्न-उत््पादन के साथ घास उत्पादन श्रादि । 
मिश्चित कधि से लाम : 
 मिश्चित कृषि मे पशुपालन उद्यम के होने से कृषि के लिए आवश्यक अच्छे 
बैल, कृषक फार्मे पर ही तैयार कर लेते हैं, जिससे बैलो की लागत कम 
आती है । 


3. वृष्ताब्मा 70णरात्र] ठ #हाटप्राणायी, 822000णा5%, १० जप, फ० 4, उब्तए82५- 
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2 मिश्रित कृषि मे पशुओ से प्राप्त योबर भूमि की उर्वरता-शक्ति को बनाए 
रखने मे सहायक होता हैं । 

3 मिश्रित कृषि मे कृषक एवं परिवार के अन्य सदस्यों को नियमित झूप से 
वर्ष भर रोजगार उपलब्ध होता है । 

4 मिश्चित क्पि के अपनाने से फार्म पर प्रति हैक्दर लाभ विविधीक्षत कृषि 

की प्रपेक्षा श्रधिक प्राप्त होता है तथा फसलो की प्रति इकाई उत्पादन 

लागत भी कम झाती है । 

मिश्षित कृषि में फसलो से प्राप्त उपोत्पाद-भूसा, कडबी एवं श्रत्य प्रकार 

के चारे का पशुओ द्वारा उचित उपयोग हो जाता है । 

मिश्रित कृषि मे कृपको को वर्ष मर निरन्तर आय प्राप्त होती रहती है । 

7 मिश्रित कृषि को अपनाने से उपलब्ध पशु स्रोत प्रोटीन की मात्रा मे भी 
वृद्धि होती है। वतंमान में पशु-प्रोटीन की खपत भारत मे मात्र 6 ग्राम 
प्रति व्यक्ति प्रतिदिव है, जबकि अमेरिका मे 65 ग्राम, भास्ट्रे लिया मे 6 
ग्राम, न्यूजीलैण्ड एवं इंगलैण्ड मे 52 ग्राम है।? पशु प्रोटीन के कम 
उपलब्ध होने से भारत के निवाप्तियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव 
आता है । पश-प्रोटीन खोत-मास, ४ ढे, दूध एवं दुग्ध पदाथ एवं मछली 
की कीमतें निरस्तर बढती जा रही हैं जो एक साधारण ध्यक्ति के लिए 
क्रय कर पाना सम्भव नहीं है । 

8 मिश्षित कृषि के अपनाने से पशुओो से प्राप्त गोबर से गोवर गस प्लाट 
लगाया जा सकता है श्रौर घरेलू आवश्यकता की विद्यूतु-ऊर्जा प्राप्त की 
जा सकती है । 

2 उत्पाद की प्रकृति के ग्राधार पर 

(थ) खाद्याप्तो की कुषि--वे फा्स, जिन पर मुख्यतथा खाद्यान्न वाली फसलें 
जैसे-गेहो, जौ, चावल, वाजरा, ज्वार, मक्का आदि उत्पन्न किये जाते हैं, खादान्नों के 
फाम कहलाते है । 

(ब) सब्जी की कृधि-वे फार्म, जिन पर मुख्यतया सब्जी जैसे-गोपी, 
टमाटर, बैगन, मटर, मूत्तो, शलजम आदि उपचन्न की जाती हैं, सब्जी के फार्म 
कहलाते हैं । 

(स) फलों के बाग --वे फामे, जिंत पर आम, पपीता, सेव, अमरूद, सन्तरे 
प्रादि के बाग लगाए जाते हैं । 


बज 


हर 
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(३) दूध उत्पादम के फार्मे/डरी फा्ं--वे फार्म, जिन पर दूघ उत्पादन के 
जिए गाय या मैस पाली जाती है । 


(य) कुवकुट पालन फार्स-वे फाम, जिन पर अण्ड उत्पादन के लिए कुक्कुट 
पाले जात है । 


(२) पशुओं को चराई/रैचिय--इसके अ्रन्तगत पशु भूमि पर होने वाली 
प्राकृतिक घनस्पति की चराई करत है । भूमि ५९ कसी प्रकार की जुताई नही की 
जाती और न ही बीज बोए जाते है| स्ढत उत्पन्न वनस्पति को चरने के लिए 
पशुप्रों को छोड दिया जाता है । उपयुक्त प्रकार के चराग्राहो पर व्यक्ति विशेष का 
स्वामित्व न होकर समी ग्राम वालो का सामूहिक स्वामित्व होता है । रैचिंग कृषि 
अमेरिका, भरास्ट्रं लिया, तिब्बत व मारत के रगिस्तानी इलाको मे भ्रधिक प्रचलित है। 


3 उत्पादन-साधनों के उपयोग के भ्नुपात के आधार पर 


(श्र) विस्व॒त कृषि मूसि प्रधान कृधि-- जब फार्म पर कृषि उत्पादन के लिए 
भूमि-साधन वा श्रम थ पूँजी की प्रपेक्षा अधिक मात्रा मे उपयोग किया जाता है तो 
उत्त फार्म को “विस्तृत कपि फ्राम” एवं क्रषि को विस्तृत इृ षि” कहत हैं । जनसख्या 
के कम घनत्व वाले क्षेत्रों मे साघारणतया विस्तृत क्रषि अपनाई जाती है, क्योकि 
इन क्षेत्रो मे भूमि आसानी से व कम लगान राशि पर उपलब्ध हो जाती है । 
उत्पादन के भ्रन्य साधन श्रम व पू'जी या तो कम मात्रा मे उपलब्ध होते हैं मयथवा 
उमकी लागत ग्रधिक होती है । 

(ब) सघन कूषि/भरम तथा पूजी प्रधान कृषि--जब फार्म पर कृषि उत्पादत 
के लिए श्रम तथा पूंजी उत्पादन साधतो का भूमि की अपेक्षा अधिक मात्रा मे 
उपयोग किया जाता है तो उस कृषि को सघन कृषि कहते है । जनसख्या के अधिक 
घनत्व वाले क्षेत्रो मे सघन कृषि अपनाई जाती है । उत्पादन क्षद्धि के लिए उपलब्ध 
सीमित भूमि के क्षेफल पर श्रम तथा पूंजी की अधिक इकाइयाँ प्रयुक्त की 
जाती हैं । 

द्वितीय पचवर्षीय योजना के पश्चात्‌ कृषि क्षेत्र मे उत्पादन वृद्धि करने के 
लिए सघन-कृषि अपनायी गयी है । सघन-कृषि योजना की सफ्लता के लिए पंकेज 
प्रोग्राम सघन कृषि विस्तार क्षेत्र योजना सकर एवं उन्नत किस्म के बीजो का 
आविष्कार, उदरका एवं कीटनाशी दवाइयां का अधिक मात्रा में प्रयोग, बिजली की 
अधिक उपलब्धि एवं उपयोग आदि कार्यक्रम मुख्य हैं । 

4 सिचाई की सुविधा के आधार पर 

(मर) सिचित कृषि--जिन क्षेत्रो मे सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ होती हैं उन 
क्षेत्रों मे वे फसलें उत्पादित की जाती हैं जिन्हे पानी की अधिक मात्रा मे निरलर 
आवश्यकता होती है । ऐसी कृषि को सिचित कृषि कहते हैं । 
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(ब) शुष्क कृषि-शुष्क व श्रद्ध-शुष्क क्षेत्रों मे जहा वापिक श्रौसत वर्षा 20 
इच या 50 से मी से कम होती है तथा भसिचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं होती है, 
ऐसे क्षेत्रो मे की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। शुष्क क्षेत्रो भे 
फसलें मुरुयतया वर्षा पर ही विर्भर होती हैं । देश मे ठुल खाद्यान्न उत्पादन का 42 
प्रतिशत भाग शुष्क क्षेत्रो से प्राप्त होता है 

देश की कुल कृषित भूमि का 60 प्रतिशत भाग असिचित है एवं हृपित क्षेत्र 
का 36 प्रतिशत क्षेत्र शुष्क क्षेत्र की श्रेंणी मे श्राता है । देश के 28 जिलो मे न्यूज 
तम से मध्यम श्रेणी की वर्षा होती है । राजस्थान का उत्तरी-पश्चिमी भाग, दक्षिणी- 
पूर्वी पजाव, कनटिक, आमन्प्रप्रदेश, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश के कुछ भाग जो शुप्क 
क्षेत्रों की भ्रे शी मे झाते हैं, उनमे शुष्क कधि अपनाई जाती है । 

शुष्क क्षेत्रों मे फसलें उत्पादित करने के लिए भूमि में नमी को मात्रा को 
बनाए रखने की समस्या प्रमुख होती है । शुष्क क्षेत्रो का ममी सरक्षण विधियो द्वारा 
अल्पकाली न विकास किया जा सकता है । भूमि मे नमी की मात्रा का निम्त उपायों 
द्वारा सरक्षण किया जा सकता है-- 

, शुष्क क्षेत्रो मे कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें ज॑से-बाजरा, ज्वार 
(सी एस एच ! व 2), ग्ररण्ड (अरुण), श्ररहर (पूसा अगेती एस “व 
एस 8) झ्रादि जो शुष्कता सहन कर सके, उगानी चाहिए। 

2 शुष्क क्षेत्रो मे जीवास खाद का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाना 
चाहिये जिससे भूमि वी जलधारण शक्ति भे वृद्धि हो सके । 

3 शुष्क क्षेत्रो मे भूमि की जुताई उचित समय पर को जानी चाहिये, जिससे 
वर्षा का जल अधिक से अधिक मात्रा में भूमि सोख सके एवं जल 
बहकर बेकार नही जा पाए । 

4 भूमि की जुताई व अन्य कार्यों के लिए उचित कृषि यन्त्रो का प्रयोग॑ 
करना चाहिए, जिससे भूमि मे नमी भ्रधिक्र सरक्षित रह सके । देशी हल 
से मिरम्वर जुताई करने पर भूमि के भ्रन्दर जो कडी परत बन जाती है 
उसे सबसोइलर या मिट्टी पलटने वाले हल द्वारा दूसरे मा तीसरे वर्ष 
अवश्य तोडना चाहिये। ढालू भूमि को बक स्क्रेपर एव करहा द्वारा समतल 
करना चाहिए, जिससे पानी बहकर दूसरे खेतों मे नहीं जाने पाएं 
ढाबू सेतो की छुताई हैरो चलाकर तथा बुवाई समोच्च रेखा के 
समानान्तर करना चाहिए । 
शुष्क क्षेत्रो मे पट्टीदार कृषि (3079 (४०77778) की जानी चाहिए तथा 
भू-सरक्षश सहायक फसलें व शव रोघक फसलें एक के बाद दूसरी पट्टियों 
में उगाई जानी चाहिए । 

वर्तमान में 40 प्रतिशत क्षेत्र से कम क्षेत्र मे ही सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ 
उपलब्ध हैं । ग्रत देश को बढती हुई खाद्यान्न माँग को पुरा करने के लिए शुष्क 
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क्षेत्रो का विकास करना श्रति आवश्यक है । शुष्क क्षेत्रो के विकास के बिना देश का 
खाद्यान्न उत्पादन में पूर्यंत आत्म-निर्मेर हो पाना सम्मव नही अतीत होता है । 
देश में शुष्क वे भ्रद्ध “शुष्क क्षेत्रो के विकास के लिए बतंमाठ में कई योजनाएँ बनाई 
गई हैं तथा तकनीकी ज्ञान के प्रसार के झ्राधार पर कृषि की नई विधियाँ भी मिकाली 
राई हैं) विभिन्न पचवर्षीय योजनाञो में शुष्क कृषि के विकास के लिए बहुत घन 
व्यय किया गया है । जून, !970 में भारतीय कृषि भनुसन्धान परिषद्‌ ने शुप्क कृषि 
के विकास के लिए अखिल मारतीय शुष्क भूमि कृषि समन्वय अनुसन्धान प्रोजेक्ट 
(ह॥ ॥9॥8 (00-047460 एऐटषट्थला ९70९७ णा णिफ- 4 0870ए70७) 
348५ किया है, जिसके विभिन्न प्रकार की भूमि एवं जलवायु वाले ज्षेत्रो मे 23 
न्द्र हैं 

विभिन्न केन्द्रो से प्राप्त प्रनुसन्धान परिणामों से स्पष्ट हे कि शुष्क भूमि वाले 
क्षेत्रो मे ली जाने वाली फसलो की उत्पादकता मे फसलो एवं उनकी किस्मो के सही 
चुनाव, फसलो के उचित प्रतिस्थापन, अन्त सह्य, उचित समय पर बुवाई एवं निराई- 
गुडाई तथा उचित मात्रा मे उर्वेरकों का उपयोग करके न्यूनतम 00 प्रतिशत की 
बृद्धि की जा सकती है। यह भी स्वष्ट है कि नई फसलो की किस्मों से शुष्क भूमि 
बाल्ि क्षेत्रों मे प्रचल्नित फन्नन्नो की प्रपेक्षा अधिक लाम प्राप्त हुआ है | शुष्क खेती की 
महत्ता एव अखिल भारतीय शुप्क भूमि समन्वय अनुसन्धान केन्द्रो के अच्छे परिणामों 
से प्रभावित होकर भारत सरकार ने शुष्क कृषि का केन्द्रीय अ्नुसन्धात सस्यात 
(एशाएशं ए९४९श०क 050०० 0 079 शव 687ण"/००) . हैदराबाद 
(आन्प्प्रदेश) में स्थापित किया है । शुष्क भूमि से विभिन्न योजवामो के काल में 

हैई फस्नलो की उत्पादकता ब्ृरद्धि को सारणी 8व मे प्रदर्शित किया गया है । 

सारणी 84 
शुष्क क्षेत्रों से विभिन्न फसलों को औसत उत्पादकता 
(किलोग्राम प्रति हैक्टर) 
ग्ोसत उत्पादकता 

फसल झ्राघार बप चतुर्थ पंचवर्षीय पंचम पंचवर्षीय छठी पचवर्षाय 











योजना योजना योजना 

(950-5]) (3969-74) (974-79 (980-85) 
ज्वार कल ब85 670 693 
बाजरा 288 476 448 483 
मक्का 547 ]052 3068 58 
दालें 44 497 502 480 
तिलहन 48। वा 580 605 


स्रोत ३ $ 9 ६॥3एएब 3०व 'व 7 0एएॉ98, एएड [गरक्ञा००20 7४०ाए००३१ 
लिए एाएनेडाव. फद्यायााड़, ४०३०३, शैण 32 (24), उद्बाए॥५9 
१-45, 989, 9. 7 
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$ या>्त्रिक साधयों फे उपयोग के आवार पर : 

(अ) प्रचलिव कृषि--इसके अन्तर्गत फार्म पर कृषि कार्यों को करने के लिए 
देशी श्रोजार व हल प्रयुक्त किये जाते है । देशी हल व ओजारो से खेती करने पर 
लागत ग्रधिक आती है, वाय॑ करने में समय ग्रधिवः लगता है और जुताई भी उचित 
गहराई तक नहीं हो पाती है । इन कारणों से कृपको वो इस कृषि विधि में लाम 
बम प्राप्त होता है । 

(यर) यान्त्रिक कृषि--वान्त्रिक हृषि से तात्पय॑ उस क्ृपि के प्रकार से है 
जिसके अन्तगंत् फार्म पर क्ये जाने वाले सभी या ग्राशिक कृषि-कार्य प्रशु एवं 
मानव-श्रम के स्थान पर॒यन्‍्नों की सहायता से किये जाते हैं। या>्त्रिक कृषि मं 
श्रम की अपेक्षा पूजी का अधिक उपयोग होता है । फाम पर यात्लिक कृपि का 
पूर्णत व श्रशत होना क्षेत्र म यन्‍्त्रो की उपलब्धि, कृषि में निवेश की जाने वानी 
पी की राशि श्रम उपलब्धि एवं मजदूरी की दर, जोत का श्राकार, कृपको का 
मशीनों क्रे प्र।योगिक ज्ञान के स्तर, कृपको का उपलब्ध ऋण पुविधा श्रादि पर 
निर्मर करता है । हि कार्यो म प्रायोगिक यान्तरिक शक्ति के श्राघार पर यस्त्रीवरण 
दो प्रकार का होता है-- 


(7) गतिशील यस्जीकरण--ग्रतिशील य्त्रीकरण (४०७ ४९०४0 
22070०॥) से तात्पय॑ उस यन्त्रीकरण से है जिसमें फार्म पर कृषि 
कार्यों को करने मे गतिशील यन्त्रो का उपयोग किया जाता है । 
इसमे शक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिमान होना आवश्यक 
होता है। जेसे-ट्रंवटर एवं उसके साथ के यन्त्र-हैरो, कल्दीवेटर, 
बीज बोने की मशीन कटाई की मशीन श्रादि । 

() स्थायो यस्तोकरण - स्थायी यन्त्रीकरण (89॥0"879 उैट्शीशा- 
24070॥) में तात्पयें उस यब्त्रीकरण से है जिसमे फार्म पर कृषि कार्यों 
को करने मे ऐसे यन्त्रो का उपयोग किया जाता है जो एक स्थान पर 
स्थिर रहते हुए शक्ति उत्पन्न करते हैं शौर उत्त शक्ति से विभिन्न कृषि 
कार्य सम्पत्त किये जति हैं, जेमें-बुओ से पानी निकालने के लिए मोटर 
एव पम्प, कुट्टी काटने की मशीन गन्ने पेरने का कोल्‍्टू, गहाई के 
लिए प्र सर आदि यन्‍्त्रो का उपयोग | 

भारत मे कृषि यत्तोकरण के क्षेत्र मे हुई प्रगति 

! कृषि यत्तीवरण के क्षेत्र मे हुई प्रगति का आकलन देश मे ट्रैक्टर, पावर 
टिलर, प्रैंसर एव सिंचाई के लिए पस्पिग सेटो के उपयोग आ्रॉकडो के प्राघार पर 
किया जाता है। कृषि यम्त्रीकरण की प्रगति का सर्वप्रथम द्योतक ्रैक्टरो की सल्या 
है। भारत में वर्ष 957 में 8,635 ट्रंक्टर, बष 964 में 3,0!6 ट्रैबटर, वर्ष 
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977 में ,43,000 ट्रैबटर, वर्ष 798] में 5,72,973 ट्रैक्टर एवं वर्ष 799। 
में 4 68 लाख ट्रैक्टर थे । कृषि यत्त्रीकरण की बढती हुई झावश्यकता को देखते 
हुए देश मे उपलब्ध ट्रैव्टरो की सख्या बहुत कम है। मारत में व 984-85 
मे प्रत्ति एक लाख हैकटर भूमि क्षेत्र के लिए 450 टूंकटर ही उपलब्ध थे। मारत 
के विभिन्न राज्यो मे ट्रैक्टर उपलब्धि मे बहुत विभिन्नता है। सर्वाधिक ट्ेंक्टर पजाब 
एवं हरियाणा राज्य मे हैं । 


देश मे बर्ष 960 के पूर्व ट्रैक्टर का उत्पादन नही होता था । झत द्रैक्टरो 
की उपलब्धि ग्राथात पर ही निर्मेर थी । मारत मे ट्रैँक्टरो का उत्पादन सर्वप्रथम 
घप॑ 96-62 मे प्रारम्भ हुआ । उस समय देश में 880 ट्रैक्टरों का उत्पादत 
प्रति बष किया जाता था । च्तंमान मे देश में 5 ट्रैक्टर बनाने की इकाईयाँ 
कार्यरत हैं, जिनमे प्रतिवर्ष । 40 लाख ट्रैक्टर का उत्पादन होता है | द्रैक्दरों का 
श्रायातन वर्ष 7976-77 तक हुआ है । वर्तमान मे देश की ट्रृक्टरों की आवश्यकता 
दैश में उत्पादन किए गए ट्रैक्टरो से ही की जाती है । 

क्रषि यन्ज्री करण हेतु पावर टिलर का उपयोग भी बर्ष 96-62 के बाद 
निरन्तर बढा है । देश मे पावर टिलर का उत्पादन वर्ष 965-66 मे मात्र 329 
था, जो बढकर 98-82 मे 2352 व 3990-9] भे 6228 हो गया। पावर 
टिलर के उत्पादन में बृद्धि के लिए अनेक कारखाने स्थापित किए गए। वर्ष 
97]-72 म॒ सर्वाधिक ,583 पावर टिलर का आयात देश म किया गया । वर्ष 
974-7 5 के पश्चात्‌ इनका झ्रायाव भो वन्द कर दिया गया। भ्रैसर का उपयोग 
भी हरित क्रान्ति के उपरान्त के 20-25 वर्षों मे निरन्तर बढा है । प्रैसर के उपयोग 
से कपक फसल की समय पर गहाई करके, मण्डी मे खाद्यानों का सही समय पर 
विक्रय करके भ्रच्छी कीमत प्राप्त कर पाने में सक्षम हो सके हैं। कम्बाइन्ड हार 
चेस्टर का उपयोग भी बढता जा रहा है । वर्ष 987-88 मे इनकी उत्पादन सख्या 
49 थी, जो बढकर घर 990-9] में 337 प्रति वे हो गई। 

कृषि में सिंचाई की समय पर एवं बढती हुई आवश्यकता के पूरी करने के 
लिए डीजल चलित एव विद्यूत्‌ चलित पम्पिय सेटो की सख्या मे भो बृद्धि हुई है । 
इनके अपनाने से सिंचाई को लागत में कमी हो पाई है, साथ ही कम समय में 
कुपक अधिक क्षेत्र मे सिंचाई कर प्रात हैं ॥ वष 950-5व मे मात्र 87 हजार 
पम्पसेट कायरत थे जो बेंदकर वर्ष 960-6] मे 428 ल्लाख, 968-69 मे 
78 0 लाख, 4979-80 मे 68 02 लाख एवं 990-97 में 833 47 लाख 
हा गए। 

कृषि यन्त्रीकरणु के लिए प्रयोगित विभिन्न यन्त्रो की अगति को सारणी 8 2 
में प्रदेशित किया यया है । 


268/भारतीय कृषि का पर्थ॑तन्त्र 


व/+55+++२+++२++-२ 5५5 5 38 5 


000 #घ६ा 000'८668 0005५5६४ श्टट9 














9८४6६ फ्रि 9८86६7 ॥6-0667 

00058ट04.. 000'८६६9 0900६55६ | $८६६ । 69808 प्र 69६08 (६४-9१6। 
000'८079 000'6#9 ६ 000६६5८ | 5६६४८ 9६४४9 04 95८८9. ॥68-6८6॥ 
0000॥8[ 000'6807 000८८ लत #ध्ड्प्ट प्व्ध्दा ८६? ५४ 69-896[ 
ल्ड्र नर तर तक ६28६ ८66 ट 088 ८29-96॥ 
000'80द# 000867 0000६८ व्ल्ड न बा जा ॥9-096॥ 
00028 000"८ 00099 ता ++5 बस ४ ॥#0४6ा 
॥790 2 22/2] 4० 8 व] मडि 

28 ४३७ २७४ >स्क 





28]/05 ३४ ३8६20 ७03/॥७ 22] ६ 039३॥::0० ६ 0॥<% 
६8 एण्नफे 





कृषि के विभिन्न रूप एवं प्रयाल्ियाँ/269 


यान््रिक कृषि से लॉग * 


2.. फार्म पर यान्त्रिक साधनों से कृषि करने पर अमिको की कार्य-कुशलता 
एक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे प्रति थमिक उत्पादेत की मात्रा 
में वृद्धि होती है । 


2. कृषि मे यान्त्रिक साघनो के उपयोग से कृषि कार्य उचित समय पर 
एव शीघ्रता से पूरे किये जा सकते हैं, जिससे कृपषक अधिक क्षेत्र मे 
कृषि कर सकने में सक्षम होते हैं । 

3. यन्त्रों की सहायता से बडे पँमाने पर भूमि को समतल करना, फसल 


की बुवाई, पौध सरक्षण पादि कार्य कम लागत पर कियेजा 
सकते हैं । 

4. यन्त्रों की सहायता से कृषि कार्य करने में, मानव एवं बेलो के श्र 
की अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्र पर लागत कम झाती है एश प्रति हैवटर 
लाभ अधिक प्राप्त होता है । 

5 गहरी छुताई करने, भृनसरक्षण, भूमि-मुधार गहरे पानी वाले क्षेत्रों 
से पानी उठाने फे कार्य यन्‍्त्रो को सहायता से सरलतापूर्वक किये जा 
सकते हैं । 

6 यान्त्रिक कृषि अपनाने से कृपकरो की प्राय मे दृद्धि होती है । 

7 यन्त्रों की सहायता से फार्म पर किये जाने वाले कृषि-कार्यों मे समानता 
आती है । 

8 श्रमिकों को कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में बडे पैमाने पर कृषि, यन्त्रो 
की सहायता से सुगमतापूर्दक की जा सकती है । 

धान्त्रिक कृषि से हानियां * 


। यान्विक कृषि देश में बेरोजगारी को समस्या को बड़ाने मे सहायक 
होती है । जो भूमि पहले काश्तकारों को कृष्ति करने के लिए दी 
जाती थी, पान्त्रिक कृषि के अपनाने से बह भूमि भू-स्वामियों द्वारा 
स्‍्वय कृपित को जाती है ॥ 


2. ग्रत्त्रों की सहायता से कार्य करने पर अ्रमिको को लगातार ऐक ही 
कार्य करता होता है । जिससे उबके जीवन मे नीरसता ब्रा 
जाती है । 

3 यान्त्रिक साधनों को जुटाने के लिए क्षघिक प्रूजो की आवश्यकता 
होती है, जिसे छुटा पाना अधिकाश कृषकों के लिए सम्मव नही 
होता है । 
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कृपको की जोत छोटी एवं विखण्डित होने के कारण, बड़े कृषि यन्त्र 
बर्ष में बहुत समय तक बेकार पडे रहते हैं जिससे फार्म पर स्थायी 
लागत-ब्याज, मुल्य-हास श्रादि अधिक झाती है । 

यान्त्रिक साथतो के उपयोग के लिए ग्रावश्यक तकनीकी ज्ञान का 
कृपका में अभाव होने के कारण, उन्हे छोटी-छोटी कमियो को दूर 
कराने के लिए मिस्त्रियो पर निर्मर रहना होता है, जिसस दूसरो पर 
निमरता बढती है और कार्य समय पर पूरा नही हो पाता है । 
यान्त्रिक कृषि के श्रपनाने से समृद्ध कृषक, लघु कृषकों की भूमि 
प्रधिक कीमत का मुगतान करके क्रय कर लते हैं जिससे भूमिहीन 
श्रमिको की सख्या म निरन्तर बृद्धि हो रही है । 

गाँवों में वर्कशाप के प्रमाव में कृषि यन्‍्त्रो एवं मशीनों को सुधरवाने 
के लिए शहर में ले जाना होता है जिससे लागत अधिक आती है एवं 
बृपको का बहुत समय खराब हो जाता है । 


कृषि क्षेत्र मे थन्त्रीकरण झपनाने में फठिनाइयाँ 


तिम्न कठिनाइयों के कारण देश मे हि क्षेत्र मे यन्त्रीकरण का पूर्ण विकास 
नही हो पाया है-- 


| 


जोत का औसत पग्राफार कम होमा एवं जोत धिल्लण्ित होनॉ-- 
मारत में जोत का औसत आकार कम है । साथ ही जोतें अपखण्डित 
रूप में पायी जाती है । 

बेरोजगारी के बढ़ने को सम्भावना--यान्व्रिक साधनों के उपयोग से 
श्रमिकों में बेरोजगारी के अधिक बढने की सम्मावना के कारण भी 
कृषि के यन्त्रीकरण के क्षेत्र मे श्रगति नही हो पा रही है । 

वशुश्रो के देकार होने की समस्या-यान्त्रिक साधनों के कृषि में 
उपयोग से वर्तमान में कृषि कार्य मे आ रहे पशुओं को काय लिए 
बिता ही चारा दाना खिलाना होगा। अत फार्म पर लागत से 
अनावश्यक वृद्धि होगी । 

कृषकों के वास यू जी का अम्ाव--मारत में श्रश्िकाश हृयक गरीब 
हैँ! यान्त्रिक साधना को जय करने के लिए उनके पास पर्याप्त घन 
का ग्रभाव होता है। अत पूंजी के ग्रमाव मे यान्त्रिक इपि लामप्रद 
होत हुए भी कृषक उसे ग्रपनाने में असमर्थ होते है । 

आवश्यक तेल/विद्यत का अभाव--यन्त्रो को चलाने के लिए प्रावश्यक 

तेल/विद्यूतु भी समय एवं उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं द्वोते हैं। 
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कीमत की अधिकता के साथ-साथ उनके समय पर उपलब्ध नहीं होने 
की अवस्था मे यन्त्र/मशीर्नें बेकार पडी रहती हैं । 

कुशल्न प्रशिक्षित चालकों का अभाव होना । 

ग्रामीण क्षेत्रों मे यन्‍्त्रो की मरम्मत के लिए वकंशाप का न होना एवं 
आवश्यक पु्जे समय पर उपलब्ध न होता । 

क्ृषको के फार्म तक मशीनें एवं तेल पहुँचाने के लिए सड़कों एवं 
आवश्यक परिवहन सुविधाओं का भ्रभाव होना 

देश मे कषको की जोत के भ्राकार के अनुसार कम शक्ति वाले एवं 
छोटे यन्त्रो का उपलब्ध नही होना । 


उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण देश मे यान्त्रिक कृषि के विकास की गति 
बहुत मन्द रही है। यान्त्रिक कृषि की सफलता के लिए उपयुक्त कठिनाइयों को दूर 
करना आवश्यक्ष है। यान्त्रिक रृषि के प्रोत्साहत के लिए सरकार ने निम्त कदम 


उठाये हैं -- 
] 


सरकार ने कृषको को कृषि मे काम आने वाले यन्‍्त्रों के उपयोग का 
प्रशिक्षण देने के लिए मध्यप्रदेश राज्य के बुदनी एवं हरियाणा राज्य 
के हिसार जिलो मे ट्रंक्टर प्रशिक्षण केद्र खोले हैं। इन केन्द्रो पर 
500 कृपको को प्रति व प्रशिक्षण देने की सुविधा उपलब्ध है । 


शाँव के कारीगरो को यन्‍्त्रों के सुधार की प्रशिक्षण-सुविधा प्रदान 
करने के लिए सरकार ने ग्राम-सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ साथ 
वर्कशाप भी खोले है जहाँ पर कारीगरो को प्रशिक्षण सुविध्य 
उपलब्ध है। 

सरकार ने विभिन्न राज्यों में कृंपि-प्रोद्ोगिक निममों (880- 
[0905४४7८४ (९०77०७॥०॥७) की स्थापना की है । ये निग्रम भ्रायात 
किए हुए ट्रैक्टर, पावर टिलर पम्पसंट और श्रन्य कृषि यन्‍्त्रो को 
नकद मूल्यों या किश्तों पर कृषकों को देने की व्यवस्था करते हैं । 
कृषि-ग्रौद्योगिक निगमो ने कृषि यन्‍्त्रो की मरम्मत के लिए वर्कशाप 
भी चालू किये हैं जहां उचित मूल्य पर मशीनो को मरम्मत को जाती 
है तथा निर्धारित मूल्य पर पुर्जे उपलब्ध कराये जाते हैं । 


6 मुनि के क्षेत्रफल के आघार पर 


(अ) छोटे पैराने पर कृषि--इसमे फार्म का आकार कम होता है, जिससे 
कृषि कार्यों के करने में यान्त्रिक साधनों का उपयोग कर पाना सम्भव नहीं 


होता है । 
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(ब) बडे पेसाने पर कृषि--इसमे फार्म का श्राकार श्रधिक होता है । फार्म 
पर कृषि कार्यों को करने के लिए ट्रैक्टर एवं श्रस्य बडे फार्म यत्त्र काम में लिए 
जाते हैं । 

॥, व्यावसायिक उद्यमों के श्राघार पर : 


(प्र) पारिवारिक कृषि--वे फार्म जो परिवार के सदस्यो की सहायता से 
कृपित किए जाते है तथा उनसे प्राप्त आय परिवार के जीवनयापन के लिए पर्याप्त 
होती है। 

(ब) व्यापारिक कृषि-वे फार्म जो पूंजीपतियों एवं अन्य समृद्धशील 
व्यक्तियों द्वारा कृपित किए जाते हैं। इन पर कृषि की उन्नत्त विधियाँ तथा कृपि- 
यन्त्र उपयोग में लिए जाते है। इन फार्भो का मुख्य उद्दे श्य कृषि को व्यवसाथ मानेते 
हुए अधिक घन कमाना होता है । 

(स) भ्रश-कालीन कृषि- वे फार्म जो समृद्ध व्यक्तियों द्वारा अपने श्रश्य कार्यों 
के साथ-साथ कृषपित कराये जाते हैं। फाम॑ का स्वामी भ्राय के लिए इन फार्मों पर 
पूर्णतया निर्भर नही होते हैं। उन्हे आय प्पने अन्य व्यवसाय या नौकरी से भी 
साथ-साथ होती रहती है। 

8 श्रम उपलब्धि के श्राधार पर * 

(प्र) पारिवारिक सदस्यों के श्रम द्वारा कृषि--वे फाम जो परिवार के 
सदस्यों द्वारा उपलब्ध श्रम द्वारा कृषित कराए जाते है । इन फ़ार्मों पर बुबाई एवं 
क्रटाई मौसम में विशेष आवश्यकता के होने पर श्रमिक मी लगाए जात है। 

(ब) श्रमिकों के भ्रम द्वारा कृषि--वे फार्म जो पूर्णतया श्रमिकों के श्रम द्वारा 
ही कृषित किए जाते हैं, जैसे--सरकारी फामे, व्यापारिक फ़ामं । इन फार्सों पर 
कृपि कार्यों के करने के लिए स्थायी एवं अस्थायी श्रमिक लगाए जाते हैं, बिन्‍्हे 
निर्धारित दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता हैं । 


कृषि-प्रशालियाँ 


3. फार्म सचालक एव प्रबन्ध के झाधार पर : 

(ञ्र) च्यवितिगत कषि--व्यक्तिगत $षि से तात्पयें कृषि की उस प्रणाली से 
है जिसमे कृपकों को फार्म पर कृषि-कार्य करने की पूर्ण स्व॒तन्त्रता हौती है । 
कृषक स्वय भूमि का स्वामी, प्रबन्धक व श्रसिक होता है । कृपक अपने परिवार के 
सदस्यों की सहायता से फामे पर सभी कृषक कार्य सम्पन्न करता है। फसल की 
बुवाई व कटाई के समय आवश्यकता होमे पर फाम पर दैनिक मजदूदी पर श्रमिक 
लगाते है । व्यक्तिगत कृषि मे सरकार का कृपको से सीधा सम्पक होता है। इंपक 
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भूमि का लगान सरकार की स्वय जमा कराते हैं। भारत मे अधिकाश कृपक 
व्यक्तिगत कृषि करते है ! व्यक्तिगत कृषि करने वाले कृपको के पास विभिन्न आकार 
मे जोत एवं उत्पादन-साधन होते है । व्यक्तिगत फार्मो पर उत्पादद एवं ठकनीकी 
ज्ञान के उपयोग स्तर मे अन्तर पाया जाता है। बड़े कृषक पूंजी की बहुलता के 
कारण तकनीकी ज्ञान का भ्रधिक उपयोग करते हैं । 


(ब) पूंजो प्रधान कृषि -पूँजी-प्रधान कृषि पूँजीवांद पर भ्राघारित होती है 
जिसमे भूमि का स्वामित्व एवं उत्पादन के अन्य साधनों पर पूँंजीपतियो वा 
स्वामित्व होता है । पूँजी-प्रघान कृपि अधिकतर अमेरिका व इगल॑ण्ड झादि देशों मे 
पाई जाती है । भारतवर्ष मे चीनी मिल शालिकों के गन्ने के खेत, रबर, काफ़ी, 
चाय, फल आदि के थागों के रूप मे पूंजी-प्रघान फार्म पाये जाते हैं। ऐसे फार्मो 
पर क्षषि की उन्नत विधियाँ, उन्नत बीज, उन्नत तरीके अपनाये जाते हैं। पूंजीवादी 
कृषि मे पूंजो का निवेश अन्य उत्पादन साधनों की अपेक्षा भ्रधिक मात्रा में होता है । 
पूँजी-प्रधात कृषि के अन्तर्गत श्रसिको को कार्य के फ्लस्बरूप मजदूरी का मुगतान 
किया जाता है| पूँजीबादी फार्मों पर भृमि व पँजी, पूँजीपति की होती है लेक्नि 
श्रम व प्रबन्छ श्रमिको का होता है। पूंजोवादी कृषि मे उत्पादन वृद्धि के समो 
नये तरीके अपनाये जाते हैँ जिसके कारण भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र से उत्पादन 
अन्य फार्मों की अपेक्षा अधिक होता है । पूँनीवादी कृषि का भुख्य दोध श्रमिको का 
शोषण होता है । 

(स) राजकीय कृंपि--राजकीय क्पि में भूमि एवं उत्पादन-साधनो का 
प्रबन्ध सरकार द्वारा नियुक्त कर्मंचारियो द्वारा किया जाता है । राजक्रीय फार्म की 
भूमि एव पूँजी पर सरकार का स्वामित्व होता है। श्रम के लिए फार्म पर स्थायी 
एवं अ्रस्थायी श्रमिक नियुक्त किये जाते हैं। फार्म का प्रबन्ध एवं योजनाएँ बनाने 
का कार्य फामे प्रवन्धक करता है। कार्य संम्बन्धो निर्णय फॉर्म प्रबन्धक विभिश्न 
विशेषज्ञों की सहायता से लेता है। राजकीय फार्म निम्न प्रकार के होते हैं--- 

(।) बीजवधंन फार्म 

(2) पशुपालन फार्म, 

(3) व्यापारिक फार्म, 

(4) प्रनुमन्धान फार्म, 

(5) प्रदर्शंव फार्स । 

राजकीय फार्मों की जोत का श्राकार साधारशतया श्रधिक होता है। 
राज्कीय फार्म पर कृषि उत्पादन की सभी मई विधियों एवं तकनीकी ज्ञान, उच्चत 
यम्व झ्ादि का उपयोग उत्पादन वृद्धि के लिए किया जाता है । राजकोय फार्मों पर 


कार्य करने वाले श्रमिको को फार्म प्रवन्ध मे राय नहीं ली जाती है, जिसुसे श्रमिक 
कार्य मे विशेष रुचि नही लेते हैं । 
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(द) सहकारी कृषि--सहकारी हृषि कृषकों की पारत्परिक सहायता के 
सिद्धान्त पर ग्राधघरित है । हएक झपने सहयोगियों को सहायत्य से फार्म पर उत्पादन 
में इद्धि करते हैं। कृषि के वतेनान टाँचे मं दश के लधु एवं सीमान्त कृपक उत्पादन" 
साधनों की सीमितता के कारण बड़े कुपकों के समान लाभ नहीं उठा पते हैं। 
सहकारी कृषि द्वारा लघु कूपक नी घटी एवं बडी जोत द ले कृप्को के समान नाम 
प्राप्त कर सकते हैं। अत सहकारी छूपि का मुस्व उद्देउ्य लघु कुपकों को बड़े 
कपकों के समात लान की राशि प्राप्द कराना है । 

सहकारी कृषि से तात्पर्य रूपि की उस प्रसाली से है जिसमे कृपकों द्वारा 
स्वेत्छापूर्वक फार्म पर सभी या कुछ कृपि-ज्रियाएँ सदुक्त रुप से की जाती हैं। दृषक- 
उपलब्ध उत्पादन-साधवो-- भूमि, श्रम, पूँजी, मशीसा आदि का प्रयाग समृट्कि रूप 
में करते हैं किन्तु साधनों पर स्वामित्व इृषकों का पथव्‌ रुप ये होता है । सहकारी 
कृषि प्रणाली में विभिन्न उ्पक्रों की भ्रमि को एक इकाई मानकर सदुक्त र्प से खेती 
की जातो है । प्रषप्त लाम को हृपक्ञों में भ्रूमि एवं अन्य उत्प दक-साधनों की मात्रा 
के अनुपात मं वितरित कर दिश्य ज्यता है । 


सहकारो कृषि के विभित्र रूप-- सहकारी नियोजन समिति ने दर्ष 946 
परे सत्रंप्रयम सहकारी समितियों को चार वर्गों मे विनाज्दि क्या था 

() सहकारी उन्नत कृषि 

(2) सहकारी सयुक्त क्पि । 

(3) सहकारी काश्तकारी कृषि । 

(4) सहकारी सामूहिक हृषपि । 

सहकारी कृषि के कार्यकारी दल के प्रतिवेदद (९9०7 ० ॥॥6 एऐ/ण)।ए8 
(97079 ० (०-०फश80१७ ए8०४फ्ा8 9399) में दिए गए सुभव के झनुमार 
सहकारी कृषि समितियों को ।960 मे दो श्रेणियों भरे ही वर्ग/ह्ठ किया गया था+7 

() सहकारी ठन्नने कृषि, 

(2) सहकारी सामूहिक हपि । 

959 मे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति न नागपुर में हुए अपने 64 वें 
अधिवेशन से सहकारी समितियों के लिए प्रस्तावित क्या कि भविष्य में कृषि बी 
विधि सयुक्त कृषि होती चाहिये, जिसमे कृपको की श्रूमि एकत्र वी जाएं, हृपको की 
अपनी भूमि पर स्वामित्व अधिवार प्राप्त हो, श्रमिको एवं कृषको को फार्म पर किए 
गए श्रम की मात्रा के अनुसार सजूदूरी का सुगतान क्या जाए तथा प्राप्त द्ेप लान 
सदस्यों में भूमि के अनुपात के अनुसार विवरित किया जाए। विभिन्न प्रकार बी 
सहकारी कृषि का सक्षिप्व विवेचन निम्न है-< हि 

4 सह्तारो उच्चत कृपि-सहवारो उन्नत इृषि से भू-स्वामित्व एवं हि 
का प्रवन्ध वैयक्तिक होता है। इस विधि मे इंपकों की मूझि को सम्पिलित रूप से 
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क्ृषित नही किया जाता है । प्रत्येक कृषक को झपदी भूमि के क्षेत्र पर स्वतन्त्र रूप 
से कृषि करने का अधिकार होता है | सहकारी समिति क्ृपको को समयःनुसार उचित 
ब उन्चत विधियों को अपनाने का परामर्श देती है तथा उनके लिए उन्नत किस्म के 
बीज, उर्देरक, उच्चत कृषि यन्त्र, कीटनाशों दवाइयों को उपलब्ध कराने तथा बडी 
मशीतो जैसे ट्रैक्टर ध्रैसर आदि का सयुक्त उपयोग करने हेतु प्रबन्ध करती है। 
सहकारी समिति कृषकों के उत्पाद की उचित कीमत कर सामूहिक रूप से सहकारी- 
विपणन-समिति या भ्न्य सस्थाओ के भांध्यम से विन्रय करवाने का प्रबन्ध भी करती 
है । प्रत्येक कृपषक को सहकारी समिति से प्राप्त सेवाओं के अनुसार लागत राशि का 
भुगतान करना होता है । समिति प्राप्त भ्ाय मे से लागत व्यय निकालने के बाद 
शेष लाभ को सदस्यों मे उतके द्वारा ली गई सेवाओं के अनुसार वितरित कर देती 
है । सहकारी उन्नत कृषि समितियों के गठन मे संदस्य कृषकों को किसी प्रकार का 
विरीघ नही होता है । 


2. सहकारी संयुक्त कृषि- सहकारी संयुक्त कृषि मे भू स्वामित्व वैयक्तिक 
तथा कृषि का प्रबंध सयुक्त होता है। सहकारी सयुक्त कृषि में समी कृपको की 
भूमि को एक इबाई के रूप में तथा उनके पशु, झौजार आदि उत्पादन साधनों को 
सम्मिलित करके खेती की जाती है । इस विधि से प्रत्येक कृपक का श्रपती-प्रपनी 
भूमि पर स्वामित्व होता है। समिति का प्रत्येक सदस्य कार्यकारिणी समिति की 
देखरेख मे कार्य करता है श्रौर क्ये गये कार्य के लिए मजदूरी प्राप्त करता है । 
उत्पादित उत्पाद को सयुक्त रूप से विक्रय किया जाता है । समिति को प्राप्त शुद्ध 
लाभाश की राशि मे से प्रत्येक कृपक को भूमि के क्षेत्र के प्नुपात में लामाश 
वित्तरित क्या जाता है। प्रत्येक सदस्थ को स्वेच्छा से समिति छोडमे का झ्धिकार 
होता है । समिति छोडने पर सदस्यों को उनकी भूखि वापिस लौटा दी जाती है, 
लेफ्नि उपयुक्त समय मे कृपक की भूमि पर यदि कोई सुधार कार्ये क्या गया है 
तो कृषक को उसकी लागत देनी होती है । 

कृषकों मे अशिशा, अज्ञानता, रूढिवादिता, भूमि का स्वामित्व छिन जाने की+ 
भाशका व भूमि के प्रति लगाव होने के कारण सहकारी सयुक्त कृषि का विकास द्व त 
गति से नहीं हुआ है। सयुक्त कृषि प्रणाली के अन्तगंत कूधको को कृषि कार्य एवं 
प्रबन्ध के विषय म निर्णय लेने की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नही होती है जिसके फल- 
स्वरूप कूपक कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं । 

भारत जैसे कृषि प्रधाव देश में कृषकों की जोन का आवार कम शव जोतो 
के विखडित होने की अवस्था म सहकादी सयुक्त कृषि लाभप्रद है। सहकादी सयुक्त 
कृषि मे कूपको की भूमि के प्रति भावनात्मक आसक्ति [50 प्राध्योग शीक्शोन 
गाशा। 60० 970) बनी रहती है । सहकारी सयुक्त कृषि मे स्वामित्व इकाइयाँ छोटी 
होते हुए मी प्रबन्धित इकाई बडी हो जाती है । प्रबन्ध को इकाई के झाकार मे इद्धि 
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होमे से बडे यन्त्रो एव मशीनों का उपयोग सरलता से हो सकता है तथा प्रति इकाई 
क्षेत्र पर उत्पादन लागन कम आठी है । 

3 सहकारी काश्तकारी कृषि- सहकारी काणश्तकारी कूषि में भूमि पर 
स्वामिव समिति या होता है । समिति भूमि को छट८-छाटे खेतो मे विभक्त करके 
सदस्यों मे कूपि करमे के लिए वितरित कर दनी है । प्रत्येक मदस्य को जोती गई 
भूमि वा लगान, समिति को देना होता है। समिति कृपकों के लिए उन्नत बीज, 
उव॑रक, वौटनाशी दवाइयाँ, उन्नत यन्त्र आदि का प्रवन्ध करनी है । समिति छ्पका 
के फार्म की कार्म-याजना बनान मे मी सहायता करती है | कुपकों को निभित पराम॑- 
योजना का पालन करने एवं फार्म से प्राप्त उपाद का इच्छानुसार विक्य करने की 
स्वतत्तता होती है।। प्राप्त शुद्ध लाम को समिति के सदस्यों म उनके द्वारा दिये गय 
भूमि के लगन की राशि के झतुमार वितरित क्या जाता है। सहकारी काश्वकारी 
समितियाँ साधारशतथा उन क्षेत्रा में गठित की गद हैं जहाँ वजर भूमि का सुधार 
करके, तराएं क्षेत्र का विकाम करके एव नहरों के पास काश्तकारो को विस्थायित 
करके नई भूमि को कृपि-योग्य बनाया गया है । 

4 सरकारी सामूहिक कृषि--सट्कारी सामूहिक कृषि में मूमि पर स्वामित्व 
एवं कृषि का प्रवन्ध समिति क, होता है ॥ समिति यह भूमि तय करके अथवा नियत 
अ्रदधि के पट्ट पर सरकार स प्राप्त करती है । सहकारी साम्रुहिक कृषि में कार्य 
विधि 'सहकारी सयुक्त कृषि क समान ही होती है, लेक्नि भूमि पर स्वामित्व 
व्यक्तिगत न हाकर समिति का सामूहिक हाता है | समित्ति का श्राप्त लाम की राधि 
सम से एक हिस्सा सुरक्षित काप म जमा रखन के पश्चात्‌ सदस्यों मं काय एवं मिवश 
की गईं पूजी वी राशि के अनुपात मं शेप लाम का वितरित किया जाहा है । 
सदस्यों को समिति छोडन वी पूण स्वतन्त्रता होती है । सहकारी सामुहिक ममितियाँ 
बताने का उद्द श्य बड़े पैमान पर की जान वाली छूपि के समान लघु कूपको का लाब 
प्राप्त कराना हाता है । 


सहकारी कृषि की दिशा मे प्रयत्न - सर्वश्रयम वर्ष 944 मे मारतीय कृषि 
अनुसन्धान परिपद्‌ की सलाहकार सरिति ने कृषि उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं का 
सहकारीकरण करने का सुमाव दिया था। इसी वर्ष बम्बई-अधिवेशन म॑भी सहकारों 
कूपि पर चर्चा की गई । सहवारी नियोजन समिति न 2246 में सहकारी कूथि को 
बार श्रेणियों में वर्गीकृत किया । इसी वर्ष फिलिस्टीन में सहकारी छूपि के अध्ययन 
के लिए भेजे गए प्रतिनिधि झष्टर ने मी मारत में सहकारी कृषि अपताने का सुमपव 
दिया था । वर्ष !947 में राज्यों के राजस्व सन्त्रियों के सम्मलन में की गई पस्िफ़रा- 
रिशो के प्रमुस्तार लघु जोत वाले कूपको को मिलाकर सहकारी व्यवार पर कूषि 
करने का सुमाव दिया गया । काग्रेस कूपि सुधार समिति ने 949 में बहुउह शीय 
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सहकारी समितियाँ यठित करने तथा सहकारी कूपि की दिशा मे प्रयास करने के 
लिए सुकाव दिए । 

प्रथम पचवर्षीय योजना काल मे संयुक्त ग्राम प्रबन्ध एवं सहकारी कूषि पद्धति 
को स्वीकार किया गया तथा सहकारी कृषि समितियों के लिए आवश्यक नियम 
बनाए गए । प्रथम भारतीय सहकारी काग्रेस ने फरवरी 952 मे, बम्बई अधि- 
बेशल मे, देश में सहकारो कृषि समितियाँ निमि।ण करने का प्रस्ताव पारित किया । 
कृषि एव सहकारिता मन्त्रियो ने ।952 में इसकी पुष्टि की | योजना ग्रायोग ने भी 
देश मे सहकारी कुषि के विकास के लिए सहमति प्रक्ट की । फोर्ड सस्थान दल ने 
सहकारी सयुक्त फूषि अपनाने के लिए सेवा समितिया गठित करने का सुफाव दिया । 

सितम्बर ! 957 मे राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की स्थायी समिति ने निर्णय 
लिया कि द्वितीय पचवर्षीय योजना काल मे देश मे 30,000 सहकारी कृषि समितियाँ 
गठित की जानी चाहिए । देश में सहकारी कृषि का्यंत्रेंमो को बनाने एवं कार्यान्वित 
करमे के लिए सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय ने “राष्ट्रीय सहकारी 
कृषि परामझशं मण्डल ' को स्थापना की । चीन देश मे भेजे गए पाटिल एवं कृष्णप्पा 
दल ने भी सहकारी कृषि अपनाने के सुभाव दिए । वर्ष 959 में भारतीय काग्रेंस 
के नागपुर अ्रधिवेशन मे भारतीय कृपि के लिए सहकारी सयुक्त कृषि अपनाने पर 
जोर दिया गया । 
सहुफारी कृषि के विपक्ष मे तके 


॥ लघु क्पको के फार्म पर बडे कृषकों के फार्म को अपेक्षा भूमि के प्रति 
इकाई क्षेत्र मे उत्पादन भअ्रधिक होता है । अत ऐसी धारणा है कि 
सहकारी कृषि अपनाने से उत्पादन कम हो जाएगा । 
मारतीय कृषक व्यवसाय मे व्यक्तिवादी होते हैं, श्रतः जब वे सामूहिक 
रूप से कार्य करते हैं तो कार्य के प्रति उदामीन हो जाते हैं । 
3 सहकारी फार्मों पर बडी मशीनों एवं उन्नत औजारो के उपथोग से देश 
मे बेरोजगारी की समस्या को बढावा मिलेगा । 
4 सहकारी कृषि मे क्षकों की भ्रवन्ध एवं उद्यमो के चुनाव की वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है । 
5 कूृपको को भूमि का स्दामित्व छिन जाने की प्राशका बनी रहती है । 
सहकारी कृषि के विकास के लिए सुकाव 
। कूपको में सहकारिता की मावना जागृत करने के लिये सर्वप्रथम उन्हे 
सहूकारी उन्नत कूषि अपनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिमे, जिससे 


उनमे व्याप्त भूमि के स्वामित्व के छित जाने की आशका समाप्त हो 
सके । 


#' 
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2 सहकारी कप से प्राप्त होने वाले लाभो से कूपको को अवगत कराने के 
लिए विभिन्न क्षेत्रों मे सहकारी प्रदर्शन फार्म स्थापित किये जाने चाहिये । 

3 सहकारी कृषि के दिकास के लिए देश मे सहकार शिक्षा का विस्तार 
करना चाहिये । 

4, कृपको मे भूमि के प्रति लगाव की मावता के व्याप्त होने के कारण सब- 
प्रथम नई भूमि पर ही सहकारी कृषि की जानी चाहिए। घीरं-घीरे 
उनकी भूमि को सहकारी कृषि में लेना चाहिए । 

(व) सामूहिक कृषि सामूहिक कूपि से तात्पय॑ कृषि की उस प्रणाली से 
है जिसमे उत्पादन के समी साध्षतो पर सम्मिति का नियन्त्रण होता है ॥ सामूहिक 
कृषि की सदस्यता स्वीकार करने पर क्ृपकों के पास उपलब्ध उत्पादन के सभी 
साथव--भूमि, पशु, यन्त्र पूँणोंझ्रादि समिति को देने होते है। समिति उत्पादन- 
साधनों को सामूहिक रूप से ह्वपि मे उपयोग करती है। सदस्य निर्वाचित समिति के 
भ्रादेशानुसार फार्म पर मिलजुल कर कार्य करते है । फार्म पर विभिन्न कृषि-कार्यो 
को करने, कृषि उत्पादों का विंक्य, बामाश वितरण आदि के मिएंय लेने का भधि- 
कार निर्वाचित समिति को होता है। सामूहिक फार्म पर सुचारु रूप से कार्य सचानन 
करने के लिए यदस्यों को ब्रियेड्स मे विभाजित कर देते है। प्रत्येक ब्रिगेड का एक 
मुखिया होता है जो ब्रिगेड के कार्य की देख-रेख व प्रबन्ध करता है। फार्म पर कार्य 
करने वाले प्रत्येक सदस्य को उनके द्वारा विये गये कार्य के आघार पर मजदूरी का 
भुगतान किया जाता है । सामूहिक फार्मों के सदस्य निम्न दो प्रकार से आय आप्त 
करते हैं-- 

3, सामूहिक फार्म पर उत्पादित उपज के विक्रय से प्राप्त शुद्ध लाभ में 

उत्पादन-साधनो की मात्रा के अनुसार हिस्सा प्राप्त करके । 

2... व्यरितिगत सम्पत्ति से--सामूहिक फार्म पर कृपको को दुधारू पशु एव 
सब्जी व फलो के उत्पादन के लिए कुछ भूमि रखने का प्र वघान 
होता है । अत उनसे आप्व झाय पर कृपक का व्यक्तिगत अधिकार 

- होता है । 

सामूहिक फार्म मुस्यतया रूस, चीन, इजरायल तथा पूर्वी यूरोप के कुछ 
साम्यवादी देशो मे अधिक प्रचलित हैं | विमन्न देशो मे प्रचलित सामूहिक फार्मों वा 
सक्षिप्त विवरण निम्न है-- न ड 

कम्पुल्स (00प्रणपरा८5)--कम्यून्स सामुद्ठिक फार्म चीन में पाये जाते हैं। 
चीन में प्रथम कम्यून अप्रैल !958 मे स्थापित किया गया था, जिसका नाम स्पुततिक 

(579एव्गप) रखा गया । कम्यून सामुहिक फार्मो के अन्तर्गत सदस्यो की भूमि एव 
उत्पादन के अ्रन्य साधनों को एक इकाई के रूप में एकत्रित करके उनका स'मूहिक 
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हूप से उपयोग छिया जाता है। कम्यून्स फार्म के सदस्थों की व्यक्तिगत कोई सम्पत्ति 
नही होती है । इतक्ते सदस्यों एवं उतके प्‌ रेवार के लोगो को मोजत, वस्त्र एवं ग्रत्य 
श्रावश्यक वस्तुएँ कम्यून्स द्वारा ही प्राप्त होती है । कम्यूस सामूहिक पार्म की 
सिर्वाचित प्रबन्धकारिणी समिति, सदस्यो के परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरजन 
एवं आवास का भ्रवन्ध करती है । कम्यून्स फार्मों पर सदस्यों का व्यक्तिग्रत स्वतन्त्रता 
नही हांत्री है । 

कोलखोज (/९०॥८॥0०2)--कोल्लखोज सामूहिक फार्म रूस में पाये जाते हैं । 
कोलखोज सामूहिक फार्मों के अन्तग्रेत कृषक सदस्यों की भूमि कृषि यम्त्र एव 
उत्पादन के झन्य साधनों पर सदस्यो का स्वामित्व होता है, लेक्नि प्रबन्ध का वारये 
एक समिति करती है। सदस्यों को फार्म पर कार्य करने एवं सचालन के वैयक्तिक 
ग्रधिकार नही होते है। कलोखोज फार्म के सदस्य पृथंक्‌ रूप मे अपने परिवार के 
सदस्यों के साथ रहते है । सदस्यों को घरेलू आवश्यकता हेतु दूध उत्पादन के लिए 
एक या दो पशु अण्डो के लिये बुककुट पालन एवं फलो के लिये बगीचा लगाने की 
स्वतन्त्रता होती है । कोलखोज फार्म पर उत्पादित उपज का एक भाग सब्कार को 
देना होता है और शेप उत्पाद को सदस्यों म उनके द्वारा दिये गये उत्पाद साधनों 
की मात्रा के अनुसार वितरित किया जाता है । सदस्यो को फ़ाम॑ पर क्ये गये कार्य 
के लिए मजदूरी का भुगतान किया जाता है । 


किह्वुत ((0७७५४८)-- इजरायल मे पाये जाने वाले सामूहिक फार्म किब्बुत 
कहलाते हैं। किब्वुत फार्म पर समी कृषि क'य॑ सामूहिक रूप से सदस्यो द्वारा किये 
जाते हैं। सदस्यो को रहने के लिये मकान दिये जाते हैं और उन्हे भोजन सामूहिक 
फार्म पर चलाये गये मोजनालय मे प्राप्त होता है । बच्चो की शिक्षा एवं पालन पोषण 
का कार्य सामूहिक फार्मों के द्वारा चलाये गये स्कूल, नसंरी एवं शयन-शालाग्रो मे 
किया जाता है । सदस्यों को अन्य आवश्यक सभी वस्तुएं क्ब्वुत फार्म के स्टोर से 
प्राप्त होती हैं । सदस्यो को व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने की छूट नही होती है । प्रत्येक 
सदस्य को किब्बुद सामूहिक फार्म छोडने की पूर्ण स्वतन्त्रता होठी है लेक्नि सदस्यता 
छोडते समय उन्हे किसी प्रकार को सम्पति नही दो जाती है । 


मारत मे प्रजातान्त्रिक प्रणाली के कारण सामूहिक फार्म पद्धति उचित नहीं 
है ॥ सामूहिक फार्म साम्यवादी देशो मे ही प्रचलित हैं । 

(र) निगमित कृषि - नियमित कृषि के अन्तगंत वे फार्म झ्रात हैं जिनका 
स्वामित्व वैयक्तिक अथवा सरकारी नही होकर शेयर ज्षेताओ का होता है । ऐसे 
निगम अ्रद्ध-सरकारी रूप के होते है। निगमित कृषि वाशिज्यिक इृधि की विधि पर 
ग्राधारित होती है । फास्रे पर आ्रावश्यक पूंजी की पूर्ति शेयर क्रेता करते हैं। निगरमित 
फार्मों का प्रबन्ध वेतन भोगी कर्मचारी करते हैं। निगमित फार्मों पर पूँजी की बहुलता 
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के कारण कृषि की उन्नत विधियाँ, उन्नत श्रौजार आदि का उपयोग क्या जाता है, 
जिससे उत्पादन ग्रधिक प्राप्त होता है । निगमित फार्मो से प्राप्त लाम वा मुख्य ब्रश 
शेयर-क्रेताओं में शेयर सख्या के अनुपात में वितरित क्या जादा है । 

2 भू-घृति के आधार पर - 

() पैत्तुक मू-धारण कृषि--पैतृक भून्‍्धारण कृषि के श्रन्त्गंत भूमि का 
स्वामित्व काशतकार को पीढी-दर-पीढी प्राप्त होता रहता है। कृपक की मृत्यु के 
उपरान्त भूमि का स्वामित्व उसके उत्तराधिकारियो को स्वतः ही स्थातान्तरित हो 
जाता है । 

(ब) काश्तकार कृषि- कृषि की इस प्रणाली के अन्तर्गत काश्तकार, जमीदार 
(भर स्वामी) से क्ृपि करने के लिये भूमि प्राप्त करता है। प्रधिकाश जमीदार स्व 
भूमि को कृषित नही करके, झ्ासामियो को कृषि करने के लिए बट।ई पर दे देते हैं। 
झासामी कृपक भूमि पर सेती करता है और भआराप्त भूमि के लिए जमीदार को लगान 
नकद या उत्पाद के रूप मे मुगतान करता है। काश्तवारी भूमि मे सामे की हृषि 
था बढाई ($॥06 ८7०59778) की प्रणाली भी प्रचलित है। बढाई विधि में 
जमीदार कारतकार को बीज, खाद उवंरक श्ादि की लागत में से एवं हिस्से का 
भुगतान करता है। ऐसी स्थिति भे जमीदार काश्तवार से लगाम के ऋतिश्त्ति उपज 
में से निर्धारित हिस्सा भी प्राप्य करता है । 

(स) ऐक्छिक भू धारण कृषि--ऐच्छिक भू-घारण हृषि के प्रन्तगंत काश्तकार 
की भूमि पर कृषि करने को ग्रवधि जमीदार की इच्छा पर निर्भर होटी है। जमीदार 
श्रपनी इच्छा से काश्तकार को कभी भी भूमि से भ्रेदखल कर सकता है। इस विधि मे 
क्रपि करने के समय की अनिश्चितता के कारण, हृषक भूमि के ऊपर स्थायी सुधार 
करने के इच्छुक नही दोते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती जाती है । 

(द) पट्टे पर प्राप्त भूमि पर कुपि--कषिं की इस विधि मे जमीदार काशत- 
कार को एक निर्धारित समयावधि के लिए भूमि कृषि करने के लिए देता है। भूमि 
को कृषित करने की यह भ्रवधि जमीदार एवं काश्तकार के मध्य में पहले हीं निश्चित 
हो जाती है । समय की अवधि पूर्व नियत हो जाने से कृपक भूमि पर रथायी प्ुधार 
करने श्रधवा भूमि की उत्पादकता में बृद्धि करने बी कोशिश करते हैं। पहट्टे पर 
प्राप्त भूमि पर कृषि (,22$6 ित0॥7£) के लिए भूमि का लगान एक वर्ष/भोसम 
या पट्टे की पूर्ण भ्रवाप्ि के लिए वियत कर दिया जाता है। 


छाओ 


श्रष्याय छी 


कृषि-वित्त 


प्रत्येक व्यवसाय को सुचाद रुप से चलाने के लिए पूंजी को आवश्यकता 
होती है । कृपि भी एक व्यवसाय है, जिसमे पूँजी की झ्रावश्यकता अन्य उद्योगो की 
भ्रपेक्षा ग्रधिक होती है । कृषि-ब्यवसाय में स्थायो लागत के लिए पूँजी प्रधिक राशि 
में निवेश करनी होती है । कृषि मे तकनीकी ज्ञान के प्रसार, उन्नत किस्म के बीजों 
के आविष्कार, उर्वरक एवं कीटनाशी दवाइयों का कृषि मे श्रधिक उपये:ग, कृषि में 
यन्त्रीकरणा, सिचाई के लिए विद्यूत का उपयोग आदि के कारण कृषि मे पूंजी को 
आवश्यकता पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक हो गई है। फसलो थी उत्पादन लागत 
में वृद्धि के कारण फाम पर पूंजी की आवश्यक राशि मे मी इृद्धि हुई है। कृषि- 
व्यवसाय में बचत की राशि कम होने के कारण कृषकों के पास उपलब्ध पूंजी आव- 
श्यकता से बहुत कम होती है, जिसे वे दूसरों से ऋण लेकर पूरा करते हैं । 

कृषि वित्त के दो इष्टिकोश हैं--प्रथम, पूँजी अधिग्रहण (#०व०श्ञ००॥ णी 
९०702) एवं द्वितीय, प्राप्त पूँजी का कृषि म उचित उपयोग । प्रथम इप्टिकोण 
में उन सभी सस्याओ के अध्ययन का समावेश होता है जो कृपको को घन की पूर्ति 
के लिए ऋण प्रदान करती हैं । द्वितीय इप्टिकोण में कृपको के स्वयं के धन एव 
प्राप्त ऋण का कृषि-व्यवसाय मे उचित लाम की प्राप्ति कै लिए उपयोग का अध्ययन 
क्रिया जाता है । 

वर्तमान में कूपको को फार्म से प्राप्त बचत के कम होने तथा कृषि में तबनीकी 
ज्ञान के विकास के कारण स्वय का उपलब्ध घन कृषि-व्यवसाय के लिए पर्याप्त नहीं 
होता है । अत आवश्यक पूँजी को राशि हृपक दूसरो से “ऋण लेकर प्राप्त करते हैं ३ 
जो धन दूसरो से भ्राप्त किया जाता है उसे ऋण कहते हैं । ऋण शब्द का उद्गम 
लैडिन शब्द क्रेडो (77६0०) से हुआ है जिसका भ्र्थ विश्वास से है। ऋषा-स्वीकृति 
प्रक्रिया म ऋणदाता का ऋणी में विश्वात्त होता है कि बह प्राप्त ऋएणा को भविष्य 
से निश्चित समय पर ब्याज सहित भुगताल कर देगा। इसी आधार पर ऋणदात्री 
सस्थाप्रो द्वारा कृधको को ऋण स्वीकृत किया जाता है । 
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कृषि-ऋण से तात्पय॑ निवेश किये जाने वाले धन की उस राशि से है| जो 
फार्म विकास एवं उत्पादकता इृद्धि में सहायक होता है ।? कृषि ऋण में उत्पादकता 
ज्द्धि के लिए प्राप्त किया गया ऋण एवं उपभोग ऋण जो हृपको की दक्षता में 
बद्धि करने मे सहायक होता है, शामिल होते है। 
कृषकों के लिए ऋण की भ्रावश्यकता : 

कृषक मुख्य रूप से निम्न दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न सस्थाओ से 
ऋण प्राप्त करते है-- है 

(7) कृषि ब्यवस्ताथ के लिए--कपकी द्वारा ऋण प्राप्ति का प्रथम उद्दे श्म 
कृषि व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक घन की पूर्ति करना होता 
है । कृपको द्वारा भूमि क्रय करने, कृषि उत्पादन मे दृद्धि के लिए तकनीकी विधियों 
को फार्म पर अपनाने, नए कुए का निर्माण तथा पुराने कुए की मरम्मत कराने, 
सिंचाई के लिए पम्प लगाने, भूमि समतल करमे, उन्नत क्ृपि यम्त्र एवं मशीनों का 
क्रय करने, बीज, उवंरक, कीटनाशी दवाइयाँ क्षय करने, ब्रादि कार्यो के लिए ऋण 
प्राप्व क्या जाता है। यह ऋण उत्पादन-ऋण वहलाता है क्योकि इस ऋण“राशि 
के उपयोग करने से फार्म पर उत्पादन में वृद्धि होती है और प्राप्त ऋण का ब्याज 
सहित भुगतान करना सरल होता है । 


(2) घरेलू उपभोग के लिए- कृषकों द्वारा ऋण प्राप्त करने का दूसरा 
उहं श्य घरेलू आ्रावश्यकताग्रो, जैसे- खाद्यान्न, वस्त्र एवं ग्रन्य ग्रावश्यक वस्तुग्रो के 
क्रय, भवन्त निर्माण, विवाह, मृत्युमोज एवं अन्य सामाजिक उत्सवो के लिए धन प्राप्त 
करना होता है। घरेलू उपभोग के लिए प्राप्त ऋण को उपभोग ऋण कहते है । 
इस ऋगरा राशि के उपयोग से कृपको की आ्राय में दृद्धि नह्ठी होती है जिससे उपभोग- 
ऋण का समय॑ पर भुगतान करना कठिन होता है । 

इस अध्याय मे कृषि व्यवसाय के लिए प्राप्त उत्पादन ऋण का ही विवेचन 
किया गया है क्योकि ऋश-प्रबन्ध के सिद्धान्त उपभोग ऋण पर लागू नहीं हीते है । 
कृषि-ऋण का वर्गीकरण 

कृषि-ऋणा निम्त झ्राधारो के झूनुसार वर्गीकृत किया जाता है-- 

], ऋण-प्राप्ति के उद्देश्य के भ्रनुसार - ऋण-प्राप्ति के उह्दं श्यो के अनुसार 
ऋण दी प्रकार का होता है-- 
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6) उत्वादत-ऋण--उत्पादन-ऋण फार्म पर कृषि-उत्पादकता में बृद्धि करने 
के लिए प्राप्त किया जाता है॥ इस ऋण के फार्म पर उपयोग करने से उत्पादन 
की मात्रा मे दुद्धि होती है | उत्तादन-ऋण दो प्रकार के होते हैं-- 

(श्र) प्रत्यक्ष उत्पादन-ऋण--प्रत्यक्ष उत्पादन-ऋण फरामं पर उत्पादन- 
साधनो--बीज, खाद, उ्ृरक, झऔजार, पम्प सेट आादि क्षय करने 
हेतु भ्रयुक्त किया जाता है, जिनके प्रयोग से कृषि उत्पादन मे प्रत्यक्ष 
रूप से वृद्धि होती है। इतर साधनो का अधिक उपयोग करने से 
उत्पादन की अ्रधिक मात्रा प्राप्त होती है । 

(व) अप्रत्यक्ष उत्पादन ऋण--पअप्रत्यक्ष उत्पादन-ऋण वह है जिसके फार्म 
पर उपयोग करने से उत्पादन मे प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि नहीं होकर 
अप्रत्यक्ष रूप में वृद्धि होती है, जेसे-शिक्षा के लिए प्राप्त ऋण । 
शिक्षा से तकनीकी ज्ञान के उपयोग में वृद्धि होती है एवं उत्पादन बढ़ता 
है । प्रवन्धक की दक्षता में वृद्धि के लिए फार्म पर साईकिल क्रय 
करना, कृषि साहित्य कक्‍्य करना आादि अप्रत्यक्ष उत्पादन-रूण की 
श्रेणी में झाते हैं ! 

(४) अलुत्पादक ऋण--अनुत्पादक ऋण वह है जो हृपकों द्वारा धरेलू 
उपभोग को आवश्यके बस्तुझों के क्रय करने, सामाजिक उत्सवो, जेसे--विवाह, 
मृत्यु-मोज, जन्मोत्मव आदि पर खर्च करने, मकान बनाने श्रादि कार्यों के लिए 
प्राप्त किया जाता है। श्रनुत्पादक ऋण के उपयोग से फार्म पर उत्पादन मे वृद्धि 
नही होती है । अनुत्पादक ऋण का भुगतान कठित होने के कारण कृपक पर ऋण 
का बोक निरन्तर बढता जाता है । 

2. ऋण प्राप्ति के समय के अनुसार---ऋण प्राप्ति के समय के अनुसार 
कृपि-ऋण को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है-- 

() झल्पकालीन पऋहण--अल्पकालीन ऋण वह है थो कृपको को मौसमी 
लागत को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है ॥ अल्पकालीन ऋण फार्म पर 
बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ झ्ादि क्रय करने, श्रमिकों को मजदूरी का 
भुगताद करने, भूमि का राजस्व जमा कराने, पशुओ के लिए चाद्य एवं दाता 
खरीदने ग्रादि कार्यों के लिए दिया जाता है । अल्पकालीन ऋण एक वर्ष की प्रदि 
में परिपक्व हो जाता है, लेकिन अल्पकालीन ऋण के भुगतान की अधिकतम अवधि 
5 माह होती है । 

(॥) मध्यक्षालीन ऋण--मध्यकालोन ऋण वह है जो कृपकों को फार्म पर 
ओऔजार, वैल, दुरारु पशु खरीदने, कुआँ गहरा करने, भूमि-सुघार, कुओ पर मोटर 
लगाने, वाड लगाने आदि कार्यों के लिए स्वीकृत किया जाता है $ भध्यकालीन ऋण 
एक से अधिक वर्ष को अवधि में परिपक्व होता है ओर ऋण का मुगतान दो या दो 
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से अधिक मौसमों में किश्तों में किया जाता है। मध्यकालीन ऋण के भुगतान की 
झधिकतम अवधि 5 वर्ष होती है । 

(00) दौर्धकालीन ऋण--दीघ॑कालीन ऋण वह है जो कृषको को भूमि क्रय 
करने, भूमि पर स्थायी सुधार करने, ट्रंक्टर व अन्य मशीनों के क्रय करने, फरामे 
पर खाद्यान्न सग्रहणा के लिए गोदाम, पशुशाला मवन का निर्माण करन, कुत्रँ 
बनवाने, फार्म पर बिजली लगाने ग्रादि कार्यो के लिए स्वीकृत किया जाता है। 
इन कार्यों मे पूजी के निवेश से कृषको को आय अनेक वर्षों तक निरन्तर प्राप्त 
होती रहती है जिससे ऋण का भुगतान दीर्घावधि में हो पाता हैं। दीधंकालीन ऋण 
के भुगतान की ग्रवधि साधारणवया 5 से 20 वर्ष होती है । 

3 प्रतिमूत्रि के अनुलार--प्रतिभूति के अनुसार ऋशा दो प्रकार के 

(0) रक्षित ऋण--रक्षित ऋण कृपको को चल व भ्नचल सम्पत्ति भ्रथवा 
ब्यैक्तिगत प्रतिभूति के प्राधार पर स्वीकृत किया जाता है। रक्षित ऋण देने में 
ऋणशुदात्री सस्था को जोखिम नही होती है । रक्षित ऋण १२ साधारणतया ब्याज 
की दर कम होती है। रक्षित ऋण चार प्रकार के होते है-- 

(अ) ब्यक्तिगत प्रतिमूति ऋ्टण--इस प्रकार के रक्षित ऋण में ऋणदात्नी 
सस्था, ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त प्रन्य जिम्मेदार 
व्यक्ति की प्रतिभूति के श्राधार पर ऋण स्वीक्षत करती है। ऋणी 
हारा प्राप्प ऋण का समय पर भुगतान नही किये जाने की प्रवस्थां 
में प्रतिभूति देने वाला ब्यक्ति ऋण भुगतान की जिम्मेदारी वहन 
करता है । 

(ब) स्थायर सम्पदा की प्रतिमूति--इस प्रकार के रक्षित ऋण मे ऋण- 
दात्री संस्था, ऋणी की अ्रचल संस्पत्ति--भूमि, मकान झादि बन्धक 
रखकर ऋण स्वीकृत करती है । सम्पत्ति ऋणी के पास ही रहती है, 
लेकिन उस पर स्वामित्व ऋणदात्री सस्था का होता है। ऋण के 
भुगतान से पूर्वे ऋणी सम्पत्ति को अन्य व्यक्ति को विक्रय या बन्धक 
नही रख सकता है । 
चल सम्पत्ति को प्रतिमूति--इस प्रकार के रक्षित ऋण में ऋशणदात्री 
सत्या ऋणशी की चल सम्पत्ति-पशु, खाद्यान्न, मशीनें एव औजाण 
जेवर आदि को बन्धक रखकर ऋण स्वीक्षत करती है। ऋणी हारा 
नियत समय पर ऋण का शुगतान मही करने की भ्रवस्था मे ऋण- 
दात्री सस्या चल सम्पत्ति को विक्रय करके ऋण वसूल कर लेती है । 
(द) संपाश्विक प्रतिमृति (00॥8टावा $६८ए7७)--इस प्रकार के रक्षित 

ऋण में ऋणदान्रो सस्या ऋणी के नाम कै शेयर प्रमाण पत्र, बॉण्ड्सः 
बीमा पॉलिसी एवं नियत अवधि वाली बैंको की जमा रसीदो को 


०. 


(स, 
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बन्धक रखकर ऋण स्वीकृत करती है। ऋणी द्वारा ऋण का 
भुगतान करके अपनी सपाश्विक सम्पत्ति वापिस प्राप्त की जाती है । 
(एप) अरक्षित ऋण--ऋणुदात्री सस्थाभो द्वारा बिना किसी प्रकार की 
प्रतिभूति के जो ऋण स्वीकृत किया जाता है उसे अरक्षित ऋण कहते हैं। 
अरक्षित ऋण में ऋण॒दात्री ससथा को जोखिम अधिक होती है जिसके कारण ऋण- 
दाान्नी सस्था ऋणी से ब्याज अधिक दर से लेती है । 
अ्रल्पकालीन व सध्यकालीन ऋण रक्षित एवं झ्रक्षित दोनो द्वी प्रकार के 
स्वीकृत किये जाते हैं लेकिन दीधंकालीन ऋण मुख्यत रक्षित ही स्वीकृत किया 
जाता है । 


4 ऋणदात्री सस्थाओ के अमुसार--ऋरादात्री सस्थाप्रो के अनुसार ऋण 
दो प्रकार का होता है-- 


(0 सस्यागंत अभिकरण या एजेन्सियों से प्राप्त ऋण--सस्थागत अभि 
ऋरणो से तात्पयें उन ऋण सस्थाझ से है जिने पर «यक्ति विशेष का स्वामित्व न 
होकर, ग्रनेक ण्यक्तियो का सामुहिक स्वामित्व होता है, जैसे सरकार, सहकारी 
समितियाँ, वारिज्यिक दैंक, निगम आदि । इन सस्थाओ से प्राप्त ऋण को सस्यागत 
ग्रभिकरण से प्राप्त ऋण कहते हैं । 

(0) गैर-सस्थागत या निजी श्रमिकरण स्रोत से प्राप्त ऋण--गैर-सस्थागत 
अ्रभिकरणो से तात्पयं उन ऋण सस्थाग्रो से है जिन पर एक व्यक्ति का स्वामित्व 
होता है, जैसे--साहूकार, व्यापारी, श्राढठतिया, जमीदार आदि । इनसे प्राप्त ऋण 
को गरर-सस्थागत झभिकरण से प्राप्त ऋण कहते हैं । 

& ऋणोी कृषक के प्रमुसार--ऋणखा प्राप्त करने वाले कृषकों के अनुसार 
ऋण को निम्न प्रकार से वर्गोकृत किया जाता है-- 

(प्र) खाद्यान्न उत्पादन करने वाले ऋणी कृपक 

(ब) सब्जी उत्पादन करने वाले ऋणी क़ृपक, 

(स) फल उत्पादन करने वाले ऋणी कृषक, 

(द) दूध उत्पादन करने वाले ऋणी कृपक, 

(य) कुकक्‍्कुट पालन करने वाले ऋणी कृषक । 
सुदृढ़ /ठोस कृषि ऋण-श्यवस्था के भ्रग्वश्पक गुण 

सुदृढ कृषि ऋण व्यवस्था मे निम्नलिखित ग्रुणो का होना आवश्यक है-- 

| कृषकों को फार्म पर आवश्यक कार्यों के लिए उचित झवधि के लिए 

ऋण स्वीकृत करना चाहिए। ऋण को चुकाने को ग्रवधि के कम 
होने पर प्राप्त ऋण का समय पर भुगतान पर पाता इंषक के लिए 
सम्मव नही होता है । 
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कृपको को ऋणा स्वीकृत करने वाली सस्यां, कृपको के विकास में 
इच्छुक तथा उन्हे तकदवीकी ज्ञान प्रदात करने की क्षमता रखने वाली 
होनी चाहिए । 

कृपको को ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर उपलब्ध होता चाहिये । 
कृषकों को ऋण की राशि उनको वित्तीय स्थिति के झनुसार स्वीजृत 
करनी चाहिए, जिससे आशिक मनन्‍दी काल में भी कृषकों से ऋणु- 
भुगतान की सामर्थ्य बनी रहे । 

कृषकों को ऋण स्वीकृति के समय उनकी वित्तीय स्थिति के अतिरिक्त 
बाजार ऋण साख, कार्यक्षमता, फाम से प्राकलित लाम की राशि एवं 
नैतिक स्तर भी रष्टि मे रखने चाहिए । 

कृपको को ऋण स्वीकृति की शर्ते , ऋण॒-मुगतान/अदायगी का समय 
ब्याज की राशि ज्ञात करने की विधि आदि की जानकारी ऋण 
स्वीकृत करते समय ही देनी चाहिये । 

क्ृपषको को उत्पादन-ऋण के साथ-साथ उपभोग-ऋण मी स्वीइृत 
करना चाहिए। उपभोग ऋण कम से कम राष्ि मे लेने के लिए उन्हे 
सहमत करना चाहिये । 

कृषकों को आवश्यक स्वीकृध ऋण की कुल राशि एक विश्त में मही 
देकर, आवश्यकतानुमार राशि में समय समय पर देना चाहिए। 
स्वीकृत ऋण राशि को एक साथ प्राप्त करने से कृषकों को ब्याज 
की राशि अधिक देन होती है तथा उनके पास झनावश्यक राशि में 
पू'जी होने से फिजूल खर्ची की प्रद्धत्ति बढ़ती है । 


कृषि-ऋण की समस्याएं 


कृषि ऋण, अन्य उद्यमो के लिए प्राप्त ऋण से भिन्न होता है | इसका प्रमुख 
कारण कृषि उद्यम की कुछ विशेषताओं का होता है, जिससे कृषि ऋण की समस्याएं 
अन्य ध्यवस्तायों की ऋण समस्याओं से मिन्न होती हैं। इृषपि ऋण को प्रमुझ 
समस्याएं निम्न हैं -- 


] 


3 


क्ंपि उत्पादन पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर होता है। कृषि में मौसम 
की प्रतिकुलता के कारण प्रनिर चतता वनी रहती है जिसके कारण 
ऋणदान्नी सस्थाएं कृषकों को ऋण स्वीकृति में प्राथमिकता नहीं 
देती हैं । 

कृपि-क्षेत्र मे उत्पादत कार्यों के लिए पू जी निवेश करने के समय एवं 
पूंजी से प्राप्त जाय के समय मे विश्लेष समयान्तर होता है, जैसे 
खाद्यान्न म 5-6 माह, पशुझो मे 4 से 5 वर्ष, फ्रो में 5 से 0 वर्ष 
आदि । झत स्वीडृत ऋण राधि दीर्घादधि मे वसूल हो पाती है, 
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जिसके कारण भी ऋणादात्री सस्थाए कृषि-व्यवसायकर्त्ताओ को ऋण 
स्वीकृत करने को तैयार नही होती है । 

3 कृषि व्यवसाय में छोटो छोटी जोत के अ्रसख्य कृषक होते है । प्रत्येक 
कृषक की ऋण आवश्यकता की पूर्ति व रने एव उनसे वसूली करने का 
कार्य कठिन होता है । ऋण॒-बसूली में लागत भी अधिक झ्ाती है । 

4 कृषि व्यवसाय में पूजी को आवश्यकता वर्ष भर निरन्तर नही होकर 
मौसम विश्लेप मे होती है । अत मौसम विशेष में ऋण की भ्रावश्यक 
राशि की अधिकता के कारश ब्याज-दर अधिक होती है । 

5 कूपको के पास ऋण की प्रतिभूति के लिए आवश्यक मात्रा मे करत व 
अचल सम्पत्ति का अमाव होता है जिसके कारण भी कृपक आवश्यक 
राशि में ऋण प्राप्त नही कर पाते हैं । 

6 विभिन्न कृषकों की आवश्यक ऋण राशि एवं उनकी मुगतान क्षमता 
के निर्धारण का कार्य भी कठित होता है । 

7. कृषि, व्यवसाय के साथ-साथ जीविका-निर्वाह का साधन भरी है । अत- 
कृषि व्यवसाय में उत्पादन व उपभोग ऋण मे अन्तर करना कठिन 
होता है । 

कृषि में पू जी एवं ऋण को प्रावश्यकता 

प्रत्येक व्यवसाय की सफलता के लिए घन की आवश्यकता होती है । क्रपि 
भी एक व्यवसाय है | कृधि व्यवसाय में पूंजी की प्रावश्यकता निम्न प्रचलित कहा- 
बत से स्पष्ट है । “08छतथे 45 भणरप्रयाततत पा ॥॥6 िए08 0४४८! श्रर्थात्‌ 
जिस प्रकार युद्ध मे सफलता प्राप्त करने के लिए गरोला-बारूद की झावश्यक्ता होती 
है उसी प्रकार कृषि व्यवसाय मे सफलता अर्थात्‌ मधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के 
लिए पूंजी को आवश्यकता होती है । पूंजी कृषि उत्पादन में श्रपरिहार्य ([098- 
70०75402 ) कारक है । प्राचीन काल्न में कफ़षि व्यवसाय के लिए प्ूणी की ग्रावश्य- 
कंता बहुत कम थी, क्योकि उस समय क्ृपक कृषि को व्यवसाय के रूप म न लेकर 
जीविकोपाजेन के रूप मे अपनाते थे | साथ ही कृषि मे उत्पादन के लिए भ्रावश्यक 
उत्पादन-साधन कृषक बाहर से क्रय नही करते थे, बल्कि अपने पास से ही पूति करते 
थे | सिचाई भी कुओ से चरस द्वारा करते थे | कृषि म तकनीकी ज्ञान का विकास 
भी नहीं हुप्ला घा। 

वतंमान में कृषक कृषि को एक व्यवसाय के रूप म लेते है। उत्पादन के 

समी अभ्रावश्यक साधनों का प्रचुर मात्रा मे उपयोग करते हैं। तकनीकी ज्ञान के 
विकास के कारण नए-नए उत्पादन साधनों का आविष्कार हो रहा है जिन्हे वे प्रत्य 
सस्थाग्रों से तय करते हैं | जैते उ्ंरक, कौटनाशी दवाइयाँ श्रौजार, मशीन, उन्नत 
बीज, पिचाई के लिए विद्युत्‌। इन सब कारणों से इृषि-व्यवस्ताय मे पूजी की 
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आवश्यकता प्रति इकाई क्षेत्र पर पहले की अपेक्षा कई गुना भ्रधिक हो गई है । साथ 
ही कृषि व्यवसाय मे अन्य उद्योमो की अपेक्षा स्थायी पूंजी की भ्रावश्यकता अधिक 
होती है | स्थायी पूंजी की कृषि मे श्रावश्यकता भूमि को क्षय करने, भूमि को कृषि 
योग्य बताने, चाई के साधनों का विकास करने, फार्म पर आवश्यक भवन जैसे-- 
पशुग्रृह, भण्डार-ग्रह झादि का निर्माण करने, कृषि कार्यों के लिए ट्रैवटर, हारवैस्टर, 
असर, सीडड़्रिलि, सिचाई के लिए विद्यूत्‌ चालित मोटर आदि को त्रय करने के लिए 
श्रचिक होती है । कृषि व्यवसाय मे स्थायी प्रूजी की अधिक आवश्यकता के कारण 
पूजी-आवत्त' श्रनुपात (१४.7 प्राग0ए८ 700 ) अन्य व्यवसायों की भ्रपेक्षा कम 
होता है । भ्रत* कृषि व्यवसाय में पूंजी एक बार लगाने के बाद जल्दी-जल्दी प्राप्त 
नहीं होती है । 

विभिन्न फार्मों पर पूंजी की आवश्यकता में बहुत मिन्नता पाई जाती है । 

निम्न कारक फाम॑ पर पूंजी की भ्रावश्यक राशि मे परिवतं न लाते हैं -- 
(0) क्षेत्र में भूमि की कीमत एवं फार्म करा झाकार ) 
(0७) फार्म पर भूमि को समतल करना, बाड़ लगाना, सिंचाई के साधनों 
एवं भशीनों की झ्ावश्यकता । 
(७) फार्म पर उत्पादित किये जाने वाले उद्यमौ की प्रकृति एवं उनके 
अन्तर्गत क्षेतफल । खाद्यान्नो की अपेक्षा सब्जी, फल, तिललहन, फसलों 
को उत्पादित करने के लिए पू'जी की आवश्यकता झधिक होती है । 
(४) फार्म पर सघन अथवा विस्तृत कृषि की अपनाई जाने वाली प्रणाली । 
(९) फार्म पर तकनीकी ज्ञात के प्रयोग का स्तर । 
(४) फार्म पर यन्त्रीकरण के प्रयोग का स्तर । 
(४४) फार्म पर आवश्यक उत्पादन-साधनो जैसे उन्नत बीज, खाद, उवंरक, 
श्षप्तक, कीटनाशी दवाइयों की लागत राशि, प्रादि । 
कृषि-व्यवसाथ मे प्राप्त होने वाली शुद्ध श्राय की राशि बहुत कम होती है, 
जिसके कारण बचत की राशि कम होती है । श्रतः कृषको के पास उपलब्ध पूजी 
क्वपि व्यवसाय के लिए आवश्यक पू'जी से बहुत कम राशि में होती है। कृषक पूंजी 
को इस आवश्यक राशि को सस्था्रो एवं भर-सस्थाओ से ऋण लेकर पूरी करते हैं । 

कधि व्यवसाय मे प्ूजो एवं ऋण की ग्रावश्यकता फे आकलन--देश में 
क्रषि-जोत के आकार मे विभिन्नत्ता, श्रयुक्त तकबीकी ज्ञान-स्तर एबं फार्म पर न्निए 
जाने वाले उद्यमो की विभिन्नता के कारण कृपिलक्षेत्र मे पूजी एवं ऋण की कुल 
ग्रावश्यकता के भ्राकलन का कार्य कठिन एवं पेचीदा है । विभिन्न सस्थाओं ने विभिन्न 
वर्षों से कृषि-ऋण की आवश्यकता के आकलव किये है। देश मे विभिन्न सस्थाओो/ 
समितियो/भ्र्थ शास्त्रियो द्वारा कृंपि-व्यवसाय के लिए पूजी/ऋण की ग्रावश्यकता के 
सम्बन्ध मे किए यएं प्राकलन अश्राकित हैँ-- 


(१) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


कृषि वित्त/289 


केद्रीय बैंकिंग जाँच समिति मे वर्ष 949 में कृषि के लिए 300 से 
400 करोड रुपये के अल्पकालीन ऋण एवं 500 करोड रुपयो के 
दीघकालीन ऋण की झ्ावश्यकता का आकलन किया था । 

रिजर्व बैक प्रॉफ इण्डिया द्वारा वर्ष 950-5 मे नियुक्त भ्रखिल 
भारतीय ग्रामीय ऋण सर्वेक्षण समिति ने कृपको की श्रल्पकालीन, 
मध्यकालीन एवं दीघंकालीन ऋण की वापिक आवश्यकता के रूप मे 
750 करोड़ रुपयों के आकलन दिये थे । 

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण ग्रस्तता एवं निवेश सर्वेक्षण, 296-62 
के अनुसार कृपि-व्यवसाय में कुल पूजीगत व्यय 626 करोड रुपयो 
का था, जिसमे से 33 प्रतिशत ऋण के रूप मे प्राप्त किया गया था। 
क्ेन्द्रीय कृषि-मन्त्रालय ने वर्ष 966-67 के लिए कृषि भे 4003 
करोड रुपयो की भ्रावश्यकता का ग्राकलन प्रस्तुत किया था, जिसमे से 
735 करोड रुपये अल्पकालीन ऋण, 90 करोड रुपये मध्यकालीन 
ऋण एवं «28 करोड रपये दीघंकालीन ऋण के थे । 

श्री पी सी बासिलश ने चतुर्थ प्रवर्षोीय योजना के लिए कृषि में 
677 करोड रुपयो के अल्पकालीन ऋण की झावश्यकता के झ्राकलब 
प्रस्तुत किये थे । इनमे से 89 करोड रुपये फार्मे व्यवसाय के लिए 
एवं 858 करोड़ रुपये घरेलू झ्रावश्यकता के लिये थे । 

मारत सरकार के क्रपि उत्पादन-मण्डल (880०0 शि०0७०- 
पग्म छ०्षार्त) द्वारा वर्ष 7965 में नियुक्त कार्यकारी दल ने 
प्रस्तावित चतुर्थ पचवर्षीय योजना (966-974 ) के लिये कृषि मे 
4470 करोड रुपयो की पूंजी तथा 242 करोड रुपयो के कृषि ऋण 
की श्रावश्यकता का झाकलत किया था 

भारत सरकार ने प्रो एम एल दातवाला की अध्यक्षता मे नियुक्त 
कृषि पभ्रर्थशास्त्रियो के पैनेल ने कृषि-परिवारों के लिए प्रल्पकालीन 
ऋण के सम्बन्ध मे वर्ष 4970-7 के लिए 228 करोड रुपये व 
]34] करोड के भ्राकलन दिए थे । 


अयंशास्त्रियों के पंनेल द्वारा दिए गए प्रत्पकालीन ऋण के ग्राकलन एवं 
कार्यक्रारी दल के द्वारा दिए गए श्राकलतो में अन्दर है जिसका श्रमुख कारण 
भाऊलन विधि मे अन्तर का होना है । कार्यकारी दल के द्वारा दिए गए मध्य एव 
दोघकालीन ऋण के आकलनो को कृषि-अ्थंशास्त्रियो के पैनेल ने उचित बताया था । 
2. ०? 0 छकठआ, आता पलगण ए।<व( ऐट्द्ण्डटफर्य३ 2६ दर ९०0 त॑ हर ए०एता- 


पा5€ ४ ९४४ ए०॥9, 973-74,]94488 30एज्ता3| ७ # शाट्या एक] ८0507क्‍0, ४ण 
२ए८था, )२० +, 0८09०7-06८६००२८८, 397, 9 457 73 


290/भारतीय कृषि का अर्थतत्त 


(8) ग्रखिल मारतीय ग्रामीण ऋण पुन्तिरीक्षण समिति ने सशोधित 
चतुथ पचवर्षीय योजना (969-74) के लिए 2000 करोड़ रुपये 
अल्पकालीत ऋण, 500 करोड रुपये मध्यकालीन ऋण एवं 500 
करोड रुपये दीघंकालीन ऋण की आवश्यकता का आकलर्न 
किया था । 

(9) श्रीपी वी शिनोय” दे कृषिक्षेत्र मे उन्तत्त किस्म के बीजों के 
ग्रधिक उपयोग एवं कृषि मे यन्त्रीकरण की बढती हुई प्रावश्यकृता को 
देखते हुए पाचवी पंचवर्षीय योजना (974-79 ) के लिए कृपि-ऋण 
को आवश्यकता 5000 करोड रुपये होने का श्राकलन किया था। 

(१0) राष्ट्रीय कृषि श्रायौग ने कृषि एवं सहायक उद्योगों के लिए ग्रावश्यक 
संभ्मावित पूंजी के ग्रॉकलन मे बतलाया है कि थदि देश मे निर्धारित 
समी योजनाग्रों को पूणुंरूप से कार्यान्वित किथा जाता है तो बष 
985 के ब्रन्त तक 6,549 करोड रुपयो की प्रावश्यकता हीगी, 
जिसका विवरण सारणी 9 में दिया गया है। 


सारणी 9व 


देश मे कृषि क्षेत्र में समी योजनाओं को कार्यान्वित करने 
के लिए वर्ष 985 के ग्रन्त तक (जो को प्रावश्यकता 











(करोड रुपये) 
पूंजी का सीमान्त एव मध्य एवं दीघ कुल 
विवरण लघु कृपक जोत कृपक 

] भगल्पकालीन पूजी 293 5697 7884 
2 मध्य एवं दीकालीन पूंजी 2497 5786 8265 
3 कृषि यन्त्रो एवं मशीनों 
के लिए ् डो 3 
कुल पूजी न-+ ल्ड्ड 6549 


“--++_तमततम्ल लाते 
स्रोत एक्कुणा थी गबराएएणव (एण्राफराउड्ठ्त गा 4डा०्णाणर, एणे खारः 
जाता णी शैडपरणीपार एव विए84009, 60०एशफताशा। रण 

[89॥8, 'पिश्छ़ 00॥॥, 976, 9 57 


3 ९ ए. 5850५. #80८एएए० 0०ए८०एप्रदया गा 089, शाप 7एए॥5॥7४ _ 
प्रजाइ०, पिव्स ऐ८, 975, 9 289 


कृषि वित्त/29] 
(]) कृषि क्षेत्र मे अव्पकालीन ऋण की आवश्यकता के विभिन्न वर्षो के 
लिए डॉ. डी के देसाई द्वारा दिए गए झाकलन सारणी 9 2 मे प्रदर्शित हैं । 


सारणी 92 


प्ल्पकालोन ऋण आ्रवश्यकता के विभिन्न जोत कृषकों के लिए 
बर्ष 984-85 से 2000 तक के आकलन 


(करोड रुपये) 
लघु की मध्य जोत | दीर्घ जोत 
सीमान्‍्त की कृषक कृपक कुल 


984-85.. 8, | 7,740 | 5,003 | 6,72] | 29,464 
8५ | 9,460 | 8,337 | 8,24 | 36,0॥4 








990 6 | 9,492 | 38,07] | 6,593 | 34,56 
882 | 2,090 | 2,72 | 7,936 | 4,747 


995 कै 7,748 | 2,287 7,772 | 40,567 
2 4,359 | 25,798 9,426 | 49,582 





2000 5, | 44,293 | 25,680 | 9,383 | 49,356 
है. 77470 | 37,368 | 74,468 | 60,324 











0-54 गिद्माद्च5.- छणप्रव ६७ छाध्वा 0 06 9१93 0 ढक धा0 
॥00 #छएटापणट जि छा0तप्र्लागा ० थ] ७0०95 

#७च"थ। शिग्रादा5 ज्०एॉ० 86६ खरल्वा ता 6 08355 0 वश 800 
00. छफ़ुणाताणर फोाएड पर ॥राए९6 एक्कीएट 04 शिग्राए 
[8000 ति छा०0एथाणा 0 2] ८०७5५ 

स्रोत 0० & 70659, [9$/ए०॥8] एव ह९प्र॒णराध्याध्यां3 णि 
कहपवफ्रीफाबोा शित्तएनात्पर---2000 870, इण्वाका 7ग्रापथश 
ण॑ 887व०0स्‍एछबा 82णा०णा०5, शण डा, गा, ]१०. 3, 7णए- 
$6छ9/शा+श, 988, छ 34 


सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2000 तक कुल अल्पंकालीन ऋश्य की 
आवश्यकता विकल्प प्रथम के प्नुसार 49,356 करोड रुपये एवं विकल्प द्वितीय के 
भ्रनुसार 60,324 करोड रुपये होने का आकलन है ।॥ 


292/मारतीय कृषि का अर्धतस्त्र 


उपयु'क्त विवरण से स्पष्ट है कि कृषि के क्षेत्र मे पृजी/ऋण की ग्रावश्यकता 
मे निरत्तर वृद्धि होती जा रही है। मसविष्य मे कृषि मे तकतीकी ज्ञान के अधिक 
विस्तार के साथ-साथ कृषि ऋण की ग्रावश्यकता में अधिक वृद्धि होते की 
सम्भावना है । 


कृषि-ऋरण की झावश्यकता के फार्म स्तर पर भी विभिन्न क्षेत्रों में आकलन 
के लिए अध्ययन किये गये है, जो क्षेत्र एव फार्भ पर ली जाने वाली फसलो तथा 
उनके अन्तगंत क्षेत्रफल के अनुसार प्रति फार्म एवं प्रति हैक्टर पूंजी एवं ऋण की 
आवश्यकता के आँकडे प्रदर्शित करते है । 


ग्रामीरा ऋणग्रस्तता 


ऋणाग्रस्तता से तात्पय उस ऋण राशि से है जिसका ऋणी द्वारा ऋशदात्री 
सस्थाओं को मुगवान करना है, प्र्थाद्‌ ऋशग्रस्तता ऋणदात्री सस्थाग्रो की कृपको 
पर बकाया राशि का द्योतक होता है । ग्रामीण ऋण ग्रस्तता भारतीय कृषि की प्रमुख 
समस्या है । कृषि देश का प्रमुख व्यवसाय होते हुए भी भारतीय क्ृपक ऋण के भारी 
बौभ से दबे हुए है, जिसके कारण कृषक कृषि में उन्नत तरीकों को अपनाने के लिए 
झ्रावश्यक राशि में पूंजी के निवेश करने मे असमर्थ होते हैं। कृपको की ऋणग्रस्तता 
भारतीय कृषि के लिए अभिशाप है। कृषि रायल कमीशन ने 928 मे अपने 
प्रतिवेदन में लिखा है कि “मारतौय कृपक ऋण का बोझ कन्धे पर लैकर जन्म लेता 
है, ऋणग्रस्तता मे पूरा जीवन व्यतीत करता है ऋण मे ही उसका अन्त हो जाता है 
श्रौर वह अपनी सन्‍्तान के लिए भी ऋण का बोक छोड जाता है ।” इस प्रकार 
कृपको पर ऋण पीदी-दर-पीढी चलता रहता है 


कृपकों की ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण कृपको द्वारा सामाजिक उत्सवो- 
शादी, मृत्युभोज आदि कार्यो पर अधिक धनराशि का व्यय करता है। सामाजिक 
उत्सवो पर व्यय करने के लिए प्राप्त ऋण उत्पादक नही होता है जिससे प्राप्त ऋण 
का बोक कृपको पर निरन्तर बढता ही जाता है । निर्धनता एव ऋणाग्रस्‍्तता भारतीय 
कृपक के जीवन के भ्रविभाज्य अगर बन गये है। 


आारत मे ग्रामीण ऋणग्रस्तता का आकलन--देश मे कृषकों पर ऋणग्रस्तता 
का आकलन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न सस्थाग्रो एवं व्यक्तियों ने अपने 
प्रतिवेदनो मे इतकी राशि का वर्शात किया है। अ्काल-आयोग ने सर्वप्रथम वर्ष 
90 भें अपने प्रतिदेदन मे बताया कि 80 प्रतिशत कृषक देश में ऋणप्रस्‍्त हा | 
सर एडवर्ड मैकलेगत (!9]) के गभुसार देश मे ग्रामीण ऋणग्रस्तता की राशि 
300 करोड रुपये, सर एम. एल डारलिंग (925) के अनुसार 600 करोड रुपये, 
केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति (93॥) के अनुसार 900 करोड रुपये, डॉ राधाकमल 
मुखर्जी एवं डॉ पी जे धॉमस (935) के ग्रनुसार 200 करोड रुपये एवं 
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रिजवे बैक ऑफ इण्डिया के कृषि-ऋण-विभाग (937) के बझनुसार 800 करोड़ 
हपये प्राकलित किये गए हैं। प्राप्त आकलनो से स्पष्ट है कि देश में ग्रामीण- 
ऋणग्रल्तता की राशि निरन्तर बढ रही है । 

ग्रामीण-ऋर के सम्बन्ध मे किये गये दो बिस्तृत सर्वेक्षो--भ्रखिल मारतीय 
ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण, 95-52 एवं अखिल मारतीय ग्रामीण कर्ज एवं विनियोग 
सर्वेक्षण, 96-62 मे ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्राप्त परिणाम सारणी 9.3 मे 
प्रस्तुत किमे गये है । 


सारणी 93 
ग्रामीण-ऋणप्रस्तता का 95-52 से 960-63 के 
बशक मे तुलनात्मक प्रध्यमन 








विवरण ]95]-52 96-62. परिवतेन 





() ऋणग्रस्त परिषारो का प्रतिशत 


(अ) कृषक परिवार 586 520 (-) 66 
(ब) अ-कृपक परिवार 386 400. (+) 4 
(स) सभी ग्रामीण परिवार 57 48 8 (-). 2.9 
(2) प्रति परिवार ऋण का 
बोझ (०) 
(प्र) कृषक परिवार 209,5 205 4 (-) 47 
(ब) अ-कृषक परिवार 667 ॥4] 8 (+) 45.7 
(स) समी ग्रामीण परिवार 59.9 ७ ७ 
(3) प्राप्त कुल ऋण को राशि 
(करोड रु०) 750 034 (+). 284 
(4) ऋणी कृपको का प्रतिशत 692 667. (०) 25 
(5) प्रति ऋणी कृषक ऋण का 
बोझ (र०) 526 708 (+). 782 








ब्ोत : . 5॥ व058 एण्ड (फल्ता। 8छ१6०, 95]-52, ह६३८:ए९ फैवगा: 
06 १59॥9, 80504प 
3, #।] व्रत रेप्ाव्वा एक दबाव [7ए6/ शत: 5ण५659, 96-62, 
छ८३६४7९४ 847: 0 वा03, छे00४ 959, 
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पर्प 795-52 से 96-62 के दशक मे वुल ऋरा कौ राशि में 284 
करोड़ रुपये प्र्थात्‌ 38 प्रतिशत की इद्धि हुई है, लेक्ति ऋणग्रस्त कृषक परिवारों 
एवं प्रति कृपक परिवार पर ऋण के घोर मे उपयुक्त वाल म कमी हुई है । 


सारणी 9 4 कृपको द्वारा वर्ष 95]-52 थे 96]-62 मे प्राप्त ऋण 
घा कुल ऋण मे विभिन्न उद्दे श्यो के अनुसार प्रतिशत प्रदर्शित करती है । प्राप्त ऋण 
वा लग्रमग झ्ाधा भाग (47 प्रतिशत) डृपका द्वारा परिवार की उपभाग-प्रावश्यकद्ाओं 
में व्यय किया गया है। उपयुक्त वाल म॒ घरेलू उपभाग ब्यय के प्रतिशत म परिवर्तत 
नहीं ग्राया है। ऋण प्राप्ति का दूसरा प्रमुख उद्देश्य हृपि-व्यवसाय में पूंजी निवश 
करना है। बर्ष 95]-52 मे हृ पि-व्यवसाय में पूंजी निवश करने एवं चालू-व्यय 
का पूरा करने ने लिए 42 | प्रतिशत ऋण प्राप्त किया गया था, जो कम होेरे 
वष 96]-62 म 35 6 प्रतिशत ही रह गया । 


सारणी 9.4 
कृपकों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के भ्रमुसार प्राप्त ऋण 


(4०५ न न -+-+-म- >> न नन-----नलन> मनन ०-० नमन निकल सनम 
प्राप्त कुल ऋण का प्रतिशत 


प्राप्ति का उ्ें 
3832 4 क्‍95-52. 96-62 











, फार्म व्यवसाय म पूंजी निवश करने 345 224 
2 फार्म व्यवसाय में चालू व्यय करने 0 6 3 5 
3 फार्म व्यवसाय के अतिरिक्त कार्यों मे व्यय करने. 45 67 
4 धरेलू उपभाग व्यय करन 46 9 466 
5 अन्य व्यय हेतु 65 ॥]व 

कुल 700 0 300 0 








ग्रामीण श्रम-जाँच समिति, 964-65 के अनुमार कृषि श्रमिक परिवार 
एवं सभी ग्रामीण श्रमिक परिवारा पर औसतन ऋण की राशि इस प्रकार धी-- 
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सारणी 95 


कृषि-अमिक परिवारों पर ऋण का बोफऋ 
(रुपये ) 
भ्रति परिवार ऋण ऋणाग्रस्त परिवारों पर 





परिवार का औसत बोझ. ऋण का झौसत बोर 
], कृपि-अ्रमिक परिषार 447,89 243 87 
2 प्भी ग्राम्य श्रमिक परिवार 48 42 250 70 


त्रोत रिएणव। 4.800ण झापृणाए, आए रिध्फूण, 964-65 


रिजवं बैक झ्लॉफ इण्डिया के ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण 
ऋणग्रस्तता की राशि वर्ष 962 में 2789 करोड रुपये एवं जून 97) मे 
3924 करोड रुपये होने का आकलम है । अखिल भारतीय स्तर पर रिजर्व वैक 
द्वारा भ्रायोजित ग्रामीण ऋण एव विनियोग सर्वेक्षणों को झाघार मानते हुए प्रति 
कृषक परिवार ऋणु का बोझ निरन्तर बढता जा रहा है। प्रति कृषक परिवार 
ऋण का बोक वर्ष 95]-52 में 526 रुपये का था, जो बढकर 96-62 मे 
708 रुपये एवं 97-72 में 82 रुपये का हो गया, जबकि प्रति प्रामीण 
परिवार पर ऋण का बीक 97-72 मे 303 रुपये का, प्रति गैर कृपक परिवार 
पर 29 रुपये का, भ्रति खेतिहर मजदूर परिवार पर 62 रुपग्रे एव प्रति गैर कृषि 
सजदूर परिवार पर 26] रुपये का ही था। 

स्पप्ट है कि कृषि-श्रमिक परिवारों पर ममो श्रमिक परिवारों की अपैक्षा 
ऋणग का भार कम है । 

भ्रामोण ऋणप्रस्तता के कारण--भ्रामीण्ण ऋणपग्रस्तता के प्रमुख कारण 
निम्न हैं-- 

() पंतृढ ऋण--मभारत मे ग्रामीण परिवारों की ऋणग्रस्तता का प्रमुख 
कारण परिवार के मुख़िभ्रा की मृत्यु के उपरान्त पेतृक ऋण का उत्तराधिकारी पर 
हस्तान्तरण होना है, जिसके कारण ऋण का बोझ परम्परागत रूप मे चलता 
रहता है । 

(2) कृषि में प्राकृतिक प्रकोपो क्वा होना-- भारतीय कृषि श्रकृति पर निर्मर 
है । प्रति वर्ष श्रोला, लूखा, अतिद्ृष्ठि श्रादि के कारए देश के किसी न किसी भाग 
मे फसल के खराब होने के कारण कृषको को प्राप्त होने वाली झाय कम हो जाती 
है जिससे वे ऋण का समय पर मुगतान नही कर पते हैं । 

(3) प्रप्णोण परिवारों हृस्रए अनुत्पादक कार्पों के लिए झथिक हाशि व्यय 
करना--देश के कृषक विवाह, मृत्युमोज, जन्मोत्सव एवं भ्रन्‍्य सामाजिक उत्सवो 
१२ अ्रधिक राशि में धन व्यय करते हैं। इसका प्रमुख कारण देश मे सामाजिक 
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कुरोतियों का होना है । अनुत्यादक कार्यों के लिए प्राप्त ऋण से क़ृपकों की आय में 
दृद्धि नही होती, बल्कि उन पर ऋणा का बोझ बटाने में सहायक होता है । 

(4) जोत उप-विभाजन एवं प्रपश्वण्डन--भारत मे वशागत वानून के कारण 
जोत उप-विभाजन एवं अ्पखण्डत में जोतें झलामकर होती जा रही हैं। झ्लामकर 
जोत के कारण कृपको को बचत की राशि कम प्राप्त होती है। ऋण का भुगतान 
भी समय पर नही हो पाता है भौर ऋण का बोक बढता जाता है । 

($) कृषकों की निरक्षरता निरक्षरता के कारण कृपक ऋण प्राप्ति के लिए 
सही सस्या का चुनाव नही कर पात ह तथा अज्ञानता के कारण प्राप्त ऋण पर 
अधिक ब्यांज शशि एवं अन्य लाग्तें देनी होती हैं । 

(6) प्राम्य क्षेत्रों मे लघु एवं कुदोर उद्योगों क्ा श्रमाव-याँवो में हपि- 
व्यवसाय के भतिरिक्त सघ एवं कुदीर उद्योगों के प्रभाव के कारण, वर्ष मे बहुत 
समय तक कृपके बेकार रहते हैं । कृषि-ध्यवसाय से मौसमी रोजगार ही उपलब्ध 
होता है / झतः रोजगार आवश्यक मात्रा में वर्ष भर उपलब्ध नही होने के कारण 
इृषको की वापिक झाय कम हो जाती है जिससे प्राप्त ऋण को चुकाना सम्भव नहीं 
होता है ॥ 

(7) ऋणशा पर ब्याज को दर भ्धिक होना- गाँवो में सस्थागत ग्रभिकरणो 
के प्रमाव में कृपक ग्रसस्थागत अमिकरणों से ऋण प्राप्त करते हैं ॥ असस्थागत 
अभिकरण स्वीकृत ऋरा पर ब्याज अधिक दर से लेते हैं। ब्याज के अतिरिक्त भ्रेक 
कटौतियाँ मी काठते हैं जिससे मी ऋण का बोफ वढ़ता है । 

(8) निघंनता--निषंनता, स्वास्थ्य-स्तर प्च्छा नहीं होना एव बचत का 
स्तर कम होने से कृपकों वी कार्यदेक्षता मे कमी होती है भौर प्राप्त घन झावश्यक- 
ताझो के लिए पूरा नही पडता है । 

(9) सरकार को राजस्व दसूली नोति-- राजस्व बसूली की नीति में कठोरता 
होने से हृपकों को राजस्व मुगतान के लिए अन्य सत्थाओं से ऋण लेना होता है । 
कृषकों की ऋण आवश्यकता की मजबूरी का फायदा उठाते हुए साहुकार अधिक 
ब्याज वसूल करते हैं । 

(0) फल को विक्रम से उधित मूल्य प्राप्त म होता-देश मे पर्याप्त 
नियन्बित मण्डियों के बमाव के कारणा हृषकों को खाद्यान्नो की बिक्री प्रपने गाँव मे 
ही व्यापारी को करनी होती है। अ्रतिस्पर्धा बे अमाद से कृयको को गाँव में खाद्यात्नों 
को उचित कीमत प्राप्त नही होती है तथा विष्णन लागत भी झधिक देनी होएी है 
जिससे प्राप्त लान की राशि में कमी होती है । है 

(7) कृषकों द्वारा कृषि उत्पादन की उन्नत विधियों को न अपनाकर पुरानी 
विधियों से खेती करना मी ऋशशग्रस्तता का एक काररा है । 
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प्राम्ोण ऋणपग्ररतता के दुष्परिणाम- ग्रामीण ऋशणग्रस्तता के मुख्य 

दुष्परिणाम निम्त है -- 

(7) आर्थिक दुष्परिणाम--क्ृषको पर ऋण के बढते हुए बोभ के कारण 

निम्न ग्राथिक दुष्वरिणाम होते है-- 

(अ) कृपको को ऋण भुगतान के लिए साहुकारों एवं जमीदारों के खेतों 
पर झनिवायंतया कम मजदूरी पर कार्य कच्ना होहा है । 

(बे) क्पको द्वारा फार्म पर उत्पादित फ्ल, सब्जों, ईंधन, चारा, दूध एव 
अन्य वस्तुएँ साहुकारो तथा जमीदारों को समय समय पर उपहार में 
देनी होती हैं । 

(स) कृपका को ऋणग्रस्तता के कारण उत्पाद गाव के साहुकार या 
व्यापारी के माध्यम से बेचने के लिए बाध्य होना होता है, जिससे 
फसल की उचित कौमत प्राप्व नही होती है । 

(द) कृषकों द्वारा प्राप्त ऋएा को समय पर भुगटात नही करने की स्थिति 
मे साटक र एवं जमीदार भूमि पर कब्जा कर लेते है, जिससे कृपक 
भूिहीन थ्रमिको की श्रेणी में भा जते हैं । 

(2) सामाजिक दुष्परिणाम--ऋणपग्रस्तता के कारण समाज घनी एवं 

निर्धत बर्मो मे विभक्त हो जाता है जिससे समाज मे सामाजिक वेभनस्पता बढती है । 

(3) नेतिक दुष्परिणाम--ऋण के बोर से लदे हुए कृषक समाज में अन्य 

व्यक्तियों के समान अस्तित्व नही रख पाते हैं जिससे उनका नैतिक पतन होता है । 
ऋणप्रस्तता की समस्था का निवारण-- ऋण ग्रस्तता की व्याप्त समस्या के 
निवारण के लिए उपलब्ध उपायो को निम्न सीन श्रेणियों मे वर्गीकृत किया जाता 
पुराने ऋण का लिपटारा- कृषकों की ऋशणाग्रस्तता के निवारण के 
लिए सर्वेप्रथथ उन पर वर्तमान ऋण राशि को कम करता ग्रावश्यक है। इसके 
लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कानून पारित किये हैं। इन सब कानूतो 
का सुरुय उहँ श्य ऋणदात्री सस्थाग्ो पर पाबन्दी लगाते हुए कृषकों के वर्तमान ऋण 
की राशि को कम करना है। इसके लिए पारित प्रमुंख प्रधिनियम निम्नलिखित हैं-- 
(प्र) दक्षिण कृषक सहायता झ्मधिनियम, 879 (पर फेटरटकक 4ह0- 
0प्पधाह्5 रशार्श 8०४)--इस अधिनियम की मुर्य विशेषता 
ऋण के इतिहास की जाँच करके मूलधन एव ब्याज का अनुपात 
नियत करना तथा साहुकारो की कुचालो पर नियन्वण लगाना है । 
(ब) समझौता कानून, 899 (८ (०४० 80०)- इसके पश्रन्तगंत 
सा, कारो द्वारा ऋण को राशि मे श्रनुक्षित विधि से की गई वृद्धि मे 
छुट देने का प्रावधान है । 
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(स) अधिक ब्याज से मुक्ति दिलाने 'का कानून, 98 (7॥6 एडणा0७ 
4,808 8० ६)--इस कानून के अन्तगगंत ऋणी को ब्याज की राशि 
मूलघन की राशि से अधिक होने पर छूट देने का प्रावधान है । 

(दे) हिसाब निग्स्त्रण कातून (६४००० ० ४०००४7७)--हिसाव 
नियस्त्रणु कानून वगाल में वर्ष 933, असम एवं मध्यप्रदेश मे 
934, बिहार मे 938 एवं उडीसा व बम्वई में 939 में पारित 
किए भए | इनके अन्तंगंत साहुकारों को लेचे-देने का पूर्ण हिसाब 
रखना होता है ग्रौर ग्रावश्यकता होने पर सरकार को पेश करता 
होता है । 

(व) सएहूकारो के पंजीकरण एव झनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने का कानूत-- इसके 
अ्रन्तगंत साहुकारों को ऋण देने के लिए श्नुज्ञा-पत्र प्राप्त करना 
होता है । ये कानून 930 के पश्चात्‌ राज्यों मे पारित किए गए हैं । 

(र) ऋण समभौता कानून (0०5६ 0णराभा।क0॥ ४०) 

2 भविष्य के लिए ऋण पर ब्याज की दर निर्धारित करना-ऋणप्रस्तता 
#म करने का दूसरा उपाय भविष्य मे दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर 
मे कमी करना है। इसके लिए विभिन्न राज्यों मे रक्षित एवं प्ररक्षित्त ऋण के लिए 
अधिकतम ब्यान दर निर्धारित करने के कानून पारित किए गए हैं । 

3 नए ऋणो को स्वीकृति पर पाबन्दी--इसके अन्तगंत ऋणदाभी सत्थापर 
भ्रधिक राशि मै झनुत्यादक ऋण स्वीकृत करने पर पाब-्दी लगाई गई है, जिससे 
कृषको में फिजूलखर्ची की प्रद्ृक्ति कम हो सके ! 

क्पको की ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए देश के 20 धृत्री आथिक 
कार्यक्रम मे भी इसे प्राथमिकता दी गई है जिसके अमुसार अ्रवेक राज्यों न॑ असस्थागत 
प्रभिकरणो के ऋण के बोक से कृपको को मुक्त कर दिया है तथा कुछ राज्यों ते 
ऋण वसूली पर एक से दो वर्ष के लिए पावन्दी लगाई है। वर्तेमात में अनेक राज्य 
सरकारो ने सस्‍्थागत ऋण के बोक से भी कृपको को राहत दी है । 


लागत 


अध्याय || 0 


क्षि ऋण के स्त्रोत 


कृपि-ऋण प्राप्ति के प्रमुख ख्रोत-सस्थागत एवं गैर सस्यागत या निजी 
अभिकरण होते हैं । इन सस्थाग्ो का विस्तृत वर्गीकरण व विवरण इस अध्याय मे 
दिया जा रहा है । 


] संस्थागत अभिकरण--सस्थागत अभिकरणु मे निम्न सस्थाएँ सम्मिलित 
होती हैं * 
(अ) सरकार 
(ब) सहकारी समितियाँ 
(स) वाणिज्यिक बैक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैक 
(द) निगम--()  हृषि पुनवित्त निगम 
(७) कृषि वित्त निगम 


(77) कृषि ऋण नियम 
(५) ग्रामीण विद्यू तीकरण निगम 


2. गेर सस्थागत या त्िजी श्रभ्रिकरण--इसमे मिम्न सम्मिलित होते हैं-- 
(अर) साहुकार--60). पेशेवर साहुकार 
(0). कृपक साहुकार 
(ब) व्यापारी एव आढतिया 
(स) जमीदार 
(<) सम्बन्धी 
(५) विविध स्रोत 


सारणी 0. कृपक पर्रिवारों पर बकाया ऋण राशि मे संस्थागत एवं 
गैर सस्थागत अभिकर्ो द्वारा प्रदत्त ऋण का अश प्रदर्शित करती है । 
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सारणो 70| 


संस्थागत एव गैर सस्थागत ग्रॉमिकरणो का कृषकों पर 
बकाया ऋण से श्रशदान 





(प्रतिशव) 
वर्ष सस्थागत गेर सस्थागत कुल ऋण 
अ्रभिकरण अभिकरण 
_उछ्ाज्क  का्््गणज्ामगप्पसपत्गाः 423 877 300 
96-62 8 4 8 6 400 
97-.72 3]7 683 400 
4984-82 633 367 00 


स्रोत्र * 0) &॥ ]9/8 शण्व्ा (एन 5णछए८७, ए0 ॥, एथा वा, उ२९३४९ ४2 
मक्षाएँ 6 [0॥8, 80770949, 4957 


/ (0). 6॥ वाता4 एज 600 घत गाश्व्ञशागला। 809९५, 496] 62, 
97-72 270. 98] 82, ९६९५७ इ990 ०६ वग08, 
#07089 ०66 977 & 986- 
सारणी से स्पष्ट है कि सस्थागत अमिकरणो का कृषकों पर बकाया ऋण 
मै प्रतिशत भ्रश् में मिरन्‍्तर वृद्धि हुई है । उदका ऋण मे अ्रशदान 2 3 प्रतिशत से 
जढकर 63 3 प्रतिशत तब पहुँच गया है। गेर सस्थागत अ्रशिकरणो का कृषक परि- 
बारो के ऋण मे अ्रशदान तिरन्तर कम होता जा रहा है । 
सारणी 0 2 विभिन्न ऋणादात्री सस्याओं द्वारा हृपको को वर्ष 95-52 
से 98-82 के काल मे प्राप्त कुल ऋण मे प्रतिशत भश प्रदर्शित करती है । 
सारणी 0 2 
कृषको को प्राप्त ऋण से विभिन्न ऋणदात्री ूथाओ का झ्रश 


कृपको को _ऊैपको को कुल प्राप्त ऋण मे सस्यथा का प्रश_ 











ऋणदात्री सस्था 954- | 96।-| 97]- | 98- 
52 62 72 82 
] | आय | जे 
१ आग सस्थागत अमिकरण 
(0) सरकार 33 26 69 46 
(00 सहकारी समितियाँ 34] | 755 207 हर ह 
(07) वाणिज्यिक बैक 09 96 22 


योग 73 | 787 292 672 


कृषि ऋण के सरोत/304 














] |. ५2० ०| 3 2॥ 8 |_5 
४ 
2 मैर सस्थागत अ्भिकरण 
(0 साहुकार-- 697 [492 369 6 9 
(प्र) कृपक साहुकार 2-9 | 360 24] 86 
(ब) पेशेवर साहकार 448 | 32 3 8 83 
(॥) जमीदार एवं भू स्वामी )35 0७ 86 40 
() व्यापारी एवं आहतिया 55 88 87 34 
(६९) सम्बन्धी, मित्र एवं 60 227 १6 6 ग45 
विविध स्रोत 
योग 927 (| 83 708 38 8 
कुल | १00 | 800.. | 00 00 


जम +अय/४ ४७७७ ..ननमाक»++++-+++++++/>+५+/-काकाककन-++- 33.५ यानवाक ५५७७५» ५५»>3 ५ «००ा# ०००. 
स्रोत. (0 ६६९९६ छापा: (एव, #वा जात 8 77७) (एकता $णर९, 
एण 7, ए४६ 2, फ्रण.039, 957 
(एप). २९5छ४९ छेवजाए.ती 68. 6 फाठा4 एषारे 9७७ बा6 
उगरएरबा।ताला। $07४०५, 977 72, 8007029, 7977 
(0) रेट5शध५ढ छा ्ी 78073 ही 0076 060 ॥॥6 ॥एए€शआआला 
97५6५ ०8-82 807799 986 
सारणी से स्पष्ट है कि उपरोक्त काल ([495॥ 52 से 98-82) में 
कृषको को प्राप्त कुल ऋण मे सस्थागत अभिकरणा से प्राप्त ऋण क प्रतिशत में 
बृद्धि एव गैर सस्थांगत अभिकरणों से प्राप्त ऋण के प्रतिशत मे कमी आई है ।॥ 
वर्ष 95-52 म सस्थागत ग्रभिकरणों के द्ूपको को प्राप्त बुत ऋण का 73 
प्रतिशत ग्रश ही प्राप्त हुआ था जो बढ़कर व्ये 97]-72 मं 29 2 प्रतिशत एव 
वर्ष 98-82 में 6) 2 प्रातशत हो गया । सस्यागत अभिकरणा म दाशिज्यिक बैक 
एवं सहकारी समित्तियों के प्रतिशत अश मे बुद्धि की गति अविक रही है | गेर सस्थायत 
झमिकरणों द्वारा प्रदत्त ऋण के प्रतिशत अश में निरन्तर कमो झाई है। वर्ष 
95-52 में इनका कूल ऋणखा म प्रतिशत अश 927 था, जा बम होकर वर्ष 
98-82 म 38 8 ही रह गया । यह कद साहकारो द्वारा प्रदत्त ऋण की 
प्रतिशतता में निरन्तर कमी के कारण झा पाइ है । साटूकारों द्वारा दिए गए ऋण 
की प्रतिशतता ७9 7 स कम होकर मात्र 6 9 ही रह गई | अत स्पष्ठ है कि कृषि 
क्षेत्र को ऋण सुविधा उपलब्ध करान म वाणिज्यिक बैका ने महत्त्वपूर्ण मूमिका निमाई 
है । सहकारी समितियो की प्रगति भी उल्लेखनीय टै । चत्तम म मे कृषि क्षेत्र का प्राप्त 
ऋण में से लगभग दो तिहाई अ्रशदान सस्थागत अमिकरण प्रदान करते हैं १ 
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सस्थागत अ्रभिकरण 


कृषि ऋण के क्षेत्र मे सस्थागत अमिकरण दीर्घकाल से विद्यमान है। पूर्व 
मे कृषि क्षेत्र मे इतकी महत्ता कम थी, क्योकि कृषि क्षेत्र को यह बहुत ही कम राशि 
में ऋण सुविधा उपलब्ध कराते थे । सरबवार द्वारा किये गए प्रयासों के फलस्वरूप 
यह क्षेत्र मी कृषि क्षेत्र को निरन्तर अधिक राशि में ऋण सुविधा उपलब्ध करा रहा 
है, जिससे इनकी महत्ता में निरन्तर इृद्धि हुई है। प्रूर्वे में कृषकों को जब सस्थागत 
अभिकरण आवश्यक मात्रा मे ऋणए उपलब्ध नही कराते थे, तो कृषक गेर सस्थागत 
झमिकरणो से धधिक ब्याज दर पर ऋश प्राप्त करते थे। सहकारी समितियों के 
विकास एव वाणिज्यिक बैको द्वारा कृषि क्षेत्र मे प्रवेश करने के उपरान्त सस्थागत 
अभिकरणो का कृषि क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण स्थान बन गया है। सस्थांगत प्रमिकरणों 
में सरकार द्वारा दिये जाने वाले कृपि ऋण नगण्य हैं। प्रत. इसमे सहकारी 
सम्ितियाँ एव वाणिज्यिक बैक ही प्रमुख हैं । 

सारग्यी 703 सहकारी समितियों एवं वारिशज्यिक दैंको द्वारा सम्मिलित 
रूप से दिये गये ऋण मे से प्रत्यक का अशदान एवं महत्ता प्रदर्शित करती है । 


सारणी 403 


सहकारी समितियों एव वाणिज्यिक बेंकों का प्रदत्त ऋण में प्रशदान 
(प्रतिशत ) 








974-75 980-8॥  984-85 
श्रल्पकालीन मध्य अल्पकालीन मध्य प्रत्पकालीम मध्य 


सस्या ऋण एव दीघ- ऋण एवं दीधघं- ऋण एव दीर्षे- 
कालीत कालीन कालीन 
ऋण ऋण ऋण 





सहकारी समितियाँ . 8369 6927 68,69 4359 645 29 68 
वासिज्यिक बैक एव 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैक. 763॥ 3073 3737 544] 3585 70.32 





कुल 400 400 400 400 400 00 
९०--....ब_ब६4२०*॥*8*ेनन-नन--ननननिनननन---ननननननननननननननननननननननननन» ५८ ----तन-पपननन-।- लिनाननननननननमननममा. 


ज्रोत : 0 0859, व॥हाएधणाब (4७ रिव्वुफाधशशशड ठि 
2हछ्राए्णाएश 2000ला०--2000 & 0, [विधा उ॒ण्ण/ब्ने 
णी #शाणाफिब] 8९०ए०णा०5, श०] रु, 7४०, 3, गण 
इच्फाल्फाला, 988, एछए 326-355, 
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304/भारतोय दृषि वा अवतन्व 


अल्पफाजीन ऋण के क्षेत्र में सहकारी समितियां प्रमुए ज्लोत थी, जिहौने 
बप॑ 974-/5 मे 83 69 प्रतिशत ऋण उपलब्ध बराया था। वर्ष 7984-85 मे 
इाहोने मात्र ८१ 5 प्रतिशत त्रस्ण वी पूरी बी है। टूसरी तरफ वाशिज्यिक बेंको 
की भूमिका म दृद्धि हुई है। इसा प्रवार मध्य एवं दीघकालीन ऋशा (वि म 
सहवारी समितियों के शरण से कमी एव वाणिज्यिब सब के अश मे ढदि हुई है । 


सारणी 0 4 से स्पष्ट है कि सस्थागत स्राटा से कृषि क्षेत्र वो उपलब्ध ऋण 
की राशि मे निरतर वृद्धि हुई है। इन ख्रालो से वध 950 5 मे झृषि क्षेत्र को 
मात्र 24 23 करोड र्पयो का ऋण उपलब्ध कराया था, जो बढक्र वर्ष 790-9 
मे 0 368 करोड़ रुपया हो गया । सहकारी ऋरा समितियों एवं वास्शिब्यिक बैंको 
वा ब्रथ 30 एवं 70 प्रतिशत है। वारि ज्यव वैक राष्ट्रीयकरण के उपरान्त कृषि 
क्षेत्र का ऋण उपलब्धि मे महत्वपूरा भूग्विा गिमा रहे है । 


कृषि  ण वे प्रमुस सस्पागत अभिकररा निम्न हैं - 
(धर) सरकार 


संस्थागत हमिकरणा मे कृषि ऋण भ्राप्ति का प्रमुख श्लोत सरकार है। 
सश्तार द्वारा कृपता का छाप काय; व ५ से द्य 3 न वाल ऋरा का तकावी ऋण 
(78०५७५॥ )02॥) कहते हैं । तकावी स तात्पय उस दिय ग्ये ऋण से है जो सरकार 
द्वारा ह्ृपकों को फ्मत की बुवाई क' समय दिया जाता है और फ्सल वी कठाई के 
समय वसूल क्या जाता है। इसका राष्ट्रीय कृषि श्रायोग ने उचित बतलात हुए 
लिखा € कि साधारण उत्पादन वाले वप मे क्रूप्को की ऋण की आवश्यकता ब्रागीण 
सांहकारो से पूरी हो जाती है, लकिन यूखा अथवा अय प्राइ्ृतरिक प्रकोपो के समय 
उनके पास उपलब्ध वित्त भ्रावश्यक्ता से कम राशि म होता है । श्रत छृपषकों को 
सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध बरान वी झावश्यवता होती है | सरकार क्पको को 
तकावी ऋण निम्य दो भ्रधितियमा वे प्रतगत प्रदान करती है जो कि अ्रवाल 
ग्रयोग 880 बे मरभावों पर सरकार ने पारित किये थे-- 


(0 भूछि सवार श्रष्नियम 883 (70 वगाएत्श्पाक्या। (02४7 
&०()--दस अधिन्यिम के झ्रतर्त सरकार छ्पवों को भूमि पद 
स्थायी सुधार +-बुआ वा निर्माण मेडबदी भूमि को समतत करने 
सिचाई # तिय नालियाँ बताने भू सरक्षण आदि कार्यों के जिए 
दीघकातीन ऋण स्वीह्ृत करती है। उपयुक्त प्रकार के ऋण स्वीदृत 
करने वा प्रमुस उद्दस्य भूमि की उत्पादन क्षमत्र मे इंड्धि वरना है, 


]. सुरेशचद्र श्रीवास्तव ग्रामीण वित्त व्यवस्था का विकाम योजना वष |7 ब्रक 3 7 मात 
4973 पृष्ठ 2 


कृषि ऋण के स्लोत/305 


जिससे देश मे खाद्यान्न-उत्पादन में वृद्धि हो सके । सरकार कृपकी को 
दीर्घधकालीन ऋरा भूमि की प्रतिभ्रांत के जाघार पर 25 घर्ष को 
अवधि के लिए स्वीकृत करती है । 

(7) कृषक ऋण अधिनियम, 884--कृपक ऋण अधिनियम (7]6 
#ैड्टा।- एॉ(ए08/8 .080 #०, !884) के अन्तर्गत सरकार कृष को 
को बीज, खाद, उर्वरक, कृषि यन्त्र, पशु दय करने के लिए भल्प- 
कालीन ऋण स्वीकृत करती है । अल्पकालीतव ऋण फसल की कटाई 
के उपरान्त तथा मध्यकालीन ऋरु 4 से 5 बर्षों की म्रवधि मे किश्तो 
मे देय हाते हैं। 

तफ़ाबी ऋण कृषक को बीज, खाद, उवरक एय पशुओं को क्रय करने, भूमि 

को समतल करने एव मेड बनाने, भू सरक्षण्॒ कार्ये करने, कुआ खोदने एवं मरम्मत 
करने, पम्पिग सेट ग्रथवा रहट लगाने, सिंचाई की नालियाँ बनाने, बेकार भूमि को 
ठीक करने, कृषि थन्‍््न एवं मझोनों को क्रय करने, उतत कृषि विधियों को झपनाने, 
पौध सरक्षण्॒ कार्य करने, बाग लगाने, पशुझो के लिए चारा खरीदने एवं बाढ़ से 
हुए भवनों के नुक्सान की मरम्मत करने श्रादि कार्यो के लिए स्वीकृत क्यि 
जाते हैं ।? 

तकावी ऋण को भ्रगति--सरकार ने वर्ष 95!-52 मे कृपको को विभिन्न 

स्रोतों से प्राप्त कुल ऋण का 3 3 प्रतिशत, 96-62 में 26 प्रतिशत, 97- 
72 में 69 प्रतिशत घ 98-82 भे 4 8 प्रतिशत ऋण तकावी के रूप मे प्रदान 
किया था। तकावी ऋण राज्य सरकारें अपनी-अपनी वित्तीय स्थिति के भ्रनुसार 
स्वीकृत करती हैं । सारणी 0.5 मे विभिन्न पच्रवर्षीय योजनाओं मे स्वीकृत तकावी 
ऋण की राशि प्रदर्शित करठी है ॥ 





सारणी 05 
विभिन्न पचवर्षोय योजनापों में स्वीकृत तकादीौ ऋण राशि 
पचवर्षीय योजना स्वीकृत तकावी ऋण (करोड २०) 
प्रथम पचवर्षीय योजना 8 5 
द्वितीय पचवर्षीय योजना 40 
तृतीय पचवर्षोय योजना 550 
चतुर्थ पचवर्षीय योजना 625 





स्रोत : ५ ए एऐच5३७, 4870णा/णव] छि्वा।, पन्ना) 80705, शठा 
67, ॥९० 2, उणर, 7976, 9 86 
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306/ग्रारतोय कृषि वा अर्थ॑त्न्त्र 


विभिन्न पचवर्षीय योजनाञओ के काल में तकावी ऋश को स्वीकृत राशि में 
निरन्तर बृद्धि ह॒इ है, लेकिन कुल स्वीकृत ऋण मे तकावी ऋण का प्रतिशत बहुत कम 
है । इसके लिये प्रथम तो सरकार उत्सुक नहीं है, क्योकि सरकार तकादी ऋण 
प्रसामान्य वर्षों म ही अधिक स्वीृृत करतो है । साथ ही इृपकी को ऋण वी 
आवश्यकता को पूरा करन का सरकार का दायित्व भी नहीं है। ह्ृपक मी तकादी 
ऋणशण् टन म॒ विशेष इच्छुक नहीं होत है क्योकि उन्हें समय पर यह ऋण उपलब्ध 
नही हाता है झौर प्रप्त ऋण की राशि स्वीड्ृत उद्देश्य के लिए अपर्याप्त होती है । 
तकावी करण की प्रगति के आँकड़ा के विश्लेषण वे आधार पर अखिल 
मारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति इस परिणाम पर पहुंची थी कि तकावी 
ऋण का इतिह स कमियो का इतिहास है ।8 सरकार के पास पर्याप्त घन ने होना, 
दिवरश म क्रसतानता एवं समथ पर ऋर उपलब्ध न हाना इसकी प्रमुख कमियां 
हैं | समिति ने तकादी ऋण के लिए निम्न सिफारिश की हैं-- 
].. तकावी करा कृषका का सीमित राशि मे देना चाहिए । 
2. तकावी ऋण आपातकालीन स्थिति जुसे--बाढ, सूल्षा या झन्य झ्रापत्ति 
के समय मे हो स्व्रीकृत करना चाहिए! 
3 तकातरी ऋण एवं सहकारी ऋणा प समन्वय हाता चाहिए । 
4. तकावी ऋण एवं सहकारी ऋण पर ब्याज की दर समान होगी 
चाहिए। 
$ देश में विषम आपातकालीन स्थिति के होने पर सहकारी समितियों के 
सदस्यों को ऋण-स्दीकृति से प्रयिकता नही देनी चाहिए ६ 
सरकार ने वर्ष 958 में निर्ंय लिया कि देश में विषम झ्रापातकालीन 
ऋशणो के अतिरिक्त अन्य समी प्रकार के ऋण कृपकों को सहकारी छमितियों ते 
उपलब्ध कराये जाने चाहिए। सहकारी ऋण समिति,960 ने भी सिफारिश की कि 
सरकार के पास उपलब्ध तकावी ऋरा राशि सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई 
जानी चाहिए, जिससे सहकारी ममितियाँ आवश्यक राशि में हृपयों को ऋछ 
उपलब्ध करा सकें | सहकारी ऋण समिति के इस सुमाव को कार्यावित करने ते 
होने वाली कठिनाई का अ्रध्ययन करन के लिए जुलाई, 96] में थी वी पी पढेल्न 
की अध्यक्षता मे नियुक्त तकावी कर्ज एवं सहकारी ऋण समिति [उि००४७ 
पथ] भा ९०-०एद्रार० (:६१॥) ने निम्नलिखित सुमाव दिये हैं-- __ 
]. देश म आपातकालीन स्थिति में कृषकों को राहत प्रदान करन के लिए 
सरकार द्वारा तकावी ऋणा स्वीकृत किया जाना चाहिए । 


३. छहढाब रण एाव्ता उपारढ- हच्एणा 95 52 (6 .6एढाह। सिल्क), 
एन ॥, ए€5६7ए८ 8562 56[8649, 8070039, 9 *59 


ये हैं-- 


कृषि ऋण के स्रोत/307 


सहकारिता मे पिछड़े हुए राज्यो--बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, उडीसा, 
राजस्थान एवं पश्चिम बगाल में सहकारी विकास के लिए चुने गए 
जिलो मे भूमि सुधार, कृषि उत्पादन आदि कार्यो कै लिए तकांवी 
ऋण बन्द कर देना चाहिए । घीरे-घीरे यह योजना दूसरे जिलों में 
लागू की जानी चाहिए, जिससे सहकारिता वा विकास हो सके | / 


सरकार द्वारा कृषकों को भूमि सुधार एवं उत्पादन के लिए दी जाने 
बाली तकाठी ऋण की जिम्मेदारी धीरे घीरे सहकारी समितियों को 
सौंरी जानी चाहिए 

जब सहकारी समितियाँ कृषकों को भूमि सुधार एवं उत्पादन कार्यों के 
लिए दिए जाने वाले ऋण मे प्रमुख सस्थाएँ बन जायें, तब सरकार 
की तकाबी ऋण की राशि को सहकारी समितियों को उपलब्ध करा 
देनी चाहिए । 


तकावी ऋण मे व्याप्त कमियाँ--तकावी ऋण में अनेक कमियों के कारण 
इसकी महत्ता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है । तकावी ऋण मे प्रमुख कमियाँ 


॥। 


ऋण-राशि की अ्रपयप्तिता--सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए 
बहुत कम राशि तकादी के रूप में स्वीकृत करती है। अत तकावीं 
ऋण-राशि प्राप्त उद्देश्य के लिए अपर्याप्त होती है । 

ऋषणा स्वीकृत मे अनावश्यक देरी--कृपकों को तकावी ऋण प्राप्त 
करने के लिए काफी समय वक इन्तजार करना होता है । कमी-कमी 
तो ऋण्य स्वीकृति मे 3 से 6 माह का समय लग जाता है जिसके 
कारण कृषक स्वीकृत ऋश को प्राप्त उद्दं श्य के लिए उपयोग में लगे 
में झसमर्थ होते हैं । 

कृपको द्वारा स्वीकृत ऋणा का प्राप्त उद्देश्यों के ग्रतिरिक्त भ्रन्य कायों 
में उपयोग कर लेना, जिससे उनकी आय में झ्ाकलन के भ्रनुसार इद्धि 
नही होती है । 

तकाबी ऋण को वसूली का प्रतिशत कम होना--तकावी ऋण को 
राशि भनेक कारणों से समय पर वसूल नहीं हो पातो है, जिससे 
बकाया ऋण सशि निरन्तर बढती जाती है तथा सरकार के पास 
भविष्य मे ऋण्य स्वीकृति के लिए उपलब्ध राशि कम हो जाती है । 


अन्य कारण जं॑से--ऋूण स्वीकृति एवं वितरस्य मे विशेष समयान्तर 


होना, ऋण भुगतान का समय उत्पाद के विपणन के समयानुपार 
निर्धारित नही करना झादि भी इसकी प्रमुख कमी है। 


308/भारतीय कृषि का अथ॑त्स्थ 


अखिल भारतोय ग्रामीण ऋण-जाँच समिति, !969 मे ग्रपने प्रतिवेदन में 
भुझाव दिया कि तकावी ऋण कृपको को विशेषकर उन क्षेत्रों मे जहाँ कृषि कार्यों के 
लिए ऋण-उपलब्धि को पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाई है, उपलब्ध कराते रहना 
चाहिए | समिति के अन्य प्रमुख सुफाव निम्नलिखित हैं-- 

* (0) तकावी ऋण उन्ही बार्यों के लिए स्वीकृत करना चाहिए जिनसे कृषि 
उत्पादन मे बृद्धि होती है तथा उन्ही क्षेत्रों मे स्वीकृत करता चाहिए 
जहाँ पर या तो सहकारी ज्षेत्र का विकास नहीं हुमा है प्रषवा वह 
कमजोर स्थिति मे है । हि 

(७) तकावी ऋण कृपको को नकद राशि के रुप मे नहीं दिया जाकर 
उत्पादन साधनों जंसे--बीज, उर्वरक, कृषि यन्त्र, कीटनाशी दवाइयों 
के रूप मे दिया जाना चाहिए । 

(॥7) सहकारी समितियों के सदस्यो एवं बकाया ऋण राशि वाले क्पको 
को तकावी ऋण स्वीकृत नही करना चाहिए । 

(/५) तकाबी करा पर ब्याज की दर, सहकारी समितियों के ऋण पर ब्याज 
की दर की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए क्यौकि तकावी ऋण के लिए 
कृषकों को शेयर पू'जी जमा नहीं करानी होती है । 

() तकावी ऋछश समय पर ऋण भुगतान करने वाले कृपको को ही 
स्वीकृत करना चाहिए | जिन कृषकों पर पिछला ऋण बाकी है उन्हे 
नया तकावी ऋश स्वीकृत नहीं करना चाहिए । 

(श) तकाबी ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि 
तकावी ऋण योजना एक या दो वर्ष के लिए है । अत उन्हे सहकारी 
समितियों के सदस्य बनने को प्रेरित करना चाहिए । 


(ब) सहुकारी समितियाँ 

सस्थागत ऋणा ग्रभिकरणों में दूसरी प्रमुख सस्था सहकारी समितियाँ है। 
वर्ष !904 भे सहकारी समितियाँ कानून पारित होने के पश्चात्‌ कृषि ऋण के क्षेत्र 
में सहकारी समितियो का महत्व बढ़ता जा रहा है| देश मे सहकारी समितियाँ 
स्थापित करने का मुख्य उहं श्य साहुकारो को ऋण व्यवसाय के क्षेत्र से श्रतिस्थापित 
करना रहा है। साहकार कृषकों को अधिक ब्याज दर पर ऋण देते थे झर ध्याज 
के अतिरिक्त अनेक प्रकार की कटौतियाँ भी काटते ये । सहकारी समितियाँ कृपको 
को अल्प, मध्यम एवं दीपकालीन ऋण देती हैं। समय के ग्राधार पर स्वीकृत ऋष के 
प्रनुसार सहकारी समितियों का वर्गीकरण निम्न प्रक्नार से किया जाता है-- 

प्रल्प एवं सध्यक्ातोन ऋण-कृपको को अल्प एवं मध्यकालीन ऋण प्रदाद 
करने वाली सहकारी ऋण समितियो का ढाँचा तीन स्तरीय होता है-- 

(0) ग्राम स्तर पर--प्राथमिक सहकारे कृषि ऋण समितियाँ । 


कृषि ऋण के स्रोत/309 


(७0) जिला स्तर पर--जिला/केखीय सहकारी बैक । 

(77) 'राज्य स्तर पर--राज्य/शिक्षर सहकारी बैक। 

दोघफालोन ऋण - कृपको को दीर्घेकांलोन ऋण भूमि विकास बैंक (पूर्व मे 
8 बेंक) धारा प्रदान किया जाता हैँ | भूमि विकास बैंक दो स्तर पर 

हैं-- ् 

(0) प्राथमिक भूमि विकास बैक । 

(॥) केन्द्रीय भूमि विकास बैक ! 

सहकारी समितियों ने कृपको को 95]-52 मे कुल प्राप्त ऋण का 3 
प्रतिशत प्रश प्रदान किया था, जो [96-62 भे बढकर 5 5 प्रतिशत तथा 
498-82 में 28 6 प्रतिशत हो गया ) बतंमान मे सहकारी ऋण संमितियाँ कृपको 
को कुल प्राप्त ऋण का 35 प्रतिशत अश प्रदान कर रही हैं। इस प्रकार उपयुक्त 40 
वर्षों मे सहकारी समितियों के द्वारा कृधको का उपलब्ध कराए गए ऋश मे ] गुना 
हद्धि हुई हे, लेकिन अमी भी सहकारी समितियाँ निर्धारित उ्दे श्य---साहूकारो को 
कृषि ऋण के क्षेत्र में से पूर्णंखप से प्रतिस्थापित करने म सफ्ल नही हुई है । 

सहकारी ऋण की प्रयति--सहकारी ऋण की प्रगति सारणी 0 6 एवं 
0 7 म प्रदर्शित की गई है । 

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितिया- देश में प्राथमिक कृषि सहकारी 
ऋषण। समितिया की सख्या वर्ष 7950-5व भे 05 लाख एवं 960-6] में 22 
लाख थी, जो बाद मे उनके पुनर्गेठत के फलस्वरूप कम हाकर 985-86 म॑ मात्र 
092 लाख ही रह गई $ इन सभित्तियों की सदस्थ ससख्या 44 लाख से बढकर 
उपयुक्त काल मे 722 लाख ग्र्थात्‌ 6 गुना हो गई ५ सहकारी ऋण झभियास पूरी 
सरह गाँवो मे भ्रवेश कर गया है । वर्ष 985-86 तक 99 प्रतिशत गाव इस 
झमियान में सम्मिलित हो चुके है । समितियो को जमा घनराशि एवं कायशील पूजी 
में भी दर,तगति से इद्धि हुई है। समितियों ने बर्ष 950-5 में मात्र 2290 
करोड रुपये को ऋण राशि स्वीकृत की थी, जो बढकर 798]-82 में 4940 
करोड रुपये तक पहुंच गई। समितियों की बकाया ऋण राशि वर्ष 7985-86 में 
4323 कराड रुपये थी जो इनकी प्रगति मे वाघक है ६ 

क्षेद्रीप सहकारी दंक-देश में केद्रीय सहकारी बैंको की सल्या वर्ष 
95] >2 मे “09 एवं उनकी शाखाएँ 779 थी बँको के पुनर्भठन के कारण 
केन्द्रीय सहकारी बँको को सस्या वष !98--82 मं 338 रह गई, लेकिन उनकी 
शाखाएँ 5598 हो गई | क्वेन्द्रीय सहकारी बैंको ने 957-52 मे 06 करोड 
रुपये को ऋशा-राशि स्वीकृत की थी, जो बढकर ]985-86 मे 7333 कराड रुपये 
हो गई । प्राथमिक कृषि सहका रो ऋण समित्तियो की तरह इन बेंको की बकाया ऋण 


राशि मी बहुत अधिक है | वर्ष 985-86 से इनकी बकाना ऋण राशि 5444 
करोड़ रुपये थी । 


30/भारतोय कृषि का अर्यतत्न 


सारणी 0 6 
भारत में प्राथमिक कृषि सहकारो ऋण समित्तियों कौ अगति 


(राशि करोड रुपयों में) 
3-८ > «न 244-+मन+-- न + 32 ><4 3 > 2८2 नस 
___ सहकारी वर्ष (जुलाई से जु)) __ 
950-5] 960-6॥ 4970-77 498 [83 983-86 





विवरण 








4 प्मितियों की 

संख्या (लाखो मे). [05 272 ]67 095... 0924 
2 समितियों के सदस्य 

सल्या (लाखो मे). 4408 47047 30963 607!  724 77 
3 समितियों में सम्मि- 

लित गाँव (प्रतिशत) 7४4 75 95 97 99 
4 समितियों के गन्तगंत 

ग्रामीण जनसख्या 


का प्रतिशत 9 30 5 47 60 
$ प्रति समिति सदस्य 

सख्या 45 809... 793 638 787 
6 समितियों की जमा 

हिस्सा पूंजी 7.67 5775 205 74 803 832 
7 समितियों की जमा 

राशि 428 4459.. 69 46 37 572 
8 समितियों की कार्य- 

शील पूजी 37 25 27392 53 40 8. 6548 


9 समितियों द्वारा वर्ष मे 

स्वीकृत ऋण राशि 22 90 20275 57788 4940 ७ 
0 समितियों की बकाया 

ऋण राशि 35 ८७ ]5 2762. 4323 





स्रोत : 0) परवान उैहमाएपर।प6 व फ्रधर्श, ॥7मा एतााएा, 09॥6ए0/क्ष९ 
ए ए०07रणा॥05 क्षाएं #क्षा॥आ०5, वशआाफऊाव॥ एण॑ शैलश्ञा०्प्रपर, 
ठम्सब्यप्णब्णा थी 9079, 2४७ 70209, 978, 7फ 226-227« 
(0). रिट९४९ फ्रैशां( 0 (009--रिच्एणा ०7 दिशाते बाएं शि०8689 
04 ए93॥रएणड १0 77079, 982-83 
(ए) हरणभु००३, ४०, 32, १० 3, 6-3] उण$ 988, ए, 4 


कृषि ऋण के ख्तोत/33 


सारणी 70 7 


मारत में सहकारी बैंको को भ्रयति 
(राशि करोड रुपयो मे) 





सहकारी वर्ष (जुलाई से जुन) 





* विवरण 
]95]-52 960-6। 97-72 98]-82 2985-86 





| केन्द्रीय सहकारी चैक 


() सछ्या 509 380 3 338 332 
(2) शाखाएँ 779. 4445 437. 5598... 6 
(3) स्वय की पूंजी 0 38 225 733. 007 
(4) जमा पूजी ३8 प॥] 509 2768 4932 
(5) कार्यशील पूजी 56 300 पक 5327 8663 
(6) स्त्रीकृत ऋण राशि 06 357 ७४ 4059 7333 


(7) बकाया ऋण राशि 36 28 889 3683. उ444 
]] राज्य सहकारी बैक 


() सख्या ]6 2] 26 27 29 
(2) स्वय की पूजी 4 24 703 396 66 
(3) जमा पूजी 2( प2 330 888. 3385 


(4) कार्यशील पूंजी 28. 7२6 2५. 3275 5547 
(5) स्वीकृत ऋण राशि 55 258 748 354 554 
(6) बकाया ऋण राशि. 20 ॥ ४४ 553 2430 3853 


क्लोत . (3) $. 8. (, 9058॥, रण) छ78098 ग॥ [004, सा०३७७ 
एफफ)।हआ्ञाणड स०0०5९, 807039, 979 
(0. 865९7४८ 8390९ 66 [0804-२९907 00 77९00 880 700- 
87655 04 8387/008 ॥7 ॥7048, 982-83 
(ण). शरण, ० 32, _२० 3, 6-3॥ ॥ण9, 988, ए. [4 
राज्य सहकारो बंक-देश मे वर्तमान में 29 राज्य सहकारी बैक हैं जिनकी 
कार्यशील पूजजी 5547 करोड़ रुपये है । इन वैक्तो ने वर्य (985-86 में 554 करोड 
रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की है । वर्ष 985-86 तक राज्य सहकारी बैको की 
बकाया ऋण राशि 3853 करोड रुपये थी। 
पाचदी पचदर्षोय योजना मे सहकारी ऋण समितियों के लिए 300 करोड 
के अल्पकालीन ऋण, 325 करोड के मध्यकालीन ऋण एवं 500 करोड के दीर्ष- 
कालीन ऋण स्वीकृति के लक्ष्य रखे थे, जिनमे से इन्होने क्रमश 64 करोड, 





3]2/भारतीप कृषि का ग्रथ॑तन्त्र 


208 करोड एवं 803 करोड रुपग्रे के लक्ष्य प्राप्त किए ! एहकारी ऋण समितियों 
ने अपने स्वीकृत ऋण मे से 40 प्रत्तिशत ऋण लघु एवं सीमान्त कृपक एवं ग्रामीण 
कारीगरो को उपलब्ध कराया है । 

जून 979 के झन्‍्त मे सहकारी ऋण समित्यों के पास 3064 करोड़ 

(206 राज्य+!654 केन्द्रीय+ 204 प्राथमिक) रुपये कौ कुल जमा पूजीयी 

जबकि इसी समय वाशिज्यिक बैको की कुल जमा पूंजी 30,000 करोड रुपये के 

लगभग थी । सहकारी ऋण समित्तियो की बकाया ऋरा राशि के भ्रघिक होगे से 
इनके कार्य की गति में तीव्रता नहीं श्रा पा रही है। वर्ष 985-86 मे केखीय 
सहकारी बैको को बकाया ऋण राशि कुल दिए गए ऋण की 37 8 प्रतिशत एबं 
प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों की 4096 प्रतिशत थी जो बहुत ज्यादा 
है । वाणिज्यिक बैंको की बकाया ऋण राशि भी बर्ताव में 45 प्रतिशत के 
लगभग है । 
सभी राज्यो मे सहकारी ऋण समितियो की प्रगति की गति समान नहीं है 
एवं उनमें बहुल क्षेत्रीय विषमता है । सहकारी ऋरा की प्रगति के विभिन्न आँकड़ी के 
आ्राधार पर राज्यो की तीन श्रेणियों मे विभक्त किया जा सकता है-- 
(2) सहकारी ऋण के क्षेत्र मे विश्ेष प्रगति करने वाले राज्य--गुजरात, 
महाराष्ट्र एव पजाब ! 
(0) सहकारी ऋण के क्षेत्र मे मध्यम प्रगति वाले राज्य--आन्श्र प्रदेश, 
हरियाणा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु । 
(7॥) सहकारी छऋणा के क्षेत्र मे पिछेड राज्य--भ्रसम, बिहार, उड़ीसा, 
पश्चिम बगाल, राजस्थान तथा जम्मू एवं कश्मीर । 
सहकारी समितियों ने अन्य प्रयास भी बिये हैं जो इनकी प्रगति के सूचक 
हैं। सहकारी समितियों द्वारा उठाए गए विशेष कंदम निम्न हैं-- 

(प्र) सहकारी ऋण के विकास एव उत्पादन के श्राघार पर ऋण स्वीकृत 
करने के लिए फसल ऋण योजना निर्धारित की गई एवं कार्याच्ित 
की गई । 

(ब) लघु कृषकों को सहकारी समितियों के द्वारा ऋण स्वीकृति मे प्राथ* 
मिकता देने के लिए कदम उठाए गए । 

(स) सहकारी समितियों के माध्यम से सदस्यों में बचत करने को भावना 
जाएत करने की कोशिश की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रो से अधिक 
घन एकत्रित हो सके । 

(द) सहकारी आधार पर उद्योगो मे विशेष. चीनी उद्योग के क्षेत्र में 
उल्लेखनीय प्रगति हुई है । 
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ब्रापीण ऋण सर्वेक्षण समिति के अनुसार सहकारी समित्तियाँ निर्धारित 
उहँशयो की प्र(प्ति मे असफल रही हैं, लेकित राष्ट्र के विकास के लिए सहकारिता 
को बढावा देना आवश्वक है। सर्वेक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन में सहकारी 
समितियों की विफलता के निम्न कारण बतलाये हैं-- 

(0) सहकारिता के ढाँचे एव प्रशासन मे कमियों का होना । 

(0) सहकारिता के विकास के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का झमाव 
होना । 

(7) कृषको में शिक्षा का अमाब होता । 

(४४) सहकारी समितियों की साहुकारो से प्रतिस्पर्धा तथा उनसे विरोध । 

(९) सहकारी समितियों के पास सभी कृपकों की ऋण आवश्यकता पूरी 
करने के लिए पर्याप्त घनशशि का न होना । 

(४४) कृषकों एवं कार्यकर्ताओं का सहकारिता में विश्यास न होना । 

(शा) सहकारी समितिणो के कार्यकर्त्ताओं द्वारा ऋण स्वीकृति मे लबु 
क्ृषको की उपेक्षा करना । 

उपयुक्त कारणो के अतिरिक्त निम्न श्रपर्याप्ताएँ मी सहकारी ऋण के क्षेत्र 

में दाधक रही हैं--- 

0) अनेक प्राथमिक सहकारी ऋण समितियाँ वर्तमाव में सबल व सक्षम 
नही हैं और वतंमानव कार्य क्षेत्र को देखते हुए उनके सक्षम होने की 
सम्मावना प्रतीत नही होती है । 

(7) सहकारी समितियाँ कृधको को समय पर ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने 
में भी असफल रही हैं । 

(४0) सहकारी सप्तितियों द्वारा स्वीकृत उत्पादन ऋण, पश्रावश्यवतता से कम 
राशि में होता है । 

(7५) कृपकों पर ऋण की बकाया राशि के निरन्तर बढ़ने से श्रनेक राज्य 
में सहकारी ऋण समितियों के पास ऋण-स्वीकृति के लिए उपलब्ध 
घनराशि बहुत कम रह गई है । 

(५४) सहकारी ऋणा समितियों एवं उत्पादत-साधनों की पूति करते वाली 
सस्थाओ मे समन्वय नही होना भी इनकी प्रगति मे बाधक है | 

अखिल मारतीय ग्रामीण ऋश जाँच-समिति, 969 ने देश मे सहकप्दी 

ऋणशा के विकास के लिए निम्न उपायो को अपनाने के सुझाव दिये थे-- 
] जिन क्षेत्रों में सहकारी विक्रास की गति धोमी रही है, उन क्षेत्रों मे 
सहकारी विकास के लिए विशेष श्रयास किये जाने चाहिए । 

इस विषय पर समय-समय पर अनेक समितियों ने भी इसके पूर्व सुकाव 

दिये थे । कृषि ऋण के स्स्थागत व्यवस्था १र अनौपचारिक दल, 962-63 (776 
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पाणियबी 0707 णा वाापाणाशं ााइशादया णि शैह्ाएपरप्रान 
(7०4४) ने सहकारिता में पिछड़े राज्यो--विश्येषकर राजस्थान, झ्सम, उड़ीसा, 
बिहार एवं पश्चिमी बगाल में सहकारी समितियों वे विकास के लिए विशेष कदम 
उठाए जाने के सुझाव दिये थे । इनमे मरे एक सुकाव राज्यों मे कृषि ऋण निय्रम 
स्थापित करने का था, जिसे कृपकों को फ्सल उत्पादन के लिए ऋण स्वीडृत करने 
के साथ साथ राज्यों भे सहकारिता के विकास के लिए प्रयास भी करना था। 
राष्ट्रीय सहकारी सघ हारा सितम्बर 968 भें आयोजित सेमिनार के परिणामों के 
अनुसार क्षपि-ऋण निगम बनाने से सहकारी ऋण के क्षेत्र मे कोई विशेष लाभ नहीं 
होगा, क्योकि सहकारी समितियों एवं कृषि ऋण-निगमों के काय॑ क्षेत्र में विशेष 
अन्तर नही है । सहकारिता के विकास के लिए सहकारिता के ढांचे मे सुधार करने 
की आवश्यकता है, जिसके लिए सेम्रितार में निम्नलिखित सुभाव प्रस्तुत क्ये गगे-- 
(0) महकारी समितियों द्वारा दिए जाने वाले ऋश मे व्याप्त प्रपर्याध्तता 
के दोष को दुर करने के लिए उनके वित्तीय म्ाधवरों में वृद्धि एवं 

बकाया ऋण की वसूली के प्रयास क्यि जाने चाहिए । 


(४) कमजोर वित्तीय स्थिति एवं प्रवन्ध वाले केन्द्रीय सहकारी बैक जो 
कृपकों के ऋण पूर्ति के दायित्व को पूर्ण रूप से निभा नहीं था रहे है 
उनका पुनर्गंठव करके आवश्यक वित्त सुविधा प्रदान की जानी 
चाहिए । 

(॥0) केन्द्रीय बैक, जो बकाया ऋण राशि के कारण कृपको वी ऋण पूर्ति 
में सफल नहीं हो सके हैं उनको सरकार द्वारा दीधंकाल के लिए 
जमा राशि प्रदान की जानी चाहिए । 

(५) सहकारी समितियों के प्रबन्ध मे सुधार करने के लिए राज्य सरकार 
द्वारा रिजव॑ बैक के परामर्श पे के द्रीय सरकार श्रथवा राज्य सहकारी 
बैक के अधिकारियो की नियुक्ति की जानी चाहिए । 

(४) सहकारी समितियो/वैंको द्वारा प्रदत्त ऋण की वसूली एवं उनकी 
काय प्रणाली मे सुधार करने के प्रयास किए जाने चाहिये । 

2 असरय छोटी छोटी समितियाँ जो ग्राथिक इप्टिकोण से सक्षम नहीं हैं, 
उनके प्रुरर्गठन द्वारा एक बडी सहकारी समिति का निर्माण किया जाता चाहिए। 
एक सक्षम समिति वह है जो प्राप्त आय से कार्यकर्त्ताओं को वेतन मुगताव, मवन 
किराया एवं श्रन्य लागत का भुगतान करके, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक उद्देश्यों के 
लिए सहायता प्रदान करने, रिजवं कोप॑ में एक निश्चित राशि जमा करने के पश्चात्‌ 
सदस्यों को उनकी हिस्सा पू जी पर उचित लाम की रशि प्रदान हे में सक्षम 
होती है। इसके लिए ब्रावश्यक है कि विभिन्न राज्यो में सहकारी समितियों की 
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सवल्ता के लिए व्याप्त आघधारो मे समानता हो ! सर्वेक्षण द्वारा जो समितियाँ 
समर्थ नही हैं उतका पता लगाया जाये तथा उनको सबल व समर्थ बनाने के लिए 
कायक्रम किये जाएँ । 

3 सहकारी समितियों की ऋण नीति एव कार्य प्रणाली से परिवर्तत करना 


सहकारी समितियों की ऋण नीति एव कार्य प्रणाली मे सुधार करने के लिए 

जाँच समिति ने निम्न प्रमुख सुझाव दिए हैं । 

0) कछृपकी को ऋण उनकी ग्रावश्यकता एवं मुगतान-क्षमता के अनुसार 
स्वीकृत करना चाहिए । लघु कृषको को ऋण स्वीकृति मे प्राथमिकता 
दी जानी चाहिए | ऋण राशि के झनुसार ब्याज-दर मे भिन्नता होनी 
चाहिए । 

(7) क़पको को स्वीकृत ऋण का भ्रधिक माग नकद राशि के रुप मे नहीं 
दिया जाकर उत्पादन-साधमों के रूप में दिया जाना चाहिए 4 

(00) कृषकों को ऋएा फसल की बुवाई के पूर्व उपलब्ध कराया जाना 
चाहिए। 

(५) ऋण उपलब्ध कराने की विधि को सरल बनाना चाहिए, जिससे 
ऋण प्राप्ति मे कृपकों को कठिनाई महमूस नही हो । 

(४) भूमि बन्धक में श्राने वाली कठिनाइयी के कारण कृषकों का ग्रल्प- 
कालीन ऋण उनके द्वारा ली गई फसल की प्रतिभूति के आधार पर 
दिया जाना चाहिए | 

4 कृपको पर बढती हुई बकाया ऋण राशि की वसूली के लिए प्रयास 

किए जाने चाहिए। समिति ने बकाया ऋण राशि की वसूली के लिए तिम्नाकित 
सुझागव दिये थे-- 

(0). क्पकों मे शिक्षा द्वारा भावना जागृत करनी चाहिये कि वे प्राप्त ऋण 
का स्वीकृत उदृश्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो मं उपयोग नही करें । 

(7) सहकारी ऋण एवं विपणन मे सामजस्य स्थापित करना चाहिए । 

(00 कृषकों मे समय पर ऋण भुगतान करने की झादत डालनी चाहिए 
तथा समय पर ऋण मुगतान करने वालो को ब्याज एवं अन्य प्रकार 
की छूट देनी चाहिए । 

(९) सहकारी समितियों के कार्यकर्त्ताओ ढारा ऋण वसूली के लिए ग्रथक 
प्रयास क्ये जाने चाहिए । 
मूसि विकास बेक 
सहकारी समितियों के पजीयक अधिकारियों के सम्मेलन, !926, कृषि 
रॉयल कमीशन, 928 एव केद्धीय दें किंग जाँच समिति के सुभावों के अनुसार देश 
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में भूमि विकास बैदो की स्थापना की गई। पहले ये भूमि वन्धक बैंक कहलाते ये । 
इन बैको की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कृषको को भूमि विकास कार्यो जैसे--फार्म 
पर पिचाई के लिए कुओ के निर्माण, फार्म पर नालियाँ एवं पैम्प घर निर्माण, 
पम्पिग सैट लगवाने, ट्रैक्टर, पावर-टिलसं, स्प्रेयर्स, डस्टर्स, कम्बाईनस, भ्रसर आदि 
मशीतों के त्रय के लिए दीघंकालीन ऋण स्वीकृत करना है। भूमि विकास बैक 
कृपको को पुराने कर्जो से मुक्ति भी दिलाते हैं। भूमि विकास बैंक कृपको की भूमि 
को बन्धक रखकर दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत करते है । कुछ राज्यों में भूमि विकास 
बेक कृपको की भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थायी सम्पत्ति जैसे मवन बन्‍्धक रखकर भी 
ऋख स्वीकृत करते हैं। बतंमान मे ये बैक कृषको द्वारा क्ष्य किये गये यन्त्र, जैसे--- 
ट्रैक्टर, भ्रंसर, पावर टिलर ग्रादि को बन्धक रखकर भी ऋण स्वीकृत करते हैं । 

भूमि विकास वैको का ढाँचा सभी राज्यो मे समान नही है। कुछ राज्यों में 
इन बैको का ढाँचा सधीय स्तर का है प्र्थात्‌ राज्य-स्तर पर केन्द्रीय भूमि"विकास 
बैक तथा जिले एवं उसके नीचे के स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैक होते हैं । 

»१% राज्यो मे इनका ढाँचा एकात्मक होता है श्रर्थात्‌ भूमि विकास बेक ।कैद्रीय 

स्तर पर होते है तथा विभिन्न क्षेत्रों मे उतकी शाखाएं होती हैं । 

भूमि विकास बैंको से ऋण प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम क्ृषको को प्रार्थना" 
पत्र मय आवश्यक दस्तावेजों जैसे-भूमि पर स्वामित्व का प्रमाण-पत्र, भूमि का मान" 
चित्र, भूमि का ऋण भार से मुक्ति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है| प्राप्त 
प्रार्थना-पत्रो की जाँच करके भूमि विकास बैक ऋण स्वीकृत करते है। बन्धक की 
भाई सम्पत्ति की 50 प्रतिशत कीमत राशि ऋण के रूप में स्वीकृत को जाती है । 
ऋण स्वीकृति की ग्रधिकतम अ्रवधि 20 वर्ष होती है ! भूमि विकास बैंक स्वीकृत 
ऋण पर कृपको से, ऋणा-पत्रो पर दी गई ब्याज की दर से एक प्रतिशत श्रधिक 
वसूल करते हैं । 

भारत में भूमि विकास बैकों की प्रगति सारणी 0 8 में प्रदर्शित है । 

सारणी 0 8 
भारत में मूमि विकास बंकों की प्रगति 





(करोड रुपयों मे ) 
सल्कारी वर्ष (जुलाई से जून) _ 
विवरण ठठा- उठछ्व-ा568- व575- 98- 4985> 
52 62 69 76 82 86 
] प्राथमिक भूमि 
विकास बैक | 
] बैंकों की सस्या 289 536 740 890... ४ 80 
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भूमि विकार देंक वर्ष 896!-62 तक पिछडो अदस्था से थे। उसके बाद उनकी 
प्रगति विशेष रूप से उल्लेखनीय रहो है । देश में प्राथमिक भूमि विकास देंकों की संख्या 


बर्ष 95-52 में 289 थी, वह बढकर 985-86 में 800 हो गई । 


बतंमान 


में भूमि विकास बैंक 200 शाखाओ के माध्यम से (जो खण्ड/तहसील एवं तालुका 


से 


38/गारतीय कृषि का अर्थ॑तस्त्र 


स्तर पर है) हृपको को दीघ॑कालीन ऋष-सुविधा उपलब्ध बरा रहे हैं। श्रव तक 
भूमि विवास बैंको द्वारा हृपको को 3000 करोड रपये के ऋण स्वीह्ृत क्यि जा 
चुके हैं। स्वीकृत ऋण में से 70 प्रतिशत लघु सिचाई वायंज््मों के लिए एवं शेष 
30 प्रतिशत अन्य कार्य जैसे--भूमि समतल करने, बाड़ लगाने एवं भूमि को बन्धतों 
से मुक्त कराने के लिए स्वीवृत किये गये है । 

रिजवं बैक प्रॉफ इण्डिया द्वारा मार्च, 973 भें श्री के माधवदास की 
प्रध्यक्षता मे नियुक्त समिति का सुमाव था कि प्रत्येक राज्य में भूमि विकास वैकी 
का विकास क्या जाना चाहिए। इसके लिये प्राथमिक सहकारी समित्तिग्रो के 
माध्यम से वचत का इनमें सचलन करने का सुझाव मौ दिया था | समितियों ने यह 
भी सुसाव दिया कि भूमि वन्धक रखने के स्थान पर उद्देश्य की सफलता के झाधार 
पर ऋण स्वीघ्वत्त किया जामा चाहिये । 


राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक, देश में कार्यरत भूमि विकास बैंको 
के कार्य में सुधार थाने के लिये निरन्तर प्रत्यवंशील हे जिससे ये बेक विकास कार्यों 
हेतु ऋण प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका दक्षतावुवंक निभा सकें । अत राष्ट्रीय 
कृषि एबं ग्रामीण विकास बैक ने इनके कार्यरत ढाँचे मे वित्तीय एवं कानूनत 
परेशानियों को दूर करने की आवश्यकता महसूस की तथा इनके श्रध्ययन हेतु एक 
उच्चस्तरीय कार्यदेश का सठन 2 जनवरी, !985 वा किया है। इस कार्यकारी दल 
के प्रमुख कार्य निम्न हैं।-- 

(0) इस बात का पता लगाना है कि क्‍या भूमि विकास बैक श्रपने निहित 
कार्यो को सक्षमतापूर्वक पूरा कर रहे हैं अथवा उनकी कार्य-विधि में 
क्या परिवर्तत करने की कोई आवश्यकता है ? 

(7) उनके वर्तमान संगठन, ढाँचे, वित्तीय साधनों एव कानूनन पहलचुमो का 
ग्रष्ययन करते हुए, उनके अ्रधिक सक्षमतापूर्वंक कार्य करने हेतु 
सुभाव देना ! 


(70). थ्रूमि विक्षास बैंको को ऋण वसूल करने, ऋण कौ देखमाल, वित्तीय 
साधन जुटाने एवं ऋण योजनाओं की जाँच हेतु प्रावश्यक कतूनसे 
सुभाव देना, जिससे वे निधारित कार्यों के लिए अधिक ऋण सुविधा 
उपलब्ध करा सके । 

(४) राज्य के भ्रूमि विकास बैको एवं प्रन्य सहकारी ऋण सस्यानों के 
कार्य में समस्वय स्थापित करन हेतु सुझाव देना । 


4. नेशतल बैंक न्यूज रिव्यू, राष्ट्रीय हि एवं ग्रायीए विकास बैंक, दण्ड !, सब्या 2, प्रश्न त, 
985, दृष्ठ !9 


ह कृषि-कऋण के स्रौत/3 9 


(५) राज्य स्तरीय भूमि विकास बैंक एवं प्राथम्रिक स्तर के भूमि विकास 
बैंको की वर्तमान ब्याज दर, सीमान्त राशि की जाँच करना एवं 
उसमे उनके कार्य को देखते हुये परिवर्तत करने के सुझाव देंना । 

(स) वाणिज्यिक देक : 

कृषको को ऋण सुविधा उपलब्ध कट्राते वाले सस्थायत भ्रमिकरणो में तृतीय 
सस्था वाशिज्यिक बैक हैं। बैंको ने कृषि व्यवस्ताय के लिये ऋणा प्रदान करने मे 
निरन्तर उपेक्षा बरती है । कृपको को विभिन्न ख्रोतो से प्राप्त कुल ऋण भे से वर्ष 
954-52 में 0 9 प्रतिशत श्रशं वारिज्यिक बैको से प्राप्त हुआ था । यह अश वर्ष 
96-62 मे कम होकर मात्र 06 प्रतिशत रह गया। वर्ष 97-72 मे 
वाशिण्यिक वेको ने कृपको को प्राप्त कुल ऋण भे से 22 प्रतिशत श्रश प्रदान किया 
है। तत्पश्चातू वाशिज्यिक बे को की प्रगति सराहनीय रही है ! 

वाणिज्यिक बैको द्वारा प्रदत्त बुल ऋण का 2 5 प्रतिशत से कम भ्रण कृषि 

क्षेत्र को बक राष्ट्रीयकररा के पूर्व प्राप्त हुआ है, जबकि उद्योग एवं व्यापार को 
उपयुक्त काल में 84 से 90 प्रतिशत अश प्राप्त हुआ है ।? कृषि क्षेत्र मे वाणिज्यिक 
बैको द्वारा प्रदत्त ऋए का अधिकाश भाग चाय, काफी, रबर के बागान घाले कृषको 
को प्राप्त हुआ है । वाशिज्यिक बैको द्वारा कृषि क्षेत्र मे ऋण स्वीकृति के लिए तत्धर 
नही होने के प्रमुख कारणो मे कृषि व्यवसाय का मौसम पर निर्मर होना, देश में 
ग्रसर्य लघु कृपको का होना, कृपको ठारा ऋण प्राप्ति के लिये उचित श्रतिभूति 
नही दे पाना, क्षेत्र मे ऋण सुविधा उपलब्ध कराते बाली सस्थाओं में सहयोग की 
भावना नहीं होना, बेको के कार्यकर्त्ताओ की कृषि व्यवसाय के भ्रति अज्ञानता एवं 
बैको के प्रबन्धक ध्यवसाय एक उद्योगो से सम्बन्धित होने के कारण व्यवसायियों को 
भ्रायभिकता देना है । 

वाशिज्यक बैंको द्वारा कृपि क्षेत्र की ऋण स्वीकृति मे उपेक्षा बरती जाने 

एव देश में कृषि ध्यवस्ताय की बढती हुई महत्ता के कारण सरकार ने वर्ष 968 में 
चैक सामाजिक नियन्त्रण कानून पारित किया। बैक सामाजिक नियन्‍त्रण कानून 
निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति मे सफल नहीं हो सका । झ्त सरकार ने 9 जुलाई, 
969 को देश के चौदह वडे बैंको के राष्ट्रीयकरण के लिये ग्रध्यादेश जारी किया | 
इस अध्यादेश का प्रमुख उद्देश्य कृषि, लघु उद्योगो एवं भ्रन्य प्राथमिकता दाले क्षेत्रो 
को वाणिज्यिक बैंको से अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराना था, जिससे ये कैत्र भी 
अन्य क्षेत्रो के समान विकसित हो सकें । इसके अ्रतिरिक्त अग्रलिखित कारणों से भी 
व्मान में वार्शिम्यिक वैको का कृषि-्यवसाय के क्षेत्र मे मवेश आवश्यक हो 
गया था-- 


5. टबगहपदा धधचाएव ३ ए०गागधलनं ऐववॉंड 2०वें एशपी 7097% पबशेधाय 
६६०॥०णा७, ४० 53, 9३८चए था 43, 968, 9 4989 


320/मारतीय कृषि का अथ॑तन्ध 


के होते हैं-- 


पे 


4, 


कृषि क्षेत्र मे ऋण प्रदान करने वाले सस्थागत अभिकरणो में सहकारी 
समितियों के पास घन को अपर्याप्तता के कारण वे कृषकों की ऋण 
की ग्रावश्यकता को पूरी कर पाने में सक्षम मही हैं। सरकार तकावी 
ऋणा पर प्राय' पावन्दी लगा देती है ! अतः सस्थागत भ्रभिकरणों मे 
कृपको की ऋण अभवश्यकता की पूर्ति के लिये वाणिज्यिक बैक ही शेप 
रहते हैं। इनके पास पर्याप्त राशि में धन होने के कारण, ये कृपको 
की ऋण की आवश्यकता को पूरा करने मे सक्षम हैं । 

कृषि मे हरित-क्रान्ति के कारण कृषकों की उन्नत बीज, उ्ेरक, उन्नत 
श्रौजार, सिंचाई के लिये पम्पिग सेठ, कीटनाशी दवाइयाँ आदि के 
क्रय के लिये घन की आ्रावश्यकता पहले की श्रपेक्षा कई गुना बढ गई 
है। ऋण की बढती हुई श्रावश्यकता को सहकारी समितियों द्वारा 
पूरा कर पाना सम्मव नही है । अतः हरित-कान्ति की सफलता के 
लिये ऋण को पूर्ति हेतु कृषि के क्षेत्र मे वारिज्यिक बैकों का प्रवेश 
श्रावश्यक हो गया है । 

सहकारी समितियों ने बडे कृषकों को ही ऋण-सुविधा अधिक उपलब्ध 
कराई है। लघु कृषक बहुत ही कम राशि में सहकारी समितियों से 
ऋण -सुविधा प्राप्त कर पाये हैं। अतः देश के भ्रधिकाश लघु कृपको 
को पर्याप्त राशि मे समय पर ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 
भी वारिणज्यिक बैंको का कृषि क्षेत्र में प्रवेश करना श्रावश्यक है । 
कृषि ब्यवसाय के कुछ उद्योग्रो में जेसे--पशु-पालन, दूघ उद्योग, चाय, 
काफी, सरुवर, काजू, नारियल, अ्गूर आदि के बाग लगाने के लिये 
पूँजी की अधिक ग्रावश्यकता होती है भौर साथ ही इन उद्योगों में 
निवेश की गई पूंजी से आय बहुत वर्षों के पश्चात्‌ प्राप्त होना शुरू 
होती है। श्रत ऐसे उद्योगों को पर्याप्त ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने 
के लिये वाणिज्यिक बैक एक मात्र स्रोत माने गये हैं । 


याणिज्यिक बे को हारा कृषि क्षेत्र को प्रदान किये जाने वाले ऋण दो प्रकार 


(अ) प्रत्यक्ष ऋण-सुविधा--इसके अन्तगंत वारिज्यिक बैक कृषकों को कृषि 


कार्यों के लिये अल्पकालीन तथा कृषि मे पूंजी निवेश कार्मों के लिये 
मध्य एवं दीघकालीन ऋणा स्वीकृत करते हैं । 


(ब) अप्रत्यक्ष ऋण-सुविधा--इसके अन्तर्गत वाणिज्यिक बैक कृषकों को 


सीधे रूप मे ऋण स्वीक्गषत नही करते हैं, बल्कि वे कृषि उद्योग मिगम, 
राज्य विद्यूत्‌ मण्डल, कृषि यन्त्र सेवा-केस्ध श्रादि को ऋण उपलब्ध 
कराते है, जो कृपको को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं । 


कृषि-ऋण के स्रोत/32] 


वाणिज्यिक बंकों के द्वारा कृषि क्षेत्र को अधिक ऋषण-सुविधा उपलब्ध कराये 
जाने के लिए किये गये प्रयास : 

भारत सरकार एवं मारतीय रिजर्द बँक द्वारा वाशिज्यिक बैंको द्वारा कृषि 
क्षेत्र को अधिकाविक ऋण-सुविधा उपलब्ध कर।ने के लिये अनेक उपाय अपनाये गये 
हैं जिनमे से प्रमुख निम्न हैं-- 
॥ देकों पर सामाजिक नियन्त्रण (5008 0०ाए० 0₹छ ऐेड्य:5) : 

मारत की निधोजित प्रथंव्यवस्था में समाजवादी समाज की रचना (8002- 
दिडाठट 230ट7॥ ०/ $0टाटा5) के लक्ष्य की ब्राप्ति के लिए समाज भआायारभूत एवं 
सेवा उद्योगो का सचालन एवं नियन्त्रण सरकार के हांथ मे होना आवश्यक है । बैक 
भी जनोपयोगी उद्योगों की श्रेणी में भाते हैं। अत इस तथ्य को दृष्टिकोण में रखते 
हुए दिसम्बर, 968 में बैको पर सामाजिक नियन्त्रण स्थापित करने का विधेयक 
ससद द्वारा पारित किया गया । वँकों पर सामाजिक नियन्त्रण से अ्भिप्राय सरकार 
द्वारा बैंको पर प्रत्िरिक्त प्रतिबन्ध लगाने से है जिम्नश्ने बैंक अधिक से अधिक 
सामाजिक हित भे कार्य करे । इसके अन्तगंत बैको की नीति को सरकार की नीति 
के अनुकूल किया जाता है, जिससे रिजवं बैक अपने नियन्‍्जण के अधिकारों का 
अधिक उपयोग कर सके । 

सामाजिक नियन्त्रण का उद्देश्य वेको द्वारा ऋण प्रदान करने की नीति में 
परिवतत करना है । यवैको पर सामाजिक नियन्त्रण द्वारा उन क्षेत्रों को अधिक ऋण- 
सेवा उपलब्ध कराता है जिनकी अ्रव तक उपेक्षा की गई थी जँसे--कृषि, लघु-उद्योग, 
कुटीर-उद्योग आदि । इस नीति का उद्दं श्य देश के सभी उद्योगो को समान रूप से 
विकसित करना था । वर्तमान में कपि उद्योग को ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने में 
घाणिज्यिक वैको ने कोई प्रयास नहीं किया है । कृषि देश का प्रमुख उद्योग है, 
जिसका विकास करना आवश्यक है । 
बेको पर सामाजिक नियन्त्रण से लाम * 

2.. देश के सभी उद्योगो को सम्रात रूप से ऋष्य-सुविधा उपलब्ध कराता, 

जिससे देश का सन्तुलित विकास हो सके । 

2. देश की मौद्रिक नीति पर नियन्त्रण करना । 
झुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण करना । 

4 सदृवाजी के कार्यो के लिए बैंको द्वारा दिए जाने वाले ऋरु पर 
पावन्दी लगाना । आवश्यक वस्तुझ्री की कमी होने पर उनकी प्रति- 
भूति पर ऋरा स्वीकृत नहीं करना | 

2, बेंक राष्ट्रोयकरण (प्तठखबाटउत0त ० क्यो) : 

सरकार द्वाद्म बैकों पर साम्राजिक नियन्त्रण करने के उपरान्त भी वारिधज्यिक 

वैको ने कृषि, लधु एवं कुदीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण स्वीकृति में 
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प्राथमिकता नही दी । इसका प्रमुस कारण वारिज्यिक वैको का परम्परागत उद्योग- 
पतियों एवं व्यापारियों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध का होना है । बैंको कय सामाजिक 
नियन्त्रण विधेयक झपने निर्धारित उद्द श्यो की प्राप्ति मे सफल नही हुआ। श्रतः 
सरकार ने कृषि, लघु एवं कुटोर उद्योगो की ऋण की बढती हुई झावश्यकदाओं वी 
पूर्ति करते के लिए बैंको के राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया । बैक राष्ट्रीयक रण देश 
को समाजवाद की ओर झग्रसर करने का एक कदम माना गया है । 

बैंको के राष्ट्रीयकरण से तात्पय बैको पर किसी व्यक्ति विश्येष का नियन्बण 
ने रखकर सरकार के सीधे तियन्वण में रखने तथा बैको का कार्य-सचालन सरकार 
की नीति के भनुत्तार करने से है। बैक राष्ट्रोयकरख के प्रस्तर्गत दै किंग कम्पनियों के 
सचालको को उनके हिस्से पूजी के मूल्य मुगतान करके सरकार बंको पर पूर्ण 
स्वामित्व भ्राप्त करती है । बैंको के राष्ट्रीकरण की नीति का मुस्य उद्देश्य निम्न 
वर्ग के व्यक्तियों (लघु कृपक, सीमान्त कृपक, मजदूर, कारीगर) की सहायता करना है 
जिससे ग्रामीण प्रथे व्यवस्था मे सुधार हो सके एवं कुटीर उद्योगों का विकास हो 
सके । इससे झ्राधिक प्रगति एवं सामाजिक न्याय प्राप्त हो सकेगा । 


देश के चौदह बड़े वाशि/ज्यक वैको के राष्ट्रीकररण करने की भोपणा !9 
जुलाई, 969 को राष्ट्रपति के प्रध्यादेश हारा की गई | इस अध्यादेश ने 9 अगस्त, 
969 को कानून का रूप धारण किया । इस अध्यादेश द्वारा देश के उन चौदह बडे 
ब्ैको का राष्ट्रीयकरण क्या गया, जिनकी 3 दिसम्बर, 968 क्षो जमा राशि 50 
करोड़ रुपयो से अधिक थी। इन राष्ट्रीयक्रत वाणिज्यिक बैको के पास समूचे बैकिय 
क्षेत्र की 58 प्रतिशत जमा-राश्ि थौ । स्टट बेक एवं उसके सहायक बैंकों की जमा- 
राशि को सम्मिलित करते हुए मारतीय बैक व्यवस्था की 85 प्रतिशत जमा-राशि पर 
राष्ट्रीयकरण से सरकार का सीधा नियन्त्रर हो गया । सरकार ने 5 प्रयु क्त अध्यादेश 
में विदेशी वैक्रों को सम्मिलित नही किया क्योंकि विदेशों से व्यापार करने के 
लिए दूसरे देशों मे भारतीय बैंको की शाखाड्रो का पर्याप्त रूप से विस्तार 
नही था । 


सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैक राष्ट्रीकरण झ्रधिनियम, 969 को 0 
फरवरी, 970 को भ्रवंध घोषित कर दिये जाने के कारण, राष्ट्रपति ने 4 फरवरी, 
970 को देश के चौदहं बड़े बैंको का राष्ट्रीयकरण 9 जुलाई, 969 से पुनः 
घोषित करने का ग्ध्यादेश जारी किया । राष्ट्रीयकरण किये गए चौदह वाणिण्यिक 
वैक--सै ट्रल बैक ग्रॉफ इण्डिया, वेक ऑफ इण्डिया, पजाब नेशनल बैंक, बैक प्रॉफ 
बड़ौदा, यूनाइटेड कॉमशियल बैंक, कमारा बेक, युनाइटेड बैक झॉफ इण्डिया, देना 
बैक, यूनियन बैक झ्रॉफ इण्डिया, इलाहाबाद दैंक, सिडीकेट बेक, इण्डियन ग्ोवरसीज 
बैक, इण्डियत बैंक, एवं बैक ग्लॉफ मह्दाराष्ट्र हैं। इनमे 3 दिसम्बर, 968 को 
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सर्वाधिक जमान्राशि सैद्रल बैक ऑफ इण्डिया की 433 करोड रपये व सबसे कम 
जमा-राशि बैक श्रॉफ महाराष्ट्र की 73 करोड रुपये थी ! सर्वाधिक बैक शाखाओ मे 
पजाब नेशनल बैक अग्मणी था। स्थापन वर्ष की इष्टि से सबसे पुराना राष्ट्रीयकृत 
बैक इलाहाबाद बैक है जिसकी स्थापना 865 मे हुई थी । 


सरकार ने 5 प्रप्रैल। 980 को 6 और वाणिज्यिक वैको का राष्ट्रीय- 
करण कर दिया । हाल मे राष्ट्रीयकरणा किये गये 6 बैक--विजया बैक, प्रान्ध्रा बैक, 
ओरियन्टल कामशियल वैक, पजाब एवं सिन्ध बैक, कोरपोरेशन वैक एव न्यू बैक 
आफ इण्डिया हैं। इस प्रकार अब राष्ट्रीयकरण किये गए बैको की सख्या स्टेट बैक 
ग्रॉफ इण्डिया एव उसके सहायक बैंको के अतिरिक्त 20 हो गई है। सभी राष्ट्रीय- 
कृत बैक, स्टेट बैक ऑफ़ इण्डिया एवं उसके सहायक वेक् सम्मिलित रूप से श्रनु- 
सूचित वाणिज्यिक बैंको का 82 6 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र मे श्रा गया है । इसी 
प्रकार वर्ष 978 के ग्रन्त तक 9 प्रतिशत जम्मा एवं स्वीकृत राशि सावंजनिक क्षेत्र 
के भ्नन्‍्तगंत आ गई थी । 
राष्ट्रीयकृत बेको को प्रगति * 

राष्ट्रीयकरण के उपरान्त ग्रामीरा क्षेत्रों में बैकों की शाखाओ मे विस्तार 
जमा राशि मे दृद्धि, कृषि एव प्राथमिक क्षेत्रो को अधिक राशि मे ऋण उपलब्ध 
कराने से बेको को गत्ति में तीव्रता आई है। बेको को प्रगति का संक्षिप्त विवरण 
निम्न है-- 


(श्र) बंक शाप्ताओं का विस्तार--सारणी 709 वारिज्यिक वैकोकी 
शाखाझो का विस्तार शहरीकरण के आदवाःर पर प्रदर्शित करती है-- 


। अधंतन्त्र - 
तन 


का 
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दको के राष्ट्रीयकररा के पुंवे देश मे जून, 969 में मात्र 8,262 बैक 
शाखाएँ थो, जा वढकर मार्च 992 मे 60,692 हो गई । राष्ट्रीयकरण के उपरान्त 
वाणिज्यिक वैको की शाल्ाप्रो मे तौम् गति से विस्तार हुग्ना है। यह विस्तार ग्रामीण 
क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व कुल बैक शालाओ मे ग्रामीण क्षेत्र 
का शाखाओं का प्रतिशत मात्र 22 2 था जो बडकर मार्च 992 मे 58 0 प्रतिशत 
हो गया । ग्रद-शहरी, शहरी एवं राजधानी क्षेत्रों मे बैक शाखाओं की सख्या में तो 
विस्तार हुमा है लेकिव उतका बुल दैंक शाखाओं की ध्रतिशतता मे निरन्तर कमी 
हुई है । राष्ट्रोयकरण के उपरात्त जून, 969 से मां, 992 क्के मध्य मे खोली गई 
52430 शाखाओं में से 33,385 बैक शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्र मे खोली गई हैं, जो 
कुल खोली गई शाखाम्रो फा 63 68 प्रतिशत है । पिछल 23 वर्षों मे 2280 बैक 
शाजाएँ भ्रति बर्ष कौ दर से बढ़ोत्तरी हुई है, जो स्वय में एक कीतिमान है । 


देक शाखाओं का विस्तार उन राज्यो मे अधिक हुआ है जो दे किंग इष्टि से 
पिछड़े हुए थे जैमे-असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर मध्य प्रदश उडीसा राज्य । 

जनसख्या की इष्टि से राष्ट्रीयकररा के पूर्व जून, 969 में श्रौसतन 64 
हजार जनसल्या के लिए एक बंक शाखा थी । शाखाओ के विस्तार के कारण मार, 
992 मे 40 हजार जतसख्या पर ही एक बैक शाखा हो गई है । बैको की शाला 
के विस्तार की गति विभिन्न राज्यों मे समान नही है । झत विभिन्न राज्यो मे प्रति 
बैक शाखा जनसब्या मे बहुत विभिन्नता है। मार्चे 988 में मनीपुर मे 22 हजार 
जनस्या पर एक बेक शाखा वे बिहार एवं सिक्किम राज्यों मे 46 हजार जनसख्या 
पर एक ब्रेक शास्ता थी, जबकि हिमाचल प्रदेश पजाब, जम्मू एवं कश्मीर, केरल एब 
कर्नाटक राज्यों मे 6 से 9 हजार जनसख्या पर ही एक बैक शाखा थी । अन्य राज्यो 
मे प्रति बैक शारदा जनसल्या 70 से 2 हजार है । 


(ब) देकों के जमा एवं ऋण राशि से विस्तार--बेक राष्ट्रीयकरण के पूर्व 
जून, 969 मे बैंको की कुल जमा राशि 4,646 करोड रुपये एवं स्वीकृत ऋण 
राशि 3,599 करोड रुपये थी । ऋण जमा राशिहुका अनुपात जून, 7969 में 77 5 
अनिशत या । राष्ट्रीयकरण् के उपरान्त वैको की जमा-राश एवं ऋण्ण राशि में 
बहुत विस्तार हुमा है। दो दशेक के उपरान्त मार्च, 989 मे कुल जमा-राशि 
बढकर ]46 890 करोड रुपये तथा कुल स्वीकृत ऋण राशि 96,808 करोड रुपये 
हो गई । इस प्रकार 20 दर्षों मे जमा राशि में 32 गुता एवं स्वीकृत ऋण राशि मे 
27 गुना दृद्धि हुई है जिससे स्वीकृत ऋण एवं जमा राशि का अनुपात 664 
हो गया 


शहरीकरण के झनुसार जमा-राशि एवं स्वीकृत ऋण राशि में सर्वाधिक 
इृद्धि प्रामीण क्षेत्र मे प्रन्य क्षेत्रो की भपेक्षा अधिक हुई है । प्रति बैक छाखा जमा- 
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शशि एवं स्वीकृत ऋण राशि भे भी तीव्र गति से वृद्धि हुईं है। प्रति बैक गासा 
जमा-राशि जून, 7969 में 56 लाख रुपये थी, जो वढकर मा, 989 में 258 
लाख रुपये हो गई । इसी प्रकार प्रति बैक शाखा स्वीकृत ऋण राशि उपरोक्त काब 
में 44 लाख रुपये से !69 लाख रुपये हो गई । 


सारणी 40 0 मे विभिन्न समय काल में बैको की जगा एवं ऋण राशि में 
विस्तार को प्रदर्शित किया गया है -- 





सारणी 0 40 
बेको को जमा एव ऋण राशि में विस्तार 
422०2 ++-+- मन - जब +«+++ जन पक नननन-के मन कक >> मन अम 
चि जून न जून माच 
वबरण | 969 | 979 | 985 | 989 
बैको की कुल जमा राशि 
(करोड़ रुपये) 4,646 | 28,67] | 77,075 ॥46,890 


बैंको द्वारा स्वीकृत कुल 
ऋण' राशि (करोड रुपये) 3,599 | 9,76 | 50,92] | 96,008 


ऋण-जमा राशि का 
अनुपात 775 667 66व 654 


प्रति देक शाखा जमा 
राशि(लाख रुपये) 56 95 50 258 


प्रति बेक शाखा स्वीकृत 
ऋण (लाख रुपये) 44 63 99 69 








न न-मन.----ननन--नकनन>-न+-3-+-------मननमन «नानक “न--+++-+ नमन» ममकक 
स्रोत. 7809 ऐ0णरग्रगा० ए०्शल्छ, ० 38 (2), $०काथ्ए/थ, 992 
राष्ट्रीयररण के समय प्रामीण क्षेत्रों को कुल स्वीकृत ऋण का मात्र 49 
प्रतिशत श्रश ही ऋण के रूप में उपलब्ध हुआ था | यह अशदान बढ़कर दिसम्बर, 
987 में 5 3 प्रतिशत हो गया। अत स्पष्ट है कि राष्ट्रीयकरस के उपरार्त 
वाशिज्यिक बैंको ने ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। 
लेकिन ग्रामीरा विकास कार्यत््मो को सुचा रूप से कार्यान्वित करने के लिए इसमे 
और बढोत्तरी होना ग्रावश्यक है । 

(स) ऋण प्राप्तकर्त्ता एव धन जवाकर्त्ताओ को सख्या मे विस्तार--राप्द्रीय 
करणशा के उपरान्त वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओ, जमा एवं ऋण राशि में विस्तार 
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के साथ साथ ऋण प्राप्त करने वाले व घन जमाकर्त्ताग्ना की सरया में भी विस्तार 
हुआ है । राष्ट्रीयकरण के पूर्व जुत, 969 में वाणिज्यिक वैको से ऋणा प्राप्तकर्त्ता- 
भ्रो की सख्या मात्र एक मिलियन एवं घन जमाकर्त्ताव्रों वी सरया 0 मिलियन थी। 
पिछले 20 वर्षों मे इनकी सख्या मे 0 से 5 गुना वृद्धि हुई है । 

(द) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रदत्त ऋए सुविधा--प्रमुख़ क्षेत्री के विकास 
हैतु सरकार द्वारा प्रायमिकत' वाले क्षेत्र घोषित किए और सार्वजनिक क्षेत्रो हवारा 
इन्हें ग्रधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर इनके लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य 
निर्ारित किया । वारिज्यिक बैको ने राष्ट्रीयकररा के उपरान्त भ्पनी स्वीकृत 
ऋगणा-नीति मे आवश्यक परिवर्तन करके, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भ्रधिक ऋण 
सुविधा उपलब्ध कराई है । यह्‌ प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण स्वीकृति के क्षेत्र में 
वाशिज्यिक बेको द्वारा अब तक उपेक्षित थे । बैक राष्ट्रीयकरण करने का सरकार 
का एक भ्रमुख उहं श्य देश के सुनियोजित विकास के लिए निघारित प्रायमिकता वाले 
क्षेत्रो तथा लघु एव सीमान्त कृषकों को अ्रधिकाधिक करा सुविधा उपलब्ध 
कराना था । 

सारणी 0 ! कृषि एवं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रो को बैंको हारा 
स्वीकृब ऋण राषधि प्रदर्शित करती है । 

सारणी 0॥7 


सांवंजनिक क्षेत्र के बेको द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को स्वीकृत ऋण 








प्राथमिकता वाल क्षेत्रो | कुल ऋण राशि मे प्रायमिकता 
वर्ष को प्रदत्त ऋए राशि. | बाते क्षेत्रो को श्रदत्त ऋए राशि 
__._.. (करोड रुपये। | का प्रतिशत 
जून, 969 5,04 740 
जून, 979 5,906 30 9 
जून, 985 9,829 39 00 
मा, 987 25,050 40 00 
मार्च 989 34,207 43 00 





2 कम 03 मल आलम मम >ल लकी) | नीली मा 

स्लोद एडष्टणर ए०णा०्शार एढ्शलजए, (०0, 38 (2), 8०कध्फ/श, 
4992, 9 5 

बैंको ने राष्ट्रीयकरणु के पूर्व जून, 969 मे प्राथमिकता वाले क्षेत्रो को 

504 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया था, जो कुल स्वीकृत ऋणु राशि का 
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मात्र 4 0 प्रतिशत था । यह ऋण राशि बढकर मार्च, 989 में 34,207 करोड़ 
रुपये हो गई। इस प्रकार प्राथमिकता बाले क्षेत्रो का कुल स्वीकृत ऋण मे प्रशदान 
बढकर 43 0 प्रतिशत हो गया । श्रत स्पष्ट है कि बैंको ने इन क्षेत्रों के व्यक्तियों 
को अधिक ऋण स्वीकृत करने मे रुचि ली है । 

राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कुल स्वीकृत ऋण राशि मे 
से मां, 985 तक 40 प्रतिशत स्वीकृत करमे का लक्ष्य रखा गया था। बैक 
उपरोक्त लक्ष्य से ग्रधिक राशि मे, (मार्च, 989 मे 43 प्रतिशत) ऋण सुविधा 
इन क्षेत्रों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसी प्रकार सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले 
क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को 7 प्रतिशत प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित 
किया गया था, जबकि वर्तमान मे यह प्रतिशत 7 6 है जो लक्ष्य से ग्रधिक है। 


भारत सरकार एवं रिजव॑ बैक प्रॉफ इण्डिया द्वारा जारी मारे दर्शन के 
ग्नुसार निजी क्षेत्र के वाशिज्यिक बैको द्वारा भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रो एव कृषि 
के विश्येप कार्यक्रमों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जाता हैं। अत बिजी 
वारिज्यिक बैको द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जून, 987 में दुल स्वीकृत ऋण 
का 38 5 प्रतिशत ग्रश प्रदान किया है। वर्ष 988-89 मे विदेशी वैकों को भी 
कुल स्वीकृत ऋण में से 0 प्रतिशत ऋण राशि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उपलब्ध 
कराने हेतु सरकार ने सुझाव दिया है । 


प्रायमिकता वाले क्षेत्रो को अधिक प्रतिशत ऋण राशि उपलब्ध कराने मे 
हरियाणा, मनीपुर, जिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पजाब, मेघालय एंव 
बिहार राज्यों का स्थान प्रन्य राज्यों की अपेक्षा ऊपर है जबकि महाराष्ट्र एव 
पश्चिमी बगाल राज्यों का स्थान सबसे नीचे है । 


राष्ट्रीयकृत बैक कृपको को आवश्यकतानुसार अल्पावधि ऋण--बीज, सह 
उर्वरक, वीटनाशी दवाइयाँ, मजदूरी का भुगतान करने, मध्यावध्ि ऋश-- तिचाई 
के लिए कुझ्ता पर मोटर लगाने, पशु क्रय करने, कृषि यन्त्र एवं छाटी मशीवों का तर 
करने के लिए तथा दीर्धावधि ऋण--भूमि सुधार कार्यत्रम, ट्रैक्टर एवं बडी मशीती 
का क््म आदि के लिए कम ब्याज दर पर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही 
कृपि क्षेत्र को श्रधिकाधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वारिएज्यिक बैको ने 
अनेक योजनाएँ मी बनाई हैं, जेसे-फसल ऋण यांजना श्रग्रणी वेक थीजता, रियायवी 
ब्याज दर योजना ग्ादि । 


राष्ट्रीयकृत बेकों को कृषि ऋण के विस्तार में झा रही समस्‍यायें : 


वाशिज्यिक बैंको ने राष्ट्रीयकरश के वाद के वर्षों मे ऋषि ऋण प्रदान करते, 
>ग्रामीण क्षेत्रा में बैंको वो शाखाएँ खोलन, इृषि ऋण वी नई योजराएँ शुरू कले 
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में विशेष प्रगति की है, लेकिन ग्रामीण ऋण विस्तार में वैको को कई समस्थाग्रो का 
सामना करना पड रहा है । बैकों के समक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में रा विस्तार में झ्ाने 
वाली प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं-- 


(7) कृषिगत ऋण बिस्तार के लिए क्षेत्र एव परियोजनाओं के चुनाव से 
सम्बन्धित समस्याएँ --ऋणा विस्तार मे सर्वप्रथम समस्या ऋण प्रदान करने के लिए 
क्षेत्र एव परियोजनांश्रों के चुताव की होती है। किस क्षेत्र में ऋण की अधिक 
ग्रावश्यकता है श्लौर कौनसी योजताओ को ऋण की स्वीद्वति मे प्राथमिकता प्रदान 
करती चाहिए, जैप्ते उत्पादन कार्य, कृषि विकास हेतु पूँजी निवेश वी योजनाओं या 
आधारभूत संरचना के विकास की योजनाएं झ्रादि । 

(2) बकों के पास हू पि ऋण-विस्तार के लिए आवश्यक दित्त की कम्तोौ-- 
राष्ट्रीयकृत बंको के सामने कु प ऋण्य विस्तार मे दूसरी समस्या कप क्षेत्र के लिए 
आवश्यक वित्त राशि का ग्रयाव होना है। इसके दो प्रमुख कारण हैं । प्रवम तो 
राष्ट्रीयकृत बैक कृषि के ग्रतिरिक्त भ्न्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले करण की राशि में 
कमी नहीं करना चाहते हैं, दूसरी ओर कृषि-क्षेत्र मे हरित-त्रान्ति एवं तकनीकी ज्ञान 
विकास के कारण ऋण की आवश्यकता में कई गुना डद्धि हो गईं है जिसे बैक 
ग्रपनी वर्तमान वित्त-राशि से पूरा करने व सफल नहीं हो पा रहे हैं | प्रत बैंको की 
जमा-राशि मे दुद्धि करना आवश्यक है । 

(3) कृषकों को ऋण-स्वीकृति मे आने वालो समस्थाएँ--राष्ट्रीयकरण के 
पूर्व वारिज्यिक बैक उद्योगो को ही प्रमुखतया ऋण स्वीकृत करते थे, जिसके कारण 
डाणिज्यिक बैंको के कार्यकत्ता कृषि क्षेत्र मे ऋण स्वीकृत करने में आने वाली 
समस्याम्रों से अनमिन्न थे । कृषि-क्षेत्र मे श्राने वाली समस्याएँ उद्योगो के लिए ऋण-* 
स्वीकृति मे ग्राने वाली समस्याओं से भिन्न होती हैं। राप्ट्रीयकरण के उपरान्त 
ऋणा-स्वीक्ृति में प्राथमिकता प्रदान करने की नीति में परिवतन के कारण, 
वाणिज्यिक बैको को हृषि के क्षेत्र से प्रवेश करता पडा तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों 
में कृपि-ऋण प्रदान करने के लिए शालाप्मो का विस्तार करना पडा। इत सव 
कार्यों मे बैंको को निम्न समस्यथाझ्रों का सामना करना पड रहा है। जिसके कारण 
प्रगति की रफ़्तार में गति नही ग्रा सको-- 

(धर) कू व-ऋणष की स्वीकृति के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं का क्‍श्रमाव-- 
वाशिज्यिक बैक्ों के पास कृषि ऋण स्वीकृत करने के पूर्व ऋणी द्वारा 
दी गई परियोजना को तकनीकी व्यवहायंता (7९८७४७०७| [€३59।- 
॥/9) एवं झआधथिक व्यवहायंत्ा का आकलन करने एवं ऋण-शर्थता- 
पत्रो की जाँच करने के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओ (वाणिज्यिक बैको 
के प्िद्धान्तो एव कृषि की समस्याप्नों के जाता) का ग्रमाव था, जिपके 
कारण ऋणप्रार्यना-पत्रों की जाँच में कराफ़ो समय लगता था । 
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(्ब) 


(स) 


(३) 


(य) 


बैक कार्यकर्त्ताशो द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में खोली गई शाखाओं में कार्य 
करते में रुचि नहीं लेना जिससे शाखाओ के विस्तार में तेज गति से 
वृद्धि नही हो पाई। 


क्ुपकों के मूर्मि पर स्वामित्व के सही अभिलेख उपलब्ध नहीं होवा-- 
वारि।्यिक बेक भूमि की प्रतिभुृति पर अधिकाश ऋण स्वीक्ृषत करते 
हैं । कृषको के ऋण प्रा्थेना-पत्र पर भूमि के स्वामित्व को सत्यापित 
करने मे राजस्व अघिवारी अधिक समय लेते हैं जिसके कारए ऋण 
स्वीकृति में देर हो जाती है । 

प्रतिभूति के लिए भूमि बन्धक रखने से समथ लगमा--ऋण।-प्राप्ति के 
लिए कृपको को भूमि बन्घक करके बैक के नाम से पंजीकृत करनी 
होती है जिसमे राजस्व अधिकारी प्रधिक समय लगाते हैं ग्रौर कृपको 
को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। साथ ही भूमि की 
बैक के ताम पजीकृत करने मे ढ्ृषकी को पंजीकरण फीस देनी होती 
है जिसके कारण लागत अधिक आती है । 

कानूनी परेशानिया--बैको द्वारा कृपको को वुछ राज्यो में कानूगी 
अडचनो का सामता करना पडता है, ज॑से-भूमि को संस्था के नाम 
हस्तान्तरण करने पर रोक होना, पुराने ऋण की वसूली से छुटकारा 
दिलाने के नियमो मे साहुकारों एवं वारिज्यिक बैको द्वारा प्रदत्त ऋण 
में अस्तर लही होना, ऋृपको पर ऋण-बमूली हेतु कानूनी कार्यवाही 
करने पर प्रतिवन्ध होना आदि। इन सब काबूनों में बैंको कौ 
साहुकारों के समान रखा गया है, जिसके कारण बैक कृषकों की ऋण 
स्वीकृत करने में विशेष रचि नही ले पाए हैं । 


(4) ऋण वसूली को संम्रस्थायें--वा णिज्यिक वेको द्वारा कृपि क्षेत्र में ऋण” 
स्वीकृति में आने वाली यह भी प्रमुख समस्या है जिसके कारशा बैक कृषि क्षेत्र मे 
विशेष प्रगति नही कर पाए हैं। समय पर ऋण बसूल नही हो पाने के कारण ऋण 
की बढाया राशि कृपको पर बढती जाती है और बैकी के पास उपलब्ध वित्त कैम 
होता जाता है जिसके कारण वाणिज्यिक वैकों द्वारा कृषि के क्षेत्र में ऋण स्वीकार 
करने की नीति पर विपरीत प्रभाव आता है | कृपि-ऋण की वसूली का प्रतिशत कम 
होने के प्रमुख कारण भ्रग्रार्कित हैं - 

(मर) प्रस्वस्थ ऋशा-वौति--कृपि ऋण की वसूली का प्रतिशत कम होने 


का प्रथम कारण ठोस कृषि नीति का न होना है। आवश्यकता में 
ग्रधिक राशि मे ऋण स्वीकृत करना, गलत समय पर ऋण स्वीकृत 
करना, आवश्यकता से कम राशि में ऋण स्वीकृत करना तथा उत्तादल 
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कार्यों के लिए आवश्यक राशि मे ऋण स्वीकार मही करने के कारण 
क्ृषको को दिये गये ऋण्ण मे सम्भावितर आय प्राप्त नहों होती है, 
जिससे ऋण को वसूली मे वाणिज्यिक दंकों को क्ठिनाइयो का 
सामना करना पद रहा है । 


(व). जिरीक्षण का अन्यव--स्वीकृत ऋणा की वद्यूती कया प्रतिशत कम होने 
का दूसरा प्रमुख कारण स्वीकृत ऋण के उपयोग एवं वसूली पर बेक 
का पयेवेक्षण पर्याप्त नही होना है, जिसके कारण कृषक प्राप्त ऋण 
का स्वीकृत उहूंश्य के लिए उपयोग न करके गअनुत्पादक कार्यों में 
उपयोग कर लेते हैं। समय पर ऋणा-वसूली की कार्यवाही नहीं 
करने पर उत्ताद के विन््य से प्राप्त राय को कृषक अन्य कार्यों अथवा 
पुराने के चुकाने म उपयोग कर लेते हैं, जिससे देंक का ऋण समय 
पर वसूल नहीं हो पाज़ा है। इन सबका कारण बारिएज्यिक वैको के 
पास पर्याप्त कार्यकत्ताओ का नहीं होना तथा उनकी वां के प्रति 
रुचि नही होना है । 


(स) फ़नल्न उत्पादन कम होना--कषि में प्राइतिक प्रकोप निरन्तर ग्राठे 
रहते हैं । सूखा, अतिदृष्टि, बाढ़, तूफान, झोले, वीडे, टिट्ठी, बीमारियाँ 
भ्रादि के कारण या तो फ़्सल पूर्यंतया नप्ट हो जाती है प्रथवा 
उत्पादन कम प्राप्त होटा है जिससे कृषकों की ऋण मुगतान-क्षमता 
कम हो जाती है और ऋण वस्ूत्ती का प्रतिशत कम हो जाता है । 


(द) राजनेतिक हस्तक्षेप--राजनेतिक हस्तक्षेप भी ऋण की समय पर 
बबूली मे बावक होते हैँ ॥ ऋण वी राशि बडे कृषकों पर तथधु कृपक्ो 
की अपेक्षा प्रधिक बकाया होती है ! 


(5) वाणिज्यिक बंकों का प्रस्य सस्थाओं से समस्वय नहों होता-- 
वाणिज्यिक देंको के समक्ष कृपि ऋण घिस्तार में आने वाली अन्य समत्या ऋणदात्री 
एवं गैर ऋणदात्री सस्थाओ जैसे--सरकार वाशिसण्यिक बेंक एव साटू कार उत्पादन" 
साधनो की पूति करने वाली सस्थाझें जैसे- उर्वरक निगर, राष्ट्रीय बीज निगम, 
प्रोसेम्िंग सस्याप्ना से पूर्ण समन्वय नही होना है । उपयुक्त सस्थाओं का वाशिज्यिक 
वैंको से समन्वय कणा दिस्तार दे लिए आवश्यक हूँ | ऊंसे-- सरक'र वाशिज्यिक 
वैको के ऋण विस्तार के लिए क्षेत्र का चुनाद करके, वैको को ऋण योजनाएं बनाने 
के लिए तकनोकी कार्यकर्ताओं को सेवाएँ श्रतिनियुक्ति पर देकर ऋण बिस्तार में 
सहायक सिद्ध हो सकती हैं । इसी प्रकार विस्तार-सस्थाएँ वास्िज्यिक देंको के लिए 
कृषको नका सही चुनाद, रूणा दमूली, ऋण छो ग्ावश्यके शधि बात करने में 
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सहायक होती है। विपणन, प्रोसेश्रिंग एवं उत्तादव साधनों की पृष्ति करने वानौ 
सस्थाम्ों से भी वाश्िज्यिक बेको का समन्वय आवश्यक है, क्योकि द्वपकों को जब 
तक इत संस्थाओं की सेवाएँ समय पर उपलब्ध कही होगी तव तक दुधक प्राप्त 
ऋणा का पूर्ण उपयोग नहीं कर पायेंगे, ऋण थे झ्राय में इद्धि नहीं होगी ओर ऋशा- 
बसूली में वाणिज्यिक बैंकों को परेशानी होगी । इसी प्रकार विभिन्न ऋशदात्री 
सस्थाग्री मे भी आपस मे समन्वय होना ग्रावश्यक है, विशेषकर बाशिज्यिक बैको 
का दूसरे बैको तथा सहवारी ऋण॒-सस्थाओ से समत्वय होता आवश्यक है। इनमे 
समन्वय नहीं होने से कृषक विभिन्न सस्थाओं से एक ही उद्देश्य की पूर्ति क लिए 
ऋण प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार विभिन्न ऋणदाती सस्थाओं को ऋश् की वशूली 
मे परेशानियाँ उठानी होती हैं । 


(6) श्रस्थ कारण--अशिक्षा के कारण वाणिज्यिक बैंकों हारा दिये जाते 
बाले विभिन्न प्रकार के ऋछो के विषय मे कृषकों की ग्ज्ञानता, ।वस्तार कार्यकर्ताओं 
को वाणिण्यिक वेकों द्वारा दी जाने वालो सृविधाओं का पर्याप्त ज्ञान मे होना, 
कृषकों दवरा तकनीकी ज्ञान का उपयोग नहीं किया जाना, इृपको का गाँव के 

/ तहकार का ऋणी होने के कारण बैक से ऋण प्राप्त करने की इच्छा न होता, 
गाँवों में सडको के श्रभाव के कारण वाशिण्यिक वैको के भ्रधिकारियो हारा समय 
पर निरीक्षण नहीं कर पाना, सहकारी वैको द्वारा कम ब्याज पर ऋण स्वीकृत 
करना आदि कारक भी वारिएज्यिक देकों के कृषि-ऋण विस्तार कार्यक्रम में बाधक 
होते हैं । 

3. फा्तल-ऋण-प्रणाली ((7०9-.0श॥-59 घथ॥) 


ग्रामीण ऋ सर्वेक्षण समित्ति वी एक प्रमुख सिफारिश के अनुसार कृपकोी 
को प्रत्पफालीन ऋश फसम-ऋश-प्रएणत्नी के अनुसार दिया जाना चाहिए, ज्सिसे 
कृषक प्राप्त ऋण का उत्पादन वृद्धि के कार्यो के लिए ही उपयोग करे और कृषकों 
को फार्म पर ली जाने वानी फसलो के लिए आ्रावश्यक्तानुसार राशि ऋण के रूप 
में प्राप्त हो सके । साथ ही कृपको को स्वीक्षत ऋण का अधिकाश भाग नकद रूप 
में नही दिया जाकर उत्पादन साधनों के रूप में दिया ज/ए तथा ऋण की बखूली 
फसल के विकय से प्राप्त आय मे से की जाएं। फसल-ऋण-प्रणाली के उपयुक्त 
पिद्धान्तो वो सहकारिता राज्य-मन्जियों के सम्मेलन (अप्रेल, 95 ) में सेडान्तिक 
रूप से स्वीकार कर लिया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रिजवं बैक को 
मिफारिण के प्रनुसार श्रभी राज्यो ते उत्पादन के आधार पर ऋण स्वीक्षत करने 
प्र्थात्‌ फसल-ऋण-अ्रणाली को अपनाने का श्रीगर्णश किया ! 


फसल-ऋण-प्रणाली के अन्तर्गत कृपको की उत्पादन-क्षमता १९ विशेष घ्यात 
। दिया जाता है। इसके अस्तर्भत विभिन्न फसलो को उयाने के लिए ग्रावश्यक ऋण 
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फसलों कौ ्रावश्येकतानुसार ज्ञात किया जाता है । प्रत्येक कृषक के लिए पृथक्‌ रूप 
से ऋण की सीमा ल्र्घारित की जाती है। फसल ऋण प्रणाली में कृषकों को ऋण 
मौतिक प्रतिभूति के ग्रभाव में उत्पादित की जान वालो फ्सलो की प्रतिभूति के 
आधार पर स्वीकृत किया जाता है । 


फसल ऋण प्रणाली के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण-राशि के कृषपको द्वारा स्वीकृत 
उद्ृश्य के अतिरिक्त प्रन्य कार्यो मे किये जाने वाले उपयोग को रोकने के लिए 
स्वोकृत ऋण के अधिकाश माय को नकद न दिया जाकर उत्पादन-साधनों--बीज, 
उवेरक, कीटनाशी दवाइयाँ, उन्नत झौजार आदि के रूप मे दिया जाता है श्रौर शेप 
राशि का नकद मुगतान किया जाता है ! इस प्रकार स्वीकृत ऋण तीम भागों मे 
दिया जाता है--- 


(भ) प्रचलित कृषि विधियों को अपनाने के लिए नकद राशि का मुगतान | 
“ साघारणतया यह राशि बुल उत्पादन लागत के एक-तिहाई माग से 
ग्रधिक नही होती है ! 

(ब) उत्पादन-साधनो के रूप मे ऋण का एक भाग । साधारणतया यह 
राशि उत्पादन-साधनो मे प्रयुक्त की जाने वाली राशि के समतुल्य 
होती है । 

(स) उपयुक्त (ब) भाग के ग्रन्तर्गत स्वीकृत राशि की 50 प्रतिशत राशि 

ग नकद रूप मे । इस राशि थो स्वीकृत करने का प्रमुग्व उद्देश्य आधुनिक 
उत्पादन-साधनो के उपयोग मे होने वाले ग्रतिरिक्त ब्यय की पूर्ति 
करना है । 

कृषकों द्वारा प्राप्त ऋण के मुग्तात हेतु सहकारी-विपणंन-समितियों के 

माध्यम्र से उत्पाद के विक्रय का भ्रबन्ध होता है तकि कृपक विपणन समिति के 
साध्यम ये उत्पाद विक्रय करके प्राप्त राशि स ऋण का ब्याज सहित मुगतान कर 
सकें । 

फल ऋण प्रणाली कृधको के लिए ऋण-उपलब्धि के क्षेत्र में प्रगतिशील 

कदम होते हुए मी इसको कार्यान्वित करने में ऋणदात्री सस्थाओ्रो को अनेक कठि- 
नाइयो का सामना करना होता है, जैसे--विभिन्न फसलो की उत्पादन-लागत के सही 
आंकड़ों का उपलब्ध न होता, सहकारी समितियों के पास पर्याप्त राशि मे ऋण 
अदान करने के लिए घन न होना, समी क्षेत्रों मे सहकादी-विपणन समितियों का न 
होना, सहकारी पर्यवेक्षको की कमी आदि । भ्रत फसल ऋशा-प्रणाली के विकास के 
लिए आवश्यक सैवाओ का, जो इसकी प्रगति में बाघक है, विकास करना 
भावश्यक है । 
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4 श्रप्णी बं क योजना (८80 927 58८0६४४) : 

वाणिज्यिक बैंको के टाप्ट्रीयररए के उपरान्त बैंकों को हि के क्षेत्र में 
भ्रग्रसर करने के लिए रिजवं वैक द्वारा नियुक्त नरीमन समिति के ुकाव पर दिश्तम्बर, 
969 प्ले श्रग्रणी बैंक योजना या लीड वैक योजना” निभित की गई। लीड बैक 
योजना मै देश के चोदह बढे राष्ट्रीयकृत बैक स्टेट बैक झ्लॉफ इण्प्या एवं उसके 
सहायक बैक तथा बैक भ्रॉफ राजस्थान एद आन्‍्त्न बैक सस्मिलित हैं । इस योजना 
के अनुसार प्रत्येक बेक के लिए कृषि ऋण योजनां को कार्यान्वित करने के लिए 
प्रत्येक राज्य में जिले निर्धारित कये गये है जिससे वे उन जिलो के सभी हृषकों की 
ऋणगणा आवश्यकता की पूर्ति कर सकें | साथ ही वेको को विभिन्न क्षेत्रों में ऋए 
स्वीकृत करने मे शुरू में जो कठिनाइया झ्राती है उनसे वे बच सके । देश के प्ग्रणी 
बैक योजना शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य देश के ग्रामीण निवासियों को अधिक ऋण 
सेवा उपलब्ध कराना एब जिले के सर्वांगीण विकास को प्रात्साहन देना है । 

भपग्रणी/लोड व॑ को के कार्य--लीड वंको के प्रमुख कार्य मिम्न हैं-- 

(१) जिले में दैंकिंग विकास के लिए उपलब्ध सुविधागों और साधनों का 
सर्वेक्षण करना । 

(2) जिले की श्रौद्योगिक सस्थाओो, ह्ृपषको एवं भ्रन्य व्यापारिक सस्थाओं 
का सर्वेक्षण करना, जो वैको से ऋण सुविधा प्राप्त न करके साहूकारों 
पर ऋणा के लिए निमंर हैं । 

(3) जिले की प्राथमिक ऋणदात्री सस्था्रो की सहायता करना | 

(4) जिले के कृपको को ऋण-सुविधा एवं अन्य सलाह प्रदान करने के लिए 
कर्मचारियों वी नियुक्ति करना एव प्रशिक्षण देना । 

(5) जिल्ते मे कृषि उत्पाद के विषणन सग्रहण आदि सृविधाओो के सर्वेक्षण 
के ग्राधार पर ऋण को विपणन से जोडना तथा उत्मादव साधतों की 
समय प्र उपलब्धि के लिए विपणन सस्याओं को ऋण घझुविधा प्रदात 
करना ॥ 

(6) जिले के विवासियों को भ्रतिरिक्त वक्त की राधि जमा कराने की 
सुविधा प्रदान करना । 

अग्रणी वैक योजता के प्रन्तर्गत लीड बंका के क्षेत्र तिर्धारण के उपरा्त 

सेवा-योजना के लिए अपने अनुमव के आधार पर ऋण स्वीकृति की विधि में 
परिवत्तेन की सुविधा प्रदान की गई है। इन लीड बेका की योजना में एक झोर 
ग्रामीण कृपको को ऋण की सुविधा की व्यवस्था की जाती है, वहाँ दूसरी शोर 
ग्रामीए बचतो को बैको द्वारा आकृपित करके जमा राशियो को बढाया जाता है, 
ताकि उनका उत्पादन कार्यों म उपयोग किया जा सके । 

अग्रशीं वैक योजना की कार्यप्रणांची को समीक्षा हतु नवम्बर, 98]में एक 

काये दल को गठन किया गया था । इस गठित कायदल्ष की प्रस्तुत स्िफ़ारिशा वो 
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कुछ संधोवत करके भारतीय रिजव बैंक ने मान ली है । भ्रस्ठुत सिफारिशों मे 
अग्रणी बंको में प्रमुखतया कहा गया है कि जिला परामश्शदात्री समितियों तथा स्थायी 
समितियों का पुनर्गठन करे, ताकि वे प्रसावशाली कार्य कर सकें, अग्रणी बैक 
अधिकारी का पद भूमिका एवं कार्य तय करे तथा गेर-अग्रणी जिलो में अलग जिला 
समन्वपकर्त्ताप्नो की नियुक्ति करे । दिसम्बर, 988 तक इस योजना मे 440 जिले 
सम्मिलित किये जा चुके हैं । 
5, ग्राम अमिप्रहण योजना (५॥॥388 49०:७०॥ 8८8९6) : 
वारिज्यिक बेको ने 'प्राम प्रभिग्रहणा योजना शुरू की है। इस योजना 
का मुख्य उददश्य ग्राम की सम्पूर्ण अ्थ॑व्यवस्था का क्रमागरत विकास करना है। अतः 
योजना के तहत गोद लिए गए गाँव के सभी व्यक्तियों को उनकी झ्रावश्यकतानुसार 
अपनाए गए कारये के लिए ऋण-सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत बैक 
एक ही चुने हुए याँव मे सभी सम्भावित उद्यमियों को ऋण-सुविधा उपलब्ध कराते 
हैं, जिससे बैक को पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान पर स्वीकृत ऋरा से होने वाली परेशानी कम 
होती है । 
जून, 983 तक 70,000 गाँव राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा 27 राज्यों एव 
क्षेन्द्रशासित प्रदेशों मे अभिग्रहण किए जा चुके है, जिससे गाँवों का एकीह्ृुत विकास 
हो सके । चुने गए गाँवों में सर्वांगीणा विकास के आकलन से स्पध्द है कि यह योजना 
अपने निर्धारित उद्दे श्यो की प्राप्ति मे सफल नही हुई है । इसकी सफलता में बाघक 
प्रमुख कारण निम्त हैं-- 
(() ग्राम स्तर पर विभिन्न वाश्णिज्यक बैंकों में समन्‍्बय नहीं होना, 
जिससे एक ही ग्राम को अलग-प्रलग वैको द्वारा चुन लिया जाता है । 
(2) गाँव के काश्तकारों पर ऋण को बढती बकाया राशि । 
(3) लघु एवं विखण्डित जोत कृषकों को ऋण स्वीकृति में होते बाली 
समस्‍्याएँ । 
इन समस्याओं के होते हुए मी आवश्यक है कि वाशिज्यिक बैक इतका 
समाघान निकालते हुए चुने गए गाँवो के सर्वायीण विकास का निर्धारित उद्देश्य प्राप्त 
करने के लिए प्रयास करें । 


6 मारतोप ऋण प्रतिमूृति निगम 
(लऋब्वा। एणथ्ाथा०ट एणणवा।0ण् जी ह98) : 


भारत सरकार ने श्री एस० एस० सीरलकर की अध्यक्षता मे नियुक्त 
अध्ययत दल के सुकाद के अनुसार वाशिज्यिक बैकों कौ कृषि क्षेत्र मे ऋण स्वीकृति 
से होने वाली हानि से रक्षा करने के लिए मारतीय ऋण प्रतिभूति निगम स्थापित 
किया है, जिसका प्रमुख कार्य वारियज्यिक बैंको को होने वाली जोखिम को पूरा 
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करना है । इस योजना के भनुप्तार कृपको एवं प्रायमिकता वाले क्षेत्रों को दिए जाने 
वाले सभी ऋणो पर विगम प्रतिनूति देता है। इस कार्य के लिए निग्रम बकाया 
ऋण राशि पर 0 5 प्रतिशत प्रतिनृति शुल्क वमूल करता है । 

7 बहु-प्रनिकरण दृष्टिकोश (१०४ /#2677८ए7 89फ702ण०) : 


वर्ष 968 तक कृषि ऋण को झावश्यकंदा को पूरा करने के लिए सरकारी 
नीति के झन्तर्गत सहकारी ऋण समितियों को एक मात्र सस्धा के रूप में अपनाना 
था । लेकिन कृषि मे ऋण को बढतो आवश्यक्ताएँ एव सहकारी ऋण समितियों के 
वित्तोय, प्रशासज्ञोीय एवं प्रबन्धकोय टाचे में कमी के कारण सरकार ने स्वीकार 
किया कि इस परिस्थिति में एक्त सस्था से पूर्ण विज्ञास सम्नव नहीं है । परत दृपि 
ऋण के क्षेत्र के वह-अभिकररा दृष्टिकोण की महत्ता स्वीकृत की गई है ॥ सरकार के 
इस दृष्टिकोश के कारण हृ पका को अधिक वित्त सुविधा उपलब्ध होने बे साध-ठाय 
कृषि ऋण के क्षेत्र म). अनेक ऋणदात्री सस्थाग्रो के होने से विभिन सस्थाओं में 
समन्वय के अभाव मे अ्रनेक समस्याएँ सी उत्पन्न होनी शुरू हुई, जिममे से प्रमुख यह 
थी वि बुद्ध हृपक ग्रनेक्त सस्वाओ से ऋशा प्राप्त करने लग गए । प्रत सरकार ने 
अगस्त, 976 में काम बार्यकारी इल एवं जून, 977 में दाठवाला समिति कों 
बहु-अभिकरण इप्टिकोण मे होने वालो कठिनाइयों के लिए सुमाव देने हेतु नियुक्त 
किया । इन दोतों समितियों ने अपने अ्रतिवदन में ग्रनेक सुझाव दिए हैं । 
8. विभेदक ब्याज दर योजना (07/क्‍किव्य2 १७९5 एी [00058 $८02९0०) 

समाज के गरीद-बर्ष के हितों का ध्यान में रखते हुए एक मुख्य प्रश्न उठता 
है कि क्या सभी वर्ग वे इृपको एवं हृपि श्रमिक्तों स॒ स्वीक्षत ऋएा पर समात दर से 
ब्याज वचूल क्या जाना चाहिए ? इस प्रइन के समाघान के लिए रिजवे बेंक ब्रॉफ 
इण्डिया ने डॉ० ग्रार० के० हजादी की अध्यक्षता मे सिदम्बर, 970 भे एक समिति 
का गठन क्या था । समिति ने मई 97 मे प्रस्तुत प्रतिवेदन में दिमित स्तर के 
ऋण प्राप्तकत्ताओों वे लिए विभेदक ब्याज दर योजना प्रस्तावित की थी ॥ समित्ति ने 
सिफारिश की थी कि विभेदक ब्याज दर $ से 0 प्रतिशत होनी चाहिए तथा 
गरोव ऋरा आप्तकर्तताओं से होने वाले श्रामगिक व्यय जैसे अविश्वति पीस बादि बेक 
द्वारा वहन क्ये जाने चाहिए। साथ ही गटीब ऋणाु-शप्तक्तांग्रो से रक्षित एवं 
अरक्षित ऋण पर समान ध्याज दर ली जादी चाहिए। समिति का मठ था कि 
अधिकाण लघु हृपको एवं छुटोर उद्योगों के व्यदसायियों को बड़े एवं समृद्ध हपरों 
एवं उद्यमियों के ममान लाम प्राप्त नही होता है । इस वर्ग के कृपछो एड उद्यमियों 
को कम ब्याज-दर पर हूणा उपल्ण्ध होन ने वे व्यवसाय में अधिक पूजी निवेश 
करने का प्रयास्त करेंगे और अधिक लाम प्राप्त कर सकगे। सरकार ने मा 4972 
मे हजारी समिति की रिपोर्ट स्वोक्ार को थी । 
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विभेदक ब्याज-दर की इस योजना के अन्तर्गत सावंजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा 
अपनी पिछले वर्ध की बकाया राशि का न्यूनतम एक प्रतिशत राशि कमजोर वर्ग को 
उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। कमजोर वर्ग से तात्पय इस योजना हेतु 
ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की वाधिक जाय 6,400 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 7200 
रुपये निर्धारित की गई है । कृषकों को श्रेणी मे लघु एवं सीमान्त कृषक (एक हैवटर 
से कम सिचित भूमि या दो हैक्टर से कम असिचित भूमि) सम्मिलित किए गए हैं | 
शुरू मे यह योजना चुने गए पिछड़े क्षेत्रो, जनजाति क्षेत्र, लघु एवं सीमान्त कृषकों 
की बाहुल्प्रता वाले क्षेत्रों मे शुरल की गई थी, जिसे वर्तमान में देश के सभी क्षेत्रों मे 
लागू कर दिया गया है। सावेजनिक क्षेत्र के बंको के अतिरिक्त प्रग्रणी बेक का 
कार्य करने वाले निजी क्षेत्र के वैंक मी विभेदक ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत 
करते हैं । 

सार्वजनिक क्षेत्रों के वै को द्वारा विभेदक ब्याज दर योजना के श्रन्तगंत स्वीकृत 
ऋण! राशि सारणी 0.2 मे प्रदशित है-- 


सारणी 40.2 
सावंजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा विभेदक व्याज दर योजना 
के भ्रन्तगत स्वीकृत ऋण राशि 
वर्ष के प्रन्त मे खातो की सख्या. बकाया ऋण कुल स्वीकृत 
(लाखो भे) राशि (करोड ऋण मे विभेदक 
रुपयो मे) ब्याज दर योजना के 








अन्तरगंत स्वीकृत 

ऋण का प्रतिशत 
972 026 087 002 
975 465 20 99 037 
980 25 ]0 93 50 04 
]985 43 48 462 70 ]40 
988 46 ]9 646 58 300 





स्रोत ५ ए 888, ॥व८795 ॥0 छे30६08  9॥708 पैरेव07205300॥, 
चगुग्०, रण 33 7२० 3, 709 6-3, 989, 9 2 
प्रारम्म वर्ष 972 के अन्त मे 26 2 हजार ऋण अ्राप्तकर्त्तामों को 873 


लाख रुपये (कुल ऋण राशि का 0 02 प्रतिशत) का ऋण सावंजनिक क्षेत्र के वैकरे 
मे इस योजना के ग्न्तगंत उपलब्ध कराया था, जो बढकर वर्ष 988 के अन्त में 


338/भारतीय कृषि का अर्थतत्त 


646 58 करोड रुपये अर्थात्‌ कुल स्वीकृत ऋण का 0 प्रतिशत हौ गया। इस 
प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के वेक निर्धारित लक्ष्य एक प्रतिशत ऋण इस योजना के 
अन्तगंत प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार लक्ष्य के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत 
स्वीकृत कुल ऋण की 40 ध्रतिशत राशि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्ति यो 
को उपलब्ध कराया जाना है । वर्तमान मे (दिसम्बर, 988) में कुल स्वीकृत ऋण 
में से 33] 25 करोड रुपये पग्रर्थात्‌ 5। 2! प्रतिशत ऋण इन जातियो के ऋण 
प्राप्तकर्तताओं को उपलब्ध कराकर विभेदक ब्याज दर योजना का यह लक्ष्य भी बैक 
प्राप्त कर चुके हैं । 

9 कृषक सेवा समितियाँ (एथ7र९० 80ए०6 80००९४९४) * 


राष्ट्रीय कृषि श्रायोग ने अपने ग्रत्तरिम प्रतिवेदन, 97 में देश में कृषि 
ऋरा की सुविधा के लिए कृषक सेवा समितिया स्थापित करने का सुझाव दिया था। 
आयोग ने एकीकृत कृषि-ऋण के निम्न तीन अवयवों की बात कही थी-- 


(3) तहसील या प्रचायत सम्तिति स्तर पर सेवा समितियां स्थाप्रित की 
जाती चाहिए । समितिया ऋण प्रदान करने के अश्रतिरिक्त, कृपकों के 
लिए श्रावश्यक उत्पादन-साधन एवं सेवाएँ भी उपलब्ध कराते की 
व्यवस्था करेंगी । 

(2) जिला स्तर पर कृषक सेवा समितियों का एक सघ होना चाहिए । 

(3) प्रत्येक जिले का लीड वेके इस समित्रियों के प्रबन्ध का मार्गे-दर्शक 
होगा । 

राष्ट्रीय कृषि आयोग की यह सिफारिश सरकार से मान ली एवं वर्ष 

4973-74 से देश में कषक सेवा समितियाँ स्थापित होना प्रारम्भ हो गईं। भा 
977 तक देश में 346 कृपक सेवा समितियाँ स्थापित हो चुकी थी । इनमे में 
सर्वाधिक समिततियाँ कर्माटक राज्य मे थी। ये समितियाँ वाशिज्यिक बैंको तथा 
केन्द्रीय सहकारी वैको द्वारा स्थापित की गई हैं । 


क्रंपक सेवा समितियों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लघु कृपकों को सभी 
श्रावश्यक उत्पादन-साधन एवं सेवाएँ तथा तकनीकी वरामर्श प्रदान करना है. जिसते 
कृषक संमाज के कमजोर वर्ग के हित में वातावरण बन सके एवं क्ृपक सेवा समितियों 
के सचालक मण्डल में उन्हे प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके । इुषक सेवा समितियाँ सदस्य* 
कृपको को ऋण एवं उत्पादन-साधनों की पूर्ति हेतु विभिन्न सस्थाओ जैसे-ऋण के 
लिए घाशिज्यिक बैंक एवं सहकारी बैंक, उत्पादन-साघनो की पूर्ति करने वाली 
सस्थाएँ, सरकारी कार्यालय, कृषि विस्तार सेवाएँ, विपरणान सस्थाएँ, भूमि विकोस 
बैक भारतीय खाद्य निगम आदि से सम्पर्क स्थापित करती है। 


कृषि ऋण के स्नोत/339 


क्षेत्रीष/प्राचलिक ग्रामीय बेक ([रेट्टाण8) (एाछय 88775) : 


श्री आर जी सरैय्या की श्रष्यक्षता मे 4972 मे नियुक्त वैकिग आयोग ने 
सिफारिश की थी कि वारिसज्यिक वैको की शाखाओो के विस्तार के साथ-साथ देश मे 
श्षेत्रीय ग्रामीण बैक भी स्थापित किये जाने चाहिए, जिससे लघु एवं सीमान्त क्ृपको 
की ऋण समस्याओं को ज्यादा अच्छी तरह से हल किया जा सके । प्रायोग ने पाया 
कि वाश्िज्यिक बैको को ग्रामीण क्षेत्रो मे ऋष-सुविधा उपलब्ध कराने में दो मुख्य 
परेशानियाँ होती है : 


6) ग्रामीण क्षेत्रो मे वाशिज्यिक बैंको की शाखाओं के विस्तार पर व्यय 
बहुत आता है । 

(४) वारिणज्यिक बैको के पास ग्रामीण काश्तकारो की वित्तीय समस्याग्रो 
के समभने एवं उनके अनुसार कार्य करने के लिए आवश्यक कार्य 
कर्त्ताश्रो का अ्माव है। 


तत्पश्चात्‌ मारत सरकार ने श्री एम नरभसिहम को अध्यक्षता मे एक कार्ये- 
कारी दल क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के कार्य प्रणाली को समभने हेतु नियुक्त किया श्रौर 
उसके फलस्वरूप 26 सितस्बर, 975 को देश मे क्षेत्रीय ग्रामीस्प बैंक स्थापित करने 
हेतु एक अध्यादेश जारी किया गया । 
उद्देश्य क्षेत्रीय बैकों का प्रमुख उद्देश्य प्रामीण क्षेत्रों मे लघु एवं सीमान्त 
कृषक, कृषि श्रमिक, कारीगर एवं छोटे उद्यमियों का ऋण एव प्रन्य 
सुविघाएँ उपलब्ध कराना है । ये बैक मुख्यतया पिछडें एव जन जाति 
क्षेत्रो मे स्थापित किए ज येंगे, जहाँ वारिज्यिक एवं सहकारी बैंको 
की शाखाझो का विस्तार कम है । 
कार्य-क्षेत्र . प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अपने नियत क्षेत्र मे कार्य करेगा | इसके 
लिए वह आवश्यकतानुसार क्षेत्र मे शाखाएँ स्थापित करेगा। बैक में 
कार्य हेतु कार्यकर्त्ताओं का चयन क्षेत्र के व्यक्तियों मे मरे किया जावेगा) 
जिससे उन्हे भाषा सम्बन्धी एवं क्षेत्रीय समस्याओं को सममभने में 
आसानी होती है 4 प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक एक समर्थक बैक 
($9०१४० ७५00) की देख-रेख मे कार्य करगा | समथ्थेक बैक क्षेत्रीय 
आमीरा दैक को अतेक प्रक्वार के कार्यो, जेसे सैेयर पूँ ती ऊय करना एव 
उसम्रकी स्थापना में सहयोग देवा, इसके कायकर्त्ताओं का चयन करना 
एवं उनकी ट्रेनिय में सहयोग देना, प्रदन्‍्धकोय एवं वित्तीय सहायता 
देना ग्रादि मे सहयोग देगा 
पूजो प्रयेक क्षेत्रीय ग्रामीण बेक को अधिकतम जमा पूंजी एक करोड़ रुपये 
होगी । यह अधिकृत जमा पूंजी केन्द्रीय सरकार, रिजवं वेंक एव 


340/भारतीय कृषि का अय॑तन्त्र 


संम्ंक बैक की राय से कम की जा संकती है, लेकिन 25 लाक्ष से 
कम नहीं होगी । प्रत्येक बैंक की निर्मम पूंजी 25 लाख रुपये होगी, 
जिसमे से 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, 5 प्रतिशत राज्य सरकार 
एवं 35 प्रतिशत समर्थक बैक प्रदान करेगा । 

अ्रबर्ध : बैक का प्रबन्ध एवं कार्य सचालक-मण्डल की देख-रेख मे होगां। 
सचालक मण्डल मे अध्यक्ष के ग्रलावा 3 निदेशक केद्वरीय सरकार 
द्वारा, 2 निदेशंक राज्य सरकार द्वारा एवं 3 निदेशक समर्थक बैक 
द्वारा मनोनीत होते हैं । बैक का अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार हारा $ वर्ष 
के लिए नियुक्त किया जाता है जो पूर्ण समय कार्य की देख-रेख 
करता है । 

प्रगति : संबप्रथम 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 भ्रक्टूबर, [975 को मुरादाबाद 

एवं गोरखपुर (उत्तर प्रदेश ), मिवानी (हरियाणा), जयपुर (राजर 
थान) एवं नालन्दा (पश्चिमी बगाल) में स्थापित किए गए थे । इतकी 
प्रगति सारणी 0 3 मे प्रदर्शित की गई है । 


सारणी 30 3 
भारत मे क्षेत्रीय प्रामीण बंकों की प्रगति 


क७-_.-ीसकसफसससफफकककअ_अस ैन्न््ि अीण।:डर नर  क्न-सफफफससकफसइॉइनसससना सा 
विवरण मारे जून जून. जुन मार्च 
]978 . 4984 984. 4987.._ 992 





| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको 


की सख्या 48 402 62 496 (96 
2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको 

की शाखाएँ 405.. 3784 8727 ]3076 4574 
3 सम्मिलित राज्यो/ 

केन्द्र शासित प्रदेशों 

की सख्या पर 88 23 23 23 
4 सम्मिलित जिलोकी 

संख्या 8 67 286 362 कट 


5 कुल जमा राशि 37]] 25283 774 34 909 68 5559 36 
(करोड़ रुपये) 


कृषि-ऋण के होते/34 


6 बुल स्त्रौद्धत ऋण 
राशि (करोड़ रुपये) 4839 30245 859 97 ]933 53 4027 45 


7 स्वीक्षत॑ ऋण एवं 
जमा राशि का 
* अनुपात (प्रतिशत) 4304 ]96 ] 03 ग2 44 
स्रोत : (१) रिजवं बैक आ्रॉफ इण्डिया बुलेदित । 
(7) धणुधा9, १०। 32 (3), 6-3 ॥ए7९, 988, फ़ 8 
(गए) शिक्षाए 8०णाणया दिव्०७, १0०. 38 (2), 80एशाौ+ 
+ ऐटा, 4992 


7 ५ क्षेद्रीय ग्रामीण बैको की सख्यां, शाखाप्रो, सम्मिलित जिलौ की सख्या, 
जेमाराधि एवं स्वीकृत ऋण-राशि मे इनके स्थापना वर्ष (अक्टूबर, 975) के 
उपरान्त निरन्तर बृद्धि हुई है । स्थापना वर्ष (975) मे देश में मात्र 5 क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैक ही कार्यरत थे, इनकी सझ्या बढ़कर जुन, 987 में 96 हो गई । 
मार्च, 992 के अन्त मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की 4574 शाखाओ में कुल जमा 
राशि 5559.36 करोड़ झपये एवं उनके द्वारा स्वीकृत ऋण राशि 4027 45 करोड 
रुपये थी । क्षेत्रीय प्रामौण बैको ने 90 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण एवं बैक रहित 
क्षेत्रों मे लोलकर, ग्रामीर क्षेत्रो के समुदायों ो ऋशा एवं बैकिग सेवाएँ प्रदात 
करके तथा प्रथुक्त ल्ोतो से जमा-राशि एकत्रित करके सराहनीय कांये किया है। 
साथ ही इन्होने राष्ट्रीय नीति के श्रनुरुप कमजोर वर्गों एवं ग्रामीण निधनो को 
आथिक उत्थान के लिए ऋण प्रदात करके राष्ट्रीय विकास मे सहयोग दिया है। 
क्षेत्रीय ग्रामीण वैको का प्रमुख उद्दे श्य ग्रामीरए क्षेत्रो मे कमजोर वर्यों के व्यक्तियों को 
ऋण सुविधा उपलब्ध कराना था, भरत इन बैको ने मार्चे, 7992 तक 4027 45 
करोड़ रुपयो की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। ग्रत” स्पष्ट है कि इन बैंकों ने 
आप्त जमा राशि में से अधिक राशि की ऋण सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध 
कराई है । 

क्षेत्रीय ग्रानीण बैको का राज्यवार विवरण दर्शाता है कि प्रव तक क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंको ने 23 राज्यो एवं केन्द्र शासित प्रदेशों मे 96 बैक 362 जिलों मे 
स्थापित किए हैं। इस प्रकार इन्होने 20 मिलियन परिवारों को बैंकिंग सुविधा 
उपलब्ध कराई है । सर्वाधिक क्षेत्रीय ग्रामीस्प बैक उत्तरप्रदेश राज्य मे हैं | मध्यप्रदेश 
एवं विहार राज्य दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं ! शाखाओो की इप्टि से उत्तरप्रदेश 
राज्य प्रथम स्थान पर, कर्नाटक दुसरे स्थान पर एवं बिहार तीसरे स्थान पर है । 

क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के कार्य की प्रगति को समीक्षा करने एवं उनके कार्ये 
बधि में सुधार लाने के लिए एक समिति प्रो. एम एल वातवाला की प्रध्यक्षता मे 
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चर्ष 977 में नियुक्त की गई थी समिति ने 978 में प्रस्तुत वृत्तान्त में इन बैको 
के दो वर्ष के कार्य एवं प्रगति पर सन्तोष व्यक्त किया है। समिति ने महसूस किया 
कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामौण ऋण के ढाँचे मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे 
हैं । भ्रत इनके विकास के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। समिति ने 
सुभाव दिया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के क्षेत्र मे कायंरत सभी वारिज्यिक बैंको 
द्वाश धीरे-धीरे श्रपना सभी व्यापार इन बंको को इनकी क्षमता के -आधार पर 
स्थानान्तरशा कर देना चाहिए । इस प्रकार वाणिज्यिक बंकों की गाँवों भें कार्यरत 
शाखाओं को प्राने वाले धर्षों भे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की शाखाप्रो द्वारा प्रतिस्थापित 
कर देवा चाहिए । दातवाला समिति ने इन बैंको की ब्यवहायंता की जाँच हैतु 
सुझाव दिया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैक तभी लाभकर हो सकता है जब इनकी 70 
शास्राएँ होवें, 8 करोड का ऋण व्यवसाय करे एवं 5 प्रतिशत ब्याज की दर में 
अभ्रन्तर होवे । । 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के वर्ष !7976 से 986 के व्यवसाय के विश्लेषण में 
स्पष्ट है कि इनकी प्रगति में विरोधामास है । इनकी शाखाओं के विस्तार में 26 
गुना, जमा राशि मे 222 गुता एवं ऋण स्वीकृति मे 254 गुता वृद्धि हुई है! दूसरी 
श्रोर 296 में से 49 बैको को हाति हुई है। मात्र 47 बैक ही लाभ कमाते हैं। 
चूँकि ये बैक एक सीमित स्तर पर कार्यरत हैं तथा प्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों 
को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं । अत इन बैको का झाधिक सार पर 
व्यवहायं होना सम्भव नही है । 
वारिज्यिक बैको की तुलना मे ऋण वसूली के क्षेत्र मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों 
की प्रगति अच्छी हे । 
क्षेत्रीय ग्रामीण वैक अपने काये क्षेत्र विशेषकर कार्य की लागत एवं उद्योगों 
की समस्याझ्रों को समभने में अनेक परेशानियो का सामता कर रहे है। इवकी 
सगठनात्मक ढाँचा मी कमजोर है। अत विकास के वर्तमान बदलते हुए ढाँये के 
अ्मुसार इन्हे कार्य करमे मे प्रनेक परेशानियां हो रही है। सरकार द्वारा श्री वी के 
धर, प्रतिरिक्त सचिव बैकिंग विभाग, वित्त मन्त्रालय भारत सरकार की श्रध्यक्षतता 
में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है, जिसका प्रमुख उद्दश्य इस बैंको के 
सगठनात्मक ढाँचे को सुदृह बनाना तथा इनके कार्यक्षेत्र में विकास ल्लाना है। इर्स 
कार्यकारी दल के कार्य करने एवं सुझाव देने के प्रमुख पहलू निम्न हैं--- 
(0). क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को नियत कार्य करने क्री इृष्ठि से उनके वर्तमाते 
संगठन, क्षेत्र एव काय-प्रणाली की जाँच करना । न 
(॥) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आकार; क्षेत्र, एवं दिए जाने वाले ऋणी 
व्यक्तियों को इष्टियत रखते हुए, इतको आधिक दृष्टि से सक्षम बवाने 
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हैतु सुझाव देना और इनको होने वाली हानि की राशि को कम करने 
हेतु उपायों का पता लगाना । 

(0) बैंकों भे कार्य करने हेतु आवश्यक मानव शक्ति का चुनाव करता एवं 
उनमे कार्य को पूरा करने की क्षमता का वढाना । 

(५) क्षेत्रीय ग्रामीण बैक के समर्थक बैको के अल्पकालीन व दीघेकालीन 
उत्तरदायित्व को स्पष्ट करना । 

(९) क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की कार्य-क्षमता में इद्धि लामे सम्बन्धी भ्रन्य 
पहलुओं पर सुझाव देना $ ड 


॥ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामौर्ण विकास ब॑ के (५8879) : 

भारत में क्रषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पहले से भ्रमेक वित्तीय संस्थाओं 
जैसे--सहकारी बेक, क्षेत्रीय ग्रामोण बैक वाशिज्यिक बैक, कृषि पुन वित्त एव 
विकास निगम, रिजवे बैक फा कृषि ऋएा विभाग आदि के होते हुए भी मारत 
सरकार ने कृषि एव प्रामीणा विकास के लिए !2 जुलाई 982 को एक पृथक्‌ 
राष्ट्रीय बैक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामौण विकास बैक, (४४०74) ऊरशा लि 
शैहडएएणाप्रार धात पथ! 00४८)०७7०९॥॥), (माबार) की स्थापना की है। इसकी 
स्थापना से ग्रामौरा क्षेत्रो में समृद्धि प्राप्त करने फा श्रवसर प्राप्त होगा तथा समन्वित 
ग्रामीण विफास के लिए वित्तीय सह/यता उपलब्ध हो सकेगी । 

देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली वित्तीय 
ससस्‍्या की कमी सर्वप्रथम भारतीय सहकारित कांग्रेस ने अलुमव बी एवं कृषि विकास 
बैक ग्रथवा राष्ट्रीय सहफारी बैक प्रथवा कृषि एवं सहकारिता के लिए राष्ट्रीय बक 
की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया । मार्च, !979 मे रिजवं बैक द्वारा फक्रपि एब 
ग्रामीण विकास के लिए सस्थागत ऋशा पर विचारार्थ शिवरमन समिति की नियुक्ति 
की गईं भौर समिति की सिफारिशों के आघार पर प्रप्रैलद, 987 में केन्द्रीय सरकार 
ने बादा्ड की स्थापना का निणय लिया । 

नाबा्ड पूर्व मे जो कार्य रिंजवे वेक ऑफ इण्डिया का कृषि ऋण विभाग एव 
कृषि पुत वित्त एवं विकास तिग्रम कर रहा था, उन्हे सम्पूर्ण रूप से करेगा । इसकी 
स्थापना के साथ ही रिजव बैक का कृषि ऋण विभाग तथा ग्रामीण नियोजन एवं 
ऋशा भ्रकोष्ठ, कृषि पुन वित्त एव विकास निगम को नाबार्ड मे सम्मिलित कर दिया 
गया है। नाबा्ड अब रिजव॑ बैंक द्वारा कृषि एवं सहकारिता हेतु प्राविधित दोनो 
कोषधो--राष्ट्रीय कृपि ऋण (दीघंकालीद) कोष तथा राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरी- 
करण) कोप की व्यवस्था भी करेगा तथा इन कोषो का परिवतित नाम ब्रम्श 
राष्ट्रीय ग्रामोण ऋण (दीर्घकालीत) कोप [पिवा०्यद] ॥णश! (76वा (.काह- 
प्रथा) एण्णत] तथा राष्ट्रीय ग्रामोण ऋण (स्थिरीकरण) कोष []बिथाणावा 
एफ्श (07०१६ (5402300०7) ४००७०] होगा । 
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वित्तीय व्यवस्था-नाबार्ड की प्रारम्मिक पूंजी 00 करोड रुपये रखी गई 
है, जिसका प्राधा भाग रिजवयं बैक तथा आधा भाग भारत सरकार द्वारा दिया गया 
है | यह पूँजी 500 करोड रुपये तक बढायी जा सकती है। नाबाई्ड अपनी अल्प- 
कालीम ग्रावश्यकताओं के लिए रिजवे बैक से ऋण प्राप्त कर सकता है। दीर्घकालीव 
वित्तीय प्रावश्यकताथो के लिए केन्द्रीय सरकार से ऋणा प्राप्त करने के साथ-साथ 
खुले बाजार से भी बॉण्ड नि्गेमित कर सकता है । नावार्ड झावश्यक्तानुसार राष्ट्रीय 
ग्रामीण ऋणा कोषो से भी राशि ले सकता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, 
राज्य सरकारो, स्थानीय निकायो, वाशिज्यिक बेको से भी एक वर्ष से प्रधिक अवधि 
के लिए जमा मी प्राप्त कर सकता है। 

सग़ठन--नाबार्ड का प्रधान कार्यालय बम्बई मे तथा देश मर में इसके 6 
क्षेत्रीय केन्द्र हैं। बैक के प्रबन्ध के लिए अध्यक्ष एवं प्रबन्ध सचालक के अतिरिक्त 2 
सचालको का सचालक मण्डल होता है। स्रचालक मण्डल में 4 ग्रामीण अर्थशास्त्र 
एवं ग्रामीण विकास के विशेषज्ञ, 3 सचालक रिजवं बैक के संचालको मे से, 3 
सचालक भारत सरकार के अधिकारियों मे से एव 2 सचालक राज्य सरकारों के 
अधिकारियों मे से केम्द्रीय सरकार द्वारा रिजवं बैक को सलाह से नियुक्त किये णाते 
हैं। प्रध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक का कार्यकाल 5 वर्ष एवं प्रन्य सचालको का 
कार्यकाल त्तीत वर्ष का होता है। नाबार्ड के सचालेक मण्डल द्वारा एक सलाहकार 
परिषद की नियुक्ति भी की जायेगी, जिसमे कृषि, दृषि ऋणा, लघु उद्योग, कुंढीर 
उद्योग से सम्बन्धित विशेषज्ञ होगे । 

कार्य-- 

(१) कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, 
हस्तकला इत्यादी के लिए पुत्र वित्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने 
हेतु नाबार्ड प्रल्पकालीन, मध्यकालीन, दीधेकालोन एब मिश्रित ऋण 
को सुविधा वाशिज्यिक बैंको, सहकारी बैंको एव क्षेत्रीय वैको को 
प्रदान करेगा । 

(४) नावाडे अपने कार्यकर्त्ताओ हारा शोध एवं विकास कार्य भी करयेग, 
जिससे कृषि एव ग्रामीश विकास के क्षेत्र मे शोध एवं श्रनुसन्धान को 
प्रोत्साहित किया जा सके । 

(00) नाबाड द्वारा ग्रामीण ऋण के क्षेत्र मे सस्थागव व्यवस्था को सुदढ 
किया जायेगा तथा ग्रामीण ऋण के क्षेत्र मे कार्य कर रहीं विम्निन्न 
सस्थाओ जैसे- वास्पिज्यिक बैक एवं सहकारी सीमितियो के कार्यो 
में समन्वय स्थापित करेगा । 

(५) नाबाड़े क्रषि एव ग्रामोश विकास सम्बन्धी समस्याओं के प्रध्ययन हेतु 
विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन क्रायेगा तथा अध्ययन के झाधार पर केर्दर 
व राज्य सरकारो व रिजवं बैक को आवश्यक सलाह देगा | 
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लिये स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई थी, जिसके 
अन्तर्येत वर्ष 987-88 में 0! लाज़ लःमान्वित युवकों को 
207.93 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया । 

(से) शहरी गरीबो के लिये स्वतः रोजगार कार्यक्ष्म (5९ एछपाए09- 
फथा श0३74फ्राए८ ६ ए7ा9509 ?ए००-5६ए९ए२)--यह कार्यत्रम 
सितम्दर, 2986 में झहरी गरीबों के लिये शुरू किया गया है जो 
समम्वित ग्रामीण विकास कार्यत्रम में नही भाते हैं) इसमे भी उनके 
द्वारा स्वत” रोजगार प्राप्ति के लिये बैंक ऋण-सुविधा उपलब्ध 
कराते हैं। वर्ष 987-88 में 30 63 करोड सामान्वितों को 
34 74 करोड रुपयो का ऋरा इस योजता में उपलब्ध कराया जा 
चुका है। 

(<द) प्तेवा-निवृत्त ध्यक्षिययों को स्वत रोजगार उपलब्ध कराने का कार्यक्रम 
(फ्ाभ्ाएाव!: #छाडशा०८ 0. फ>ध्यणत्त्याशा गि $इलाी 
छित्रछ०/9०॥-९४>$5%)-पह योजना देश के चुने हुए 8 
जिलो मे सेवा-निद्धत्त व्यक्तियों को स्वत रोजगार प्राप्त कराने के लिये 
वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यान्वित है । 

(य) अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अल्पत्तख्यक वर्गों के बाहुत्यता 
वाले क्षेत्रो को विशेष ऋरण-सुविधा मी वैक उपलब्ध करा रहे हैं । 

(२) विशेष खाद्यान्न उत्तादन कार्यक्रम--खाद्यान्न उत्पादन में विद्येय दृद्धि 
के लिये 4 राज्यों में से 69 चुदे हुए जिलो मे खाद्यान्न उसादत के 
लिये आवश्यक ऋरु-सुदिधा उपलब्ध कराने का कार्यक्म भी इन वंको 
द्वाय सचालित है । 


(३) निम्रस : 

हृपको को ऋखा-सुविधा उपलब्ध कराने हे क्षेत्र में चतुर्थ सस्थागत प्रसि* 
करण निगम होते हैं। निम्न निगम ऋषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष मथदा परोक्ष ल्प से ऋण- 
सुदिघा उपलब्ध करा रहे हैं-- 

(4) कृषि पुनदित्त एव विक्लस नियम--हपक्तों को मध्यकालीन एवं दीष॑- 
कालोन ऋण की पर्वाप्त सुविधा के लिये सस्थागत बभिक्ररों के विकप्तित नही होने, 
साहुकारो द्वारा प्रदत्त ऋण्य पर ब्याज की दर भ्रधिक होने एवं उनके द्वारा प्रनेक 
क्टीवियाँ क्यि जाने के कारण तृतीय एचवर्षीय योजना में कृपको को कम ब्याज दर 
पर ऋण्-सुविधा उपलब्ध कराने एव वर्तमान सस्थाप्रों को आवस्यक वित्तीय मदह्दायता 
प्रदान करने के लिये एक राष्ट्रीय स्ठर की रुस्था-वित्त नियम स्थापित करते की 
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व्यवस्था की गई। ससद ने 4 मा, 963 को कृषि पुनवित्त निगम प्रधितियम 
पारित किया। इस झधिनियम के द्वारा रिजव बैक एवं केल्द्रीय सरकार की सहायदा 
से 25 करोड र० की प्रधिहृत शेयर पूँजी से एक जुलाई, 963 को कृषि पुनवित्त 
निगम की स्थापना वम्बई मे की गई। इसके क्षेत्रीय कार्यापय प्रहमदाबाद, बगलौर, 
भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता चण्डोग्रढ गौहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मद्रास, 
नई दिल्‍ली, पटना एवं जिवेन्द्रम मे स्थापित किये गये 

फार्य--इसके प्रमुख कार्य मिम्न हैं 

() कृषि पुनवित्त एवं विकास निग्रम का प्रथम कार्य प्रारम्भिक ऋणदाबी 

सस्थामो को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि ये सस्थाएं कृषि विकास के लिए 
आवश्यक राशि मे कृषकों को दोधेज्ञालोन ऋण स्वोहुत कर सकें । वर्तमान में 
सरकार, भूमि विकास बैंक एवं सहकारो समितियों के लिए कृषि-उद्योग को आवश्यक 
राशि मे ऋण-सुविधा उपलब्ध कराना सम्मव नहीं है, विशेषतः उन कृषि उद्योगों 
को, जितमे पूँजी का अधिक राशि मे निवेश होता है तथा पूँजी के निदेश से झाय 
के प्राप्त होने मे काफी समयान्तर होता है ँसे-चाय, कॉफी, रबर, फ़लो के बाग 3 
पत कृषि पुतवित्त निगम, राज्य भूमि विकास बैक, राज्य सहकारी बैक, बनुसूचित 
वारिज्पिक बैक एवं पजीकृत सहकारी समितियों को पुनवित्त सुविधा प्रदान करता 
है । वर्तमान मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैक भी निगम से पुनवित्त सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 
कृषि पुनवित्त एव विकास तिग्रम निम्न कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त सस्थाप्रोकों 
वित्तीय सहायता प्रदान करता है-- 

(झ) भूमि सुधार एवं भूमि को समतल करने के कार्यों के लिए--जिंसके 
उपलब्ध सिंचाई सुविधा का पूर्ण उपयोग हो सके 

(ब) विशेष फसलो-सुपारी, चाय, कॉफी, नारियल, काजू, इलायची, 
रबर, प्गूर के बगीचे एवं फलो के बाग लगाने के लिए । 

(स) यान्त्रिक खेती, फार्म पर विद्यूतीकरण, पिचाई के लिए परम्पिग सेंट 
लगाते, पौष-सरक्षण के लिए दवा छिडकने दाले , एवं भ्रकीर्णक यन्त्र 
क्रय करने । 

(द) पशुपालन, दूध उत्पादन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन प्रादि उद्योगों के 
विकास करने के लिए 3 

(य) पिचाई के लिए नये कुझो का निर्माण, पुराने कुओ की मरम्मत, 
सिंचाई की नालियां बनाने । 

(९) खायाघ्रो को सप्रह करने के लिए योदार्मो का निर्माण करने एवं चारे 
के सिए साइलोघर बनाने । 
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(2) के द्वीय भूमि विकास बैक, राज्य सहकारी बैक अनुसूचित वाणिज्यिक 
बैक एवं सहकारी समितियों द्वारा जारी किये गये ऋख पत्र (0६00 घ०९७) ऋय 
करना जिससे उनके वित्तीय साधनों मे ृद्धि हो सके । 

पूजो-निगम की पूंजी के प्रमुख स्नात निम्न हैं 

() निगम की अधिकृत पूँजी 25 करोड रुपये है जो 25,000 शेयरो में 
विभाजित है । प्रत्येक शेयर !0,000 रुपये का होता है । ये शेयर रिजर्व बैक, भूमि 
विकास बैक, राज्य सहकारी बैक जीवन बीमा निगम व अनुभूचित वाशिज्यिक बैंकों 
द्वारा क्य किये जाते हैं । केन्द्रीय सरकार निगम के शेयर के मुलधत व न्यूनतम 
लामाश (4 25 प्रतिशत) के भुगतान की प्रतिभूति देती है । 

(2) निगम को वित्तीय साधनों मे इद्धि करने के लिए एक वर्ष की अवधि 
की नियत जमा केन्टीय सरकार, राज्य सरकार, अनुमूचित वाशिज्यिक बैंक एव 
स्वायत्त सस्थाओं द्वारा प्राप्ठ करने का अधिकार मी प्रदान क्षिया गया है ! 

(3) भारत सरकार ने कृषि पुतवित्त एव विकास निगम को !5 करोड़ रुपयों 
का ब्याज मुक्त ऋण भो स्वीकृत किया है । इस ऋण का मुगतान 5 बपं पश्चात्‌ 
शुरू होकर 5 वर्ष मे वाधिक किश्तों मे देय होगा । 

प्रकध---निगम का प्रबन्ध सचालक बोर्ड द्वारा किया जाता है। संचालक 
बो्ड मे 9 निदेशक होते हैं जो विभिन सस्याओं के प्रतिनिधि होते हैं । रिजवं बैक 
ऑफ इण्डिया का उप-गवनेर, कृषि पुनवित्त एवं विकास नियम का अध्यक्ष होता है । 
उसके अतिरिक्त एक-एक प्रतिनिधि रिजर्व बेक, राज्य सहंकांरी बैक, राज्य भूमि 
विकास बैंक, अनुसूचित वारिशज्यिक बैंक एवं जीवन बीमा निगम से तथा तीन 
प्रतिनिधि भारत सरकार के होते हैं । कृषि पुर्नायत्त एव विकास निगम के दैनिक कार्य 
का सचालन बोडं द्वारा नियुक्त कायंकारिणी समिति करती है । 

प्रगति--कृषि पुनवित्त व विकास निगम को वित्तीय सहायता राज्य भूमि 
विकास बैंक, राज्य सहेकारी बैक एव अनुसूचित वारिसिज्यिक बैकों के माध्यम से 
आवश्यक लाभकर्त्ताओं तक उपलब्ध कराई जाती है | कृषि पुनवित्त व विकास निगम 
ने 965 में 36 मोजनाएँ स्वीकृत की थी, जिनके लिए स्वीकृत राशि 27 84 करोड 
रुपये थी । इन योजनागो की सख्या बढकर दिसम्बर, 980 में 377 एवं उनके 
लिए कूल स्वीकृत ऋण राशि ,75 करोड रुपये की थी | दिसम्बर, 980 तक 
कृषि पुनवित्त व विकास निगम द्वारां दिए गए वित्त मे से 54 ध्रतिशत वित्त राज्य 
भूमि विकास बैक के माध्यम से, 2 प्रतिशत राज्य सहकारी बैक के माध्यम से एव 
44 प्रतिशत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के माध्यम से वितरित किया गया था। 
वर्ष 975-76 तक राज्य भूमि विकास बेंक द्वी मुख्य सस्था थी, जिसफे माध्यम से 
80 प्रतिशत वित्त का प्रवाह होता था । वर्ष 975-76 के उपराब्त ७ 7 
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बैंको द्वारा अनेक कार्यकम शुरू करमे के कारण उनके माध्यम से प्रवाह करने वाले 
वित्त की प्रतिशतता मे आशातीत परिवर्तेन हुआ है । दिनाक 2 जुलाई, 982 को 
कृषि क्षेत्र के लिए एक पृथक्‌ बैक तावार्ड की स्थापना के साथ ही इस निगम को 
समाप्त करके नावार्ड भे सम्मिलित कर दिया गया है । 

(॥) कृषि वित्त निगम--कृषि ऋण की बढती हुई झ्रावश्यकता को इष्टिगत 
रखते हुए, कृषि व्यवसाय की अल्प, मध्य एव दीघंकालीन ऋण की आवश्यकताग्ो 
की वाणिज्यिक बैको द्वारा पूर्ति करने के लिए 0 प्रप्रेल, 968 को कृषि वित्त 
निग्रम की स्थापना की गई । कृषि वित्त निगम्म कम्पनीज कानून 956 के प्रन्तगंत 
पजीकृत है । कृपि वित्त निगम की अधिकृत पूँजी 00 करोड रुपये तथा जमा पूँजी 
5 करोड रुपये है । वर्ष 978 मे 35 वाणिज्यिक बैक इसके सदस्य थे, जिनमे से 
4 राष्ट्रीयक्ृत बैक, !4 गैर-राष्ट्रीयकृत बैक एवं 7 विदेशी बेक हैं । 

प्रबन्ध--निग्रम का प्रबत्ध सचालक दोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमे 
अध्यक्ष एव सचालक निदेशक होते हैं, जो याप्ट्रीयकृत बैक, गैर-दास्ट्रोयक्त बैक, 
वित्त मस्त्रालय, कृषि एवं सिंचाई भन्त्रालय, कृषि पुनवित्त एवं विकास निगम के 
प्रतिनिधि एवं कृषि अरथंशास्त्री होते हैं। कृषि वित्त निगम का पंजीकृत कार्यातय 
बम्बई तथा दो क्षेत्रीय कार्यलिय कलकत्ता (पूर्वी क्षेत्रों के लिए) एवं लखनऊ 
(उत्तरी क्षेत्रों के लिए) तया प्रोजेक्ट कार्यालय पटना, कोटा, शिलाग एवं मूरत 
भेहैँ। नह 

कार्य--कृषि वित्त निगम, वाशिम्यिक बैको के माध्यम से ऋण * विस्तार 
करके कृषि विकास के लिये राष्ट्रीय स्तर पर काय॑ करता है । कृषि वित्त तिगम के 
प्रमुख कार्य निम्त हैं-- 

() कृषि वित्त निगम बारिज्यिक बैको को कृषि विकास कार्यक्रमों में 

अधिक माग लेने हेतु सहायता प्रदान करता है। 

(2) कृषि वित्त निगम पिछड़े क्षेत्रो मे बैको द्वारा दिये जाने वाले ऋण हैएु 
प्रोजेक्ट तैयार करना एवं उसकी जाँच करके घाशिज्यिक बैंकों को 
उनके लिये ऋण स्वीकृत करने के लिए आमन्त्रित करता है ताकि 
इन क्षेत्रो मे वाशिज्यिक बैंक अधिकवाधिक ऋण सुविधा उपलब्ध 
करा सके । 

(3) कृषि वित्त निगम सदस्य बैंकों केन्द्रीय एव राज्य सरकारों, विगम 
एवं निजी उद्यमियों को तकनौवी सल्लाह प्रदान करता है । इसके 
लिए योजनाझों की तकनीकी सुगमता एवं वित्तीय झांवश्येक्तात्री 
की जाच भी करता है। ऋण सुविधाशों को बटाने के लिए क्षेत्र 
में आधारभूत सरचनाझों के विकास के लिए मी वित्त उपलब्ध 
कराता है । हे अर 
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कृषि वित्त निंगम ने मुख्यतया लघु सिंचाई योजना, कमाण्ड क्षेत्र बिकास, 
समन्वित क्षेत्र विकास, फल विकास, मत्स्य विकास, डेयरी विकास, नियन्त्रित मण्डियों 
के छिए यार्ड एव गोदामो के निर्मास्य की योजनाएँ बनाई है. साथ ही फसल ऋण, 
मुर्गीन्पालन, भेड विकास, कुओ पर विद्यू तीकरण, कृषि प्राधारित उद्योग, वन विकास, 
धागान वॉली फसलो को विकास योजनाएँ मी इसके कार्यक्षेत्र मे आती हैं। 
आधारभूत सुविधाश्रो का विकास, कृषि सेवा केन्द्र, सूखा ग्रस्त क्षेत्रीय कार्यक्रम, 
विस्तृत क्षेत्र विकास कार्यक्र,, समन्वित जन-जाति विकास कार्यक्रम, बीज विकास 
कार्यक्रम एवं कृषि क्षेत्र से ऋण सम्वस्धी झनुसत्धान भी इसकी य्ोजनाओ में 
सम्मिलित हैं । 

(4) कृषि वित्त निगम ऐसे कार्यक्रम भी लेता है जिससे कृषि क्षेत्र मे ग्रधिक 
ऋण) का उपयोग करने की क्षमता मे दृद्धि हो सके जैसे-वारिज्यिक 

५32 बे को, सरकार, योजना आयोग, राज्य सरकार, रिजर्व बैक भप्राफ 
इण्डिया एवं अन्य संस्थाओं से सम्बन्ध बताये रखता, ऋण के प्रपत्र 
मे सरलीकरण करना एवं सभी बैको को एक से ही प्रपन्त काम मे 
लेने हेतु तैयार करना आदि । 

(5) कृषि वित्त निगम बारिज्यिक बैंको की कृषि क्षेत्र में ऋरा सम्बन्धी 
समस्याओ्रो का अध्ययन करके उनको हल करने के लिए सुझाव 
देता है । 

(6) कृषि वित्त निगम वाशिज्यिक बैको के संगठन (0०50धणआ) के 
कारक प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं भन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की समितियो, 
बैको एवं ऋणा मण्डलो मे प्रतितिधित्व करता है । 

(एं) कृषि-ऋण निगम--प्रो० डी० धार० गाडगित की अध्यक्षता मे 
नियुक्त कृषि वित्त उप-समिति ने 7944 में विभिन्न राज्यों में कृषि ऋण नियम 
स्थापिव करने के लिए सर्वप्रथम सुझाव दिया था। श्री आर० जी० सरय्या की 
अध्यक्षता मे 946 में नियुक्त सहकारी नियोजन समिति एव ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण 
समिति ने भी कृपि-ऋण निगम स्थापित करने का विचार प्रकट किया तथा राज्यों में 
सहकारी सस्थाो के विकास पर अधिक बल देने का सुझाव दिया । रिजवं ब॑ क के 
कृषपि-ऋण सत्यागत अ्मिकरण के अनौपचारिक दल ने भी 964 मे सहकारी 
भान्दोलन में पिछड़े हुए राज्य-असम, बिहार, उडीसा, पश्चिमी बगाल, राजस्थान 
एव केद्ध शासित प्रान्तो--मरसिपिपुर एवं त्रिपुरा में कूपि-ऋण-तिगम स्थापित करने 
वा सुझाव दिया । रिजवं वैक का यह सुझाव 966 मे दिल्ली में आयोजित मुख्य- 
भन्त्रियों के सम्मेलन मे स्वीकृत किया गया। 

कृषि-ऋण-निगम स्थापित करने के लिए एक नवम्बर, 968 को संसद 
द्वारा विधेयक पारित किया यया । इस विधेयक के प्रनुसार सहकारी प्रान्दोलन में 
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अ्रसन्‍्तोष जनक प्रगति वाले राज्य एवं अन्य इच्छित राज्य केन्द्र सरकार की अनुमति 
से कृपि-ऋण निगम स्थापित कर सकते है। फलस्वरूप असम, बिहार, उड़ीसा, 
पश्चिम वगाल मणिपुर एवं त्रिपुरा में कुपि ऋश-निगम स्थापित किये गये। ये 
निमम प्रारम्भ में 5 वर के लिए स्थापित किये गये थे तथा राज्यों में सहकारी 
सस्थाओ्रो के सुदृढ होने पर कूपि ऋण निगम भ्रपना कार्य सहकारी समितियों को 
सौप देंगे, लेकिन इनकी महत्ता के कारण आज भी कार्यरत हैं । 


कार्य--कपि-ऋण-निग्मम का प्रमुख कार्य कृषकों को अल्प एवं मध्यकालीन 
ऋणश सुविधा उपलब्ध कराना है। कृषि ऋश-निगम फसल-ऋणा-पद्धति के प्राघार 
पर निम्न श्रेशियो के कृधको वो अल्पकालीन ऋण स्वीकार करते हैं । 


(ञ) वे कृषक, जो गेहों एवं चावल का उत्पादन करना चाहते हैं तथा 
उत्पादित वस्तुओं को भारतीय खाद्य नियम था उनके एजैन्ट कै द्वारा विक्रय करना 
स्वीकार करते हैं । 


(व) वे कृषक, जो गन्ना, जूठ, तम्बाकू उत्पादन करना चाहते हैं तथा उत्पादित 
उत्पाद को राज्य-ब्यापार-निगम, चीनी मिलो भ्रथवा विपणुन सम्तियों (जो राज्य 
व्यापार निगम के लिये कार्य करती हैं) द्वारा विक्रय करना स्वीकार करते हैं । 


निगम बडे कृपको को प्रत्यक्ष रूप से तथा लघु कृपको को सामूहिंक रूप से 
सामूहिक प्रतिभूति के श्राघार पर ऋण स्वीकृत करता है । कृषि ऋण निगम कृषकों 
की सस्या न होकर केन्द्र सरकार एवं रिजर्व बैक की सस्था है । 


पूंजी--#पि-ऋणा-निगम की ग्रधिक्ृत पूंजी विभिन्न राज्यो मे ग्रावश्यकता- 
नुसार एक से 5 करोड रुपये रखी गई है । कृषि-ऋणु-निगम केन्द्रीय सरकार, मा 
तीय खाद्य निगम, रिजव॑ बैक एवं राज्य सरकार को शेयर विक्रय करके, स्टेट बेक 
एवं रिजव बैंक से ऋण लेकर एवं प्राथमिक सहकारी सर्मितियो से नियत अवधि वी 
जमा स्वीकृत करके पूंजी एकत्रित करता है 4 


अबन्ध--निगम का प्रबन्ध, केन्द्र सरकार एवं रिजवं बैंक से प्रतिनियुक्ति पर 
आए श्रधिकारियों द्वारा किया जाता है | नियम की नीति-निर्धारण एवं सचालत का 
कार्य रिजव॑ बैक के निर्देशानुसार होता है । 


(0) ग्रामौरए विद्यु तोकरणा निग्मम-्रामीण् विद ती करण निगम भी कृषि 
के क्षेत्र मे ऋणा सुविधा उपलब्ध कराने का महत्त्वपूर्ण ज्लोत है । वर्तंमाव में कृषि के 
लिए फार्म पर विधू तू आवश्यक है । विद्युत शक्ति के उपयोग से पॉर्म पर सिंचाई 
की लागत में कमी ही नही होती है, अपितु फामं पर सघन कृषि, बहुफसलीय योजना 
एवं फुसल-उत्पादन योजना मैं परिवर्तत करके भ्रधिक्‌ लाम कमा पाता सौ सम्मद 


हो गया है । 


354/भारतीय हरि का अथंतस्त्र 


क्पको को ऋणा प्रदान करने वाले साहुकार दो प्रकार के होते है : 


(0) पेशेवर साहुकार--पेशेवर साहुकार कृपको को ऋण स्वीह्ृत करने के 
प्तिरिक्त कृषि वस्तुओ से व्यापार मी करते है। मे कृपको के अतिरिक्त 
भ्रन्‍्य उद्योगों वाले व्यवसायियो को भी ऋण प्रदान कराते है। इन्होने 
बष 295-52 में कृषकों को विभिन्न अभिकरणों से आप्त कुल ऋण 
का 44 8 प्रतिशत श्रश प्रदान किया था। वर्ष 96-62 में यह प्र 
कम होकर 3 2 प्रतिशत वे 987-82 से 8.3 प्रतिशत ही रह 
गया । इन साहुकारों को कृपको को ऋष स्वीक्षत्ति के क्षेत्र मे उड़ीसा 
राज्य मे प्रथम, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य मे द्वितीय 


स्थान प्राप्त है । 


(४) कृषक साहुकार-- कृषक साहुकार कृषि कार्यों के लिए ऋण स्वीकृत 
करने के अतिरिक्त स्वय कृषि भी करते है। कृषक साहुकार ने वर्ष 
95]-52 में क्षको को विभिन्न अमिकरणों से भ्राप्त कुल ऋण का 
24 9 प्रतिशत अश प्रदान किया था, जो बपे 96-62 में बढ़कर 
36 प्रतिशत हो गया । व 97-72 मे इनके द्वारा स्वीकृत ऋण 
का कुल ऋण में अश 23 । प्रतिशत ही रह गया । कृपक, साहूकारों 
से ऋण आप्ति में पेशेवर साहूकारों के स्थान पर कृषक साटुकारों को 
प्राथमिकता दे रहे हैं । कृपक साहुकार, कृषकों को ऋण स्वीकृति मे 
उडीसा राज्य मे चोथे स्थान पर, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बयाल में 


दूसरे स्थान पर व शेष राज्यो मे प्रथम स्थान पर हैं । 


कृषि-ऋण से साहुकारो को प्रसुखता के कारए--कृपको को ऋण-स्वीकूति 


के क्षेत्र मे द्ाहुकार विशेष स्थान रखते हैं जिसके प्रमुख कारण निर्मी हैं-- 


[]) ऋण स्वीकृति विश्नि की सरलता एवं सुगमता । 


(2) साहुकारो द्वारा कृषकों को सभी कार्यो के लिए अल्प, मध्य एवं दोषे* 


कालीन ऋण स्वीकृत करता । 


(3) साट्टकारों दारा उत्पादन एवं उपभोग दोचों ही प्रकार की आवश्य- 


कताओ कौ पूर्ति के लिए ऋण स्वीकृत करना । 


(4) साहुकारों दवरा कृपको को रक्षित ऋण के अतिरिक्त अरक्षित ऋण 


भी आवश्यक राशि दे स्वीकृत करना । 


(5) साहुकारों का ऋण-स्वीकृति का निश्चित समय न होकर किसी सी 


समय पहुँचने को छूट होना | 


(6) ऋण-स्वीकृति-अवधि मे झावश्यकता होने पर ऋणी की सुविधानुसार 


६ समय में वृद्धि कर देना ह 
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(7) ऋूण चुकाने के लिए ब्याज एवं मृलधन का सम्मिलित भुगतान करने 
एवं पृथक्‌ रूप मे आशिक शशि का मुगरतान करने की कृपको को छूट 
होना । 

(8) साहुकारों का कृषको से व्यक्तिगत सम्बन्ध होना । 

(9) साहूकारो को कृपको की वित्तीय स्थिति का ज्ञान होना । 

(0) साहुझारों दरा कृषको की ऋण-सम्बन्धी जानकारी को ग्रोपनीय 
रखना ॥ 
(!) साहुकारो द्वारा कृषकों की विभिन्न मुसीबतो भे सहायता करता । 


साहूकारो से ऋण-प्राप्ति मे कृपको को उपयुक्त सुविधाश्रो के होते हुए भी, 
साहूकारो द्वारा कृषि-ऋण में अनेक कुचालो के उपयोग के कारण ऋण की लागत 
अधिक आती है| साहूकारो की ऋण के क्षेत्र मे प्रयुक्त कुचालें निम्न हैं-- 

] स्वीकृत ऋण पर ब्याज की दर भ्रधिक लेबा। साहूकार कृषकों से 
स्वीकृत ऋण पर 8 से 40 प्रतिशत ब्याज वसूल करते हैं, जो सस्थागत 
ग्रभिकरणों से श्राप्त ऋण्य के ब्याज-दर की झपेक्षा कई गुना प्रधिक 
होती है + 

2 ऋषा चुकाने की प्रवधि का ब्याज ऋण स्वीकृत करते समय अप्रप्मिम रूप 
से काठ लेना, जिसके कारण कूपको को स्वीकृत ऋण राशि से कम घन 
प्राप्त होता है श्ौर वास्तविक ब्याज की दर मधिक होती है । 

3 ऋण स्वीकृत करते समय साहुकारों द्वारा स्वीकृत राशि में से अनेक 
प्रकार को कटौतियाँ काट लगा, जँसे--काटा, घर्मादां मुनीमी, लिखाई, 
गिरह खुलाई ध्रादि । 

4 स्व्रीकृत ऋण राशि से प्रधिक राशि का ऋण-पत्र लिखवा लेना श्ौर 
कृपको की अन्ञानता का लाभ उठाते हुए भ्रधिक मुलघन वसूल करना । 

5 ऋण वसूल करते समय कूपक से ब्याज निर्धारित दर से अधिक जोड 
लेना और ऋणरा भुगतान की रसीद नही देना । 

6 ऋण स्वीकृत करते समय ऋणो की शर्तों मे भू सम्पत्ति का प्रतिबन्ध सहित 
विक्यनामा लिखवा लेना जिससे कृपक हारा समय पर ऋण मुगतान 
नही किए जाने को ग्रवस्था में भू-सम्पत्ति पर कब्जा कर लेना ! 

7 कपको से खाली कागज पर भ्रगूठा या हस्ताक्षर करवा लेना, तत्मश्चात्‌ 
इच्छित ऋण राशि एवं शर्तों को उसमे लिख लेना । 

साहुकारो को उपयुक्त कुदालों पर तियस्त्रण लगाने के लिए सरकार ने 

समय-समय पर विभिन्न कानून पारित किये हैं। पारित किये गये कानूनों का 
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मुख्य उद्देश्य ऋण के क्षेत्र मे प्रचलित कुचालों से कुपको की रक्षा करता है। इसके 
लिए सरकार ने ब्याज दर कानून, हिसाव नियन्त्रण कानून, साहुकारों का पंजीकरण 
करना, अनावश्यक कटौतियो पर प्रतिबन्ध, ब्याज की ग्रधिकतम भुगतान राधि आदि 
के सम्बन्ध में कानून पारित किये है, जिनके होते से ऋणो कृपक साहुकार की 
कुचालो से रक्षा कै लिए कानून की सहायता ले सकते हैं । 
॥ब) व्यापारोफ व आढतिया 

कृपको के लिए ऋशा प्राप्त करने का गँर-सस्थांगत अभिकरणों मै दूसरा 
प्रमुख स्रोत व्यापारी एवं आढतिया है। व्यापारी एव श्राढतिया मुख्यतया अल्प 
कालीन ऋण स्वीकृत करते है श्रोर फसल के विपणन से कृपको को प्राप्त राशि में से 
अपना ऋण वसूल करते हैँ । व्यापारी एवं ग्राढतियो से ऋण प्राप्त करने के कारण 
कृपको के लिए इन सस्थाओ के माध्यम से फामं से प्राप्त उत्पाद का विक्रय करना 
ग्रावश्यक होता है । व्यापारी कृपको की मजबूरी का लाभ उठाते हुए खाद्यान्नो की 
बिक्री से प्राप्त झ्राय में से कई प्रकार की कटौतियाँ करते हैं, जिससे क्ृपको को 
खाद्यान्न की उचित कोमत प्राप्त नही होती है। व्यापारी एवं प्राढतियों ने वर्ष 
495-52 में क्षको को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल ऋण का 5 प्रतिशत ग्रश 
ऋण के रूप मे प्रदान किया था, जो वर्ष 796-62 में 8 8 प्रतिशत एवं 798- 
82 मे 3 4 प्रतिशत ही रह गया । ऋण के क्षेत्र में व्यापारी एवं भ्राढतियों की 
महत्ता कम हुई है। विभिन्न राज्यों में कृपको को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऋण 
की राशि के श्राघार पर व्यापारियों को उडीसा व जम्मू एवं कश्मीर में ढ्ितीय 
स्थान, प्रान्भ्रप्रदेश मे तृतीय स्थान एवं भ्रसम, बिह्वार, ग्रुजरात, कैरल, मध्यप्रदेश, 
कर्नाटक, राजस्थान एवं पश्चिम बगाल मे चतुथे स्थान प्राप्त है । 


(स) सम्बन्धी, मित्र एवं विधिघ स्रोत 

गैर-सस्थागत भ्रभिकरणो मे कृपको के लिए ऋण का तीसरा स्रोत 'सम्बस्धी, 
मित्र एवं विविध स्रोत हैं। उत्पादन एवं उपमोग कार्यों के लिए प्रावेश्यक कर 
कृषक अपने सम्बन्धियो एवं मित्रो से प्राप्त करते हैं। कृपकों को विभिन्न स्लोतो में 
प्राप्त कुल ऋण का वर्ष 95!-52 में 6 0 प्रतिशत, 96-62 में 227 प्रतिशत 
व 97--772 में 6 6 प्रतिशत ऋण सम्बन्धियो से प्राप्त हुआ था । असम, 
गुजरात, बिहार, केरल महाराष्ट्र एवं पश्चिम बगाल मे सम्बन्धियों ने अर्न्य राज्यों 
को अपेक्षा कृषकों को अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध करायी है । 
(द) जमोंदार एवं भू स्वामी : 

जमीदार एव भू स्वामी मी कूपको को भूमि जोतने, उत्पादन-साधनों के क्य 
करने आदि कार्यों के लिए ऋण-सुविधा प्राप्त कराते हैं। जमीदारों एव भू-स्वामियो 
से वर्ष (95-52 में कृूपको को विभिन्न अमिकरखो छे प्राप्त कुल ऋण का 
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प्रतिशत अश प्रदान किया था । यह भ्रश बपे 96]-62 में कम होकर मात्र 0 6 
प्रतिशत ही रह गया । इसका प्रमुख कारण देश मे जमीदारी प्रथा की समाप्ति के 
साय-साथ देश में जमीदारों की महत्ता का कम होना था। व्य 497-742 मे भू- 
स्वामियों मे कृपको को प्राप्त कुल ऋण का 8 6 प्रतिशत ऋश!-सुविधा उपलब्ध 
फराई थी । 
रिजर बैंक प्रॉफ इण्डिया 
रिजव बैक कानून, 934 के अन्तर्गत रिजद बैक ऑफ इण्डिया फी स्थापना 
एके प्रप्रेल, (935 को हुई थी । एक जनवरी, 944 से इसे केन्द्रीय बैंक बना दिया 
गण । रिजंव बैंक कौतून की घारा 54 के अन्तयेत रिजये बैक से कृषि ऋण विभाग 
को स्थापना की गईं । प्रामीश ऋणा सर्वे क्षण समिति ने धुकाव दिया कि रिजवे बैक 
प्रॉफ इण्डिया के प्रन्तमंत एक राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाए, इसके द्वारा' दिये 
जाने वाले भष्यकालीन ऋणो पर से प्रतिबन्ध हटाये जायें तथा कृपि-ऋण विभाग 
का विस्तार किया जाये । तत्पश्चात्‌ रिजयं बैक आफ इण्डिया कानून में व 955 
में सशोधन किया गया । रिजर्व बैक, बेकिंग ससार के मित्र, पच-प्रदर्शक्ष एव हितेपी 
के रूप में कार्य करता है । रिजवे बैक के कृषि-ऋण-विभाग के प्रमुख कार्य ये हैं-- 
(0) कृषि-ऋणा से सम्बन्धित समस्याझ्रो के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की 
नियुक्ति करमा । 
(॥) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा सहकारी धस्थाप्रो को कृपि-ऋण 
के विषय में तकनीकी सलाह प्रदान करना । 
(0) कृषि कार्यों के लिए राज्य सहकारी बैंक के द्वारा वित्त प्रदात करना । 
(४) रिजबं बैक के कृषि-ऋरा कार्यों एवं कृषि के क्षेत्र में ऋण प्रदान 
करने वाले वँकों के कार्यो मे समन्वय स्थापित करना । 
रिजवं बेक कृपको को सीधे रूप से ऋण॒-सुविधा उपलब्ध नही कराता, बहिकि 
राज्य सहकारी बैक, जिला सहकारी बैक एव प्रार्थामक सहकारी समितियों के माध्यम 
से कृपको को ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है । रिजयं बैक सहकारी ध्रमितियों एव 
सहकारी बैको को ऋण्-सुविधा प्रचलित ब्याज दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर 
पर उपलब्ध कराता है । 
रिजबं बेक के कार्य-(7) रिजव॑ बेंक कानून की ग्रग्राकित धाराओ के प्रन्तयंत 
पल्प-कालीन, मध्यकालीन एवं दी्धंकालीन ऋण प्रदान करता है-- 
अल्पकालौन ऋण--रिजवे बैंक घारा 77 (2) (ब) एवं 7 (4) (स) के 
अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंको के माध्यम से कृषको को कृपि-कार्यों एवं विपणन के 
लिए 2 से 35 माह की अवधि मे परिपक्व होने वाले अल्पकालीत ऋण प्रदात 
करता है । इसके प्रतिरिक्त रिजये बेंक कामूत की धारा 7 (4) (प्र) के प्रन्तगंत 
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भूमि-विकास वैक द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों की प्रतिभूत्ति पर भी प्रत्पकालीन 
ऋण प्रदान करता है । 
मध्यकालीत ऋण---रिजर्व वेंक घारा 7 (4) (अर) के अन्तर्गत राज्य 
सहकारी बैक को सरकार की प्रतिभूति पर !5 माह प्ले 5 बर्ष की भवधि के लिए 
मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है । रिजव बैंक द्वारा !956 में स्थापित राष्ट्रीय 
कृषि ऋण (दीघंकालीन) कोष एवं राष्ट्रीय कृषि-ऋरण (स्थिरीकररा) कोष के हारा 
मी मध्यकालीन ऋण को सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । 
बीधंकालीन ऋण--रिजवं बैक ने श्री ए डी गोरवाला की अप्रध्यक्षता मे 
नियुक्त ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति, 954 के सुभाव के अ्रनुसार दीर्घकालीन 
ऋण की सुधिधा के लिए राष्ट्रीय कृषि ऋण [दीरधकालीन) कोप [00079 
ह870प्रापा॥! एा९व (7078 77 09६747075) #ए्रा0] की स्थापना 
फरवरी, 956 में की । इस कोप की स्थापना १0 करोड रुपयी से की गई थी प्रौर 
यह प्रावधान रखा गया था कि इस कोप में आगामी 5 वर्षों मे प्रतिवर्ष कम से कम 
5 करोड़ रुपये दिये जायेंगे । इस कोप की राशि से सहकारी ऋश सस्याश्रों की 
पूँजी में दृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को 20 वर्ष की भ्रवधि के लिए ऋण 
स्वीकृत एवं केन्द्रीय भूमि विकास वेको के 20 वर्षीय अ्रवधि के ऋख-पत्रो का क्रम 
किया जायेगा । एक जुलाई, 960 को इस कोप में 90 करोड रुपये की धनराशि 
थी, जो बढकर 2 जुलाई, 982 को ,205 करोड रुपये हो गई । इसी प्रकार 
राष्ट्रीय कप ऋण (स्थिरीकरण) कोप में रिजवे वेक की जमा घन-राशि एक जुलाई, 
960 को 5 करोड रुपये थी, जो 2 जुताई, 982 को 440 करोड रुपये हो 
गई । नावार्ड की स्थापना हो जाने पर 2 जुलाई, 982 को यह दोनो कोप रिजवं 
बैक से नावार्ड का स्थानान्तरित कर दिये गये । 


(2) रिजववे बैंक सहकारी ऋण के विकास के लिए परामर्श देता है ॥ इसके 
लिए रिजव॑ दैक ने स्थायी रूप से ग्रामीण सहकारी ऋण सलाहकार 
समिति [5शाक्षा।ह 80५5०9 एण्राग्रधा€४ गण रिणवो (००१६ 
शशाए८ (76५7) की नियुक्ति बषं 295व में की थी । 

(3) रिजवं बैंक 95] से जिला एवं राज्य सहकारी बैंको का निरीक्षण 
का कार्य भी करता है । 

(4). रिजवे वेक समय-समय पर विमिन राज्यों व जिलो में ऋय सर्वेक्षण 
करक्षे प्रतिवेदन प्रकाशित करता है । रिजवं देक के प्रकाशित प्रतिवेदनो 
में अखिल मारतीय ऋण सर्वेक्षण समिति का प्रत्तिविदत 954-52, 
अ्रखिल भारतीय ऋण एवं विनियोग सर्वेक्षण रिपोर्ट 2964-62 एवं 
झठछिल मारतीय ग्रामीण ऋण सर्वोक्षण समित्ति की रिपोर्ट 7769 
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प्रमुख है । इसके अतिरिक्त रिजवे वेक एक मासिक पत्रिका रिजव॑ बेक 
आ्रॉफ इण्डिया बुलेटिन मी प्रकाशित करता हे । 


(5) रु वैक सहकारी प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों 
में उच्च-स्तरीय एवं मध्यम श्रणी के कायकर्त्ताओं के लिए खोले गये 
प्रशिक्षण केन्द्रो पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है । 

कृषि-छण की विपणन से सम्बद्धता 

ग्रामीण ऋण सर्दे क्षण समिति, 95-52 द्वारा सुाई गई कृषि ऋण की 

एकीकृत योजना (846१ $दकवा६ ०ी॑ रेप टाध्प) का एक मुख्य भाग 
सहकारी समितियों द्वारा स्वीकृत कृषि ऋण को राशि का विपणन से सम्बन्ध होना 
था। इसके अन्तगंत प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों के सदस्यो को उत्पादित 
वस्तुओ्रो का विषणंद, विपणन समितियों के माध्यम से करना एवं उतके विक्रय से 
प्राप्त आय मे से दिया गया उत्पादन-ऋण वमूल करना सम्मिलित है । समय समय 
पर अन्य समितियों ने भी कृषि ऋछ एवं विपण्न से सम्बद्धता के सुभाव दिये । 
वर्तमात मे यह अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है क्योकि प्रथम तो कृपको की उत्पादन- 
ऋण की आवश्यकता मे काफी वृद्धि हो गई है तथा दूसरी ओर सहकारी समितियों 
की बकाया राशि पहले की अपेक्षा अधिक बढ गई है। अत यदि कृपकी से ऋण- 
बैमूली के लिए शीघ्र कदम नहीं उठाये गये तो देश में सहकारी ऋण का ढाँचां 
अस्त-ब्यस्त ही जायेगा । 

भारत सरकार ने अगस्त, 962 मे कृषि-ऋूण का विपणन से सक्षम सम्बद्धता 

के लिए निम्न सिफारिणें की यी-- 

(3) प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा कूपको को उत्पादन हेतु ऋण 
स्वीकृत करते समय अनुवन्ध पत्र लिखवाना चाहिए किवेऋण 
भुगतान राशि के मूल्य का उत्पादित माल विपणन सस्था के माध्यम 
से विक्रय करेंगे। साथ ही विषणन-समिति को उसके द्वारा बचे गये 
खाद्यान्नो की कीमत राशि मे से, प्राथमिक सहकारी ऋण समिति से 
प्राप्त ऋण की राष्चि को काटने का अधिकार होगा । 

(2) विपणन-सस्थाओ एवं प्राथमिक कृपि-सहकारी ऋण समितियों के 
मध्य पूर्ण समस्वय होना चाहिये । 

(3) फसल की कठाई के पूर्व प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति द्वारा, 
विपणन समिति को कृषक-सदस्यो की वसूली की राशि की पूर्ण यूची 
भिजवा देनी चाहिये । 

(4) प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति के कार्यकर्त्ताप्रो दांरा सदस्यों 
की फसल की कठाई पर पूर्ण निगरानी रखनी चाहिए तथा उनके 
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(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


डारा कोशिश की जानी चाहिए कि सदस्य किये गये वायदो को पूर्ण 
रूप से निभाएँ । 

विपणन समिति द्वारा कृषकों को बेचे गये उत्पाद की कीमत का 
भ्रुगतान, प्राथमिक कृषि-ऋण सहकारी समिति को ऋण की राशि 
मय ब्याज के काटने के बाद ही करना चाहिए । 

केन्दीय सहकारी बेको के भ्रधिकारियों द्वारा प्राथमिक कृपि-ऋण 
सहकारी समितियों की ऋशा-राशि की वसूली मे सहायता करनी 
चाहिए । 

उत्पादन-ऋणा के मुगतान का समय, फसल की कटाई के समयानुसार 
नियत किया जाना चाहिए । 

इस योजना द्वारा उत्पाद-विक्रय करने वाले कूपको को ब्याज की दर 
में कुछ छूट देनी चाहिए तथा प्रावश्यकता होने पर उन्हें उपभोग-ऋण 
भी स्वीकृत करना चाहिए । 


णाणः 


भध्याय १] 


ऋपणपा-पध्रबन्ध के सिद्धान्त 


कृषकों, ऋणदात्री सल्थाओं एवं प्रसार-कार्यकर्ताओ के लिए ऋरा के सिदातों 
का ज्ञान होता ग्रावश्यक है। ऋण[-प्रबन्ध के तीन मुख्य सिद्धान्त हैं जिन्हे ऋण के 
तीन 'प्रार! (3 "९९५ ०६ (।८१॥) कहते हैं । 


(:) ऋण के उपयोग से प्राप्त आय की राशि (२८एय), 


(॥) ऋणो की ऋण-प्रदायगी क्षमता (२०७७) ए्या 088०५), 
(7) ऋण की जोखिम-बहत-योग्यता (श७८ 86878 #0॥9), 


ऋणादात्री सस्था द्वारा ऋण स्वीकृत करने से पूर्व ऋण के उपयुक्त तीनो 
'आर/ पक्ष मे होने चाहिए, भन्यथा ऋण स्वीकृति भे जोखिम अधिक होती है । इसी 
प्रकार ऋण के उपयुक्त तोनों ग्रार' पक्ष मे होने पर ही कृपकों को ऋण लेना 
चाहिए। ऋण के उपयुक्त तीनो ध्रिद्धाल्तों में से किसी मी एक सिद्धान्त के पक्ष में 
न होने की स्थिति मे कृषक के लिए समय पर ऋण का चुका पाना तथा ऋणदाबी 
सस्या द्वारा समय पर ऋण वसूल कर पाता सम्भव नही होता है। मतः ऋण के 
विभिन्न 'प्रार' लागू त होने की अवस्या में कृषकों के लिए ऋशण-प्राप्ति व ऋणदात्री 
सस्थाग्रो के लिए ऋण स्वीकृति नुकसानदेह होता हे । ऋण प्रबन्ध के दोनो 'प्रार' 
सिद्धान्तो का विश्लेषण करने के उपरान्त, ऋण प्रवन्ध के अन्य सिद्धान्त, जिन्हे ऋण 
के चार 'सी' (4 (“४० ९४९०॥) एवं ऋण के पाच पी! (5 9 ० (०वा) 
कहते हैं, का विश्लेषण मी करता चाहिए । ऋण के चार 'सी-ग्रुण ((/६८७), 
क्षमता (0०7०५/9) पूँजी (0०४72) एवं शर्तें ((००५:४७००५) हैं। ऋरा के 
पाँच पी! उद्ंश्य (2७४9०६८),.ब्यक्ति (2४४०0), उत्पादकता योजना (सि०- 
4प्रश/ज्राए श्॑राणाए्) किएत का मुगतान (?7एफ्र्ा। ती साशभापव्ता) एव 
प्रक्षण प्रतिभूति (27072007 56८079) है । 

ऋण प्रबन्ध के उपरोक्त पीनो प्रकार के सिद्धान्त--तीन आर”, चार 'सी' 
एवं पाँच 'प्री” आपस में सम्बन्धित हैं /॥ ऋण का तीसरा आर! सिद्धान्त ऋणी की 
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जोखिम बहन योग्यता, प्रथम एवं चतुर्थ सी” ग्रुण एवं शर्तें तथा ट्वित्ीय एवं पॉचिवा 
वो! व्यक्ति तथा सरक्षस प्रतिभूति कृपको की जोखिम बहन योग्यता के द्योतक हैं । 
इसी प्रकार ऋण प्रबन्ध का दितीय आ्रर' ऋण झदायगी क्षमता, द्वितीय सी' क्षमता 
एवं चतुर्थ 'पी' किश्त का भुगतान भी सम्बन्धित है जो ऋणी की ऋण अदायगी 
क्षमता के द्योतक हैं 

ऋषण-प्रबन्ध के आर सिद्धान्त 
. ऋण के कृषि से निवेश करने से प्राप्त आय की राशि : 


ऋण -प्रवन्ध का प्रथम सिद्धान्त है कि कृषि मे निवेशित राशि से ज़ो अतिरिक्त 
आय प्राप्त होती हे बया वह ऋण एव ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है? 
यदि ऋण से प्राप्त अ्रतिरिक्त आय, ऋण एवं ब्याज की सम्मिलित शघ्ि से अधिक 
है. तो कृपको को ऋण प्राप्त करना चाहिए एवं ऋणादात्री सस्था को ऋण स्वीकृत 
करना चाहिए । यदि ऋण के उपयोग से प्राप्त अतिरिक्त आय, ऋणा एवं ब्याज की 
सम्मिलित राशि से कम है तो कृपको को उस कार्य के लिए ऋण प्राप्त नहीं 
करना चाहिए एवं ऋणदात्री सस्था की ऋरा स्वीकृत नही करना चाहिए । प्राप्त 
अतिरिक्त आय, ऋण एवं ब्याज की सम्मिलित राशि से भ्रधिक होने पर ही, ऋण 
स्वीकृति के लिए ऋण-प्रवन्ध के दूसरे सिद्धान्त-ऋरण॒-अदायणी क्षमता की जाँच 
करनी चाहिए । 
2 कृषकों की ऋण-श्रदायगरी-क्षमतर * 

ऋषण-प्रबन्ध के दूसरे सिद्धान्त के अनुसार यह देखा जाता है कि क्यों कृपक 
के पास ऋश को निश्चित समय पर निर्धारित किश्तों मे चुकाने की क्षमता है 
अर्थात्‌ क्या कृपक को प्राप्त अतिरिक्त आय, ऋण अदायगी की निर्धारित किश्तों के 
समयानुसार प्राप्त होती है ? उपयुक्त प्रश्व का उत्तर सकारात्मक होने पर ही ऋण- 
दात्री सस्था द्वाश कूपकों को ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिए और नकायतक 
उत्तर प्राप्त होने की स्थिति मे ऋण॒दात्री सस्था द्वारा निर्वारित शर्तों पर ऋण 
स्वीकृत नही किया जाना चाहिए । 

ऋणगा-प्रबन्ध के प्रथम एवं ट्वितीय सिद्धान्त का उत्तर पक्ष में होने अर्थाद्‌ 
कृपक के पास पर्याप्त अ्रतिरिक्त आय एवं ऋण अदायगी क्षमता के होने पर कर्ण 
स्वीकृति के तीसरे सिद्धान्त जोखिम वहन योग्यता की जाँच करनी चाहिए । 
3 कृषकों की जोखिस-बहन योग्यता : 

ऋण प्रव“घ के तोसरे सिद्धान्त के अनुसार ऋणदाती सस्था को यह निश्चित 
करना होता है कि क्‍या कृषकों के पास ग्राकलित उत्पादन की मात्रा प्राप्त सही होने 
की स्थिति में ऋण चुकाने की क्षमता है ? कृषि व्यवसाय प्रकृति पर निर्मर होता है, 
एवं इसमे ग्रन्य उद्योगों की अ्रपेक्षा जोखिम अधिक होती है । इस सिद्धान्त में कृपकों 
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की सम्पत्ति की पर्याप्तता की जाँच करते हैं जिससे मौसम की प्रतिकुलता--म्ोले, 
प्रतिवर्षा, सूखा आदि की स्थिति मे फार्म पर उत्पादन कम होने अथवा नही होने की 
स्थिति में सम्पत्ति विक्रय करके ऋण का भुग्रतात कर सके ! यदि क्रपक के पास ऋण 
चुकाने के लिए पर्याप्त सम्पत्ति है, वो उठे ऋण स्वीकृत करना चाहिए। कृपको के 
पास पर्याप्त मात्रा में सम्पत्ति नहीं होने की अवस्था में ऋण स्वीकृत नहीं करना 
चाहिए। कृषकों के पास उपलब्ध सम्पत्ति उनके जोलिम वहन योग्यता की द्योतक 
होती है । 
ऋण-प्रबन्ध के उपयुक्त तीदो सिद्धान्वो की जाँच के आ्राधार पर स्वीकृत 
ऋण का भुगतान सुगमता से होता है तथा ऋणदात्री संस्था को ऋण-वलुली में 
परेशानी नही होती है | कृषकों पर ऋण बकाया भी नही रहता है । 
ऋष-प्रबन्ध के 'आर' सिद्धान्तो की जाँच करने की विधि : 

ऋण:प्रबन्ध के 'आर' सिद्धान्तो की जाच करने की विधि का विस्तृत विवरण 
नींचे दिया जा रहा है--+ 
4. ऋण के कृषि में निवेश करते से प्राप्त थ्राय की राशि * 

क्रपक प्राप्त ऋण को कृषि मे निवेश करने से होते वाली प्रतिरिक्त ग्राय की 
राष्नि का ज्ञान फरार्म-योजना दमाकर कर सकते हैं! ऋण-प्राप्ति से पूर्व को फामे- 
योजना से प्राप्त आय एवं ऋण-प्राप्ति के उपराज्त बनाई गई फार्मे-योजना से प्राप्त 
आय का भ्रच्तर, ऋण के उपयोग से प्राप्त श्रतिरिक्त श्राय की राशि को प्रदर्शित 
करता है। फार्मेयोजना कृषक, ऋणदात्री सस्था, प्रसार अधिकारी या फार्म-न्बन्ध 
विशेषज्ञों के झारा बनाई जा सकतो है + ऋण के उपयोग से होने वाली अतिरिक्त 
ग्राय की राशि ज्ञात करने के लिए वतायी जाने वाली फार्म-योजना में निम्नाकित 
बातो को ध्यान में रखता ग्रावश्यक है-- 

]. फार्म-योजना से प्राप्त ग्राय की राशि का ज्ञान प्रस्तावित ऋण से क्रय 
किये जाने वाले उत्पादन साघनो के उपयोग के आधार पर करना 
चाहिए 

2... फार्म योजना स्ले प्राप्त झ्राय का निर्धारण सीमास्त लागत व ीमान्त 
आय के ग्राधार पर किया जाना चाहिए। 

3 फ्रार्म से अधिकतम ग्राय की प्राप्ठि के लिए प्लीमान्त ऋण राशि का 
उपयोग सीमान्त लागत व सोमान्त आय के सिद्धान्त के भ्रतिरिक्त, 
सम-सीमान्त-प्रतिफल के रिद्धान्त के ग्राघार पर करना चाहिए 4 

4... प्रस्वावित ऋण के ब्राघार पर कफार्म-योजना बनाते समय उत्तदन के 
झन्य साधन जुसे---भरूमि, श्रम, प्विचाई आदि की उपलब्ध माजा को 


364/मारतीय कृषि का प्र्थवन्त 


भी ध्यान में रखना चाहिए । फामम से प्राप्त होने वाली प्राय सीमित 
उत्पादन-साथन की मात्रा पर निर्मेर करती है । 
$  फाम॑ योजना बनाते समय कुपकों को उत्पादन कार्यों के लिए ऋण 
की आवश्यकता के साथ-साथ उपभोग ऋण की श्रावश्यक राशि की 
भी पूति करनी चाहिए, प्रन्यथा कृपक उत्पादन-कार्यों के लिए प्राप्त 
ऋण का उपभोग कार्यों में उपयोग करेंगे, जिससे फार्म पर प्राकतलित 
श्राय प्राप्त नद्ठी होगी । 
श्रत: कूषक को व्तेमान में फामे से प्राप्त ग्राथ व ऋण प्राप्ति के उपरान्त 
फार्म से प्राप्त होने वाली श्राय का श्रन्तर ऋण के उपयोग से होने वाली श्रतिरिक्त 
झराय होती है । यह श्रतिरिक्त आय ही ऋण चुकाने के लिए उपलब्ध ह्वीती है । 


2. कृपकों को ऋण-अवायगी-क्षमता : 

ऋण के उपयोग से प्राप्त होने बाली प्रतिरिक्त आय की राणि, ऋष एवं 
ब्याज की सम्मिलित राशि से भ्रधिक होने पर भी आवश्यक नहीं है कि कृपक प्राप्त 
ऋण का समय पर निर्धारित किश्तो मे भुगतान कर सकेगा | प्रतः ऋण का समय 
पर भुगतान कर पाने के लिए कृपषक की ऋण-श्रदायगी-क्षमत्ता की जाँच करता 
आवश्यक होता है । 

ऋण के फार्म पर उपयोग करते से प्राय मे हद होती है, लेकिन प्राय में 

वृद्धि विभिन्न उद्यमो से विभिन्न समय पर होती है | उदाहरणतया, यदि प्राप्त ऋण 
का मुगतान प्रत्येक तीसरे महीने किश्तों मे करना है श्रोर ऋण को कृषि उद्यम में 
निवेश करने से भ्राय वर्ष भे दो बार अर्थात्‌ खरीफ एवं रवी की फसल की कटाई के 
पश्चात्‌ प्राप्त होती है, तो कृषक के लिए कृषि उद्यम से पर्याप्त आ्राय प्राप्त होते हुए 
भी समय पर ऋण भुगतान करना सम्भव नहीं होता है। श्रतः हझृपकी की ऋण से 
प्राप्त होने बाली ग्रतिरिक्त प्राय के साथ-साथ ऋण-अश्रदायग्री-क्षमता भी ज्ञात करना 
चाहिए । 

ऋणा अदायगी-क्षमता से तात्पयं उस अततिरिक्त श्राय की राशि से है जो 

प्राप्ष आय में से उत्पादन-लागत व उपमोग खच्चें घटाने के बाद शेप रहती है भ्रौर 
जो ऋण चुकाने लिए उपलब्ध होती है। ऋण-प्रदायगी-क्षमता ज्ञात करते समय 
कृपको को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली श्राय सम्मितित करनी चाहिए । $पको 
की ऋण-अ्रदायगी-क्षमता निम्नाकित विधियों द्वारा ज्ञात की जाती है-- 

() भूमि के लगान को राशि का 30 गुना एवं कृषि के अतिरिक्त अन्य 
खोलो मे प्राप्त आय का 25 प्रतिगत-इस विधि द्वारा ऋण की अधिक- 
तम सीमा (७०-09 (८47 [.070, कृषकों द्वारा भूमि के लगाते 
की दी जाने वाल्ली राशि को 30 गुदा एवं कृषि के प्रतिरिक्त भय 


(0) 


(प्र) 


(ब) 
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(द) 
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ऋगा-प्बन्ध के सिद्धा-त/365 


ज्ञोतो से प्राप्त प्रौय कौ 25 प्रतिशत राशि के समतुल्य आ्राकलित ही 
जाती है । ऋण कौ ग्रधिकंदम सौमा के झाकलन की यह विधि दिस॑- 
स्वर, 958 के पूर्व तक प्रचलित थी। इस विधि के अन्तर्गत ऋण की 
अधिकतम सीमा भूमि के लग्रांन की राशि को 30 भुनां प्राकलित 
करने का कोई वैज्ञानिक ग्राघार नही है । 

प्राप्त श्राय का एक-तिहाई भाग ऋण-अदायगी-क्षमता होना-क्ृपझो की 
ऋण-अदायग्री-क्षमता का ग्राकलन करने को यह विधि सहकारी समि- 
तिम्ो द्वारा दिसम्बर, !958 के उपरात्त प्रयुक्त की गई थी। इस विधि 
में कृषकों की फ़ार्मे एवं अन्य ज्ोतो से आप्त कुल आय का एक-तिहाई 
भाग ऋण-अदायगी-क्षमता मानी जानी है श्रौर आय का झ्षेप वो-तिहाई 
भाग फार्म पर कसलो की उत्पादन-लागत एवं घरेलू भ्रावश्यक वस्तुओं 
को क्रय करने मे खर्च करने के लिए पग्रावश्यक होती है । ऋण-म्रदायगी 
क्षमता ज्ञात करने की इस विधि के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं, जितके 
कारण वर्तमान में मह विध्रि प्रच्नलित नही है-- 

कृषकों को फाम से प्र'प्त होने वाली प्राय का झाकलन फार्म पर 
विछले वर्षो मे प्राप्त औसत उत्पादन की भाज्रा के झ्राघार पर किया 
जाता हैं। औसत उत्पादन की माजा वत्तमान एवं भावी उत्पादद की 
मात्रा का सहौ प्रतीक नही होती है । 

विभिन्न फ़सलो की प्रति हैक्टर उत्पादकता विभिन्न क्षेत्रो, फ्नल-चक, 
भूमि-प्रवन्ध एवं जोत के ग्राकार के अनुसार मिन्न-भिन्न होती है । 
उपयुक्त विवि के दारा ऋण-मदायगी-क्षमता ज्ञात करने मे एक ही 
माप दण्ड का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न वर्गों के कृषकों को 
वास्तविक स्थिति का प्रतीक नही होता है । 

इस धिधि के द्वारा ऋण-अदायगी क्षमता ज्ञात करने मे पिछले वर्षो 
की झौसत कोमतो को झौसत उत्पादन की मात्रा से गुणा करते हैं । 
कृषि उत्पादों की क्षोमतो मे निरन्तर उतार-चढाव होते रहते हैं । श्रत 

फार्म उत्पाद की पिछली भौसत कीमत वर्तमान कीमत कय प्रतीक होना 
आवश्यक नही है, जिसके कौरणं मी कृषकों की सही ऋश-अदायगी- 
क्षमता ज्ञात नही हो पाती है ॥ 

विभिन्न फा्मों पर उत्पादन-साधनों की उपयोग की मात्रा में भिन्नता 
के कारण उत्पादन-लागत की राशि मे भी मिन्नता होती है | विभिन्न 
कृषकों का घरेलू उपभोग खर्च भी विभिन्न होता है । अत सभी फार्मों 
पर एक ही प्राघार पर उत्लादन-क्षमता का झाकलन करना सही 
नहीं है । 

इस विधि द्वारा ऋणी की ऋण-प्रदायगी-क्षमता का निर्धारण करते 
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समय छामें-प्रदन्वक की योस्यठा एवं दक्षता को ध्यान में वीं रखा 
जाता है, जो फ़ार्न बाव में परिवर्तत लावे का प्रनुश् क्वरह् 
होगा है । 

कृपक्षो दाद्य फार्म पर उपभोग हेतु किए गए विभिन्न प्रकार के 
ऊँचे स्वतः परि-सदापन रूप, आशिक परि-समापन ऋप ब 
समापन ऋ्लघ से प्राप्त होने वालो धभाय ने खिम्वा होती है, 
ऋणशों को ऋण-त्रदायगी क्षमता ज्ञाव करने ही इस विधि ने ऋणों 
के उपचु क्त हयो को ध्यान में नहीं रखा जाता है । 

फार्म उत्पादन योजना के प्लाघार पर :हप-प्रदाययो-क्षमता ह्वाव 
करना--८स विधि में कृषकों को ऋणा-भदायगो-ल्लनता प्ामे े प्राप्ठ 
होने वाचो झाव को झक्ति के प्राधार पर ज्ञात को जाती है | छान॑ 
से प्राप्त होने वाली झाय का विर्दारण फ्ार्म-यौजना के प्राघार पर 
किया जाता है । छा्ेन्योजना के दारा फाने से प्रप्प्व होने बादो 
प्रतिरिक्त आय को ययि ज्ञात करते के पर्चात्‌ विशिन्न प्रकार के 
प्राप्त ऋतो के निम्न नूत्रों द्रा ऋरा अदायबी-छनता ज्ञात की जाती 
है । 

स्वतः परियनापन--वे “ऋण जिनके दारा हुये किए गए उतादव- 
सावन उन्पादन-विधि में प्र ह़प से काम ने प्रा जाते हैं, खतर 
परिउमापन ध्टण कहलाते हैं। जैसे -दीज, छाद, उर्देरक्र, कोटनादी 
देाय्यां आदि के लिए प्राप्त ऋण | उपयुक्त कार्यों के लिए पम्त 
ऋण छा्मे टो कार्यथोत बागत न उम्मिलिव हो जाते हैं पर प्राप्त 
आरा से ऋय किये नये दत्ताइन-्ठावनों के उपयोग उ झाव नुछदया 
उसी दप्ष प्राप्ठ होठो है। स्व॒व- परियमापव ऋण की अदस्पा ने व्यण 
खुकाने को क्षनवा ह्यव करने का चुत्र दिम्त है-- 
ऋण-परदाययी-क्षरत्यरफ्रार्म स॒ प्राप्व छुल नकद आय-(घरेलू 
डपनोय खर्च +फान को कारत्रोल लानत, जिन इन्वावित ऋण 
सम्निलित नही होठा है+ ऋर-द अन्य ऋण जो घुनठान करन हैं) । 
प्रपरिसमापन ऋण या प्लासिक परिस्मापत ऋण--वे क्टप जिनके 
हारा ऊ्य किए गए उत्ददत-ावन प्मेक्ष रूर से उत्पादन-विधि में 
काम ने नहीं ऋयत हैं वहिकि जय किए बए उल्तादनन्चाथनों की वेबाएं 
ही फार्न पर उपदाम में आठी है, झाश्विक परिधचदापतन आय कहलाते 
है + जँउ-टड्रैक्टर, पम्पिय सेंड, उनत ओऔजार, इु्लं वनदान पादि 
कार्दो के लिए दाप्द ऋछथ। उपबुरक्त रथ कार्यधील बाबत में 
सम्मिलित नहीं हावा है एव इस ऋष के निवेश से आय झनेक वर्षों 
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तक प्राप्त होती है।इस प्रकार के ऋण की ऋषण-प्दायगरी-क्षमता 
ज्ञात करने का सूत्र निम्न है-- 

ऋण भ्रदायगी-क्षमता>-फामं से प्राप्त कुल नकद ग्राय-(कार्यशील 
लागत, मौसमी ऋण को सम्मिलित करते हुए + घरेलू उपमोग खर्च |- 
कर-+- अन्य ऋण जो मुगतान करने हैं ।) 


ऋण-परदायगी-क्षमता में बृद्धि के उपाय--कृपको की ऋषण-प्रदायगी-क्षमता 
में निम्न उपाय भ्रपनाकर दृद्धि की जा सकती है-- 


व. 


बचत की राशि मे वृद्धि करना एवं प्राप्त बचत का कृषि में निवेश 
करता--कार्स से प्राप्त आय में छृद्धि करके अ्रथवा फामं लागत में 
कमी करके कृपि बचत को राशि में वृद्धि कर सकते हैं। फार्म भ्राय 
में दृद्धि फार्स १२ फ़म्नलों का सही चुनाव, तकतीकी ज्ञान के असार, 
प्रवन्ध क्षमता में बृद्धि तथा विपणुन के लिए उचित सस्था एवं समय 
का चुनाव करके कर सकते है। फाम पर होने वाली लागत को 
उत्पादन-साधनों एवं विधियों मे प्रतिस्थापन के सिद्धान्त का उपयोग 
करके कम किया जा सकता है । उपयुक्त उपायो के अपनाने से बचत 
की राशि मे इृद्धि होती है । प्राप्त बचत कौ राशि को कृषि में निवेश 
न से आ्राय में इृद्धि होती है जिससे ऋर-प्रदायगी-क्षमत्ता में वृद्धि 
होगी । 

फास पर विभिन्न उत्पादन-साधनों छो प्रयुक्त प्लात्रा मे सन्तुलन 
रखता-पफार्म से प्राप्त होने वाली प्राय, फार्म पर उपलब्ध विभिन्न 
उत्पादन-साधनों मे से न्यूनतम मात्ना मे उपलब्ध उत्पादत-साधन की 
मात्रा पर निरमेर होती है | फार्म पर झनेक उत्पादन-साघन बहुतायत 
में उपलब्ध होते हुए मी, एक उत्पादन-साधन के कम मात्रा में उपलब्ध 
होने पर फार्मे योजना म्यूततम उपलब्ध उत्पादन-साघन के झनुमार 
बनाई जाती है जिससे बहुतायत मे उपलब्ध उत्पादन-साधन बेकार 
रहते हैं । भ्रतः फार्म से अधिकतम आय की प्राप्ति के लिए न्यूनतम 
मात्रा मै फार्म पर उपलब्ध उत्पादन-साधन की मात्रा मे आवश्यक वृद्धि 
करके उत्पादन साधनों के असस्तुलम को समाप्त करना चाहिये । 

ऋण चुकाने को प्रवधि से वृद्धि फरना--ऋण भुगतान श्रवधि में वृद्धि 
करने से ऋछ की किश्तों की धल्या मरे वृद्धि हो जाठी है ग्रोर शति 
किश्त ऋण चुकाने की राशि कम हो जाती है, जिससे कृपक आसानी 
से प्राप्त ऋछ का मुग्तान कर सकता है । 


4... $, 8, 7) & 0, ९. १००7०, 858०४0०8$ ७! छशाए झोगाढ्ाव] /80238९767 
पु०399 870 प०7णा०७४  शपाद्र 390 एपचजाएड्यश, ेकश 0009, 4970, 
ए9- 7#-य7. 
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उत्पादन साथनो का झ्नुकूलतस उपयोग--फार्म पर उपलब्ध सीमित 
उत्पादव साधनों की उत्पादकता में उनके श्रनुकुलतम उपयोग से इृद्धि 
की जा सकती है। सीमित उत्पादन-साधवो से अधिक प्राय की प्राप्ति 
के लिए उनका उपयोग सम-सीमान्‍्त प्रतिफल के सिद्धान्त के भ्रनुसार 
करना चाहिए | 

फार्म पर तकनीकी ज्ञान का उपयोग--तकतनीकी ज्ञान के उपयोग पे 
चतंमान में भूमि की प्रति इकाई उत्पादकता में पिछले दशक मे विशेष 
वृद्धि हुई है श्रौर मविष्य मे मी इसके उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि 
होने की सम्भावना है। श्रत प्रधिक भाय के लिए फार्से पर सकर व 
बौने किस्म के बीज उर्वरक, उन्नत विधियों हारा खेती तथा कीट 
नाशो दवाइयों का श्रधिक उपयोग करना चाहिये । 


विक्रप-प्ररयाली से सुधार करना--फार्म से प्राप्त श्राय की राशि 
उत्पादकता मे बृद्धि के प्रतिरिक्त, उत्पादों की कीमतों पर भी निम॑र 
होती है । अधिक आ्राय की प्राप्ति के लिए उत्पादन में वृद्धि के साथ- 
साथ कृपकों की उत्पाद के विपणन पर भी ध्यान देना चाहिए। उत्पादों 
के विपणन के लिए सही संस्था, समय एवं स्थान का चुनाव करने से 
बस्तुओ के प्रति इफाई पर विपणन लागत में कमी होती हैं तथा 
उत्पादों की कीमत अ्रधिक प्राप्त होती है । नियन्त्रित मण्डियों मे 
ग्रनियन्त्रित मण्डियो की श्रपेक्षा श्रति इकाई विपणन लागत बम 
होती है तथा उनमे प्रतिस्पर्धा के कारण कीमत मी अ्रधिक आप्त 
द्वोती है । 

कृषकों की प्रबन्ध-पोग्यता से वृद्धि करता--कूपको की अ्रवन्ध योग्यता 
में विभिन्नता के कारण मी फार्म पर लागत एवं प्राय से विभिन्नता 
होती है । तकनीकी ज्ञान के आविष्कार से प्रबन्ध-योग्यता की महँत्ता 
पहले से ग्रधिक बढ गई है । ऋूपको की प्रवन्ध-योग्यता मे सुधार के 
लिए उन्हें प्रशिक्षण की सुविधा भ्रधिकाधिक उपलब्ध कराता चाहिए। 
प्रशिक्षण से कूपको की निर्णेय लेने की क्षमता मे इद्धि होती है । 
उचित ऋणा-श्रदायगी योजना बनाकर--क पको के पास ऋण चुवाने 
के लिये प्रावश्यक ग्राय होते हुए मी ऋण अदायगी योजना के सही 
नही होने पर कृपक ऋण का समय पर भुगतान नही कर पाते हैं । 
ऋण-अदायगी योजना ग्राप्त आय की राशि व समय के श्रनुसार तैयार 
की जानी चाहिये | यदि कृपको को प्राय वर्ष मे एक बार प्राप्त होती 
है, तो ऋण चुकाने की योजना वापिक बतानी चांहिये । उपयुक्त 
भ्रवस्था मे ऋण चुकाने की योजना प्रद्धा-वापिकी या मासिक किश्तों 
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में होने पर कृपक के लिए ऋण की किश्त का समय पर सुगतान कर 
पाना सम्भव नहीं होता है । 


कुपकों द्वारा अधिक राष्ि मे स्वतः परिसमापन ऋण ही लेना चाहिए, 
क्योकि इस ऋण का अन्य ऋणो को अपेक्षा मुगतान सरत होता है । 


ऋख-मदायपौ-योजना के झप--ऋण-अदायदीन्‍्योजदा चांद प्रकार की 


होती है-- 
व, 


एक मुश्त प्रदागगौं पोजना (7.०७ 5$एए '३एब!फयचा छा 0 
डध8( दाव ८939 छाया 9|87)--ऋण भुगतान को इस योजना 
में कूपको द्वारा प्राप्त ऋण राशि नियत समंव की समाप्ति पर एक 
साथ एक मुश्ठ में मुगतान करना होता है । ऋण भुगतान की यह 
योजना अपनाने से कृषक व्यवसाय से प्राप्त घन को पुनः कृषि व्यव- 
साय में निवेश कर सकता है बणतें कि पूंजी निवेश से सीमान्त 
उत्पादकता अधिक प्राप्त होती हैे। इस योजना के अपनाने में यह 
मान्यता होती है कि कृषि क्षेत्र ॒ जोखिम के होते से एक वर्ष में हुई 
हानि, दूधरे वर्ष मे प्राप्त ल्ाम से मन्तुलित हो जावेगी जौर समय 
पर कृपको की ऋण राशि के भुगतान की क्षमता होगी कमी-कमी 
यह भी होता है दि लम्बे समय के बाद कूपकों के प.स ऋण राशि के 
मुगतान के लिये पर्याप्त घन नही होता है जिससे वे ऋण का समय 
पर भुगतान नही कर पाते हैं। प्रतः ऋण भुगतान की यह योजना 
कृपको द्वारा उस स्थिति में अ्पनाई जाती चाहिये, जब उन्हे फार्म से 
ऋष राप्ि के समतुल्य आय एक साथ प्राप्त होने की सम्भावना 
द्ोवे । इस विधि में साधारणतया प्राप्त ऋण राशि पर ब्याज की 
राष्टि का भुगतान भी नियत समय की समाप्ति पर एक साथ ऋण 
राशि के साथ ही किया जाता है। कमी-कमो ऋण-राशि पर होने 
बाले ब्याज की राधि का मुगठान प्रतिवर्ष मी किया जाता है । 
समान किश्त परियोघत्र अदायगी बोजना (ठैप्राणा/5८० शल्य 
82०89 एा८०६ ए40)--परिशोषन ऋण (३४४०70$८० 0487) वहू 
है जो मूलबन एव क्याूज सहित निर्वारित समय मे किश्तों मे भुगतान 
किया जाठा है । परिशोधन योजना से तात्पर्य निर्धारित सनय में 
प्राप्त भुलघन एवं उस पर होने दाले ब्याज की राशि का मुबताव 
किस्तो में समान ग्रत्ति या हावमान दर से किया जाने से है । 

समान किस्त परिशोघन अदायगो योजना मे कुल ऋण एवं मुगवाव 
झवबि के ब्याज की राशि को सम्मिलित करके उसे समान छप से 
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किश्त को 
राशि (5०) 


किश्तो मे विमक्त कर सकते हैं । कृपको कौ प्रति किश्त समान राशि 
में घन का भुगतान करना होता है। इस योजना के प्रथम वर्षों मे 
मूलघन की राशि कम व ब्याज की राशि प्रधिक होती है। धीरे-धीरे 
मूलधन की राशि बढती जाती है झौर ब्याज की राशि कम होती 
जाती है । यह योजना कृपको द्वारा उस स्थिति मे अपनायी जानी 
चाहिये जब उन्हे फामं से प्रतिवर्ष समान प्राय होने की सम्भावना 
होवे । चित्र 7! | मे समान किश्त परिशोधन अदायगी योजना के 
अन्तगंत विभिन्न वर्षों में दिये जाने वाले मूलधन एवं ब्याज की राशि 
प्रदर्शित की गई है । 

का 


ब्याज 


मूबघन 








। 2 34 5 6 7 


किश्तों की सल्या 
चित्र ! । समान किश्त परिशोधन प्रदायगी योजना 


हासमान-किश्त परिशोधन अदायगी योजना (&770560 ॥060४5 
8०8 २९७७ञपाधा 009)--इस योजना में ऋण चुकाने की राशि 
प्रति किश्त निरन्तर कम होती जाती है । इस योजना में मुलधन क्की 
राशि मुगतान अवधि मे प्रत्येक किश्त में समान रहती है। रप्य 
मूलधन राशि मे किश्तो की सख्या का माग्र देकर प्रति किश्त मुलधव 
की राशि ज्ञात कर ली जाती है । ब्याज की राशि प्रथम वर्ष परे भप्रधिक 
व उसके बाद वर्षों मे मुलघन के कम होने से निरन्तर कम होती जाती 
है । अत मुगतान राशि की किश्त प्रथम वर्य मे अधिक व उसके बाद 
निरन्तर कम होतो जाती है | वह योजना कृपको द्वारा उस स्थिति में 
अ्पनायी जानी चाहिए जब उन्हे फार्मे से प्रतिवर्ष समान झाय प्राप्त 


ऋण प्रबन्ध के सिद्धान्त/377 


नही होकर प्रथम व मे अधिक व उसके बाद निरन्तर कम प्राष्तु 
होने की झाशका होवे । चित्र 2 में छह्वासमान-किश्त परिशोधन 
भ्रदायगी योजना के ग्न्त्गत विभिन्न वर्षों में देय मूलघन एवं ब्याज 
को राशि प्रदर्शित की गई है । 





॥ 2 3 4*< 8 6 7 
'किशते' की संरब्पाः 
चित्र .2 ह्रासमात-किश्त परिशोषन प्रदायगी योजना 


4. परिवर्तो या प्रामास परिवर्तोी परिशोधन पोजना--इस योजना मे 
ऋण भुगतान की कोई निश्चित योजना नही होती है / क्षको को ऋण- 
भुगतान के लिए जमा कराने की राशि मे पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। 
अधिक प्राय प्राप्त होने वाले वर्ष मे, कृषक ऋण की अधिक राशि का 
भुगतान कर सकते हैं तथा कम ग्राय प्राप्त होने दाले वर्ष मे उन्हे ऋण 
की राशि का कमर भुगतान करने प्रथवा बिल्कुल नही करने की छूट 
होती है। गावो मे कृपको द्वारा साहुकारो से प्राप्त ऋण के लिए 
यही मुगतान-योजना भपनायी जाती है । 

ऋण-परिशोधन स्‍भदायगी योजना में ऋणा चुकाने को किश्त को राशि ज्ञात करना 


ऋणषण-१रिशोघन अदायगी योजना की दोनो विधियो मे ऋण भदायगी किश्त 
की राशि निम्न प्रकार से जात को जाती है-- 


उद्दाहरश--! एक कुृपक फार्म पर द्रैकदर क्य करने के लिए 20,000 € 
का ऋण वाणिज्यिक बैंक से 8 प्रतिशत ब्याज दर पर 20 वर्प के लिए प्राप्त करता 
है । कृषक ऋण का भुगतान वापिक किश्तो मे करना चाहता है। परिशोधन को 
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उपयुक्त दोनो योजना में कृषक द्वारा प्रतिवर्ध मुगतान की जाने वाली किश्त की 
राशि (मूलघन- ब्याज ) ज्ञात कौजिए । 


है हासमान-क्षिश्त-परिश्नोधन श्रदायगी घोजना--इस योजना में विभिन्न वर्षो 
में मुगतान किये जाने वाले ऋण की वापिक किश्त की राधि सारणी 7.! मे 
प्रदर्शत को गई है । 








सारणी 8 

ह्यासमान-किश्त परिशोधन-प्रदायगी योजना. वाधिक किसश्तो की देय राशि 
(रुपयों में) 
वर्ष मूलघन ब्याज किश्त की. वर्ष के बन्त 
राशि राशि राशि _-. में देय ऋण- 
£_ राशि | 
व 2,000 4,600 । 3,600 8,000 
2 2,000 7,440 3,440 6,000 
3 ,2,000 3,280....., 3,280... 4,000 
4 2,000 ,20 3,420 ]2,000 
रे 2,000 960 2960 ]0,000 
6 2,000 800 2,800 8,000 
7 2,000 640 2,640 6 000 
8 2,000 480 2,480 4,000 
9 2,000 320 2320 2,000 

0 2,000 760 2,60 दे 

कुल राशि 20,000 8,800 28,800 हद 


समान-किश्त परिशोधन झदायगी योजना--इस विधि में ऋण की वापिक 
किश्त निम्द सूत्र की सहायता से ज्ञात की जाती है।-- 


4 जबकि ?--वापिक किश्त की राधि 
25-98 8--प्राप्त ऋण राशि रद 
बा ४--ऋणा स्वीकृति की श्रवधि (वर्षों में) 
ञ। उज्य्वा्िक ब्याज दर 


2. 8 0 फैट5०० & ज़रा. 6. १रवपा३१, #8007रएएड] क्प8002, [098 5868 एएरथश* 
श्राज ए६55, #८०९5, 098, 5509 ९0॥007, ]968, 99- 68*«69. 
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् 
श् स्च्वाबविकी 
है 


व 
१ -त+णऐे 
इस सुत्र को तिम्त प्रकार मी लिखा जा सकता है 


0छ 
एम 


है] 
तु 
| जज जी आर 
(॥+ 9 
प्रस्तुत उदाहरण मे ऋण पर व्योज को दर (0) $ प्रतिश्तत एवं ऋण प्रवधि 
(४) 0 वर्ष होने पर 


एज"-ऊ 





08 
नम मन 
तकण्ण्छाक 





ए्स्ड्म, 


नत9--_0१ 
लक 
तछछछ 
ब्-छे 08 





3 4-04 
शा5ठछठ्ा 


08 
3 अब पहकआ+ ४ की 
4-0463935 


5“ 08 
0 5358055 
5593 2९ 0 4902949 


ऋण की राशि 20,000 रुपये होने पर ऋण भुगतान की वापिक प्रति 
किश्त राशि 20,000 2८0 49029495-2980 59 र होती है । 
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बापिकी की मात्रा विभिन्न ब्याज दर एवं ऋण भ्रवधि के लिए 


ब् 





ग़| 


सारणी से मी ज्ञात की जाती है । ऋण प्रवधि 0 वर्य एवं ऋण पर ४ प्रतिशत 





+ 
ब्याज की दर होने पर का की मात्रा 0 49029 49 होती है । प्रत उपयुक्त 
॥| 


उदाहरण में ऋण भुगतान की वापिक प्रति किशत राशि 


] 
4 4 
ही 
श्रत इस अदायगी योजना मे विभिन्न वर्षों मे कृषक द्वारा देय मूलधन ब्याण 
एबं वापिक किश्त की राशि सारणी व 2 में प्रदर्शित की गई है । 
सारणी 3.2 


सम्तान क्रिश्त परिशोधन झ्दायगों योजना के विभिन्न वर्षों से 
भूलधन ब्याज एवं किश्त की राशि 


25-8 





२-20,000 ८ 0 4902949--2980 59 रु होती है। 











(रुपयी मे ) 
बष्‌ मूज़घन ब्याज प्रति किश्त वर्ष के अन्त मे 
राशि राशि सुगतान राशि वेय ऋण राशि 
38059.. 460000.. 2980 59 8 6794 
2 749]04.. 489 55. 2980 59 7 428 37 
3 64032... 437027._ 2980 59 5,58 05 
4 ]73945..._ 247 44. 2980 59 3,778 90 
5 ]878 28. ]023।. 2980 59 4,900 62 
6 2028 54 95205. 2980 59 9,872 08 
7 2490 82 78977... 2980 59 7,08$ 26 
8 2366 09 67450..._ 2980 50 5,35 ॥7 
9 2555 38 4252]... 2980 50 2,959 79 
0 2759 79 22080... 2980 50 न 
कुन. 2000000. 980590. 29,895 90 न्‍्+5 + 


न्ची-तह+्त्नततभततमततन्तहन्‍तततहतत__.हंा. 5 


' ऋण-अवस्ध के सिद्धान्त/375 


यदि ऋण भुगतान वायिक किश्तों के स्थान पर अद्धं-वाधिक, जै-मासिक या 
मॉसिक किश्तों मे किया जाता है तो प्रति किश्त की राशि ज्ञात करने का सूत्र निम्न 
होता है; 


फ ] हे 
चद्लमत8 पा जबकि 7--वर्ष में भुगतान किश्तों 
पु की सख्या 
गण 


उदाहरण--2. एक कृपक फार्म पर सिंचाई के लिए झकुएँ पर पम्प लगाने 
के लिए बैक से 4000 रुू० का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर प्राप्त करता है। 
कृपक ऋण का भुगतान 4 दर्ष की अवधि मे झ्रद्ध-वाधिक किश्तों मे करमा चाहता 
है । हासमाव एवं स्रमात किश्त परिशोधत अदायगी योजना मे प्रति किश्त ऋण 
की राशि ज्ञात कीजिए 4 


ह्राप्तमान किश्त परिशोधन अदायगी योजना--इस योजना के विभिन्न वर्षों _ 
में ऋण मुगतान की किश्त राशि सारणी ] 3 मे प्रदर्शित की गई है । 








सारणी 43 
'हासमान-किश्त परिशोधन-प्रदापगी योजना से विभिन्न वर्षों ले 
देय किश्तों को राशि 
(रुपयों मे ) 
प्रद्ध चाविक मूलघन- ब्याज- प्रति किश्त किश्त के मुगतान 
किश्त सल्‍ुया राशि राशि भुगतान के प्रन्त मे देय 
राशि ऋण राशि 
] 500 280 780 3500 
2 500 245 745 3000 
3 500 20 70 2500 
4 500 75 675 2000 
5 500 40 640 500 
6 500 05 605 000 
7 500 व0 570 500 
8 500 35 535 न 
टि-न-+9+नन न नमन “नस िन--+-+-+- नम +न>-+न>9>-+++८+--++-++ 5 
कुल 49009 7260 5260 न 


कीच तन डा पन्ना डा जखण+ 
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समान-किश्त परिशोधन अदायगो योजना--इसमे ऋण की प्रति किश्त राह 








हज ४ ए ॥| 
शत ह:। बताया चद्धाा4000 गत 
या खत्नि 422 | ठ5 


4,000 2८ 0 4547665--58 9 रु होती है । 


समान किश्त परिशोषन अदायगी योजना के विभिन्न वर्षों मे देय पर्दा - 
वापिक किश्त की राशि तथा उसमे मूलघन एवं ब्याज की राशि सारणी ! 4 मे 
प्रदर्धित की गई है * 
सारणी 44.4 
समान क्िश्त परिशोधषन अदायगों योजना में विभिन्न अद्धं-वाधिक किततों 
की देय राशि, मूलधन एवं ब्याज को राशि 


+.क्‍ ॒_॒॒£ (रफोई)_ रुपयो मे) 
कतज्ज्-+-++.........मम_ दिपयोग) 


अ्रद्ध-वापिक मूलघन ब्याज प्रति किश्त किश्त के मुगतान 
किश्त सख्या._ राधि राशि मुगतान के अन्त मे देय 
राशि ऋण राशि 

|| 4449॥ 4000. 589] 3558 09 
2 45738 72453... 5897 3400 7 
3 47339 40852.. 58 94 2627 32 
4 489 95 9]96 . 5897 237 37 
5 507 0 7487... 58 9] 630 27 
6 524 85 5706. -58797 405 42 
7 543 22 3869. 589 562 20 
8 562 20 2977... 584 9 ध्ज् 








कुल 4000 00 65528 4655 28 ध्वज 


3 कृषकों को जोखिम वहन पोग्पता 

ऋष-स्वीकृति से पूर्व, ऋण के उपयोग से प्राप्त आय एवं ऋण मुगतान 
क्षमता के भ्तिरिक्त प्रतिकूल मौसम मे कृूपको की ऋण मुगतान कर पाने की सामथ्य 
का ज्ञान होता भी ग्रावश्यक है। अतिकूल मौस़म वाले वर्ष मे ऋण का भुगतान 
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कृपको की जोखिम बहन करने को योग्यता पर निर्भर करता है । कृषकों की जोखिम 
वहन करने की थोग्यता का ज्ञान निम्नलिखित कारणों से आवश्यक होता है-- 


(() कृषि-व्यवसाय की सफलता भ्रकृति पर निर्मर होती है। मौसम की 
प्रतिकुलता- भोले, अतिवर्षा, सूखा, बौमासियों आदि के होने पर उत्पादन कम 
प्राप्त होता है । अतः प्रतिकूल मौसम के काल में ऋण-मुगतान की सामर्थ्य की जाँच 
के लिए कूपकों की जोखिम वहन करने को योग्यता का ज्ञान होना आवश्यक 
होता है । 

(2) कृषकों की झाय का आकलन पिछले वर्षो की औसत उत्पादकता एवं 
कीमतों के आधार पर फ्िया जाता है। बआाकलित कीमतें व उत्पादकता ग्नन्तिम 
बिभ्दु तक सही नही होती है । कोमते व उत्पादकता के झाकलित स्तर से नीचे गिर 
जाने की व्यवस्था मे प्राप्त ऋण के भुगतान की सामर्थ्य के लिए कृपकों मे जोखिम- 
बहुत योग्यता का होना आदश्यक है । 


जोखिम-बहन-योग्यता ज्ञात करने को विधि--कपको की जोखिम-वहुन- 
योग्यता ज्ञात करने के लिए कृपको को प्राप्त होने वाली प्राय एवं 'मुग्रतान-क्षमता 
की राशि को क्षेत्र के विचरण गुशाक (५४४7800/97 (००ग्रीश०४) की राशि तक 
कम करते हैं, जिससे कृपको की वास्तविक प्लाय व भुगतान-क्षमता ज्ञात हो जाती 
है। यदि उत्पादन व कीमतो मे गिरावट नहीं आती है तो कृपको की यह राशि 
अतिरिक्त बचत होती है । प्रत्येक कृपक के लिए पृथक्‌ रूप से विचरण गुणाक ज्ञात 
करने का काय्ये कठित होता है । प्नत विभिन्न क्षेत्रों के लिए पृथक्‌ रूप से विचरण 
गुणाक ज्ञात किया जाता हैं । कुल विचरण प्रतिफल ज्ञात करने का मूत्र निम्न है : 
कुल विचरण 


कुल विचरण गरुणाकर> हि 


# 700 
कुल प्रतिफल 


कृषकों की जोखिम-बहुन-योग्यतर मे परिवर्तन लाने बाले कारकृ--निम्न 
कारक कृपको को जोखिम-वहन योग्यता में परिवर्तन लाते हैं : 

कृषकों के घरेलू उपभोग पर खर्च करने को प्रवृत्ति एव बचत करने की 
शबित--घरेलू उपभोग पर कमर खर्च करने वाले कृपको की बचत अधिक होतो है, 
जिससे उनकी जोखिम-वहुन-योग्यता अ्रधिक होती है । 

2 कृषकों की झापातकालीस समय में ऋण आप्त करने कौ क्षमता-कुछ 
कृषक भपनी बाजार साख के कारस् प्रतिकूल मोसम वाले वर्ष मे मी आ्रावश्यक ऋण 
शशि प्राप्त कर सकते हैं और विपत्ति का सामना करते हैं, जबबि पन्य कृपक ऐसे 
समय मे धबरा उठते हैं । म्रत उनमे जोखिम-बहनन्योग्यता कम होती है । 

3 कृषकों की ईक्विटो था शुद्ध परिसम्पत्ति को राशि--जिन कृपको के 
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पास सम्पत्ति अधिक होती है उनमे जोखिम-वंहुन-योग्यता अन्य हुथकों की ग्रपेक्षा 
श्रधिक होती है । 

4. कृपको की वंयक्तिक प्रदृत्ति पर भी जोखिम-वहन-क्षमता निर्भर 
करतो है । 

क्पफों की जोखिम-बहुन-योग्यत्ता मे वृद्धि करने के उपाय--निम्न उपाय 
अपनाकर कुपको की जोखिम-वहन-योग्यता मे दृद्धि की जा सकती है-- 

!. फार्म पर कम जोखिम वाले उद्यमो का चुनाव करना एवं उनके 

अन्तर्गत अधिक क्षेत्रफल लेना। | 


2. फार्म पर विशिष्ट कृषि के स्थान पर विविधीकृत क्रंषि श्रपनाना । 

3. फार्म पर कृषि की उन्नत विधियों का अपनाना । 

4. फार्म पर फसल बीमा "द्धत्ति अपनाना । 

5. कीमतो के अत्यधिक उतार-चढाव पे रक्षा करने के लिए उत्पादों के 
क्रय-विक्रय का ग्रग्रिम सौदा करना । 

6 उपभोग एवं उत्पादन-लागत को कम करने के प्रयास करना । 

7. फामं से प्राप्त बचत राधि को कृषि व्यवसाय में पुन निवेश करगा। 


8, आधिक सकठ काल मे कृपको द्वारा बाजार साख को बनाये रछकर 
मी जोखिम-बहून-योग्यता मे बृद्धि की जा सकती है । 
ऋण-प्रबन्ध के 'सी' सिद्धान्त 

ऋष-प्रबन्ध के दूसरे सिद्धान्त ऋए के सी” (05) कहलाते है। कर: 
प्रबन्ध के 'ग्रार' सिद्धान्तो का उत्तर ऋणदात्री सस्था एवं कृपक्रों को सकारात्ाओं 
प्राप्त होने के पश्चात्‌ ऋण के दूसरे सिद्धान्त अर्थात्‌ ऋण के 'सी' तिद्वान्तो क्री 
जाँद करनी चाहिए। ऋण के 'सी' सिद्धान्त ऋरा अदायमी क्षमता के द्योतक होते 
है। ऋण-प्रबन्ध के प्रमुख 'सी” सिद्धान्त निम्न हैं-- 

] गुण (८0३०७) - गुण से दात्पयं यहाँ व्यक्ति के प्ताधारण चाल-चर्लय 
से नही है, बल्कि ऋणी कृपक मे ऋा चुकाने मे ईमानदारो, सच्चाई, भौचित्थ, 
जिम्मेदारी, विश्वसनीयता तथा उसमे उद्यमशीलता या परिश्रमी होना प्रावि के गुर्ण 
सम्मिलित होते हैं। ऋणी-कृषक में उपयुक्त गुण घिच्यमान होने से तात्पय है कि 
उस व्यक्ति मे ऋश-भुगतान की क्षमता है। जोखिम-बहन शक्ति एव ऋणी के 
उपयु'क्त गुणो मे गहन सम्बन्ध होता है । उपयुक्त गुणों वाला कृपक जोखिम बहने 
शक्ति के कम होते हुए भी ऋण अधिक राशि मे प्राप्त कर सकता है एवं ऋस का 
समय पर मुगतात कर सकता है । 

गैर-सस्थायत ऋण अधिकरण गाँवो मे कूषकों को ऋण मुख्यतया उनमे 
पाये जाने बाले उपयुक्त गुणो के आधार पर स्वीकृत करते हैं। साहुकारो, व्यापारियों 
एवं झ्ाढतियों को कृपको मे विद्यमान उपयुक्त ग्रुणो की जानकारी होती है, जिसके 
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कारण एन्हे स्वीकृत गुणों की वसूलो में परेशानी नहीं होती हैं। बैक एवं सस्थागत 
भ्रमिकरणो को कृपको मे विद्यमान उपयुक्त गुणों को जानकारी नही होने से ऋण- 
बसूली मे परेशानी होती है एव ऋण की अधिक राशि कृषकों पर बकाया रह 
जाती है । 


2 क्षमता ((402०५)--क्षमता गुण से तात्पर्य कृषकों मे तियत समय पर 
ऋण चुकाने की क्षमता के होने से है । क्षमता गुण मुख्यतया ऋण-अदायगी क्षमता 
का प्रतीक होता है। अत कृपको को ऋण स्वीकृत करते समय उनकी क्षमता कौ 
जाँच भी करनी चांहिएं। 


3 पूंजी (८००॥०)--पूँजी गुरा से तात्ययं ऋणी-कृूपक वी ईक्विठी या 
शुद्ध सम्पत्ति की राशि से है। पर्याप्त सम्पत्ति णा ईक्विटी वाला कृपक मौसम की 
प्रतिकुलता की प्रवस्था में सन्पत्ति को विक्रय झथवा वन्धक रख कर प्राप्त ऋण का 
भुगतान कर सकता है! प्रत ऋण स्वीकृत करते समय ऋणी कूपक की ईविवटी की 
जाँच मी करनी चाहिए । 

4 ऋण की छा्ते (007077079--ऋणा की शर्तों- जैसे-ब्याज-दर, 
मुगतान की शर्तों आदि का ज्ञान भी ऋणी कूपक को ऋण स्वीकृति से पूर्व ही 
दे देना चाहिए । कूपक को ऋण-न्॒तें स्वीकृत होने पर ही ऋचा प्रदान करता 
चाहिए। 


बा ओ| 


अध्याय 2 


कृषि-विपणन 


प्राचीन काल में कृषक जीवन-निर्वाह के लिए कृषि करते ये । पारिवारिक 
आवश्यकता की सभी वस्तुएँ--खाद्यान्न, दालें, कपास, तिलहन, सब्जी आदि अपने 
फार्म पर उत्पादित करते थे। पारिवारिक आवश्यकता की वस्तुप्नो के कम उत्पन्न 
होने या उत्पन्न न होने की स्थिति में, वे दूसरे कृपको से वस्तु-विनिमय करके कमी 
की पूर्ति करते थे । उस काल मे कृपको के सामने वस्तुओं के विपणन की समस्याएं 
नही थी। कृषि-विपणन व्यवसाय वर्तमान की माँति विकसित तहीं था » तकवीकी 
विकास के कारण कृषि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने तथा शहरीकरण के कारण 
खाद्यान्नो के क्रताओ्रों की सख्या में इड्धि होने से खाद्यान्नो के विपणन मे प्रनेक 
समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हुई, जिनमे से कृपको के सामने अ्रधिशेष पैदावार के 
विक्रय एवं उपभोक्ताम्रो के सामने आदश्यक खाद्यान्न की मात्रा के सही कीमत पर 
क्रय की समस्याएँ प्रमुख थी । इन समस्यापझ्रो ने क्ृपि-विपणन को जन्म दिया । कुपि- 
व्यवसाय ने जीविका-निर्वाह के स्थान पर व्यापारिक रूप ग्रहण किया । कृषि उत्पादन 
में विशिष्टीकरण एवं व्यवसाय के व्यापारीकरण के कारण कृषक फार्म पर उत्पादिंत 
एक था दो उत्पादों को पूर्णतया बाजार में विक्नय के लिए ही उत्पादित करने लगे, 
जिससे कृषि-विपशन क्षे क्षेत्र मे समस्थाएँ अधिक जटिल होती गईं। ग्रत- कृषि 
विपणन के ग्रध्यवन की श्रावश्यक्ता प्रतीत हुई । 

कृषि-विपथन की परिभाषा--विपणन शब्द की परिमापा पर्याप्त व्यापक 
एवं जटिल है । कृषि-वस्तुओ का उत्पादन असख्य कपको के फार्म पर विभिन्न 
आकार की जोतो पर होता है तथा उत्पादित कृपि-वस्तुओ के ग्रुणो मे विभिन्नता 
पाई जाती है । समाज के विभिन्न व्यक्ति विपणन शब्द के विभिन्न भ्र्थ लगाते हैं। 
उदाहरणतया, ग्रह-स्वामिती विषणन शब्द से अभिप्रायः घर के लिए आवश्यक 
वस्तुओं के त्रय करने से तथा कृपक फार्म से प्राप्त पैदावार के विक्रय से लगाता हैं । 
इसी प्रकार व्यापारी विपणन शब्द के अर्थ वस्तुओ के क्ष्य-विन्य से लेते हैं । 


कुषि-विषणत/38] 


प्लामान्य तौर पर विपणन शब्द से तात्यये उन सभी विपणन कार्यों एव 
सेवाओं के करने से है जिनके द्वारा वस्तुएँ उत्पादक से ब्रन्तिम उपभोक्ता तक पहुंचती 
हैं। इसके प्रन्तगंत विपणन की सभी सहयोगी प्रक्रियाएँ-- एकत्रीकरण, पैकेजिंग, 
परिवहन, सम्रहण, श्रेणी-चयन एवं मानकीकरण, वित्त, जोखिम प्रबन्ध, विज्ञापन, 
आदि सम्मिलित होती हैं । उत्पसदत को उपभोग से जोड़ने बाली श्व्‌ खला की समस्त 
कड़ियाँ विपणन में समाविष्ठ होती हैं। विभिन्न अ्रयंशास्त्रियों ने कृषि-विपणन शब्द 
की परिभाषा विभिन्न शब्दों मे की है जिनमे से प्रमुख निम्नाकित हैं-- 


थॉमसनोॉ--कूपि-विषणन के अध्ययन मे वे सभी कार्य एवं सस्थाएँ सम्मिलित 
होती हैं जिनके हारा कृपको के फार्म पर उत्पादित खाद्यान्न, कच्चा माल एवं उनसे 
बिमित भाल का फाम से अ्रन्तिम उपभोक्ता तक सचालन होता है । विपणन क्रियाश्रो 
का कृषकों, मध्यस्थो एवं उपभोक्ताग्रों पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन भी कूषि 
विपणन के अन्सगेंत प्राता है । 

कोह्स एवं उल्ल*--खाद्य विपणन से तात्पयं उन सभी व्यापारिक क्रियाओं 
को सम्पन्न करने से है, जिनके द्वारा खाद्य वस्तुओ एवं सेवाओं का प्रवाह प्रारम्मिक 
कृषि उत्पादन स्थान (कृषक के फामं) से उपमोक्ताओ तक होता है । 

मूर, जोहल एवं खुसरो?- खाद्यान्न विपणन के अन्तर्गत वे सभी व्यापारिक 
क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं. जो खाद्यान्नो को उत्पाढकों से उपमोक्ताझो तक पहुँचाने 
के लिए समय (संग्रहण), स्थान (परिवहन), रूप (परिनिर्माण) एवं स्तामित्व परि- 
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382/भारतीय क्ृपि का श्रर्यतन्त्र 


दतंन विपणन माध्यमों के द्वारा विपणन क्या से विभिन्न समय पर की जाती है । 
स्वतन्त्र व्यावसायिक पद्धति में ये ज्ियाएँ कीमतो द्वारा निर्देशित होती हैं 


फनवर्ज हुगे, एव मिचेल/--विपणन में वे सभी क़ियाएँ सम्मिलित होती 
है जिनके द्वारा वस्तु मे स्थान, समय एवं स्वामित्व उपयोगिता उत्पन्न होती है। 
मैकलीन ने विषणन की परिमाषा में इन त्तीनों उपयोगिताओो के प्तिरिक्त रुप 
उपथोगिताश्रो को भो सम्मिलित किया है ? 


कषि-विपणन की झ्ाघुनिक परिमाषा में कुषि उपकरणों एवं साधनों री 
उपलब्धि को मी सम्मिलित किया जाता है । भवोद भौर स्पिक्स वे कृषि विपणन को 
परिभाषित करने मे उपयुक्त तथ्यों की पुष्टि की है। अबोढ* ने कृपि-विपणन की 
परिभाषा मे कहा है कि “कूपि-विपणन में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनके ढासा 
खाद्य वस्तुएँ एवं कच्चा-माल पार्म से उपभोक्ता तक पहुंचता है । स्पिक्स* के ग्रनुसार 
कपि-विषणन में उपयुक्त कार्यों के भ्रतिरिक्त परिष्करण (प्रोसेसिंग), उद्योगों 
को कच्चे माल की पूर्ति, परिध्करण से उत्पादित वस्तुप्रो के विषणन, उनकी माँग 
का प्राकलन एवं उनकी नीति से सम्बन्धित पहलू भी सम्मिलित होते हैं । 


कृषि-विपणन के उददेश्य--समाज के विभिन्न वर्यो-उत्पादक, उपमोक्ता, 

मध्यस्थ एवं सरकार के लिए विपणन-्रध्ययन के उद्देश्य विभिन्न होते हैं। साथ ही 
पत्येक वर्ग के विषणव-उद्दे श्य दूसरे वर्ग के विपणन उद्देश्यों से मेल नही खाते हैं। 
उदाहरणतया उत्पादक-कृूपको का विपणन से मुख्य उद्देश्य फार्म प्र उत्पादित 
बस्तुप्री के विकय से अधिक कीमत प्राप्त करके ग्रधिकतेम झ्राय प्राप्त करना होता 
है, जबकि उपभोक्ताग्रो का विपणन ते भ्रमुख उहूं श्य वस्तुओं को प्रावश्यक माता 
कम से कम कीमत पर प्राप्त करना होता है । उपयुक्त दोनो वर्गों के हित एक-दूसरे 
के विपरीत होते हैं। समाज का तीसरा वर्ग विपणन-मध्यस्थ-विपणन क्रिया से 
अधिकाधिक लाभ कमान/ चाहता है। सरकार की इृप्टि में विषणन के उद्दंश 
उत्पादकों को उत्पाद के उचित विक्रय प्रबन्ध द्वारा लाभभ्रद कीमत प्राप्त कराता, 
उपभोक्ताओं को वस्तुएं आवश्यक मात्रा मे उचित कीमत पर उपलब्ध कराना एव 
विपणन-मध्यस्थो को सेवाओं की उचित कीमत श्राप्त कराना होता है ताकि समार्ज 
के सभी वर्ग साथ-साथ पनप सके । उत्पादक कृपक, उपभोक्ता, विपणनन्मध्यस्थ 
एवं सरकार के विषणन उद्दं श्यो का विस्तृत विवेचन नौचे दिया यया है -- 
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कृषि विषणन। 383 


उत्पादक-कृषकों के विपणन-उद्देश्--उल्लांदक कृपको के लिए समुचित 
एव सुध्यवस्थित विपणन-विधि वह है जो फार्म पर उत्तादेत माल के विकय से 
यथासम्भव अधिक से अधिक लाम प्राप्त करा सके । क॒पको को फार्म स प्रास्त लाभ 
की राशि वस्तु की उत्पांदित मात्रा एव कीमत पर निर्भर होती है। फार्म से प्रात्त 
आय की राशि कृषकों की उत्पादन नीति एवं उत्पादन-क्षमता को प्रमावित करती 
है । एक प्रच्छी विपणत विधि के होते से कृषकों को उत्पाद के विक्रय स्रे उचित 
कीमत प्राप्त होती है जिसते कृषक उस वस्तु का उत्पादन बढाने को प्रेरित होते है। 
प्रत, श्रच्छी विपणन-विधि देश मे वस्तुओं के उत्पादन म बृद्धि करती है, जो देश 
-को खाद्यान्न उत्पादन में झात्म-निर्भर बनान के लिए आवश्यक मानी जाती, है । 


उपभोक्ता के विपणन-उद्देश्य्--देश के उपभोक्ता उस विपणन-व्यवस्था 
की आ्राकाक्षा करते हैं. जो उन्हे आवश्यक वस्तुएँ जैसे-खाद्यान्न, दिलहन, दालें एव 
प्रन्य बस्तुओओ की उचित किस्म, आवश्यक मात्रा में न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध करा 
सकें । उपभोक्ता सीमित प्राय से अद्नीमित आ्रावश्यकताओ की पति करना चाहत हैं। 
कुशल विपणन-व्यवस्था मे आवश्यक वस्तुओं की कीमतो का कम होना उचित माना 
जाता है । 


विपसन-मध्यस्थों के विपणन उद्देश्य--विपणन-कार्य मे लगे हुए म्रध्यस्य 
उस विपणव-व्यवस्था की भ्राशा रखते हैं जो उनको विपणन-प्रक्षिया में किए गए 
विपणन-कार्य एवं सेवाग्रों के लिए अ्रधिक से प्रधिक लाभ प्राप्त करा सके । विपणन- 
प्रक्रिया में विषणन-मध्यस्यों का होता प्रावश्यक है, क्योकि देश के झसझुय उत्पादकों 
से वस्तुओं का उपभोक्ताप्रो तक सचालन विय्रणन-मध्यस्थों के द्वारा ही होता है । 
बिपणन-क्रिया मे विपणन-मध्यस्थ तव तक रहत हैं, जब तक कि उन्हें अपनी सेवाओं 
की उचित कीमत प्राप्त होती रहती है ॥ विपणन प्रक्रिया मे उचित लाभ की राशि 
प्राप्त नहीं होते पर विपणन मसब्यस्थ अपने व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय 
करने को कोशिश करते हैं, जिससे देश की विपणन-व्यवस्था ग्रव्यवस्थित हो जाती 
है, जो उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनो के ही हित में नुकसानदेह होती है। कुछ 
विपणन-मध्यस्थ ग्रल्यकाल मे अ्रधिकतम लाम की अपक्षा नहीं रखते हैं, बल्कि वे 
दी्घकाल मे निरन्तर निश्चित लाभ की राशि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं । 

सरकार के लिए विपणन उद्देश्य -सरकार के लिए अच्छी विपणन-व्यवम्धा 
पे तात्पयं उस विपणन-व्यवस्था से है. जो उपभोक्ताओं को कम से कम कीमत पर 
उचित किस्म की आवश्यक मात्रा मे वस्तुएँ उपलब्ध कराएँ, उत्पादको को उत्पाद की 
उचित कीमत दिलाते हुए उत्पादन-ढद्धि को प्रेरणा दें तथा विपणन मंष्यस्थों को 
उनके द्वारा दी गई सेवाग्रो के लिए उचित राशि प्राप्त कराएँ, जिससे समाज के 
तोनो वर्ग एक साथ पनप सके ॥ 
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विपणन उत्पादक क्रिया 


विपणन-अक्रिया से वस्तुओं को लागत में इड्धि होती है। अतः प्रश्न है कि 
क्या विपणन उत्पादक क़िया है ? उत्पादन से तात्पयं किसी वस्तु को उसके हुप मे 
परिवर्तन करके उसको उपभोग स्थिति मे लाने, उपभोग के लिए सही समय एवं 
स्थान पर उपलब्ध कराने अथवा उन व्यक्तियों के स्वामित्व में परिवर्तत करने से है 
जो उसका उपयोग कर सकें | सक्षेप मे, श्रथ॑शास्त्रियों ने वस्तुप्रो मे उपयोगिता 
उत्पन्न करने की विधि को उत्पादन कहा है । वस्तुओं की विपणन-विधि में निम्न 
चार प्रकार की उपयोगिताएं उत्पन्न होती हैं -- 


ह। 


रूप-उपयोगिता-- विपणन-प्रक्रिया मे विभिन्न सस्थाएँ बस्तुप्ो के रूप 
में परिष्करण क्रिया द्वारा परिवर्तत करके रूप उपयोगिता उत्तन्न 
करती हैं । वस्तुओं में रूप-उपयोगिता उत्पन्न होने से उपभोक्ता वस्तुप्रों 
का पहले की अपेक्षा शीक्र उपयोग कर सकते हैं। परिष्करणकर्ता 
गेहों को झादा, भ्राटे को बिस्कुट, दूध को मबखन व घी, कपात को 
कपडे, तिलहन को तेल, गन्ने को चीनी व गुड़ के रूप में परिवर्तित 
करके रूप-उपयोगिता उत्पन्न करते हैं। परिष्करण-क्रिया विपणन" 
प्रक्रिग का एक माय है ) 

स्थान-उपयोगिता--वस्तुप्रो को अधिक पूर्ति वाले स्थानों से कमी बले 
स्थानों पर परिवहन करके इनमे स्थाव उपयोगिता उत्पन्न की जाती 
है, क्योकि कमी वाले क्षेत्रों मे वस्तुओं की उपयोगिता भ्रधिक पूर्ति 
वाले क्षेत्रो की अ्रपेक्षा अ्रधिक होती है । स्थान-उपयोगिता वस्तुप्नो मे 
परिवहन साधनो द्वारा उत्पन्न को जाती है ! परिवहन साधत वस्तुओं 
को देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाकर स्थान उपयोगिता 
उत्पन्न करते हैं । परिवहन-क्रिया विपणन-प्रक्रिया का एक भाग है | 
समय-उपयोगिता--अधिक उत्पादन वाले मौसम से उत्पादन नही होने 
वाले मौसम भे वस्तुएँ उपलब्ध कराने से समय-उपयोगिता उत्पन्न 
होती है । उत्पादन की-मौसम में वस्तुओ की पूतति अधिक होने से 
उपयोगिता कम होती है,' जबकि दूसरे मौसम मे वस्तुओं का उत्तादने 
नही होने के कारण उपयोगिता बढ़ जाती है। समग्र-उपयोगिता 
वस्तुओं मे सग्रहण एवं भण्डारण विधि द्वाया उत्पन्न की जाती है । 
संग्रहण एवं भण्डारणं भी विपणन-प्रक्रिया का माग है। उदाहरणार्थ 
आलू के मौसम भ आलू का अध्विक उत्पादन होने से उपयोगिता कुम 
होती है जबकि दुसरे मौसम में आलू की कमी के कारण उपयोगिता 
भ्रधिक होती है । अतः अधिक उत्पादन वाले मौसम मे आलू को शीत 
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संग्रहागारों मे सुरक्षित रखकर समय-उपयोगिता उत्पन्न को 
जाती है । 

स्वामित्व (स्वत्व) उपयोगिता--वस्तु की उपयोगिता विभिन्न व्यक्तियो 
के लिए विभिन्न होती है । जिस व्यक्ति के पास ग्रमुक वस्तु अधिक 
मात्रा में होती है उसके लिए उस वस्तु की उपयोगिता दूसरे व्यक्ति 
जिसके पास वह कम मात्रा में उपलब्ध होतो है उसकी अपेक्षा कम 
होती है । अत वस्तु की बहुतायंत वाले व्यक्ति से वस्तु की प्रावश्यकता 
बाले व्यक्ति के पास हल्वान्तरित करने से वस्छु को उप्रयोगिता में ह॒द्ध 
होती है ! स्वामित्व-उफ्योगिता वस्तुओं में क्रय-विक्रय-क्रिया द्वारा 
उत्पन्न हीती हे । क्र-विक्रय विपणन-प्रक्रिया का प्रमुख भाग है । 


उपयुक्त विपणत से स्पष्ट है कि विपणन-प्रक्रिया से वस्तुओं मे उपयोगिता 
उत्पन्न होती है । अतः विपणन एक उत्पादक किया है । 
अर्छी विषणन-पद्धति की विशेषताएँ : 

एक प्रच्छी विषणन-पदति में निम्न विशेषताएँ होनी चाए-- 


] 


2 


रे 


4. 


प्र 


विपणन पद्धति के अन्तर्गत वस्तुओं के कय-विक्रय में सरकार का हस्तक्षेप 
कम से कम होना चाहिए ग्र्थात्‌ु वस्तुओ का क्रय विक्रय स्वतन्त्र रूप से 
होता चाहिए । 

विपणन-पद्धति के प्न्तर्गंत समाज के विभिन्न वर्गों, भ्रमुखतया निधन वर्ग 
को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए । 

विपणव-पद्धति, क्षेत्र की विपणन-व्यवस्था को विकाम की ओर पग्रसर 
करने वाली होनी चाहिए + 

विपणन-व्यवस्था क्षेत्र मे वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति में समायोजन स्वा- 
पित करने वाली होनी चाहिए । 

विपणन-व्यवस्था समाज में रोजगार मे वृद्धि करने में भी सहायक होनी 
चाहिए । इसके लिए प्रावश्यक है कि उपभोक्ता भ्रघिक से प्रधिक उन 
वस्तुश्ना को क्रय करने को तत्पर हो जिनकी प्रोसेसिंग होती है । 


कृपि-विपरनत का आ्िक विकास से महत्त्व 
देश के आशिक विकास मे कृषि-विपणन का महत्वपूर्ण स्थान है जो निम्न- 
हय्यो से स्पष्ट है-- 


तकनीकी ज्ञान के उपग्रोग्र से देश मरे कृषि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि 
हुई है, लेकिन कृषको को उत्थादन वृद्धि से अनुक्ूलत मे झ्राय तमी आप्त 
हो सकती है जब उत्पादित वस्तुओो के विक्रय की देश मे सुब्यवस्थितत 
दिप्रणन-प्रणानी हो । उत्पादन की अधिक मात्रा प्राप्त होने से ह्ठो 
कुपको को मधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिले, यह आवश्यक नही 
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है । देश मे उचित विपणन-व्यवस्था के होने से कृपकी को उलांल 
की उचित कौमत प्राप्त होती है, विपणन-लागत कम देनी होती है 
श्रौर उन्हे उत्पादन में बृद्धि करने की प्ररणा मिलती है | कृपको को 
श्राय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय मे दृद्ध होगी तथा देश मे विकास 
कार्यों पर व्यय करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध हो सकेगी । 

2. कृषि-विपणन द्वारा देश मे उपलब्ध खाद्यान्न एवं अन्य कृषि बलुएँ 
अश्षस्य उपभोक्ताओं तक पहुँच पाती हैं श्रौर उनकी ब्रावश्यकताएं 
पूरी होती है। उचित विपणन- >यवस्थ! के प्रमाव में देश मे आवश्यक 
मात्रा मे खाद्यान उपलब्ध होते हुए मी वे उपमोक्ताप्नो तक उचित 
समय एवं उचित कीमत पर पहुँच नही पाते है । विपणन-प्रक्रिया मे 
लागत भी अधिक श्राती है । अत वस्तुप्रो की अ्रधिक कीमतें, समय 
पर उनके आवश्यक मात्रा में उपलब्ध ने होने तथा विपणम-लागत की 
अधिकता देश के आ्राधिक विकास में घावक होती है । 

3. देश के भ्राधिक विकास की योजनाओं की सफलता भी कृषि विपणन 
पर निर्मर करती है कृषि पर आधारित जनसस्या की गरीबी को 
कैम करने, आ्रावश्यक वस्तुओ की बढती हुई कीमतो को रोकते, प्रधिक 
विदेशी मुद्रा कमाने आदि योजनाओ के लिए देश मे कृपि-वस्तुओ की 
कुशल विपणन-व्यवस्था का होना ग्रावश्यक है । 

4 देश के आधथिक विकास के लिए औद्योगिक विकास मी झावश्यक है । 
देश के श्रमुख उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा-माल जैसे--मरश्ना, 
कपास, जूढ आदि कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है । उत्पादित माल की 
लागत में कमी एवं उनका विदेशो को निर्यात बढा करके प्रधिक 
विदेशी मुद्रा कमाने मे विपणन ज्ञान सहायक होता है । कुषि-विषणत 
वस्तुओो को उपभोक्ताओं की आवश्यकतानुसार उत्पादित करने एवं 
उनके रूप में परिवर्तत करने का जान भी प्रदात करता है! 

+ कृषि विपणन देश के अ्रसख्य निवासियों (उत्पादको, विपणन-मध्यस्थो, 
परिष्करण में सलग्ब व्यक्तियों आ्रादि) को उचित जीवन-स्तर बनाये 
रखने के लिए आय प्राप्त कराने मे सह्टायक होता है | अधिक आय 
प्राप्त होने से देश के निवासी अधिक मात्रा मे औद्योगिक वस्तुग्रो का 
कय करते हैं जिससे उद्योगों का विकास होता है, जो देश के प्राधिक 
विकास में सहायक होता है । 

6 देश में कृषि उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी 
उत्पादन-साधनो जेसे--उवरक, कीननाशी दवाइयां, कृपि-यन्त्र आदि 
का समय एवं उचित कीमत पर उपलब्ध होना ग्रावश्यक है । यह 
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त्मी सम्मव हो पाता है जब देश में विपणन की उचित व्यवस्था 
होती है । उचित विवणन-व्यवस्था का अम्राव देश के आथिक विकास 
में बाघक होता है । 


बाजार मण्डी 


प्राचीन काल मे देश मे वस्तुप्नो का लेन-दैन वस्तु-विनिमय प्रथा द्वारा होता 
था, जिसके कारण वर्तमान कौ भाँति मण्डियाँ/बाजार नही थे । वस्तुप्रो के उत्पादन 
की मात्रा भे बृद्धि, उत्पादन में विशिष्टोकरण एव वस्तु-विनिमय के स्थान पर मुद्दा 
द्वारा विनिमय होने के कारण देश में मण्डियो का विकाश् होना शुरू हुआ्ना $ शुरू मे 
यह बाजार धामिक मेलो के स्थान पर लगने लगे, उसके पश्चात्‌ प्रति सप्ताह हटवाड़े 
लगने लगे, प्रावश्यकताझो के बढ़ने के साथ वाजार नियमित रूप से लगने लग गये । 
बाजार शब्द के विभिन्न स्थातों पर विभिन्न पर्यायवाची शब्द हैं जँसे--भण्डी, हाट, 
सम्डीज, पंथम्त भ्रादि ! मार्केट (बाजार) शब्द का उद्यम लेटिन शब्द मारकंट्स 
(?(श०४7$) से हुआ है जिससे तात्पय वस्तुप्रो के क्रप-विक्रय के स्थाव से होता 
है। 

बाजार की परिभाषा--विनिन्न व्यक्ति बाजार शब्द से विभिन्न श्र्थ लगाते 
हैं । साघारणतया बाजार शब्द से तात्वय॑ उस स्थान से है जहाँ क्रेता एवं विक्रेता 
एकत्रित होकर वस्तुओं का सेन-देन करते हैं। विभिन्न प्रधंशास्त्रियो ने बाजार शब्द 
को विभिन्न शब्दों मे परिभाषित किया है लेकिन उनमे भापस में बहुत समानता है । 
प्रमुख परिभा पाएँ ये हैं-- 

कूनो--“प्रथशास्त्रियो का बाजार शब्द से तात्पयं॑ किसी विशिष्ट स्थान, 
जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, से नही होकर, उस मस्त क्षेत्र से होता 
है जिसमे ब्रेताओ एवं विक्रेताओं के मध्य वस्तुओ के क्रय-विक्रेय की पूर्ण स्पर्धा 
होती है, तथा एकसी वस्तुओ की कीमतें सुगमता व शीघ्रतापूर्वंक समानता की स्थिति 
में था जाती हैं ।” 

हिम्बाड--वाजार वह क्षेत्र है जिसके श्रन्तगंत कीमत-निर्घारण की शक्तियाँ 
कार्य करती हैं। 

4. 80०००प्राडा5 एग94ट८5809. 59 घी (धागा एश्ापशंड 004 बाज ए0एएी१ गराब्राह 
फॉब6ब ॥0 श्री वह 6 ७०ए2: 3०45906, ऐचां (९ ध्री006 ० १09 68709 
गा पाली 5०५ श$ 370 5श्लाश३ बार ॥ा ६०८ प्रिष्ड वाश0ए5६ जात. 08 ब70067 
(६४०६ 028 770९5 ० [96 $ब० 80045 (६७३ ६० ट्यूपड9 वश & वृण्०४५ 
-+-+(0०प्राए0० छिढ कौ लाद 5एए [65 शाणलएह$ कब पप७४६ ७४ ३ [7४076 
968 ए0४९५5६६६ (४39 ॥ए 


8 8. म प्रा००474, उरचबापशागड ह ह०णरएनो शे०3००५, ऐ. &एड्ञरल०० & 0०पए०- 
9979, क्‍50, 7१६७) एफ ३92, 99. 3-5 


388/मारतीय कृषि का अ॑तस्त्र 


चैपमेन--आधिक इष्टिकोश से वानार शब्द का तात्यय विसी स्थान है 
नहीं है वल्कि उन वस्तुओं से है जिनके क्रेता एवं विक्रेता कय-विक्रय के लिए एक- 
दूसरे से सीधे स्पर्धा मे होते हैँ । 
समाजशारत्र ज्ञावकोष के अनुसार*--बाजार शब्द से तात्पय उस केत्र 
है जिसके अ्रन्तगंत माँग एव पू्ति की शक्तियाँ किसी वस्तु की एक ही कीमत निर्धारित 
करने मे सफल होती हैं। 
बाजार के लिए आवश्यकताएँ--किसी भी क्षेत्र को बाजार शब्द की एरिमापा 
में सम्मिलित करने के लिए कुछ विश्येपताओ का उस् क्षेत्र मे होता भावश्यक है। 
आवश्यक विशेषताओं के नही होने पर, क्षेत्र को बाजार की परिमाषा में सम्मिलित 
तही किया जाता है। बाजार शब्द के लिए प्रमुख ग्रावश्यकताएँ निम्न हैं-- 
4 बाजार मे क्रय-विक््य के लिए वस्तुओ का होना आवश्यक है । 
2 बाजार मे वस्तुओं के क्रय-विक्रथ के लिए क्रेताओो एवं विज्लेताओं की 
होना आवश्यक है। 
3. बाजार के लिए स्थान एव क्षेत्र का निर्धारण आवश्यक है। 
4. क्षेत्र के क्रेता एवं विक्रेताओं के मध्य स्वतस्त्र व्यापारिक सम्बन्ध को 
होना आवश्यक है । 
किसी क्षेत्र को बाजार को परिमाषा मे होने के लिए झावश्यक नही है हि 
बाजार के समस्त क्षेत्र मे वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित हो एवं बाजार मे एर्ण 
स्पर्धा की स्थिति विद्यमान हो 520) 
विकसित बाजार की विशेषताएँ--विकस्ित बाजार में निम्ब विशेषताए 
होनी प्रावश्यक हैं-- 
बाजार मे उपभोक्ताओ द्वारा चाही गई सभी वस्तुएँ, जिन्हे वे ऋ कर 
सकें, उपलब्ध होनी चाहिये । रु 
2 उपमोक्ताओ के द्वारा वस्तुओ के चयन हेतु विभिन्न कित्म की वल्तुएँ 
उपलब्ध होनी चाहिये ! 
3. बाजार मे नुकसानदेह वस्तुएं विपणन के लिये नही होनी चाहिये । 
4 बाजार मे उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की सूचना एवं उनके गुणों की 
जानकारी देने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये । 
£. बाजार मे केताओं पर वस्तुओं के क्रय के लिये किसी प्रकार का दबाव 
नही होना चाहिये । 
6 बाजार मे वस्तुओ को उचित कौमत प्रचलित होनी चाहिये । 
7. बाजार मे वस्तुओ के खुदरा-विक्रय की व्यवस्था होनी चाहिये । 
बाजारों का वर्गोकरण--निम्न आधारो के अनुसार बाजारों का वर्गीकरण 
किया जाता है-- 
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4, क्षेत्रफल के अ्रनुधार--इस्त आधार के ग्रन्तगंत बाजारों का वर्गीकरण 
उनके फँैलाव प्रथवा उनमे झाने वाले क्रेताओ एवं विक्रेताग्रों के स्थान से बाजार 
की दूरो के ग्रनुसार किया जाता है । क्षेत्रफल के आधार पर बाजार निम्न प्रकार के 
होते है--- 

(प्र) सथातोय बाजार--स्थातीय बाजार मे तेता एवं विक्रेता भ्रथिक दूरी 
से न आकर मुझ्यतया उसी गाँव या कस्वे के होते हैं । स्थानीय बाजार भुख्यतया 
शीघ्रनाशी वस्तुओ जैसे--दूघ, सब्जी आदि के विपणन के लिये होते हैं। इन्हे 
प्रामीण बाजार मी ऋहते हैं । 

(व) क्षेत्रीय बाजार--इन बाजारों का क्षेत्र स्थानीय बाजारों की ग्रपेक्षा 
अधिक विस्तृत होता है। इनमे क्रेवा एव विक्नेता मजदीक के ग्राम प्रथवा क्षेत्र से 
क्रय-विक्रय के लिये आते हैँ जैसे--खाद्याप्न के बाजार । 

(प्त) राष्ट्रीय बाजार--इन बाजारों में क्रेता एवं विक्रेता देश के विभिन्न 
क्षेत्रों से आते हैं भ्र्थात्‌ वस्तुओं का क्रय-विक्रय सम्पूर्ण देश के निवासियों के मध्य 
होता है। राष्ट्रीय बाजार मे उन स्रमी वस्तुओओ का विपणन हांता है जो अधिक समय 
तक समहीत की जा सकती हैं जैसे--बाय, झूट ग्रादि । 

(६) प्रन्तर्राष्ट्रीय| विश्व बाजार--इन बाजारों मे क्रेता एवं विक्ञता विभिन्न 
देशो के होते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से ये सबसे बडे बाजार हैं। इन बाजारों मे उन 
वस्तुओं का क्रम-विकय होता है जो लम्बी प्रवधि तक खराब नही होती हैं जैसे-- 
चीनी, चाय, मशीनें, सोना चाँदी ग्रादि ! 

2 स्थान स्थिति के झ्ननुसार --स्थान स्थिति के अनुसार बाजार निम्त प्रकार 
के होते हैं-- 

(पर) स्थानोय/प्रोमीण बाजार--ये बादार प्रामो मे स्थित होते हैं प्रौर इनमे 
झधिकाश जेता एवं विक्नेता उसी ग्राम के होते हैं । 

(ब) प्राथमिक थोक बाजार- ये बाजार उत्पादन स्थानों के तजदीक बडे 
कस्बो में लगते हैं। इनमे वस्तुएँ प्रधिकाश मात्रा मे विक्रय के लिये उत्पादको द्वारा 
कापी जाती हैं) देश के अ्रधिकाश कृपक उत्पादित खाद्यात्रो को विक्रय के लिये 
इन्ही बाजारों में लाते हैं । 

(से) माध्यमिक थोझ बाजार--ये बाजार बडे कस्बो, शहरों एब रेलवे 
जवंशदो के समीप लगते हैं। इनमे खाद्यान्नो का त्रय-विक्र्य थोक में होता है। 
माध्यमिक थोक बाजारों में वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रामीर्णु व्यापारियों एव घोक 
ब्यापारियों के मध्य में होता है । खुदरा व्यापारी वस्तुएँ इन्हीं बाजारों से क्रय करके 
विक्रय हेतु ले जाते हैं 

(व) खुदरा वाजार--इन बाजारों में खाद्यान्न एवं अम्य वस्तुभो को बित्री 
थोडी-पोडी मात्रा ये उपमोक्ताप्रो एवं छोटे व्यापारियों के बोच होती है । विशेता 
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छोटे दुक्नमदार होते हैं जो माध्यमिक धोक वाजार से वस्तुएँ क़्य करके इन बाजारा 
में विक्‍्य करते हैं। खुदरा बाजार देश के सभी स्थानों पर पाये जाते हैं। 

(य) बन्दरगाहों के समोप वाजार--ये बाजार मुस्यतः उन वस्तुओं के कय- 
विकय के लिए होते हैं जो प्रायात ग्रथवा नियत की जाती हैं। प्रतः ऐने बाजार 
बन्दरयाही के समीप होते हैं, जैसे-- कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, छादला बन्दरगाहों के 
समीप के बाजार । 

(२) प्रश्तिम बाजार अन्तिम बाजार धिल्चणायव! 0:६0) वे हैं जहां 
से वस्तु पुन उस रूप मे बाजार मे विकय के लिये नहीं श्राती है । इन वाजारों पे 
वस्तुएं उपभोक्तात्मा अयवा दूसरे दश्ो को निर्यात करने वाले व्यक्तियों को विक्रय 
को जाती हैं । 

3 प्मय के प्रमुत्तार--समय के प्रनुचार वाजार निम्न प्रकार के होते हैं-- 

(अ) प्रस्पकालोन वाजार--ये बाजार वस्तुओं में मीधनाशी ग्रुा होने के 
कारण अल्पकाल के लिये ही लग पाते हैं । इन बाजारों में वस्तुओं की कीमतों पर 
पृ्ति की अपेक्षा माँग का प्रभाव प्धिक होता है । बतः वस्तुओं की ह्ीमते मांग को 
प्रबलता के अनुसार निर्धारित द्वोवी हैं क्योकि अल्पकाल में वस्तुबो की पर मे वृद्ध 
करना धम्मव नहीं होता है, जेंसे --उच्जी बाजार, मछली बाजार झ्रादि 

(व) दोकालोन बाजार-ये बाजार उन वस्तुओं के लिये लगते हैं जो 
शो श्नाधो नही होती हैं, जंचे-खाद्यान्न, तिलहद आदि । दीघंक्नालीन बाजार में माय 
में परिवर्तन के अनुयार पृत्ति में परिवर्तन के लिये समय मिल जादा है मिससे वस्तुग्रो 
की कोमत पर माँग की ग्रपेक्ष । परूत्ति का प्रमाव अधिक होगा है । 

(स) घुदीघंकालीन वाजार--ये वाजार उन वस्तुओं के ऊय-विकय के लिये 
होते हैं जो तहत समय तक खराब नहीं होती हैं, जंसे-मश्नीनें, निर्मित वल्लुएं झ्रादि । 
इन बाजारों में माँग में परिवर्तन के अनुसार पृति में परिवर्तन के लिये पर्याप्त समय 
मिल जाता है, जिसके छारण वस्तुप्रों को कौमत पर धूि का प्रभाव दीघ॑कालीत 
बाजार की अपक्षा अ्रधिक होता है । 

4 क्रय-बिझिय को जाने बाली वस्तुओं की सल्या के अ्रदुसार : 

() साथारण मिश्षित बाजार-- इस बाजारों में प्रनेक वस्तुओं, जैग्रे-- 
खाद्यात, दालें, तिलहन, कपास, परुढ आदि का क््य-वित्रय होता है। इस प्रद्गार के 
वाजार देघ्न के प्रत्येक ग्राम, कस्वे एवं शहर मे होते हैं । 

(ब) विशिष्ट दाजार-- इन बाजारों में एक्यादो वस्तुओं का ही कय-विकय 
होता है। विजिश्न वस्तुआ के ज्य-विज्य के लिये पृथक्‌ विज्विप्ट बाजार होते हैं, 
जैसे--खाद्यान्न-मण्डी, सब्जी-मण्डी, फ्ल-मण्डी, कपास-मण्टी, ऊन मण्डो आदि । 

(स) नमूने के द्वारा विक्रय वाजार--इन वाजारो में वस्तुओं का क्रय-विक्य 
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अस्तु की पूरी मात्रा के स्वोन प्र उसके नयुने के आधार पर होता है | वित्रेतां 
वस्तु का नमूना क्रेता को दिखाकर सौदा करते है। वस्तु की पूरी भात्रा का गण्डी 
में होना आवक नही है। 

(द) श्रंणों के अनुसार विक्रम बाजार--इन बाजारों में वस्तुओं का क्रय-विक्रय 
वस्तु की निर्धारित श्रेणी के ग्राधार पर होता है | इन श्रेणियों से कंता एवं विजेता 
पूर्व परिचित होते हैं। वस्तुओ की श्रेणी के अनुसार कीमते निर्धारण होती हैं। 

$ स्पर्दां फे अनुसार- क्रय-विन्नय में होने वाली स्पर्द़ा के अनुसार बाजार 
निम्न प्रकार के होते है-- 

(प्र) पूर्शा स्पर्दा वाले वाजार--वे बाजार जिनमे ज्रेत़्ाओ और विज्रेताओो 
के मब्य वस्तुओं के क्रय-विक्य के लिये पूर्ण स्पर्डा की स्थिति होती है । इन बाजारों 
मे क्रेता एवं विक्रेता काफो सख्या भें होते है ॥ इन बाजारो के सभी क्षेत्रों में वस्तु 
की कीमत का क्षमान होना आवश्यक होता है । वास्तव से थुण् स्पर्द्धा वाले बाजार 
काल्पनिक होते हैं क्योकि उपश्रु क्त शर्ते पूर्ण हूप से वाजार म नही पायी जाती हैं। 

(थ) भ्रपृण स्पर्डा बाले बाजार--वे बाजार जिनमे क्रताग्रो एवं विक्रेताओं 
के मध्य पूर्ण स्पर्दा की स्थिति का प्रभाव होता है । इन बाजारो मे ज्ेताओ एव 
विक्रेताओं की सख्या पर्याप्त नही होने के कारण पूर्ण स्पर्ड़ा नहीं होती है तथा 
विक्रेता विभिन्न कीमतो पर ज्रेताओ को वस्तुएँ विक्रय करते हैं। अपूर्ण स्पर्डा वाले 
बाजार निम्त प्रकार के होते हैं-- 

() एशाधिकार वाजार--2न बाजारो मे वस्तु का एक ही विक्नेता होता है 
जिसके कारण वह ऊ्रेंताओ्रो से अपनी इच्छानुसार कीमत वसूल करता है | इन 
बाजारो मे कीमतें स्पर्दा के अभाव के कारण साघारणतया प्रन्य बाजारो की अपेक्षा 
अधिक होती हैं। जब बाजार मे वस्तु का एक्न ही जता होता है तो उस बाजार को 
एक-क्रेवाफिकार बाजार (१07075०7५ ?ै४78८() कहते हैं । 

(00) दृयाधिकार बाजार--इन बाजारों मे बस्ठुओ के दो ही विक्रेता होते 
हैं । दोनो विक्रेता ब्रापस में समभोता कर लेते है झोर ज्रेताप्नो से अधिक कीमव 
वसूल करते हैं। बाजार मे वस्तुओं क दो ही क्रेता होने की स्थिति मे वाजार को 
द्विलक्रेताबिकार बाजार (090095079 >ै&+८४) कहत हैं । 

(07) प्रल्पाधिकार बाजार- इन बाजारो मे वस्तुओं के विक्रेता दो से श्रधिक 
होते हैं, लेकिन उनकी सख्या अधिक नही होती है । पग्रत- पूर्ण स्पर्द्धा का अमाव 
होता है। कदाओ की पख्या दो से अधिक, लेकिन ज्यादा नहीं होने की स्थिति में 
वाणार को ग्रल्प-क्रेशधिकार बाजार (0॥8075079 ?४०5४॥:७६) करते हैँ । 

(0४) एकाधिकारात्मक बाजार--एकाधिकारात्मक बाजार (]४०४८9०॥« 
5० !भैध्य/७) में क्रेता एवं विक्रेता अधिक सख्या म होते हैं। इन बाजारों में 
बस्तुओ को किस्म में विभिन्नता होती है। वस्तुओ की किस्म में विभिन्नता, 
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विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं पर विश्निन्न ट्रेडमार्क देकर की जाती है, जिसके कारण 
उनकी कीमतो में भी निन्नता पायी जाती है । 


6 सियन्त्रण के प्नुसार -- नियन्त्रण के प्रनुसार बाजार दो प्रकार के होते 


(प्र) नियन्त्रित बाजार--थे बाजार जो कृषि-उपज भड़ी प्रमिति हाथ 
निर्यान््रत किए जाते हैं। इन बाजारो मे विपणन पद्धतियों एवं व्यापारियों की कुचालो 
को कानून द्वारा नियन्त्रित किया जाता है, जिससे वस्तुओं की प्रति इकाई विपणुव- 
लागत कम प्रात है ग्रौर उत्पाद की कीमत अच्छी प्राप्त होती है । 

(ब) अनियन्त्रित वाजार--इन वाजारो मे व्यापारी इच्छानुसार कार्य करते 
हैं । इन बाजारों में विपणन की दोषयुक्त प्रणाली पायी जाती है, जिससे विपश॒न- 
लागत अधिक भ्राती है। इन बाजारों में विपणन के नियम व्यापारियों द्वारा बबाए 
जाते हैं, जिनमे कृपको के हिंतो को रक्षा करने के उपाय सम्मिलित नहीं होते हैं। 

7 बस्तुश्रो के आदान-प्रदान के समयानुप्तार * 

(प्र) हाजिर बाजार--हाजिर बाजार मे वस्तुओं का लेन-देन एवं प्रादाव- 
प्रदान विक्रय के तुरन्त पश्चात्‌ होता है । वस्तुओ की कीमत का शी धर भुगतान करके 
क्रेता वस्तुओं को ले जाते हैं । 

(व) वायदा बाजार--वायदा बाजार मे वस्तुओं का क्रय-विक्रय वर्तमात में 
होता है, लेकिन उनका आदान-प्रदान भविष्य मे निश्चित किए गए दिनाक को होता 


का ही भुगतान होता है । 
$ वस्तुओं को मात्रा के अनुसार . 

(प्र) धोक बाजार--थोक बाजार मे वस्तुओं का क्रय-विक्रय प्रधिक मात्रा 
में एक साथ होता है । अधिक मात्रा मे क्रय-विक्रय साथारणतया व्यापारियों के मध्य 
होते हैं । 


(व) खुदरा वाजार--इन बाजारों मे चस्तुओं का क्रय-विक्रय थोडी-योडी 
मात्रा में छुदरा विक्नेताओ एवं उपभोक्ताओं के मध्य होता है। थोक एवं छुदरा विक्रय 
के लिए वस्तु की मात्रा वस्तु की किस्म के झनुसार परिवर्तित होती है । 

9 वस्सुश्रो को प्रकृति के प्रनुनार : 

(प्र) वस्तुन्नो का दाजार--इन बाजारो मे विभिन्न उत्पादित वस्तुओं (इृषि 
उत्पादो, निरमित वस्तुओं एवं उत्पादन साधनों ) का क्र्य-विक्रय होता है । 

(ब) मुद्रा बाजार--इन बाजारों मे वस्तुओ का लेन-देमे न होकर मुद्रा, 
केयर, बौंडुस झादि का क्य-विक्रय होता है । 
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संडियों का विकास : 

प्राचोनकाल मे देश भें दर्तमान की भाँति मण्डियाँ विकसित नही थी, क्योंकि 
इस कॉल में वस्तुओ का लेन-देन झुपथों के श्राधार पर नहीं होकर, वस्तु-विनिमय 
विधि द्वारा होता था। वर्तमान मे मुद्रा का प्रसार, कोमतो का ज्ञान, कृषि में विशिष्टी- 
करण की प्रवृत्ति के कारण वस्तुओं का लेन-देन, भ्रास-पास के क्रेताओं एवं विक्रेताओं 
तक ही सीमित नहीं रह कर, देश-विदेश के क्रेताओं एवं विक्रेताश्रो के मध्य होने 
लग गया है, जिससे देश में मण्डियो का विकास हुडश्ना है और मण्डिया बतंमान 
स्थिति मे आ गयी हैं। सण्डियों के विकास का निम्न इृष्टिकोश से भ्रष्ययत किया 
जा सकता है-- 


3 क्ार्यात्मक् धिकास--इस दृष्टिकोस में मण्डियों में किये जाने वाले कार्य 
मुल्य आधार होने हैं। देश मे सर्वेश्रणम सामान्य/मिश्रित बाजारों का जन्म हुआ्ना था । 
इन बाजारों में अनेक वस्तुओं में खेन-देव होता था । उपभोक्ताओं की आवश्यकता 
में दृद्धि, वस्तुओं के प्रचार, उत्पादन मे विशिष्टीकरण आदि के कार सामान्य 
बाजार पीरे-घीरे विशिष्ट बाजारों के रूए मे परिवर्तित होने शुरू हुये ॥ विशिष्ट 
बाजारों मे एक या दो वरतुओ में ही क्षेताओ एवं विक्रेताओं के मध्य लेन-देन होता 
है । व्यवसाय बढने के साथ विपणन के क्षेत्र में ग्रधिक प्रगति हुई और वस्तुमो का 
क्रम-विक्र्य पूरे माल को देखने के स्थान १र नमूने के ग्राघार पर होना शुरू हुआ । 
तत्पश्यात्‌ झृपि-उपज के श्रेणी चयन एवं मानकीकरण के कारण वस्तुओ का व्यापार 
निर्धारित श्रेणियों के श्रनुसा र होने लग गया, जिससे वस्तुओ के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
के विकास में सहयोग मिला । इस प्रकार मण्डियों का कार्यात्मक॥ विकास होकर 
मण्डियाँ वर्तमान स्थिति मे झा गई । 


2 प्ौगोल्िक विकास--मण्डियो के विकास के अ्रध्ययन का दूसरा इष्टिकोय 
मौगोलिक विकास है, जिसके श्रतुसार सर्वप्रथम वस्तुओं का क्रय-विक्रय पारिवारिक 
आजार प्र्थात्‌ क्रय विक्रय परिकर एवं ग्राम के सदस्यों तक ही सौमितव होता था । 
उत्पादन में विशिष्टीकरण एवं उपणोक्ताग्रों की आवश्यकता में वृद्धि के कारण 
पारिवारिक बाजार स्थानीय बाजार के रूप भे विकप्रित हुए अर्थाच्‌ वस्तुग्रो का क्रय- 
विक्रय ग्रास-पास के गाँवों के क्रेठाओं एवं विक्रेताओ के मध्य होने लग ग्रया 
वस्तुओं की माँग देश के सभी कोनो से होने तथा परिदहन एवं सद्वार सुविधाथों के 
विकाप्त के कारा राष्ट्रीय ब्राशारों का विकास हुआा। देश-विदेश के ज्ञान एवं 
व्यवहार के बढने तथा देश की भुद्रा के विभिन्न देशो की मुद्राप्रों मे विनिमय की 
सूविधा के कारण वस्तुओं मे प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वी शुस्भ्रात हुई । वस्तुएं एक देश 
से बुरे देश को प्रायात-निर्यात की जाने लगी । इस प्रकार अत््प्ट्रीय बाजारों रा 
विकास हुआ । 


394/मारतीय कृषि या अव॑तन्ध 


हे 


मण्डियों करे उपप्रुक्त विकास को निम्न प्रकार से प्रधिक स्पष्ट किया जा 
सकता है-- 


सण्डियों का विकास 
| 


| 
कार्यात्मफ विकास भौगोलिक विकास 


(23 गा तन हा । | । | | 
सामान्य विशिष्ट नमूने के श्रेणियों परिवारिक स्थानी य- राष्ट्रीय- प्रन्तर्राष्ट्रीय 
या >बानार+द्वारा-+ के बाजार-+ बाजार-+ बाजार-+बाजार 
मिश्रित विपणन भनुसार 
बाजार बाजार विपणन 

बाजार 


मण्वियों के घिफास को प्रभावित करने वाले फारक--निम्त कारक मण्डियों 
के विकास को प्रभावित करते हैं-- 

() वस्तुप्रो को प्रफुति--शी घ्रनाशी वस्तुम्रो का बाजार प्रन्‍्य वस्तुध्रो की 
प्रपेक्षा कम विकसित हो पाता है, क्योकि उन्हे अधिक समय तक सगृह्वीत नहीं किया 
जा सकता है । 

(2) बस्तुओं फी सांग--स्थायी मांग वाली वस्तुएं जँसे-साद्यान्न का बाजार 
भ्रम्य वस्तुप्रों की श्रपेक्षा ग्रधिक विकसित होता है । 

(3) परिचहून एवं सचार व्यवस्था--जिन क्षेत्रो मे १रियहन एवं सचार की 
युविधाएं प्रधिक होती है, उन क्षेत्रो में मण्डियो का विकास श्रधिक होता है । 


(4) क्षेत्र मे शान्ति एव सुरक्षा व्यवस्था-- शान्ति एव सुरक्षा व्यवस्था वाने 
क्षेत्रों मे मण्डियों का विकास अ्रधिक होता है । घुरक्षा-ब्यवस्था के खराब होने पर 
मण्डियों के विकास मे बाधा पहुंचती है । 


(5) सरफार की वोति--सरकार की नीति के कारण वस्तुओं के आयात- 
निर्यात पर पाबन्दी वाले क्षेत्रों मे मण्डियो का विकास प्रन्य क्षेत्रो की अपेक्षा कम हो 
पाता है । 

(6) ऋण-उपलब्धि--पर्याव्त ऋण -सुविधा वाले क्षेत्रो मे मण्डियो का विकास 
प्रधिक होता है । 


(7) सुद्ा का विकास--जिस देश की मुद्रा की भ्रन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे भच्छी 
सास होती है, उस देश में मण्डियो का विकास प्रधिक होता है क्योकि उस देश के 
साथ अन्य देश व्यापार करने मे प्राथमिकता देते हैँ । 
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(8) इस्तुओं के श्र योचश्न को सुविधा--जित वस्तुओं मे श्रेशीचयतर सुग- 
मता से किया जा सकता है, उन वस्तुओं का वाजार अश्वेणीक्ृत वस्तुओं की अपेक्षा 
अधिक विकसित होता है। 

(9) बस्तुझो की पूर्ति कौ प्ान्ना - जिन वस्तुझ्नो का उत्पादन वर्ष भर तथा 
काफी मात्रा मे होता है, उन वस्तुप्नों का बाजार भ्न्‍्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक 
विकसित होता है । 

बायदा बाजार 
(#0फ्व शश्याट) 

वायदा बाजार से तात्पयं उस बाजार से है जिसमे ब्रस्तुओ का क्रय-विक्रय 

वर्तमान में होता है, लेकिन उनका वास्तविक प्रादान-प्रदान मविष्य म निश्चित किए 
ग्रए दिव्वाक को होता है । वायवा वाजार को पअ्रग्रिम वाजार भी कहते है । साधारण- 
तथा बायदा बाजार मे वस्तुओं का वास्तविक आदाम-अ्रदान नहीं होता है, बल्कि 
क्रेताओं एवं विक्रेताओं मे विऊय॑ से होने वाले लाभ झ्थवा हानि की राशि का ही 
भुगतान होता है । बायदा बाजार में वस्तुओं के लेन-देन में दो भ्रकार के व्यक्ति 
सम्मिलित होते हैं | विपणन जापा में तेजडिये (8005) एवं मन्दडिये (835) 
कहुते हैं । वे व्यक्ति जो यह महयूस करते हैं कि निकढ भत्रिष्य में वस्तुम्रो को कीमतों 
में वृद्धि होगी, वेजडिये कहलाते है तथा वे व्यक्ति जो यह महसूस करते हैं कि निकट 
मधिष्य से वस्तुओं को कीमत्तो मे गिरावट आवेगी, भन्‍्दडिये कहलाते है। वायदा 
बाजार इन्ही दोनो वर्ग के व्यक्तिध्ों मे आपसी निर्णेयों के प्राघार पर चलता है । 
एक वर्ग कीमतो के बढ़ने की ग्राशा मे वस्तुओ का क्रय करता है, जबकि दूसरा वर्ग 
कोमतो के गिरने की आशा में विक्ष्य करता है ! 

वायदा बाजार से लास -दंश के आशिक ढाँचे में वायदा बाजार निम्व 

मेवाएँ प्रदान करता है-- 

वायदा बाजार वस्लुप्नो की कीमतो मे होने वाले उतार-चढाव को कम 
करने में सहायक होता है, जिससे व्यापारी, सग्रहकर्त्ता, परिष्करण मे 
लगे व्यक्तियों की कीमतो के प्रतिकूल उतार-घढाव के कारश होमे 
वाली हानि कम्र हो जाती है । 

2 वास बाजार के होने से वस्तुभो के ध्यापार मे प्रतिस्पर्धात्मिक स्थिति 
के कारण कीमतों मे उतार-चढाव सामान्य गति से होता है । वस्तुओं 
का संचलन निरन्तर बना रहता है, जिसके कारण उत्पादन मौसम में 
कीयतो मे अत्यधिक इृद्धि वानी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है । 

3 वायदा बाजार विभिन्न समयो मे बस्तुओ की कोमतों के ढाचे मे 
एकीकरण बनाए रखता हे, जिस प्रकार परिवहन एवं सचार कार्य 
बाजार के विभिन्न स्थानों पर कीमतो के ढाँचे मे एकीकरसा बनाए 
रखता है । 


496/मारतीय क्रपि का अव॑तस्प 


4. वायदा-वाजार के रण वस्तुओं का क्य-विज्य उत्पाद हे [ुई 
अथवा पंदावार के मण्ठी मे आन के पूर्व ही विज्रय हो पाना सम्म 


है वायदाचाजार के होने मे बरतमान एवं ग्रावों कीमतों मे समय 

स्थापित हा पाता है । 

वायदा-बाजार ते दावि--वायदा-वाजार से निम्त हामियाँ होने को आग्का 
बनी रहती है-- 

(4) वायदा-वाजार के बयरण विपणन प्रश्निया मे ऐसे व्यक्ति करमी-कमी 
लेन-देन में सम्मिलित हो जाते हैं, जिनके पास पर्याप्त धनाभाव, गायन, 
पृचता एवं अनुमक नही होने क्षे कारण विपसान प्रत्निया में वियेगये 
वायदे पूरा करता उनके सिय्े पम्मव नही होता है । इस प्रकार की 
परिस्थिति से वायदा-बाजार के वेतिक स्तर पर विपरीत प्रभाव 
बता है । 
वायदा-बाजार के कारण सट्टें की प्रवृत्ति बल्ले विपरान-ध्यस्थ, 
विपशनश्रक्रिया मे प्रवेश कर जाते है, जिन्हे वस्तु की पूर्ति एवं मांग 
में कोई दिलचत्पी नही होती है। वे वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा वा 
27 सचय करके बाजार में कत्रिम कमी की स्थिति उत्पन्न कर देते 

, जिससे कीमतो मे ्रत्यधिक उतार-चढ़ाव होते हैं. जो अर्थव्यवस्था 
के लिये पुंकसानदेह होते हैं । 

भरत. वायदा-बाजार के कारर अभंव्यवस्था पर आने वाले प्रभावों के विपय 
में विभिन्न व्यक्तियों मे मतभेद पाया जाता है। प्रथम वर्ग के व्यक्ति यह मातते हैं 
कि वायदा-बाजार वस्तुओं की कीमतों मे होने वाले भ्रत्यधिक उतार-चढावो को कम 
करने एवं कौमतो मे स्थिरीकरण को स्थिति उत्पन्न करते है। दूसरे वर का मत है 
कि वायदा बाजार के फैररा कीमतो मे होने काले उतार चढ़ावो के ग्रन्तर एव त्र्म 
में इंद्धि होती है, जिससे कौमतो मे अश्वाधारणा दर से प्ररिवर्तेत होता है । तीमरे 
वर्ग का मानना है कि  वा-बाजार के होने से वस्तुओं की कीमतो के परिवर्तन मे 
दोनों ही अ्कार के प्रभाव होते हैं । 

कृषि कीमतो मे होने वाले अत्यधिक व हानिकारक सट्टे की प्रथा को निय- 
न्त्रित करने के लिए सरकार ने वायदा सविदा (नियन्त्रण) प्रधिनियम, 4952 
[िणिप्ञबाव_ ए्रााब०5 (&चडए4धणा) 55] प्रारित किया है।इस अधि- 
नियम का प्रमुख उद्देश्य वायदा-बाजार मे होने वाले लेन-देव को नियन्त्रित करना, 
वस्तुओं के विकल्प (०7ध०॥) की प्रथा पर सोक लगाना एवं प्राय सम्बन्धित 
निर्भय लेने से है। थे कार्य वायदा-बाजार आयोग की सहायता से किये जाते हैं । 
इस भ्रधिनियम के अन्तगंत समय-समय पर सरकार वस्तुओं की क्ोमतों में होने 


(2 


य- 


कृषि-विपणनव/397 


वाले सट्टे की प्रदत्ति को देखते हुए विभिन्न वस्तुप्रो के वायदा-बाजार पर पावन्दी 

लगाती है । आवश्यकतानुसार काबुन मे व्याप्त कमियो को दूर करने एवं अनेक 

0 7/%९%8 बाजार को नियन्त्रण मे लाने के लिए अधितियम में सशोधन मी 
मंये है । 


यदा बाजार के होने के लिए वस्तुओं में गुणो की प्रावश्यकता * 

किसी भी वस्तु के बायदा बाजार हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के 

लिए वस्तुओ मे निम्न गुण होने चाहिए-- 

() वस्तु की पूर्ति बाजार मे पर्याप्त मात्रा मे होनी चाहिये। कम पूर्ति 
बाली वस्तुओ से वायदा-बाजार की स्वीकृति सरकार नहीं देती है। 

(2) वस्तुओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होन के साथ-साथ वस्तु के पू्तिकर्त्ता 
एक न होकर अनेक होने चाहिए । 

(3) वस्तुग्नों में शीक्रनाशी का गुण नहीं होना चाहिए । 

(4) वस्तुओं में श्रेणीकरण किए जाने का गुण होना चाहिए, जिससे 
मविष्य मे वस्तुओं की बिता किसी भुणात्मक समस्या के पूर्ति की 
जा सके । 

(5) वस्तु की माँग पर्याप्त मात्रा मे हांनी चाहिए एवं उनके क्रेता भी 
भ्धिक सख्या में होने चाहिए । 

(6) बस्तु की कीमत में निरन्तर परिव्तत्र होने का गुण होना चाहिए । 

बस्तुप्रो के वायदा बाजार 9वी शताब्दी के भ्रन्त से ही प्रचलित हैं। सवे- 

प्रथम कपास के लिये वायदा बाजार वर्ष 885 में बम्बई मे स्थापित किया गया 
था। उसके पश्चात्‌ तिलहून के लिए बम्बई मे वर्ष 900 मे, गेहें के लिये हापुड मे 
वर्ध 93 में, कच्चे जूठ एवं विमित जूठ की वस्तुग्रा के लिये कलकत्ता में वर्ष 
492 में एवं सोने-चाँदी के लिये बम्बई मे वर 920 मर वायदानबाजार स्थापित 
किये गये । तत्पश्चात्‌ ग्रन्य वस्तुओं के वायदा-बाजार मी अनेक स्थावों पर स्थापित 
किये जा चुके हैं । 
विपणन ग्रध्ययन के दुष्डिकोण (899703०४7९5 0 8(999॥8 79/:6॥78& ) 
विपशन-प्रक्रिया एवं समस्या्रो के अध्ययन के प्रमुख इष्टिकोण निम्व॑ है-- 
(4) कार्यात्मक दृष्टिकोण--विपशात प्रक्रिया के अ्रध्ययत के इस इष्टिकोश 
पे विभिन्न पस्थाओ द्वारा किये जाने वाले विषणत कार्यों का समावेश होता है । 
प्रत्येक वस्तु के विपणात के लिये विभिन्न विपणन-कार्य आवश्यक रूप से करने होते 
हैं। विपणन-कार्यो को समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि विपणान कार्यों को 
करने वाली सस्याओं मे परिवर्वन किया जा सकता है। विपणन कार्यों के अभाव में 
वस्तुओं क्री विपणन प्रक्रिया पूरी नही हो सकती है। विपणन कार्यों का अध्ययन 
वस्तुओं के विपणन में होने वाली लागत की भिन्नता, विभिन्न विपख॒न मध्यस्था का 
प्राप्त होने वाले ल|म की राष्ि एवं वियशुव-्तन्त्र के झज्पयन में सहायक होता है । 


298/भारतीय क्षपि का प्र्थतन्त 


वस्तुओं के विपणन में किये जाने वाले विपणन कार्यों का विछ्ृत विवरण प्रध्याय 
3 में दिया गया है। 

(2) हस्थायत दृष्टिकोणग--विपण्‌न-प्रकिया के अध्ययन के दूसरे चष्ठकोण 
के ग्रन्तगंत विपणन कार्य करने वाली सस्थाप्रो का तमागत अध्ययन किया जाता है। 
विपशन कार्य मे लगी हुई विपणुन-सस्थाएँ एक यथा ग्रनेक विपणव-कार्य सम्पत्त 
करती है प्रौर भ्रपतों सेवाओं के लिये लागत,लाभ की राशि प्राप्त करती हैं। 

(3) ब्तुगत दृष्टिकोण --इस इष्टिकोश के अन्तगंत बाजार सरचता के 
अध्ययन के लिये विभिन्न वस्तुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। कतुप्रो के 
गुणों में भिन्नता के कारण सभी वस्तुओ का एक साथ ग्रध्ययन नही किया जा 
सकता । वस्तुगत इप्टिकोण में बाजार सरचनता के अध्ययन के लिए कायत्मिक एवं 
सस्थागत दोनो ही इप्टिकाण काम में लाये जाते हैं । 

(4) व्यवहार विधि दृष्टिकोश--विपणन श्रध्ययन के इस हष्टिक्रोए में 
विभिन्न विपणन सस्थाओं के व्यवहार का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। विपणन 
संस्थाप्रो का व्यवहार निरन्तर परिवर्तित होता रहता है । इस दृष्ठिकोप मे विभिन्न 
विपणन सस्थाप्रों एवं उनके समूह का एक व्यवहार-विधि के रूप मे भ्रध्ययन किया 
जाता है | 

खाद्यान्नों के विपणन में पाये जाने वाले विपणन-सध्यस्य 
खाद्यान्नो के विषणन मे पाये जाने वाले विपणन-मध्यस्थों को निम्न प्रकार मे 
वर्गीकृत किया जाता है-- 

(4) सोदागर मध्यस्थ-ग्रे मध्यस्थ खाद्यान्नो का क्रय-विकय लाभ की 
प्राप्ति के लिये करते हैं और क्रय-विक्रय की कीमतों के प्रन्तर से लाम कमाते हैं । 
सोदागर मध्यस्थ दो प्रकार के होते हैं-- 

(श्र) घोक व्यापारी- ये व्यापारी कस्तुओ का क्रय विक्रय बहुत मात्रा में 
एक साथ करते है। इन्ह वस्तु की प्रति इकाई मात्रा पर लाम कम प्राप्त होते हुए 
मी कुल लाभ अधिक प्राप्त होता है, क्योकि एक साथ वस्तु की काफी मात्रा का क्रय 
करते है । 

(४) खूदरा व्यापारी--खुदरा व्यापारी मण्डियों से ख्बान्न अधिक मात्रा मे 
क्रय करके उपभोक्ताओं को थोडी-थोडी मात्रा में विजय करते है प्रौर विनय कीमत 
एवं क्य-कीमत के प्रन्तर से अपना निर्वाह करते है । 

(3) एजे०ड/प्रमिकर्त्ता मध्यस्थ--ये विपणन-मध्यस्थ कृपको ग्रथवा विपणन 
करने वाले व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप मे कार्य करते हैं। एजेप्ट मध्यस्थ स्वय 
वस्तुओो का क्रय विक्रय लाभ कमाने के लिये नही करते हैं बल्कि ये प्रपने कार्य के 


लिये कृषकों था व्यापारियों से कमीशन/श्राठत प्राप्त करते हैं। अमिकर्त्ता मध्यस्य 
दो प्रकार के होते हैं-- 


क्ृपि-विषणन/399 


(अ) प्राइतिया--ये कृषको एव व्यापारियो द्वारा लाये गये खाद्यान्नो का 
विक्रय करने हैं और प्राप्त विक्रम राशि में से लपना कमीशन काटकर शेप राशि का 
कुंषकं/व्यापारी को मुंगंताने करते हैं। आढतियों की बाजार मे स्थायी दुकान होती 
है और ब्रावश्यकता पडने पर ये कृंपको को ऋण भी प्रदात करते हूँ । प्लाढतियो को 
क्रृपको द्वारा लाये गये खाद्यान्नो को विक्रय करने के पूर्ण प्रधिकार प्राप्त होते हैं । 

(ब) दलाल--इनका प्रमुख कार्य वस्तुओं के क्रेताशो एवं विक्रेताओं को 
क्रय-विक्र्य के लिये एक स्थान पर मिलाना होता है । अपनी सेवाझ्रो के लिये के 
जेताप्रो, विक्रेताओं अभ्रथवा दोनों से ही बाजार प्रथा के अ्रनुस्तार दलाली प्राप्त करते 
हैं। दलालों को क्रेताओ एवं विक्रेताओं के लिये वस्तुओं के क्रय-विक्रय करने का 
अधिकार सामान्यत प्राप्त नही होता है। इनकी मण्डी मे दुकान साघारणतया नहीं 
होती है । 

(3) झ्द्टा भध्यस्थ--सट्टा मध्यस्थो का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं की कीमतों मे 
होने वाले उतार-चढावो के ग्रन्तर से लाम कमाना होता है। ये मध्यस्थ कीमतो के 
बढ़ने की सम्भावमा में बस्तुओ को क्रय करते हैं और कुछ समय उपरान्त कीमतो के 
बढ़ने पर दस्तुप्रों का विक्रय करते हैं। सट्टा मध्यस्थो मे साधारणतथा वस्तुझ्रो का 
प्रादाव-प्रदात नहीं होता है बल्कि लाभ अथवा हानि की राशि का ही श्रापस में 
मुगतान होता है । 

(4) परिष्करण से सलग्व मध्यस्य-ये मव्यस्थ वस्तुओं के रूप में परिवर्तत 
करते हैं । जेसे-दाल मिल या हेल मिल का स्वामी प्रादि । ये स्वय वस्तुप्रो को क्रय 
करके अथवा निर्धारित मजदूरी पर वस्तुओं के रूप म परिवर्तन करते हैं ! 

(5। प्रामोण व्यापारी - ये ध्यापायी गाँवों मे कृषकों से खाद्यान्न कय करके 
एकत्रित खाद्यान्नो को एक साथ मण्डी तक पहुंचात हैं और क्य-विज्रय कीमत के 
अन्दर से लाभ कमाते हैं । ग्रामीण व्यापारी कृषका को फ्चल उत्पादन के लिये ऋण 
भी देते हैं और उत्पादित फसल की मात्रा को उनके साथ्यम स बेचने को विव 
करते हैं । 

(6) घुमरकड सौदायर-ये मध्यस्थ गाँव-याँव में घूमते रहते हैं यौर खाद्यान्न 
क्रप करते हैं। एकत्रित खाद्यान्नो को मण्डी में ल जाकर वित्रय करके कीमतों के 
प्रन्तर से लाम कमाते हैं । 

(7) तोलारा-- विषणन-प्रक्रिया में ये वस्तुओ का सही तौलने का कार्य करते 
हैँ और सेवाओ के लिये दुलाई प्राप्त करत हैं ( 

(8) पल्लेदार/हमाल--ये व्यक्ति वस्तुप्ओे का परिवहन साधनों से उतारने, 
चढाने, गोदाम तक पहुंचाने ग्रादि मे ढोने का कार्य करते हैं प्रौर सेवाओ के लिये 
मजदूरी शआप्त करते हैं । 

(9) प्रन्य कार्यकर्ता--मुनीम, चौकीदार, सफाई करने वाले कमंचारी ग्ादि | 
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कृषकों का उत्पादन प्रधिशेष 

फाम पर उत्पादित खाद्यान्न एव अन्य फसलों को सम्पूर्ण मात्रा कपको द्वारा 
विक्रय नही की जाती है । कृपक किसी मो वस्तु की उत्पादित मात्रा में धरेशू प्राव- 
ग्रयकता की मात्रा रखने के बाद शेय बची हुई मात्रा को विक्रय करते हैं। कृपको का 
उत्पादन-प्रविज्येप दो प्रकार का होता है-- 

() विक्रय (विक्री योग्य) अधिजेष (/ै०४०७)४ $0778)-- 
विक्रेय प्रधिशेष वहू मात्रा है, जिसे कृषकों द्वारा कृषि के प्रतिरिक्त प्रत्य क्षेत्र मे 
कार्य कर रहे व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है। 
कुल उत्पादन की मात्रा में से विभिन्न झवश्यकदाएँ जैसे-- परिवार के उपभोग; बीज, 
पशुओं के लिए दाना, श्रमिको को मजदूरी का वस्तु के रूप मे भुगतान की मात्रा की 
घटाने पर जो मात्रा शेप रहती है, वह उस वस्तु की विक्रेय प्रधिश्षेष की मात्रा 
कहलाती है । धृत्र के प्रनुसार विक्रेय अधिक्षेप-- उत्पादन की कुस मात्रा “ विभिन्न 
बादश्यकताओं के लिए आवश्यक मात्रा । 

क्त॒ कृपको के विक्रेय-अ्धिशेप की मात्रा, परिवार के लिए उपभोग, दीज, 
पशुओं के लिए दाना जादि की ग्रावश्यकता पर निर्मर करती है । उप क्त कार्यों के 
लिए ग्रावश्यकत्ता के अ्रधिक होने पर विक्रेप-भ्रधिशेष की मात्रा कम होती है तथा 
इसकी ग्रावश्यकता कम हाने पर विक्रेय अधिशषेप की मात्रा अ्रधिक होती है । विकेय 
प्रधिशिष एक सेद्धान्तिक धारणा है क्योकि कृपको द्वारा वस्तु की बाजार मे विश्य 
की बाने बाली मात्रा साधारणत्या इससे अधिक अधवा कम होती है । 

(2) विक्रोह अषिशेष (४०६८४ 50975)--विक्रीत जपिशेष दरतुप्ों 
की वह मात्रा है जो कृपकों द्वारा उपनोक्ताओं को सीवे रूप मे अथवा व्यापारियों 
को प्रथवा दोनो को वास्तव में विक्रय किया जाता है। विक्रीत ग्रधिशेष की मात्रा, 
उत्पादक कृषको के स्वय के परिवार, पशुओ के लिए दाना, ब्रुवाई के लिए बीज, 
श्रभिकों को मजदूरी मुगतान करने के लिए वस्तु की आवश्यक मात्रा के प्रतिस्तति 
वस्तु की प्रचलित कीमत, प्रतिस्पर्धा वाली दस्तुओ को कौमतो, कृषकों को दित्त बी 
प्रावश्यकता एवं भावी कीमतों की स्थिति झ्रादि पर निर्भर होती है ॥ उपभोक्ता 
की दृष्टि ते वृस्‍्तु को विक्रीत अधिशेष की मात्रा महत्त्वपूर्ण होती है, क्योकि विश्रीत 
प्रधिशेष की मात्रा ही उतकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घन उपलब्ध 
कराने मे सक्षम होती है + 

कृषकों की किसी भी वस्तु को विक्रोर प्रधिज्षेष की मात्रा विक्रेय अधिणेष 
की मात्रा से प्रधिक, कम व उसके समतुल्व हो सकतो है। कृपको को विवीन अधि- 
शेय की मात्रा विक्रेय प्रधि्षेष को मात्रा से अधेक उस अवस्था में होती है जई 
कृपक वित्तीय प्रावश्यकताप्रो के कारण उपचब्ध विज्षेय अधिशेष को मात्रा से प्धिक 
मात्रा मे वस्तुओं का विक्य करते हैं। इस्र स्थिति के मलयगेत कुपक, परिवार एंव 
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फार्म के लिए आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में वस्तुओ को अपने पास रखते हैं. तथा 
ग्रावश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ समय उपदान्त ऋा प्राप्त करके अथवा उधार मे 
बस्तुप्रो को बाजार से स्वय क्रय करते है। लघु कृपको के यहाँ ऐसा मुख्यतया होता 
है. विक्रीत अधिशेष की मात्रा विक्रेय अधिशेष को मात्रा से कम उस अवस्था मे 
होती है. जब कृपक बाजार में बस्तु की प्रचलित कीमत कम होने के कारण, वस्तु 
को बिक्रय नहीं करके सग्रहण करते हैं। साघारणतया बडी जोत वाले कूषको अथवा 
समृद्धिशाली कृपको के यहाँ विक्रीत अधिकेष की मात्रा विनेय भ्रधिशेष की मात्रा 
से कप होती है । शौघ्मनाशी वस्तुओं में विक्रीत अधिशेष एवं विक्रेव अधिशेष की 
मात्रा समान होती है । विभिन्न कूपको के यहाँ भिन्न भिन्न खद्यान्नो की विक्रीत 
अध्शिप की मात्रा एवं कुपको के जोत के आकार में घतात्मक सम्बन्ध होता है। 
कृषि जोत के भाकार के बंढने के साथन्साय कृपको के विक्रेय-प्रधिशेष की मात्रा में 
बृद्धि होती है । 


श्री एव एल चावला की प्रध्यक्षता मे बनी उप-समिति/" की रिपोर्ट के 
आधार पर वर्ष /98]-02 के सशोधित स्‍भ्ांकलनो के श्रनुप्तार कुल उत्तादित मात्रा 
मे से विक्रेय प्रविशेष/विक्ीत अ्धिशेष की मात्रा घान में ५2.7 प्रतिशत, गेहूँ मे 
52.44 प्रतिशत, ज्वार में 32 85 प्रतिशत, बाजरे मे 33 29 प्रतिशत, मक्का में 
ट7 १9 प्रतिशत, घने मे 40 30 प्रतिशत भरहर मे 50 88 प्रतिशत, सरसों में 
92 0 प्रतिशत, कपास मे 93:50 प्रतिशत एवं गस्‍्ने मे 88 00 प्रतिशत होता है। 
इस भात्रा का धान में 45 प्रतिशत, ज्वार मे 30 प्रतिशत, बाजरे में 40 प्रतिशत, 
मवका में 47 प्रतिशत, गेहूँ में 64 प्रतिशत, जौ में 6 प्रतिशत एवं चना भें 48 
प्रतिशत उत्पाद विक्रय हेतु कठाई के उपरात्त की प्रथम तिमाहो में द्वी मंडी में पहुँच 
जाता है | दूसरी, तीसरी एवं चौथी तिमाही मे खाद्यान्नो की बहुत ही कम मात्रा 
विक्रय के लिए भडी में श्राती है. एवं उसमे काश्तकारों का अश बहुत ही कम 
होता है । 

विभिन्न राज्यों भे मक्का, बाजरा, धान, गेहूँ, मूंगफली, चना एव स्रसो 
की फसलो के लिए किये गए विपणुन अध्ययनों के समुसार विभिव॑ जोत आकार के . 
कूपकों के यहाँ कुल उत्पादव में विक्ेय-अधिशेय एवं विक्रीद प्रधिशेष की पायी गई 
प्रतिशत मात्रा सारणी 82| में प्रदर्शित की गई है । 


]0.. ए७00७४ णि ए्रणग्र/णाएह६ 937%0 2००४०7५ (एथआ8), (0ए८77067 ए708, 
उरूज ऐलॉए 
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सारणी 727 
विभिन्न कृषि उत्पादों का विक्रय एवं विक्रीत प्रधिशेष 
एाए7-__तहतत......3ल उलादन काइतिफ) कुल उत्पादन का प्रतिष्ठ) 


उत्पाद/नधिशेय लघु जोत. मध्यम जोत  दीघ॑ं जोत सनी बाक्र 


की जोठो गा 
लिन नसक 35 5 प्रो, 
(7) मक्का (राजस्थान) 
विजेय-अधिशेष 7727 57 78 7796. 5290 
विकीत-अधिशेष 23 34 35327 69 77 52 0 


(2) बाजरा (राजस्थान) 

विक्रेय-अधिशेष 40 58 49 67 63 74 57 29 
(3) घाव ( आ्रान्भ्रप्रदेश ) 

विक्रेय-अधिभेष ब740. 5820 68 0 लड़ 

विकीत-पपधिशेष 4630. 56 40 63 70 क्न्झ 
(4) गेहें (राजस्थान) 

वित्रीत स्‍्रधिशेष 3320. 4480 5740... 5030 

विक्रेय-अपिशेष 3 0. 4370 5570... 49 40 
(5) मूंगफली (गुजरात ) 

विकीत-प्रपिशेष 70 3५ 78 47 80 0] 78 56 
(6) चना (राजस्थान) 

विक्रेय-अधिशेष 7770.._ 7570 7970. 766 

विक्नीत प्रधिशेष 7870. 8420 86.30... 836 
(7) सरसों (राजस्थान) 

विक्रीत-अधिशेष 9] 88 जय 222 99 228 _ 29 9389. 9288 


स्रोत (9 एन 0 सैड7०णाफदा छलणाण्या९३$,  रिशुब्धाशा 
मैड्ञाप्पापद! एफरक्षन्ञाए, एकबाफृप 0थाए75, ऋण 
से९ए०६ 


00) एंड, चिगाशश्त. चाप. आएं शैध०6- 
रैवद्वाइपा ० 93409 बयत छिग्यांणय ॥ लात 05077 
खत सिबतलफ, वमर४$, 8007३ एडड2:चया वैडा०्ण+ 
घिरे ए9एशथाए, सघजवंद्य4847, 973 


कृषपि-विपणद/403 


(पएऐ.. दैजागए०, 5.8 , हड70एपढ। 27040०00, ऐचैद्य[ए2जह़ शाते 
शिप्त०४ एगाल्प़ पर. [909, क्‍चाए॥ शफ्रशल्या०घ5.. छल, 
3988, 9 268 


(9 एमंटो, 0-3., ऐ7०6 छटाउशणपद बयत॑ शैब्याप्लाएड़ 
फिबाारवणा ॥. छजुब्।का,, कं? 2, पृश्र९४5, िक्षु३चरधद्या 
&280प्रपरं पएश३ा9, ठा0उ76, ]99 

(१). छग्ाणा, 'ैग्िएलाार ० 88955४६५ 30 (एद्घधात पा 
छाब्रावफण' भार ० 7१9)8७090, > 87 88 70४५8, 
एिक्ुबषधब्य 4ै80०एॉ(एवड एप्राएटाड79, 88760 7988 


उपरोक्त अध्ययनों से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि कृपको के यह, ओआऔसतन 
गेहूं, मबका एवं बाजरे में 50 प्रतिशत, धान में 60 प्रतिशत, चता-एवं मूंगफली में 
80 प्रतिशत एवं सरसो में 93 प्रतिशत विक्रीत अधिशेप/विक्रेय अधिशेष को मात्रा 
होती हैं। विक्रय प्रधिशेष की मात्रा खाद्यान्नो में तिलहन, रेशे वासी फसलों एव 
व्यापारिक फसलो की अपेक्ष" कम होती है क्योकि कृृपक शध्वाद्यान्नो की उत्पादित 
मात्रा का एक बडा भाग अपनी घरेलू जावश्यकता की थूर्ति के लिए रख लेते हैं। 
विकरीत/विक्रेय भ्रधिशेष की मात्रा एवं कृषकों को जोत के भ्राकार में घनात्मक 
सम्बन्ध होता है प्रर्धात्‌ जोत के आकार के बढने के साथ साथ विक्रीत/विक्रय प्धि- 
शेष की मात्रा मे भी इृद्धि होती है । बतंमात मे विक्रय अधिशेप एवं विश्रीत अधि- 
शेष की मात्रा मे मी विशेष भ्रन्तर नही पाया गया | 


विपणन-माध्यम 


विपणन-माध्यम से तात्पर्य वस्तुओ क उत्पादन कृषकों से उपमोक्ताओं तक 
कार्यरत विभिन्न मंध्यस्थो एवं उनके द्वारा प्रवाह की निर्देशित दिश्ला की सूची से है। 
विपणन माध्यम का ज्ञाद वस्तुओ के उत्पादक कृषकों से उपभोक्ताओ तक पहुँचने मे 
होने बाले स्वामित्व परिवततनों को स्पष्ट करते हैं । कुछ वस्तुएं उत्पादक से उपमोक्ता 
तक सीधे रूप भे पहुँचती हैं भर्थात्‌ उनके सचालन मे कोई मध्यस्थ नहीं होता है, 
जवकि ग्रन्य वस्तु या उसी वस्तु के लिए दूसरी मण्डी मे उत्पादक से उपभोक्ता तक 
पहुँचाते मे अनेक विपणत-मध्यस्थ सहायता करते हैं। 

विपणन-मध्यस्थो को ग्रधिकता, विपणन माध्यमों को श्र खला को लम्बा 
बना देती है, जिससे वस्तुओ की विषणन-लागत भे वृद्धि होती है । वस्तु के विपणन 
में पाये जाने वाले विपणन-मध्यस्थो को सख्या एड उनको विपरणन-लागत मे घतात्मक 
सम्दन्ध होता है । विभिन्न वस्तुओं के लिए विषगत-माध्यम की श्यू खला की लम्बाई 


404/सारतोय डुषि छा अर्येतन्द्र 


बम्तु की पद्टति, विजय की यर्तों, विद्य स्वान एवं छुब-विस्य हे हे सय पर उसे 
कृरठो हैं । 

साजम्थान सख्य ने चेंहें, दाऊुटा एवं प्रस्डों के अध्ययन में विसदविडिद 
माध्यम पाए गए ई। 





वदिप्रदत- 
पैद्वी--क्लादक से उपनोक्ता ठक्क निम्न विपणुन-माध्यमों के दाग रढू 
सबसन दोता है : 
6) 
(0) 
(70) 
(णे 
(गे शुः 
(0) उ्यादहू-स्वातीय विश्या-पघोद् विक्रेठा-दुदरा विजेठा-अयनोठ्य। 
शाजरॉ--बाजरस के जिंपगन में तिम्त दिपशन-साब्यम पाये गये हैं 
6) इलाइऋ-चुदरां विछ्दा-उपनोक्ता, 
(0). इव्वादइ>आ्राइविया-उपमोक्ता, 
(४0) इत्मादक-बोह विक्रेठा-खुदरा विकरेठा-व्रमोक्ता 
प्रष्डे-- प्रप्टों के विएान मे दिब्न विपणन-माष्यम पाये गये हैं: 
6) इत्याइक-उपरोच्छा, 
६) इव्ादछ-चुदश विक्रेवा-इपनोक्ता, 
(7) उत्माइइ-सद्कारी विपयन सस्वा-बौक विऊेता, बस्बई-व्यनोरणें 
(0) उत्याइऋ-सहदारों विपणन यृत््या-बोक विजेंठा, देहली-डर्मोत् 
छि. हत्पाइक-बड़े शहर छा बोहक विक्रेठा-खुदग़ विद्धा-उप्रमोछ्ा, 
(४). उत्माइ%-चोक विक्रेत्ा-म्यानीय उपनोक्ता । 
ह्पि उत्पादों के वेज्ञानिझ् विपत के नियम 
((०थणपथ्राएंग्रधा5 रण उच्चष्ा० कश६६778) : 
हपक उत्यादित उपज के विपय्त से निम्द वियम प्पनाकर प्रन्‍दों पार 
प्राप्त कर उकठे हैं; 
() उत्ताद की ठफाई करने के परदात्‌ हो मण्ी मे विलय हैतु बाग 
चआहिए । 
(2) वस्तु झे विभिन्न किस्‍्सों छो पृथरू रूप से विकय हैतु लोग चाहिए 
इतकों सिश्वित करके नहीं खाना चाहिए । 


ह, ॥ए०फाई प्रैध2८९००* पश्ांदन, 06:ध7787/ वैद्ाध्योगभ 2077 
डाल, $, 2. |, 0०5६2 थी 4ह्ाव्गधएव, 20952 (अंग) 


इतलादक-उपरोच्य, 

इत्ताइ#-चुदस विद्ंठा-चपनोक्ता, 
इतादक-चोइ विश्रेठा--चुदय विज्ेवा-दप्रभोक्, 
उत्तादक-मर 
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(3) कृषि उल्लादों को श्लेझीकरण करने के पश्चात्‌ ही विक्रम करता 
चाहिए, इससे उन्हे उत्पाद की अच्छी कीमत प्राप्त हो सकेगी । 

(4) कृषकों को अपने उत्पाद को विक्रय करने से पूर्व॑मडियो में प्रचलित 

कीमत ज्ञान सूचना से पूणंंतया जानकारी रखना चाहिए, जिससे वे 

सही मड़ी एवं समय का चुनाव कर सकें । 

क्रपि उत्पादों को तोलकर निश्चित मात्रा के थेले या बोरियों में ही 

उत्पाद को मडी में ले जाना चाहिए 3 

(6) कृपको को अपने उत्पाद को विक्रय के लिए फसल कटाई के शीघ्र 
उपरान्त नही ले जाना चाहिए क्योकि उस समय पूर्ति की अधिकता 
के कारण कीमतो के कम मिलने के साथ-साथ विपणन मे समय भी 
अधिक लगता है । 

(7) कृपको को उत्पाद के विक्रम के लिए सहकारी विपणन समितियों की 
सेवाप्रो का उपयोग करना चाहिए | 

(8) कृषकों को अपना उत्पाद अपने निकटतम तियत्रित मण्डी में ले-जाकर 
विक्रय करना चाहिश। 


(5 


पछण0छ 


श्रध्याय ॥3 


विपणन-कार्य 


उत्पादक कृषक ते अन्तिम उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुँचाने के लिये 
विभिन्न विषशन-कार्थ करने होते हैं। थे विषणन-कार्ये, विभिन्न विषणन सस्थाग्रो एवं 
व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं। प्रत्येक विषणन-कार्य को करने मे लागत आती है 
जिससे वस्तुप्रो की कीमत में वृद्धि होती है। विपणन-कार्य अनिवायं होते हैं। विभिन्न 
सस्थाप्रो द्वारा किये जाने वाले विपणन कार्यों की संख्या मे कमी एवं विपणन-कार्यो 
को करने वाली सस्था मे परिवर्तत किया जा सकता है, लेकिन विपसन-कार्यो को 
समाप्त नही किया जा सकता है। विपणन सस्याझ्रो को किये गये विपणन-कार्य के लिये 
लागत राशि के प्रतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होता है । अतः विपणन-कार्ये, वस्तुम्रो 
की विपणन-विधि की प्रमुख झाधिक-क्रिया है। कोल्स एवं उल्लों के शब्दों मे, 
विपणव-कार्यों से तात्पयें उन प्रमुख विशेष क्रियाओ्ो के करते से है जो विपणन-विधि 
को पूरा करने के लिये ग्रावश्यक होती हैं। गुप्ता: के शब्दों मे विपंणन-कारये से 
तालये उन कार्यों, क्रियाओ्रो एव सेवाओो को करने से है जिनके द्वादा प्रापमिक 
उत्पादक एवं भ्रन्तिम उपभोक्ता में वस्तुओं के लेन-देन के सम्बन्ध स्थापित होते है । 


विपणन कार्यों का वर्गोकरण : 


विभिन्न लेखको ने विषणन-कार्यों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया हैं जो 
अग्रलिखित प्रकार से हैं-- 


कह प्रथाडाएह पियलात धाढ़, 88: पंलिय्॒त ३8 3 छरुणः छुलशबार०त बदाचांओ 
एश07709 ॥0 8०00709|8078 0४9 गराक्वा$ ७408 970:655 
रे ॥. हुणाड बात 7. एप] ध्र्चापलंप्राए एज हैश्ालावाएओ] श००एए5, 205 
ग्रव9॥ ?270]शाताह 2० , ए्र", )४2४५०४९, !980, ए 23. 

2... 3 ण्ाभाएढ पिपलयणय ॥8 ब0 36, 0एचगध०0 ता स्धशदव 0५ साली पि8 
0०गाह्डाएथे 907५० 25 8 604] ०णाञच्य्ादः बा8 7].809 ए०2टवाध:, 
_#.६ 9, 90.09, 'बडाफलाएड़ गे शैडपव्याधयव्र शण्वावक गा [प04, प्रणव 4 00 
एप्ाक्रक्ष३ ९४४. [04 , 80009, 4975, 9. 5. 
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] कनवजं, हे एवं मिचेल३ द्वारा दिया गया वर्गीकरण : 


विपरान-कार्य 
| 
है आन ४ 
भौतिक संचालन कार्य स्वामित्व कार्य बाजार व्यवस्थापन फांये 
परिवहन ] उपमभोक्ताप्नो को झआावश्य- . विपणन नीति 
कता ज्ञात करना निर्धारण 
2 सग्रहण 2 वस्तुओ की माँग उत्पन्न 2 वित्त व्यवस्था 
करना 
3 पैकेजिंग (सवेष्टन) 3. बस्तुओ के क्रेताओं एवं 3 विपणन- 
विक्रेताओ का पता लंगांतां व्यवस्था 
4 श्रेणी चयन 4 लेन-देन की शर्ते तव करना. 4 विपणन-* 
देखभाल 
$ वितरण 5 स्वामित्व परिवर्तन करना. 5. जोखिम वहन 
6. विपणन सलाह प्रदान 6 विपणन- 
करना प्रनुसधान 


९ 


2, कोल्स एवं उल्ल* द्वारा दिया गया वर्गीकरण : 


विपणन-कार्य 
2 
विनिमय काये मौतिक काये सहायक कार्ये 
], क्रय करना (एकत्रीकरण) ॥ै. परिवहन  मानकीकरणं 
2 विक्रय करेना 2. संग्रहण 2. वित्त व्यवस्था 
3 परिष्करण 3 जोखिम वहुन 
(प्रोसेसिंग) 4. बिपणन सूचना सेवा 


3 7, ० ए०४१९५९, प्र. ज, छघ९३३ 8०१ खाप्याण); (॥6 पऐ्ध्याध्णार ण॑ शद्वा७ध7३, 
शिथ्या०० छठ एफडा९ए००१ था, ]९छ ॥875९9, 946, 9. 56 


$. 38. 4., &00]5 ३70 7, पे, ए४; ०9६ था, 9.24 


408 / भारतीय कृषि का प्रथ॑तन्त 


3 धॉमसन द्वारा दिया गया वर्गीकरण + 





विपणन-कार्य 
मुझ्य कार्य गौण कार्य सहायक सेवाएँ 
 एकत्रीकरण ] पैकेजिंग (सवरेष्दन) जैसे--डाक, ताए, 
2 परिष्करण 2 परिवहन विद्युत, बैंक, 
(प्रोसेसिग) बीमा सुविधाएं 
3 वितरण 3 श्रेणी चयन एवं किस्म 
नियन्त्रण 
4. सग्रहरा एवं भण्डार व्यवस्था 
5. कीमत-निर्धारण 
6. जोखिम-वहन 
7 वित्त-ब्यवस्था 
8, क्रा-विनय 


9. माँग उत्पन्न करना 
]0 विपणन सूचना सेवा 

उपयु क्त लेखक़ो द्वारा दिये गये विपणन कार्यों के वर्गीकरण मे बहुत समानता 
है। प्रमुख विपणन कार्यों का विस्तृत विवरण दीचे दिया जा रहा है-- 

(7) पैकेजिंग /स्ेप्दन--सवेष्टन से तात्पर्य वस्तुओं को झ्रावरण में बरद 
करके सुरक्षित रखने से है। सवेष्दन प्राय सभी कृषि-वस्तुओ में करवा झावश्यर्क 
होता है । कृषि-वस्तुप्रो मे सवेष्टन निम्न तीन स्वरों पर होता है-- 

(7) फार्म से गोदाम अथवा वाजार में विपणन के लिये ले जाने के लिये 

(2) गोदाम/बाजार से दूसरे वाजार मे परिवहन द्वारा ले जाने के लिये। 

(3) बाजार से उपमोक्ता्रों तक पहुँचाने के लिये। 

उपयुक्त तीतो अवस्थामो मे विमिन्न प्रकार के आ्रावरण पैंकेजिंग के लिये 
प्रयुक्त किये जाते हैं। पंकेजिंग के लिये आवरण, वस्तुओं को किस्म के अनुसार 
विभिन्न होते हैं । जैंसे-दूघ के लिये फार्म ते गोदाम या निकटतम स्थान तक ड्रमो, 
एक मण्डी से दूसरी मण्डी तक ले जाने के लिये रेल या ट्रक के प्रशीतन-मानों तथा 


5... छ... प॥०ए5०७, है ग०्णाणश कग्पफटयाड, टर०छ:4 से! छ००४ 007एश१७ 
४0, ४०ए)०४, 95), ए9- क्क्यः 7 | 


विपणन-कार्ये/409 


बाजार से उपमोक्ताप्रो तक ले जाते के लिये काच या प्लास्टिक कौ बोतलो का 
उपयोग किया जाता है । इसी प्रकार खाद्यान्नो के परिवहन के लिये जूठ की वोरियाँ, 
फली के लिये ोकरी प्रथवा लकडी के बक्से उपयोग में लाये जाते हैं । पैकेजिंग सही 
ढग से ही करना चाहिये तथा पंकेजिंग लागत में कमी करने के लिये सस्ते आवरण 
का उपयोग करना घाहिये । 

पैकेजिंग से लाम--वस्तुओ का पैकेजिंग करने से निम्नलिखित लाम प्राप्त 

होते हैं -- 

(॥) पैकेजिंग करने से वस्तुओं का अम्बार कम हो जाता है, जिससे वस्तु 
की अधिक मात्रा का परिवहन साधन द्वारा परिवहन किया जा सकता 
है, जैसे--कपास, ऊन आदि । 

(2) पैकेजिंग करने से वस्ठुओ के प्रवन्ध एवं सचालन में आम़ानी होती है 
जैसे---फल एवं अण्डो के आवरराबन्द डिब्बों को परिवहन साधन मे 
चढाने एवं उतारने मे समय कम लगता है । 

(3) पैकेजिय से वस्तुओं में किस्म वे युण की खराबी, सकुचन ब्रादि 
मुकसान कम हो जाते हैं, जैमे--डिब्बो में बन्द फलो का रस, ग्रचार, 
मुरब्बा झ्ादि । 
पैकेजिंग से वस्तुओं की किस्प पहचानने में आसानी रहती है. क्योकि 
वस्तु का विस्तृत विवरण डिब्बे, वोरी, लकड्ड के बक्से, बोतल पर 
झक्कित किया जा सकता है । 

(5) पैकेजिंग से बस्तुप्रों के विजापन करने में आसानी होती है। 
जैसे --पमूल मक्खत, हीमा मटर, इफको उर्वरक । 

(6) पैकेजिंग से सिलावट की सम्माववा कम हो जाती है। 

(7) पैकेजिंग से परिवहन, विकय झादि विपणन कार्यों की लागत राशि मे 
कमी होती है । 

(8) पैकेजिंग से वस्तु मे स्वच्छता बनी रहती है । 

(9) पैकेजिंग करने से वस्तु की बतावट, उनमे पाये जाने वाले अववयो का 
प्रतिशत एवं विक्रय की शर्ते आसानी से ग्रावरण पर अ्रकित की जा 
सकती हैं । प्रेकेलिग रहित इस्ठुपा एर उप के विवरण मक्ित करना 
सम्मव नही होता है । 

(2) परिवहन--वित णन-पक्रिया मे दूसरा प्रमुख कार्य वस्तुप्रों का परिवहन 

है ! परिवहन काये वस्तुओं को उत्पादत से उप्मोग स्थान तक पहुँचाने मे सहायता 
फरता है, जिससे वस्तुओं में स्थाव-उपयोगिता उत्पन्न होतो है। वस्तुओ को कुल 


(4 


कक, 
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विपघन-लागत में परिवहत काये की लागत का प्रतिशत घन्य विपणन क्रायों को 
लागतो की अपेक्षा साघारणतया भणिक होता है । 

परिवहत साधन- दस्लुमो के परिवहन के लिए उपलब्ध परिदहन साध्त 
तोन प्रकार के होते हैं-- 


6] 


(9) 


(9) 


पल परिवहत--घल परिवहन साधनों मे सानव, पालतू पशु, बेल एुए 
ऊँट बाडियाँ, ट्रैक्टर, ट्रक एवं रेल प्रमुख हैं। इनमे से कृषक पदादिक 
खाद्याप्नो की मात्रा दंतगाड़ियों से डोते हैं! 

जल परिवहन॑--जल परिवहन के घन्तरगंत इल्तुएँ वदियो, नहरो एवं 
समुद्र के माध्यम से परिवहन की जाती है । 

नम परिवहत--हवाई जहाज एवं हैलोकॉप्टर भी देश मे प्रति म्ाव- 
स्पक स्थिति होने अपदा दूसरे देखो को इल्तुएँ पहुंचाने के लिए 
प्रयुक्त किये जाते हैं। 


इश्तुभों फ्री परिदहुन लायत मे विनिश्नता--दस्तुम्नो की परिवहन लात ने 


बिन कारणो 
५ 


के 


ते विनिद्नता होगी है-- 

इसे--परिवहन को दूरी के ददने पर दस्तुघो को परिवहन लागत मे 
इंद्धि होती है । ३ 
परिवहन-साधत--रेल घपवा ट्रक द्वारा दस्तुभो के परिवहन पर बल 
एवं ऊँट बाडियो ही परपेश्षा परिवहन लमगत कम प्लातो है। 
परिवहन की जाने दाली इस्तुझो का अम्दार--प्रम्दार 'दाली बह्हुएँ 
जंसे--कपास, उन मिर्च, जुट आदि परिवहन-साघन ने स्पाव इश्क 
चैरती हैं। अत ऐस्ो वस्तुओं की प्रति इकाई भार पर परिवहन-लागत 
अन्य वस्तुजों को अपेक्षा करधिक प्रानो है । 

सडक को स्पिति--परिवह्न किये जाने वाले स्पान तक पक्शों एव 
जैज्ह्ड सडक होने पर इस्तुप्ते को परिवहन-सागत्र कच्चे घाल्तो को 
अपेक्षा कन झातो है । 

इस्तप्नो ने शोप्ननाशों चुट्ा का होना सोप्नवादों वस्तुओं को एड 
स्पान से दुसरे स्थान तक जन्दी पहुँचाने को पावस्यकता के रारम 
उनझी परिवहत-लासत अन्य वस्तुझो को जपेज्षा अधिक हाठी है 
सौतन--दर्षा के मौसस में सडक को दुईंछा एवं घन्य कारणों मे 
परिवहन ने धद्िक समय लगते के कारथ दल्नुप्नो की ररिवहन-सागत 
प्रषिक जादो है । 

परिदहत को झाने वालो इर्तु की दावा--परिदहन के हिए पूरे द्र्ड 
के लिए शाउक्ष्क नाता उपलब्ध होने पर इबस्ठुभो को प्रति इकाई 
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परिवहन-लागत कम आ,आराती है। इसके विपरीत वस्तुओ के कम मात्रा 
में उपलब्ध होने पर प्रति इकाई परिवहन-लागत अधिक श्राती है । 
परिवहन साधतों मे स्पर्धा क्षेत्र में परिवहन-साधनों की बहुतायत 
होने की स्थिति में परिवहन के क्षेत्र में स्पर्धा उत्पन्न होती है, जिससे 
वल्तुग्री की प्रति इकाई परिवहतन-लागत में कमी होती है । 


परिवहन-सावनो का लौदते समय परिवहन के लिए वस्तु्नो के उप- 
लब्घ होने की सम्मावना --परिवहन साधनों को लौटाते समय परि- 
बहन के लिए वस्तुओं की उपलब्धि की सम्माववा होने पर परिवहन- 
लागत कम होती है। लौटते समय वस्तुओ की उपलब्धि की सम्भावना 
नही होने पर परिवहन-साधन को खाली लौटना होता है, जिससे वस्तु 
की प्रति इकाई परिवहन-लायत अधिक आती है । 

जोखिम--वस्तुओ के परिवहत में जोखिम वहन की जिम्मेदारी 
परिवहन-साधन के स्वामी की होने पर परिवहन-लागत अधिक 
होती है । 

परिवहन के लिए विशेष सुविधाओ की आवश्यकता--पशुश्रो त्था 
शीघ्रनाशी वस्तुधों के परिवहन के लिए विशेष सुदिधाओ की प्राव- 
श्यकता होती है । जंसे--विशेष किस्म के डिब्बे, शीत-सप्रहण॒-युक्त 
डिब्बे । इससे परिवहन-लायत अधिक आती है । 


कृषि दस्तुप्रो मे परिवहन को प्रमुख समस्याएं--कृषि वस्तुप्रो में परिवहन 
सम्बन्धी प्रमुख समस्थाएंँ निम्त है-- 


] 


कृषिगत वस्तुप्रों मु शीधनाशी ग्रुए बे कारण उन्हे एक स्थात से 
दूसरे स्थान तक द्रुतगति से भेजना होता है | झत परिवहन के क्षेत्र 
में प्रथम समस्या उपचब्ध वर्तमान परिवहन-साधनों को गति मे वृद्धि 
करन। है। 

क्ृपिगत वस्तुओ की परिवहन काल में होने वाली किस्म की हानि की 
मात्रा । 

कृषिगत वस्तुप्रो की प्रति इकाई मार ग्रथवा कीमत पर होने वाली 
परिवहन लायत की अधिकता । 

अधिक दूरी तक परिवहन करने के लिए विभिन्न परिवहन-साधतो 
जैसे--ट्रक एवं रेल मे समन्वय नहीं होता ! 


कृषि बस्तुप्नों कौ परियहन लागत को कमर करने के लिए सुराव--क्रृषि- 
इस्तुघों के परिवहन मे मिमित व अन्य उत्पादित वस्तुओं को अपेक्षा परिवहन-लागत 
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श्रधिक आती है। इसका प्रमुख कारण कृषि-क्षेत्र में अम्वार वाली वस्तुओ का पाया 
जाता है। इसके अतावा उनमे श्रीप्रताशी होने का गुण पाये जाने से परिवहत के 
दौरात उनकी किस्न में हानि होती है एवं उनका प्रति इकाई भार के ग्रनुसतार मुल्य 
निमित वस्तुमो की अपेक्षा कम होता है । निम्न उपायों द्वारा कृपि-वस्तुओं की पर 
वहुत-लागत को कमर किया जा सकता है-+- 


[ दूरीके अवलुस्तार विमिश्न परिवहन-साधनो की परिवहन लागत का 
कानूनन निर्धारण करता । 


2. विभिन्न कृषकों की विक्रय हैतु उपलब्ध वस्तुप्रो को एक साथ एकत्रित 
करके उनका सामूहिक रूप से परिवहन करना । 


3 प्रिवहत काल मे मौसम एवं अन्य कारणो से होने वाले कित्म व भार 
के नुकसानों को अच्छे पैकेजिंग, शीक्ष परिवहत-साधतों एवं अन्य 
विधियों द्वारा कम करना । 

4  परिष्करण (प्रोसेसिंग] विधि का उपयोग करके वर्तुओो के अखबार 
एवं शीघ्रनाझ्ी होते के गुणा को कम करना । 

$ देश में सडको एवं परिवहन-साधनो का विकास करना, जिससे परिवहत* 
साधनो मे स्पर्द्धा उत्पन्न होवे । 

6 विमिश्न वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय सचालन में होने वाले वियलस के 
प्रवरोधको को समाप्त करता, जिससे समय एवं धन की लागत में 
बचत होती है । 

(3) श्रेणीचयन (भ्रेणीकरण), मानकोकरण एवं किस्प्र नियस्त्रण : 


विपखन-प्रक्तिया में तीसरा प्रमुख विपणान-कार्य वस्तुओं के श्ेणीवयत 
मातकीकरण एवं किस्म नियन्त्रण का है वस्तुओो के श्रेणीत्यन से तात्यय॑ वस्तु 
के विभिन्न ग्रणो-वजन, आकार, रग, स्वाद, सुगन्ध, बनावट, पंकावठ, कोमल 
रेशे की लम्बाई आदि के ब्राधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभवत करने से द्वोता है। 
इसके लिए विभिन्न दस्तुप्रो मे मिश्न-भिश्न गुणो को आधार माता जाता है। श्रेणियों 
मे विभक्‍्त करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले गरुणो को श्रेणी-निर्देश 
(67808 $9६०/08009' ) कहते हैं, जैसे--अण्डो के लिए भार, कपास वे ऊन के 
लिए रेशे की लम्बाई, पन्तरों के लिए आकार आ्ादि! विभिन्न वेस्तुओ के लिए 
निर्धारित श्रेणी-निर्देशों को सभी स्थावों एवं समयो मे समान करने की विधि को 
मानकीकरण कहते हैं। वस्तुओं के मानक्रीकेरण करने से सभी व्यक्ति वस्तु की 
श्रेणी का समान अर्थ लगाते हैं, जिससे वस्तुओं के श्रेणीचयत मे विमिन्न स्वानों पद 
पायौ जाने वाली विभिन्नता समाष्त हो जाती है । 
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श्रे गीचयत एवं मानकौकरण से लाभ--वस्तुओं को श्रेणीचयन एवं मानकी- 
करण करके विक्रय करने से उत्पादको, उपमोक्ताओ्रों एव विपणन मध्यस्थो को निम्न 
लाभ प्राप्त होते हैं-- 


() 


(2 


(3 


(4) 


(5 


बट 


(6 


(प 


के 


(8 


(9. 


च्ट 


(॥9) 


वस्तुओं को श्रेणीचयन करके विक्रय करने से उत्पादक कृषकों को 
उत्पाद के विक्रय से अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योकि 
अच्छी किस्म के उत्पाद के लिए उपमोक्ता अश्रध्तिक कौमत देने को 
तेथार होते हैं । 

विभिन्न ग्राय वाले उपमोक्ता विभिन्न श्रेणी की वस्तुग्रों की माँग 
करते हैं । वत्तुओ के श्रेणीचयतर द्वारा समी उपमोक्ता-वर्ग की ग्राव- 
श्यकताओ्रों को सुगमता से पूरा किया जा सकता है । 

व॒स्तुओ मे श्रेणीचयन-विधि अपनाने से विक्रेता को पूरे माल का 
बाजार मे ढेर एवं क्रेताओं को नमूना दिखाने की श्रावश्यकता नहीं 
होती है । वस्तुओं का क्रय-विक्रय भ्रंणी के ग्राधार पर सीधे रूप से 
होता है, जिससे वस्तुओं की प्रति इकाई विपणन लागत में कमी होती 

। 


वस्तुओ्रो के श्रेणीचयन से उत्पादकों को माल की विक्ी से कुल लाम 
की राशि अधिक प्रॉप्त होती है । लाभ की प्रधिकता से कृपको को 
अच्छी किस्म की वस्तुओ के उत्पादन की प्रेरणा मिलती है । 
श्रेणीचययत करने से वस्तुग्रो की किस्म में सुधार होता है क्योकि 
श्रेगीचयन विधि मे खराब किस्म के साल को प्ृथरू कर दिया 
जाता है। जैसे-दाग लगे हुए फत, दूठे हुए अण्डे आदि । 

उत्पादको, उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों के मध्य नमूने के अनुसार 
वस्तुओो के नही होने से उत्पन्न होने वाले झंगडे, वस्तुओं में श्रेणीययन 
विधि अपनाने पर उत्पन्न नही होते है । 

श्रेणीचयत-विधि को अपनाने से विमिन्न किस्म को वस्तुओं की कीमत- 
सम्बन्धों सूचना के प्रसारण में आसानी होती है । 

श्रेपीकृत वस्तुओं को मण्डार-गृह में सश्रह करके उस माल के आ्ाघार 
पर उचित राशि मे ऋण प्राप्त करने मे आसानी होती है । भण्हार+ 
मृह-मैनेजर वस्तु की निर्धारित किस्म भण्डार यह रसीद मे प्रफित कर 
देते हैं, जिससे वस्तु की सहीं कीमत आँको जा सकती है । 

श्रेणीचयत एवं मानकीकरण प्रक्रिया, कृपको एवं उपभोक्ताओं में 
वस्तुप्रो की उचित श्रेणी के प्रति जागहकता उत्पन् करती है । 
वस्तुओ को श्रे घीकृत करने से विभिन्न कृपका द्वारा लाए गए खाद्याना 
को विभिन् श्रेणियों के अनुसार मिथित किया जा सकता है, जिससे 
सग्रहण एवं विक्रय में आयानो रहती है । 
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भरे सी चयत के प्रकार--भ्रेी दयन दो प्रकार का होता है * हट 


 प्रधिदेश भ्रणीचयत्-इस विधि के अम्तगंत वस्तुओं का श्रेणीचयत 
करने मे इच्छुक व्यक्ति को मारत सरकार के कृषि विपणत-सलाहकार द्वारा निर्धारित 
श्रेणी निर्देश के अनुसार वस्तु को श्रेणोकृत करना होता है । वस्तुओ को विभिन्न 
श्रेणियो मे इच्छानुसार विभक्त करने को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नही होती है। श्रेणी- 
चयन करने वाली सस्था को भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशातय 
द्वारा पारित नियमों एवं उपनियमों का पालन करना गनिवायं होता है । 

2 श्रनुज्ञात या ऐच्छिक श्रेणी चयन --श्रेणी चयन की इस विधि के अस्तगंत 
कृषको, व्यापारियों एवं श्रेणीघयन करने के प्रन्य इच्छुक व्यक्तियों को इच्छानुसार 
वस्तुप्रो को श्रेशियों मे विभक्त करने की स्वतन्त्रता होठो है। भत' विभिन्न सस्याएं 
वस्तुग्रो + भिन्न भिन्न प्रकार से श्रेणियों मे वर्गीकृत करती हैं ! 
देश में कृपि-वस्तुप्रो का श्रेणोचपत वर्तमान मे निम्न उद्देश्यों के लिये किया 
जाता है : 

(() निर्यात के लिए--वस्तुओ के निर्यात की मात्रा में निरन्तर दृद्धि करो 
के लिए निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के भुणों मे समता बनाये रखना आवश्यक 
है । भ्रत देश से निर्यात की जाने व ली वस्तुप्नो को भारतीय कृषि विपणन सलाह- 
कार द्वारा निर्वारित श्रेणी निर्देशों के अनुसार श्रेणीचयन करना प्रनिवार्य है। 
श्रेणीचयन के बिना वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण निषेष होता है। देश मे निर्यात के 
लिये श्रेणीचयत सर्वप्रथम पटसन के लिए 942 मे शुरू किया गया था। वर्ष 
9+5 में कपास, ।954 मे बल, 9०5 में ड्ने, 956 में वीम्बू, घासतेत तथा 
957 में चन्दन तेल के लिए श्रेणीकररण शुरू किय, गया। वर्तमाव में तम्द।कू, ऊत, 
बकरी के वाल, काली भिर्च, तेन्दू की पत्तियाँ, भ्रदरक, चन्दन तेल, नीम्बू, घासतेल, 
इलायची, काजू, अखरोट, पटसन, आराम के लिए निर्याद से पूर्व श्रेशीचयन करता 
आवश्यक है । निर्यात हैतु निर्धारित श्रेणियों मे वर्गीकृत की गई वस्तुओं का विभिन्न 
स्थानों, जैस्े-निर्मित किये जाने वाले स्थान, बन्दरगाह ब्रादि स्थानों पर निरीक्षण 
किया जाता है, जिससे व्यापारी वर्ष निर्धारित श्रेणी से न्यूनतम स्तर की वस्तुमो 
को निर्यात नही कर सके । न्यूनतम स्तर की वस्तुओो के निर्यात से मारतीय माल की 
साख में गिरावट श्राती है । 

(2) धालरिक व्यापार एवं उपभोग के लिए- इसके पक्‍्नन्तर्गंत भी कप 
वस्तुओं का श्रेणीत्रयत भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वार निर्धारित 
गुणों के आधार पर किया जाता है। झान्तरिक व्यापार एव उपभोग के तिये 
निर्धारित श्रेणीचयन के आधार निर्यात के स्वर से भिन्न होते हैं । मारत मे मातरिक 
व्यापार एवं उपभोग के लिये स्रवश्रथम घी मे 938 मे श्रेणीचयत शुरू किया गया 
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था | उसके पश्चात्‌ खाद्य तेलो मे 7939, मक्खन के लिए 94, गुड, अण्डे, सस्तरे 
एवं मौसमी फल के लिए 949, आलू में 7950 एवं चावल मे 954 से श्रेणी- 
शयम का कार्य शुरू किया गया । वतेमान में देश में आल्तरिक व्यापार एवं उपभोग 
के लिए श्रेणीचयन की सुविधा प्रनेक वस्तुओं के लिए उपलब्ध है, जिनमे से प्रमुख 
कपास, ऊन, घो, मक्खन, चावल, गुड़, झण्डे, गेहूं का आटा, सुपारी, झालू, खाद्य तेल, 
पिसे हुए मसाले, शहद, आम, सेव, सन्तरे, अग्रूर व इलायची हैं । 


देश के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओ 'में श्रेणीचयन॑ अपनाने मे जागरूकता 
उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा देश की ग्रनेक मण्डियों मे श्रेणीचयन-सुविधा 
उपलब्ध कराते के लिए इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी हैं। कृषि-वस्तुओं के श्रेणी* 
चयन के लिए भारत सरकार ने सर्वप्रथम कृषि-उपज (श्रेणीचयन एवं विपणन) 
अपितियम, 937. [पमरढ ॥झ्ञाए्णाप्रा४ ए700006. (079078 बर74 )शथा6- 
॥78) 8०६, 937] पारित किया । शुरू मे [9 कृषि वस्तुझो के श्रेणी चयन के लिए 
श्रेणियाँ निर्धारित की गई थी । वर्ष 943 में उपयुक्त अधि/यम मे सशोघन किया 
गया, जिसमे अन्य कृषि वस्तुएँ भी इसमे सम्मिलित की जा सके । वर्तमान में 42 
कृषि वस्तुओं के श्रेणीचयन के लिए श्रेणी निर्देश बनाये जा चुके हैं । 


प-दस्तुओ्रों के भ्रेशोचयन के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करने को विधि : 


कृपि-वस्तुओं के श्रेणीचयन के इच्छुक व्यक्ति को प्रवंश्रयम श्रेणीषयन की 
जाने वालो वस्तु, स्थान एवं वस्तु को मात्रा का विवरण देते हुए प्रार्थना-पत्र कृषि- 
विपणन सलाहकार, भारत सरकार, फरीदाबाद, हरियाणा को भेजना होता है । 
कृपि-विषणत सलाहकार, प्रार्थना-पत्र को सम्बन्धित राज्य के कृषि विपणन-अधिका री 
के पास जाँच एवं सिफारिश के लिए भिजवाता है। राज्य-कृषि विपणन-प्रधिकारी 
प्रार्थी के स्थान का निरीक्षण करता है. और दी गई सूचनाग्रों की जाँच करता है । 
राज्य कृषि विषणन-अधिकारी अपनी सिफारिशों सहित वक्त प्रा्ना पत्र को कृषि- 
वितणन-सवाहकार, मारत सरकार को मिजवाता है । कृषि-विषणन सवाहकार प्राप्त 
रिपोर्ट के आवार पर प्रार्थी को श्रेणीचयत करने की स्वीकृति का प्रमाण-पत्र प्रदान 
करता है । प्रमाण-पत्र अहस्तान्तयें होता है। प्रनाण-पत्र प्राप्त होने के उपरास्त ही 
प्रार्थो श्रेगीचयन का कार्य शुरू कर सकता है । 

भारत सरकार के कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के अनुसार श्णी- 
कृत वस्तुप्रो के बक्सो, टोकरियों, दीन ग्रयवा ड्रसों पर एगमाके (500658% ) 
लेबल झकित किया जाता है । एगमार्क लेबल के रग विशिष्ट श्रेणी की वस्तुम्रो के 
लिए सफेद, 'ए' श्रेणी की वस्तुओं के लिए लाल, “वी' श्रेणी के लिए नीला, सी 
श्रेणी के लिए पीला एवं 'डी' श्रेणो के लिए हरे स्ग का एममार्क लेवल प्कित 
किया जाता है । कृषि वस्तुओं पर लगाये जाने वाले ये एगमाक लेवल मारत सरकार 
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द्वारा विशेष कागज पर श्रकित किये जाते हैं। प्रत्येक एगमार्कः लेबल पर क्रमाक 
भ्रकित होता है । 
विभिन्न कृधि वस्तुप्ओ के भीचपन के लिए भंणी निर्देश : 

भारत सरकार के कृषि विषणन एवं निरीक्षण निदेशालय ने भ्रव तक 44 
प्रमुख क्पि एवं सम्बन्धित वस्तुओं के श्रेणीचयत के लिए श्रेणी निर्देश निर्धारित 
किये हैं । कुछ कृषि-बस्तुभो जैसे--अण्डे, सन्तरे, भ्राम आ्रादि के श्रेणीचयत के लिए 
निर्धारित श्रेणी-निर्देश यहाँ दिये गये हैं ९ निर्यात के लिए 4 वस्तुओो के श्रेणीचयत 
के लिए श्रेणी-निर्देश निर्धारित किये गये हैं । 

(श्र) श्रष्डो का श्रेणीचयन 


न्प्ापपिाजपह935च >>, अप: +भमतमततततन्‍ततन्‍ततततनत_तञ_++ 





श्रेणी एगमाके मुर्गी के प्रण्डो का अन्य शर्ते 
लेबब का ब्यूततम मार 
र्ग (प्रौस) 
विशिष्ट सफ़ेद 2,00 ] प्रण्डे किसी भी विधि हाय 
परिरक्षा” किये हुए नहीं होने 
चाहिएँ । 
पा लान .5 2 प्रष्डे घब्वे एव दाग-रहित 
होने चाहिएँ। 
ब्बीः नीचा ]50 3, अण्डी का योक मध्य में होता 
चाहिए । 
दी पीला [25 4 अण्डे ठोस होने चाहिएँ । 


5, प्रण्दे पारदर्शी होने चाहिएं। 


6 अण्डो में हवा का पेय 
4" से कम होता चाहिए। 


€. एशणॉइ ण॑ ए/8८णब० ए आ३॥$8 29 ॥7520/97, (काबरणादण री 


79:2, ४ 007. 
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(व) सन्तरो का श्रेणीचयनर 








श्रेणी एगमाके न्यूनतम भनन्‍्य शर्तें 
लेबल का आकार 
रग (इन्धो में) 
विशिष्ट सफेद 350 ॥ उम्तरे अच्छे पके हुए होने 
चाहिएँ जिमसे वे परिवहव 
में खराब ने होने पाएं । 
व लाल 300 2 सनन्‍्तरों का रग किस्म के 


अनुसार होता चाहिए, 
लेकिन हरा रग वही होना 





चाहिए । 

॥॥॥ नीला 275 3 सम्तरा के ऊपर भुरियाँ 
पढ़ी हुई नहीं होनी 
चाहिएँ । 

पा पीमा 250 4 सन्तरे कठाब, कीड़े व 
बीमारी लगे हुए नही होने 
चाहिए । 

पु हरा 2 25 5 स्तरों के वर्गीकरण मे 
0 प्रतिशत तक उस श्रेणी 
से वीचे की श्रेणी के सन्तरे 
होने की छूट होती है । 

(स) एलफन्सी किस्म के प्राम का श्रेणीचयत्र (जिर्यात के लिए) 
श्न्णी भार ग्राम मे अन्य विशेषताएं 
न्यूनतम प्रधिकतम 

कद 280 338 4 श्राम ठोस तथा कटाव, 
धब्बे एवं दाग्र-रहित होते! 
चाहिए । 

0 2922 280 2. आम की बनावट एवं 
प्रकार किस्म के अनुसार 
द्वोना चाहिए । 

॥॥॥॥ 63 222 3 आम हरे रग के होने 


हि चाहिएं। उनमे पीला रग 
नढ्गी होना चाहिए । 
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निरीक्षण--श्रेणी चयन का कार्य मुग्यनवा उत्पादको एवं व्यापारियों के 
द्वारा किया जाता है। श्रेणीवययन करने वालों द्वारा श्रेणीचयन में की जाने वादी 
वेईमानी को रोकने के लिए वस्तुओं का विभिन्न समय एवं स्थानों पर निरीक्षण 
करना अनिवाय होता है । निरीक्षक का कार्य विपणन-विभाग के निरीक्षक्रों द्वारा 
किया जाता है। निरीक्षक वस्तु की जांच करते है । वे वस्तुग्रो का निरीक्षण धांधा- 
रणतया निम्न समय में करते है-- 

() परिप्करण या प्रोसेसिंग के समय । 

(४) सग्रहण-काल में श्रेणीचयनकर्त्ता के गोदाम ग्रथवा थोक व खुदरा 

व्यापारियों के यहाँ पर । 

(77) निर्यात से पूर्व बन्दरगाह पर । 

वस्तुप्रो को निर्धारित श्रेणियों के ग्रमुमार नही पाये जाने की प्रवस्या में 
निरीक्षक, श्रेणीचयनकर्त्ता का श्रेणीचयन करने का प्रमाण-पत्र रह कर देने की 
सिफारिश कृषि-विषणन सलाहकार को कर देता है । प्रमाण-पत्र रद्द होने पर थ्रेणी- 
चयनकर्ता को शेप एग्रमार्क लेबल एवं श्रेणीचयन सम्बन्धित सामान, क्रपि-विषणन 
पलाहकार को बापिस लौटाना होता है। निरीक्षक वस्तु की किस्म मे सनदेंह होते 
पर वस्तुओ्रो के नमुने जाँच के लिए केन्द्रीय प्रयोगशाला में भिजवाता है। केंद्रीय 
प्रयोगशाला से भ्राप्त जाँच का परिणाम निरीक्षक एव श्रेणीचयन करने वाले व्यापारी/ 
उत्पादक को भान्य होता है । 
भारत में भ्रेणी-चयन की प्रगति 


मारत में श्रेशी चयन तीन स्तर पर किया जाता है । क्रूपि वस्तुओं के 
विदेशों मे निर्यात हेतु भ्रधिशेष श्रेणी चयन, देश में ही व्यापार हेतु ऐच्छिक श्रेणी 
चयन एवं उत्पादक स्तर पर मडी में विषणन हेतु किया जाता है। विभिन्न कृषि 
उत्पादों के लिए उपरोक्त तीनो ही प्रकार के श्रेशीकृत वस्तुओं के व्यापार राशि में 
इद्धि हुई है। वर्ष 938 में जहां 0.45 करोड़ हुपये मुल्य वी कृषि वस्तुओं का 
श्रेणी चयन होता था। वह बढकर वर्ष 960-6 में 69 38 करोड़ रुपये, वर्ष 
970-7] में 436 80 करोड रुपये, वर्ष 980-8 में 248.6! करोड़ रुपये 
एवं वर्ष 289-90 में 490.26 करोड़ रुपये हो गई । भार्च 990 मे देश मे 
040 श्रेणी चयन की इकाईयाँ एवं 566 श्रेणी चयन प्रयोग शालाएँ कार्यरत थी । 
अ्रेणीचयन एवं मानकोकररा के क्षेत्र से श्रेणीचयनकर्त्ताओो को 
भ्राने बाली परेशानियाँ 

#षि-बस्तुओ के श्रेणीचयन में निम्नलिखित परेशानियां होने से उत्तादक 
कृषक, व्यापारी एवं परिष्करण मे लगे व्यक्ति (परिष्कर्ता) वस्तुओ के श्रेणीचयत 
करने में दिलचस्पी नही लेते हैँ झौर वस्तुओं को श्रेणियों मे विभक्त नही करते हैं 


विपणन-कार्य/49 


() उत्लादित ऋृषि-वस्तुएं गुणों में समान नहीं होतो हैं । उनके गुणों में 
बहुत विभिन्नता होती है, जिससे श्रेणीचयन-विधि मे अनेक समस्याएँ 
उत्पन्न होती हैं । 

(2) विभिन्न उपमोक्ता कृषि-वस्तुओ में विभिन्नग्रुण चाहते हैं। वुदच्ध 
उपमोक्ता उनमे पकने के गुण देखते हैं जबकि दूसरे स्वाद, पौष्दिकता 
झ्रयवा बाहरी बनावट एवं श्रवेप्टन देखते हैं। श्रतः बमी उपभोक्ताओं 
की आवश्यकतामो को एक श्रेणी में निर्धारित करने का कार्ये कठिन 

होता है । 

(3) विभिन्न कृषि-बस्तुओ के श्रेपीचयन के लिए विभिन्न भाघार प्रयुक्त 
किये जाते हैं जेने--रास्तावतिक जाँच, भौतिक गुण, सवेदक 
(8$०॥8079) ग्रादि। सवेदक ग्रुणों के ग्राधार पर श्रेणोघयन में 
वस्तुओं के गुणों में बहुत विभिन्नता पायी जाती है, जिससे श्रेणीचयन 
के निर्धारित उह्दे श्य प्राप्त नही होते हैं । 

(4) कृषि-स्तुएँ विनाप्नध्नील किस्म की होती हैं। झत् श्रेषीचयन करने 
के उपरान्त उनके विक्रबन्समब में उतके ग्रुपो मे छवास होता है, 
जिसस्ने वस्तुप्रे में विषणन के समय एवं श्रेणीचयन प्तमव के गुणों में 
समानता नही पायी जाती है ! 

(5) श्रेणीचयन के लिए निर्धारित ख्यूनवम व उच्चद्रम स्वर में बहुत 
प्रत्तर होता है, जिसके कारण एक ही श्रेणी को वस्तुप्रो के गुणों मे 
अन्तर पाया जाता है । 

(५) बस्लुग्रो की श्रेषों एवं कीमत में उचित सम्बन्ध को बरभाव होता है, 
जिसके कारण श्रेणीचयन-कर्त्ताओ को वस्तुओ की ग्रच्छी श्रेणी से 
अधिक कीमत प्राप्त नही होती है । 

उपनोक्‍ताओं द्वारा थे ग्रोचयन छी गई वह्तुप्रों को क्रय में प्रायमिकृतता नहीं देना : 
उपभाक्ताओं क्रो क्रय करते समय श्रेणीचयन को गई इस्तुओं को निम्न 
कारणों को प्राथमिकता नही देते हैं-- 

() निर्वारित श्रेणियों को उपनोक्ता सम नहीं पाते हैं। 

(2) एगमारक लेबल वत्तु पर अकित नहीं करके, वस्तु के जावरण पर 
अंकित किया जाता है जिससे उपभोक्ता को वस्तु के निर्धारित श्रेणो 
के अनुसार होने का विश्वास नही होता है । के 

(3) उपभोग की वस्तुओं पर 'धी' अथवा डी! श्रेणी अ्रकित होने से 
उपमोक्ताजी मे बह घारणा बव जाती है कि दस्तु उपनोग के लिए 
उचित नहीं है । 
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(4) क्ाव वस्तुओं में विनाशयीलता के गुग होने से, वस्तुएँ जाँच के सगे 
निर्धारित स्तर के अनुसार नही पाई जाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को 
श्रेणीचयन मे पूर्ण विश्वास उत्पन्न नही होता है । 

(5) बहुन-सी कषि-वस्तुओं पर जितका स्वेप्टन-रहित ही विक्रय होता है, 
का विवरण देना सम्भव नही होता, जैसे--मात्त । 

(6) साधारणतया वस्तुओं के श्रेणीचयन के लिए श्रेणी-निर्देश थोक एवं 
खुंदरा विक्रेताओं के उपयोग के लिए ही निर्धारित किये जाते हैं । 
ये श्रेणी-निर्देश उपभोक्ताओं की प्रावश्यकता के अनुसार ही बनाये 
जाते हैं । 

राष्ट्रीय कृषि भ्रायोग द्वारा भोगीचदन के लिये दिये गये सु्राव 


वर्तेमान मे देश की लगभग ।3 प्रतिशत नियन्त्रित मण्डियों मे ही उत्पादक 
स्वर पर श्रेशीकरण की सुविधाएँ उपलब्ध है एवं शेष नियन्त्रित मण्डियों मे मात 
का विक्य श्रेभीकरण के बिना ही होना है । राष्ट्रीय कृषि आयोग ने स्वीकार किया 
कि सभी प्राथमिक स्वर की मण्डियों में श्रेणीकरण एवं मानकीकरण की सुविधाएँ 
उपलब्ध होनी चाहिएँ । श्रेणीकरण की विधि सरल होनी चाहिए । आयोग ने अपनी 
ल्‍ रिपोर्ट मे श्रेशीकरण के विकास के लिए निम्न सुझाव दिए है .? 
(!) श्रेणीकरण एवं सानक्रीकरण वस्तुग्रों के कय-वि+य में प्रनिवार्य रूप 
में कृपक स्तर, आन्तरिक व्यापार, प्रन्तरज्यीय व्यापार एवं निर्यात 
के लिए होना चाहिए। श्रेगीकरण के अनुतार वर्गीक्षत वस्तुओं के 
नमूने मण्डी से प्रदर्शित करने चाहिएं। 
(2) श्रेणीकरण एवं मानकीकरण समी कृषि-वस्तुओं में लागु किये जानें 
चाहिएँ। 
(3) श्रेणीकरण से सम्बन्धित विमिन्न विभागो, जैमे--हृपि विपणन 
निदेशालय, भारतीय मानक संस्था, स्वास्थ्य विभाग, भारतीय खाद्य 
निगम सहकारी विपणन समितियां एवं राज्य मण्डार व्यवस्था 
निगम द्वारा सल्तु्रो के श्रेणीकरण में एक ही आधार अपनाया जाना 
चाहिए। वर्तमान मे प्रत्येक सस्था विश्नन्न आधार के अनुसार श्रेणी 
करण करती है 
श्रेगीकरण व्यवस्था के लिए श्रेशीकर्ता अपने कार्य में दक्ष होने 
चाहिये तथा वे विपणन निदेशालय या राज्य विपणन विभाग के 
कर्मचारी होने चाहिए । 
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श्रेणीकरण करने की जिम्मेदारी अस्तर्राज्यीय व्यापार एवं नियति 
के लिए विपणन निदेशालय तथा उत्पादकता स्तर एवं आन्तरिक 
व्यापार के लिए राज्य विपणन निदेशालय की होनी चाहिए । 


सम्रहण एवं भण्डार ब्यवस्था--विपणन-प्रक्रिया का चतुर्थ कार्य वस्तुप्रो 


के संग्रहण एवं भण्डार की «्यवस्था करना है । सग्रहण कार्य का मुख्य उद्दे श्य झधिशेष 
पूर्ति को भात्रा को उत्पादत काल से उपमोग काल तक सुरक्षित रखना होता है । 
संग्रहण कार्य द्वारा वस्तुओं में समय उपयोगिता उत्पन्न होती है। सम्रहण-कार्य 
विपणन-व्यवस्था को वर्ष मर कार्यरत बनाये रखता है एवं वाजार-विकास में सहायक 
हीता है ) विशिष्ट एवं वैज्ञानिक ढग से संग्रहण करने की क्रिया को मण्बार व्यवस्था 


हे हैं । 


7 क्रपि-पस्तुप्रो के सग्रहशा की झ्रावश्यकता--निम्म कारणों से कृषि-वस्तुओ 


का संग्रहण करना आवश्यक दै-- 
(।) क्रुषि वस्तुओं का उत्पादन मौसम विशेष में होता है लेकिन उनको मांग 


(2 


(3 


(4) 
(5) 


(6) 


वर्ष मर विरन्तर रहती है ॥ अत उपभाक्ताग्रो का निरन्तर उत्पन्त 
होने वाली माँग को पूर्ति के लिए वस्तुप्रो का संग्रहण करता पग्रावश्यक 
द्वोता है, जैसे--आलू, खाद्यान्न दालें, तिलहन । 

कुछ क्षि-घस्तुओं की माग का विशेष मौसम भ्रभवा समय होता है । 
मौसम विशेष की प्रत्यधिक माँग की पूर्ति के लिए वस्तुग्रो का उत्पादन 
वर्ष भर निरन्तर करना होता है। अत उत्मादन समय से उपभोग 
समय तक वस्तुग्रो का सग्रहण करना होता है, जैसे--ऊन । 

वस्तुओं की किस्म मे सुधार करने के लिए सम्रहण करना आवश्यक 
होता है, जैसे--पनीर, चावल, तम्बाकू, अचार । 

कच्चे फलो को पंकाने एंव उपभोग योग्य बनाने के लिए सप्नरहण 
करमा आवश्यक होता है, जैसे -- केले, ग्राम । 

विपणन कार्यों जैसे -परिवहन, स्वेप्म परिष्करण ([प्रोससिंग), 
तुलाई, क्रय-विक्रय ग्रादि कार्य करने के लिए कृषि बस्तुओं का सग्रहण 
करना होता है, क्योकि प्रत्येक विपणत कार्य को करने में समय 
लगता है । 

उत्पादन मौसम में कृपि-वस्तुओं कौ स्रधिक पूर्ति के कारण कीमतों 
की गिरावट से द्वोवे वाली हानि को कम करने के लिए भी सप्रहण 
करना ग्रावश्यक है । उत्पादन मोौस्तम के कुछ समय उपरान्त वित्य 
करने से उत्पादक कृपको को उत्पाद की अधिक कीमत प्राप्त 
होती है ॥ 
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(7) वर्तमान में बरतुप्रो छा उत्पादन संविध्य से उत्पष्त होने बाली मांग के 
पापार पर फिमा जाता है। भतः उपभोक्ताभो की मांग उत्प्न होने 
फे फात तक उम यसतुप्रों का सप्रहृण करना भायश्यक है । 
(8) उस्तुप्रो की माँग एवं पूत्ति में समन्‍्यय स्थापित करते के लिए भौ 
संग्रहण फरना आवश्यक है । 
भण्डार-गुह-ध्यपस्था--भण्डार-युहु-प्ययस्पा से तात्पप पस्तुप्रो के संग्रहण की 
विशेष ब्ययस्पा करने से है। कृपि-पविपणन के सबदर्भ मे भण्डारन्युहय्यवस्पा से 
तात्पमे कुृपफो के उत्पाद फो सुरक्षित रुप से साग्रहश् करना एपं सगृहीत माल की 
प्रतिभूति फे प्रापार पर नाण-रोेया उपप्तम्ध फराना है, जिससे 7पको फो तायाप्त रोके 
रणने की शक्ति उत्पप्त हो सके । यतंगान में उपक घनासाय के कारण फ्रंसत कौ 
फटाई फे छुर्त पश्यात्‌ घियय के सिए सायाफक्ष बाजार मे लाते है जिसे उन्हें 
पिभीत उत्पाद की उनित फीमत प्राप्त नही होती है । मण्शर-युह-प्यपर्पा से फृषको 
भे उत्पाद का शौध्या दिपय फरले फी प्रथा समाप्त होती ऐ भौर एुपफो को एपिर 
साभ प्राप्त ऐता ऐ । 
फ्प्ति रॉयल फ्मीशव 928, बेद्रीय बैकिंग जाँच रामिति 930 एवं 
रिजर्य बैक ने पर्ष 944 भे भण्डर-एहो पी भायश्यरता भनुमय करते हुए, देश मे 
एसफो बगाने फे सुभाय दिए, लेयिग इनके निर्माण के ये प्रस्ताय फार्यास्थित नही हो 
राषेः । ग्रामीण साप-साक्षण समिति ने भी वर्ष 954 मे भपने प्रतिवेदन मे कृषि” 
साथ की एफीफुत योजना []त्हाजाव्एं इलोत्ताल ती एएयों (700 के फतगंत 
भो भष्डार एए-तिगम की स्थापना की सिफारिश की भी । इन सिफारिशों को 
स्पीफार फरते एुए सरणार ने देश मे मण्डार-गृहो की रथापना एयं सलालन के लिए 
पूल, 956 मे एृष्ति उपज (विस एवं भण्डार स्ययरथा) मिगस अधिनियम [70 
रैडप्ण पाप ए704000 (0५5०एफाएचत७ 2709. छडचाशा0७७॥६) (ण['णभ१- 
(छा ७५ 956], राष्ट्रीय सहकारी विफारा एप भण्डार रह बोर्ड (0॥07थ 
(ए-णलना३० 70 00प्राता। गाए एलाणए्माए्‌ फै0्गा0), बेरद्रीय भण्डाए- 
युह-मिगम एप राज्य भण्डार-गुए-निग्म स्थापित फरने फे लिए पारित गिया। 

उपशुक्त भधिनियम हे अन्तर्गत राष्ट्रीय सहुझारी विकास एप भष्डार/यृह 
ऐोड़ें को रघापवा | सितम्बर, 956, केस्ट्रीय अण्डार-गरद-निगग छी स्पापना 
3 मार्च, 4957 तथा बिझ्धार राज्य मे प्रभम राज्य भण्डार-गुह/निगम वी रघापना 
956-5$7 मे छी गई। 969-70 तक सभी राज्यो भें भण्शर गृह-निगम रघापित 
फ़िगे जा घूके पे । यपे 7902 भे उपयुक्त प्रधिनिमय को भण्डार-ब्यवरधा वि 
प्रधिविगम, 962 (70० ए.एला०ए७च॥ह ए0७कृणवाएा ैटा, 962) द्वारा 
प्रतिर्वापित जिया गया । मार्च, 903 में राष्ट्रीय सहुरारी विकास एवं सण्डरू्यद 
बोई छो राष्ट्रीय सहकारी पिषास्त नियम भे परियतित कर दिया गया। 
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इन भण्डार-गुहो मे सभी प्रकार के खाद्यान्न, घिलहन, कपास, चीनी, उर्वरक 
आदि वस्तुओ के सप्रहरा करने का प्रावधान होता है। भण्डार-गहो मे संग्रहण सेवा 
के लिए विभिन्न बस्तुभ्रो के लिए पृथक दर सै प्रतिमाह अथवा प्रति सप्ताह की दर 
से शुल्क देय होता है । भण्डार-ब्यवस्था-निग्रम अधिनियम के अन्तगंतत प्रत्येक व्यक्ति, 
सस्था, कम्पत्ी को मष्डार-म्रह स्थापित करने के लिए लाइसेन्स ल्ेमा अनिवार्य होता 
है। लाइसेन्स प्राप्त होने के पश्चात्‌ ही भण्डार-यह के स्वामी, मण्डारण के लिए 
वस्तुओं को ते सकते हैं! त्तरकार मण्डार एृह के लिए लाइसेन्स प्रदान करने के पूर्व 
निम्न बातो की जाँच करती है-- 
(0) क्‍या निित भण्डार-गृह वस्तुओं के सग्रहएा के लिए उचित हैं ? 
(0) क्या भण्डार-ग्रृह स्वामी की वित्तीय स्थिति ठीफ़ है है 
(77). क्या सण्डार-गृह स्थापित करने कौ फीस सरकार को जमा करा दी 
गई है ? 
केसद्रीय भण्डार-मूह-नियम--केन्द्रीय मण्डार-मह-निगम 20 करोड रुपये की 
अधिकृत पूंजी से स्थापित किया गया है / केन्धीय मण्डार-गूह-निगम के प्रमुख काये 
निम्न हैं- 
(0) विभिन्न स्थानो, जैसे-बन्देरगाह, रेल्च स्टेशन तथा बडे शहरों मे 
भण्डार-गृहों का निर्माण करना । 
(7) कृपि-वस्तु्रो के सग्रहए के लिए स्थापित विभिन्न भण्डार-गृहो का 
सचालन करना । 
(00) राज्य भण्डार महू मिगमो के शेयर त्रय करना । 
(५) प्रकार के लिए कृषि वस्तुओ के सग्रहण, विपणन एवं क्रस"पिक्रय 
के लिए एजेण्ट का कार्य करना । 
राज्य मण्डार-गूह-निगम-ये केन्द्रीय मण्डार गृह-निग़म की सहयोगी संस्याएँ 
हैं। बहंमान मे 6 राज्यो में भण्डार गृह-निगस स्थापित हो चुके हैं। राज्य मण्डार- 
गृह-निग्रमो की अधिकृत पूँजी 2 करोड रुपये से अधिक नहीं होती है। अधिकृत 
पूँजी में से 50 प्रतिशत पूंजी के शेयर केन्द्रीय-मण्डार-गृह-नियम त्रय करता है । 
ये भण्डार-यूह-नियम राज्यो से भण्डारण के लिए गोदामों का तिर्माण करते हैं एबं 
भण्डारण सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। 
अण्डार-यृह निगम खाद्यान्नों को संग्रहण करने के पूर्व अच्छी, उचित एवं 
औसत श्रेणियों में विमक्त करते हैं। भ्ोसत श्रेणी से तीचे की श्रेणी की इस्तुओो 
का भण्शर-यृहों मे संग्रहण नही किया जाता है। विभिन्न व्यक्तियों की बस्तुग्रों को 
पृषक्‌ सग्ृहीत किया जाता है। दस्तुओ का सग्रहण करने पर भण्डार-गृह से भराप्त 
रसीद को राष्ट्रीयकृत बैंक में ग्रिरवी रखकर ऋण प्राप्त किया जा सकता है । 
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मण्डार गहो के प्रवन्ध के लिए प्रशिक्षित व प्राविधिक व्यक्ति रखे जाते हैं। प्रत्येक 
भण्डार मे प्रवन्धक के ग्रतिरिक्त एक प्राविधिक सहायक भी होता है जिसका कार्य 
खाद्यान्न की वीमारियों एवं कीडो से रक्षा करना होता है। मण्डार-गृहो को कुशलता- 
प्रृंवंक चलाने म सहायता देने के लिए प्रत्येक मण्डार ग्रह के लिए सलाहकार सम्रिति 
होती है, जिघ्रम विभिय्र अभिकरणा, जैप्ते--वैक, सहकारी समितियों, व्यापारियों, 
कृपका एवं सरकार के प्रतिनिधि होते हैं । 

सण्डार-गृह निर्माण के उद्दे श्य---निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भष्शर-गृह 
निर्मित किये जात है-- 

(! ) कृपको, व्यापारियों, उपभोक्ता्रो एवं अन्य व्यक्तियों को बरतुओ के 

सग्रहण की सुविधा उपलब्ध कराना । 

(2) खाद्यान्नो की पू्ति की प्रधिकता एवं अन्य कारणों से कीमतो मे होने 
बाली गिरावट को कम करना । 

(3) आग, चोरी एव भ्रन्य कारणों से होने वाले नुकसानों से सं्रहण-कर्ता 
की रक्षा करना । 

(4) वैज्ञानिक ढग से वस्तुओं का सग्रहण करना, जिससे सम्रहण काल में 
वस्तुओं क गुण एवं मात्रा नष्ट नहीं होने पाएं । 

(5) वस्तुओं के मप्रहण कर्त्ताओं को जमा उत्पाद की कीमत का 0 प्रति* 
शत से 75 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में वैको से उपलब्ध कराना । 

भण्डार ग्रहों का वर्गोकरण -भण्डार-्रहो को निम्त दो आधारो पर वर्गीकृत 
किया जाता है-- 

!.. सयूहीत की जाने वाली वस्तुओ के प्रनुसतार--संग्रहीत की जाने बाली 
वस्तुओ के अनुसार विभिन्न प्रकार के मण्डा रग्ृह निर्मित किये जाते हैं। 
जैसे--ठोस वस्तुओ (खाद्यान्न, चीनी) के भण्डारग्रृह, तरल वस्तुओ्रो के 
संग्रहण के लिए मण्डारगृह एवं शीघ्रनाशी वस्तुओं के सम्नहण के लिए 
शीत सम्रहयार । शीत स्रग्रहायार भण्डारो भे तापत्रम नियस्त्रण की 
व्यवस्था होती है । 

2. स्वामित्व के अवुसार-सस्वामित्व के अनुसार मण्डारगृह निम्त प्रकार 
के होते है-- 

(प्र) व्यक्तियत भण्डारगृहू-थोक व्यापारी, आढतिया, परिष्कर्तता वस्तुओं 
के सग्रहण के लिए भण्डारगृह निर्माण कराते हैं और स्व्रय की अथवा विकय के लिए 
भ्राई हुई वस्तुओं को सगृहीत करते हूँ। भण्डारग्रह भे स्थान होने पर वे अन्य 
व्यक्तियों को किराये पर भी उठते हैं। पु 
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(व) सहुफारों भण्डरगृहू--इत पर सहकारी समितियां का स्वामित्व होता 
है। सहकारो भण्डास्वृहा में सप्रहृण के लिए समितिया के सदस्या की वस्तुआ को 
प्राथमिकता दी जातो है । 

(व) सरकारों नण्डार"ह--इने पर स्वामित्व सरकार का द्वाता है जिनमे 
उत्पादंक, व्यापारी एवं उपनाक्ता निर्बासित शुक का मुबतान करके दस्तुआ को 
सगुझ्ीत कर सकते हैं । 

(द) घरेलू मण्डारबृहू--यह उपमोक्ताजा के स्वय क द्वोत हैं जिनमे परेचू 
वस्तुओं का सम्रद्वण किया जाता है । 

(य) अनुवद्ध नग्शर्यूह -अनुवद्ध मग्डा स्मृह विदशों ते आयावित बस्चुओं 
वो शुल्क मुदतान के सनव तक के लिए सुरक्षित रूप स्व सहीत किये जाने के ।बए 
हवाई प्रह्ठो एव वन्दर्गाहो के समौय निरनित किये जाते हैं। वस्तुआ के आर त करने 
वाले को सप्रहष-काल के निद किया देता होठा है । 
मारत में यप्रहृय एवं नरडारण सुदिबरा झा दिराव : 

सग्रहप एवं ऋण्शरज सुविद्या्रा का विकास तोनों ही क्षेत्रो--स्ा्वेजनिक 
(मारतीय खाद्य मिगम, क्रेद्धीय मण्डार निगम एवं राज्य अष्डारशह निगम), 
सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में हा रहा है। सावंजनिक एवं प्हकारी क्षेत्रों द्वारा तिभित 
यह सुविधा मां 974 में ]] 87 मिलियन टन क्षमता को थी, जो बढ़कर मार्च, 

090 में 32,80 मिलियन टन हा गई । इस सुविधा का अधिवाश मांग क्षाध्ाक्नो 
के प्ग्रहण में उपयोग मे आदा है ! 


कैन्द्रीय एवं राज्य भण्डारशदों का वर्तमान में देश मे जात फ शगा है। 
इनकी सख्या एवं सम्रहण क्षमता में निरस्पर ज्रद्धि हो रही है। इपकी सगहेण 
क्षमता वर्ष १960-6] में मात्र 3 57 लाख टय थी, जो यहयर ।09॥ १। के 
60.0 लाख टन हो गई । देश मे भा उबरने ॥व वि ॥लि॥ ॥) ॥१ को 
को देखते हुए उपलब्ध सब्रद्श क्षतत वहु॥ 78 ॥ शी” "। ॥॥॥) । 7 
आवश्यकता है । 
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एवं 980 में 2,795 हो गई। इसी प्रकार इनकी क्षमता जो वरष॑ 964 मे 
305 लाख टन थी, जो बढ़कर वर्ष 990 में 68 5 लाख दम हो गई। 
वर्तमान में 85 प्रतिशत इकाईयाँ जिनकी बुल स्थापित क्षमता 9 24 प्रत्शित है, 
निजी क्षेत्र मे है भ्रोर शेष 5 प्रतिशत शीत-गृह सावंजनिक तथा सहकारी क्षेत्र मे हैं 
जिनकी कुल क्षमता मात्र 8 76 प्रतिशत ही-है ! कुल उपलब्ध शीत्र सप्रहण क्षमता 
का लगभग 80 प्रतिशत भाग चार राज्यो-- उत्तर प्रदेश, बिहार, परश्चिम बंगाल 
एवं पंजाब में है। देश के शीत सग्रहण-ग्रह, शीत सम्रहण श्रादेश, 964 द्वारा 
नियमित होते हैं। इस आदेश में वर्ष 980 में परिवर्तत करके इसे व्यापक प्रदेश 
का रूप दे दिया गया है । 

संग्रहण एवं भण्डारण लागत--वस्तुओं की सग्रहण एवं भण्डारण लागत 
सात करते समय, लागत के निम्न मद शामिल करने चाहिऐं-- 

(प्र) भण्डारगृहो मे भौतिक सुविधाश्ो को बनाये रखने में आने वाली वागत 
जैसे--भण्डा रगृह की मरम्मत एव टूट फूठ की लागत, मशीनों एवं मवत का मृष्य- 
हास, बीमा की किश्त, ब्याज आदि। 

(ब) उत्पादन-स्थान अथवा बाजार से सग्रहण स्थान तक वस्तुओ्रो का परि 
बहन करने की लागत । 

(स) सम्रहीत वस्तुओं के मूल्य पर सग्रहण समय का ब्याज । 

(द) सग्रहण-काल मे बस्तुओं के सूखने, खराब होने, सकुचन आलादि कारणों 
से होने वाली मात्रा एव किल्म हास का मूल्य । 

(य) संगृहीत काल मे वस्तुओं की कीमतों में गिशावद होने से हाति की 
राशि । हि 

(२) सगृहीत वस्तुओं एवं ताजा वस्तुओं की कीमतो मे पाये जाने वाले 
प्रन्तर की राशि । 

साद्यान्नो की संग्रहण एवं भण्डारण लागत को कम करने को विधिमाँ-2 
निम्न विधियों को अपनाकर खाद्यान्नो की संग्रहण लागत को कम किया जो 
सकता है-- 

7  वस्तु्रो के संग्रहण एव भण्डारण काल मे होने वाली मात्रा एवं किस्म 
के ह्वास में कमी करके--कीटाणुनाशक दवाइयो के उपयोग, वापक्रम 
में होने वाले परिवतनों को कम करके तथा प्राद्राता वियन्रण डरा 
वस्तुओं की सावरा एवं किस्म में होने वाली क्षति को कम किया जा 
सकता है । भारतीय खाद्यान्न सग्रहण संस्था (पाठक क90084्ष7$5 
809888 वाडधाए०) हापुड निरन्तर अनुसन्धान द्वारा संग्रहण 
विधियों मे सुधार ला रही है ताकि खाद्यान्नो के सग्रहण-काल में कम 
से कम क्षति द्वोवे । 
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श्रमिको की कायं-ऊुशलता मे दृद्धि करके सग्रहएा लागत को कम किया 
जा सकता है। 

शिक्षा के प्रसार द्वारा सगृहीत् वस्तुो के ब्रति उपनोक्ताशो के विरोध 
को कम करना, जिससे सशहीत ताजा वस्तुझ्ो की कीमतों मे प्रस्तर 
नही होवे । न 
सग्रहरा-काल मे वस्तुप्रो को कीमतों में होने वाली ग्रियवट को हानि 
को सद्ठा एवं सरक्षण विधि द्वारा कम करना । 

भण्डार गृहो की सुविधा भण्डियो एवं गाँवों मे उपलब्ध कराना, ताकि 
उत्पादन स्थान से मण्डार ग्रह तक वस्तुओं को पहुँचाने मे होने बाली 
परिवहन-लागत में कमी होवे । ह 
भण्डार-गहो मे खाद्यान्न-सप्रहण के लिए कृपको को सग्रहण शुल्क में 
विशेष छूट देना, जिससे वे उपलब्ध मष्डारण सुविधाश्रो के उपयोग के 
लिए प्रेरित हो सके । 


उपलब्ध सग्रहुण एवं भण्डारण सुविधाओं का कृपको द्वारा उपयोग नहीं कर पाना - 

उपलब्ध भण्डार गृह क्षमता का सर्वाधिक उपयोग सरकार एवं सावंजनिक 
क्षेत्र की सस्थाएँ जैसे--मारतीय खाद्य निगम एव राष्ट्रीय बीज निगम करते हैं। 
कूपक उपलब्ध राज्य भण्डारगृहो की क्षमता का 2 प्रतिशत से कम उपयोग करते हैं । 
निम्न कारणों से वर्तमान में उपलब्ध संग्रहण एवं सण्डारण खुविधाों का कृपक 
उपयोग नही कर पा रहे हैं-- 


॥। 


2 


क्पको को भण्डारशहो द्वारा दी जाने वाली सुविधाप्रो का ज्ञान न 


होगा । 

अनेक मण्डियो एवं गाँवो म भण्डारग्रह-सुविधा उपलब्ध न होना, 
जिससे कृपको को शहर के भण्डारगहो तक खाद्यान्न ले जाते मे 
परेशानी होती है एवं श्रनावश्यक परिवहन लागत देनी हेस्ती है 
खाद्यान्नो को भण्डारगृहो मे जमा कराने एवं वापस प्राप्त करने मे होने 
बाली अमुविघाएं । 

मण्डारगृहो में समी वस्तुओ्रो के लिए संग्रहण सुविधा का अभाव 
होना । 

भण्डारणृहो से भ्राप्त रखोद के आधार पर ऋण प्राप्ति की सूबिधा 
राष्ट्रीयकृत बैको तक ही सौमिद होना । जनेक स्थानों पर राष्ट्रीयकृत 
बैंकों को झाखाओं के नही होने से कृपकों को ऋग-प्राष्लि से परेशानी 
होती है ! भण्डारश्हो की रतीदो का प्रतिभ्रूत्ति के आघागर पर अनुनूचित 
बेक एवं सहकारी वैक रूण स्वीकार नही करत हैं । 


428, भारतीय कृषि का ग्रर्थ॑ततन्य 


6 भण्डारगृहो में सग्रहण-लागत का अधिक होना ! 
7. लघु जोत के ऊपको के प्राध्ष वि्र य-श्रधिशेष की मात्रा संग्रहण के 
लिए होना । 


(5) वित्तन्यवस्था-- विपणन-प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए 
वित्त की आवश्यकता होती है । अत्येक विपणन-कार्य के लिए वित्त की श्रावग्यकता 
होती है । पाइल के अनुसार मुद्रा या ऋण विपणन-प्रक्रिया को सुचारू रूप से घलाते 
के लिए उसी प्रकार से आ्रावश्यक है जिस प्रकार मशीनों व यस्‍्त्रो को चलाने के लिए 
स्निग्ध पदार्थ आ्रावश्यक होते हैं । वित्त की भावश्यकवा समी उत्पादक हृपको, 
व्यापारियों एवं प्रन्य विपणन-मध्यस्यो को होती है । प्रत्येक विपणत-मध्यरथ की 
वित्त की आवश्यकता विभिन्न होती है। निम्नलिपित कारक विपणन के लिए वित्त की 
आवश्यक राशि मे परिवतंन लाते हैँ-- 

(7) व्यापार की प्रकृति--विभिन्न वस्तु के व्यापार के लिए वित्त की 

प्रावश्यकता भिन्न-भिन्न होती है । वि 

(2) व्यापार का प्रकार--थोक व्यापार के लिए खुदरा व्यापार फी प्रपेक्षा 

वित्त की आवश्यकता भ्रधिक होती है । 

(3) व्यापार के लिए वस्तुश्रो को सगृहीत की जाने वाली मात्रा । 

(4) वस्तुओ के उत्पादन एव विक्रय काल में समयान्‍्तर । 

(5) वस्तुओ के क्रय-विक्रय एव कीमत मुगतान की शर्तें । 

(6) वस्तुओ्रो के विपरान-कार्यों की लागत-राशि, ज॑से--परिवहत लागत, 

सवेष्दन लागत, श्रेणीकरण लागत भरादि। रे ई 

(7) थस्तुभो मे परिष्करण की श्रावश्यकता । 

(8) व्यापार का स्थायी श्रथवा भ्रस्थायी होना । 

विपणन-व्यवसाय के लिये वित्त प्राप्त करने के भ्रनेक स्रोत है जिनमे मे 
ग्रामीण व्यापारी, भू-स्वामी, प्रोड़तिया, व्यापारिक बैंक एवं सहकारी समितियाँ 
प्रमुख हैं । 

(6) परिष्करण ( ओोसेसिंग)--परिष्करण से तात्पय॑ उन क्रियाओं को करने 
से है जिनवे द्वारा वस्तुओं के भून रूप को परिवर्तित करके उगको उपभोक्ताप्रो के 
उपभोग के लिए पहले से प्रधिक उपयोगी बताया जाता है । विल्सवगी? के प्रमुस्तार 
वे का, जो कच्चे माल को निर्मित बस्तुआ के रूप में परिवर्तित करते हैं, परिफरश 
के काय॑ कहलाते हैं| इनमे वे ध्रभी ब्रियाएँ सम्मिशित होती हैं जो वस्तु के रूप- 
परिवर्तन मे सहायक होती हैं। इस क्रिया के हारा वस्तुश्नो मे रूप-उपयोगिता उत्पन्न 
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होती है, जेसे-धान से चावल, यन्‍ने से गुड, शवकर व॑ चौनी, फलो से शर्बत, मुरब्वा, 
जम, जेली, प्रचार, दूध से घी, मक्खन, खोश्रा, पनीर, गेहूं से प्राढा, तिहलन से 
तेल ग्रादि । 

क्ृपि-वस्तुओ की विपणनेनअक्षियां में परिष्करण भी प्रमुख कार्य होता है, 
क्योकि अनेक वस्तुओ का उत्पादन उस रूप में नही होता है, जिस रूप में उपभोक्ता 
उनका उपभोग फरते हैं) कुछ कृषि वस्छुएँ, जैसे-बान, ग्रन्ना, तिलहत झादि का 
प्रिष्करण ज्पमोग के पहले अति आवश्यक होता है, लेकिन फल, सब्जी एवं अन्य 
बस्तुओं को परिष्करण द्वारा भ्रधिक उपयोगी बना सकते हैं एवं एक मौसम के 
प्रधिशेष उत्पाद को दूसरे मौसम ग्रथवा समय में उपयोग के लिए सुरक्षित रख सकते 
हैं। अत वस्तुओं को उपमोग-योग्य बवाने एवं उन्हे अधिक समय तक सुरक्षित रखने 
के लिए परिप्करण करना होता है । इस किया द्वास बस्तुयो के संग्रहीत किय्रे जाने 
के काल मे भी दृद्धि होती है, जैसे--फलो से जैम, जेली, शर्वत तथा सब्जियों को 
प्रचार, डिब्वा-बन्दी एद सुखाकर अधिक समय तक खराब होने से बचा लिया 
जाता है ! उत्पादव मोसम के भतिरिक्त अन्य काल (0/-5८3500) में भी उनकी 
माँग पूरी करी जा सकतो है। प्रोसेसिंग्र द्वारा वस्तुओ्र का बाजार भी विस्तृत 
होता है । 

परिष्करण से वस्तुओं को विपणन लागत मे इद्धि होती है, जिससे उत्पादको 
फो उपमोक्ता द्वारा दी जाने वाली कोमत मे से प्राप्त प्रतिशत भाग कम होता जाता 
है इस क्रिया द्वारा वस्तुओ के फार्म पर उत्पादित मूल्य मे 7 प्रतिशत (चावल मे" 
से 86 प्रतिशत (चाय) तक दूद्धि हो जाती है। वाणिज्यिक फसलो में यह इंद्धि 
खाद्यान्नों वालो फलों की अपेक्षा प्रखिक होती है ॥7? 

विभिय क्पि-वस्तुओ के लिए विभिन्न प्रकार के एवं पिभिन्न स्तर तक 
परिषरण कार्य करने होते हैं॥ इस सम्बन्ध में खादान्न, तिलदन, दालों बाली 
फ़सलो, फ्लो एवं सब्जियों मे किये जाने दाले कार्यो में बहुत भिन्नता होती है । 
परिष्करण कार्य की महत्ता के कारण बर्तंम्रात से विभिन्न पस्तुओो के परिष्करण 
उद्योगो का विकास तो गति से हुप्रा है । प्रत्येक वस्तु की परिष्करण प्रक्तिया में हो 
रहे विसतर अनुसघाना से वस्तुएँ अधिक उपयोगी होती जा रही हैं । 

(7) कष-विक्रप--विपणन-कार्य की सम्पत्ञता के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय 
होना आवश्यक है । वस्तुप्रो का क्रय विक्रय त्रेताओ एवं विक्रेताओं के मध्य कीमत 
भुगतान के झाघार पर होता है। इस कार्य द्वारा वस्तुओं में स्वामित्व-ठप्योगिता 
उत्पन्न होती है । 
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वस्तुओं के कय से तालय॑, वस्तुओं का स्वामित्व जता को प्राप्त होने से है। 
वस्तुओ के क्य मे क्षेताआ को तिम्न सहायक कार्य करने होते हैं-- 
(0) उपमोक्ताओ्रों द्वारा स्वय के लिए विभिन्न वस्तुप्रो की मात्रा एवं किस्म 
की आवश्यकता का निर्धारण करना। 
(7) बस्तुओ की पृत्ति के ्ोतो का पता लगाना । 
(0४) वस्तुओं का एकत्रीकरण करना, जिससे व्यापार हो सके । 
(९) विक्रेता मे क्रय को शर्तें तय करना | | 
(४) वस्तुओं के फ़्य के लिए सहमति देना एवं उनके स्वामित्व मे परिवर्तन 
करना । 
नस्तुझ्ो के विक्य से तात्यय॑ विजेता से उपनोक्ताओ को वस्तुप्रो का स्वामिल 
प्राप्त कराने से है। वत्तुओं के विक्रय भे विजेताओं को विम्ताकित सहायक कराये 
करने होते हैं-- 
(0) वस्तुओं का आवश्यक भाजा में उत्पादन करना, जिससे उपमोत्ताग्रों 
कौ आवश्यकताएं पूरी हो सके । 
(४) क्रेताओ की तलाश करना एवं उतसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित 
करना । 
(॥7) उपभोक्ताओं मे वस्तुओ की माँग उत्पन्न करना । 
(४) वस्तुओं के विक्‍्य की शर्ते निर्धारित करना । 
(४) वस्तुओं के विक््य के लिए सहमत होना एव वस्तुओरो के स्वामित्व मे 
करना । 


वस्तुओं के विपरान के लिये विक्रय विधियाँ--वाजार मे वस्तुप्रों के विक्रय 
की निम्न विधियां अचलित हैं-. 


का भुगतान करता है। विक्य की इस विधि में कृपको को कीमतों के ज्ञान की 
अज्ञानता का अनेक आढतिया लाभ उठाते हैए कृपको को निर्धारित कीमत से क्रम 
कीमत भुगतान करते हैं । अतः उपयुक्त दोप के होने से घरकार ने विक्रय की इस 
विधि का कानुनन नियेघ कर दिया है । 
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(॥) खुली नौलामी द्वारा विक्य-विक्रय की इस विधि के अन्तर्गत उत्पादक 
कृपको द्वारा लाये गये खाद्याप्नो एवं अन्य वस्तुओं का खुलो नीलामी हारा बाजार 
में विक्रय किया जाता है । वस्तुओं की नीलामी मे भाग सेने की प्रत्येक व्यक्ति को 
स्वतन्त्रता होती हैं। कषको को क्रेताओं द्वारा नीलामी के समय दी जाने वाली 
कोमत का पूर्ण ज्ञान होता है, जिठसे झाढतियों के लिए नीलामी द्वारा निर्धारित 
कीमत से कम क्षीमत का कृपक को मुग्रद्याव कर फ़ना सम्भव नहीं होता है । बस्तुओ 
की खुली नौलामी के निम्न तरीके प्रचलित हैं-- 


(प्र) 


(बं 


कु 


(स) 


फड नौलामी विधि- नीलामी की इस विधि के भ्रन्तर्गत विभिन्न 
कृषको द्वारा बाजार में साथे गये विभिन्न किस्म के भाल्न को एक ही 
बार में नीलाम किया जाता है । वस्तुजो की नीलामी वस्तु की किस्म 
के प्नुसार नही की जाती, जिससे विक्नेताग्रों को ग्रच्छे एव नौसत 
किस्म के उत्पाद के लिए समान कीमत प्राप्त होती है। बाजार मे 
नीलामी की उपकु क्त विधि के होने से उत्पादक कृपकों में जच्छी किस्म 
के उत्पाद के उत्पादन की प्रेरणा का हास होता है । 

ग्रादृच्छिक मोलामो विधि--नोलामी को इस विधि के प्न्वर्गंत 
आदविया वस्तुओं की नीलामी के लिए कुछ प्राढतियों को बाजार से 
बुलाता है और वल्तुप्रो की छुनी तीजामी करता है | ब्रावतियों द्वारा 
बाजार में सभी केताओ को नीलामी की मूचना नहीं देने से विक्रय मे 
स्पर्दा कम होती हैं और कृपको को खाद्यान्नों की सद्ठी कोमत प्राप्त 
नहीं होती हे । 

वालिकाबद्ध नोलामो पद्वति--इस विधि के प्रन्तर्मंत वाजार में प्रतिदिन 
निश्चित समय एवं स्थान से नीलामी घुरू होती है । विभिन्न हृपकों 
द्वारा लाये गवे माल को किस्म के झनुसार पृथक रूप ते नीलाम किया 
जाता है । एक प्लाढतिवा के यहाँ झाई हुई विभिन्न वस्तुओं की 
नौचामी समाप्त होने पर, दूसरे आइविया के यहाँ पर वस्तुपो की 
नीलामी घुरू होतो है । दस्तुओ की नीलामी को यह नियमित विधि 
है । बाजार के सभी क्रेताओ को नीलामी की सूचना होती है | झतः 
विक्रय मे स्पर्डा अधिक ट्वोतो है जिनसे कृपषको को साध्ान्न की उचित 
कीमत प्राप्त होतो है । 


(00) आपसी समस्दोते के अनुसार विक्रय--इस विधि के भ्रन्त्ंत वस्तुओं का 
विक्य क्रेद्ाप्नो एव विक्रेताओो मे परत्तरर दार्ता के ब्ाघार पर होता है । जेंठा बच्तुओ 
के नमूने के अनुसार कीमत लगाते हैं और विज्लेताप्नो को कोमत स्थ्रीकार होने पर 
माल ऊेताप्नों को विक्रय कर दिया जाता है । दस्तुमो का ऋय-विक्रय, विकेताओं के 
फार्म प्रधवा क्रेताओ के ध्यवसाय स्थान पर होता है । 
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(।४) नमूने के द्वारा विक्रय. इस विधि के अन्तगंत उत्पादक कृषकों ड्ाय 
लाये गये खाद्यान्नो एवं अन्य वस्तुओं का सर्वप्रथम प्राठतिया नमूना लेते हैं और वे 
समूने को सम्भावित फ्रेतामों के पाम ले जाते हैं । जो केगा सबसे प्रधिक कीमत देने 
को तैयार होता है, झाढतिया उस वस्तु को उसे विक्रय कर देता है । विनय की इस 
विधि में भी झाठतिए वभी कभी इस्तु को निर्धारित कीमत से कम कोमत कृपओ 
को भुगतान करते हैं और कोमतो के प्रन्तर को स्वय हडप जाते हैं । 

(५) दडा विक्रय--विश्य की इस विधि के अन्तगंत विभिन्न किस्मकी 
वस्तुप्रो को एक साथ रिश्वित करने" दड्य कर लिया जाता है प्ौर दडे को सम्मितित 
रूप से नीलाम किया जाता है । इस विधि से कम समय में प्रधिक मात्रा में वस्‍्तुमो 
का विक्रय हो जाता है, जिसमे बाजार में प्राया हुआ सभी माल उसी दिन विश्य 
हो जाता है । 

(७०) बन्द निविदा पद्धति से विक्रेय--विक््य की इस विधि के प्रन्तगत 
विभिन्न कृपको द्वारा लाये गये खाद्याप्तो को झादत्यों की दुकान के सामने ढेर करडे 


अनुसार कीमतो के बढ़ते हुए कम के झनुसार तगा लिया जाता है । वस्तु के ढेर के 
लिए सबसे अधिक की/तत देने वाले फैता को बुलाकर वस्तु विक्य की जाती है। 
विक्रय की इस विधि से कृपकों को सायात्न की उचित कौमत प्राप्त होने को 
सम्भावना अधिक होती है । 


(0४) मोगम विक्रप विधि (%०वणा 530) -भोगम-विक्रय. विधि मे 


है। विक्रेता हुपको को केता-ब्यापारियो पर पूर्ण विश्वास होता है कि वे बाजार मे 
प्रचलित कीमत के अनुसार ही उन्हे खाद्यन्नो को कीमत मुग्रतान करेंगे ! यह विधि 
मुश्यतया गाँवों मे पायी जाती है, क्योकि विक्रेता कृषक व्यापारियों के ऋणसी 
द्वोते हैं । 
कृषि दस्तुओ के विक्रय के भाध्यप्र--उत्पादक कृपक क्ृपि-उत्पादों को निम्त 
माध्यम के द्वारा विक्रय करते है-- 
(0) उत्पादको द्वारा उपभोक्ताओ एवं परिष्कत्तमो को सीधे रूप मे विज्रय : 
(क) उपभोक्ता को सीधे रूप से विक््य--विज्ञय के इस माध्यम में 
उल्वादक-कृपक एवं उपभोक्ताओो के मध्य मे कोई मध्यस्थ नहीं 
होतः है । खाद्यान्न सीपे उपभोक्तामो को विक्रय किये जाते हैं, 
जिसके कारण विपखन-लागत बहुत कम झाती है । 
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(ख) परिष्कर्त्ताओं को सीधे रूप से विक्य--विक्र्य के इस माध्यम मे 
उत्पादक कृपको द्वारा खाद्यान्न परिष्कर्त्ामो को बिना किसी 
विपरान-मध्यस्थ की सहायता से विक्रय किया जाता है । 

(7) विपणुन-मध्यस्थो के माध्यम से विक्रय--कृषि-उत्पाद के विक्रय का 
दूसरा माध्यम विपणुन मध्यस्था, अंसे-भ्राढतिया, दलाल, सहकारी 
विपरान सस्थाओ्रो की सहायता से विक्रय करना है । विषणन-मध्यस्थो 
को किए गए कार्यों के लिए वित्रणुन-लागत प्राश्त होती है 4 

इस्तुप्नों के विक्प मे विकय शर्तें --वस्तुओं के विक्रय में विक््य शर्तों को 

स्पष्ट करना भ्रावश्यक है अन्यथा मण्डी मे क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्थ में विवाद 
एवं भागड़े उत्पन्न होते हैं ॥ विक्रय के समय निम्न शर्तों को स्पष्ट करना श्रावश्यक है- 

(0) वस्तुओं की किस्म--वस्ठुओं की किस्म के नमूने, वस्तु का विस्तृत 
विवरण, ट्रेडमार्क श्रथवा श्रेणी का स्पप्ट किया जाना ग्रावश्यक है। 

(0) वस्तु की मात्रा--क्रय-विकय के पूर्व क्रेता प्रो एवं विक्रेताप्रों के सध्य 
में लेन-देन की जाने वाली वस्तु की मादा मी निश्चित को जानी 
ग्रावश्यक है, जिससे कीमतो मे परिवतंन होने की स्थिति मे विवाद 
उत्पन्न नही होवे । 

(70) विक्रय राधि के भुगतान की शर्ते -नय विज्रय के समय क्रेता एवं विक्रेता 
के मध्य मे राशि मुगतान समय की स्पप्टला भी आवश्यक है। विभिन्न 
मण्डियों मे सणशि मुगताव के विभिन्न नियम होते हैं। कुछ मण्डियो में 
भुगतान खाद्यान्न विकय के शीघ्र पश्चात्‌ करना होता है जबकि प्रन्य 
मण्डियों मे भुगतान के लिए कुछ झवधि नियत होती है । 

(५) सर्वेप्दन की शर्ते -- वस्तु के विक्रय के समय क्रेद्ाग्रो एवं विक्रेताओं 
के मध्य स्वेब्दन को शर्ते स्पष्ट होनी चाहिये। जँसे कीमत मे सवेष्टन 
में उपयोग की गई वस्तु सम्मिलित है या नहीं। कुछ मण्डियों मे 
खाद्यान्न विक्रय में जूट की बोरी सम्मिलित होती है जबकि प्रन्य 
मण्डियो मे बोरी को सम्मिलित नही करते हुए खाद्यावों का वित्रय 
होता है । 

(५) माल के झादान प्रदान का समय--क्रय-विक्रय के समय वस्तु के 
आदान प्रदान के समय की स्पप्टता भी आवश्यक है। करमी-कमी 
क्रय विक्रए वतमान में होता है, लेकिन वस्तु का वास्तविक आदान- 

प्रदान भविष्य के निश्चित दिनाक को होवा है । 


बस्तुप्नों की मांद उत्पन रद रता--वस्तुओ के क्रय विक्रेय के लिए उपमोक्तागा 
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की वस्तु के प्रति माँग का होना आवश्यक है ) वस्तुओं की माँग उत्पन्न करते से 
तात्पर्य उपभोक्ताओं को वस्तु का ज्ञान श्रदात करते हुए उसकी ग्रावश्यकता उत्पश्न 
करने से है। चबित्रेता वस्तुओं की मॉँग में वृद्धि, विज्ञापन एबं अन्य मिक्नय-विधियों 
द्वारा उपमोक्ताओ का वस्तु के गुण, लाभ, कीमत एवं भ्न्‍्य जानकारे का क्छ्तृत 
ज्ञान प्रदान करके करते है जिससे उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय करने को तत्पर हो 
सकें । 

वर्तमान मे प्रत्येक वस्तु की माँग उत्पन्न करना प्रावश्यक है क्योंकि उत्पादन 
कर्ता वस्तुओं का उत्पादन मविष्य में माग के उत्पन्न होने की आकाक्षा से करते हैं। 
विशापन एव मांग उत्पन करने की अन्य विधियों ते वस्तुओ्रों की विपणन-लागत में 
वृद्धि होती है। विज्ञापन द्वारा वस्तुओं की कुल बिक्री की मात्रा मे वृद्धि होती है 
जिससे प्रति इकाई विपणन-लागत में कमी होती है। विक्रेता वस्तुओं का विज्ञापन 
समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं मे घूचता प्रकाशित करके, रेडियो, टेलीविजन द्वारा 
पचना-प्रसा रण करके सिनेमा मे स्लाइड दिखाकर, कलेण्डर, डायरियाँ एवं अन्य 
माध्यमों द्वारा करते है। विभिन्न विक्नेता वस्तुओं के विपणन के लिए विभिन्न 
विधियो को प्रयोग मे लेते हैं । विज्ञापन मुख्यतया परिष्कर्त्ाओ एव प्रन्य मध्यस् 
विक्रेतामो, जैसे-धोक विक्रेता प्रादि द्वारा किया जाता है। 

(8) जोखिम वहन--वस्तुओं की विपणन-प्रक्रिया के विभिन्न विपणन-कार्यो 
जैसे--परिवहन, परिष्करण, समग्रहण एवं भण्डारण, कीमतो के पता लगाने आदि 
में वस्तु की मात्रा के कम होने प्रथवा किस्म का हास अथवा कीमतों में गिरावट 
होने से जोखिम होती है । विपरान-प्रक्तिया मे जोखिम के होने से विपणन धस्थाओं 
को हानि होने की तिरन्तर झआशका बनी रहती है | विपणन-प्रक्रिया में होने वाली 
जोखिम दो प्रकार की होती है-- 


(भ) भोतिक जोखिम--मौतिक जोखिम वस्तु की मात्रा में कमी होते 
अथवा उसके गुणों मे हास, आग, वर्षा, दुर्घटना, कीडे-मकोढे, 
बीभारियाँ, अत्यधिक नमी, तापक्रम मे परिवर्तन आदि कारणों से 
होती है । भौतिक जौखिम परिवहन, परिष्करण एवं सम्रहण-काल में 
प्रमुख रूप से होती है । मोतिक जोखिम, सग्रहण की उचित वैज्ञानिक 
विधि अपनाकर, वल्तुओ की आग, बाढ़ एवं प्रस्य दुर्घटना से होने 
वाली हानि का बीमा कराकर, परिवहन के उचित साधन अपवाकर 
कम की जा सकती है । 

(ब) कौमत-जोजिम--विपणत-प्क्रिया में दुसरी जोखिस वस्तुओं की 
कौमतो मे गिरावट से उत्पन्न होती है । वस्तुओं की कीमतो में गिरावट, 
बस्तुओ की पति मे इद्धि, वस्तु की माँग मे कमी आदि कारणों से 
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होती है । कीमतो मे ग्रिरावट के कारण होने वाली जोखिम को निम्न 
प्रकार से कम किया था सकता है-- 
(0) कीमतो से सम्बन्धित ग्रावश्यक ज्ञान कृषकों को समय समय पर 
प्रदान करके । हर 
(0) कीमतो मे होते वाले अत्यधिक उतार-चढावो को सरकार द्वारा 
न्यूनतम एवं अधिकतम कोमतो की निर्धारित सीमा में निमन्त्रित 
करके । 
(प्रो) कीमतो को वैज्ञानिक विधि हां पूर्वानुमानित करते हुए कृपको 
को सूचना प्रदात करके । 
(४) कीमतो भें गिरावट से रक्षा के लिए सट्टा एवं सरक्षण विधि 
अपनांकर । 
सरक्षण विधि मे व्यापारी वस्तुओं का हाजिर बाजार मे क्रय करते है और 
कीमतो भे गिरावट के कारण होने वाले नुकसान से रक्षा करने के लिए मावी वाजार 
में वस्तु की उतनी ही मात्रा का विकय करते हैं। सरक्षणकर्तताओं में व्यवसाय से' 
होने वाले लाभ प्रथवा हानि की राशि का ही मुगतान होता है। वस्तुप्रो की मात्रा 
का वास्तविक लेन-देत साघारणतया नही होता है । वस्तुग्नो मे सट्टें के कारण कीमतों 
में होने वाले उतार-चढ़ाव की गति घीमी होती है एवं वरतुओ की माँग एवं 
पूर्ति मे स़ाम्यावस्था ग्रास्तानी से स्थापित हो जाती है । विभिन्न मण्डियो मे प्रचलित 
कीमतो के विशेष अन्तर की राशि को मी सट्ठ। एव सरक्षण विधि द्वारा कम किया जा 
सकता है । 
सरक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य व्यापारी की मावी समय मे वस्तुओ्रो को 
कीमतो के गिरने से होते वाली हानि से रक्षा करना है। इस विधि के ग्रन्तगंत 
व्यापारी वस्तुओं का क्य-विक्रय जितनी मात्रा में हाजिर बाजार मे करते हैं, उतनी 
ही मात्रा के लिए विपरीत किया अर्थात्‌ विक्रय अझथवा कय मावी बाजार में करते 
है ।/! व्यापारी को हाणिर बाजार मे कीमतों के गिरने स्रे जो हानि होती है उसकी 
पूर्ति मावी बाजार में उसी अनुपात में कीमतों में गिरावट होने से प्राप्त होने वाले 
लाम द्वारा हो जाती है | इस प्रकार सरक्षण विधि द्वारा व्यदसाय भें होने वाली 
सम्मावित हानि से व्यापारी की रक्षा होती है । सट्टा विधि के ग्रन्तर्गत भी व्यापारी 
वस्तुओं का क्रय विक्प हाजिर बाजार एवं मावी बाजार मे करते हैँ । इसके अन्तगंत 
हाजिर एवं मांदी बाजार भे वी गई क़्ियाएँ पूर्णतया एक-दूसरे के विपरोव होना 
ग्रावश्यक नही है प्रौर न हो वस्तुओं का हाजिर एवं मारी वाजार में क्रा विकये 
समान मात्रा मे होना ग्रावश्यक है । कय-विक्रव वस्तुओं से लाम कम्राने की आशा 


॥. 0ल्‍८णीा०9 5 56एऑंटा06, ैगास्थाड एप छसि000९६ ह20॥9द0 का ३च5. 
व्‌86 ]098 5448 (007९7879 27255, &50९5 |0988, 7965 5 53-54. 
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से किए जाते है। सट्टा विधि में व्यापारिया को होने वाले लाम अथवा हानि उनके 
हारा की गई क़ियाओ के सम्बन्ध में लिये गये उचित निर्णंयो पर निर्मर होती है। 
सट्टा विधि के अन्तगंत व्यापारी वस्तुओ्रो की कीमतों के बढ़ने की आशा में क्रय करडे 


स्टॉक कर लेते हैं और उनको आशानुसार कीमतो के बढने पर विक्रय करके लाम 
कमाते हैं। 
सरक्षण विधि का उदाहरण 


हाणिर बाजार मे क्तुप्रोका..... प्रत् गया्श्ाश का मावी बाजार मे वस्तुप्रो का 
ऊय-विक्रय दा 7-+तहतत__ उ्य-विक्रम _ 
दिसम्बर ,992 दिसम्बर ,992 
00 विवन्दल गेह' 300 ह प्रति 00 विवन्टल गेहूँ, अप्रैल !5,993 


विवन्टल की दर से क्रय किया गया । के सौदे पर 3१0 है प्रति विवस्टल 
की दर से विक्रय किया गया। 


दिसम्बर 5,992 दिसम्बर, 5,992 

00 किवन्टल गेह' 295 ह प्रति 00 विवन्टल गेहूँ अप्रैल 5,993 
विवन्ठल की दर से विक्रय किया के सौदे पर 305 5 प्रति विवन्दल से 
गया । 


फआगउएुय.त-त." किया गगा।_ ___ किया गया। 
हाजिर बाजार मे खाद्यान्न के क्रय विक्रय भावी बाजार में खाद्यान्न के कय-विक्रय 
मे प्रति क्विन्टल हानि 500 रू मे “पु:  शेति किव्डल लाभ 500 6___ क्विन्डल लाभ 5 00 


परक्षण एवं सट्टा विधि उन सभी कृषि वस्तुओं मे भ्रपनाई जा सकती है 
जिन्हें श्रासानी से श्रेणीचयन एव सप्हीत किया जा सकता है। सरकार विभिन्न 
बस्तुप्रो पर समय-समय पर सरक्षण अथवा सट्ठे के लिए प्रतिबन्ध लगाती है भौर 


(7२६४०॥००) 4०६, ! 252] के तहत नियन्त्रण करती है । 

सरक्षण विश्ि की प्रमुख घारणा यह है कि हाजिर बाजार एवं भावी बाजार 
में वस्तुम्रो की कीमत मे गिरावट प्रथवा वृद्धि का स्तर समान होता है। कभी-कभी 
हाजिर वाजार एवं भावी बाजार मे कीमतों मे वृद्धि अथवा गिरावट का स्तर समान 
नही होता है। दोनो वाजाये की कीमतों मे गिरावट अथवा वृद्धि के अन्तर से 
व्यापारियों को लाभ अथवा हानि होती है जिससे व्यवसाय चलता है | श्रत सरक्षण 
विधि कौमतो में उत्तार चढाव से होने वाली हानि से व्यापारियों को पूर्ण रूप से रक्षा 
नही करती है । 


9. कोमत-निर्धारण एवं कोम्रतो का पता लगाना--विभिन्न वस्तुमों की 
क्रीमत निर्धारण एवं कीमतो का पता लगाने का कार्य मो विपणन-प्रक्रिया का प्रमुख 
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भाग है | कीमतो के झाधार पर ही वस्तुओं का त्रेदापो एवं विक्रेता मे झादान- 
प्रदान होता है । विभिन्न वस्तुओं की उचित कीमत का निर्धारण आवश्यक है । बल्तु 
की उचित कौमत होने पर ही विक्रेता वस्तु को बेचने एव क्षेता खरीदने को तैयार 
होते हैं। कीमतो का निर्धारण वस्तु को माँग एवं यूति नामक शक्तियों पर तिमर 
होता है । विपणत-मध्यस्थ विभिन्न वस्तुओं की कौमतो का निर्वारण देश की मण्डियो 
मे वस्तु की झामेद एव आवश्यकता को मद्देवजर रखते हुए करते हैं । निर्धारण॑-को मत 
विपणन-प्रक्रिया से मिम्ते प्रकार से सहायक होती है-- 

6). कीमतें विपणन-क्रिया के चचलत को निर्देशित करती हैं! 

(2 कौमहें वस्तु की माँग एवं पूर्ति की मात्रा में सन्तुलन स्थापित करती हैं 
जिससे विक्रेवाग्ो द्वरा लाया ग्रया माल पूणंरूप से विक्रय हो जाता 
है ठथा क्रेताप्रो की भ्रावश्यकताएँ पूर्ण हो जाती हैं । 

(॥) कीमतें उपभोक्ताओं की माँग को निर्धारित करती हैं । 

(४) कीमतें उत्पादको को फाम॑ पर विभिन्न फमलो के प्रन्तगंत क्षेत्रफल 
निर्धारण करने मे प्रथ-प्रद्शंक का कार्य करती हैं एबं उत्पादकों को 
उत्पादत-बृद्धि को प्रेरणा देती हैं । 

जिर्धारित कीमतों को विशेषताएं : 

(0 निर्धारित कौमत पर बाजार मे विक्रय के लिए लाये गये ख़ाद्यान्ो की 
सम्पूर्ण मात्रा की बिक्री हो जानी चाहिए । 

(0). निर्धारित कीमत कृपको को उत्पादन बढाने की प्रेरणा देने बाली 
होनी चाहिए । 

(॥॥) निर्धारित कीमत विपणन मे कार्य करने वाले विपणन-मध्यस्थो को 
उचित लाभ की राशि प्रदान करने बाली होने चाहिए जिससे विषणन 
मध्यस्थ विपरान-कार्य करते रहे । 

क्रेताप्रो एवं विक्रेताओों द्वारा कौमतो का निर्धारण बाजार में आपस में 

बातचीत के ड्वारा होता है। क्रेता साधा रणनया दस्तु की वास्तदिक क्र्य कीमत से कम 
कीमत लगाता है जबक्कि विक्रेता वास्तविक विनय-कीमत से भ्रधिक कीमत माँगता 
है । अन्त से कीमतें दोनो स्तरों के वीच में निर्धारित होती हैं। कीमतों का 
यह स्वर क्रेता को वध्तु की आवश्यकता, विक्रेता को घन्र की झ्रावश्यक्ता, वस्तु की 
बाजार में उपलब्धि की मात्रा, वस्तुओ की स्थानीय एवं विदेशी बाजार में सम्माधषित 
मांग, प्रशते मोत्षम मे उत्पादत की सम्मावित माता ग्रादि कारकों पड़ निर्भर होता है 
(0) दिपणन-सूचना सेबा--विपणन प्रक्रियः मे विपणन-सूचना सेवा भी 
आवश्यक विपणन कार्य है । विपणन में कायें कर रही विभिन्न संस्थाओं को विपणत 
सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर विपणन-प्रक्रिया सुगमता एवं सरलता से सचालित 
होती है । विपणन सूचना-सेवा के झन्तग्रंत मण्डियों मे प्रचलित कीमत, विज्रय के 
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लिए बाजार मे वस्तु की आवक मात्रा, सम्मावित कीमतों आदि का ज्ञान सम्मितित 
होता है जो क्रेताओं एव विक्रेतापो को क्य-विक्रय के निर्णय लेने के लिए प्रावश्यक 
होता है । विपणन-सूचना दो प्रकार की होती है । 

6) सी गर-दृष्टिकोण-सूचना-सेवा-वाजार-इप्टिकोरा-सूचना सेवा के प्रन्तगंत 
कैपको को वस्तुप्रो की सम्भावित भांग एव पूत्ति की मात्रा एवं कीमतों के विपय मे 
पृचना प्रदान की जाती है, ताकि कपक भ्रगले वर्ष के लिए छामे पर विभिन्न फसलों 
एवं उनके अल्तयत क्षेत्रफल का निर्धारण कर सके। उपयुक्त सूचना सेवा प्रदान 
करने की व्यवस्था का वतंमात मे देश मे बहुत अभाव है। इस सूचना सेवा के प्रमाव 


हरित-त्रान्ति के कारण कृपको को अ्धिक लाभ के लिए बाजार इष्टिकोण॒-सूचना- 
सेवा की श्रावश्यकता अधिक होती है । 

(४) बाजार समाचार सेवा--वाजार-समाचार-सेवा के अन्तगंत विभिन्न 
मण्डियों मे प्रचलित कीमतो के समाचार कृपको, सध्यस्थों एवं उपनोत्ताप्रो को देने 
की व्यवस्था होती है । वाजार-समाचार तैवा वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए झाव- 
श्यक होती है । विभिन्न मण्डियों से कीमतो के समाचार प्राप्त होने पर कृषक उत्पाद 
के विक्रय के लिए उचित मण्डी, सही समय एव विपणव-सस्पा का चुनाव करके 
उत्पाद के विज्रय से अधिक लाम कमा सकते है। 


बाजार इस्टिकोण सूचना-सेवा है, जबकि वाजार समाचार-सेवा 
पधारण है। कृपको, व्यापारियों एव उपभोक्ताओं को बाजार सुचदता वर्तमान मे 
प्रभाचार-पक्र, रेडियो, पत्रिकाओो एवं आढतियों के पत्रों के माध्यमों से प्रतिदिन 
प्राप्त होती है। कीमत मूचना हैतु भारत सरकार ने ब्राधिक एवं सास्यिकी विदेशा- 
लय मे मूल्य भूचना विभाग (8४८४ 00//8७ 2०6 &$००४००) स्थापित किया है। 


वर्तमान मे देश के असस्य कृपक अशिक्षा, कृषि को व्यवसाय के रूप में नही 
लेने, मण्डियों में होने वाली असुविधाओ, स्थानीय व्यापा रियो के ऋणी होने, विक्रेय- 
अधिशेष की मात्रा के कम होने आदि कारणों से उपलब्ध विपणन समाचार-सेवा से 
पूर्ण लाम नही उठा रहे हैं। देश के उत्पादक कैंपका को विपणन-कीमत-मूचसा-सेवा 
से अधिक लाभ की प्राप्ति के लिए निम्न सुझाव प्रेषित है-- 
? इृषि-वस्तुओ की कीमतों की सूचना का प्रतिदिन 3 हे 4 बार रेडियो 
'! एवं टेलीविजन द्वारा प्रत्मारण किया जाना चाहिए । 
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कृषि वस्तुओं की कोमतो की सूचना का प्रसारण करने में स्थानीय 
मण्डियो की कीमदो को प्राथमिकता देनी चाहिए। 

वर्तमान में प्रचलित कीमतो के प्रमारण के साथ-साथ भावी कौमतो के 
यूर्वानुमान भी प्रसारित किये जाने चाहिएँ । 

कौमत-सम्बन्धी विषणन-सूचना-सेवा प्रसारण करने वाले समाचार- 
पत्र, पंत्रिकाएँ प्रादि हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में होने चाहिए, जिन्हें 
कृषक झासानी से समझ सकें । 

कीमतों की मूचता-सेवा के साथ-साथ बाजार मे वस्तु की सम्माविते 
माँग के आँकड़े देने की व्यवस्था मी को जानी चाहिये, मिसते कृपक 
'बविपणन-सम्बन्धी निर्णय सुगमता से ले सके । 


एणण 


ब्रध्याव [4 


विपणन-लागत, विपणन-लाभ 
एवं विपणन-दक्षता 


देख अयाय मे कृषि वस्तुया के उय-विज्य में विभिन्न विपमत-कार्यों » 
होने बाली लागत, विपमन रष्यम्था दो प्राप्त होने वाले लाभ एवं विपणन-दक्षहा 
का विवेचन किया गया है । 

विपणन-लायत 

विपणन-लायत से तात्पर्थ--विपप्रन-नागठ से वात्प् वस्तुओं को उत्ताइव 
स्थान बे ग्रन्ठिस उपनास्ता ठक पहुँचाने में हपकों एवं विपणन मष्यस्थों द्वारा झिये 
जाने वाले ब्यय छो कुल राजि से होठा है । विभित वस्तुय्ा के विपयन में आ्राने वालो 
विपनन-सागत की नाज विफ्रिश्न होती है। विप्रशन-लागत ब्ाठ करते उनय हृपझ 
के द्वारा को जाने वाी सायन के ग्रतरिरिक्त विशिन् विपयम मध्यस्त्यों को बाग मी 
सम्मिलित की जाती है । विपणन-्रक्रिया ने कृषि वम्नुओओो पर होने बाली डुल विर- 
पन-सागत ज्ञात करने का मृत्र तिम्त है-- 

कुल विपनतन्‍्ून्वत्यादक हृपक को---प्रवन विपयन-+द्िठीय +- अन्य विपनत 
लायत विपणन लावत. मत्यस्थ की विपणन मध्यस्थों ही 
विपपव-लानत मब्यस्यथ विपयन-हागत 
की विप्रमन- 
तायत 

विपरनक्षिया के उम्मी कार्य वस्तुओं की विपणन-लासत में हृद्धि करते हैं। 
इस्तुओं के विद्य के लिए विपणन क्यों झ करना प्रनिवार्य है। विभिन्न वन्तुम्नो 
के लिए विउननन-लागत की बिता विपभन मब्यस्था की सल्या, विपयन में 
परिप्करण (प्रोत्ेचिल) को झावर्यकता, परिवहन स्थान की दूरी, बद्रहम को झाव- 
झ्यकता एवं ग्रवपि, दल्लुग्रा के पेकेंडिय मे प्रयुक्त आवरण की लायत आदि ऋस्का 
के ध्नुवार भिन्न निन्न हाठी है । 

विपणन-लायत के अध्ययन का महत््व- विपयव-लागत का प्रच्ययन विपणद- 
प्रक्रिया ने प्रमुख स्थान रखता है। विप्रमननन्‍लायत कही अधिकता की अवस्था में 


विपणन-लागत, विपणत-लाभ एवं विपणन-दक्षता/44॥ 


उत्पादको को फार्म से प्राप्त उत्पाद के विक्रय मुल्य में से कम अश प्राप्त होता है 
तथा उपभोक्ताओं को अधिक कीमत देनी होती हैं ॥ कृपको को उपभोक्ता द्वारा दिये 
गये मूल्य मे से कम अ्श को प्राप्ति, विषणन-दक्षता के कम होने का प्रतीक है, जिससे 
तात्पयं है कि वस्तुओ के विपणन की उचित व्यदस्था नही है तथा विपणन-विधि मे 
अनेक त्रुढियाँ हैं। 

विपणन-अक्रिया में होने वाली विषणन-लागत का अध्ययन विभिन्न सम्धाम्रो, 
विभिन्न वस्तुओं एव बाजारों के ग्रध्यकत के लिए ग्रावश्यक हैं । विभिन्न बाजरो में 
धस्तु की विपणन लागत में निन्नता, उपशेक्ताग्रों को श्राप्त होने वाली सुविधाओं 
अधवा बाजार में पायी जाने वाली विपणन कुरीतियो हा ब्रामास कराती है जिससे 
विपणन विकास के लिए प्रावश्यक कदम उठाने में सहायता मिलती है । 

विपणन-लागत के मुख्य प्रवयव - विभिन्न वस्तुओं के विषणन में होने वाली 
विपणत-लागत के मुख्य प्रवयव निम्त है-- 

(!) परिवहन लागत--कृषि वस्तुप्नो का उत्पादत कृपको के फ़रार्में पर होता 
है जबकि उनका उपभोग विभिन्न दूरी पर स्थित शहरो, कस्बों एवं गाँवो में होता 
है । ग्रत वस्तुप्रो को उत्पदन से उपमोग स्थान तक ले जाना होता है । उत्पादित 
उपज की फार्म से घर प्रेथवा विकटतम मण्डी में लाने, एक भण्डो से दूसरी मण्डी 
सक्र ले जाने मण्डी में खुदरा विक्रेताओं के विक्र्थ स्थल तक ले जाने, प्रप्नहण के 
लिए गोदाम तक के जाने एवं मण्डी से उपसोत्तत के घर तक पहुंचाने के लिए उनका 
परिवहव करना होता है । वस्तुओं के परिवहतर करने पर लागत झाती है । 

(2) सवेष्टन पंकेजियग लागत-विभिन्न वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक पहुँचाने के लिए विभिन्न पैकेजिय की वस्तुएँ प्रयोग मे ली जाती हैं, जेसे- 
फलो के लिए टोकरियाँ एवं लकडी के बक्से, दूध के लिए काच व प्लास्टिक की 
बोतलें, खाद्यान्नो के लिए जूट की बोरियाँ आदि । स्वेष्टन मे प्रयुक्त वस्तु को मिन्नतां 
के कारण सवेप्टन लागत में भिन्नता होती है । 

(3) श्रमिक लागत--वस्तुओ को ग्रांदाम से परिवहन साथनो में घढाने एव 
उतारने, माल की सफाई, तुलाई के लिए काटे प्र लगाने ग्रादि कार्यो के लिए 
पल्‍्लेदारों एवं अन्य श्रमिकों की सेवाएँ काम्र मे ली जाती हैं, जिनके लिए दी जाने 
बाली लागत को पल्लेदारी अथवा हमाली कहते है । 

(4) तुलाई--क्रय-विक्रय मे वस्तुओ को तोलने की लागत भी तुलारा को 
देनी होती है, जिसे तुलाई कहते हैं । 

(5) चु गी-शहर एवं केस्वो की मण्डियों मे प्रवेश के पर्व वस्तुम्ओो पर 
चु'गीूकर मी देय द्वोता है । यह कर क्षेत्र की नगरपांलिका अथवा ग्राम पचायत को 
देय होता है । 
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(6) बिती-कर--कुछ वस्तुओं के क्य-वित्य में सरकार को विज्री-कर देंगे 
होता है। केंता द्वारा विक़ी कर सरकार को विक्रेता के माध्यम से दिया जाता हैं। 

(7) प्राइत--मण्डियों मे उत्पाद के विकय के लिए झाढतियों की सेवाग्रों 
के लिए आढ़त देनी होनी है । ऋऋरदत की दर विभिन्न वस्तुओं के लिए पभिन्न-शिन्र 
होती है । 

(8) दलाबी--बस्तुओं के तय-विनय में कमी-कभी दलालों की सेवाएँ मी 
काम में ली जाती हैं, जिसके लिए दी जाने वाली लागत को दलाली कहते हैं। 

(9) करदा एवं घलता--वस्तुआ में अ्शुद्धता के लिए अतिरिक्त मात्रा क्के त्त्प 
में करदा दिया जाता है जो सामान्‍्यत वस्तु के रूप मे दिया जाता है। उुस्तुओ में 
नमी के कारण मात्रात्मक ह्वास की पूति के लिए वस्तु की दी जाने वाली ग्रतिश्ति 
मात्रा घलता कहलाती है । विभिन्न मण्डियों में विभिन्न वस्तुश्रो पर पृषक्‌ दर सै 
करदा एवं घलता दिया जाता है । 

(40) ध्रग्रहण लागत-- वस्तुओं का शीघ्र वित््य नही हो पाने के कारण 
उन्हें कुछ समय के लिए सगृहीत भी किया जाता है । संग्रहण के लिए दी जाने वाली 
लागत को सम्रहण लागत कहते हैं । 

(।) कढौती/मुदृत--पस्तुओं की कीमत को विक्रय के तुरन्त बाद मुगताब 
करने के लिए दी जाने थाली लागत को कटौती / मुद्दत कहते है । 

((2) विविध लागत- वस्तुओं के विपणन मे प्रयुक्त ऋण पर ब्याज, 
विपणन सूचना के लिए डाक खर्च, जोलिम के लिए बीमा किश्त, धर्मादा, गौशतला, 
प्याऊ खर्च एवं अन्‍य खचे भी देने होते है। विविध खर्च विभिन्न मण्डियों मे भि्नः 
मिन्न होते हैं । 

विपणन लागत से परिचर्नत लाने वाले कारंक--विभिन्न वस्तुओं की विपणन: 
लागत में परिवर्तत लाने वले प्रमुख कारक निम्न है-- 

() वस्तुओं में शी घ्रनाशी होने का ग्रुण--वस्तुओं के शीघ्रनाशी होने के 
ग्रुण एवं उनकी विपणन-तागत में धनात्मक सम्बन्ध होता है। शीक्ननाशी क्स्तुग्ो 
की प्रति इकाई विषणन-लायत अन्य वस्तुम्रो की अपेक्षा श्रधिक होती है क्योकि इनके 
परिवहन कायें मे प्रशीतन-थुक्त मशीनरी एवं द्रुतगामी परिवहन साधन प्रयुक्त करते 
होते हैं । 

(2) विपणन-अक्रिया भे वस्तुओ की दूट-फूट, सकुचन, गलने एवं सडने की 
लायत--उपयु क्त प्रकार के नुकसान जिन वस्तुओं मे अधिक मात्रा मे होते हैं, उते 
बस्तुओ में विषणन-लागत अन्य वस्तुओं की अपेक्षा भधिक आती है । 

(3) संवेष्टन मे प्रयुक्त वस्तु की लागत--वस्तुओं के सवेष्टन मे प्रच्धी वस्तु 
कप उपयोग करने पर विपणन-चाग्त अधिक श्राती हैं । वर्तेमाल मे उपभीगकर्त्ात्ों 
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को वस्तु के प्रति आकवित करने के लिए अच्छे किस्म के सवेष्टनो का उपयोग किया 
जाता है । 

(4) परिवहन लागत--परिवहन लागत वस्तुओं की किस्म, परिवहन दूरी, 
सडक की स्थिति एवं परिवहन साधनों पर निर्मर करती है जिससे विपणन लागत में 
परिवतंन थाता है । 

(5) सग्रहए लागव--विभिन्न वस्तुओं के लिए सम्रहण की श्रावश्यकता में 
हाने बाली पिन्नता के कारण संग्रहण लागत मे परिवतेन होता रहता है । 

(6) वस्तुन्नो का अस्बार-- अम्बार वाली वस्तुप्रो, जैसे--कपास, उन, मिर्च 
आदि द्वारा स्थान अधिक घेरे जाने के कारएणा उतकी परिवहन, संग्रहण एवं भ्रम्य 
लागतें अ्रिक आती हैं । 

(7) वस्तुप्रो के विक्रय के लिए विज्ञापन की आवश्यकता--विज्ञापन की 
प्रधिक आवश्यकता वाली वस्तुप्रों की विषणन-लागव प्रन्य वस्तुओं की अपेक्षा 
अधिक होती है । 

(8) विपरुन-प्रक्रिया में पाये जाने वाली कुरसीतियाँ--विपणन में पायी 
जाने बाली कुरीतियाँ, जेंसे-नमुने के रूप मे विक्रेताओं द्वारा खाद्याप्त ले जाना, 
तोलने मे अप्रमाणीक्ृत बाटों का प्रयोग, हिसाद मे भूल आदि के कारए विपशुन- 
लागत भ्रधिकर आती है। 

(9) विक्रेताप्री द्वारा उपमोक्ताओ को दी जाने वाली सु वेधाएं--उपभोक्ताओं 
को दी जाने वादी सुविधाएँ, जैस्ते+माल पसन्द मही झ्ाने पर वापस लोठाने की 
सुविधा, मुगतान करने के मम्रय में छूट, उपभोक्ता के घर तक नि शुल्क पहुंचाने 
आदि के कारण मी विपणव-लाग्त मे इृद्धि होती है । 

(0) वस्तुओ की माँग कौ प्रकृति--स्थायी माँग वाली वस्तुम्नो का व्यापार 
मिरन्तर होने के कारण उनकी प्रति इकाई दिपशान-लाग्रत अस्थायी माँग वाली 
वस्तुप्रो की ग्रपेक्षा कम आरती है । 

कृषि बस्तुओ मे विषणन लागत की श्रधिकता के कारण--हृषि वस्तुम्नों मे 
भ्रति इकाई मार पर विपण॑ने-लागत, ओद्योगिक एवं निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा 
अधिक जाती है जिसके कारण निम्न हैं+- 

() ग्रधिकाश कृषि बस्तुएँ शीघ्रनाणी गृण वाली होती हैं. जिसके कारण 

परिवहन एक गग्हए की लागत अधिर होती है । 

(2) कृषि वस्तुएँ अम्बार काली द्वोदो हैं जिधसे प्रति इकाई मार पर परि- 

चहन लागत अधिक प्राती है। 

(3। कृषि-वस्तुओं को किस्म में विभिन्नता के कारण वस्तुप्रो के श्रेणोरररण 

की लागत अधिक झाती है । 
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(4) कृषि-वस्तुओ के उत्पादन का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण, 'बस्तुओ के 
एकत्रीकरण की लागत अधिक आती है । 

(5) कृषि-बस्तुओं के उत्पादन एवं उपमोग-काल मे विशेष समयास्तर होने 
से दुस्तुप्रो का संग्रहण करना होता है। वैज्ञानिक विधि की सग्रहप 
सुविधाओ के प्रमाव मे संग्रहण समय मे कीड़े, चूहे, भमी आदि के 
कारण वस्तुओं की मात्रा एवं किस्म में बहुत हामि होती है, जिससे 
सप्रहण लागत मे वृद्धि होती है । 

(6) कृषि वस्तुएं गांवो में उलपन्न होती है। गाँवों मे सडक्ों के प्रभाव मे 
वस्तुओं के परिवहन में समय एवं चागत श्रधिक होती है । 

(7) कृषि-वस्तुओं की कीमतो से अत्यधिक उतार-चढाव, विपणन मे 
जोखिम की अधिकता ग्रादि के कारण विपणन-मध्यस्थ कृषि वस्तुओं 
की विपणन प्रक्रिया से श्रधिक लाम कमाने की इच्छा करते हैं जिसे 
विपणन-लागत मे दृद्धि होती है । 

(8) बधु जोत के कारण कृपको के यहाँ विश्रेय प्रधिशेष की मात्रा कम 
होती है। कृषि वस्तुओं का क्य विकय थोडी-ोडी मात्रा मे होता है 


(0) उत्पादन-स्थानों एवं गांवों मे कपि वस्तुओ के श्रेणीकरण की सुविधा 
के अभाव मे वस्तुओं का श्रेणीकरण मण्डी में किया जाता है। 
मष्डियों में श्रेणीकरण करने पर बागत अधिक आती है। साथ ही 
राव वस्तु को वेकार ही फ़ैकना होता है जबकि गाँव मे यह पगुप्रो 
को खिलाने के काम मे लायी जा सकती है। 

(0) कृषि-ब्तुओं का उत्पादन मौसथी होता है जिसके कारण विपणन- 
अध्यस्थों को दूसरे मौसम में स्थापत लागत बिना कार्य के ही करती 
हाती है जो वस्तुओं की कुल लायत में बृद्धि करती है । 

विपणन-लाभ 

विपणन लाम से तात्पयं “वस्तु की विश्चित मात्रा के लिए उपमोक्ता द्वारा 

दी गई कीमन एवं उतरादक क्ृपक द्वारा आप्त कीमत का अन्तर विपण्न-वाम 
कहलाता है, अर्ात्‌ विपणन कार्यों मे लगी हुई विभिन्न विषणन सस्थाओं की क़्य- 
विक्रय-कीमत का अन्तर ही विपणन लाभ कहलाता है । विपणन-लाभ के पन्तर्गत 
वस्तुओं के उत्पादन स्थान के उपभोग स्थान तक सचलन में होने वाली समी लागत 
जैसे-परिवहन, श्रग्नहण, परिष्करण, झआढत मजदूरी आदि तथा विभिन्न विषणत 
संस्थाओं को प्राप्त होने वाले लाम की राशि सम्मिलित होती है । 
विपपन-लाम के अध्ययन की उपयोगिता--विपणन-व्यवस्था की कार्यक्षमता 
के अध्ययन के लिए विश्निन्न वस्तुओं की एक इकाई मात्रा के विक्रय पर होने वाली 
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लागत एवं विभिन्न विपणन-मध्यस्थो को भ्राप्त होने वाले लाम की राशि का ज्ञान 
होना भ्रावश्यक है । भण्डियो की विपणन-दक्षता का सापदण्ड विषपणन-लाभ की राशि 
होती हैं। विपणन-सस्थाओ द्वारा प्रदत्त सेवाओं के समाव-स्तर पर होते हुए यदि 
किसी मण्डी अ्रथवा विपणन व्यवस्था में विषणन-लाभ की राशि दूसरी मण्डी अथवा 
विपणन व्यवस्था की ग्रपेक्षा ग्रधिक है. तो इससे तात्पय है कि प्रथम मण्डी विषणन 
में कम दक्ष है अर्थात्‌ प्रथम मण्डी की विपणन-व्यवस्था मे ग्रनेक कुरीतियाँ हैं, जिनके 
कारण मण्डी मे प्रति इकाई विपणत-लागत अधिक पाती है। अत' प्रथम मण्डी के 
क्षेत्र के कृषकों को उचित ज्लाम की राशि प्रदान करने के लिए वहाँ की विपणन- 
व्यवस्था मे सुधार लाना जावश्यक है। विपणन-लाभ के भ्रध्ययत से यह भी ज्ञात 
होता है कि विभिन्न विपणन-सस्याओो में से कोनंसी विषणन-सस्था प्रति इकाई उत्पाद 
से अधिक लाम प्राप्त कर रही है तथा विपणन-सस्था को प्राप्त हो रहे प्रतिरिक्त 
लाभ को किस प्रकार कम किया जाये, जिससे उत्पादक-कृपक को मेहनत की पूरी 
कमाई प्राप्त हो सके । 

सरकार की विपणत-सम्बन्धी विभिन्न तीतियो जैसे--मण्डियो को तियन्त्रित 
करना विभिन्न वस्तुओं के लिए विषणन लागत की दर निर्धारित करना, सरकार 
द्वारा खाद्याप्त को व्यापार ह्वाथ में लेना झ्रादि तिर्णय लेने मे मी विपणन लाभ का 
ज्ञान सहायक होता है । 

विपणन जाम ज्ञात करने के त्रोके--कृषि वस्तुझो के विक्रय मे प्राप्त होने 
वाले विपणन-लाम की राशि ज्ञात करने की प्रमुख विधियाँ निम्न हैं-+ 

() उत्पाद की ग्रमुक ढेरी, बेलगाडी प्रथवा ट्रक का चुनाव करना-- 
विपणन-लाम ज्ञात करने की इस विधि मे सर्वप्रथम मण्डी मे विक्रय के लिए लाये 
हुए विभिन्न खाद्यान्नो में से एक ढेरी, बैलगाडी अथवा ट्रक का याइच्छिक प्रतिचयन 
कर लिया जाता है। चुने हुए उत्पाद की ढेरी का प्रन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाने मे 
क्रय विक्रय पर विभिन्न मध्यस्थो द्वारा की गई लागत एव प्राप्त लाभ की राशि के 
झाकडे एकत्रित किये जाते है। ततश्चात्‌ प्राप्त भ्राकडो के भाधार पर प्रति इकाई 
उत्पाद की मात्रा के लिए विषणन-लाम ज्ञात किया जाता है । 

विपणन-ज़ाम ज्ञात करने की इस विधि मे प्रतिचयन की हुई खाद्यान्नो कौ 
ढेरी अ्रथवा बेलगाडी के अन्तिम उपभोक्ता तक पहु'चाने के ग्रध्ययन मे आकडे एकत्रित 
करने में भनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है, जैसे--प्रतिचयन को हुई ढेरी 
के खाद्यान्न को मध्यस्थो द्वारा क्र्य किये गये अन्य खाद्याप्न के साथ मिश्वित कर देना, 
चुनी हुई ढेरी के खाद्यान्न को विपणन-मध्यस्थों द्वारा विमक्त करके विक्रय के लिए 
पृथक्‌ स्थानों पर मिजवाना, चुनी हुई ढेरी का अनेक मध्यस्थो के द्वारा सचालन 
करना झादि । उपयुक्त कठिनाइयो के होने से साधारणतया विपणन-लाम ज्ञात 
करने की यह विधि कम उपयोग में लाई जाती है । 
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(2) विभिन्न विपणन-मध्यस्थो को उत्पाद की प्रति इकाई मात्रा के कय* 
विक्रय से प्राप्त लाम के योग द्वारा--विपणन-लाम ज्ञात करने की इस विधि के 
अन्तगंत विभिन्न विपणन-मध्यस्थों को उत्पाद की प्रति इकाई मात्रा के क्रय-वित्रय 
से प्राप्त होने वाले लाम की राशि का योग किया जाता है । विपणन-मध्यस्थी की 
जय-विक्य कौमत का प्रन्तर उन्हे प्राप्त होने वाले विषणन-लाम की राशि का प्रतीक 
होता है, जो निम्न मूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है-+ 
वस्तु की प्रति इकाई मात्रा पर__ वस्तु की विक्रय-कोमत अर नि: की विक्रय-कीमत - वस्तु की क्रय-कीमत 

विपणन-लाभ की राशि... वस्तु को विज्नीत मात्रा 

उपयु'क्त सूत्र द्वारा विपशन-कांये मे लगी हुई विमिश्नन्सस्थाओं का प्रति 
इकाई उत्पाद की मात्रा के लिए प्राप्त औसत लाभ ज्ञात कर लिया जाता है। सभी 
विपणान-सस्थाओ को प्राप्त प्रति इकाई लाभ की राशि को सम्मिलित करने पर 
उत्पाद के उत्पादक से भ्रम्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाने मे प्राप्त होने वाले कुल विषणन- 
लाभ की राशि ज्ञात हो जाती है। विपणत-लाम ज्ञात करने की इस विधि मे प्रमुख 
कठिनाई वस्तुओ्नों की कथ-विक्रम कीमत के सही आकड़े प्राप्त नहीं होने की है। 
विपरान-मध्यस्थ साधारणतया सूचना देने को तैयार नही होते हैं। अतः प्रावश्यक 
प्राकड़ो के अमाव में इस विधि में विभिन्न वस्तुओ के विक्रय में होने वाले लाभ की 
राशि के सही ज्ञान का कार्य कठित होता है । 

(3) विभिन्न विपणत-सस्थाओ के स्तर पर उत्पाद की कीमतों का तुलता- 
त्मक अध्ययन करके--विपणन-लाम ज्ञात करने की इस विधि में विपखन कार्य 
लगी हुई विभिन्न विपणन सस्थाओं के स्तर पर एक इकाई उत्पाद की मात्रा के घिए 
दी जाते बाली कीमतो का प्रन्तर ज्ञात किया जाता है, जैसे-उत्पादक व थोक वित्रेता 
के स्‍तर पर कीमतो का प्न्तर, थोक व्यापारी एवं खुदरा व्यापारी के स्तर पर 
कौमतो का अन्तर, खुदरा व्यापारी एवं उपभोक्ता के स्तर पर कीमतो का अन्तर 
आदि । इस प्रकार विभिन्न विपणन-सस्थाझो के स्तर पर कीमतो मे पाये जाने वाले 
अन्तर का योग, उस वस्तु के विक्रम मे होने वाले विषणन-लाभ की राशि की प्रद* 
शत करता है। विपणन-लाभ ज्ञात करने कौ यह विधि साधारणत्वा अधिक 
उपयोग में लाई जाती है क्योकि इस विधि के लिए भावश्यक झाकड़े मण्डी 
एकत्रित करने का कार्ये सरल होता है । 

विपणन-मध्यस्थो को लागत एवं उसका माँग की लोच से सम्बन्ध--वस्वुप्रो 
की माँग की लोच मे विभिन्नता के कारण फार्म पर उत्पन्न उत्पाद के विश्रय से 
प्राप्त कृषकों की झाय पर प्रभाव पडता है । किसी वस्तु की माँग की सोच के करे 
होने अथवा निरपेक्ष होने की भ्रवस्था में यदि वस्तु के उत्पादन की मात्रा में ई 
होती है, तो वस्तु की वाजार कीमत/छुदरा कीमत में गिरावट आती है जिससे ढप 
को प्राप्त कीमत (फार्म-कीमत) में मी गिरावट प्रात है। लेकिव, फार्म-कीमत 
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मिरावट, बाजार-कौमत मे आने वाली गिरावद की अपेक्षा अधिक होती है। इसी 
प्रकार वश्तु की माग के निरपेक्ष होने की अवस्था में यदि उतल्लादन की भात्रा कम 
प्राप्त होती है तो बाजार-कीमत मे बृद्धि होने के साथ-साथ फा्म-कीमत में इद्धि 
ब्राजार-ब्रीमत की अपेक्षा अधिक होतो है । इसका प्रमुख कारण विपरान-मध्यस्थों 
की लागत की राशि का समान रहना है । 

बाजार कीमत मे होने वाली कीमतो मे गिरावट अथवा बृद्धि का प्रभाव 
विपणन-मध्यस्थो एवं कृषकों में समान राशि ग्रथवा समान अनुपात में विवरित्त नही 
होता है । कीमतो मे द्ृद्धि अथवा कमी की दोनो ही भ्रवस्थाप्रो में विषणन-वरागत 
की राशि लगभग स्थायी रहती है | उपभोक्ता-कीमत मे विपणन-मध्यस्थों की प्रति- 
शतता का झश कीमतो मे कम होने पर बढ़ जाता है। विपणुन-मध्यस्थो की लागत 
की राशि के स्थायी होने के कारण वस्तुओं की माग की लोच फार्म स्तर पर खुदरा 
ब्राजार कीमत स्तर की अपक्षा कम होती है। उपयुक्त सम्बन्ध निम्न उदाहरण की 
सहायता से भ्रधिक स्पष्ट हो जाता है-- 

उदाहरण के तौर पर यदि वर्तमात्र मे वस्तु की बाजार मे प्रचलित कीमत 
00 २० प्रति इकाई तथा प्राप्त कीमत में में 50 प्रतिशत उत्पादक को एवं शेष 
50 प्रतिशत विपणन-मध्यस्थो को प्राप्त होता है । वस्तु की बाजार कीमत में 20 
प्रतिशत की कमी तथा विपणन मध्यस्थो की लागत की राशि समान रहने की स्थिति 
में फ़ाम॑ कीमत में गिरावट का प्रतिशत सारणी 44 । में प्रदर्शित है । 

सारणी 4.व 
बाजार कोमत में कमी का फार्स कौमत पर प्रभाव 





बतमान प्रचलित कीमत बाजार कीमत में 20 प्रतिशत कमी कोमतो 





रु० बाजार कीमत प्रचलित बाजार कीमत मे प्रति- 
का प्रतिशत कीमत (८०) का प्रतिशत शत कमी 
'कार्म-कीमत 90.50 50 030 37.50 -40 
विपणन 
लागत 0350 50 050 62.50 बन 
बाजार .00 00 080 ]00 00 -20 
कीमत 


यदि वस्तु की प्रचलित बाजार कीमत मे 20 प्रतिशत कौ कमी होती है तो 
फामे कौमत में कभी, वाजार कोमत की अपेक्षा अधिक ग्रर्थाद्‌ 40 प्रतिशत की होती 
है। बाजार कॉमत मे फ्रार्मं कीमत का अश्दान 50 प्रतिशत से गिरकर 37 50 
प्रतिशत ही रह जाता है। बाजार कीमत मे ग्रिरावट को स्थिति में मी विपशन« 
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मध्यस्थों की लागत राशि रुपयो के हूप में समान रहती है, लेकिन वाजार-कौपत मे 
विषणत-मध्यस्थो की लागत का अझशदान 50 प्रतिशत से बढ़कर 62 50 प्रतिशत हो 
जाता है। अतः स्पष्ठ है-कि बाजार कीमत में परिवततन का प्रभाव उत्पादक एवं 
विपशन-मध्यस्थो की लागत के ऊपर समान राशि अथवा श्रनुपात में नहीं होता है 
जिसका कारण फार्म एवं खुदरा वाजार मे वस्तुओं की माग की लोच का समान 
नही होना है। विपणत प्रक्रिया मे विषणन-लागत के स्थायी रहने के प्रमुख कारण 
निम्न है-- 

] श्रनेक विपणन लागतें, जैसे-परिवहन, संग्रहण, प्रोप्तेत्तिय, चुंगी, 
भजदूरी ग्रादि वस्तु की भौतिक मात्रा के झ्ाधार पर देय होती है । 
इन लागतो का वस्तु के मुल्य से सग्बन्ध नही होता है; जिसके कारण 
कीमतो में वृद्धि ग्रथवा गिरावट को विपणन-मध्यस्थो की लागत पर 
प्रभाव नही आता है । 

2. विपणन-मध्यस्थो को लागत के स्थायी रहने का दूसरा कारण विपणत- 
प्रक्रिया में कार्य करने वाले विपणन-सध्यस्थों का एकाधिकार भर्थात्‌ 
उनमे परस्पर एकता का पाया जाना है । 

विपणव-लाभ के प्रकार--विपणन-लाम दो प्रकार के होते हैं 

() समवर्ती विषणन-लाम ([0०४०णाथा ॥(थप्थाए8 चिंश87)-< 

समवर्ती विषणव-लाभ एक निश्चित दिनाक के लिए ज्ञात किया जाता है जो विभिन्न 
विपणत-सस्थाओं के स्तर पर एक निश्चित दिनाक के लिए प्रचलित कीमती का 
अन्तर होता है । समवर्ती विपणन-लाभ में वस्तुओं के क्रय-विक्रय में समय के अन्तर 
को जो संग्रहण, परिवहन यथ। प्रन्य कारणों से होता है, सम्मिलित नहीं किया जाता 
है । विपणन-लाभ की राशि निश्चित समय-बिन्दु को प्राप्त होने वाले लार का 
चोतक होती है | पु 

(2) पश्चायव विपणव-लाभ (.88860 ]शक्रापव्धाए8 )/श800)-- पश्चोयव 

विपणन-लाम से तात्पययं उस लाभ की राशि से है जो विपणन की दो विभिन्न 
अवस्थाओ्रो मे उत्पाद की कीमतों के प्न्तर से प्राप्त होता है। इस विपणन-लाम में 
विभिन्न विपणन-प्रक्रिया मे समयान्तर के कारण कीमतों मे परिवर्तन होने से आप्त 
होने बाला लाभ भी सम्मिलित होता है । यह विपणन-लाभ की राशि औसत विप- 
णन समय मे प्राप्त होने वाले लाभ की प्रतीक होती है। 

ऋय-विक्य मे समयान्तर वाली वस्तुओं का विपणत-लाम ज्ञात करने के लिए 

पश्चायन विपणन-लाभ विधि सर्वोत्तम होती है, लेकिन समयात्तर-काल पर विपणव* 
प्रक्रिया के तुलनात्मक आकडे प्राप्त करने का कार्य कठिन होता है। अतः समवर्ती 
विपणन-लाभ ही अधिकतर ज्ञात किया जाता है । 
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विपणन-लाम से सम्बन्धित शब्द--विपणन-लाम स्ले सम्बन्धित प्रमुख शब्दों 
को परिमाषा निम्नलिखित है-- 

[. उत्पादक कीमत -कृषको को मण्डी में खाद्यान्नो के विक्रय से प्राप्त होते 
बाली कीमत में से उनके द्वारा व्यय को गई विपणन-लागत की राशि घटाने पर जो 
कीमत शेष रहती है, वह उत्पादक कृपक को वस्तु की एक इकाई मात्रा के विक्रय 
से प्राप्त शुद्ध कीमत ब्रर्याव्‌ उत्पादक कीमत (?7०40०८ए'५ 9772०) कहलाती है । 
मूत्र के सनुसार-- 

9७ न्‍50, - (७ जबकि 9५ 5-उत्पादक कीमत 
9५ 5->कृषको को मण्डी मे प्राप्त कीमत 
(७ >+क्ृपकों कौ विपणन-लागत, जँसे-परिवहन, 
झाढत, करदा, चुगी, पल्‍्लेदारी, तुलाई 
आदि की लागत । 

2 उपमोक्ता द्वारा दिये गये रुपये मे से उत्पादक क्ृपक को प्राप्त भाग 
उपभोक्ता द्वारा वस्तु के लिए दिये गये रुपये मे से क्षपको को प्राप्त होने वाला भाग, 
उपभोक्ता के रुपये मे उत्पादक का भाय (27000०९*$ 8९ ॥॥ ॥06 (00॥॥0॥678 
709८८) कहलाता है ! यह साधारणतया प्रतिशत मे प्रदर्शित किया जाता है । इसको 
ज्ञात करने के लिए उत्पादक को वस्तु की एक इकाई मात्रा के लिए प्राप्त कीमत मे, 
बस्तु की उसी इकाई मात्रा के लिए उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत का भाज देते हैं 
और प्राप्त ्रनुपात को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है । सूत्र के अनुसार-- 


ए, जबकि 72 “वस्तु की एक इकाई के लिए उत्पादक 
हु. 2(00 कृषक को प्राप्त कीमत । 
० 9५ 5-घस्तु की एक इकाई फे लिए उपभोक्ता द्वारा 
दी गई कौमत । 


3. निरपेक्ष लाम--विपणन-मध्यस्थो को विपणन-स्क्रिया मे प्राप्त होने वाले 
शुद्ध लाम की राशि को निरपेक्ष लाम (&9०४००:४ 74879) कहते हैं । वस्तु की 
एक निश्चित मात्रा की विक्रय-कीमत मे से उसकी क्रय-कीमत एवं मध्यस्थ द्वारा की 
गई विपणन लागत की राशि वाकी निकालने पर जो कीमत शेष रहती है वह 
विपणन-मध्यस्थ को प्राप्त होने वाला निरपेक्ष लाभ कहलाता है। यह लाम की 
राशि प्रति क्विन्टल मात्रा पर रुपयो मे प्रदर्शित की जाती है । सूत्र के अनुसार-- 

निरपेक्ष लाम न्‍्ू?३ - (९७ + (७) जबकि 9६ 5-वस्तु की विक्रय-कीमत 
#४ ज|वस्तु की क्प-कीयत 
एऊल्‍्च्वस्दु की विपणन-जांगत 

4 प्रतिशत लाम--विपणन-मध्यस्थो को प्राप्त होने वाले दिसपेक्ष लाभ की 
राशि मे वस्तु की विक्रय-कीमत का माय देने पर प्राप्त अनुपात को प्रतिशत में 


450 'भासतीय कृषि का अध्थतम्न 


प्रदर्शित करते पर जो सझ्या आ्राती है, वह जिपणन-मन्यस्थ को प्राल्ल होते वाला 
प्रतिशत लाम (एट०डए486 प्राध्नू0) कहलाता है। विभिन्न वस्तुओं के विपणन 
में विपणन-मध्यस्थों को प्राप्त होते वाले लाभ के तुलवात्मक ग्रध्ययन्न के लिए 
प्रतिशत लाभ का उपयोग किया जाता है । सूत्र के अनुसार - 

निरपेक्ष लाभ की राशि 00 

वस्तु को विक्रय कोमत 


0, - (४५ + (७ 
लि [हुए >%व00 | 


5. वद्धित मुल्य--विपणन मध्यस्थो को प्राप्त होने वाले निरपेक्ष लाम की 
राशि में वस्तु को क़्य-कीमत का भाग देते पर प्राप्त अनुपात को प्रतिशत में प्रदर्शित 
करने पर जो सख्या आती है. वह विपणन-मध्यस्थ को प्राप्त होने वाला वद्धित- 
मूल्य (१४७०-79) कहलाता है। सूत्र के श्रभुसा र-- 


प्रतिशत लाभजर 


निरपेक्ष लाभ की राशि 
वस्तु की कय-कीमत 


पर [ ९, - (०५ +००) , 00 ] 
९ 


बरद्धित मुल्य- 2 400 


बर्धित मूल्य सादारणतया अखाद्य वस्तुओ के व्यापार में लाभ ज्ञात करने के 
के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्न उदाहरण निरपेक्ष लाभ, प्रतिशत लाभ एवं 
बद्धित मूल्य ज्ञात करने की विधि स्पष्ट करते हैं । 

. ___ उदाहरण--एक खदरा व्यापारी मण्डी मे 280.00 प्रति क्विन्टल की दर से 
गेहूँ क्रम करता है और गेहूँ के क्रय में 0,00 रु. प्रति विवन्टल लागत आती है । वह 
3200,00 रु. प्रति विवन्टल को दर से उपभोक्ताओं को गेहूँ विकय करता है। घुदरा 
विक्रेता का निरपेक्ष लाभ, प्रतिशत लाभ एवं वद्धित मूल्य ज्ञात कीजिये । 

निरपेक्ष लामर-विक्रय कौमत - (क्रप-करीमत--विपणन लागत) 
+-300 - (280--0) 
>-+20 00 ₹० प्रति क्विन्टल 





निरपेक्ष लाभ की राशि 20 3 33 
प्रतिशत लाभ >% 00-- »% 005< 
विक्रय कीमत 300 


प्रतिशत 4 





_-तिरपेक्ष लाम की राशि | |00-- ह्ठ %00 


वर्धित मूल्य जा आामत 


+3.57 प्रतिशत 
चरढद्धित मुल्य, प्रतिहत लाभ की ग्रपेक्षा अधिक होता है। 


् 
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6 क्ोमद-विस्तार--उपमरोक्ता द्वारा दिय्वे गये रुपयो में से विभिन्न विपणद- 
संस्थाओं को प्राप्त होने वाली राशि का विश्लेषण कीमत-विस्तार (000-57689) 
कहलाता है। उद्ाहरणतया यदि उपभोक्ता वस्तु की एक इकाई मात्रा के लिए 
2,00 रु० कीमत नुगतान करता है तथा उपनोक्ता द्वारा दी गई कीमत में से खुदरा 
विक्रता को 30 दैसे, थोक विक्रेता को 80 पंसे, परिवहन सस्था को ॥0 पैसे, 
ग्राइनिय्रे को 20 पैसा और शेप ॥ 30 रुपया कृपक का प्राप्त होता है, तो कीमत 
विस्तार मन होता है-- 











संस्था उपभोक्ता द्वारा दी गई कोमत मे से कृषक एवं विभिन्न मध्य- 
कृपक एवं विभिन्न मध्यस्थो को प्राप्त. स्थो को उपमोक्ता कीमत 
अभय मे प्राप्त प्रतिशत प्रश 
(०) 
खुदरा विक्रेता 0.30 35 
थोक वित्त ता 00 दूं 
परिवहन संस्था 0.0 5 
भ्राइतिया 020 ]0 
कृषक 430 65 
कुल 200 00 








विनिन्न वस्तुजो के विजय मे होने वाली विपणन लागत एवं लाम--विभिन्न 
कृपि-वस्तुओ के विकय में होने वाली विपणन-लागत एवं ज्ञाम की राशि विभिन्न 
कारको के प्नुतार मिन्नर्नमन्न होरी है । विपरान-लागत एवं लाम की राशि बढ़ने 
तथ। घटने के साथ उत्पादक को प्राप्त कीमत का प्रतिशत भी कम था झ्धिक होता 
जाता है | सारणी 4 2 में विभिन्न कृपि-वस्तुओं (गेहूं, अण्डे एवं सेव) के विपणन 
भे उत्पादक कृपको को प्राप्त हिस्सा, विषणत-लागत एव विपणुन-लाम का प्रतिशत 
विभिन्न बिपणन-माजध्यमों के जनुसार सचलित विधि मे प्रदर्शित किया गया है । 
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सारणी 44.2 


विभिन्न कृषि-वस्तुओ के विपणन में उत्दादक कोमत, विःणन-लागत व 
विपणन-लाम का प्रतिशत 





विपणन-माध्यम उत्पादक विपणन विपणाव विपणन उपभोक्ता 
कीमत लागत लाभ लागत द्वारा दी गई 

एवं लाभ कीमत 

का योग 
ज्--5 
गेहूँ 
, उत्पादक-उपभोक्ता 94,8 52 न्ज+ 5.2 00.0 
2 उत्पादक-खुदरा 897 6.0 4.3. 403 00.0 
विक्र ता-उपमोक्ता 


3. उत्पादक-सहकारी 873 62 6.5 [2.7. 000 
विपणन सस्था- 
खुदरा विक्रेता- 
उपभोक्ता 
# उत्पादक-थोक 866 76 58 34 [000 
विक्रेता-खुदरा 
विकेता-उपनोक्ता 
$, उत्पादक-प्रामीण 85 5 73 हक १4.5 4000 
व्यापारी-थोक- 
-. विक्रेता-खुदरा 
विक्लेता-उपभोक्ता 


झण्डे 

]. उत्पादक-उपभोक्ता 9896 ]04 न घ04 700.0 
2. उत्पादक-खुदरा 8 8] 465 4354 8,.[9. 300.9 
विश्तेता-उपमोक्ता 

. उत्पादक-सदकारी_ 6666 49.9. 43.439 33.34. 000 
विपणन सस्था- 

थोक विक्रेता 

दिल्‍ली-उपमोक्ता 


प्र 


विपणुत लागत, विपणन-लाभ एवं विपणुन दक्षता/453 


4 उत्पादक-सहकारी 6025 2465 5[0 3975 400 0 
विपणन सस्था*+ 
थोक विक्रेता 
बम्बई-उपमोक्ता 
$ उत्पादक-बड़े 8407. 783 80 55 93 00 0 
शहर का थाक 
विक्रेता-खुदरा 
बिक्नेता-उपभोक्ता 
6 उत्पादक थोक 8888 733 0.,86 व8 9 37000 
एब खुदरा 
बिक्रेता-उपमोक्ता 
सेब 
। शिमला (हिमाचल. 4980 2736 2284 5020 300 0 
श्रदेश) भण्डी में 
विक्रय करते पर 


2, दिल्‍ली मण्डी में 4975 2993 2032 5025 3000 
विक्रय करने पर 


3 बालकत्ता मण्डी में 4592 3076 2332 54 08 400 0 
विक्रय करने पर 

4 मद्ठास मण्डी मे 4300 3]33 2567 5700 400 0 
विक्रय करने पर 


$ बम्बई मण्डी में 44 5 2929 2656 5585 00 0 
विक्रय कश्ने पु 


ब्रोत ([) &80९०॥(ए/थे ६९5९३०॥--४ 3रे४श८ए - 00 ७॥, एए 8-9 
(2) 05 पा्ल्‍कण . शाणाए हीीजधाएज़ 0 ॥6 व047 0996 
कशि[९ [प्रवाभा उठ्पायर्वा णी 68गाप्प्रॉप्रा4। 8०070॥05, 
एण जरुणा, ० , उगाण्थज-रैग्यण्यी, 4973, | 

]05- 
गेहूं राजस्थान मे गेहूँ के विपणन अ्ध्यबल के अनुसार, ग्रेहें का उत्पादक से 
उपभोक्ता तक सचलन या भ्रवाह पाँच विपणन-मध्यस्थो के द्वारा होता है। उत्पादक 
कृषको द्वारा उपमोक्ताओ्रों को सीधे रूप में गेहूँ विक्रय करते पर उपभोक्ता कोमतों में 
उन्हें सबसे प्रधिक भश प्राप्त होता है । विपणन के इस माध्यम में मध्यस्थ नहीं 
होने के कारण विपणन लाम की राशि शून्य होतो है । उत्पादक कृषक को सबसे 
कम प्रश पाचवें विपणन माध्यम मे प्राप्त होता है क्योकि इसमे तीन विपणान- 
मध्यस्य--प्रामीण व्यापारी, थोक विकेठा एवं छुदरा विजेता होते हैं, जिनके कारण 


* 54,भारतीय कृषि का पर्थतस्ध 


विपणन-लाभ एवं लागत वी राधि अधिक झाती है । अतः मेहूं के विपणन में 
उत्पादक दृषक को उपभोक्ता द्वारा दी मई कीमत का 86 से 95 प्रतिशत माग प्राप्त 
होता है और शेष 5 से [4 प्र दगा मांग वित्त चामत एवं लाभ होता है । 

झ्रण्ड राजस्थान के अजमेर जिले में अ्रण्डो के विपणन में 6 विपणन- 
मा यर वाय गय्रे हैं। उनतरादत्ों द्वारा ग्रपहो को उयनोक्ताप्रों को सीधे विक्रय करने 
पर उपभोक्त द्वारा दी गई बीमय का 99 श्र उश् नाव प्राप्त होता है। थोक एवं 
खुदर। विक्रेता के मा यम (विपणउ-आध्यम 2, 5 6) से विकय करने पर उत्तादकी 
को 8. से 84 प्रतिशाः ग्रश् ही प्र प्व होता 6. । अण्डो को अजमेर से दिल्‍ली एव 
बम्ब्रई के पढ़े में भेवकर विक्य झरते पर उन्पादकों को उयनोक्ता कीमत को 
लामग दो जिड़ाई भाग ही प्राप्त होता है । ग्रत. विपरशन-मध्यस्थों में शृद्धि एवं दूर 
के शहरों में विउणत के जिए प्रण्ठा को मिजयात से वित्रणतन्‍लॉगत एवं लाम की 
राशि में इृद्धि होती है प्रीर उत्त'दक का उप्योक्ता की कीमत मे से भ्रश कम होता 
जाता है । 

सेव , हिमाचल प्रदेश में किये गये अध्ययन के अनुसार सेव के विक्रय में 
50 से 57 प्रतिशत विपणन-लागत एवं ल।/भ की राशि होती है ग्रौर उत्पादको को 
उपभोक्ता कीमत मे से झ्राथे से भी कम भाग श्रप्त होता है । सेव के विक्रय में लग- 
भग 30 प्रतिशत विपणय-लागत एवं 20 से 27 प्रतिशत विपणन-मध्यस्थी का लाम 
होता है । ग्रध्यपन से यह भी स्पष्ट है कि दूर की मण्डियो में स्थानीय मण्डी की 
अपेक्षा म्धिक कीमत प्राप्त होती है । शीद्न पराब होने वाची वस्तुओ में विपणन" 
लागत एवं लाम की अ्रधिकता के कारण उन्पादक को उपभोक्ता की कीमत में प्राप्त 
प्रतिशत अश कम होता है । 

कृषि वस्ठुओ फे विपणम में होने वाली विपणन लागत व प्राप्त विपणन" 
लाभ को फम्र करने के उपाय -कृषि वस्तुओं के विपणन मे औद्योगिक वस्‍्तुओ की 
चपेक्षा प्रति इकाई विषणन-लाभ एद लागत की राशि अधिक आती है जिससे विपणन- 
दक्षता कम हो जाती है । निम्न उपायों द्वारा कृषि-वस्तुओ के विपणन में होते बाले 
विपणुन-लाम एवं लागत की राशि को कम किप्रा जा सकता है -- 

() विपणन सस्थाम्रो को प्राप्त होने वाले लाभ की राशि को कम करता 
क्ृपि-वस्तुभो के व्यवसाय मे विषणन-सस्थालों को औद्योगिक वस्तुपरो की अपेक्षा 
अधिक छान प्राप्त होता है, जिसे निम्न प्रक/र से कम किया जा सकता है-: 

(मे) विपणल-प्रक्रिवा की ओखिस कम करके--कृषि-वस्तुओं की विन 
प्रक्रिया मे जोखिस की अजिकता के कारण निपणन-सस्थाएँ लाभ अधिक प्राप्त 
करती है | भ्रत वितणन-सस्थाग्रो को प्राप्त होने वाले लाम की राशि को कम ५ 
के लिए सर्वश्रवम पिपणन-प्रत्िया में होने वाली जोखिम को कम करना आवश्यक है 
जो अग्राकित जिधियों द्वारा की जा सकती हैँ-- 


विपसन-लागत विपस्शन-ल मे एवं विपशुन-दक्षता/455 


(0 सरक्षण विधि द्वारा । 
(४) मण्डो से सनय-सम्य पर निरीक्षण एव नियन्‍्तनण के उपाय अपना 
कर । 
(४0). विउस्यन-युचता सेवा के उिस्त्ार द्वारा । 
(४) वल्नुओं के श्रेशीवयत्र एवं मातक्रीकरण सेवा का विस्तार करके । 
(५) व्यवस य प्रबन्ध क्षमता से दृद्धि करके । 


(वे) बाजार में ज़्य थिकय के लिए पूर्स स्पवा की स्थिति उत्पन्न करना-- 
बस्तुप्रों के ऊय-विक्य मे पूर्ण प्रतिस्पर्वा के नहीं हाने पर व्यापारी न्यूनतम कीमतों 
पर कऊय करके एवं अधिक्रतम कीमतो पर विजय करके अधिक लाभ कमात है | ग्रत 
विपणन सह श्रो को प्राप्त होने वाने अतिरिक्त लाभ की राशि को कम करने के 
लिए बाजार मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा वा होता आवश्यव हैं। बाजार मे प्रतिस्पर्धा उत्पन्न 
करने के लिए एकाधिकार पद्ध,त की समाप्ति, के ।ग्नो एवं विक्रेवाग्रों को आवश्यक 
सुचना प्रदान करना एवं मण्डी में क्ेताप्रो एवए बिक्रेताप्रों पर किसी प्रके र की पावन्‍्दी 
का होना आवश्यक है । 


(स) विपण॑न-सस्थाओ को तकनीकी दक्षता मे दृद्धि करके--विपणन-प्रक्रिया 
की विधियों मे तकनीकी सुधार करके मी विपणन-लागत को कम किया जा सकता 
है | जैत्ते--शी प्रनाशी वस्तुग्रो के मग्रहएा के लिए प्रशीतन-सुविधा, प्रोम्तिय विधि 
में तकवीकी आविष्कार, सष्दन में सल्त एवं प्रच्छे आवरण की खोज, तुलाई मे 
यन्त्रीकृत काटे का प्रयोग, द्रुतयामी परिवहन साधनों के विकास द्वारा ५रिवहन- 
लागत में कभी करना ग्रादि। विपणान-लागत की राशि के कम हाने पर विपणन- 
लाभ की राशि स्वत हो कम हो जाती है ! 


(2) विपणान-मथ्यस्थों के एकीकरण द्वारा --कृषि वस्तुओरे की विपशुन-प्रक्रिया 
भें विषणन-मध्यस्थों की ग्रधिकता के कारण मी विपशन-लाम एवं लागत अधिक 
होती है जिसे विपणान-मब्यस्थों के एकोकरण द्वारा कम किया जा सकता है । 
विपणन के क्षेत्र मे एकीकरण दो प्रकार का होता है-- 

(प्र) उदग्र एकी क रण--वस्तुआ के उत्पादक स उपभोक्ता तक सचाल्न 
प्रक्रिया में पाये जाने वाले विपणन-मध्यस्थो की सझूया को कम करने को उदग्र 
एकीकरण (५८7०७। 7/87०४०7) कहेँते हैं । सुपर बाजार, सहकारी-विपणन- 
सस्याएँ एव खाद्य-निगम स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य विपणन के क्षेत्र में पाये 
जाने वाले मध्यस्थो को सख्या को कम करना है । ये विपणनन्सस्थाएँ उत्पादक से 
दस्तुप्रो को क्रम करके सीवे रूप में या उचित कीमत को दुकानो के द्वारा उपभोक्तागो 
तक पहुँचातो हैं जिससे विपणन-श्रक्रिया मे विपस्न-मध्यस्यो को सख्या में कमी होती 
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है ! विपणन-मध्यस्थो की सख्या के कम होने पर वस्तुप्नो की विपणव-लागत एवं 
लाम की राशि कम हो जाती है । 


(व) क्षेतिज एकीकरण--क्षंतिज एकीकरण (म्लणराड०ए/३] [06878807) 
के अन्तर्गत विभिन्न छोठे छोटे विपण॒न-मध्यस्थ सम्मिलित होकर एक बड़ी विपणन- 
सस्था बनाते हैं। सभी मध्यस्थ एक प्रबन्ध के झ्न्तर्गंत कार्य करते हैं भौर व्यवसाय 
के लिए विभिन्न स्थानों पर घासाएँ स्थापित करते हैं । इस प्रकार उपलब्ध साधनों 
मे पहले की अभ्रपेक्षा अधिक मात्रा में बस्तुओ का त्र्य विक््य किया जा सकता है। 
वस्तुओ के व्यवसाय के बढने से प्रति इकाई विपणन-लागत कम हो जाती है । 


(3) विपणन-प्रक्रिया में पथ्यस्थों द्वारा दी जाने वाली सुविधा्ो मे कमी 
करके--वस्तुमों के विपणन में होने वाली विपणन-लागत को कम करने का प्रन्य 
उपाय विपशन-मध्यस्यो द्वारा उपभोक्ताओ को दी जाने वाले सुविधाओं को कम 
करना है। विपणन में दी जाने वाली कुछ सेवाश्रो को झ्लासाती से कम किया जा 
सकता है जैसे--उपभोक्ताप्रो को सामान पसन्द नहीं आने पर लौटाने को सुविधा, 
विक्रेताओं की सल्या मे कमी, वस्तुओ की उधार-विक्रय पद्धति की समाप्ति, वस्तुओं 
की विज्ञापन लागत मे कमी, स्वेष्टन में सस्ते प्रावरण का उपयोग, वस्तुओं को 
उप्रमोक्ताप्रो के घर तक पहुँचाने की सुवेधा सम्राप्त करके, विक्रेताओों द्वारा 
उपभोक्ताओं को ठण्डे पेय ग्रादि पर किये जाने वाले व्यय आदि । 


(4) मण्डियो को नियन्त्रित करता एवं तियन्त्रित मण्डियों में विभिन्न 
वपणन-सेवाझो के लिए विपणुन-लागत की दर निर्धारित करना । 


(5) स्थान-स्थान पर उपमोक्ता भण्डार स्थापित करना, जहाँ से उपभोक्ताओं 
को निर्धारित दर पर बस्तुएँ उपलब्ध हो सके । 


(6) सरकार द्वारा विपान-कार्य मे हस्तक्षेप करवा--आवश्यकता होते पर 
विकय-पद्धति पर नियन्त्रण लगाने, वस्तुओ की अधिकतम व न्यूनतम कीमतें दिर्घारित 
करने, निर्धारित कानूनो का उल्लंघन करने दालो को कानूतव दण्ड देने की व्यवस्था 
करने से भी वस्तुओं के जमाखोरो द्वारा प्राप्त प्धिक लाभ को राशि को कम किया 
जा सकता है। 


विपणन-दक्षता 


बस्तुओ को उत्पादक कृषकों से उपभोक्ताओं तक झधिकतम विपणन झेबाप्ों 
को प्राप्त कराते हुए कम से कम विपणान-लायत पर पहुँचाने की विधि की विपणव- 
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दक्षता कहते हैं। श्रीउत्ी जसदातवाला के झनुसागर विपणशन-दक्षता से तात्पय किसी 
विपणुव-स रचना द्वारा तिर्घारित कार्यों को दक्षता पूर्ण करना है। वलाके एवं वेल्डर ने 
विपणन दक्षता से निम्नाकित तीन अवयवबों का होना आवश्यक बताया है--- 


(0) दक्षता, जिससे विषणन सेवाएं पूरी की जाती हैं। 
(४) विपणन सेवाएं न्यूबतम लाग्रत प्र प्रदात करना । 


(४0 विपणन सेवाएँ प्रदान करने एवं विषशान-भागत का उत्पादन एवं 
उपभोग पर होने वाला प्रमाव । 


अनस्तनारायणन_ के शब्दों मे विषणन दक्षता से तात्पथ कृषि-वस्तुओ का 
कम से कम लागत पर विपणन करने से है जिससे उत्पादक कृपको को उपभोक्ता के 
रुपये मे से अधिकतम माग प्राप्त हो सके । कोल्स एवं उल्लाा के शब्दों मे विपएन- 
दक्षता से तात्यय प्रयुक्त उत्तादन-साघन एव पभ्राप्त उत्पाद के अनुपात को भ्धिकतम 
करने से होता है । विपणुन के क्षेत्र मे उत्पादन-साथनों से तात्पर्य विषणन सस्याझ्रो 
द्वारा व्यवसाय में काम में ली गई पूंजी, श्रम एवं प्रबन्ध की लागत से तथा उत्पाद 
से तातपय॑ वस्तुप्रो एवं सेवाओ मे उपभोक्ताग्रो को प्राप्त होने वाले स्न्तोष से है) 
भरत विपणन-दक्षत्ा क॑ अध्ययन के लिए विपणन-लागत एव वस्तुप्रो से प्राप्त सन्तोष 
का ज्ञान होता झ्रावश्यक है । विपणन-लागत राशि को ज्ञात करना सरल है, लेकिन 
उत्पाद से प्र/प्त सन्‍्तोय को मुद्दा के रूप से श्रकृट करने का काय काठेंद एवं प्रायोगिक 
नही है क्ोकि सलोप एक सेदानिक घारणा है। अत विपशन-दक्षतां को सही 
हप से ज्ञात करने का कार्य कठेन है । 
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विपणन-लागत के अध्ययन के आघार पर ही विपशुन-दक्षता का आकलन 
उचित नही हे। कृपको द्वारा फार्म पर वस्तुग्रो को ग्रामीण व्यापारी को विक्रय करने 
पर विपणन-लागत सवसे कम झ्राठी है । इस विपणन-क्रिया को दक्ष विपणान क्रिया 
नही कहां जा सकता, क्योकि फार्म पर उत्पाद के विक्रम से प्रतिस्पर्दा के अभाव मे 
कृषको को उचित कीमत प्राप्त नही होती है, जिसके कारणा सन्तोष कम प्राप्त होता 
है । विपणन-दक्षता के लिए विभिन्न मण्डियो मे प्रचलित क्वीमतो एवं विषणन-लागत 
के ज्ञान के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को मण्डियो मे दी जाने वाली सेवाओं का ज्ञान भी 
होना आ्रावश्यक है । विपणन सेवाओं के समान स्तर पर उपलब्ध होते हुए, विपणन 
लागत मे कमी, विपणान-दक्षता की द्योतक होती है। उदाहरण के लिए भारत में 
गेहूं के विपणन में प्रति इकाई विपणशान-लागत भ्रमेरिका एवं अन्य देशों से कम ग्ाती 
है । इससे यह तात्पर्य नही है कि भारत मे मश्डियाँ गेहूं के विक्रय मे अमेरिका की 
मण्डियो की अपेक्षा अधिक दक्ष हैं, वल्कि इसका कारण भारत मे गेहू क| विपणन 
उत्पादित रूप में ही ग्रधिक होता है जबकि पमेरिका में गेहूँ का विपरान परिष्कृत 
(970००५४६०) प्र्थात्‌ आटा, बिस्कुट, डबल रोटी आदि के रूप मे श्रधिक होता है । 


विपणन-दक्षता के प्रकार-- विपरान दक्षता दो प्रकार की होती है : 


() तकनीकी/कार्यात्मक दक्षता--उपभोक्ताओ को श्रदाव की जाने वाली 
विपसान सेवाप्रो की विधियों में तकनीकी ज्ञान को सहायता से विपण्न-लागत को 
कम करने की विधि तकनीकी दक्षता या कार्यात्मक दक्षता कहलाती है, जैसे-परिवहत 
के लिए बैलगाडियो के स्थान पर ट्रक अथवा ट्रैक्टर का उपयोग, जुताई के तिए 
हाथ के काटे के स्थात पर स्वचालित तोलने की मशीन का उपयोग आदि । तकनीकी 


दक्षता से विपणव-लागत की राशि मे कमी होती है । 


(0) कोमत/आधिक दक्षता--कीमत-दक्षता से तात्पर्य विपणन की उत 
विधियों में सुधार करने से है जिनके द्वारा उत्पाद की अधिकतम कीमत प्राप्य होबे 
या उसी उत्पादन स्तर को प्राप्त करने मे लागत कम ग्रावे । ग्राथिक दक्षता, विपणन" 
सूचना-सेवा, श्रेणीचयन, विक्रय से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके तथा उचित समर्य तक 
वस्तुओ को सगृहीत करके प्राप्त की ज्रा सकती है। आधिक दक्षता भी कृपको को 
उपभोक्ता द्वारा दिये गये रुपये मे से प्राप्त भाग की दृद्धि करने मे सहायक होती है । 


विपणन-दक्षता ज्ञात करने की विधियाँ--विपरान-दक्षता ज्ञात करने की 
निम्न तीन विधियाँ है*-- 


() प्रथम विधि मे विपणन-दक्षता ज्ञात करने का सूत्र श्रग्नाकित है-- 
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विपणन-दक्षवा (प्रतिध्ष७)--८ सो के विषणन को कुल लागत ,( ]00 
विक्रय की गई वत्तुओं का कुल मूल्य 

इस सूत्र की सहायता से विभिन्न मण्डियों की विपणन-दक्षता ज्ञात की जांती 
है ! जिस मण्डी की विपणन-दक्षता का प्रतिशत अधिक होता है, वह मण्डी वस्तु के 
विक्रय के लिए दूसरी मण्डी को अपेक्षा अदक्ष कहलाती है । उपयुक्त सूत्र के अनुसार 
विपणव-लागत में दृद्धि अथवा वस्थुओो के कुल मूल्य में कमी होने पर विपणन- 
दक्षता कम हो जाती है । वस्तुओं की सेवाओं मे दृद्धि के कारण विपणन-लागत में 
बुद्धि भ्रथवा कीमतों में गिरावट के कारण वस्तुओं के कुल मूल्य मे कमी होना 
विपणन-पद्धति को अदक्षता का योतक नही होता है । 

(2) इृसतरी विधि मे विपणन-दक्षता ज्ञात करने का सूत्र निम्त है : 
विपणन-दक्षता (प्रतिशत) 


क विमान अकिया दा न मे हुए डे की प्रक्रिया हरा वस्तृश्री के मूल्य में हुई इड्धि की राशि %00 
विपणन सेवाग्रो कौ कुल लागत 


इस सूत्र के अमुसार जिस मण्डी की प्रतिशत विपणन दक्षता भ्रधिक होती है, 
बह भरी दूखरी मंडी की अपेक्षा दक्ष होती है । कुल विपणत्र-लागत ज्ञात करते समय 
सभी विपणन-सर्थाओं की लागत सम्मिलित की जाती है । 

उदाहरण--प्राप्त विपणन सम्बन्धी निम्न झाँकड़ो से 'भ्र' व्‌ 'ब' सडियो की 
जिपणन-दक्षता ज्ञात कीजिए । 


विवरण मण्डी 'थ्र' मण्डी वा 
विभिन्न विपणन-सस्थाओरे की कुल 
विपणन लागत (२०) 6,000 8,000 
विपणन-प्रक्रिया द्वारा वस्तुओं के 
मूल्य में हुई दृद्धि की राधि (६०) 45,000 6,000 
विपणन दक्षता (प्रतिशत) 250 200 


अ्रतः स्पष्ट हैं कि मण्डो भर वस्तुओं के विषणन में मण्डी बे” की पपेक्षा 


ब्रधिक दक्ष है ? 
(3) बोस री विधि में काजार रचना, बाजार व्यवहार (मैक्स 
८०७१००) एवं बाजार निश्ादव/कार्य (३7६४ 927०77039८०) के विश्लेषण 
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के प्राध्यर पर विपणन-बाजार की दक्षता ज्ञात की जाती है ।6 यह विधि प्रमेरिका 
में विकसित की गई थी | शुरू म यह विधि ब्रौद्योगिक क्षेत्रों के बाजारों की दक्षता 
गत करन के लिए प्रयुक्त की गई थी । घीरे-घीरे इसे कृपिजज्षेत्र में भी प्रयुक्त किया 
ग्रया । 


विपणन-दक्षता मे वृद्धि करने के उपाय--मण्डी में उपलब्ध विपणन-सेवाओं 
के समान स्वर पर होते हुए मण्डी की विपणन-दक्षता में ब्रद्धि, विषणन-लागत में 
कमी करके ब्रथवा विजय से प्राप्त होन वाली कीमत मे दृद्धि करके कर सकते हैं । 
विपणन-सेवाझो को कम करते हुए विपणन-लागत में कम्री करने के उपाय विपणन- 
दक्षता में इृद्धि के उपायो मे सम्मिलित नही होते हैं । निम्ब उपायो को अपनाकर 
विपणन-दक्षता मे वृद्धि की जा सकती है-- 

4 उत्पाद के विक्य से प्राप्त होने वाली कौमत में ढद्धि करके--विम्न 
उपायो द्वारा उत्पाद के विक्रय से प्रधिक कीमत प्राप्त की जा सकती है+- 

(प्र) विषणन सूचना सेवा को विकसित करकै--विपणन सूचना सेवा कृषकों 
को उत्पाद के विक्रय के लिए समय, स्थान एवं सस्या का उचित चुनाव करने में 
सहायक होती है जिससे कृषकों को उत्पाद की कौमत श्रधिक प्राप्त होती है । 


(ब) नियन्त्रित मण्डियों का विकास करके--नियन्त्रित मण्डियों मे विषणन- 
लागत अ्रनियन्त्रित मण्डियो की अपेक्षा कम होती है तथा कृपको को वस्तुओं की 
कोमत प्रतिस्पर्दा के कारण अधिक प्राप्ठ होती है जो विपणन-दक्षदा को ईद में 
सहायक होती है ॥ 

(स) सम्रहण के लिए भष्डार-गृह्दो को सुविधा उपलब्ध कराना--स्रहण कै 
लिए भण्डार-गृहो की सुविधा उपलब्ध होने पर कृषक खाद्यान्नों का विक्रय फठाई के 
शीघ्र उपरान्त नहीं कस्के, कीमतों के श्रधिक होने पर करेंग्रे, जिससे उत्पाद करे 
कोमत भ्रधिक प्राप्त होगी एवं विषणन-दक्षता में वृद्धि होगी । 

(द) कृषकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना--कृषको को प्ावश्यक 
वित्त सुविधा उपलब्ध होने पर वे फल की विनी गाँव में साहुकारों एवं व्यापास्थि 
को नहीं करेंगे तथा उनकी खाद्यात्र रोके रखने की शक्ति मे वृद्धि होगी भौर मण्डी 
मे ले जाकर खाद्याल विक्रय करते से कीमत अधिक अरप्त होगी । 

2 विपणन-लागत में कमी करने--वस्तुओं के विक्रय में होने वाली 
विपणन-लागत की राशि को मी परिवहनत-्सुविधाओओं का विकास करके, भाढत, 
तुलाई एवं श्रन्य विषणन कार्यों की दर निश्चित करके, उपमोक्ताप्नी की दी जाते 
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विपणन-लागत, विपणन-लाभ एवं विपणुन-दक्षता/46] 


वाली बनावश्यक सेवाप्रो --रघार विक्रय सुविया, पसन्द नहीं ग्राते पर लौठाने की 
सुविधा-को कम करके किया जा सकता है । 

3. बाजार सरचना का विकास करके--निम्न उपायो द्वारा बाजार सरचना 
का विकास करके भी विपणन-दक्षता मे वृद्धि की जा सकती है-- 

(अ) कहृपको की गांव के साहुकार की ऋणमग्रस्तता को कम करना । 

(ब) क्पक्ो द्वारा फ्व काटने के शौन्न पश्वातु विक्रय करने की श्रवृत्ति 

को समाप्त करना 

(स) कृषकों द्वारा विषणव-निर्णेय जैसे --पनय, स्थाव एवं सस्या के चुनाव 

के निर्णय आधिक पहलुओं के आधार पर लेने चाहिए । निर्णय लेने 
में वेयक्तिक व सामाजिक तत्त्व शामिल नही करने चाहिए। आधिक 
पहलुग्रों के प्राघार पर निर्णय लेने से कृषकों को वस्तुओं के विपणन 
से प्रधिक लाभ प्राप्त होता है एए बाजार सरचना का विकास 
होता है । 

4 विपणन-प्रक्रिय की जोखिम को कम करके--विपणन-प्रक्रिया मे होने 
वाली जोखिस को कम करके मी विपणल-दक्षता मे वृद्धि की जा सकती है । विप्रणत- 
जोखिम के कम होने पर विपणन-मध्यस्थ कम लाभ चाहते हैं। विपणन-जोख्लिम को 
संरक्षण, एकीकरण एवं बीमा विधि द्वारा कम किया जा सकता है 4 


जिया 


श्रष्याय ]] 5 


भारल में कृषि विपणन-व्यवरूथा 


इस श्रध्याय में वतंमान कृषि-विपणन-ब्यत्रस्था के दोष एवं उनके निवारण के उपाय 
जैपे--नियन्त्रित मण्डियाँ, सहकारी विषणन समितियाँ, खाद्यान्न के थोक ब्यापार 
का सरकार द्वारा श्रधिग्रहएं का विवेचन किया गया है । मारतीय मानक सस्था एवं 
भारत सरकार के विपणन एव निरीक्षण निदेशालय का विवेचन भी इस प्रध्याय मे 
किया गया है । 
बत्तेमान कृषि-विपणन-व्यवस्था के दोष 

वतमान कृषि-विपरात-व्यवस्था मे उत्पादक कृपको को उपभोक्ता द्वारा दिये 
गये क्ृषि-बस्तुओ के मुल्य में से बहुत कम झ्श प्राप्त होता है । उपमोक्ता-कीमत मे 
से अधिकाश भ्रश विपणन-मध्यस्थो को प्राप्त होता है । सब्जी, फल, फूल, दूध, प्रण्डे 
आदि शी घ्रत्ाशी बस्तुओ मे उत्पादक क्ृपको को उपमोक्ता-कीमत में आधे ते भी कम 
भाग प्राप्त होता है । उत्पादक कृपकों को उपभोक्ता के रुपये मे से कम भाग श्राप्त 
होने का प्रमुख कारण वर्तमाव विपणन-व्यवस्था का दोपयुक्त होना हैं। बतंमान 
क्ृषि-विपणन-व्यवस्था मे पाये जाने वाले प्रमुख दोष निम्न है-- । 

() कृषकों द्वारा उपज का अधिकाश माग गाव में घिक्रम करना- कप 
उत्पादित क्ृपि-वस्तुओ की अधिकाश मात्रा का विक्रय साहूकारो, व्यापारियों ष्‌व 
उपभोक्ताप्रो को गाँव मे ही करते है जिसके कारण कृपको को उत्पाद के विक्रय से 
उचित कीमत प्राप्त नही होती है । गाँवो मे मण्डियों को अपेक्षा उत्पादों की कोमतें 
कम होती हैं जिससे उन्हे गाँव मे विक्रय करने से बहुत हानि होती है । कृषि-बस्तुओ 
की अधिकाश मात्रा की बिक्री कृपको द्वारा गाँवो में किये जाने के अमुख कारण 
ये है-- 

() गाँवों से शहर की मण्डियो तक कृषि-वस्तुओ को ले जाने के लिए सडको 
एव पर्याप्त परिवहन सुविधाओं का न होना । 

(7) कृषक गाँव के साहुकारो के ऋश-भ्स्त द्वोते हैं, जिसके कारण वे साहू 
कारो के माध्यम से खाद्यान्न विक्रय करने के लिए पाबन्द होते हैं । 


भारत मे कृषि-विपण॒न-व्यवस्था/463 


(7) मण्डियों में प्रणलित कीमतो को सूचना कृपको की प्राप्त नहीं होतो 
है। मण्डियो में प्रचलित कीमतो के जान से अनमिन्ञ होने के कारण वे खाद्यान्न गाँव 
में कम कीमत पर विक्रप करते हैं । 

(४) कृषकों मे घनामाव एवं अन्य कारणो से खाद्यान्न रोके रखने की शक्ति 
का अभाव होता है । अत वे उत्पादित उपज शीघ्र विक्रय करके घन प्राप्त करता 
चाहते हैं । मण्डियों मे ल जाकर विक्रय करके यूल्य प्राप्ति म समय लगता है । 

(२) परिवहन-श्ुविधा उपलब्ध होने तक के समय के लिए खाद्यान्न-सग्रहण 
के/लिए स्थान एवं सुविधाप्रों के प्रमाव की स्थिति मे कृषक, खाद्यान्नो का विक्रय 
गाँव में ही करने को तैयार हो जात हैं। 

(५) लघु जोत के कृपको के यहाँ विक्रेय-भ्रधिशेष की मात्रा कम होती है, 
जिससे मण्डी मे वस्तुप्रो को विक्रय के लिए ले जाने मे प्रति इकाई विपणन-लागत 
अधिक ग्राती है । देश के 75 प्रतिशत कृपक लघु कृपको की श्रेणी मे हैं । 

(शा) मण्डी में ठहरने की ग्रमुविधा, विपणन कुरीतियो के होने,मध्यस्यो 
की भ्रधिकता, मापा की भ्रनभिज्ञता आदि कारणों से मी कृपक खाद्यान्नो का विन्नय 
मष्डी मे करना पसन्द नही करते हैं । 

(2) छुपकों दरों फसल कटाई के शौध्म बाद कृषि उत्पादों को श्रधिकाश 
सात्रा विक्रय करना--वतंमान कृषि-विपणन-व्यवस्था का दूसरा” दोष कृषकों द्वारा 
खाद्यान्नो की बित्री फतल कटाई के तुरन्त बाद किया जाना है । फसल-कटाई के बाद 
बस्तुप्रो की पूर्ति माँग से अपेक्षाकृत अ्रघिक होती है झौौर कीमतें न्यूनतम स्तर पर 
होती हैं जिसके कारण कृषको को उत्पाद के विक्रय से उचित कीमत्त प्राप्त नही होती 
है । कृपको द्वारा प्रौसतन 50 से 60 प्रतिशत खाद्यान्न फसल-कटाई के बाद प्र्थातू 
प्रथम सीन महीने में विक्रय किये जाते हैँ। फ़सल-कटाई के कुछ समय बाद वस्तुओं 
की पूर्ति में कप्ती होने से कीपदों मं इृद्धि होनी शुरू होती हे । बढती हुई कीमतों से 
ब्यापारी-बे्ग लाम उठाते हैं । फप्ल कटाई के बाद खाद्यान्नो का विक्रय कृपको दारा 
निम्न कारणों से किया जाता है-- , 

(0) घन की अति प्रावश्यकता होने के कारण खाद्यान्न रोके रखने की 
शक्ति का कृपका में अमाव होना । 

(0) बादान्नन्म्ग्रहण के लिए कृषकों के यहाँ स्थान एवं सुविधाओं का 

अमाव होता । 

(00) साहुकारों का शीक्ष ऋण-सुगतान के लिए कृपको पर दवाव होना । 

(४४). झपडो मे व्यापारिक दक्षता विकसित नही होता | 


(४) झग्नहग के लिए मण्डार-गुद्ों की आवश्यक सुविया गाँवों में उपलब्ध 


नहीं होना । 


464/मारतीय कृषि का अ्रयंतन्त्र 


(3) छृपकों द्वारा विक्रय किये जाने वाले उत्पाद छो साता का कस होना-- 
विविधीकृत ((४८४७/९0) खेती अपनाने, जोत का आकार कम होने एवं खाद्यान्नो 
की विभिन्न किस्मों की खेती के कारण कृपको के यहाँ वस्तुओं के विक्रेय-अधिशेष की 
मात्रा बहुत कम होती है, जिससे वस्तुओं के विपणन में प्रति इकाई विपणन-लागत 
भ्रधिक होती है । 

(4) रूण्डियों मे विषणन कुरीतियों का पाया जाना-विपणन के क्षेत्र मं 
मण्डियों में भ्रनेक कुरीतियाँ जैसे--अनाधिकृत तौल एवं नाप के पैमानों का उपयोग, 
केता व्यापारियों द्वारा नमून के रूप में खाद्याप्नो की मात्रा ले जाना, विव्रय-विश्ि 
का दोपयुक्त होता, कृपकों को कीमतो का ज्ञान न होन॥, भ्रादतियों द्वारा विक्रय मुल्य 
से कम कीमत का भुगतान करना, करदा एवं अन्य झनावश्यक लागत वसूल करना, 
दलालो एवं आाढतियों का जेताओ की ओर अधिक मुकाव श्रादि पाई जाती हैं, जिनके 
कारण कृपको को खाद्यान्नो की विक्री से उच्चित कीमत प्राप्त नही होती है । 


(5) विपणव-लागत को अधिकता--देश मे पर्याप्त सख्या तथा सभी स्थानों 
पर नियन्वित मण्डियो के नही होने के कारण कृषक खाद्यान्न का विक्त्य अ्नियन्त्रित 
मण्डियों मे करते हैं। अनियन्त्रित मण्डियो में विभिन्न विपशान लागतो का मुगतात 
करना होता है । प्रनेक विपणन लाग्रतो का कृषकों के विक्रय से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता है जैसे -- मुनी मी, धर्मादा, चुंगी, मौशाला भादि लागत । 

(6) विपणन-प्रक्रिया में मध्यस्थों को भ्रधिकता--मण्डियो मे कृंपकों एवं 
उपभोक्ताझो के बीच मध्यस्थो क्री एक लम्बी झट खला पाई जाती है। प्रत्येक विषणन 
मध्यस्यथ विपणन-कार्यों से श्रधिक से श्रधिक लाम प्राप्त करना चाहता है । विपणन" 
अध्यस्थों की प्रधिकता के कारण उत्पादक कृपक का उपमोक्ता के रुपये में से प्राप्त 
भाग कम हो जाता है । 

(7) विपणन सूचना सेवा का श्रमाव- विभिन्न मण्डियों मे प्रचलित कीमतों 
की सूचना समय पर प्राप्त नही होने से कृपक खा्यान्न का विकय कम कीमतों पद 
कर देते हैं । विपणुन-मध्यस्थो के पास विभिन्न भण्डियो में प्रचलित कीमतों की पूर्ण 
सूचना होती हे, जिससे विषणन-मध्यस्थ कृपको की कीमतो की जानकारी के अमान 
का लाम उठाते हुए उनसे खाद्यान्न कम कोमत पर खरीद लेते हैं । 

(8) म/्डयों से श्रेघोकरण एबं सानकोकरण सुविधा का उपलब्ध न होना 
श्रेणीकरण एवं मातकीकरण की ग्रावश्यक सुविधाओं के उपलब्ध नहीं होने से कृंपक 
वस्तुप्ो को श्रेणीकरण के बिना ही विक्रय करते हैं जिससे कृषकों को उत्पाद की 
किस्म के अनुसार कौमत प्राप्त नही होती है। 

(9) कृषकों में संगठन का प्रमाव--कृषियत वस्तुम्नों का उतल्तादन, अससूय 
कृपको द्वासा विभिन्न क्षेत्रो में किया जाता है । कृषक सयठित नही होते हैं । संगठित 
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नही होने के का रण क्ृपक खाद्यान्न के कय-विक्रय में अपना प्रभाव धरदर्शित नहीं कर 
पकते है और व्यापपारी-वर्ग समठिर होने के कारश कृपको का शोषण करते हैं। 
कुशथि-विपणन-व्यवस्था के दोष-निद्ारण के उपाय 

कृषि-वस्तुओ की विपशुन-व्यवस्था मे पाये जाने वाले उपयुक्त दोपो के कारण 
कृपको को खाद्यान्न की उचित कीमत प्राप्त नही होती है, शिससे उनमे उत्पादन 
वृद्धि की प्रेरणा का हास होता है. साथ ही कृषि आधारित उद्योगों को आवश्यक 
मात्रा मे कच्चा माल प्राप्त नहीं हो पाता है | ग्त्त हृषि एग उस पर आधारित 
उद्योगो के विकास के लिए वियणन-व्यवस्था के दोपो के निवारण करना प्रावश्यक 
है । कृपि-विपखत-व्यवस्था के पाय्रे जाते वाले दोणे का निवारख् तिम्त उपायो दारा 
किया जा सकता है-- 

4 मण्डियों को नियन्त्रित करमा--विपणन व्यवस्था में पाये जाने वाले 
अनावश्यक मध्यस्थो, विपशन प्रथा मे पायी जाने वाली वु रीतिग्रो एवं विपणन-लागत 
की ग्रधिकता आदि दोषो को कृषि उपज-विपणन अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रित 
मण्डियों की स्थापना करके दुर किया जा सकता है। नियन्त्रित मण्डियो क। सचालन 
कृषि उपज मण्डी सर्मिति के द्वारा होता है जिसमे कृषकों, व्यापारियों, सरकार, बैक 
एव स्वायत्त सस्थाग्रो के प्रतिनिधि होते है । मण्डी समिति विभिन्न वस्तुओं के विक्रय 
के लिए विभेन्न कार्यों की विपणन-लागय की दर निर्धारित करती है तेथा भ्रवावर्यक 
एवं प्रतधिकृत विप्पन-ला गत में कृमी करती है। मण्डी मं विक्रय की नीलामी प्रद्धति 
होने से उपज की कीमत भो अ्रधिक प्राप्त होती है । 

2 कृषि-वस्तुओ के लिए श्रेणीकरण एवं मानकीकरण-सुविधाओ का देश मे 
विकास करना, जिससे उत्पादकी को वस्तु को श्रेशो के प्रनुसार कोमत प्राप्त हा 
सके । 

3 स्थान-स्थान पर ब्रावश्यकतानुसार भण्डार-गृह सृविधाप्रों का विकास 
करना, जिससे कृपक खाद्याब्नो का मण्डारण कर सकें और उत्पाद को कटाई के बाद 
शीघ्र विक्रम नही करें । 

4 मण्डी में वस्तुओ का मार करने के लिए यान्त्रिक-तुल। एवं मानकीकृत 
मीद्रिक तौब के बाहों झा ही प्रयोग करते के कनूव को पूर्ण प्र से कार्यात्विद 
करना । 

$ विपणन-सूचना-सेवा मे श्षाद्धि करना जिससे कृपक दिकव के लिए स्थान 
एव समय के चुनाव का निर्णय ग्राथिक आधार पर ले सके | 

6 परिधहन-्साथनो एवं सडको का विकास करना, जिससे परिवहन लागत 
मे कमी होवे । विशेषकर गाँवों मे मण्डियो को जोडने के लिए सम्पर्क-सडको (./(« 
70805) का विकृगस प्रति आवश्यक है । 


466/भारतीय क्रषि का अ्र्थतत्त 


7 मण्डियों मे कृपषको को ठहरने, पणुप्रो एवं गाड़ियों को खडी करने की 
सुवियाएँ बदान करता, जित्से कृपक मण्डी में होने वाली असुविधाओं के कारण 
गाँवों में विक्रय पद्धति का त्याग कर सकें । 

8 सहकारी-विपणन समितियों के निर्माण की ग्रोर विशेष व्यान देना जिससे 
विशेषकर लघु कृपक बस्तुप्रो के विक्रय-अधिमेप का विक्रय सहका री-विपणुन- 
समित्तियो को करके उचित कीमत प्राप्त कर सके । 

9 कृपको को सस्ते ब्याज दर पर आवश्यक राशि में ऋण-सुविधा उपलब्ध 
कराना जिससे उनकी खाद्यान्न रोके रखने की शक्ति में वृद्धि होवे । 

0 क्षपको द्वारा विशिष्ट खेती-पद्धति को अपनाना, जिससे वस्तुग्रो के 
विक्रय-अधिशेष की मात्रा मे वृद्धि होवे और प्रति इकाई विपणन लागत में कमी हो 
सके । 

], विपणन-प्रक्रिया मे पायी जाने वाली विभिन्न कुरीतियों की समाप्ति के 
लिए कानूनन रोक लगाना, जिससे व्यावारी-वर्ग क्रषको का शोपण नही कर सकें । 

नियन्त्रित मण्डियाँ 

पूर्व में कृषि-बस्तुप्नो की विपणन-व्यवस्था मे मण्डियों मे व्यावारियों के 
एकाधिपत्थ के कारण ग्नेक प्रकार से उत्पादक-कृपकों को हानि उठानी पडटी थी। 
विपणन मे स्पर्द्धा के श्रभाव, अनेक प्रकार की विषणत-लागत की कटौतियों, विपणन 
की कुरीतियों आदि के कारण उत्पादक कृपको को उत्पाद के विक्रय से सही कीमत 
आप्त नही होती थी । इन सबका लाभ मध्यस्थ वर्ग उठाता था। उत्पादक-हुपक 
मण्डियो मे अपने उत्पाद के विक्रय के समय मूक-दर्शक की मॉँति देखते थे। इन 
सबका प्रमुख कारण मण्डियो पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होना था । मण्डियों 

का सचालन व्यापारियों द्वारा अपने द्वितो की सर्वोपरि रक्षा हेतु बनाये गये वियमो 
के अनुसार होता था । मण्डी तियमन में उत्पादबत एवं उपभोक्ताओं के हितों की 
रक्षा की उपेक्षा को जाती थी ॥ 


एक दक्ष विपणन-व्यवस्था हेतु मण्डी मे विपणन की समुचित व्यवस्था का 
होना प्रावश्यक है। कृषि उत्पादों के विषणन में पाये जाने वाले उपयुक्त दोप देश 
में नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना करके दूर किए जा सकते है । 

जियम्त्रित सण्डी से तात्पयें--नियस्त्रित मण्डी मे तात्पयें उस मण्डी से है जो 
राज्य सरकार द्वारा पारित कानून के तहत व्यापार के सचलन के लिए स्थापित की 
जाती है। इनकी स्थापना का अ्रमुख उद्देश्य विषणन व्यवस्था में पाये जाने बाली 
कुरीतियो को दूर करना, विपणन लागत को कम करना एव उत्पादक-कृपको की 
विपणन काल में सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना द्वोता है । मे मण्डियाँ 
पारित अधिनियम के प्रनुसार कार्य करती हैं । 
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नियस्त्रित म्रण्डियों छ्वे उद्देश्य - नियन्त्रित मण्डियो की स्थापना के प्रमुख 

उद्देश्य निम्न हैं-- 

(() हृपको,की विषरत प्रकिया मे होने वाली म जवूरियो को दूर करके उनकी 
मध्यस्थो द्वारा किए जाने बाल शोषण से रक्षा करना । 

(2) विपणन व्यवस्था को दक्ष बनाना जिससे क्पकों को उत्पाद की सहो 
कौमत एवं उपभोक्ताओं को ग्रावस्यक स्तत्रा म कम बीमत पर वस्सुएँ 
उपलब्ध हो सके । 

(3) क्रृपकों को उत्पादन की अधिक मान्ना एवं अच्छी किस्म के उत्पाद का 
उत्पादन करने की प्रेरणा देना । 

(4) विन व्यवस्था के सुधार के लिए झावश्यक सुविधाएँ उपलब्ध 
कराना, जिससे मण्डी मे व्यापार की एक ठोस एवं सुदृढ़ व्यवस्था 
कायम हो सके । 

नियन्त्रित मण्डियों को स्थापता--देश में नियन्त्रित मेडियो की स्थापना की 

आवश्यकता सर्वप्रथम ब्रिटिश शासनकाल में इगलेण्ड वी क्पड्शा मिलो को उचित 
कीमत पर कपास की पूर्ति हेतु महसूस हुई । वष 986 मे प्रथम नियन्बित * कर- 
जीया कप/स्त मी ” की स्थापना की गई । सर्वप्रथम अ्रधिनियम्र “कॉटन एण्ड प्रेत 
मार्केड ला” 897 तत्कातीव बरार प्रदेश मे नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना हेतु 
पारित किया गया | यह प्रघिनियम वाद में प्रन्य राज्यो में नियन्त्रित मडियो की 
स्थापना हेतु झ्रादर्श कामून माना गया। भारत सरकार द्वारा 97 में स्थापित 
“इण्डियन कॉटन कमेटी! ने भी बरार अभ्रधिनियम के अनुसार कपास मड़ियो को 
नियन्तित करने का सुक्काव दिया। वर्ष 927 में बम्बई सरकार ने बम्वई कॉटन 
मार्बोठ ला/ ज्ञागू किया | यह प्रथम विस्तृत अधिनियम था जो देश में स्वस्थ मडी- 
प्रणाल्ली की रथापता की इप्टि से बचाया गया था। इसका अमुख उद्दं श्य उत्पादक व 
उपमोक्ता के हितों की रक्त करना था ! 

चर्ष 928 में ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन वायसराय लार्ड सिनसियगों की 

अध्यक्षता मे नियुक्त कंषि रायल कमोशत ने भी कृषि विषणान मे व्याप्त प्रध्यवस्यित 
परिस्थितियों के कारण भारत मे नियन्त्रित मडियो को स्थापना की सिफारिश की 
थी | केन्द्रीय वेकिय जाँच सनिति, 93। ने कृषि रायल कमीशन की सिफारिश का 
झनुमोदत किया | मारत सरकार ने !935 में कृपि-विपषन समस्याग्रों को हल 
ऋरने के लिए विपरतुत एव निरोक्षस्प निदेशालय को स्थापतवा की । इस निदेशालय 
मे राज्य सरकारों को उत्तादक-कृपको के हितों की रक्षा करने के उह्ं श्य ते राज्यो 
में नियन्त्रित मडियो को स्थापवा की सिफारिश को थी | निदेशालय ने वर्ष 938 
मे राज्यों मे नियस्नित मण्डियों की स्थापना के लिए एक प्ादर्श बिल दैयार किया, 
(जिसके प्राघार पर अनेक राज्यों ने मडियो के निदमन हेत कानून पारित झिये । 


468/भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र 


विभिन्न राज्यो मे मण्डिया को नियन्त्रित करने के उद्दे श्य से समय-समय १२ 
अधिनियम पारित किए गए है, जेंसे हैदराब[द कृषि विपसान अधिनियम, 2930, 
भद्रास व्गणिज्यिक फसल विपणान अधिनियम, 935, वम्बई कृषि उपज विपणन 
अधिनियम, 939, पजाव कृषि उपज विपणन झ्धिनियम, 939, मैसूर कृषि उपज 
विपणन अधिनियम, 939, केरल कृषि उपज विपणन अधिनियम, ।937, राज- 
स्थान कृषि उपज विपणन गझ्धिनियम 96] | आन्ध्रप्रदश त मद्रास राज्य के विपणन 
प्रधिनियम तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र ने बम्बई प्रान्‍्त के अधिनियम को लागू विया। 
विभिन्न राज्यों ने पारित क्ृपि उपज विपणन अधिनियमो मे समय समय पर सशोधत 
किए हैं। सशोषित अधिनियमों मे अनेक राज्यों ने मण्डियों के विकास एवं तियमत 
कार्म की प्रगति हेतु कृषि विपणन बोर्ड गठन करने का निरंय लिया है | फलस्वरूप 
झ्रनेक राज्यो- पजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, 
महाराष्ट्र, कर्नाटक मध्यप्रदेश भ्रादि मे कृषि विपणन बोर्ड स्थापित किये जा चुके हैं। 
मण्डी नियमत के लिए पारित अधिनियम कृपक विज्नताभ्ना के लिए रक्षा का कवच हैं 
जो उनकी मेहनत की कमाई में मध्यस्था द्वारा की जाने वाली अनाघिकृत कदौतिया 
को रोकने में सहायक होते है । 

नियन्त्रित मण्डियो के विकास का बार्य वर्ष 7950 तक मथर गति से हुप्रा । 
सवम्बर, ]955 में विपणन श्लौर सहकारिता पर हुए सम्मेलन ने इनकी प्रगति की 
रुपतार को बढाने मे सहयोग प्रदान किया । सम्मेलन में सिफारिश की गई है कि 


जिन राज्यो ने मण्डी नियमन कानून पारित नही किया है, वे शीघ्र कानून पारित 
करके नियसन पारित राज्यो की श्री मे आ जाएं । 

नियस्त्रित मण्डियो से कृषकों को लाम-कृपको को नियन्त्रित मण्डियों में 

कृपि-उत्पाद विक्ष्य करने से निम्न ल्पभ प्राप्त होत है-- 

! .. नियन्त्रित मण्डी मे उत्पादक कृषकों की व्यापारियों द्वारा किए जाते 
वाले शोषण से रक्षा होती है, क्योंकि मण्डी के व्यापारी मण्डी समिति 
के निर्देशन मे कारें करत है । 

2... मियन्जित मण्डी में उत्पादक-कृपको को वर्तमान में उत्पाद के विकेय पर 
किसी प्रकार की विपणन-लागत नही देनी होती है । वर्तेमान में समी 
प्रकार की विपणन लागतें जेताप्रो स वसूल की जाती हैं । 

3, वियन्त्रित मण्डियो में वस्तुझो का तौल मण्डी समिति से प्राप्त अनुज 
प्रधारी तुलारो द्वारा किया जाता है । तौल में काटे एव मीढ्रिक बाटो 
का ही उपयोग होता है । झत क्ृपक तौल की बेईमानी से बच 
जाते हैं । 

4. व्यापारियों एवं कृषकों के मध्य में नमुने, कीमत, हिसाब सम्बन्धित 
ऋगडे मण्डी समिति की उप-समिति द्वारा निपढाये जाते हैं जिससे 
विवादो पर होने वाली नाग मे बचत होती है । 


३१0 
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नियन्त्रित मण्डी मे दस्तुग्रो की खुली नीलामो पद्धति द्वारा विक्रय एव 
पूर्णा स्पर्षा की स्थिति के कारए कृषकों को उत्पाद को उचित कीमत 
प्राप्त हौती है । 

कृषकों को वेचे गये माल की कीमत का शीक्न मुगतान प्राप्त होता 
है । भुगतान के लिए कदौनी नही देनी होती है । रुपयों की प्राप्ति के 
लिए कृपको को मण्डी में कई बार नहीं आना पडता है । 

कृषकों को कृषि उत्पादों की कीमतो को निरन्तर सूचना प्रदान करने 
की व्यवस्था नियन्त्रित मण्डी करती है, जिससे कृपका को विपणन के 
लिए सही समय एवं स्थाव के चुनाव में खुगमता होती है । 

निमन्धत्रित मण्डियो से उत्पाद के विक्रम में पाई जाने वाली अनेक 
प्रकार की कुरीतिया जुँस--खांग्ान्न की थाडी-थोडी मात्रा नमूने के 
रूप मे क्रेताथो द्वारा ले जाना, विक्रय पर्ची नहीं देता, करदा एवं 
घलता ग्रनावश्यक होते हुए मी काट लेना आदि समाप्त हो गई हैं। 
इससे भी कृपको का लाम पहुंचा है । 

मण्डी मे रात्रि में ठहरते, पशुओ एवं वेलगाडियो की दखमभाल रुपयों 
की सुरक्षा के लिए बैंक, प्रानी की व्यवस्था, माल को चौकीदारी एव 
रात्रि मे रोशनी की तिशुल्क व्यवस्था क्ंपकों को उपलब्ध कराई 
जाती है । 

मण्डी के प्रवन्द मे कृपक् स्वय भागीदार ह्वोत हैं जिससे उन्हे मण्डी 
वियमन की पूर्ण जानकारी द्ोती है । 


नियन्म्रित मप्डिसों से उपभोवताझों को लाम--वियन्त्रित मण्डी मे उपभोक्ताम्रो 
ड्वारा खाद्याक्षो के क्रय करने से निम्न लाम प्राप्त होते हैं - 


| 


ऊँ 


डे 


निय॑न्त्रित मण्डी मे विकऊये की भरह्ी प्रणाली के कारण उपमोक्तांगों को 
कृषि उत्पाद उचिस कौमत पर उपलब्ध होते हैं । 

बस्तुओं की किस्म मे मिलावट, कम तौलने की वृष्रथा आदि से होने 
बाली हानि से उपनोक्ताम्रों की रक्षा होती है । 

वस्तुप्रो के श्वणीकरण एवं मानकीकरण व्यवस्था के होने में 


उपभोक्ताओं को आवश्यक श्रेणी की वस्तुएँ झासानों से उपलब्ध हो 
जतीहैं। 


नियन्धित भष्डियों को का्यं-प्रणालो--सर्वप्रथम सरकार किसी भी क्षेत्र मे 
सण्डी नियमत हेतु मण्डी का क्षेत्र, मुस्य मण्डो, योष सश्डियाँ एवं मण्डी थाई निर्षा- 
ररित करती है ॥ तत्पश्चात्‌ मण्डी मे नियमन काय॑ प्रारम्म होता है। नियन्त्रित 
सण्डियो की कार्य-प्रघात्री सक्षेप मे निम्न प्रकार रछो होती है-- 
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() 


ष्ट 


(4 
(5) 


(6 


2 


(7, 


बट 


(8 


ब्य 


(9) 


वस्तुओं की क्रय-विक््य विधि--मण्डी मे वस्तुओ का ज़्य-विक्य खुली 
नीलामी अथवा बन्द निविदा विधि द्वारा होने का प्रावधान है । 
अधिकाश मण्डियो में उत्पादों का कय विक्रय खुली नीलामी विधि 
द्वारा मण्डी समिति के कार्यकर्त्ता की उपस्थिति में निर्धारित समय से 
ही होता है । 

तुवाई--वस्तुओं की तुलाई अनुज्ञा-पतघारी तुलारे के द्वारा मीट्रिक 
बाटो के उपयोग द्वारा की जाती है । 


श्रेणीचयन--वस्तुओ के विक्रय से पूर्व उनका थोणीचयन करना 
ग्रावश्यक है लेकिन श्रधिकाश भण्डियो मे श्रे शीचयन के लिए आव- 
श्यक उपकरण, स्थान एवं सुविधाओं के नही होने से कृषि उत्पादों का 
विक्रय श्रेणी चयन किये बिना ही होता है । 

मण्डी सूचना सेवा--नियन्त्रित मण्डियों मे कृपकों को प्रचलित मण्डी 
कीमतों की सूचना देने की पर्याप्त व्यवस्था होती है । 

विपणन लागत--वतंमानव मे उत्पादक-कृपको को नियन्त्रित मण्डी में 
अपने उत्पादों के विक्रय पर किसी प्रकार की विपणन लागत नही 
देनी होती है। उन्हे मण्डी मे विक्रय से पूर्व की लागत जैसे--परिवहन 

लागत, चु गी एव मजदूरी ही देनी होती है 

उत्पादों की कीमत का भुगतान--उत्पाद की नीलामी के बाद तुलाई 
होते ही कोमत का भुगतान कृपको को किया जाता है । इसके लिए 
उनसे किसी प्रकार की कटौती देय नही होती है । 

विपखन-मध्यस्थो को अ्रनुज्ा-पत्र प्राप्त करना--मण्डी मे कार्य करने 

के प्रत्येक इच्छुक मध्यस्थ को निर्धारित मण्डी शुल्क का मुगतान 

करके अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना होता है। साथ ही उन्हे मण्डी समिति 

द्वारा समय-समय पर पारित चियम एवं उपनियमो का पालन करना 

होता है । 

विवादों का निपटारा--कृपको एवं व्यापारियों के मध्य मे होते वाले 

विवादों का निपदारा मण्डी समिति की उप समिति के द्वारा शीघ्रता 

से किया जाता है, जिन पर कोई व्यय नही होता है । 

मण्डी में विषणन के लिए ग्रावश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना--मिंय- 

न्ब्रित मण्डी अपनी ग्राय में से मण्डी क्षेत्र मे आवश्यक विपणन सुवि- 

धाएँ भी उपलब्ध कराती हैं, जिससे कृपक अधिकाधिक सख्या मे 

उत्पाद के विक्रय के लिए मण्डियो मे आयें एवं गाँव मे ही क्रपि उत्ताद 

के विक्रय करने की प्रथा समाप्त हो सके । मियन्त्रित मण्डियाँ 


(0) 
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अपने क्षेत्र मे सम्पर्क सडको का निर्माण, मण्डी क्षेत्र में सुब्यवस्थित 
यार्ड, मण्डी-याई़ मे कृषक-विधामग्रह, पशुशाला, गाड़ी खडी करने 
का स्थान, बैक, पशु चिकित्सालय, प्याऊ आदि का मिर्माण कौ भी 
कराती हैं । 

नियान्त्रित मण्डियो का सचालन--प्रत्येक नियम्त्रित मण्डी के सुचारु 
हूप से सचालन के लिए मण्डी समिति होती है। मण्डी समिति में 
क्रय-विज््य से सम्बन्धित सभी वर्गों के प्रतिनिधि होते है। विभिन्न 
राज्यों की मण्डी समितियों में सदस्यों क्री सख्या अलग्रन्भ्ूलग होती 
है । पजाव मे 0 एवं 7 सदस्यों की मण्डी समित्ति होती है जबकि 
तमिलनाडु की मण्डी समिति में !8, गुजरात मे मण्डी समिति 
में [7 सदस्थ एवं राजस्थान मे 5 सदस्य होते है। राजस्थान 
राज्य मे मण्डी समितियों के 5 सदस्यों में से 7 कृपक वर्ग, 
2 व्यापारी बगं, 2 क्षेत्र की सहकारी विपणन समिति, एवं सहकारी 
बैक के प्रतिनिष्टि, एक सदस्य क्षेत्र की पचायत समिति से, एक सदस्य 
क्षेत्र की नगरपालिका से एवं दो सदस्य राज्य सरकार के प्रतिनिधि 
होते हैं। ये सदस्य श्रपने मे से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव 
करते हैं। शुरू मे मण्डी समितियों के सदस्यो को दो बप॑ के लिए 
राज्य सरकार मनोनीत करती है / तत्थश्चाद्‌ मण्डी समितियों का 
निर्वाचन चुनाव द्वारा तीन बषे के लिए सरकार कराती है। मण्डी 
समितियों के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं । उन्हे किसी प्रकार 
का वेतन नही दिया जाता है। 


भण्डी समितियों के कार्य--मण्डी समितियों मे प्रमुख काये भिम्न होते है - 


() 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


(0) 
(8) 


मुख्य एवं भोरा मण्डी का प्रवन्ध करना। 

मण्डी में विभिन्न विपणन सेबाग्रो के लिए लागत दर नियत करना । 
मण्डी में प्रवेश करने वाले मष्यस्थो की सख्या एवं उनके व्यवह्वार को 
नियन्त्रित करता । 

कृषि वस्तु्रो में होने वाले भ्रपमिश्रण को रोकने की व्यवस्था करना। 
कृषि वस्तुओं के थेंणीकररप एवं मानकीकरण की मण्डी में व्यवस्था 
करना 

कृषकों एवं सध्यस्थों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को उप-समिति 
के माध्यम से निपटारा करता । 

मण्डी मे कार्य करने के इच्छुक मच्यस्थो को श्रनुज्ञानत्र जारो करना। 
मण्डी में प्रचलित कृषि वस्तुप्नो की कीमतो की सूचना के प्रसारण को 
व्यवस्था करना । 
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(9) कृषि वस्तुग्रो के सग्रहण के लिए मण्डी में भण्डार-गृहो का निर्माण 
करना | 

(0) मण्डी में कार्यरत व्यक्तियों को म्ियम पालने की सलाह देना एवं 
उल्लघन करने वालो को दण्ड देने की व्यवस्था करना । 

(:) क्षपि उत्पादों के विजय की सही पद्धति अपनाना एवं विक्रय के लिए 
स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति उत्पन्न करना 

(42) मण्डी के कृपको को ठहरने, मोजन, पानी, पशुओो के लिए पश्ुशाला, 
बेक, पशु चिकित्सालय, राशनी, ध्षफाई, चौकीदारी की व्यवस्था 
करना । 

भण्डी समिति को झ्राय--उपयुक्त कार्यों को करने के लिए मण्डी समिति की 

घन की आवश्यकता दोती है । मण्डी समितियाँ ग्रावश्यक घन निम्न ज्ञोतों से भ्राप्त 
करती हैं-- 
(0) मण्डी मे कार्यरत विभिन्न विपणन-मध्यस्थो से प्रनुज्ञा-पत्र शुल्क वसूल 
करके गाय प्राप्त करना 2 
(7) मण्डी मे बिकीत विभिन्न कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क प्राप्त करना। 
वर्तमान में राजस्थान की मण्डिथों भे कृषि वस्तुग्रो के विपणन पर 
एक प्रतिशत मण्डी-शुल्क वसूल किया जाता है । 9प्त मण्डी शुल्क मे 
से 0 प्रतिशत राशि मण्डियो द्वास राज्य कृषि विपसन बोर्ड को 
जमा करानी होती है । 

(0) राज्य सरकार द्वारा मण्डियो मे श्रनेक सुविधाप्रो की व्यवस्था करने 
हेतु एवं श्रनाधिक मण्डियो को कार्यक्षम बनाने हेतु प्रारम्भ में वित्तीय 
सहायता मी प्रदान की जाती है । 

मण्डी समितियाँ प्राप्त आय में से कार्यरत कमंचारियों को वेतन का ठुगठाने 
करके शेष राशि को मण्डी के विकास पर व्यय करती हैं। देश में नेक स्थानों पर 
विस्तृत क्षेत्र पर सभी सुविधाओं से युक्त नियन्त्रित मण्डियो का निर्माण हो चुक है 
एवं प्नेक स्थानों पर वे निर्माणाधीन हैं । 
नियन्त्रित मण्डियो को प्रगति : 

देश मे नियन्त्रित मण्डियो की स्थापना का कार्य 7930 के काल मे प्रारम्म 
हुआ था, लेकिन इनकी सख्या मे स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ विशेष प्रगति हुई है । सारणी 
5 | में विभिन्न काल मे स्थापित नियन्त्रित मण्डियो की सख्या दर्शाई गई है। 
अश्रथम पचवर्षीय योजना के प्रारम्म (अश्रैल, 95) में नियन्त्रित मण्डियो की हक 
मात्र 236 थी, जो बढकर द्वितीय पचवर्षोय योजमा के प्रारम्भ (अप्रैल, 2४ 
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470, तृतीय पचरवर्षीय योजना के प्रारम्भ (अप्रैल, 96) मे 75, अप्रैल, 966 
में [0[2, अप्रैल, 7976 में 3528 एवं अप्रैल, 990 में 6277 हो गई। 
वर्तेमान में देश के 94 प्रतिशत थोक बाजार नियन्त्रित हो चुके हैं। मभी मी देश के 
22,000 ग्रामीण बाजार स्वायत्त सस्थाक्षो द्वारा प्रवन्धित हो रहे हैं। इत बाजारों 
में क्रम-विक्रम व्यापारियों द्वा्य बनाये गये नियमो के अनुसार ही होता है। अतः 
देश के समोी कृषकों को समान रूप से लाभ पहुँचाने के लिए इन ब्रामोण बाजारो को 
मरे नियन्त्रित करना आवश्यक है । 


सारणी 5 
मारत में तियन्त्रित मण्डियों को प्रगति 











बषं नियन्त्रित मण्डियो की सख्या थोक मण्डियो की सख्या का 
प्रतिशत (6632) 

मार्च 2957 236 356 

मार्च 956 470 7.09 

साच 964 प5 0 78 

मार्च 4966 4042 45 26 

अक्टूबर 973 2754 44.53 

माच॑976 3328 53 20 

भार्त्र 980 4446 67 04 

मार्च 984 5579 84.2 

मार्च 986 5766 86.94 

मां 988 6062 9.25 

मार्च 990 62॥7 93 74 
5 





च्ोत... 00एशाप्राशाई 00 [69, वावाइ9 #2000॥076 ॥8 मसर्थ, 
पाए 0 480ण्रीणा०, र०छ ऐलशा। 


राज्यवार कुल थोक मण्डियो एवं नियन्त्रित मण्डियो की प्रगति सारणी 5 2 
मे प्रदर्शित की गई है। वतंमान में 24 राज्यो मे से 6 राज्यों (जम्मू एव कश्मीर, 
क्रेरल, नागॉलेध्ड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं सिक्किम) एव केन्द्र घास्ित प्रदेशों मे 
से चार (प्रण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं द्वीप, दादर एवं नागर हवेली 
एव सक्षद्वोप) केन्द्रशासित प्रदेशों ने नियन्त्रित मण्डियो को स्थापना हेतु कावून पारित 
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नही किया है | केरत राज्य ने चार नियन्त्रित मण्डियाँ हैं, जो मलाबार क्षेत्र ने हैं। 
यह मसब्डियाँ घृतपूर्व मद्राउ राज्य वाघिम्थिक फतनें अधिनियन, 933 दांच 
विवनिव हो रहो हैं । केरत राज्य ने नियन्त्रिद् लन्विया की स्थापना हेतु कादून 
प्रारित नहीं है । सभी राज्या मे नियन्त्रित मप्य्यों की श्रयति समान नहीं हैं। 
झान्ष्रप्रदेश, विहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदय, कर्वांटक, महाराष्ट्र 
राजस्थाद, उड़ीसा पजाव, तबिलनाडु, उत्तरप्रदेश एवं पश्चिम वबात्र सज्यों ने 
विबन्तित मस्डियों की प्रगति प्रयनीव है । अछ्ास, नवीपुर, मेघालय एंवं जियुथ 
ज्यों मे नियन्त्रित मन्डियों को प्रमधि नगण्य है । 
जलियन्बित मण्टियों को कार्य-प्रणाली में सुघार हेतु राष्ट्रीय कृषि प्रायोग छो 
सिफ़ारिशें-- 
आप्ट्रीय कृषि झ्रायोग ने अपनी रिपोर्ट ने लिखा है। कि देख में निबन्तरित 
भष्डियों को धल्या में ढद्धि तो उन्दोवजनऊ है, लकित ऋाउ-प्रणालों में दक्ष विपययत 
के लिए सुधार लावा प्रावज््यक है । झतः साप्ट्रीय हुषि झायोब्र ने वियन्तरित सस्दियी 
की क्ाय॑-प्रणालो में खुघार लान के लिए निन्‍न ठिप्लारिये की हैं-- 
() हूपको को मप्झो उमरिति में पर्याप्त प्रत्रिनिधित्त मिलता चाहिए। 
मण्ठी स्निति छा ऋब्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इपक वर्य से होता चाहिए। 
(2) ठिवन्त्रित मज्डियो ने नियन्‍्व्य हंतु छाद्यान्नो के प्रतित्िक्ति बल्य क्रुपि 
बल्तुएँ, जंचे-वारसरििज्यिक फसलें, छत्र एवं सब्जियाँ, पसुप्रों वे आ्रप्ठ 
उत्पाद एवं बना से प्राप्ठ उत्पाद नो उन्निलित किये चने चाहिए ॥ 
(3) विश्रिन्न राज्य सरकारों दात्य नण्डी-युल्क 











उपलब्ध सुविवाएँ एवं उम्मावित विकाउ कार्यक्रमों के अनुघार टिमिव 
को जानी चाहिए । 


34.. 8६००:६ ०४४४ फर३४०उ३ 03सदा.53.०० उउ कै स्यण्पॉप्पा३, फायर >घज वैड्लास्प- 
माप 8च4 पाइडप07, 00₹चसप्फव्या त उयट8, उपज एचका, ४०) टी, 7976 
97- 7-79. 
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सारणी 452 
भारत के विभिन्न राज्यो एवं क्र शासित प्रदेशों मे नियन्नित 
मष्डियों को प्रगति 
थोक मम मण्डियों की सारया 
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश मण्डियो। 3] 3] 3] 3 
की सख्या| दिसम्बर | मा । मार्च । मार्च 
968 | ॥77 | 986 | [990 
। | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
4 ग्रास्ष्न प्रदेश 568 । 423 | 379 | 564| 568 
2 असम ]72॥: 5-5 4 22 32 
3 बिहार 443 60 | 34 | 765 | 798 
4 गुजरात उ4ी 203 267 372 उ4 
गोवा | कब | “+ रे 5 
6 हरियाणा 257 59 | 435 | 240 | 257 
7. हिमाचल प्रदेश 29 | -+- £2॥ 44 52 
8 कर्नाटक 397 | 455 | 236 | 337 | 397 
9 केरल उब48 5 4 हि थे 
0. मध्य प्रदेश 633 | 464 | 297| 436 | 532 
]] महाराष्ट्र 799 | 30। | 46 | 67 | 773 
72 मरिपुर 20 4 -+- न न द्ड 
3 मेघालय प0॥ | ७ न न व 


]4, उद्ोसा ]63 40 58 | 03 | 30 
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$ पजाब 

6, राजम्यान 

47 तमिलतनाई 

48 त्रिपुरय 

9, उत्तर प्रइल 

20 पश्चिम बबाच 
2! चडीगइड 

22« देहलो 

23 प्राप्हिचरी 

24. प्ररू्पाचल प्रद्* 
23. जस्‍्नू एप्ड करमोर* 
26. मिजोरनर 

27 नायालैप्डों 

28 घिक्क्िमरँ 


29. प्रज्डमान एवं निकोदार 
द्वीप उनुहर 


30. दादर एवं नायर हदेली* 
3]. दरून एवं दीपर* 


32. लन्नद्वीप* 
कु 





$ क्वानून पारिद नहीं क्रिया बया । 
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टिप्पणी ।. केरल राज्य में पुराने मद्रास राज्य के मलाबार क्षेत्र मे निमन्बित 
मण्डियाँ मद्रास वारिज्यिक फसलें बाजार कानून 933 के तहत 
स्थापित है । 


2 कुछ राज्यों मे नियन्त्रित मण्डियों की ससया, थोक मण्डियां की सल्या 
पे प्रधिक है क्योकि उन राज्यों की गोख मण्डियो मे ग्रामीण मण्डियाँ 
या शीत सग्रहागार भी सम्मिलित है । 

ब्ोव (9). #प4॥ शै87८णॉएफ० या मधर्श-ए॥70प्5 55025 200798 
ए 8०000फा८5 200 5(80500$, 'ैप्राह्राप्. छत 880प्रीण6, 
छ०थक्षयणदा। ० 70078, 7२४४ 020|7 

(एप). श87०णापओं गहलगा8 ४०, 33(3), 00-9०८-०८०६एऑ/श, 
4990, 9 49 

(4) प्रशासनिक इृष्टि से नियन्भ्रित मण्डी का क्षेत्र एक तहसील होता 
चाहिए। 

($) प्रत्येक नियन्त्रित मण्डी के पास पर्याप्त क्षेत्र का मण्डी याई एवं उसमे 
झावश्यक सभी सुविधाएँ-कार्यालय, डाकघर, वेंक, विपणन स्थल, 
शरेणीकरण एवं सम्रहण हेतु सुविधा होनी चाहिए । 

(6) नियन्त्रित मण्डियो में सभो कयन्‍विक्रय निर्धारित मण्डी क्षेत्र मे हो 
होना चाहिए प्लोर मण्डी क्षेत्र के बाहर होते बाल क्रय विक्रय की 
रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए । 

(7) तियन्त्रित मण्डियो के का्यं-सचालन के लिए झावश्यक कार्यकर्ता-- 
सचिव, मण्डी पर्यवेक्षक, विपणन निरीक्षक, श्रेणीकरणा पर्यवेक्षक एवं 
नीलामीकर्त्ता, राज्य विपणन विमाग द्वारा नियुक्त किये जाने चाहिए। 

(8) कृषि वस्तुभो का क्रय विक्रय खुली नीलामी पद्धति प्थवा बन्द निविदा 
विधि से निर्धारित स्थान पर द्वी किया जाना चाहिए । 

(9) सभी राज्यों द्वारा मण्डो विकास कोष की स्थापना को जानी चाहिए, 
जिससे ऐसी मण्डिया को वित्तीय सहायता दी जा सके जो वठेमंरत में 
अपने स्तर पर विकास कार्य करने मे सक्षम नहीं हैं। वर्तमान मे 
“मण्डी विकास कोय! को स्थापना प्रास््रप्रदेश, कर्ताटक, युजयात एव 
महाराष्ट्र राज्यो मे की जा चुकी है । 

शौप्न विनाशशत्त कृषि वस्तुप्नो के समुचित विपणन के लिए सुराव 

मारत धरकार द्वारा डॉ एम एस स्वामोनायन की भ्रध्यक्षता मे 29 जबबरी, 
98] को नियुक्त शीघ्र विद्यघ्रशील कृषि वस्तुओ के दल ने शीघ्र विनाशघौल कृषि 
वस्तुओं के लिए मड़ो विकास एव मड़ी यूचना सेदा में सुधार लाने के लिए विम्न 
सिफारियें को हैं -- 
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(0) 


(7) 


(7) 


(९) 


(५) 


(शा) 


(४ए) 


मड़ी नियन्त्रण का लाम फलो एवं सब्जियो के उत्पादकों को दिलाने 
हेतु सभी फल एवं सब्जियो का विपणन नियन्त्रित मडियो मे होना 
झ्रावश्यक है। वर्तमान में बहुत कम फल एवं सब्जियों का विक्रय 
नियन्त्रित मडियो मे होता है । 

वर्तमान मे बहुत ही कम फल एवं सब्जियों की मडियो मे नियन्त्रण 
के लिए ब्रावश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अधिकाश मडियाँ खाद्यान्नो 
के लिए ही प्रावश्यक सुविधाएँ जुटा रही हैं। अत. वाणिज्यिक 
फसलों के साथ-साथ फल एवं सब्जियो की मडियो का भी विकास 
होना प्रावश्यक है । इसके लिए उन्हे पर्याप्त वित्त सुविधा उपलब्ध 
कराना चाहिए । 

विपणन एव निरीक्षण निदेशालय का बाजार योजना एवं अमिकल्पना 
केन्द्र (ध्यपट 0]8078 800 9८श870 (९००) को फलो एव 
सब्जियों के लिए मड़ी क्षेत्र का निर्माण करने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निमाना चाहिये । 

सभी मडियो में शीत्र विनाशशील कृषि जिन्‍सो के श्रेणीकरण, तुलाई, 
सग्नहूरा, पकाने हेतु कक्ष एवं पेकेजिग की समुचित व्यवस्था होनी 
चाहिये । 

बडी मड़ियो के समीप रेलवे का साइडिग बनाना चाहिए, जिससे उनके 
संचालन मे गति भावे एवं कम से कम मात्रा का नुकसान होवे । 
शीघ्र विवनाशशोल कृषि ज़िन्सो की ध्रान्तरिक एवं बाहर की प्राव- 
श्यकता को मद्दे नजर रखते हुए दक्ष एवं सुदृढ़ विपणन सूचना-सैवा 
का होना मी प्रावश्यक है । 

आधिक एवं सास्यिकी निदेशालय को प्याज एवं आलू के ग्रतिरिक्त 
अन्य फलो एवं सब्जियो की सूचना भी एकत्रित करती चाहिए। 


बार लिए निदेशालय मे आवश्यक सुविधाओं मे भी दृद्धि की जानी 
चाहिए । 


(शा) विभिन्न मड़ियो में फलो एवं सब्जियो की ग्रावक एवं कीमतों की 


सुचना रेडिथो एवं टेलीविजन द्वारा देते का प्रबन्ध भी किया जाना 
चाहिए । 


सहकारी-विपणन-समितियाँ 


कृषि-विपणन पद्धति मे पाये जाने वाले विपणन दोपो के निवारण छा दूसरा 
उपाय सहकारी-विपणन समितियों की स्थापना करना है। सहकारी विपणन 
समितियों का मुख्य उद्देश कृपक की उपज को सामुहिक रूप से विपणन करके 
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उनको उपज का उचित मुल्य प्रदान कदाना है । वेकन एवं सहासं? के शब्दों मे 
सहूकारी-विपशान-समितियाँ कृपको द्वारा उत्पादित उपज के सामुहिक रूप से विक्रय 
के लिए स्थापित ऐच्डिक सस्थाएँ हैं । समितियों का संचालन प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त 
के आधार पर होता है और प्राप्त शुद्ध लाम कृषकों मे खाद्याप्नो की विक्रीत मात्रा 
के अनुसार वितरित किया जानता है । सदस्य ही, समितियों के स्वामी सचालक; 
बस्तुओ की पूर्ति करने वाले एवं लाम के प्राप्तकर्ता होते है। सहकारी-विपणन- 
समितियों मे किसी प्रकार के मध्यस्थ नही होते हैं । 

सहकारी-विपणन-समितियों के कार्य--सहकारी-विपणन-समितियो के प्रमुख 
काय॑ निम्न हैं-- 

. सदस्यों के उत्पादित माल को उचित कौमत पर विक्रय करना । 


«2 सदस्यों को उत्पाद की प्रतिभूति के आधार पर ऋण-सुविधा उपलब्ध 
कराना । 


3 सदस्यों को उत्पाद के विक्रय के पूर्व सग्रह को सुविधा उपलब्ध कराने की 
व्यवस्था करना । 


4 उत्पाद के श्रे यीकरण की व्यवस्था करना, जिससे उत्पादक-कृषपकों को 
अच्छी किस्म के उत्पाद की अधिक कीमत प्राप्त हो सके । है 


5 सदस्यों के खाद्याप्तो को एकवित करना, जिससे लघु कृपकों की उत्पाद 
को परिवहन लागत कम होने के साथ-साथ सहकारी विपणन समितियों 
के ब्यवसाय मे बुद्धि हो सके । 

6, खाद्यान्नों के निर्यात की व्यवस्था करना, जिससे कृपकों को भ्रधिक आय 
प्राप्त हो सके । 

7. सरकार की खाद्यान्न-वसूली एव कीमत समर्थन नीति को कार्यान्वित 
करने के लिए एजेन्ट के रूप में काययं करना । 

8 क्पको के लिए ग्रावश्यक उत्पादन-साधनो-उवं रको, कीटनाशी दवाइयों, 
कृषि यत्त्रों को पूर्ति की समय पर व्यवस्था करना । 

€ 00-0एटा3(ए९ 53९5 8$5०08007 5 3 प्रण|एणाा 0७४0९53.. 0 ह्ल्‍वभार07 

इ४30]7084 ४५ ४३ पाव्याएद्ए 92905, प्रब[६८(३ दिया ए704०९०३ ०ताल्णाध्य। 
कि प्रशः 406७ एच्यद्राएई व 5 80घरशएश४ ३७०णाह 40  (शए0८ब0९ छाणटा- 
965 403 $39488$ 88९ 3990707०७ (0 06 गार्य७९7३ ०7 (06 53884 6 फशा' 
एड0०28९. वरवणट्राइ ढाल त््राद्ाड, 0एवाबक्‍073 370. एए)रपाएच्याठाइ ण ॥86 
€एण00०0063 800 दा 05 68९४४ ए४7668705 ॥0 006 54४378$ 08६ 80४65 
(० (86 $०289, "० पराध्ए2९0379 5६303$. 40 छ7070 07 055 34 ४2 शाफुध्ाइ४ 0६ 
(४6 ०पिदा प्राटप्रटा३- 


>-म, म. छेक्‍:६22 ३७४ व, & 5०03375, ०००० एा८ड 04 (0०0-०:ाबरॉयर९ 2:४० 
978; ० 989 छा 900०६ 2०., 7४६७३०४६, 7937.- 


480/भारतोय कृषि का अवंतन्त 


सहुझारी विपणन-समितियों को व्यापार-पद्धति--सहकारी-विपणद-समितियो 
का व्यापार पद्धति तीन प्रकार की होती है-- 

(।) सहकारी विपणन-समितियों द्वारा झाठतियों के रूप में (000ए॥७07 
38 ८०४ 5५४।९7)) कार्ये करना एवं कृषकों द्वारा लाए गए उत्पाद को अधिक कोनत 
देने वाले व्यापारो को वेचकर आदत प्राप्त करना । 

(2) सहकारी विपणुन-समितियों द्वारा खाद्यान्नो के सप्रहण, परिवहन, श्रेयो- 
करण, ऋण तथा निर्यात को सुविधा उपलब्ध कराना एव प्रदाद की गई सेवाओं के 
लिए तागत एवं लाम प्राप्त करना । 

(3) समितियों द्वारा स्वय खाद्यान्न क्रय करना (0ए0धा890 9ए700958७) 
एवं क्रप किये घये उत्पाद को उचित कीमत के आते पर विक्रय करके लाम 
कमाना । 

पदस्यता--सहुकारी-विपणन-समितियो के सदस्य दो प्रकार के होते हैं : 

] व्यक्तिगत कृषक, सहकारी कृषि-समितियाँ, सहकारी-सेवा समितियाँ, 
जिन्‍्ह सहकारी विपणान-समितियों को क्वय॑ प्रणाली मे मान लेने के सनी मधिकार 
प्राप्त होते हैं । 

2 व्यापारी वर्ग, सहरृरो-विपण्यन-सनितियों के नाम मात्र के सदस्य 
(२००७४ 7८०7०८:४) बन सकते हैं, इन्हे विषयन-समितियों को कार प्रणाली मे 
भाग लेने का मधिकार नही होठा है । 

सहकारी-दिपणन-समितियो को पूंजो--सहकारी-विपघन-समितियों के वित्त- 
ज्लोत निम्न हैं-- 

]. हिल्सा पूँजी--सहहारी-विपयन-समिति सदस्यो को समिति के प्षेदर 
विक्रय करके पूंजी एकत्रित करती है । 

2. केन्द्रीय सहकारी बैक एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ले ऋण प्राप्त करके 
मी सहकारी वेपयन-समितियाँ आवश्यक पूंजी राप्मि एकत्रिव करती है । 

3. सहरारी-विपयन-समितियाँ सरकार से प्रधम तीन वर्षों मे श्रेपीरुरण 
की मद्यीत लगाने, परिवहन साथनो के क्रय करने झादि कार्यों के लिए अतिरिक 
लागत राष्ति को पूरा करने के लिए सरकार से वित्तोय सहायता प्राप्त करके मी 
पूँजी! एक॒जित करती हैं १ 

सहरारो-विपणन-समितियों का ढाँचा--सहुकारी-विपषयन-समितियों हा 
ढाचा स्तूप्राकार (9,78०743]) अर्थात्‌ तीव स्तरीय (वधान्‍्८ ५६३४) होता है । 

] ब्राम/वहतील स्तर पर-द्ान्र था ठहदोल क्ठर पर सहकारी विपणव- 
समितियाँ प्रायमिक्त सहकारी विपयन-समितियो के रूप में कृपि-वस्तुओ के क्रय- 

विक्रय का कार्य करती हैं। इनके उदस्थ उस क्षेत्र में रहने वाले कृषक होते हैं ठपा 
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समितियाँ एक या अनेक वस्तुओं में कय-विक्रय का कार्य करती हैं! प्राथमिक 
सहक्रारोी-विपणन-समितिया दो प्रकार की होती है-स्ामान्य एवं विशिष्ट वस्तु 
सहकारी विपणन सम्रितिया, सामान्य कृषि सहकारी वितरणन समितियाँ सभो प्रकार 
को वस्तुओं में व्यापार करती हैं जबकि विशिष्ट समितियाँ क्षेत्र के अनुसार विशिष्ट 
दस्तुप्रो, जैंसे-यन्ना, कपास, दूघ का ध्यापार करती हैं । 

2. जिला सत्र प्र +-जिला स्तर पर केन्द्रीय विषणन-समितियाँ प्रथवा सघ 
होते हैं जिनका प्रमुख कार्य प्राथमिक सहकारो-विपणन समितियों के द्वारा लाए गए 
खाद्यान्न विक्रम करना एवं उन्हें ऋण-सुविधा उपलब्ध कराता हीता है। इन 
समितियों के सदस्य जिले के कृपक एवं प्राथमिक सहकारी विपशुन-समितियाँ 
होती हैं । 

3 राज्य स्तर पर--राज्य स्तर पर होने वाली शिखर संहंकारी-विपणन- 
समितियाँ. (69७0 00-05०शए६  (शाो८्टााा8 $000९$). जिला स्तर की 
विपणव समितियों एवं प्रायमिक सहकारी-विप्रयन-समितियों के द्वारा लाये ग्रये 
खाद्यान्न को विक्रय करने एवं आवश्यक ऋण सुद्रिघा उपलब्ध कराने की व्यवस्था 
करती हैं। प्राथमिक एव जिला स्तर की विपणुत समितियों के अतिरिक्त, राज्य के 
कृषक भी इनके सदस्य होते हैं । 

उपयुक्त स्तरों पर पाई जाने वाली समितियाँ, क्रय-विक्रय को जाने वाली 
बस्तुओ की सझ्या के भ्रगुतार एक वस्तु समिति एवं वहु-दस्तु समिति में वर्गीकृत की 
जा सकती हैं । बहु-वस्तु सहकादी-समितियाँ देश मे अधिक सझया मे पाई जाती हैं । 

सहकारी विपणन समितियों से कृष झों कटे लाभ-सहकारी विपणन-समितियाँ 
कृपक्तो को मिम्न लाभ पहुँचाती हैं--- 

, कृषि उत्पादों को प्रति इकाई मार पर विपराुन लायत मे कटौती करती 
हैं, जिससे उत्पादक-कृपको को वस्युओं के विक्रय से उरसोक्ता द्वारा दिये 
गये रुपये मे से अधिक भ्श्ञ प्राप्त होता है । 

2 कृपक को माल के झपग्रहण के लिये भण्डार-यूह सुविधा उपलब्ध कराती 
है । ग्रत' कृपक कीमता के उचित स्तर पर ग्राने तक उत्पाद को कम 
लागत पर समृहीत कर सकत हैँ । 

3 क्रेपको में सहकारिता की भावना उत्पन्न करनी है जा ग्रारथिक एवं सामा- 
जिक विकास में सहायक सिद्ध होती है । 

4 कपको को वस्तुओं के श्र शी छरण, सवेष्टन एवं परिवहन सेवा सस्दो 
दर पर उपलब्ध कराती है 4 

5 सहकारी विपणन समितियां कृपको को सस्ती दर पर आावश््यक राधि से 
ऋषणा-प्रेवा उपलब्ध कराती है | 
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ला 


6 कृपकों को आवश्यक उत्पादन-साधन, जैसे-उर्वरक, बीज, कीटनागी 
दवाइयाँ नियत कीमतो एवं समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्थां 
कराती हैं । 

7. सहकारी विपणन-समितियाँ कृपकों को विपणन सम्बन्धी समस्याप्रों को 
युलमाने के लिय ग्रावश्यक सुझाव देती हैं जिससे कृपक लाभान्वित 
होते हैं 

8 सहकारी-विपणन-समितियो के माध्यम से वस्तुओं के क्रय-विक्र्य करने 
से कृपको की क्रय-शक्ति में सुधार होता है ! 

9. विपणुन-पद्धति में पाई जाने वाली अनेक कुरीतियो के शिकार होने से 
क्रपक बच जाते हैं । 

सहकारो-विपणन-समितियो की प्रगति : 

देश में वर्ष 960-6] में 308 प्राथमिक कृषि सहकारी विपरान समितियां 
कार्यरत थी, जो बढ़कर 970-7] में 3222, 980-8 में 3789 एवं 987-88 
में 6980 हो गई। इनमें से लगभग 500 प्राथमिक कृषि सहकारी विपणत 
समितियाँ विद्येप वस्तुप्नो मे ही व्यापार करती हैं। राज्य-स्तर पर 29 विपणन सप 
कार्य कर रहे हैं ॥ इनके प्रतिरिक्त राज्य स्तर पर दो फल एवं सब्जी विपणन सप 
(गुजरात एवं देहली मे), एक गन्ना पूर्ति विषणन समिति एवं तीन विशेष कृषि वस्तुओं 
की विपणन समितियाँ राज्य स्तर पर कार्यरत हैं। राष्ट्रीय स्तर पर टाप्ट्रीय हि 
सहकारी विपणन सघ कार्यरत है । 

सारणी 5 3 सहुकारी विपणत समितियों द्वारा विभिन्न वर्षों से किया गया 

ब्यापार दर्शाती है के 
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48 4/भारतीय क्ृपि का अर्थतस्त्र 

सहकारी विपणन समितियों ने व्यापार के क्षेत्र मे निरन्तर अच्छी प्रगति की 
है ! यह समितियाँ कृपको के उत्पाद के विक्रय के अ्रतिरिक्त उन्हें आवश्यक उत्पादन 
साधन ध्रमुखतया उर्वरक तथा उपभोक्ता वस्तुओं के पूर्ति का कार्य भी करती है। 
बे 960 मे इन समितियों ने 779 करोड रुपयों के कृषि उत्पाद बिक्रित किये 
थे, जो बढ़कर वर्ष 989-90 मे 6,274 करोड रुपये के स्तर तक पहुंच गए। 
कृषि उत्पादों मे विक्रित मुख्य फसले खाद्यान्न, गन्ना, कपास, तिलहन, बागान वाली 
फसलें. एव फल व सब्जी है । 


सहकारी विपणन समितियाँ कृषि उत्पादों के व्यापार के अतिरिक्त इंषि 
उत्पादन साधनों एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे उपभोक्ता वस्तुग्रो के वितरण का काय॑ मो 
करती है । इन समितियों ने व 960-6। में 36 करोड़ रुपये मुल्य के उत्पादन 
साधन कृपको को उपलब्ध कराये ये, जो बंढकर 7989-90 वर्ष में 20]7 करोड़ 
रुपये मूल्य स्तर तक पहुंच गए। महकारी क्षेत्रों मे पजीकृत चीनी कारखानों एवं 
कपास ससाधतन समितियों की सख्या से मी निरन्तर दृद्धि हुई है । 2 


राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपने प्रतिश्लेदत मे लिखा है कि प्राथमिक सहकारी 
विपणन समितियाँ जो मुझ्यतया तालुका स्तर पर है, कृपको के उत्पादी के विक्रय 
तथा सग्रहण के क्षेत्र मे अच्छा कार्य कर रही है। वतंमान में इनकी शालाएं 
प्राथमिक मडियो तथा गौण मडियो मे नही होने के कारण इल क्षेत्रो के कृपको के 
उत्पादों के विक्रय में इनका ध्रीधा सम्पर्क नही है। अ्रत राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 
सिफारिश की है कि कृपक सेवा समितियाँ (एथ्वारादा5 527श०6 50000) ईवे 
क्षेत्रो में विषणन समितियों का कार्य करें । 

कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, मारत सरकार के सर्वेक्षण 
परिणाम से स्पष्ट है कि कृपको हारा विक्रित माल का 735 3 अतिशत घाव एव 
8.3 प्रतिशत गेहूँ व्यापारियों के माध्यम से विक्रय किया जाता है । सर्हकारी 
समितियों के माध्यम से 4 प्रतिशत बान एवं 5 प्रतिशव वेहूँ का विक्रय ही हो? है 
(सारणी 5.4)॥ 
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सहकारी विपणन समितियों की प्रगति समी राज्यों मे समरात्र नहीं है। 

पजाव, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश एव तामिलनाडु राज्यों मे 75 प्रतिशत 

खाद्यान्न सहकारी विपणन समित्तियो के माध्यम से विक्रय किये जाते हैं ।॥ इसी प्रकार 

महाराष्ट्र एव उत्तरप्रदेश मे 75 प्रतिशत गन्ना, भुजरात एवं भद्दाराष्ट्र राज्य में 

75 प्रतिशत कपास एवं कर्नाठक्क राज्य में 84 प्रतिज्ञत बागान दाली फसलों का 
विपणन सद्कारी विपणन समितियों के माध्यम से होता है । 

सहुकारी विषणय सम्तितियों को प्रगति मे बंधक कारक--सहकारी-विपणन 

समितियों के द्वागः हृपको को अनेक लाभ आप्त होते हुए मी देश मे सहकारी 

'विपणन-समितियो की झाघाठीत प्रगति नही हुई है । झनेक राज्यो मे सहकारिता के 

क्ैत्र पे प्रथत्ति डहुद कप हुई हे $ छहक।/हिता के क्षेत्र के बाथया कारकों को निभ्न दो 

बर्गों मे विभक्त किया जाता है-- 

(7) झृप॒को की ग्रोर से वाघक कारक--ये कारक निम्न हें . 

2 कृषक वित्तीय आवश्यकताओं के कारण साथाक्षों का दिकय शीक्ष करना 

चाहते हैं। गाँव से सहकारी विषणन समिति तक खाद्यान्नो को पहुँचाने 

एवं उनके द्वार विकय करने में समय अधिक लगता है । विपणन में 
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लगने वाले प्रधिक समय का कृपक इन्तजार करने मे अरत्मर्थ होते हैं 
जिसके कारण कृपक विषणन-समितियों के माध्यम से खाद्याज्न विक्रय व 
करके गाँव में साहुकारो/माढतियो के द्वारा ही विक्रय करते हैं । 

2 परिवहन सुविधांग्ो की भ्रपर्याप्तता के कारण कंपक उत्पादित उपज को 
विपणन-समितियों तक ले जाने मे झसमर्य होते हैं 

3. धदस्य कपको में सहकारी-विपणन-समितियों के प्रति रुचि नहीं होने के 
कारण वे सहकारी विपणन-समितियों के सदस्य होते हुए मो उनके 
माध्यम से कृषि उत्पादों के विपणन मे उत्सुक नहीं होते हैं । 

4 स्दस्य-कृषकों मे आपसी वैमतस्यता होने से वे समिति के प्रति उदासीब 
होते हैं । 

5. छदस्पो का सहकारी क्षेत्र के उद्यमो मे विश्वास नहीं होता है क्योकि 
झधिकतर सहकारी उदधोगों मे हानि होती है। इसका प्रमुख कारण 
कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य सुचार रूप से नही करना एवं अनेक प्रकार से 
बेईमादी करना होता है । 

6 कृपक व्यापारियों के ऋण-प्रस्त होते हैं। साथ ही उनके वाहुकारों पे 
व्यक्तिगत सम्बन्ध भी होते हैं जिनके कारण खाद्यान्नो के विक्रय में साहू 
कारो को प्राथमिकता देते हैं । 

7. विविधीकृत कृषि प्रणाली को अपनाये जाने के कारण वस्तुमों के विक्रेय- 
अधिशेष की मात्रा कृपकों के यहाँ कम होती है, जिसके कारण भी दे 
हक को विपणन-समितियो के माध्यम से विक्रय करने मे इच्छुक गहीं 

हैं । 
(7) समितियों की स्‍श्लोर से बाधक कारक--ये कारक निम्न हैं : 

, विपणन-समिति के कम चारियो मे व्यावसायिक योग्यता का झमाव एवं 
कमंचारियों का प्रशिक्षित नही होना, जिनके कारण वे विपणव कार्य को 
चुचारु रूप से नही कर पाते हैं । 

2 दविपणन-समित्तियो के पास खाद्यान्न-सग्रहण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने 
के कारण वे कृपको के खाद्यान्नो को शीघ्र विक्र्य करते हैं । ऐसा करते 
से पू्ि को अधिकता की झवस्था मे उचित कीमत प्राप्द नहीं होती है । 

3 सहकारी विपणन-समितियों के पास कृपको द्वारा लाए गए माल कौ 
सम्पूर्ण मात्र को कय करने के लिए पूँजी का अभाव होता है। अतः 
बहुत से कृषको को विराश लौटना होता है । 

4 सहकारी विपणन-समितियों के कार्यालय मण्डी क्षेत्र एव कृषको के गांवों 
से दूर होते हैं, जिससे कृषको को परेघानियाँ होती हैं । 
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5 विपयन-समितियों के कार्यकर्ताओं का व्यापारियों की ओर कृषकों की 
अपेक्षा अधिक ऋुकाव होता है । अत कृपक सहकारी विपशव॑-समितियो 
के प्रति उदासीन रहते हैं । 


6 सहकारी विपणन समितियाँ, व्यापारियों से स्पर्घा करने में सक्षम नहीं 
होती हैं । 

7, सहकारी-विपणन एवं सहकारी ऋण-समितियों में समन्वय नही होने से 
क्ृषको को अनेक परेशानियाँ होती हैं । 

सहुकारी विपणन-समितियों के विकास के लिए सुकाव--सहकारी-विपणन- 

मितियो के विकास के लिए निम्न सुझाव प्रेषित हैं-- 

, सहकारी विपणुन समितियों के सदस्यो मे आतरिक प्रेरणा के साथ कार्य 
करने की भाववा जागृत करना । 

2 समित्ति के सदस्यों मे जागरुकता लाने एवं सदस्यों में आपस में सहयोग 
बताए रखने के लिए गोष्ठियो का. आयोजन करना एवं सहकारिता के 
लाभो से सम्बन्धित साहित्यों मे विवरण करना । 

3 ग्रामीण क्षेत्रो मे सहकूरिया के वातावरण में परिपक्वता लाने के लिए 
धामिक मतभेद, गेर-जिम्मेदाराना व्यवहार आदि तत्त्वों को समाप्त 
करना | 

4 सहकारी-विपणन समितियों के प्रबन्ध एवं व्यवस्था मे उचित निरीक्षण 
के द्वारा सुधार लाना । 

$ सहकारिता के विभित पहलू-सहकारी विपणन एवं सहकारी ऋण में 
परस्पर समन्वय स्थापित करना, जिससे वस्तुओं के विकय से प्राप्त मुल्य 
राशि से ऋण का सीधा मुगतान किया जा सके । 

6 सहूकारी-विपणन-समितियों द्वारा गाँव अथवा शहूर की मण्डियों मे 
सग्रहण के लिए गोदामो का निर्माण करवाना । 

7, सहकारी-विपणन-समितियो द्वारा कृपकों के मात्न को क्रय करने मे 
आथमिकता प्रदान करना । 

8, सहकारी-विपणन-समितियों के क्रार्यकर्त्ताओं को समय-समय पर झाव- 
श्यक प्रशिक्षण प्रदात करके उनके कार्यंगत अनुमव में सुधार लाना एवं 

अच्छे कार्य के लिए पारितोषिक प्रदान करने की व्यवस्था करना । 
राष्ट्रीय कृषि सहुकारो-विपणन संघ/नाफेड 
(पिक्ञा०ाड। 4ैह॒तरएपाणव] 000982ए९ #शआलागड़ फिब्वधआाणग) : 
राज्य-ल्वरीय सहकारी-विपणन सधो ने मिलकर प्रक्टूबर, 958 मे राष्ट्रीय 
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स्तर पर इस सघ की स्थापना की थी, जिंसका मुख्य कार्यालय दिल्‍ली में तथा अनेक 
राज्यों मे इसके कार्यालय हैं । वर्तेमान मे 29 राज्य-स्तरीय विपणन संघ, 7 राज्य- 
स्तरीय उत्पाद विपणन सघ एवं 23 प्राथमिक विपणन एवं ससाधन समितियां 
इसके सदस्य हैं । 

नाफेड के प्रमुख कार्य निम्व हैं-- 


(7) 


(2) 


(3) 


(4) 


(७) 


प्न्त प्रदेशीय वाजार--नाफेड का प्रथम कार्य विभिन कृषि वस्तुओं 
में अ्रन्त प्रदेशीय व्यापार करना है। नाफेड यह कार्य प्रमुखतया 
खाद्यान्न, दालें, तिलहन, मसाले, फल, सब्जी, अण्डे, कृषि मशीर्नें एव 
झजार, उवंरक, कीटनाशो दवाईयो मे करता है। नाफेड कृषि 
वस्तुओं का कय कृपि-विषणन सहकारी समितियों के द्वारा करवा 
है । विपणन में भी सहकारी सस्थाएँ, सार्वजनिक सस्थाएँ एवं राज्य 
सरकार को प्राथमिकता देता है । 

विदेशी व्यापार--ताफेड विभिन्न वस्तुओं के ग्रायात-निर्यात का कार्य 
भी करता है । नाफ़ेड निर्यात भ्रमुखतया प्याज, आलू, श्रदरक, लहसुन, 
तिल, गौद, मोटे भ्रनाज, मूंगफली, विनौला एवं सोयाबीन की द्ेल 
रहित खली, मसाले, फल एवं सब्जी, इलायची, जूट के थेले, चावत 
प्रादि वस्तुओं का करता है। इसी प्रकार नाफेड दालो, भूखे एवं 
अन्य फल, जायफल एवं जावज्नी का आयात भी करता है । 


नाफंड कृपको के लिए आवश्यक उत्पादन साधनों, जैसे--क्ृपि्यल्त 
एव मशीनरी, उवंरक श्रादि का प्रायात करता है एवं समय पर उन्हे 
कृपको को उपलब्ध कराता है । 


प्रोत्ताहन कार्य--नाफेड तकनीको विश्येपज्ञ भी रखता है जो विपणखत 
मे सर्वेक्षण का कार्य करके प्राप्त परिणामों की आवश्यक जावकारी 
भी देता है । वाफ़ेड सब्जी तथा फलो की ससाधन इकाईयों की 
स्थापना में मी तकनीकी सलाह प्रदान करता है। वाफेंड विपणन 
सलाह सेवा सुविधा भी प्रदान करता है तथा जनजाति क्षेत्रों मे 
उत्पादित उत्पादों के विक्रय के लिए सहकारी विपणान-समितियाँ 
बनाने मे भी मदद देता है । 


नाफेड सरकार के लिए तिलहन, दलहन एवं मोटे अनाज को स्यूलवम 
समथथित कीमतो पर क्रय का कार्य भी करता है । नाफंड यह कार्य 
ठिलहन फसलो के लिए वर्ष 976-77 से, दलहन फसलो के लिए 
वर्ष 4978-79 से एवं मोदे भ्नाजो के लिए वर्ष !985-86 से 
कर रहा है । 


भारत मे कृषि विषणन-व्यवस्था/489 


नाफेड कृषक्नो को प्याज, आच्‌ गुड, झदरक आदि कृषि वस्तुओं की अ्ति+ 
स्र्घात्मक कीउत भी दिला रहा है। इत कृषि उलतादों की सरकार वर्तमान में 
स्यूनतम सनथितर कोमतो की घोषणा नहीं करती है। इसके अलावा नाफेंड आलू, 
प्याज एवं तिलहुन का व्यापार भी करता है। इन्ह नाफेंड उत्पादन मौसम में क्रय 
करके भण्डार करता है और उचित कीयत आने पर दूसरे मौसम में विक्रय करता है 
और लाम कमाता है । 


विदेशों मे सहकारों विपणन संस्याएं--जापान, इजरायल एवं ताइवान देशो 
में सहका री-विपशत-सबितियों का ढाँचा भारत के ढाचे से वहुत समानता रखता है । 
यहाँ पर जापान एवं इजरायल देशों मे कृषि-वस्तुओ॥र की सहकारी विपणन-वद्धति 
का सक्षेप स॑ विवेचन किया गया है । 
ज्ञापान--जापान दैश में कृषि-वस्तुओ के विपणन का कार्ये कृषि सहकारी 
सप (887०7ए2 00-09थ46६० 855004075) करते हैं। कृषि-सहक़ारी 
सघ बहुउद्देश्यीय कार्य करते हैं, जैसे--कृपको को ऋण प्रदान करना, वस्तुओं का 
विपणुद करना, कृषकों को बैंक सुविधा उपलब्ध कराना, आवश्यक फर्म एवं 
घरेलू वस्तुओ्रो की पूति करना आदि । उपयुक्त कार्यों में से सहकारी सघो का मुख्य 
कार्य उतल्लादिव चावल एवं प्रन्य खाद्यान्न, ग्रालू, फक, रेशम का कोप या कोकत 
(९०५०००7), दूध रब अन्य वस्तुप्रो के विपणन का कार्य करना है । कृषि सहकारी 
संपर जादान मे हृपक्नों द्वारा विज्रीत अधिशषेप का 60 से 70 प्रतिशत माग विक्रय 
करते हैं और जेष 30 से 40 प्रतिशत माग अन्य विपणन माथ्यमो के द्ायय विंक्रोत 
होता है। ग्रठ जापान में सहकारी सघ कृषि-वस्तुओ के विपणन म विश्लेष महत्त्व 
रखते हैं । 
सहझारी स्ध कृपको को उत्पादन के लिए ग्रावश्यक सभी साथन जैंसे-- 
उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, कृषि-यन्त्र, मणरीनें झ्ादि उतकी प्रावस्यकतानुस्तार 
कारखानो से सोब क्रय करके पूर्ति करते हैं ॥ उत्पादन-साथनो की पूर्ति के अतिरिक्त 
कृषि सहकारी सघ देव में कृषफो को दनतव किस्म के बोज, उर्वरक, फ़्सलाका 
चुनाव, कोटवाशी दवाइयों के उययोग की तकतीकी सलाह भी देत हैं, जिसत कृपक 
प्राप्त उत्पादतन्साधनों से ग्रधिकतम उत्पादन की मात्रा प्राप्त कर सर्के | जापान मे 
सहकारी स मेतियो की प्रमुख विशेषता ऋण का उत्तादन एवं विउरणन से पूर्ण 
सामजस्य करन है ( ऋण के उत्पादन एय विपणुन ने सामंजस्य के कारण सहकारों 
समितियों ने जापान मे विश्येप प्रगति को है। ऋण का उत्पादद एवं विपणन से पुर्ण 
सामजस्थ नही होने के कारण भारत म सहझयरों समितियों को विजेष उफदता प्राप्त 
नहीं हो सकी है | 


इंजशपल--इजुंगवत मे कृषि उस्तुप्रो छे दिपणान के लिए सरकारी विपणन 
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संघ होते है जिन्हे पाधाा७४ कहते हे। ये सहकारो-विपणन सघ इजरायल देश 
की कुल उपज का 75 प्रतिशत साद्यान्न, 50 प्रतिशत दूध एवं दूध-पदार्थ तथा 90 
प्रतिशत नीयू-वश के फलो का सचालन करते है । देश म किब्बुत फाम पर उत्पादित 
क्षि-बस्तु शो, पशु-उत्पादों एवं फलों का इन्ही विपणन सस्थाग्रो के माध्यम से विक्य 
हीता है । मस्‍करारी विषणन मप्र के अपने कारयाने भी होत॑ है । 


भारतीय मानक सस्था 
विदैशो में वस्तुश्रों के निर्यात के स्तर को बनाये रखने के लिए वर्ष 947 
में देश में भारतीय मातक संस्था ([0/9॥ $470थाते 705070007) की स्थापना 
की गई । यह सस्था विप्रिन्न वस्तुओं के गुणों और किस्म का वैज्ञानिक ढय से 
अध्ययन करके उनके लिए मानक तैयार करती है और निर्धारित मानक के अनुसार 
वस्तुप्रो स निमित होने पर मानकीकरण का प्रमाश-पत्र प्रदात करतो है, जो उप- 
भीक्ताओ मे वस्तु के प्रति विश्वास उत्पन्न करता है । 

भारतीय मानक सस्‍्था के कार्य--मारतीय मानक ससस्‍्था के प्रमुख काय 

निम्न हैं-- 

(।) विभिन्न बस्तुओ के लिए मानक तैयार करना । 

(2) बस्तुओ्रों के उत्तादन एवं संसाधन में कम लागत वाली पक 
प्राविष्कार करना एवं उसका निर्माताओं को उपयोग करने के लिए 
सुझाव देना । 

(3) निर्मित वस्तुओं का प्रयोगशाला में जाँच करके उन पर मानक की 
प्रमाण झकित करना 

(4) विदेशों से श्रायातित वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुत्री के उपयोग 
के सफल परीक्षण द्वारा उपभोक्ताओं में विश्वास उत्पन्न करना एवं 
देश में आयातित वस्तुओं की मात्रा कम करना । 

(5) मानक तिर्धारित करने वाले विदेशी सगठनों से सम्पर्क स्थापित करा 
एव निर्धारित सानको में समन्वय स्थापित करना | 

(6) मानक-निर्धारण के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना । 

(7) मानक सस्था द्वारा जिदिष्ट एवं स्वीकृत मानकों बालो वस्तुभो को 
समय-समय पर विश्लेपज्ञों द्वारा जाँच करना एवं निर्धारित मानक के 


अनुसार वस्तु के नहीं होने पर मावकीकरण का अनुज्ञा-्पत्र रई 
करना ! 


भारतीय सानक-संस्था का कार्य-सचालन--भारतीय मांवक सस्‍था नो 
परिपदो के माध्यम से उपयुक्त कार्य सम्पन्न करती है ।» ये परिपदें कृषि तथा 


9... सारतीय मानक सस्या, योजना, मई 2, 4972, पृष्ठ 43-4, 


भारत में कृपि-विपणन-व्यवस्था/49[ 


खाद्यानच्न-उत्पादन, रसायन, सिविल इ जीतियरी, उपभोक्ताों तथा चिकित्सा उपकरण, 
इलेक्ट्रो तकनीकी, मैकेनिकल इजीनियरी तथा स्वेष्ठव आदि विषयों से सम्बन्धित 
बस्तुपओ के लिए मानक तैयार करने के कार्य की देखभाल करती है | मानक सस्या 
का काय्यें तकनीकी समितियों उप समितियों तथा पैनल के द्वारा होता है । मानकीकृत 
बस्तुओ पर ॥8। का मार्का अ्कित किया जाता है । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, 
स्थानीय सस्याएँ एवं उपभोक्ता वस्तुओे को क्रय करते मे मातक सस्था द्वारा प्रमाणित 
वस्तुओं को प्राथमिकता देत हैं क्योंकि इन वस्तुओ की बनावट, इसमे भ्रवयवो की 
भात्रा आदि मारतीय मानक सस्था द्वारा निर्मित मानक के अनुसार होती है । 
भारतीय मानक सस्था ने सितम्बर, 2977 तक 925] भानके तेयार किए हैं जिनमे 
से 8408 (92 प्रतिशत) मानक विभिन्न सस्थाओों ने अपना लिए हैं । 

एक प्रप्नेल,987 से इसका नाम मारतीय मानक ब्यूरों कर दिया गया है 
जिससे इसके कायें क्षेत्र मे पहले की अपेक्ष। विस्तार हुआ है । 


विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 
क्ृपि रॉयल कमीशन (928 ) एवं केन्द्रीय बैकिय जाँच समिति, 93! की 
सिफारिशों के अनुसार कृषि वस्तुओ के विपणन एवं विपणव-श्ञान के भ्रसार के लिए 
भारत सरकार ने विपणन निदेशालय की स्थाप्रना केरने का निश्चय विया । 
तत्पश्चात्‌ एक जनवरी, 939 को क्ृपि-वस्तुओ के विपणन से सम्बन्धित ज्ञान 
प्रदान करने के लिए क्ृपि-विपणन सलाहकार का कार्यालय दिल्ली में स्थापित किया 
गया। शुरू में कृषि विपणन सलाहकार का कार्यालय 5 वर्ष के लिए स्थापित किया 


गया था, लकित महत्त्व को देखते हुए इनको स्थायी रूप दे दिया गया। विपणन 
निदेशालय के प्रमुख कार्य निम्न हैं-- 


() प्रमुख क्रषि वस्तुप्रो के विपणन की वर्तमान प्रणालो का सर्वेक्षण करना 
एवं उनमे व्याप्त दोषों के सम्बन्ध मे सरकार को भ्रतिवेदन प्रस्तृत 
करना ! 

(2) हकृषि-वस्तुओं के श्रेणीकरण एंव मानकीकरण के लिए श्र णियाँ 
निर्धारित करना एवं निर्ारित श्रेणियों को विपणन प्रक्तिया भ॑ 
कार्यान्बित करना । 

(3) कृषि विपणुन् अधिकारियो एवं नण्डी सचिवों के प्रशिक्षण की व्यवस्था 
करना । 

(4) वस्तुप्रा की विपणन प्रक्रिया मे चुधार के लिए मिम्न कार्यों को 
करना-- 

(अ) कृषि-वस्तुश्मा की माग कर आकलन करना एवं प्रस्तावित मांग 


ब पू्ति के झ्राघार पर सरकार को व्यूबतम कीग्त ि्घारण के 
लिए सलाह देना । 
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(ब) खाद्यान्नों की कमी, सूखा या अन्य स्थिति का मुकाबला करने 
के लिए बाद्यात्रो के सुरक्षित भण्डार की आवश्यकता का 
आकलन करना एवं भण्डार-गृहो के निर्माण के लिए घुकाव 
देना । 


(प) कृपि-उत्तादों के उत्पादको को उधित्त कीमत प्राप्त कराने एवं 
उपभोक्ताग्ो को सही कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के 
लिए विपणन-सूचना-सेवा का प्रसारण करना । 

(द) मण्डियो को नियन्त्रित करने के लिए सरकार को समय-समय 
पर सलाह देना । 

(य) आवश्यकता होने पर किमिन्न खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 
निर्धारित करने के लिए सरकार को सलाह देना, जिससे देश 
में खाद्यान्न उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सके । 


बर्ष 947 में वियणत-निदेशालय का नाम विपणन एवं भिरीक्षण विदेशा 
लय कर दिया गया तथा 958 में विषणन एब निरीक्षण निदेशालय के कार्थलिय की 
दिल्‍ली से नागपुर (महाराष्ट्र) मे स्थानान्तरित किया गया । वर्ष 970 में क्रैद्वीय 
सरकार ने कृषि-विपणुन सलाहकार को सेवाग्रों की समय समय पर परामर्श के लिए 
आ्रावश्यकता के कारण उसके कार्यालय को फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थातान्तरित 
कर दिया । मुझ्य कार्यालियं भ्रभी भी नागपुर मे है । 


घिपणन एव निरीक्षण-निदेशालय की प्रगति . 


(2) 


(2) 


(2 


निदेशालय ने विभिन्न राज्यो एक केन्द्र शासित श्रदेशों में मार्च, !990 
तक 627 मण्डियो को नियन्त्रित किया है। केरल, मिजीरम/ 
अरूणाचल प्रदेश, नागालैन्ड, सिक्किम तथा जम्मु एवं कश्मीर राज्यों 
के अतिरिक्त सभी राज्यो में मण्डी नियमन कानून पारित होने से 
नियन्वित मण्डियों स्थापित हो चुकी हे 

निदेशालय ते कृषि पशुपालव एवं वन-पदार्थों के सर्वेक्षण के श्राधार 
पर 40 वस्तुओं के विपणन की रिपोर्ट श्रकाशित की हैं। वस्तुओं 
के विपणन की रिपोर्टो के अतिरिक्त निदेशालय ने शीत सम्रहणालिय/ 
मण्डी नियमन, सहकारी विषणन पर भी रिपोर्टे प्रकाशित की हैं । 
निदेशालय ने 743 क्ृषि-वस्तुओं के श्रेशीकरण एवं मातकीकरण के 
लिए श्रेणियों निर्धारित को हैं तथा इसके लिए व्यापारियों एव 
ससाधन में लगे व्यक्तियों की झनुज्ञानयत्र जारी किये हैं। विदेशी 
व्यापार हेतु 42 कृषि वस्तुओं मे अधिदेश थे णीचयन कार्पान्वित है। 


भारत मे क्ृषि-विपशानत-व्यवस्था/493 


(4) निदेशालय ने तायपुर, हैदराबाद, चडीयढ एवं लखनऊ में विपणन 
अधिकारी, मडियो के सचिवों एवं श्रे खीचयन कार्यकर्त्ताश्रो के प्रशि- 
क्षण के लिये प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किये है, जहाँ पर निदेशा- 
लय विभिन्न अवधि को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराता है । 

(5) वस्तुओं की किस्म, गुण एव शुद्धता की जाँच के लिए निदेशालय ने 
एयमार्क प्रयोगशालाएँ--बस्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, युन्दूर, 
कानपुर, जाम नगर, राजकोट, पटना, वगलौर एवं साहिबाबाद 

(दिल्ली) मे स्थापित की हूँ । नागपुर स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला 
इनके कार्य की देखभाल के अतिरिक्त वस्तुओं मे मिलावट की जाँच 
भी करती है । 


(6) निदेशालय विपणन-विध्तार-सेवा के माध्यम से विभिन्न वर्मों के 
व्यक्तियों को आवश्यक विपणन सूचना भी उपलब्ध कराता है। इसके 
लिए तिदेशालय स्थान-स्थात पर भ्रदरशंनियाँ लगाता है । 

(7) निदेशालय कृषि-विपस्मत पर एक पत्रिका प्रकाशित करता है जिसके 


द्वारा विपणन के क्षेत्र मे किये गये विभिन्न लेखकों के सर्वेक्षण व 
प्रनुसधान के प्ररिणाम विभिश्न वर्गों तक पहुंचाये जाते है । 
विपणन एवं निरीक्षण निदेशा्णय का ढाचा--विपशन एवं निरीक्षण 
निदेशालय क्रा प्रमुख प्रभारी कृषि-विपणन सलाहकार होता है। कृषि विपणन 
सलाहकार के ग्रतिरिक्त निदेशालय मे सयुक्त कृषि-विपणन सलाहकार, उप-कृषि 
विपणन सलाहकार, वरिष्ठ विपणन ग्धिकारी एवं प्रशासनिक अ्रधिकारी होते हैं । 
निदेशालय के प्रमुख कार्यालय के भ्रतिरिक्त चारो क्षेत्रो--उत्तरी पूर्वी, पश्चिमी 
एवं दक्षिणी--मे क्षेत्रीय कार्यालय है, जिनका सुखुय भ्रधिकारी वरिष्ठ विपणन श्रधि- 
कारी होता है । उप-वरिष्ठ घिपशान भ्रधिकारी, विपणन ग्रधिकारी, सहायक विप- 
शत गअ्रधिकारी, वरिष्ठ निरीक्षण॒कर्त्ता के तत्त्वावधान में उप-कायलिय कार्य करते 
है। यह उप-कार्यालय विभिन्न क्षेत्रों मे होने वाले प्रमुख कृपि-उत्पादनो के विपणन- 
सर्वेक्षण के झ्राधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं । 
सभी राज्यो एवं केन्द्र-शसित श्रदेशों मे राज्य विपणन विभाग होते है । 
राज्य विपणन विभाग राज्य मे विपणन, नियमम, सर्वेक्षण करके रिपोर्ट तैयार 
करने का कार्य करते हैं । राज्य विप्रणात विभाग, दविपणात अधिकारी अथवा कृषि- 
निदेशक के तत्त्वावधान मे कार्य करते हैं । वर्तमान मे अनेक राज्यों भे कृषि-विपणत 
बोडे भी बन गये हैं । 
कृषि-विपणन के क्षेत्र में पारित प्रमुद श्रधिनियम 
कृषि-विपशान मे सुधार हेतु पारित प्रमुल् अधितियम निम्न हैं : 
] क्ृषि-उलाद (श्रेंसीकरण एवं विपरात) अधिनिमम, 937--इस 
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अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कृपि-वस्तुओ के लिए श्रेणियों का निर्वारण 
करना, श्रेणीकृत करने के इच्छुक व्यक्तियों को अनुज्ञा-पत्र प्रदान करना एवं निर्षा- 
रित थे रियो का समय-समय पर निरीक्षण करना है। श्रेणीकृत किये गये कृषि- 
उत्पादों पर एगमार्क' लेबल अ्रकित किया जाता है । 


2, कृषि उत्पाद (विकास एवं भंडारण) निगम अ्रधिनियम, ?956- इस 
श्रधिनियम के द्वारा देश के उत्पादको एवं व्यापारियों को खाद्यान्न संग्रहण के लिए 
उचित भडारण सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराना है। यह अधिनियम 
962 में सहकादिता के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अप्रिनियम एव 
भडार-गृह सुविधा के लिये राष्ट्रीय मडारण श्रधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया 
गया है | शीत सग्रह के लिये शीत संग्रहण आदेश, 964 व 980 पारित किया 
गया है । 

3 फल-उत्पाद नियन्त्रण प्रधिमियम, 948 व 2955--इस अश्रधिनियम के 
अन्तर्गत फलों से शवंत, रस व ग्रन्य उत्पाद बनाने के नियमन एवं नियन्त्रण की 
व्यवस्था की जाती है । 


4 बायदा सबिदा (सियमन) अधिनियम, 952--इस अधिनियम का उद्देश्य 
देश मे विभिन्न वस्तुओ के वायदा-बाजार का नियमन करना है जिससे बाजार में 
वस्तुओ्रो कौ भ्रनाधिकृत सट्टेवाजी नहीं होने पाये । 


5 भार एवं पैमाना मानकीकररा अधिनियम, 958---इस अधिनियम के 
द्वारा विपणन में मानकोकृत धाँट एवं पेमाना का उपयोग करना है! सरकार ने 
960 से देश में मीट्रिक बाँद एवं 963 से मीट्रिक पैमानों का प्रयोग भ्तिवार्य 
कर दिया है । 


6 क्ृपि उपज विपणन अधिनियम--विमिन्न राज्यो में मण्डियों को तियन्विंत 
करने हेतु समय-समय पर अनेक अधिनियम पारित किये गये हैं । 


7 खाद्य श्रपमिश्रणु निवारण अधिनियम, 954 एवं 976--इस अधि- 
नियम का उद्देश्य श्रपमिश्रण करके एवं आमक नाम से खाद्य पदार्थों के विक्रय १९ 
कानुनन नियस्तस्थ करना दै । 

8 मानक माप-पोल (डिब्वा बन्द वस्तुएं) अधिनियम, ॥977--इस अ्रधि- 
नियम का उद्देश्य डिब्दा बन्द धस्तुओ के सही तोल, बन्द वस्तु के गुश्गी के बारे मे 
सुचता, सही कीमत का उवसोक्ता को अवगत कराना है । 

9 निर्यात किस्म नियन्त्रण एवं जाँच प्रधिनियम, ? 763--इस अधिनियम 


का सुरुष उद्देश्य निर्यात को जाने बाली वस्तुओ के गुणों का नियन्त्रण करने से है, 
जिससे घिदेशी बाजार मे वस्तुओ की साख बनी रहे । 


भारत में कृषि-विपणुव-व्यवस्था/495 


0 राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नो के व्यापारियों के लिए जारी अनुज्ञा-पत्र 
नियम--इन नियमों का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा खाद्यान्न व्यापारियों को नियन्त्रण 
मरे रखने से है, जिससे वे अपने स्टॉक एवं कीमतो को घोषणा करें । 


खाद्यान्नों के थोक व्यापार का सरकार द्वारा अ्रधिग्रहण 


खाद्यान्नो के थोक व्यापार का सरकार द्वारा अधिग्रहण से तात्पयं देश में 
स्राद्यान्न (प्रमुखतया गेहें. एवं चावल) के थोक व्यापार को निजी क्षेत्र मे करते पर 
प्रतिबन्ध लगाने से है। खाद्यान्न के थोक व्यापार अधिग्रहण के ग्रन्तगंत रबी 973 
से गेहूँ एव खरीफ [974 से चावल का व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ मे लिया 
गया। गेह एवं चावत भारत के प्रमुल खाद्यान्न हैं जो देश के कुल खायान्न-उत्पादन 
का लगभग 70 प्रतिशत होते हैं । 


खाद्यान्नों के थोक व्यापार अधिग्रहण के अनुसार, ग्रेह एवं चावल एक राज्य 
में दूसरे राज्य मे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, भारतीय खाद्य निगम, राज्य 
सहकारी विपणुन सघ, खाद्य एवं पूर्ति विभाग एवं अन्य सरकारी सस्थाओ के माध्यम 
के बिना नहीं ले जाया जा सकता है। व्यापारी उपयुक्त दोनो खादयाप्षों का कय- 
विक्रय नहीं कर सकत है। खुदरा व्यापारी लाइसैन्स प्राप्त करके सरकार द्वारा 
निर्धारित शर्तों पर गेहू' एव चावल क्रम-विक्रय कर सकते है । 


खाद्यान्न के थोक व्यापार अधिग्रहण के उद्देश्--खाद्यान्नो के थोक व्यापार 
के सरकार द्वारा अधिग्रहर के प्रमुख उद्दे श्य निम्न थे+- 


 गेहू' एवं चावल के बविक्रेय-प्रविशेष की मात्रा को नियस्त्रित करना, 
जिससे उनमें होने वाली सट्टंबाजी तथा कृत्रिम कमी को समाप्त करके कीमतो को 
बढ़ने से रोका था सके ) 

2 उत्पादक कृपक्ो से लामप्रद कीमतो पर खाद्यान्न क््य करता, जिससे 
कृपको को खाद्यान्नो के उत्पादन मे इृद्धि करने की प्रेरणा मिले । 

3 उपमोक्ताशो (विशेषकर कमजोर वर्ग) को उचित कीमत पर खाद्यान्न 
उपलब्ध कराना । 

4 उत्नादक कृपक एवं उपमोक्ता के मध्य पाये जाने वाले बिचोलियों को 
समाप्त करना, जिससे विपण॒ुत लागत में कमी हो सके । 

खाद्यान्न के थोक ब्यापार अधिग्रहण की अ्ग्वश्यकता--निम्न परिस्थितियों 
के कारण सरकार को देश मे खाद्यान्नो के थोक व्यापार का अधिग्रहण करदे की 
आवश्यकता महसूस हुई-- 

4 सरकार की मान्यता है कि उत्पादक कृषकों को, वर्तेमात विपणन" 
प्रणाली में खाद्यान्न के विक्रय से उचित कीमत प्राप्त नही होती है । कृपकों के पास 
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सग्रहण की उचित सुविधा एव क्षमय्रा नही होने से फसल कटाई के तुरन्त बाद उन्हे 
उत्पाद बेचना होता है । उस समय वाजार मे खाद्यान्नो की पूर्ति की अधिकता व माँग 
के पूर्ति की भ्रपेक्षा कम होने के कारण, कीमतें अत्यधिक नीचे गिर जाती हैं। समृद्धि 
शाली व्यापारी एवं विचोलिये न्यूनतम कीमतो पर खाद्यान्न ऊय करके लाभ उठाते 
है। श्रत सरकार द्वारा निर्धारित समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति, कृषकों को श्रम का 
उचित मूल्य दिलाने एवं उनके शोषण को समाप्त करने के लिए खाद्यानों के थोक 
व्यापार के अधिग्रहण की झ्रावश्यकता प्रतीत हुई । 


2 बतंमान विपणन व्यवस्था मे जमाखोरी व मुनाफाखो री चरम सीमा पर 
है | विचोलिए वस्तु की जमाखोरी व मुनाफाखोरी द्वारा वस्तुओ की कृत्रिम कमी 
उत्पन्न करके कीमतो मे वृद्धि करने में सफल होते हैं /॥ सरकार का एक उद्देश्य इस 
वर्ग को प्राप्त हो रहे अधिक लाभ की राशि पर नियन्त्रण करना है। अत. खाद्याप्नों 
के थोक व्यापार अधिग्रहण की भ्रावश्यकता प्रतोत हुई । 

3 वर्तमान विपणन व्यवस्था मे समाज के गरीब उपभोक्ता वर्ग को उचित 
कीमतो पर खाद्यान्न उपलब्ध नही हो पाते हैं। सरकार गरीब वर्ग को उचित कौमत 
पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए मी वर्तमान विपणन व्यवस्था मे परिवर्तन लाता 
चाहती है । 

4 देश के सूखे एवं अकालग्रस्त क्षेत्रो मे खाद्यान्नो की उपलब्धि की समुचित 
व्यवस्था करना, जिससे म्रुखमरी पर नियन्त्रण किया जा सके । इसके लिए भी 
खाद्यान्नो के व्यापार का सरकार द्वारा अधिग्रहण करना आवश्यक है। 

> कीमतों में भ्रसाधारण इद्धि होने पर जनता का सरकार में विश्वास 
समाप्त हो जाता है, जिससे समाज की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव आता है । 
प्रत देश के विकास एवं सफलीभूत योजना के लिए कीमत स्थिरीकरछा करता 
आवश्यक है। कीमत स्थिरीकरण के उद्देश्य हेतु मी सरकार व्यापार का प्रधिग्रहण 
ऋरती है । 

खाद्यान्नो के थोक व्यापार मे आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ--खाद्यान्नो के 
धोक व्यापार की योजना को सुचारु रूप से कार्यान्बित करने में सरकार को निम्न 
कठिनाइयो का सामना करना पडा था, जिससे खाद्यान्न अधिग्रहण के निर्धारित 
उद्देश्य प्राप्त करने मे सरकार पूर्णेत सफल नही हो पाई है*-.. 

() सरकार के पास देश के विभिन्न जिलो, तहसीलो एवं ग्रामों के स्तर 

पर खाद्यान्न संग्रहण के लिए आवश्यक सख्या एव क्षमता के गोदामी 
का अभाव होना । 


4. बी० एल० जोशौ, घनाज के थोब व्यापार का राष्ट्रोयकरण, योजना, वष !7, पक 5, 
श्रप्नेंल 7, 973, पृष्ठ 3-4. 


भारत में कृषि-विपणन-व्यवस्था।११7 


(2) देश के 2,699 शहरो तथा 5,66,878 ग्रामो से खाद्यान्न क्रय करके 
देश भे चारो ओर फंले हुए उपभोक्ताग्नो को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के 
लिए आवश्यक व सक्षम व्यवस्था का अमाव होना । 


(3) खाखाज्ना के व्यापार मे लगे हुए ॥7 लाख व्यक्तियं, के रोजगार छिन 
जाने से देश में बेरोजगारी को समस्या मे ब्रढ्धि होने की ग्राशका से 
असनन्‍्तोष की लहर का फंलना ) 


(५) सरकार के पास भावश्यक वित्तोय साधनों का अभाव होना । खाद्यान्न 
के संग्रहण, गोदामों के निर्माण, खाद्यान्न के क्ष्य के लिए का्यंशील 
पूंजी, कर्मचारियों के वेहन भुगतान के लिए वित्त क्री आवश्यकता को 
पूण नहीं कर पाठा भी बहुत बडी कठिनाई हे । 


) निड्ो क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यापारी वर्ग से प्रतिस्पर्णा, सरकार के 
एक मात्र जेता होने से एकाधिकार क्रय-पद्धति के दोष, सरकारी कार्ये- 
कत्ताश्रा के व्यवहार मे रूखापन एवं मष्टाचार का व्याप्त होना । 


समाजवादी कदम की सफलता के लिए सरकार को जनता का पूर्ण सहयोग 
मिलना आवश्यक है । जनला का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने पर ही सरकार निर्धारित 
उद्देश्यों को प्राप्प कर सकेगी तथा उत्पादकों एवं उपभीक्ताओ्रों को लाम प्राप्त हो 
सकैगा । इस योजना मं सरकार को जनता का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। झत्तः 
सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन को खरीफ 974 मे स्थगित कर दिया । 


से 


( 


शात्। 
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कृषि-कीमतें एवं उनमें 
उलार-चढ़ाव 


प्रत्येक व्यवसाय की सफलता का मापदण्ड व्यवसाय से प्राप्त लाम की राधि 
होती है । कृषि एक व्यवसाय है । इसकी सफलता का मापदण्ड भी इस व्यवसाय से 
प्राध्व लाभ ही होता है। दृषि-व्यवसाय से प्राप्त होने वाले लाभ की राशि, उत्पादित 
बृषि-उत्पादों की मान्ना एव उनकी वाजार कीमत पर निर्भर करती है। कृषपि-व्यवसाय 
से प्रधिक्तम त्राभ की प्राप्ति के लिए कृपको को उत्पादन हृद्धि के नये तकनीकी 
ज्ञान के उपयोग के साथ-साथ उत्पाद के विपणन से अधिकतम कीमत प्राप्त करने की 
विधियाँ भी श्रपनानी चाहिये। विपणन के सम्बन्ध मे उचित नि खंय नही लेने वी 
स्थिति में कृपको को उत्पादित उत्पाद की मात्रा की अधिरातम कीमत प्राप्त नहीं हो 
पाती है । अतः क्ृपि-व्यवसाय की सफलता के लिए कोमतो का ज्ञाव महत्त्वपूर्ण 
होता है । 
क्रृषि कीमतों से ततत्पर्थ 

किसी वस्तु या सेवा के विनिमय-सुल्य को मुद्रा के रूप में प्रकट करने को 
उस बस्तु या सेवा की कीमत कहते हैं। प्रो" वेट एवं ट्रेलोगन के शब्दों में कीमत, 
मुद्रा को इकाइयो के रूप मे अभिव्यक्त ु्य होती है ! कीमतो के उपयुक्त अभिप्राय 


को क्पि-वस्तुओं के लिए प्रयुक्त क्ये जाने पर कृषि-क्ीमत शब्द का उपयोग किया 
जाता है । 
कृषि कोमतों के कार्य 
इषि-कीमतें प्रनेक कार्य सम्पन्न करती है जिनमे से कुछ देश के प्राधिक 
विकास में विशेष महत्त्व रखते हैं । कृषि-कीमतो के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-- 
() कृषि-कोमतें विमिन्न वस्तुओ के विनिमय मूल्य एव उनमें पारस्परिक 
सम्बन्ध को प्रदर्शित करती हैं। स्वतन्त्र उद्यम वाली श्रथ॑व्यवस्था मे 
बस्तुओ का मूल्य उनकी वीमतो के द्वारा श्रॉका जाता है श्रौर यही 


मूल्याकन विधि उपभोक्ताग्रो की झाय को तथा व्यय करने की प्रदृत्ति 
को सचालित करती है । 


(2) कृषि-कोमतें, इृषि-बस्तुओं की माँग एवं पूर्ति की शक्तियों मे 
साम्यावस्था/सन्तुलन स्थापित करती हैं कीमतों के बढ़ने पर 


(3) 


एक) 


(ऊ) 


(6) 


(7 


ई) 


७) 


कृषि कीमतें एवं उनमे उतार-चढदाव|499 


सामान्यतया वस्तुओं की माँग कम हो जाती है तथा कीमतों के कम 
होने पर उनकी माँग बढ जानी है । कौमतो के झाघार पर ही मण्डी 
में एकत्रित खाद्यान्नों का क्रय विक्रय होता है । 

कौमतें विभिन्न कृषि वस्तओ के उत्पादन की माद्य का निर्धारण करती 
है। सीमिस उत्पादन साथनो का उपयोग उन फंसलो के उत्पादन मे 
किया जाता है जिनकी प्रति इकाई कीमत अधिक हाती है । साथ ही 
विभिन्न फससो के अन्तर्गत क्षेत्रफल का निधारण झनन्‍्य कारकों के 
अ्रतिरिक्त उनकी कीमतों पर प्रमुखतया विभंर करता है। प्रत 
कृषि कीमतें फ्राम॑ पर अ्नुकूलतम लाभ की प्राप्ति के लिए विभिन्न 
उद्यमो के अन्तगंत उत्पादत-साधनों के आवंटन कार्य मे सहायक 
होती हैं। 

कीमतें कृषि वस्तुभों के उपमोग की मात्रा का तिर्घारण करने में 
सहायक होती हैं / कीमतों के द्वारा ही वस्तु की उपलब्ध सात्रा का 
विभिन्न उपभोक्ताश्रों मे आवटठन होता है । वस्तुओ की कमी की 
अवस्था में कीमतें बढ जाती हैं ग्रौर उपभोक्ता क्रय की मात्रा कम 
कर देते हैं। इसके विपरीत वस्त की पूर्ति की प्रधिकता की झ्वस्था 
में कीमतें गिर जाती हैं श्रौर उपभोक्ता क्रय की मात्रा मे वृद्धि 
करते हैं । 

कृषि कीमतें कृपि-ब्यवसाय में पूँणी मिवेश की राशि को प्रभावित 
करती हैं । कृषि कीमतों के अ्रधिक स्तर पर निर्धारित होने पर क्ृषि- 
व्यवसाय मे पूंजी निवेश की राशि मे इृद्धि होती है । 

कीमतें ग्रौद्योगिक सस्थांग्रो, विभिन व्यवसायों एवं फार्म पर विभिन्न 
उद्यमो के ग्रन्तगेंत साधन ग्रावटदई का कार्य सम्पन्न करती हैं। 
उत्पादन-साधन निरन्तर कम लाम बाले उपग्रोगो से श्रधिक लाभ 
बाते उपयोगों की शोर गतिश्ीत्न होते हैं। इसी भ्राधार पर विभिन्न 
व्यवसायों में सीमित उत्पादन-साधनो का आवदन होता है । 

कीमतें विपणन एव स्वामित्व सम्बन्धी समस्याओं को सुविधाजनक 
तरीको से हल करने के निर्णय लेने मे सहायक होती हैं । 

कीमतें दिमिन्न कृपे उस्तुमो के पग्रहरा एवं विभिन्न स्थानों पर 
परिवहन सम्बन्धी निर्णय लेने मे सहावक होती हैं॥ कीमतो मे होने 
वाले परिवतेनों के कारण ही बस्तुओ का एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर परिवहव एच एक मौसम से दूछरे मौसम तक घग्रहण होता है 
कुषि-कीमतें विभिन्न वर्गों एव प्रथ॑-व्यवस्था के विशभिष्त क्षेत्रों में ग्राय- 
विवरण को प्रभावित करती हैं। 


300/भारतीय कृषि का अयंत्तन्त्र 


(१0) कोमते मौस्ममापी यन्त्र को भाति भावी ग्राथिक परिस्यितियों का 
नान प्रदान करती है । 


कृषि-को नतो के अध्यपन की आवश्यकता 
समाज के ममी वर्गों --कृपको उपभाक्ताओ उद्योगपलियों एवं व्यवसायियों 
तथा सरकार के लए कृषि कीमतों का अध्ययन आवश्यक हत्ा है। कीमतों के 
अध्ययन का ज्ञात कृपफा को व्यवसाय सुचारु रूप मे उलाने, उपभाक्ताबो को रहर- 
सहन का चित स्त८ बनायू रवन उद्योगप दयो का उत्लादन की नीति निर्धारण 
करने एवं सरकार को राष्ट्रीय शेजनाओं के निभाण एवं उ ह कायान्वित वरन में 
द्वायक होता है । सतरात के विनिन्न वॉक लिए कृषि काम । के अध्ययव की 

महत्ता का विवेचन यहाँ किया गया है-- 

कृषको के लिए कृषि कीमत को आवश्यकता कृपकों के लिए फार्म से 

श्रप्त झाव उत्पाद की उत्पादत मात्रा एव उनकी बाजार कीमत पर निमर करती 

॥। मण्डी कीमत के ज्ञान क ग्रभाव मे हपक फाम से अधिकतम लाम की याश 
प्राप्त नही कर सकत है । कृषि-कीमतो का ज्ञान कृपको को फाम पर निम्न निखुंय लेने 
में सहायक होता है । ये निश॒य फाम पर होन वाली लागत म कमी अ्रघवा प्राप्त 
होन वाले लाम की राशश म बृद्धि करत ह-- 

(0 कृषकों को फास पर विभत्र उद्यमों के चयन एवं उत्पादन सम्बन्धी 
निर्णय लने म कीमता का ज्ञान सहायक होता ८ । 

(0) चुन हुए उद्यमा से अधिकतम लान की प्राप्ति के लिए उतके प्रबन्ध 
सम्बन्धी निणय लेने जैसे--प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र म विभिन्न कंलो 
में किलना उवंरक उपयोग करना चाहिए, विशिन्न उर्वरकों मं से 
कौनसे उवरक क' उपयोग करवा चाहिए, उर्वरक का किस विधि 
से उपयोग करना चा हिए, सिंचाई कब्र एवं किच्नी संख्या म॑ देनी 
चाहिए आदि । 

(00 स्रीमित उत्तादन साधना का किस उद्योय वे उत्पादन मे उपयोग किया 
जाये जिसत्न लाम की अधिकतम रा ्मप्रप्त हा सकते । 

(४) कृषि उलतादा क विक्रय एवं उ्राद” साधना के क्र4 के लिए समय 
स्थान एवं विपशान माध्यम के चयन का « नणय जन मे कीमतो का 
शान कृषकों के निए आवश्यक होता है । 

(४) कृषि कोमतें कृपका को फा्म-योजना बनान से सहायक्ञ होती है ! 

प्राचीन काल मे कृषि कीमतों का ज्ञान कृषकों के लिए वतमान की ऊराँति 

प्रावश्यक नहीं था। उप काल मे कृपक कप को व्यवसाय के रूप मन अपनाकर 
जीइकोत,जन के रूप में प्रयवात 44 फास पर घरेनू जावर्पकता के सनी उत्पाद 
उत्पन्न करत थे जिससे उनर पात्त विज्ष्य के लिए उत्पाद को मात्रा बहुत कम हाती 
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थी वर्तमान मे कृपकों द्वारा विशिष्टीकरण कृषि पद्धति के अपनाये जाने के कारण 
फार्म पर एक या दो फसलें उत्पन्न की जाती हैं जो प्रमुखतया मण्डी में ।वक्रय के 
लिए ही होती हैं । कृषि मे तकनीकी ज्ञान के भराविष्कार एद उपयोग के कारर 
विभिन्न वस्तुओ की उत्पादकता एवं विक्रेय-अधिशेष की मात्रा में दर्तमान मे अधिक 
बद्धि हुई है, जिसके कारण वे ग्रथ्िक मात्रा मे कृषि वस्तुग्रो का विक्रय करते है । अत 
उत्पाद के विक्रय से भ्रधिकतम कीमत प्राप्त करने के लिए कृपकों को विभिन्न मण्यियों 
में प्रचलित कीमतों का “न होना आवश्यक है । 

प्राचीन काल भें कृषि-वस्तुओं के विक्रय के लिए वर्तमान की भाति विकसित 
म्ण्डियाँ, विपरुन-मध्यस्थ एवं विपणन-माध्यम भी नहीं थे। वस्तुद्ना का बिक्य 
वस्तृ-विनिम॒य प्रथा द्वारा होता था, जिसमे एक कृपक अपने अधिशप उत्याद की माता 
को दूसरे व्यक्ति की भ्रधिशेष उत्पाद की मात्रा से विनिमय कर लेता थ' | वर्तमान मे 
विपणन कीमतों के आधार पर होता है। परत कृपकों के लिए कीमतों का जान 
वर्तमान में क्षत्यावश्यक है । 

॥ उपभोक्ताप्रों के लिए कृषि-कोमत ज्ञात को झ्रावृश्यकता--#षि-क्ोमतो के 
जान देश के उपभोक्ताओो को मी उपयोग के लिए ग्रावश्यक वस्तुओं के चुनाव, उनकी 
भात्रा का निर्धारण एवं क्रय करने के निर्शय लेने भे सहायक होता है । उपभाक्ताओं 
की प्राय का प्रधिकाश भाग कृषि-वस्तृप्रों जैसे खाद्यान्न, दालें, तिनहन, फल, 
सब्जी, दूध, अण्डे आदि के क्रय पर व्यय होता है । कृषि-बस्तुप्रो को कीमतों म ब्रद्धि 
होने से, उपभोक्ता क्षपनी सीमित भ्राय से पहले क्री अपेक्षा कम मात्रा म॑ बस्तुएँ क्रय 
कर पाते है, जिससे उनके रहन-सहन के स्तर पर विपरीत प्रभाव ग्र्ता है। ग्रत्प 
प्राय वलले उपमोक्ताओं का तो जीवन-निर्वाह करना कठिन हो जाता है। प्रत' 
कीमतो का ज्ञान उपभोक्ताओं को सीमित झाय मे अनुकूलतम स्तर क' जीवनन्‍्यापन 
करने हेत विभिन्न निर्णय जैसे--वस्तुयो के क्रय के लिए मण्डी, समय एवं विषणन- 
माध्यम का चुनाव करने, विभिन्न वस्तुग्नों का चुनाव एवं उनकी क्रय की मात्रा निर्धा- 
रण करने में सहाम्रक हाता है । 

ता उद्योगपतिषों एवं ब्यवक्तायियों के लिए कृध्रि-कीरूठों के ज्ञान को आव- 
शपकता--उद्योगपतियों एव व्यवसायियो के अधिकराश उद्योग जेत--घीनी, जुटे, चाय, 
कपड़ा, तिबहन आदि की उत्तादन, विस्तार एवं कीमत-ीलि, इृषि-कीमतों पर 
निर्भर करती है, क्योकि कृषि-क्षेत्र ही इन उद्योगो के लिए जावश्यक कच्चा माल 
प्रदान करता है । कच्चे माल का उत्पादन कम होने एवं उनके उत्पादन की लायत 
के बढ़ने में उनके द्वारा निमित वस्तुओं की कीमतों में ढद्धि होती है जिससे उनकी 
उतादन एवं विस्तार नीति पर प्रतिकूल प्रमाव आता है । ईंप्रि-कीमतो का ज्ञान 
उद्योगफ्तियों एवं व्यवमायियों को निम्न निर्णय लेने म सहायक होता है-- 

() विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल क्रय करने के लिए 

समय एवं मण्डी का चुनाव एवं क्रय की मात्रा का निर्णय लेना । 
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(४) विभिन्न उद्योगों से निर्मित वस्तुओं के ऊय से अ्रथिकतम लाभ की 
प्राप्ति के लिए समय मण्डी, विषणन-मांध्यम एवं विषणन विधि के 
चुनाव के सम्बन्ध में निर्सय लेना । 

(0) विभिन्न उद्याया को स्थापित करने के लिए स्थान के चुनाव, क्षमता 
आदि के निर्णय लना । 

(४४) उद्योगा द्वारा निमित माल की उन्पादन-लागत का कम करन के लिए 
तकनीकी ज्ञान के स्तर का उपयोग, विभिन्न उत्तादन विधियों एंव 
क्रियाड्रोीं के प्रत्िस्थापन आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेगा । 

पए सरकारी सस्या्रों के लिए क़षि-कोमत ज्ञान की आवश्यक्ता--सरकारी 

एवं ग्रद्धं-सरकारी सस्याग्रो, प्रधासका एवं लौति निर्धारका के लिए कृपि-कीमतों का 
ज्ञान कृषि विकास कार्यक्रमा के सम्बन्ध भे निर्णय लेने में सहायक होता है| कीमता 
के ज्ञान के भ्राघार पर लिये गये निर्णप्र सहो एवं उचित होते हैं तथा देश के बिंदास 
में सहायक होते हैं । कपि-कीमतो का ज्ञान विभिन्न सस्थाओ को निम्न निर्णय से 
में सहायक होता है-- 

(0). कृषि विकास कार्यक्रमों को सुचार रूप से कार्यान्वित कंरता । 

(0) कृषि-विकास कार्यक्रमों के परिणामों का मुल्याकन करता । 

(४) कृपि-विकास के लिए झावश्यक पूरक सस्थाएँ जैसे--कपि-सूचना-सैवा, 
सिंचाई परियोजताशा का निर्माण, परिवहन सुविदामा का विकाल 
झादि से सम्बन्धित तिर्णय लेता । 

(९) देश में सघन कृषि-योजना, उन्नत किस्मा के बीजो का भधिकाबिक 
उपयोग, वहुफतलीय कार्यक्रम, लघु कृपक विकास योजना, निवर्लित 
मण्डियो के विकास से सम्बन्धित निर्णय लेना । 

कृषि कीमतो मे उतार-चढाव हे 
कृषि-कोमतो मे प्रतिवर्ष, मौसम, माह, दिन व एक ही दिन में विभिनर समा 
मैं परिवर्तन अर्थात्‌ उवार-चढाव पाये जाते हैं। वैसे ठो सभी वस्तुओं की कीमतों मे 
उतार-चढाव पाये जात हैं लेकिन कृपि-वस्तुप्रा की क्रीनतो में झोद्यागिक एवं विमित 
बस्तुग्रो की प्रपेक्षा उतार-चढाव अधिक होत हैं । कृषि-वस्तुजा की कीमतो में उताएः 
चढ़ाव अधिक होने से क्रपको की आय म अनिश्चितता, उपमोक्तामो के जीवन स्व 
परिवर्तन तया कृपि-भावारित उद्योगा कौ उत्पादन नीति में भ्रस्यिरता बनी रहती 
है । कृपि-कीमतो में होते वादे उतर चढाव से समाज के विभिन्न वर्ग मिन्न्निर्त 
प्रकार स प्रभावित होत हैं ॥ स्ामरान्यतवया कृपि-कौमता के अत्यधिक परिवर्तन मे 
उत्पादक एवं उपभोक्ता वर्ग का विद्यप हानि होती दे । कीमता के उतार-चढाव वीं 
मुख्य लाम समाज का समृद्ध वर्य उठाता है । 
भारत में कृपि-कीमता म उतार-चढाव सर्वप्रथम बर्य 794 दे 920 
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की अवधि में पाये गये । इस काल में क्रीमत वृद्धि के प्रमुख कारण प्रथम महायुद्ध 
(494-व8 ) का होता, कृषि-पदार्थों की आस्तरिक मांग एव मुद्रा की पूर्ति मे वृद्धि 
होना था। वर्ष 920 के बाद कौमतो मे गिरावट थाई । वष 929-30 में विश्व- 
व्यापी प्राथिक मन्‍्दी के कारण कीमतो मे ग्रत्यन्त गिरावट हुई, जिससे कृपको की 
आधिक दक्षा बहुत दयनीय हो गई । सितम्बर, 939 में डितीय-महायुद्ध के प्रारम्भ 
होने से 7939 मे कीमतो मे पुन बृद्धि प्रारम्भ हुई । कीमत वृद्धि वप 950-5! 
तक विरलर होती रहो । इस दशक में कौमतो में तीज्र गति मे वृद्धि होने के कारणों 
मे | बरजर हारा सैनिक सुविधाओं के विकास पर व्यय राशि में वृद्धि, मौसम की 
॥कूलता के कारण उल्तादत में कमी, देश का विभाजन, विस्थापितों के पुर्वास 
पर भारी राशि मे व्यय प्रमुख हैं । 
विभिन्न समयो मे प्रचलित कीमतों के स्तर को कीमत पूचकाक द्वारा प्रदर्शित 
किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं के समूहो एवं विभिन्न कृपि-पदार्थों की थाक कीमतों 
के मूचकाक भारत सरकार के ग्राथिक एव सारियकी सलाहकार द्वारा जनवरी 942 
में प्रकाशित किये जा रहे है। कीमत सूचकाक ज्ञात करते में विभिश्न समयो मे 
विम्रि्न ग्राघार वर्ष लिए गए हैं । साथ ही भूचकाक ज्ञात करने मे वस्तुओं की सझ्या 
पैन उनके आर में भी समय समय पर परिवर्तन किए गये हैं। इन भूचकाकों मे होने 
पते परिवतन इसकी कीमतों में ्ृद्धि श्रथवा कमी का छोतक होते है। सारणी 
£ | में य्ष |950-5] से 968-.69 के काल में 952-53 के ब्राधार पर 
विभिन्न वस्तुओ के समुहो के थोक कीमत सूचकाक एवं विभिश्न पच्रवर्षीय योजवाद्ो 
थोक कीमत सूचकाक मे हुए प्रतिशत परिवर्तन प्रदर्शित करती है । 
सारणी 464 
विभिन्न चस्तुओं के समूहो की थोक कौमतो के सुचकाक एवं विभिन्न 


पंचवर्षीय योजना काल मे हुए प्रतिशत परिवर्तन 
(आधार वर्ष 7952-53--00) 
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विशिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कौमतों के सूचक्ताक मे हुए प्रतिशत परिवर्तन 
के अवजोकन से स्पष्ट है कि प्रयत पचवर्षीय योजन काल में सभी वस्तुप्रो के समूहों 
की कीमनो के मूचक्राक मे कनी हुई है। इस योजनाकाल में कीमतों से सर्वाधिक 
कप्ती निमित मात्र व खाद्य पदायों मे हुई है । द्वितोय पत्रवर्षीय योजना के गुरू से 
ही कीमतों में निरस्तर वृद्ध हुई है । डितीय पत्रवर्षीय योजना काल में खाद्य पदार्थों 
की थोक कीयतो के सूचक्राक मं 39 प्रसिशत, निममित माल में 47 अतिशत एव 
सभी वम्तुग्रो में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । तृतीय पचवर्षीव योजनाकाल मे खाद्य 
पदार्थों की थोक कीमतों के सूचकाक में 4] प्रतिशत, निर्मित माल में 30 प्रतिशत 
एवं मी वस्तुग्रों में 32 प्रतिशत को वृद्धि हुई है। तीनों वाधिक योजनाप्रों मे 
प्रौद्योगिक कच्चे माल के अतिरिक्त ग्रन्य सभी वस्तुश्नो के समूह्ो की कीमतों में वृद्धि 
हुई है । तीन पचवर्षीय योजनाञा एवं तीन वापिक योजनाग्रो में हुए प्रतिशत परि- 
बर्तन के प्रवलोकन मे स्पष्ट है कि श्रौद्योगिक एवं निसित वस्तुओं की अपेक्षा खाद्य 
पदार्थों की कीमतों से प्रतिशत परिवर्तन अ्रथिक हुमा है । 

कीमतों के सूचक्राक की उपयुक्त सीरीज सितम्बर, 969 में बन्द कर दी 
गई झरौर नई सीरीज झ्राधार वर्ष 964-62 के अनुसार प्रारम्भ हुई। वर्ष 96- 
62 से ।975-76 तक विभिन्न वस्तुओं के समूह्दो के धोक कीमत सूचकाक सारणी 
6 2 में प्रदर्शित हैं। वर्ष 96-62 में 2975-76 के काल मे सभी बस्तुओ के 
समूहों की कीमतों के मूचकाक मे वृद्धि हुई है । यह वृद्धि समी वस्तुप्रों में सम्मिलित 
रूप से 83 प्रतिशत की हुईं। कीमतों में सर्वाधिक्त वृद्धि खाद्य पदार्थ, मांदक- 
द्रव्य तथा ईंघन, बिजली एवं स्निम्ध पदाय् के समूहों में व सबसे कम वृद्धि निर्मित 
वस्तुप्रो के समूह में हुई है। कीमतों के सूचकाक मे वृद्धि की दर 973-74 मे 
प्रन्य वर्षों की अ्रपेक्षा ग्रधिक थो । कीमतो के सूचकाक में 967-62 से 974-75 
तक निरन्तर वृद्धि हुई है, लेकिन अप्रैल, 975 के पश्चात्‌ कीमतों के थोक मूचकाक 
में गिरावट आई है । 

थोक कीमत सूचकाक ज्ञात करने के आ्राधार वर्ष 96-62 को बन्द करके, 
सरकार ने वर्ष 7970-7! को आवबार वर्ष मानकर कीमत सूचकाक ग्राकलन 
अ्रप्रेंल, 497 से प्रारम्म किया है । शूचकाक ग्राकलन करने की इस नई सीरीज में 
विभिन्न वस्तुओं के समूहों मर वस्तुओं की सख्या एवं उनके महत्ता के लिए दिए गए 
मार (फटा) में नी परिवत्तन किया है, जिसके कारण पिछत आऑँकड़े तुलनात्मक 
नही हैं । वर्ष 4970-7] के झ्राघार वर्ष पर विभिन्न वस्तुओं के थोक मुल्य सूचकाक 
4970-7 से 987-88 तक के सारणी 6 3 में दिए गए हैं । 
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व 970-7व से 987-88 के काल में भी कीमतों से निरन्तर दृद्धि 
हुई है। कीमतो में निर-वर वृद्धि के कारण समी वस्तुओं का थोक कीमत सुचकाक 
४05 4 एवं प्राथमिक वस्तुग्रों का सूचकाक 383 0 हो गया । इस काल मे सर्वाधिक 
कीमत दृद्धि ई घन, ऊंजा,, विजली एवं स्निग्घ पदायों के सूचकाक में एवं सबसे कम 
कीमतो में शद्धि खाद्य वस्तुओ के समूह में पाई गई। वर्ष !975-75 मे प्राथमिक 
वस्तुओं के कोमत यूचकाक मे सम वार कमी हुई थी, जिसके कारण अन्य वस्तुनो 
के थोक कीमत सूचकाक में भी कमी हुई थी ॥ 


थोक कीमत सूचकाक ज्ञात करने के आधार व 970-7] को बन्द करके 
प्रकार ने वर्ष 98!-82 को ब्राघार वर्य मादकर कीमत सूचकाक ग्राकलन 
वर्ष 498-82 के प्रारम्म किया है। सूचकाक श्राकलन करने की इस नई सीरीज 
में विभिन्न वस्तुओं के समुहो मे वस्तुओं की सल्या एवं उनके महत्त्ववा को दिए 
गए भार (५०४७४) में भी परिवर्तन किया है । श्रत पिछले झ्राधार वर्ष के आधार 
पर दिए गए कीमत सूचकाक ब्रांकडे वर्तमान आधार वर्ष के प्रॉकडो से तुलनात्मक 
नही हैं । व 98--82 के आधार वर्ष पर विभिन्न वस्तुप्रो के थोक मूल्य 
वचकाक वर्ष 798-82 से 99-92 तक के सारणी 6 4 में दिए गए हैं । 
सारणी से स्पष्ट है कि पिछले 0 वर्षों मे सभी वस्तुओं की कीमतों मे लयगग 00 
प्रतिशत से अधिक (घातु के श्रतिरिक्त) की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि खाद्य 
बस्तुश्रो की कीमतो मे हुई है । 
खाद्यान्नो की कोमतो मे उतार-चढाव . 

सारणी 6.5 विभिन्न खाद्यान्नो की कीमतों के गूचकाक वे 970-7 के 
आधार पर प्रदर्शित करती है । 

वर्ष 96-62 मे 987-88 की अवधि में समी खाद्यान्नो की कीमतों 
मे वृद्धि हुई है। कीमती मे वृद्धि की गत्ति वर्ष ! 972-73 के बाद में असामान्य थी। 
खाद्याप्नो की कीमतो मे वृद्धि की इप्दि से बे 974-75 विशेष उल्लेखनीय है। 
सरकार ने खाद्यान्नों की कीमतों में हुई असामान्य वृद्धि को रोकने के लिए श्रनेक 
कदम उठाए हैं, जिनमे से मुद्रा-स्फीति को निगनल्त्रित करने हेतु पारित अधिनियम 
प्रमुख हैं । इनके फलस्वरूप वर्ष 975-_76 एवं 976-77 मे खाद्यान्नो की कीमतो 
मे ग्रिरावद आई । आधार वर्ष 987_82 के अनुसार प्रमुख कृषि उत्पादों के योक 
कौमत सूचकाक वर्ष 982-83 से 990-9] है। सारणी 26 6 में दिए 
गए हैं । 
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कृषि कीमतें एवं उनमे उत्तार-चढाव/53 


हुषि कोमतों के उतार चढ़ाव के रूप * 
कृषि वस्तुओं की कौमतो मे होने वाले उतार-चढावों को समय के अनुसार 
मुख्यत॑ निम्त 6 भागो में विभक्त किया जाता है-- 


(] प्रह्पकालीत कौमत उतार चढाव--कपि-वस्तुओ की कीमतों में होते 
वाले वे उतार-चढाव जो कुछ समय के लिए ही प्रभावशाली होते हैं, अल्पकालीन 
उतार-चढाव कहलाते हैं। कीमतो के नियमित उतार-चढावो के कारकों से इसका 
कोई सम्बन्ध नही होता है । अल्पकालीन उतार घढ़ाव कृषि-वस्तुओं को माग एवं 
पृतति में अचानक परिवतंत होने के कारण उत्पन्न होते हैं॥ मौसम में परिवर्तन होता, 
शादियों का होना, उपभोक्त'झो की झाय मे अचानक वृद्धि, वर्षा या अन्य कारणों 
से परिवहन साधनों का समय पर उपलब्ध नही होता, वजट भें कर लगने की आशका 
प्रादि कारणों से वस्तुम्रो की कीमतो भे होने वासे परिवर्तनों को अल्पकालीन उतार- 
चढ़ाव की श्रेणी में विभक्त किया जाता है | जैसे-मडी मे गेहूँ की प्रति सप्ताह, दिन 
एवं एक ही दित मे विभिन्न समयो पर विभिन्न कीमतो का होना । कृपि-कीमतों में 
प्रल्पकालीन उतार-चढाव निम्न कारणो से होते रहते हैं-- 


(श्र) कृषि-बस्तुओं की पूर्ति की मात्रा मे बिरत्तर परिवतन होते रहना-- 
क्रृषि वस्तुओ का उत्पादन मौसम की अनुकूलता पर निर्मर होने एवं 
उनमे शीघ्रमाशी होने का भुण विद्यमान होने के कारण मण्डी भे कृषि- 
बस्तुओ की पूर्ति की मात्रा सदेव नियमित नही होती है । 

(ब) #पि-वस्तुओ की मॉग मे मी अस्थायी परिवर्तन होते रहते हैं। माँग 
में परिवतंत उपभोक्ताओं की भाद में बृद्धि, मौसम के प्ररिवर्तत, 
शादियो आदि कारणो से होते रहते हैं । 

(प) इपि-बस्तुओ को मांग एवं पृ की मात्रा के आधार पर कीमत- 
निर्धारण की प्रायोगिक विधि मे मी समय लगता है । परत इस काल 

मे कीमतो में प्रल्पकालीन उतार चढाव होत॑ हैं । 

(2) भौस्त॒सी क्रीमत उतार-चढाव--कृषि-वस्तुओ के उत्पादन व उपभोग मे 

मौप्तभ का प्रभाज्न होने से उनमे मौसमी उतार चढाव पाये जाते हैं। प्राय समी 
कृषि-वस्तुओ के उत्पादन का विशेष मौसम होता है । मौसम-विश्ञेष में पूर्ति की 
अधिकता के कारण कीमतें गिर जाती हैं और बाद मे कीमतें बढनी शुरू होती हैं । 
कुछ इृषि-वस्तुओ्नो का भौसम विशेष मे उपभोग अधिक होने के कारण भी कौमतो के 
मौसमी उतार-चढाव पाये जाते हैं जैसे--अण्डा, मक्का, वाजरा आदि का उपभोग 
सर्दी की मौसम मे अधिक एवं गर्मी को मौसम म कम होता है । कीमतो के मौसमी 
उतार चढाव उन॑ कृषि वस्तुओ्रों मे अधिक पाये जाते हैं जो शीघ्रनाशी होती हैं प्रौर 

#+ जअगरगा करके नियमित नही किया जा सकता है, जैसे--सब्जी, फूल, 


5]4/भारतीय कृषि का पर्वतस्त 


दूध आदि । कृषि-वस्तओ की कीमतो के मौसमी उतार-चढाव का ज्ञान इृषको के 
लिए पिभिन्न उत्पादों के विपणन सनय के निर्णय लेने मे सहायक होता है । 


(3) बाधिक कौमत उतार-चढाव-- क्ृपि-वस्तुओ के उत्पादन एव पूर्ति की 
मात्रा मे उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल, उत्पादकता, बीमारी आदि कारणों से प्रतिवर्ष 
निरन्तर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण उनकी विभिन्न वर्षों की कीमतो मे 
भिन्नता होती है । कृपि-वस्तुओं की कोमतों में होने वाले वापिक उतार-चढ़ाव में 
कोई निश्चित नियमित्तता नही पाई जाती है । 


(4) चक्रीय कोमत उतार-चढ़ाव--कुछ कृषि-वस्तुओ के उत्पादत एवं कौमतो 
में चक्रीय गति के विद्यमान होने के कारण उनकी कीमतों में चन्नीय उतार-चढ़ाव 
अर्थात्‌ उत्तार-चढाव नियमित समयान्‍्तर पर पाये जात है। चऊ से तात्पर्य नियमित 
आवर्ती परिवतंन से है । कुछ कृषि-पस्तुओं के उत्पादन एवं कीमतों का प्रभाव एक 
ब्ष मे प्रदर्शित नहीं होकर अनेक वर्षों, जेंसे 3-4 वर्ष के अन्तर से प्रदर्शित हवा 
है । उत्पादन चक्रीय ग्रति के कारण किसी वर्ष उत्पादन के अ्रधिक होने से कीमतें 
मिर जातो है तथा अन्य वर्षों मे उत्पादन कम होने से कीमतो में इद्धि होती है। 
चक्रीय उतार-चढाव वाली विभिन्न क्ृपि-बस्तुओ की अवधि विभिन्न समयो की होती 
है। कीमतो के इन चक्रो मे अनेक कारणों स विध्न उत्पन्न होते रहते हैं जिससे 
इनकी ग्रवधि कम प्र॒थवा अधिक हो जाती है । 

(5) सुदीर्धकालीन कीमत उतार-चढाव--एक लम्बे समयकाल तक कृषि- 
वस्तुओं की कीमतो में निरन्तर इृद्धि प्रथवा कमी को सुदो्धकालीत कीमत उतार- 
चढाव कहते है ! सुदीभकालीन कीमत उतार-चटाव जनसल्या में इड्धि, नागरिकों की 
आय मे स्थायी बृद्धि, उत्पादद लागत एवं रीति-रिवाजो के परिवर्तन के कारण 
होते हैं । कीमतो मे सुदीधंकालीन परिवरतंन ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनो ही अकार 
के होते हैं । 

(6) अनियमित कीमत उतार-चढाव--कपि-वस्तुओ की कीमतों में उतारः 
चढाब ऐसे कारणो से भी होते हैं जिनके विषय में कोई निश्चितता नहीं होती है, 
जैसे--युद्ध, सूखा, वाढ़ श्रादि । कोमत में परिवर्तन के कारण कृमी-कमी गुष्त मी 
होते हैं। 
क्ृषि-कौमतों मे होने वाले उतार-चढ़ावो का प्रभाव : 

इृषि-वस्तुओ्रे की कीमतों में होने वाले उतार-चढावो से समाज के विभिन्न 
वर्य समान रूप से प्रमावित नही होते हैं । इनसे समाज के एक वर्ग को हानि होती 
है, लेकिन दूसरे वर्ग को लाम प्राप्त होता है । कृषि-वस्तुमो की कीमतो मे होने वाले 
उतार-घढावो से समाज के विभिन्न वर्ग एवं व्यवसाय निम्त प्रकार से प्रमावि्े 


होते हैं-- 


कृषि-कीमते एवं उनमे उतार-चढाव/55 


(।) उत्पादक (कृषक) वर्ग--क्ृषि वस्तुओं की कौमतो मे होने वाने उत्तार- 
चढ़ावो के कारण देश के उत्पादक क्ृपको को हानि होती है । इतके कारण कृषको 
की आय में झनिश्चितता बी रहती है, जिससे वे उत्पादन योजना के लिए विवेकपूर्ण 
नीति नही अपना पाते है। सामान्यतया फसल की कटाई के समय पूर्ति की अधिकता 
के कारणा कीमतें गिर जाती है। अ्धिकाश कृपक थपनी पैदावार की प्रधिकतम 
मात्रा को फ़ल-कटाई के बाद विक्रय करते हैं जिसमे उन्हे वित्रीत माल्न की कीमत 
कम प्राप्त होती है । कभी-कभी लो फसल-कटाई के तुरन्त दाद कीमतें इतनी तीची 
गिर जाती हैं कि कृपको को प्राप्त उत्पाद के विक्रय से उत्मादन लागत की राशि भी 
प्राप्त नही होती हैं । फ्सल की कटाई के कुछ समय वाद पूर्ति के कम होने पे कीमते 
बढ़नी शुरू हो जाती है जिसका लाभ समृद्ध मध्यस्थ वर्ग उठाता है। 

(2) उपमोक्ता वर्ग--कीमतो के उतार-चढाव से उपभोक्ता वर्ग को मुख्यत 
हानि होती है | उपभोक्ताग्रों की ग्राय सीमित होती है तथा स्तीमित झ्ाय से वर्ष भर 
के लिए चस्तुओ्ो की आवश्यक मात्रा का एक साथ क्रय कर पाते में उपमोक्ता सक्षम 
नही होते है । उपभोक्ता वस्तुझो को प्रति माह झावश्यकतानुसार क्र्य करते हैं जिससे 
दे फसल कटाई के वाद कीमतो में होने वाली गिरावट से लाभ नहीं उठा पाते हैं । 
कीमतो में वृद्धि से उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है दथा रहन-सहन के स्तर 
पर विपरीत प्रमाव पड़ता है। कीमतो को दृद्धि से उपभोक्ता वर्ष मे सर्वाधिक हानि 
वेननभोगो एवं मध्यम आाथ वाले परिवारों को होनी है । 

कीमतो में निर्तर इंद्धि होने के कारण रुपये की वस्तुग्रो के रूप में क्रय 
शक्ति निरन्तर कम होती जा रही है । वर्ष !969 की कीमतो पर रुपये की क्रय- 
शक्कि कम होकर 970 से 543 पैसा, 980 में 25 0 पैसा एवं जून, 987 में 
मात्र !4 पंसे ही रह गई है । भ्र्थात्‌ !00 रुपये से वस्तुओं की जितनी मात्रा वे 

960 में क््य की जा सकती थो, श्राज उतनी ही मात्रा के ऊय करने के लिए 75 
रुपये की ग्रावश्यकता होती है । 

(3) ऋणुदात्री सस्थाएं--कृषि वस्तुओ की कोमतो मे भ्रत्यधिक गिरावट 
प्राने से कृषकों के लिए ऋणदाजी सस्थाओ्रो से प्राप्त ऋण का समथ पर भुगतान कर 
पाता सम्मव वही होता है, क्योकि श्र प्त ग्राथ कृपको के जीवन-निर्वाह के लिए ही 
पर्याप्त नही होती है। ऋण बमूल नही होने से ऋण॒दावी प्तस्था के व्यवसाथ पर 
विपरीत प्रभाव पडता है । 

(4) विदेशी व्यापार--क्षि-वस्तुभो की क्रीमतो में उतार चढाव पे उनके 
व्यापार पर भी प्रमाव पढता है । कौमतो मे वृद्धि होते से प्राय. वस्तओ्ों का निर्यात 
कम हो जाता है प्रौर देश के व्यापार का मन्तुलन झराब हो जाता है । निर्यात को 
जाने वाली वस्तुओं की कीमता में भ्रस्थिरता हाने पर कृषकों मे उनके उत्तादम मे 
वृद्धि करने की प्रेरणा का हास हाता ह / 
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(5) पूँजी-निवेश--कृपि-ब्यवसाय मे अन्य व्यवसायों की अपेक्षा जोखिम 
श्रधिक होती है । साथ ही कृषि-उत्पादों की कीमत में उतार-चढाव अधिक होते हैं। 
इन कारणों से कृषक कषपि-व्यवसाय मे पूंजी निवेश करने मे भ्रिककते हैं । कृषि 
व्यवसाय मे पूंजी-निवेश की दर कम होने पर तकनीकी ज्ञान का पूर्ण रूप से उपयोग 
नही हो पाता है, फलस्वरूय उत्पादकता कम होती है । 

(6) सद्ठा एबं जमाखोरी की प्रवृत्ति- कृपि-वस्तुओ्रो की कीमतों में अत्यधिक 
उतार-चढाव होने के कारण व्यापारी एवं अन्य समृद्धशाली वर्ग वस्तुओ्रो का गुप्त 
सचय करते है और उनकी कृत्रिम कमी उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं । इससे 
कीमतो में वृद्धि होती है और मध्यस्थ वर्ग लाभान्वित होता है । इस वर्ष अधिक 
लाम की राशि प्राप्त होने से व्यापारी अगले वर्ष अधिक मात्रा मे गुप्त सचय करते 
हैं। अत कीमतो में अत्यधिक उतार-चढाव सट्ठा एवं जमाखोरी की प्रवृत्ति को 
बढाने में सहायक होते है । 

(7) देश में आथिक नियोजन एवं विकास कार्यक्रम--कपि-कीमतो में 
अत्यधिक उतार-चढाव होने से देश मे ग्राथिक नियोजन एवं विकास कार्यक्रमों को 
कार्यान्वित करने में अगेक बाघाएँ उत्पन्न होती है। इससे सरकार की प्राय मे 
अनिश्चितता होती है श्रौर सरकार निर्धारित योजना के अनुसार धन व्यय करने मे 
सक्षम नही हो पाती है । भरत कीमतो मे अत्यधिक परिवतंनो से योजना के निर्धारित 
लक्ष्य समय पर प्राप्त नही हो पाते हैं । 

(8) देश में ग्रशान्ति एव मुखमरी की प्रद्नत्ति को वढावा-कृपि-वस्तुएँ जीव 
की प्रमुख आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं । इन पर उपभोक्ताओं की आय का ग्रधिक 
प्रतिशत व्यय होता है। कीमतो मे अत्यधिक इद्धि होने से सीमित झ्रांय वाले नाग॑- 
रिको के लिए जीवन-निर्वाह करना कठिन हो जाता है, जिससे देश मे पशान्ति, 
भुखमरी, चोरी, डकंती एवं रिश्वतखोरी को बढावा मिलता है । 

(9) रोजगार उपलब्धि-- कृषि वस्तुओं की कीमतो मे उतार-चढाव का देश 
में रोजगार उपलब्धि पर मी प्रमाव पडता है । कीमतो में अत्यधिक गिराबद होने से 
बेरोजगारी को बढावा मिलता है तथा कीमतो में इद्धि से कृषि-व्यवसाय में रोजगार 
अधिक उपलब्ध होता है । हा 

विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था वाले देश मे कीमतो में मन्द गति से वृद्धि एक 
स्वस्थ प्रक्तिया मानी जाती है। कीमतों मे मन्द गति से वृद्धि होने से कृषकों को लाम 
अधिक प्राप्त होता है, उत्पादन वृद्धि करने की प्रेरणा मिलती है और कृषि व्यवसाय 
में पूंजी-निवेश अधिक होता है । कीमतो मे वृद्धि के साथ-साथ यदि उत्पादन मे भी 
यूद्धि होती है तो देश मे भ्राधिक विकास अधिक तीब्र गति से होता है। देश की 
प्रयव्यवस्था के लिए कीमतो मे तीत्र गति से वृद्धि लामकारी नही होती है । 


कृषि कीमतें एवं उनमे उतार-चढाव/547 


कृषि कीमतों में होने वाले उतार-चढाव के कारण : 

कृपि-बस्‍्तुओ की कौमतो मे अन्य वस्तुओं की अपेक्षा उतार-चढ़ाव भ्रधिक 
होने के प्रमुख कारण निम्ताकित हैं-- 

(।) कृषि-वस्तुओं की माँग एव पूर्ति को मात्रा मे असन्तुलब होता -कृषि- 
वस्तुश्नो की माँग एवं पूर्ति को मात्रा में निरन्तर असन्तुलन बना रहता है। कृषि- 
बेस्तओ की पूर्ति, माँग की मात्रा के अनुरूप नहीं होने से उनकी कीमतों में वृद्धि 
होती है । कृषि-वस्तुप्रो की माँग एवं पति म॑ अमन्तुलन निम्न कारणों से बना 


रहता है-- 


(अ) कृषि वस्तुओं का उत्पादन प्रकृति की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता पर 


(ब) 


(प्र 


(द, 


(यः 


् 
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निमर होता हे । अनुकुल मौसम वाले वर्ष मे उत्पादन अधिक एवं 
प्रतिकूल मौसम वाले वर्ष मं उत्पादन कम होता है, जिससे उनकी 
पूर्ति को मात्रा मे अनिश्चितता बनी रहती है। सामान्यतया अनुकूल 
मौसम वाले वर्ष में उत्पादत की अधिकतः से कीमतें गिर जाती हैं 
प्रौर भ्रतिकुल मोसम वाल वर्ष मे उत्पादन कम होने से कीमतें बढ 
जाती हैं। औद्योगिक वस्तुओ के उत्पादन पर मौसम का प्रभाव कृषि- 
बस्तुओ के समान नही होता है । 
कृषि एक जैविक क्रिया है, जिक्षके कारण कृषि वस्तुगओ्रो के उत्पादन 
की मात्रा को कृषि-कीमतों मे परिवर्तत के साथ-साथ समायोजित नहीं 
किया जा सकता है। उत्पादन की मात्रा को कीमतों के झनुसार 
समायोजित करने मे अन्य वस्तुओ्रो की अपेक्षा समय झधिक लगता 
है। प्रठ माग की मात्रा मे परिवर्तन के साथ-साथ पूर्ति क्षी मात्रा 
में परिवर्तन नहीं हो पाने से कीमतो मे उतार-चढाव होते रहते हैं । 
क्रृषि वस्तुओ के उत्पादद का निश्चित मौसम होता है, जबकि 
ओद्योगिक एव निमित वस्तुप्नो का उत्पादन वर्ष मर होता रहता है। 
झत उत्पादन मौसम मे कृषि-वस्तुओ की पूर्ति अधिक होदी है एव 
वर्ष के अन्य मौसम मे पूर्ति कम होती है, जिसके कारण उत्पादन 
मौसम में कीमतो में गिरावट होती है और उसके बाद कीमतो में 
वृद्धि होना प्रारम्भ होता है । 
कृषि-वस्तुओं भे शीघ्रनाशी होने का ग्रुण विद्यमान होने के कारण 
उन्हें म्रधिक समय तक संग्रहीत नही किया जा सकता है, जिससे उदकी 
पूर्ति को मात्रा सभी सम्यो मे समाव नही होती है और कीमतो मे 
उतार-चढाव होते हैं । 
कृषि वस्तुएं जीवन की प्रमुख आवश्यकता को वस्तुएँ होती हैं, जिसके 
कारण इनकी मांग निरपेक्ष होती है । बतः पूष्ि को अविश्चितता 
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तथा माँग के निरपेक्ष होने के कारण कृषि-वस्तुओ्नो की कीम 
उतार-चढाव होते रहना स्वाभाविक है । 


(2) जनसख्या मे वृद्धि--कृषि-वस्तुओं की कौमतो मे वृद्धि का दूसरा प्रमुख 
कारण देश मे जनसख्या का तीन गति से बढ़ना है । जनसख्या वृद्धि से खाद्यान्नो की 
माँग मे वृद्धि होती है । कृषि-वस्तुप्रो के उत्पादन में वृद्धि, जनसख्या मे वृद्धि की 
गति के समतृल्य नही हो रही है । झत. कृषि-वस्तुओे की माँग के बढने तथा उनकी 
पूर्ति मे उसी अनुपात से वृद्धि नही होने के कारण कीमतों में मिरन्तर वृद्धि होती 
रही है। 

(3) सरकार की मौद्धिक नौतिं--#पि-वस्तुओं की कीमतो में वृद्धि का एक 
कारण सरकार की मोद्रिक नीति है ॥ सरकार को मौद्रिक नीति से तात्पये मुद्रा- 
संचालन एवं रिजवें बेक को ऋण्य विस्तार नीति से है । 

(प्र) देश में मुद्रा-सचलन की राशि में वृद्धि भ्रथवा कमी कृषि-बस्तुओं को 
कीमतो मे परिवर्तन लाती है । अधिक मुद्रा-सचलन से मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न 
होती है, रुपये का मुल्य गिर जाता है तथा कीमतो मे वृद्धि हीती है । इसके विपरीत 
मुद्रा-सचलन मे कमी होने पर कौमतों मे ग्रिरावट होती है | मुद्रा-सचलन का अन्य 
बस्तुग्रो की प्रपेक्षा कृपि-वस्तुओ की कीमतो पर अधिक प्रमाव पडता है क्योकि वे 
आवश्यकता की प्रमुख वस्तुएं होती है। थोजना काल के प्रारम्म से ही देश मे मुद्रा- 
सचलत मे वृद्धि हो रही है, लेकित पिछने कुछ वर्षों में मुद्रा-सचलन मे वृद्धि की 
गति, राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि की गति से ग्रधिक रही है जिसके कारण कीमतो मे 
असाधारण गति से वृद्धि हुई है । देश में मार्च, 95] में 2,0!6 करोड रुपये की 
मुद्रा-पूति थी, जो बढ़कर 96] में 2,869 करोड़ रुपय्रे, 97! में 7,373 करोड 

रुपये एवं 978 मे [8,083 करोड रुपये हो गई । 

(व) रिजव॑ बैक को ऋणा विस्तार नीति भी कीमतो को प्रभावित करतो है! 
रिजिवं बैक द्वारा ऋण-स्वीकृति की नीति मे ढिलाई देने एवं ब्याज की प्रतिशत दर 
में कमी करने से व्यापारी वर्ग अधिर मात्रा मे खाद्यान्नो का संग्रहण करने में सक्षम 
होते हैं जिससे खाद्यान्नो की कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है और कीमते बढ जाती है । 
इसके विपरीत रिजरवं बैंक द्वारा व्यापारियों को सट्टा, जमाखोरी आदि के लिए ऋण- 
विस्तार पर नियन्त्रण लगाते एव ब्याज की दर मे वृद्धि करने पर मुद्रा-सचलन की 
राशि में कभी होती है । व्याप्रारी वर्य वित्त के अम्राव में वस्तुओं के संग्रहण एव 
जमाखोरी करने मे सक्षम नही होते है. जिससे खाद्या्नो को पूर्ति मे वृद्धि हांती है 
झोर कीमते गिर जाती हैँ ॥ अत. रिजर्व बैक की ऋण्य-विस्तार नीति में परिश्तन 

होने से कृषि उस्तुओ को कीमतो मे उत्ार-चढाव होता है) रिजवें बैक की इस नीति 
का कृषि वस्तुओ की कोमतो पर अधिक प्रभाव पडता ह॑ क्योंकि कृषि एवं कृषि 
भ्राधारित वस्तुएँ वित्त भावश्यकता की दृष्टि से प्रमुख वस्तुएं होती हैं। 


कुषि-क्रीमतें एवं उनमे उतार-चढाव/59 


(4) सरकार को राजकोयोय नोति--सरकार की राजकोपीय नीति के 
निम्नाकित पहैलू कृषि-वस्तुप्रों की कीमतो में परिवर्तन लाते हैं-- 


(अ) 


(व) 


प्स, 


ब् 


(दः 


(प) 


घादे की वित्त व्यवस्था--घाटे की वित्त-व्यवस्था से तात्पर्य सरकार 
हारा आय से भ्रधिक घन व्यय करने की व्यवस्था को बजट मे प्रदर्शित 
करने से है । इससे देश मे मुद्रा-सचलन अधिक होता है, मुद्रा-स्फीति 
उत्पन्न होती हैं और कौमतो मे वृद्धि होती है। घाटे की वित्त व्यवस्था 
की राशि की अधिकता से कीमतो मे वृद्धि अधिक होती है। प्रथम 
प्रचवर्षीय योजना के प्रारम्म से ही देश मे घाट की वित्त-व्यवस्था की 
राभि मे निरल्तर वृद्धि हुई है । 

विकास कायंत्रमो पर सरकार के व्यय करने की प्रवृत्ति--सरकार 
की विभिन्न समयावधि के विकास-कार्यक्रमो को कार्यान्वित करन एवं 
उन पर किये जाने वाले व्यय की राशि भी कृषि वस्तुओं को कीमतो 
में परिवर्तन लाती है । प्रल्पकालीन विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता 
दी जाने पर कृषि-वस्तुओ की कौमतो में उतार-चढ़ाब की गति धीमी 
होती है, क्योकि इनसे उत्पादन मे वृद्धि शीघप्रता स होती है। दीर्ष- 
कालीन विकास कार्यक्रमों पर भ्रधिक घन व्यय करने से कीमतों में 
उतार-चढाव को गति तेज होती है, क्योकि इन एर किये गये व्यय से 
उत्पादन वृद्धि देर ते प्रारम्न होती है, जबकि तागरिको की झ्राय भे 
वृद्धि शीघ्रता से होती है । 

कर-तीति-- सरकार को कर-नीति के कारण मी कीमतें प्रभावित 
होती हैं । सरकार द्वारा करो मे वृद्धि करने पर नागरिकों की वास्त- 
विक ग्राय कम हो जाती है, मुद्रासचलन कम होता है ओर कीमतें 
गिर जाती हैं। साथ ही सरकार द्वारा जिस वस्तु पर कर की दर 
मे वृद्धि अधिक की जाती है, उस वस्तु को कीमत मे वृद्धि अपक्षाकृत 
अधिक होती है । कर-नीति में सरकार प्रति वर्ष परिवर्तन करती है। 
प्रतिरक्षा पर व्यय नीति--सुरक्षा-व्यवस्था पर सरकार द्वारा बधिक 
घन व्यय करने की स्थिति मे, विकास कार्यक्रमों एवं प्रन्य क्षेत्रों मे 
ब््यय की जाने वाली राशि मे कटौती होती है । इससे विभिन्न बस्तगरो 
का उत्पादन स्तर गिर जाता है और कीमतो मे वृद्धि होती है । हि 
प्रशासन-व्यय के सम्बन्ध मे नीति--कर्मचारियो के वेतव एवं मेहगाई 
भत्ते में वृद्धि तथा नये विमागो के प्रारम्भ एवं विस्तार से सरकार 
का प्रशासनिक व्यय बढ जाता है । इस व्यय के बढ़ने से सरकार के 
प्रात विकास कार्यक्रमों पर व्यय करने के लिए उपलब्ध विच्त कम ह्ले 
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जाता है। साथ ही प्रशासनिक व्यय भे वृद्धि से नागरिको की बाय 
भे वृद्धि तथा वस्तुओं को माँग की माता में वृद्धि होती है. जिससे 
कीमतें बढती है । 


(4) सरकार को व्यापार एव प्रशुल्क नीति - सरकार की व्यापार एव प्रशुल्क 
नीति जैसे--प्रायात-निर्यात नीति, लगाये गये प्रशुल्क आदि भी कृषि-वस्तुश्रो की 
कीमतो में परिवर्तन लाते है । वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध होने तथा आयातित 
वस्तुओं की भ्रशुल्क दर अधिक होने से वस्तुओ की कीमतो मे बृद्धि होती है। आया- 
तित वस्तुओ पर प्रशुल्क-दर के कम होने पर उनकी कीमतो मे गिराबठ झ्ाती है! 


(6) देश मे आर्थिक एवं राजन॑तिक घटनाओं का होना-देश की झाविक 
घटनाएँ जैसे-रुपये का प्रवमृल्यन, आधिक मन्‍्दी तथा राजनैतिक घटनाएँ जैसे-युद्ध 
का होता, शरणाधथियो का आना आ्रादि से मी कीमतों मे उतार-चढाव आते हैं । वर्ष 
962 में चीन के आक्रमण, 965 में पाकिस्तान के आक्रमण व 974 मे बगला- 
देश युद्ध के फतस्वरूप देश में कृपि-वस्तुओ को कीमतो में काफी वृद्धि हुईै। इसी 
प्रकार सितम्बर, 949 व जून, 966 में रुपये के अवमुल्यन के कारण भी कृषि- 
वस्तुओं की कीमतो पर प्रमाव पड़ा है। उपयुक्त घटनाओं के फलस्वरूप अन्य 
वस्तुओरो की अपेक्षा कृषि-वस्तु » के उत्पादन पर विशेष प्रभाव पडता है । 

(7) कृषि-विपशन सुविधाओ का श्रभाव--विपणन के लिए परिवहन, सग्रहण 
एबं दक्ष नियन्त्रित मण्डियों का अ्रमाव मी कृषि-वस्तुओं की कीमतों के उतार- 
चढाव मे सहायक होता है । परिवहन-सुविधाग्रो के भ्रमाव मे खाद्यान्नों का सचलन 
रुक जाता है एवं बिक्री गाँव मे ही श्रधिक होती है। सम्रहण-सुविधामों के प्रभाव 
में क्रषको द्वारा खाद्यान्न फसल कटाई के शीघ्र पश्चात्‌ अधिक मात्रा में विक्रीत 
कर दिये जाते है । इस समय भण्डी मे वस्तुओं की पूर्ति की अधिकता के कारण 
कीमते गिर जाती है। देश मे नियन्त्रित मण्डियो की अपर्याप्तता के कारण कृपको 
को खाद्यान्न, अनियन्तरित मण्डियों मे विक्रम करना होता है । अनियन्त्रित मण्डियो 
में मध्यस्थो की लम्बी श्र खला एवं उतके द्वारा अपनायी जाने वाली कुचालो के 
कारण उत्पादक-कृपको की उपभोक्ता द्वारा दी गई कौमत में से कम भाग प्राप्त होता 
है । साथ ही प्रतिस्पर्धा के श्रमाव मे श्रतियन्त्रित मण्डियो मे कीमत भिन्नता श्रविक 
होती है । इन सबके परिण/मस्वरूप कृपि-वस्तुओं की कीमतो मे उतार-चढाव श्रधिक 
होते हैं । 

(8) उचित कृषि-कोमत नीति का अभाव--सरकार की कृषि कीमत नीति 
के विभिन्न पहलुओ जैसे--बफर स्टॉक-निर्माण नीति, खाद्याप्तो की वमूली कोमत 
एवं वसूली नीति, ग्रायात-निर्यात नीति, कीमत निर्धारण नीति, श्रन्तर्राज्यीय-सचालन 
नीति, क्षेत्र-निर्माण नीति श्रादि के सम्बन्ध में सरकार को ठोस ,एवं उचित नीति के 
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प्रमाव॑ मे उनकी कीमतों में उतार-चढाव होते रहते हैं | देश के उत्पादक एवं उप- 
भोक्ता कृषि कीमत नीति के उपयुक्त पहलुओ के विकास में सशयं में रहते है। कृषि- 
कीमत नीति के विभिन्न पहलुग्रो में एकरूपता तथा सगति के अमाव के कारश 
कौम्रतो मे उतार-चढाव होते रहते हैं । 

(9) व्यापारियों एव. समाज विरोधी तत्वो द्वारा खाद्याौन्नों की जमाखोरी 
एवं कालाबाजारी करना--समाज विरोधी तत्त्वो द्वारा खाद्यात्नो भे सट्टेबाजी, जमा- 
खोरी एवं कालाबाजारी की प्रवृत्ति अपनाने से मी कीमसो मे दृद्धि होती है । 

(70) विविध कारए-कपि-वस्तुओ की कीमतो में उत्ार-घढाव लाने वाले 
उपयुक्त प्रमुख कारणों के प्रतिरिक्त विविध कारण जेसे--परिवहत साधनों के 
किराये मे वृद्धि, भौद्योगिक अ्रशान्ति, श्रमिकों द्वारा हड़ताल, अ्रप्टाचार, सरकार के 
प्रशासन में ढिलाई ब्रादि कारणों से भी कृषि-वस्तुभ्रो की कीमतो में उतार-चढाव 
होते रहते हैं। 

कीमत-स्फीति 

कीमत-स्फीति से तात्पयं उस स्थिति से है जिसमे वस्तभ्ों की कीमतों मे 
सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यधिक तीघ्र गति से इद्धि होती है ! स्फीति की स्थिति में 
बस्तुओं की समग्र भाँग उनकी समग्र पूर्ति की मात्रा से ग्रधिक होती है, जिसके कारण 
कौमतो मे असामान्य एवं भ्रनावश्यक दृद्धि होती है । कोमतों मे असामान्य वृद्धि से 
तात्पयें प्रतिवर्ष कीमतो के सूचकाक में 3 से 6 प्रतिशत से ्रधिक वृद्धि होने से है । 
कीमत स्फीति शब्द का सर्वेप्रयम उपयोग रंडवलीफ रिपोर्ट में वर्ष 93] में किया 
गया था । 

मारत मे द्वितोय एवं तृतीय पचवर्षोय योजनाकाल में कृषि-वस्तुओं की 
कीमतो मे बृद्धि की गति सामान्य दर (5 से 6 प्रतिशत) से थी । वापिक योजनाप्ों 
के काज़ में कीमत वृद्धि की गति प्रसाग्रान्‍्य हो गई । वर्ष 966-67 भें कीमतो में 
प्रद्धि 4 प्रतिशत एवं 967-68 मे 3 प्रतिशत की दर से हुई | तत्वश्चातु चतुर्थ 
पचवर्षीय योजना के वर्ष 7972-73 एवं 973-74 में पुन कीमतों में वृद्धि 

असाधारण दर ते हुई । कोमतो में इद्धि को दर 972-73 में 2 3 प्रतिधत एव 
4973-74 में 2 $ प्रत्तिशत थी । सरकार द्वारा अपनाये गये उप्ायो के फलस्वरूप 
पाचदो पचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष ([979-80) के अतिरिक्त ग्न्य वर्षों मे 
कीमतो की दृद्धि साघारण थी। इस योजना के झ्न्तिम वर्ष भे कीमतो मे वृद्धि 
22 5 प्रतिशत दर से हुई । छठी पचवर्षीय योजना के श्रथम वर्ष (980-8]) में 
भो कोमतो में इड्धि 6 7 प्रतिशत की दर से हुई । इस प्रकार कीमतों में इंद्धि 
असाधारण गति से होने को कीमत स्फीति शब्द से सम्बोधित किया गया है । कोमत+ 


स्फोति के कारण उत्पादक कृषको एवं उपमोक्ताम्नो को हानि अधिक होती है । हर 
कीमत सुफोति पर नियन्त्रण करता आवश्यक हो गया है । 
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कीमत स्फीति के प्रकार : 

कीमत स्फीति अनेक प्रकार की होती है, जियको निम्न आंधारो-के बनुतार 
वर्भी झृत किया जा सकता है-- 

4. स्फोति उत्पन्न होने के कारणों के आधार : 

(प्र) माँगजन्य-स्फोति---वस्तुओं की माँग में वृद्धि, पूति में वृद्धि को प्रपेक्षा 
अधिक दर से होते को माँगजन्य स्फीति कहते हैं । वस्तुओं की माँग में यह अत्यधिक 
बृद्धि उपभोक्ताश्रों की झ्राय मे बृद्धि, मुद्रा पूर्ति मे दृद्धि अथवा सरकार द्वारा लम्बी 
लअवधि के विकास कार्यकमो पर प्रधिक घन व्यय करने की स्थति में होती है। 

(व) लागतजन्य स्फीति--यह स्फीति-वस्तुओं बी उत्पादननलायत में 
अत्यधिक दृद्धि होने से उत्पन्न होती है। आवश्यक उत्पादन-साघनों-उर्व रक, डीजल, 
तैल, बीज, कीटनाछी दवाइयाँ एवं श्रम की लागत में छृद्धि होने पर लागतजन्य 
स्फीति उत्पन्न होती है । 


2, कीमत वृद्धि के लिए नियन्त्रण के उपाय अपनाने के आधार पर : 

(अ) अनियन्त्रित स्फीति- कीमत स्फीति की वह स्थिति जिसमे कोमतों में 
श्द्धि बिना किसी नियन्नण के उपाय अपनाये होती रहती है । कीमतो में इि होते 
रहने पर अन्त में यह स्फीति श्रतिस्फीति का रूप ले लेती है । 

(व) दवी हुई स्फीति-- की मतो मे इृद्धि की स्थिति विद्यमान होते हुए भी 
कीमत नियन्त्रण के उपाय अपनाये जाने के कारण स्फीति की स्थिति उत्पन्न नहीं 
हो पाती है, लेकिन कीमत नियन्त्रण के उपायो में ढिलाई देने पर कोमतों मे 
प्रसामान्‍्य दर से वृद्धि होती है । इस प्रकार को कीमत स्फीति को दबी हुई स्फीति 
कहते हैं । 

3. कीमतों में वृद्धि की गति के श्राधार पर $ 

+ (प्री) क्रमिक स्फीति/मन्द स्फीति ((7८८ए॥78 08007) - स्फीति उत्पन्न 
होने की प्रथम अवस्था, जिसमे कीमतों में घोमो गति से इद्धि होती है, मन्‍्द स्फ्रीठि 
कहलाती है । 

(ब) द्रुत-स्फीति (२एग्रणणाड़ गए्रा/०00---कीमतो में तीत्र दर से इंदि 
होने को द्रुत स्फीति कहते हैं । स्फीति की यह अवस्था खतरे का मूचक होती है ( 

(स) ग्रति स्फीति (940.778 779007)-कीमतो मे अत्यधिक वेज गति से 
इद्धि को अति स्फीति कहते हैं। कीमत-स्फीति की यह अवस्था नायरिकों मे सरकार 
के प्रति प्रविश्वास एवं भ्रान्तियाँ उत्पन्न करती है, जो बाद में प्रान्दोलत एवं ग्रशान्ति 
में परिणत हो जाती है । इस अवस्था के उत्पन्न होने के पूर्व ही कोमत स्फीति पद 
नियन्धरण करना आवश्यक द्वोता है । 


णिणए 


अध्याय ]7 


कृषि-कीमल स्थिरीकरण एवं 
कृषि-कीमल नीति 


कृषि के प्रकृति पर निर्मरता के कारण कृषि वस्तुओं के उत्पादन में तथा 
उसके फलस्वरूप कृषि-कौमतो भे उतार-चढाव होना स्वामाविक है। प्रत कृषकों 
एवं उपभोक्ताओं को कीमतो मे उतार-चढावो से होने वाली हानि ते रक्षा करने हेतु 
कीमत स्थिरीकरण आवश्यक होता है। फार्म व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय की 
रथरता की दृष्टि से भी कीमत स्थिरीकरण महत्त्वपूर्ण है। इस अध्याय में कृषि- 
उत्पादों की कीमतों में होने वाले अत्यधिक उतार-चढावो को कम करने के उपाय 
एवं सरकार द्वारा कृषि-उत्पाद-दीमत नीति के लिए किए पए प्रयासों का सक्षिप्त 
विवेचन किया गया है । 
क्ृषि-कौमत स्थिरीक रण से तात्पयं : 

कृषि-कीमत स्थिरीकरण से तात्पर्य कीमतों में होते वाले प्रत्यधिक उतार- 
चढ़ाव को कम करने अथवा कीमतो को निर्धारित सीमा के अन्तगत नियमित करने 
से है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की कीमतो के उतार-चढाव से होने 
वाली हानि से रक्षा की जा सके । अमरीकी हुपि व्यावसाधिकों के ग्रायोग के 
अनुसार स्थिरीकरणा से वास्तविक तात्पयं कीमतों के उतार-चढाव के प्रभाव को 
समाप्त करना नही है, बल्कि कौमतों के उच्च-स्तरीय शिखरो को कम करने एवं 
कौमतो की न्यूनतम गहराई वाली खाई को भरते में मदद देने से है ॥! प्रथम पच- 
वर्षीय योजना के अनुसार कीमत स्थिरीकरणस पे तात्पयें उच्चतम एव न्यूनतम कीमतो 
के स्तर को इष्टि मे रखने से है ।! कीमत स्थिरीकरण से तात्पयें कीमती को स्थायी 
अथवा अपरिवर्तनशील करने से नही होता है, बल्कि इससे तात्ये है कि कीमतें एक 
निर्धारित सौमा के अन्तर्गत ही नियमित होती रहे जिससे समाज के विभिन्न बर्ग 
पनावश्यक रूप से प्रमावित व हो । 
... छएञ्ञ88$४537'5 (0000ग्रा5५09 99 मै हगालणीपएप6 75 ए8&, 7927. 
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कृषि-कीमत स्थिरीकरण के उद्देश्य : 

क्रपि-उत्पादो की कीमत-स्थिरीकरण के प्रपुय उद्देश्य निम्न हैं 

() कृषकों को फर्म पर उल्तादित विभिन्न उत्पादों की उचित कीमत 
प्राप्त कराना जिससे उनके पास उत्पादन लागत का भुगतान करने के 
उपरास्त पर्याप्त आय क्षेप रहे । शुद्ध आय की अधिकता से कृषकों मे 
खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि करने की प्रेरणा बनी रहती है जो देश को 
खाद्यान्न उत्पादन मे स्व्रावलम्बी बनाने मे सहायक होती है । है 

(2) देश के उपभोक्ताओं को आ्ावश्यक मात्रा मे उचित कीमतो पर खाद्यान्न 
उपलब्ध कराना, जिससे वे अपनी सीमित आय से निश्चित उपुभोगन- 
स्तर प्राप्त कर सके । 

(3) उत्पाद-कृपको को उपभोक्ताओ द्वारा दी गई कीमत में से श्रधिकाधिक 
भाग प्राप्त कराना, जिससे विपणन मे दक्षता आये । साथ है विपणत- 
मध्यस्थो को प्राप्त होने वाले लाभ की राशि को कम करना भी 
स्थिरीकरण का उद्देश्य है । 

(4) कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र की वस्तुग्रो तथा कृपि क्षेत्र मे विरिश्न फसलों 
के समूहों की कीमतों मे उचित समता सम्बन्ध बनाये रखना, जिस्‍से 
विभिन्न क्षेत्रो के व्यायार पर विपरीत प्रभाव नही पडे । 

(5) मुद्र-स्फीति पर नियन्त्रण बनाये रखना ! 

(6) देश में उत्पादित की जाने वाली विभिन्न फसलो के निर्धारित उत्पादन 
लक्ष्य प्राप्त करता ) 

(7) क्रौद्योगिक क्षेत्र की वस्तुओं का उत्पादन स्तर बनाये रखेता। बयीकि 
कृपिश््षेत्र विभिन्न उद्योगो के लिए आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति 
करता है तथा प्रौद्योगिक क्षेत्र मे उत्पादित वस्तुओं का कंपि-क्षेत् मे 
उपयोग होता है । 

(8) कृपको द्वारा क्रय किये जाने वाले उत्पादन-साधवों एवं उनके द्वारा 
उत्पादित उत्पादों की कीमतों मे उचित सम्बन्ध बनाये रखना, जितसे 
कृषकों में उत्पादन बढाने क्री प्रेरणा बती रहे । चर 

(9) देश मे नियोजित ग्राथिक विकास के कार्यक्रमों को सुचारु रूप से 
कार्यान्वित करना । 

कृषि-कौमत स्थिरीकरण के उपाय : 

इृषि-उत्पादो की कीमतो में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ाबों को विस 
उपाय झएनाकर कप किया जा सकता है और कीमत-स्थिरीकरण के उपगु फ़े उद्देश्य 
प्राप्त किए जा सकते हैं-- 


(7) इपि-उत्पादों की साय एवं पूत्ति में सन्तुलव स्यापित क्रवा-डैपि” 
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उत्पादों को कीमतो मे होने वाले अत्यधिक उतार*चढाबों को स्थायी रूप से कम 
फ़रने के लिए उनकी माग एव पूर्ति मे सन्तुलत स्थापित करवा आ्रावश्यक है। वर्तमान 
में कीमतो मे अत्यधिक वृद्धि उनको पूर्ति की मात्रा माग के अनुरूप नही होने से हुई 
है। झतः मोग एब पूर्ति की मात्रा में स्न्तुलन स्थापित करने का तरीका, कृषि" 
कीमत-स्थिरीकरण की स्थायी एवं सर्वोत्तम र्ूघि है। कृषि-उत्पादो के उत्पादन मे 
चृद्धि करने के लिए स्वतन्त्रता के बाद मिरन्तर प्रयास किया गया है, जिससे उनकी 
पूर्ति की मात्रा मे वृद्धि हुई है, लेकिन झमी भी उनकी पूर्ति की मात्रा मांग के पतु- 
रूप नही हो पाई है / उत्पादत मे वृद्धि हृपि-योग्य परती भूमि को कृषि ' उत्पादन के 
लिए प्रयुक्त करके, कृषि में तकनीकी ज्ञान का अधिकाधिक उपयोग करके, उवेरक 
एवं उन्नत बीजों का उपयोग करके, बहुफसलीय उत्पादन कार्यत्रस प्रपनाकर तथा 
संग्रहण काल में होने वालौ हाति से रक्षा करके की जा सकती है । 


(2) हृपि-वस्तुप्तो की भ्रधिकतम एवं न्यूनतम कोमतें नियत करता--कृषि 
फोमतो के स्थिरीकरण का दूसरा उपाय कृषि वस्तुओं की प्रधिकतम एवं न्यूनतम 
कीमत नियत करना है। इनके नियतन का मुझय उद्देश्य कपि-कीमतो को उपयुक्त 
नियत सीमा मे ही परिवर्तित होते रहते देने से है। कौमतो के निर्धारित न्यूनतम 
स्तर से नीचे गिरते अथवा अभ्रधिकतम स्तर से ऊपर बढने पर सरकार उत्पादको एवं 
उपभोक्ताओं के हितो की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाती है । कीमती के न्यून- 
तम नियत स्तर से मीचे गिरने पश उत्पादकों के हितो की रक्षा करवे के लिए 
खाद्यान्नों को मिर्घारित व्यूनतम कीमतों पर क्रय करने की सरकार व्यवस्था करती 
है । कीमतों के अधिकतम तियत स्वर से ऊपर बढ़ने पर उपमाक्ताओ्ों के हितों की 
रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार सगद्दीत स्टॉक मे से नियत अधिकतम कोमत पर 
खाद्यान्नो के विक्रय का प्रवनन्‍्६ करती है | इस प्रकार सरकार कृषि-वस्तुओ को 
भ्रधिकतम एव न्यूनतम कीमत नियत करके एवं श्रावश्यकतानुसार क्रम अथवा विभ्य 
फरके कीमतो में होने वाले उतार-धढावा को कम करने का प्रयास करती है। वर्ष 
964-65 से प्रमुख कृषि उत्पादों की न्यूनतम सम्रथित क्रीमत सरकार नियत कर 
रही है, जो सारणी 7.। एवं !72 मे दी गई है । 


(3) खाद्मान्नों के सचल * पर नियस्त्र० लगाना एवं खाद्युक्षेत्रों का मिर्माण 
फरना--देश के विभिकू राज्यो, जिलो एव क्षेत्रों मे कृषि-वस्तुओ की कीमतो में पाई 
जाते वाली विभिन्नदा एवं होने वाठे उतार-चढावों को कम करवे के लिए सरकार 
फुमो वाले क्षेत्रो से खाद्यान्नो की तिकासी पर प्रतिबन्ध तथा अधिशेष पूर्ति दाल क्षेत्रो 
से कमी वाले क्षेत्रो मे खाद्यान्न के आयात करते का प्रबन्ध करती है। इन उपायो 
द्वारा कमी एवं ग्राधिक्य दोनो प्रकार के क्षेत्रे मे कीमतो के उतार-चढाबों को कर्म 
करने के प्रयास किए जाते हैं। साद्याह्ञो कौ कमी को दूर करने के लिए विभिन्न 
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राज्यों को मिलाकर खाद्यक्षेत्रो का निर्माण भी किया जाता है। खाद क्षेत्रो के 
निर्माण करते समय सरकार खादान्नो भे कमी एवं अधिशेय वाले क्षेत्रो/याज्यो को 
सम्मिलित करती है, जिससे दोनो क्षेत्रो में सम्मिलित रूप से माँग एवं पूर्ति मे 
संतुलन रधापित हो सके एवं खाद्यान्नो का अनावश्यक राचलन नही होवे | 

(4) कृषि-दस्तुओ के व्यापार का सरकार द्वारा श्रमिप्रहण--देश मे विषणन- 
सध्यस्थो द्वारा अधिक लाभ कमाने के लिए कृषि-बस्तुप्नो का सट्टा, गुप्त-सचय एंड 
प्र्य विधियों द्वारा उनकी कृत्रिम कमी उत्पन्न करके कौमतों मे होने वाले प्रत्यधिक 

उतार-चढाव का नियन्त्रण सरकार द्वारा कृषि-वस्तुओं के व्यापार को निजी क्षेत्र ते 
सार्वजनिक क्षेत्र मे सचालित करके किया जा सकता है। खाद्यान्नो के व्यापार को 
सावेजविक क्षेत्र मे सचालित करके विपणह मध्यस्थों की कुचालो एवं उतके द्वारा 
उत्पन्न की जाने वाली कृत्रिम कमी एवं विपणन कुरीतियों पर सुगमता से नियल्षण 
किया जा सकता है और वढती हुई कीमती को रोका जा सकता है । वर्ष 979-74 
में खाद्याप्नो की वढवी हुई कीमतों पर तियल्त्रण पाते के लिए सरकार ने गेहूँ के 
थोक व्यापार का प्रधिग्रहूण किया और व्यापारियों पर भ्रतेक प्रकार के अतिवन्ध 
लगाये । अनेक कारणों से सरकार की यह योजना सफल नहीं हो सकी और इसे 
शीघ्र ही स्थगित कर दी । 

(5) जाप्मान्नो का राशनिग--देश, राज्य प्रथवा क्षेत्र-विशेष में खाद्यान्नो एव 
प्रभ्य कृपि-वस्तुप्रो की प्रत्यधिक कमी उत्पन्न होने पर उनकी कीमतों को तेजी से 
बढते से रोकने के लिए सरकार उपमोक्ताओ की माय पर नियन्त्रण लगाती है । 
सरकार द्वारा क्ृषि-बस्तुओ का राशनिग करने का प्रमुख उद्देश्य समाज के विशेष 
कर निर्धन वर्ग को नियत मात्रा मे उचित कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, 
क्योकि बढती हुई क्रीमत पर समाज का यह वर्ग आवश्यक मात्रा में पाद्यान्न क्रय कर 
वाने में सक्षम नही होता है। राशरनिंग मे सरकार प्रति परिवार/व्यक्ति खादाबों की 
तिश्चत मात्रा नियत कीमत पर प्रतिमाह उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती है । राश- 
लिंग एक सावंजनिक वितरण प्रणाली है| खाद्यान्नो के वितरण का यह कार्य कीमत- 
विभेद कार्यक्रम भी कहलाता है । 

(6) लेवी हएर छा्धान्नो की बसूलो एवं बफर स्टॉक का निर्माण- कपि- 
वस्ठुओ की कीमतो में होने वाले अत्यधिक उतार चढ़ाव को कम करने एवं खाद्यान्न 
वितरण की निर्धारित नीति को कार्यान्वित करने के लिए सरकार के पास्त पर्बाप्त 
मात्रा मे खद्यान्नो का पगृहीत भण्डार होना आवश्यक है! बढती हुई कीमतों को 
भ्रवस्था मे सरकार के लिए खाद्यान्नो की आवश्यक मांत्रा को बाजार से क्य करके 
संग्रह करना कठिन होता है । 

के सरकार खाद्यान्नो के बफर स्टॉक का निर्मारा कृपको श्रथवा व्यापारियों पर 
लेबी लगाकर करती है । लेवी के अन्तर्गत सरकार हृपको से क्षेत्रफल अथवा उपय 
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सारणी 7.2 
तिलहन फसलों को घोषित न्यूदतम समथित कौमतें 
(रुपये प्रति विवन्टल ) 
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कण णी #8770णएा४, 095शग्रा7604 07 32073, उटण 
मेगा, 


की मात्रा के अनुसार, उपज का एक भाग निर्धारित वसूली-कीमत पर अ्रमिवायं रूप 
में लेती है। सरकार कमी-कभी व्यापारियो से उनके द्वारा व्यापार की गई मात्रा के 
पनुरूप भ्रथवा ससाथतकर्त्ताओशों से उनके द्वारा ससाक्षित की गई मात्रा के अनुसार 
लेबी वमूल करती है । लेवी की दर विभिन्न राज्यों एवं उत्पादों के लिए भिन्न 
भिन्न द्वोती है। सगृहीत खाद्यान्नो को उचित कोमत की दुकानो के माध्यम से सरकार 
विक्रय करती है श्लोर कीमतो को नियन्त्रण मे लाने की कोशिश करती है। प्रमुख 
खाद्यान्ञो की वसूली हेतु सरकार प्रतिवर्ष उनकी वसूली कीमतें घोषित करदी है ! 
सरकार द्वारा धोषित खाद्यान्नो की वनूली कीमतें सारणी 73 मे दी गई हैं । 


सारणी 773 
छाद्याप्तों को वसूती/स्यूवतम समधित कोमतें 
(रुपये/ विवन्टल ) 
विपणन वर्ष गेहूँ घाव मोदे अनाज 
(ज्वार, वाजरा, मवका 
एव रागी) 
] क 3 4 
विशाल कक अजिि 
१968-69 65-86 -+-+ 47-55 
4969-79 66-76 45-56.25 52 
970-7] 74-76 46-58 55 
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4973-74 7-82 70 प0-72 


3974-75 495 74 74 
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मुद्राअचलन को रोकने के लिए 6 जनवरी, 978 को सरकार ने एक हजार व 
उससे बडे नोदो के विमुद्रीकरण भ्रधिनियम पारित किया था। 


(0) विध्विध उपाय - निम्न विविध उपाय अपवाकर भी कृषि-कीमतो मे 
पाये जाने वाले अत्यधिक उतार-चढावों को कम किया जा भकता है-- 
(0) देश्न में जनभख्या बृद्धि पर नियन्त्रण करके कृषि-वस्तुओ की बढ़ती 
हुई मांग को कम्र करना । 


(0) उत्पादन वृद्धि के प्रयातो के स्वाध-साथ हडताल एवं तालाबम्दी पर 
रोक लगाना | 

(०) वस्तुओं की जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी करने वालो के विरुद्ध सख्त 
कानूनी कार्यवाही करके वस्तुओं की कृत्रिम कमी को कम करना । 


(४) नागरिकों का नैतिक उत्थान करना एवं उनमे राष्ट्रीय भावना जागृत 
करना, जिससे देश भे समाज-विरोधी तत्त्व पनपने नही पायें । 


उपयुक्त उपायो को सम्मिलित रूप से अपनाकर कृषि-वस्तुओं की कीमतो 
मे होने वाले प्रत्यधिक उतार-चढावो को एक निर्धारित सीमा मे रखा जा सकता है, 
लेकिन ये समी उपाय एक ही स्थिति में काम में नही लाये जा सकते हैं । इन उपायो 
का चुनाव, कीमतों में उत्मर-घढाद के कारणों के विश्लेषण के ग्राघार पर किया 
जाना चाहिए । 
कृषि-कोमतो के प्थिरौकरण मे कठिनाइयाँ - 

कृषि-कीमतो के स्थिरीकरण की उपयुक्त विधियों को कार्यान्वित करने मे 
भनेक कठिताइयाँ ग्राती हैं जिनके कारण कीमत स्थिरीकरण के उद्देश्य पूर्ण रूप से 
प्राप्त नही होते हैं और कीमतो मे निरन्तर उतार-चढाव होते रहते हैं। भ्तः कीमत 
स्थिरीकरण के विभिन्न उपायो की सफलता निम्न कठिनाइयो को दूर करने पर निर्भर 
करती है । कृषि कीमतो के स्थिरोकरण में आने वालो कठिनाइयाँ मिम्म हैं-- 

(() कृपि के प्रकृति पर निर्मेरता के कारभ उत्पादन पूर्णतः मौसम की 
अनुकूलता एवं प्रतिकृलता पर निर्मर करता है । अत. उत्पादन क्रम 
प्राप्त होने पर कृपि-कीमत स्थिरीकरण के उपयुक्त उपायों द्वारा 
कौमतो कै उतार-चढाव को कम करना सम्मव नही है । 

(2) कृषि-वस्तुपो के उत्पादन मे दद्धि के लिए विभिन्न फुसलो के ग्न्तर्यंत 
क्षेत्रफल नियत करने के निर्णय लेने मे कृपक ग्राथिक कारकों की 
भ्रपेक्षा सामाजिक कारकों एवं धरेलू प्रावश्यकता को अधिक महत्त्व 
देते हैं, जिसते कृष्-वस्तुओ के कु उत्पादन को प्राप्त होने वाही 
मात्रा मे अनिश्चितता वनी रहती है । 
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(3) 


(4 


बेब 


(5 


्> 


(6) 


(7) 


कृषि-वस्तुओ की प्रति इकाई उत्पादन लागत मे क्षेत्र, जोव के आकार, 
उत्पादन-साधनों की प्रयुक्त मात्रा एवं प्रबन्ध कारक की विभिन्नता के 
कारण बहुत मिन्नता पाई जाती है, जिससे निर्धारित न्यूनतम कीमत 
से विभिन्न कृपको को प्राप्त होने वाले लाम की राशि मे बहुत अन्तर 
होता है। अधिकाश कृपक न्यूनतम कीमत पर कृषि-वस्तुझ्ो को विक्रय 
करना नही चाहते है क्योकि उन्हे इस कीमत पर उत्पादन-लागत की 
राशि भी प्राप्त नही होती है , इसका प्रमुख कारण यह है कि कीमत 
निर्धारण के लिए विभिन्न स्थितियो मे उत्पादन-लागत के सही एवं 
विश्वसनीय आँकडे सरकार को उपलब्ध नही होना है । 


कृषि-वस्तुओ के व्यापार के लिए सरकार के पास संग्रहण के लिए 
पर्याप्त क्षमता वाले भण्डा रगृहो का उचित स्थानों पर प्रमाव, खाद्यान्नी 
के सचलन के लिए परिवहन सुविधाझ्ों की अपूर्याप्तता, प्रशिक्षित 
एवं अनुभवी कार्यकर्त्ताओं का अभाव एवं सरकारी नौकरी में लाल- 
फीताशाही भी कृषि कीमतो की स्थिरीकरण नीति को पूर्ण रूफ से 
कार्यान्वित करने में बाधक होती है । 


कृषि-वस्तुओ्नो की विपणन की नीति-निर्धारण में राजनैतिक हस्तक्षेप 
होता, जिससे निर्धारित नीति प्रूण रूप से कार्यान्वित नहीं हो 
पाती है। 


व्यापारियों एवं वियणन-मध्यस्थों हारा कीमत स्थिरीकरण नीति के 
लिए सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों का विरोध केरता एवं 
निर्धारित नीति को भ्रसफल बनाने की निरन्तर कोशिश करना । 


खाद्यान्नो के क्रय-विक्य के लिए ग्राभीण क्षैत्रो मे सहकारी समितियों 
एवं उचित कीमत की दुकानों की अपर्याप्तता एवं उनके द्वारा 
खाधान्नो के वितरण में अनेक अनियमितताओ्ो के व्याप्त होने से 
कीमत-स्थिरीकरण की नीति अपने उद्देश्यों में संफल नहींहों 
पाती है । 


कृषि कीमत स्थिरीकरण नीति के विभिन्न उपायी के अपनाने एवं निर्धारित 
नीति के अनुसार काये करने में उपयुक्त कठिनाइयों के होते हुए भी देश की भर्थ॑- 
व्यवस्था के विकास एवं समाज के विभिन्न वर्गों के हिंती की रक्षा करने के उद्दं श्य 
हेतु कृषि-कोमतो का स्थिरीकरण करना प्रावश्यक है। श्रत सरकार को उपयुक्त 
कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास करने चाहिए, जिससे कृषि उत्पादों की कीमत- 
स्थिरीकरण के उ श्य प्राप्त हो सकें । 


क्षपि-क्रो मत स्थिरीकरण एवं कृपि-कीमत नोति/535 


क्ृपि-कीमत-नोति 


समाज के विभिन्न वगॉ--उत्पादको, उपभोक्ताओ, ऋशादात्री सस्थाप्रो, विप- 
शुत मध्यस्थो एवं नियतिकों के हितो की रक्षा करने एव देश कौ अर्थव्यवस्था के 
विकास हेतु, एक आदर्श कृपि-कीमत-नीति का होना आवश्यक है । कृषि वस्तुओरो से 
सम्बन्धित कीमत भोति इस प्रकार से निर्धारित को जानी चाहिए जिससे कृषि-क्षेत्र 
में बढते हुए उत्पाद से आवश्यकता की पूर्ति हो सके । यह प्रयास होना चाहिए कि 
कीमतें कृपकों के लिए कृपि-ब्यवक्राय मे श्रधिक पूंजी-निवेश को प्रेरणा देने वाली हो 
तथा वे उपभोक्ताओं के लिए भी प्रधिक न हो । 


एक सफल एवं माद्श कृषि-कौमत-नीति से तात्पयं देश के कृपको को पैदा- 
बार की उचित कोमत दिलाने, उपमोक्ताओ्रो को उचित कोमत पर आवश्यक मात्रा 
में झाधान्न उपलब्ध कराने एवं देश की श्र्यव्यवस्था को विकास को ओर अग्रसर 
करने बाली नोति से है। साथ हो यह नीति उत्पादन एवं बराजार-प्रधान भी होनी 
भाहिए । 


एक सफल एवं आदर्श कृषि-कीमत-नीति के निम्न उहं श्य होते हैं?--- 


() कृपि-उत्ताद एवं निर्मित झ्ौद्योगिक माल को कीमतों में उचित 
सम्बन्ध बनाये रखना, जिससे दोनों क्षेत्रों के व्यापार का विकास 
ह्दो। 

(2) विभिन्न कृषि-उत्पादों की कीमतों में परस्पर उचित सम्बन्ध बनाये 
रखता, जिससे नियोजित अ्श्व्यवस्था में विभिन्न कृषि उत्पादों के 
निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हो सकें । 

(3) हृषि-बस्तुओ के लिए उपभोक्ता द्वारा दिये गये मुल्य एवं कृषक को 
उसी इकाई के लिए प्राप्त मूल्य के अन्तर को न्यूनतम करना, जिससे 
समाज फ्े दोनो पर्गों के हितो को रक्षा हो सके एवं विपणन-मध्यस्थो 
द्वारा लिये जाने वाले अत्यधिक लाम को कम किया जा सके । 


(4) कृषकों को कृषि-उत्पादों की उचित कीमत दिलाकर उत्पादन बढाने 
की प्रेरणा देना, जिससे कृषि-प्रावारित उद्योग्रो को आवेश्यक मात्रा 
में वियमित रूप से कच्चा माल उपलब्ध होता रहे । 

(5) कृषि-वस्तुम्रो को कीमतों में होने वाल्ले चक्रीय एवं मौसमी उतार*« 
चढ़ाव कम करना / 


« 3. बच्दलाल घंग्रवालं, कृषि मूल्य दीति, याउना, वर्ष [5, प्रक 23 व 24, दिसम्बर 9, 
49॥, पृष्ठ 29-30, 


536/भारतीय कृषि का अथ॑त्तन्त्र 


(6) क्षपि-उत्पादों की कामतो मे स्थिरता लाना, जिससे कृपक कृषि-विकास 
में ग्रधिक से अधिक घन लगाने को तत्पर रहे । 

(7) विभिन्न क्षेत्रों मे कृषि-वस्तुओ की कीमतों में पायी जाने वाली प्रसमा- 
नता को कम करता, जिससे खाद्यान्नो का एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर प्रनावश्यक सचलन नही होवे । 

(8) क्रपि-उत्पादों एव कृषि के लिए आवश्यक उत्पादन-साघनों की कीमतों 
में उचित समता (2879) बनाये रखना, ताकि कृपको मे उत्पादन 
वृद्धि की प्रेरणा बनी रहे । 

(9) उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, बिससे 
बे सीमित भ्राय से उच्चित जीवन-स्तर प्राप्त कर सकें । 

(0) कृषि-वस्तुओ की माँग एव पूर्ति मे समन्वय स्थापित करना, जिससे 
कौमतो भे होने वाले उतार-चढाव कम होवें | 

कृषि-कीमत नीति के उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति-निर्धारण के 
साथ-साथ निर्धारित नीति को कार्यान्वित करना भी आ्रावश्यक हैं। कार्यात्वयन मे 
ढील देने अथवा उसमे भड़चनें होने से निर्धारित कृपि-कीमत-नीति के उपयुक्त 
उद्दे श्यो की प्राप्ति सम्भव नही होती है । बरतंमान मे सरकार का नीति-निर्धारण का 
पक्ष मजबूत रहा है, लेकिन उमप्तको कार्यान्वित करने का पक्ष कमजोर रहा है, जिससे 
समाज के दोनो बर्गों-उत्पादको एवं उपमोक्ताओ को सम्मावित लाम ग्राप्त नहीं हो 
पाये हैं। कृपि-कीमत-नीति की सफलता का ज्ञान निर्धारित नीति को कार्यान्वित 
करने के पश्चात्‌ ही प्राप्त होता है । अत- कृपि-कीमत-तीति के निर्धारण के साथ- 
साथ उसे कार्यान्वित करने के पहलू मे भी सुधार लाना भप्रावश्यक है । 
कृषि-कीमत-नीति के निर्धारण के लिए नियुक्त समितियाँ एवं उनके सुकाव : 

क्ृषि-कीमत-तीति के निर्घारण के लिए सरकार मे ध्रमय-समय पर विभिन्न 
समितियाँ नियुक्त की है, जिन्होने कृषि-वस्तुओं की कीमठो मे होने वाले उतार-घढावो 
को कम करने एवं खाद्यान्नो की कमी की समस्या को हल करने के लिए प्रनेक सुझाव 
दिये हैं. सरकएर दारए नियुक्त प्रमुछ खमिलियए ये हैं-- 

(7) खाद्यान्न नीति समिति--यह समिति सर थियोडोर ग्रेगोरी की अ्रध्यक्षता 
में वर्ष !943 में नियुक्त की गई थी। समिति से प्रतिवेदव में कृषि-्वस्तुओं की 
कीमतों के स्थिरीकररा, कीमतों के नियतन में समता सूत्र के उपयोग एवं कृषि- 
कौमतो से सम्बन्धित विभिन्न आँकड़े एकत्रित करने की विधि के लिए सुझाव प्रेषित 
किये थे । 

(2) कीमत उप-समिति- यह समिति वर्ष 944 मे श्री कृष्णमाचारी की 


कृषि-को मत स्थिरीकरण एवं कृपि-कीमते नीति/537 


अध्यक्षता मे तियुक्त की गई थी, जिसने कृषि कीमतो के स्थिरीकरण के लिए निम्न 
सुझाव दिये थै-- 

6) कपि-बस्तुओ की कोमतो का पूवनिमान फसल की दुवाई के पूर्व तथा 
पूर्वानुमानिव कोमत पर खाद्यान्नो के क्रेय करने को कृपको को आरा 
सन दिया जाना चाहिए । 

(0) कीमतों के निर्धारण मे उत्पादकों के हितों की रक्षा करमे के साथ-साथ 
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का उहूँ श्य भी होना घ्राहिए । 

(7) बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए सरकार को पर्याप्त मात्रा में 
खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का तिर्माण करवा चाहिए ) 

(५४) निर्धारित नीति को कार्यात्वित करने के लिए, सरकार द्वारा भखिल 
भारतीय कृषि परिषद्‌ का गठत करता चाहिए । 

(९) देश में खाद्याप्तो की आवश्यकता को पूर्ति के लिए सरकार द्वारा 
विभिन्न खाद्याश्नो के अन्तर्गत क्षेत्रफल नियत किया जाना चाहिए । 

(3) कृषि-कीमद जाँच समिति--इस समिति की नियुक्ति वर्ष /953 में 
कृपको को लामप्रद पूचना देने, विपणन के आँकड़े एक्रशित करके उनके विश्लेषण 
के आधार पर सरकार को उत्पादन नीति के विपय मे सलाह देने के उद्दंश्य से की 
गई थी । 

(4) क्ृषषि-कीमत परिवर्तत जाँच समिति--इस समिति का गठन 2955 से 
श्री एम० दी० कृष्ण॒प्पा की अध्यक्षता में अन्तर्राज्यीय एवं भ्रन्तक्षेत्रीय कीमतो की 
अ्रसमानता एवं मौसमी कौमतों के उतार-चढावों को क्रम करने के लिए आवेश्यक 
सुभाव देने हेतु कियो गया था । 

(5) खाद्यान्न जाँच समिति-यह समिति ब्ष 937 मे श्री अशोक मेहता 
की प्रध्यक्षता मे खाद्यान्नो की बढती हुई कीमतो की जाँच करने एवं उनके 
स्थिरीकरण के लिए घुकाव देने हेतु गठित को यई थी । इसे समिति ने देश में खा्य॑ 
समस्या को हल करने के लिए नवम्बर, 957 मे प्रस्तुत रिपोर्ट मे निम्नलिखित सुभाव 
दिये बेन 

0) फीमत-स्थिरीकरण के विशिन पहलुओ पर चरकार॑ को सलाह देने 
के लिए कोमत स्थिरीकरण परिषद्‌ की स्थापना की जानी 
चाहिए। 

(४) कोमतो के सम्बन्ध मे यूचना तैयार करने के लिए केन्द्रीय एव क्षेत्रीय 
स्तर पर कोमत-सूइना विभाग की स्पापदा को जाती चाहिए ! 


$38/भारतीय कृषि का पअयंतन्त् 


(४7) खाद्यान्नो की न्यूनतम कीमत का निर्धारस प्रति वर्ष मांग एव पृत्ति की 
स्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए । 


(।५) सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा मे खाद्यान्नो का बफर स्टॉक किया जाना 
चाहिए। 

(५) खाद्याज्रों की बढती हुई अल्पकालीन कीमतो को रोकने के लिए 
व्यापारियों को अनुज्ञा-पत्र देने, विभिन्न क्षेत्रो को सम्मिलित करते हुए 
साच-नेत्रो का निर्माण करके, लेवी द्वारा खाद्यान्नो की अनिवार्य वयूली 
एवं उच्चित कीमत की दुकानों द्वारा उनके वितरण की व्यवस्था की 
जानी चाहिए । 

(शा) कीमतो मे बद्धि रोकने के उपयुक्त उपायो को अपनाने के अतिरिक्त 
उत्पादन-बृद्धि की कोशिश भी की जानी चाहिए ! उत्पादन-इृद्धि के 
लिए उन्नत बीजा के झाविष्कार, उर्वेरको का पधिक मात्रा में उपयोग, 
कृषको को कृषि की उन्नत विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने 
के लिए झनुदान तथा कृपि-ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की 
व्यवस्था भी की जानी चाहिए। 

(6) फोर्ड सस्थान दल-- भारतीय खाद्य समस्या को सुलकाने के लिए फोर्ड 
संस्थान दल ने वर्ष 959 मे दविम्त सुझाव दिये-- 

(7) विभिन्न खाद्यान्नो की न्यूनतम कीमत सरकार द्वारा फसल की बुवाई 
के पूर्व घोषित की जानी चाहिए, जिससे घोषित कीमतों से कृषक 
उत्पादन-योजना बनाते समय लाभान्वित हो सकें । 

(४) निर्धारित कीमत-नीति को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा 
स्थायो संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए । 

(५४) खाद्यान्नो की कीमतो का निर्धारण आयातित खाद्यान्नो को परपेक्षा 70 
से 5 प्रतिशत कम स्तर पर किया जाना चाहिए । 

(7) खाद्यान्न-नीति समिति--सरकार ने वें 966 में श्री बी० बैकट्पैय्या 
की झध्यक्षता भे कीमतो मे होने वाले मझत्यधिक उतार-घढावो को कम करने हेतु 
स्रावश्यक सुझाव देने के लिए खाद्यान्न-नीति समिति का गठव किया या। समिति ने 
पपनी रिपोर्ट मे निम्नलिखित सुकाव दिये ये-- 

002. खायाप्नो में प्लात्म-निर्मंस्ता प्राप्त करने एद कोमत-स्थिरीकरण के 

लिए राष्ट्रीय खाद्य-बजट का निर्माण किया जाना चाहिए । 

(४) कौमतो के मौसमी उतार-चढावो को कमर करने के लिए सरकार को 
खाद्यान्नो के पर्याप्त मात्रा मे मण्डारण का प्रबन्ध करना चाहिए । 
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(7) खाद्यान्नो की बमूनो एवं वितरण का काये खाद्य विग्रम की प्रादेशिक 
शाखाओ्रो के द्वारा करवाया जाता चाहिए, जिससे क्षेत्र में होते वाली 
व्यापारिक कुरीतियौ को रोका जा सके ; 

(४) प्रति ब्ष सरकार द्वारा खाद्यान्नो की न्यूवतम एवं वसूली कीमत नियत 
की जानी चाहिए । 

(0) ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नो की समुचित वितरण व्यवस्था के लिए 
उचिन कीमत की दुकानो को सख्या में बुद्धि की जानी चाहिए । 


(४0) अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों के कृपको पे उत्पादन की प्राप्त मात्रा 
अथवा क्षेत्रफल के अनुसार श्रेणी कृत लेबी विधि द्वारा खाद्याप्तो की 
वसूली की जानी चाहिए । 

(४) खाद्यान्नो के वितशन में होने वाली विपणव-लागत को कम करने के 
लिए समिति ने देश की मण्डियों को नियन्ब्रित करने, व्यापारियों को 
अनुद्ा-पत्र देने एवं उतके हिसाब की समय-समय पर जाँच करने की 
सिफारिश की है। 

(४ए) सरकार द्वारा कृपफो को उत्तादत बढाने की प्रेरणा दी जानी 
चाहिए | कृपको को उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा देने के लिए उत्मादन- 
साधन, जैसे-उर्थ रक, कीटताशी दवाइयाँ, विद्यूत्‌ प्रादि के कय पर 
श्राथिक सहायता दी जानी चाहिए, जिससे कृपक इनका अनुकूलतम 
माजा में उपयोग करके खाद्यान्न उल्तादत मे वृद्धि कर सके । 

(8) कृषि लागत एवं कीमत झाबोग (एणाप्ाइक्ल्‍रणा ति #ाएपए 

(05७ थ॥0 ९80:9)--कृषि वस्तुओं की कीमत-तीत के विभिन्न पहुछुओं के 
सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने जबवरी, 953 से प्रो एम एल- 
दालवाना की ग्रष्पतता में हु पि-्हीबर ऑयोग (है ड200॥078॥ ?/॥088 (00070- 
8807) की स्थापना की थी। प्रारम्म में यह आयोग तीत बे की अवधि के लिए 
स्थापित किया गया था, लेकिन नीति निर्धारण में इसको महत्ता को इष्टिगत रखते 
हुए इसे स्पारी रूप दे दिया गया है। हे ये कीनते बझ्रायोग की स्थापना के प्रमुख 
उद्देश्य ये हैं-- 

() प्रबुष कृपि-उत्ताद--ोहूँ घवित, ज्यार, वाजरा, मक्का, चता, यता, 
तिलहन, कंरास, जूड, अन्य दालो एवं मोटे अनाज वाली फसलों के 
सन्तुलित एवं एकीकृत को मतों के ढाँचे का निर्माण करने एवं उन्हें 
काग्ान्वित करते के लिए सरकार को समय-समय पर भावश्यक 
सुझाद देना । 

(0) वि्िन्न कृषि उ तादों की कीनतों में होने वा उतार-चढ़ावी की 
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समीक्षा करना एवं उनको कम करने के लिए सरकार को समय-समय 
पर आवश्यक सुकाव देना, जैसे खाद्यान्नो की वसूली के लिए लेवी 
लगाना, बेफर स्टॉक निर्माण, खाद्य-क्षेत्रे का निर्माण, खाद्याननों का 
वितरण आदि । 

(7) कृषि-उत्पादन के क्षेत्र म॑ वाबक तत्वो--उत्पादन-साधनो की कमी, 
उनका समय पर उपलब्ध नहीं होना, कीमतों की अश्रधिकता की 
समस्याओ को सुलभाने के लिए सरकार को ग्रावश्यक सुभाव देता । 

(९) कृषि-उत्पादों के विपणन में होने वाली विपणन-लागत एवं मध्यस्थों 
को प्राप्त होने वाले लाम का अध्ययन करना एवं उनको कम करने के 
उपायो की सरकार को सलाह देता, जिससे क्ृपको को उपमोक्ता-मुल्य 
मे से भ्रधिक अश प्राप्त हो सके । 

(५४) कृपको को उत्ादन वृद्धि की प्रेरणा देने के लिए सरकार को प्रावश्यक 
सुभाव देना, जैस्े-विभिन्‍्न खाद्यान्तो की न्यूनतम समथित कीमत 
घोषित करना, खाद्याल्तो को वसुली के लक्ष्य एवं कीमतें मिथत करना 
आदि । 


झृषि-कीमत प्रायोग प्रत्येक वर्प खरीफ एवं रदी की मौसम के प्रमुख कृषि- 
उत्पादो की न्यूनतम समथित कीमत एवं बच नी अकीमत नियत करने की सिफारिश 
अपनी रिपोर्ट में सरकार को करता है। सरकार आयोग द्वारा सुकाई गई कीमतों 
पर विचार करके एवं उनमे प्रावश्यक्रवानुमार सशोवन करके कीमतें घोषित करती 
है। वर्तमान में सरकार ने इसका नाम कृषि-लागत एवं कीमत आयोग करके इसके 
कार्यक्षेत्र मे विस्तार किया है । 

कृषि-लागत एवं कीमत श्रायोग द्वारा कौमतो का निर्धारण--#पि-कीमत 
आयोग प्रपने स्थापता वर्ष 965 से ही कृषि-उत्पादो की तक॑-सगत योजना के 
ध्राघार पर कीमत-निर्धारंण का कार्य कर रहा है। कृषि लागत एवं कीमत ग्रायोग 
निम्न दो प्रकार की कीमतें प्रस्तावित कर रहा है-- 

(आ) न्यूववम-समथित कीमत--कृपि-दागत एवं कीमत आयोग विभिन्न कृषि- 
उत्पादों की कीमतों मे प्रतिवर्ष होने वाली गिरावट से कृपकों की रक्षा करने के 
उद्देश्य से न्यूनतम समर्धित कीमत नियव कटने का युकाव सरकार को देता है । यह 
न्यूनतम समथित कीमत कृपकों की उत्सादन-चागयत के ग्राघार पर निर्धारित की ज/ती 
है। स्यूनतम समर्थित की धत कृपो के लिए बोमा कीमत के रूप मे होती है । यह 
कीमत उन्हें विश्वास दिजानी है कि वाजार मे कृषि-उतल्ादो की प्रदलित कीमत के 
कम होने अथवा उत्पादन अधिक मात्रा से होने की दोनों ही अवस्थाओ मे सरकार 
कपको से नियत की गई न्यूनतम समधित कीमतों पर कृषि-उत्पाद कय करेगी । 
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क्ृषि-लागत एंव कीमत ग्रायोग विभिन्न कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थित कीमत को 
प्िफारिश सरकार को फतल की बुवाई के समय से पूर्व ही कर देता है, जिससे 
सरकार फसल की बुबाई से पूर्व ही कृषको के लिए इन कीमतो को धोषित कर सके। 
इन कीमतों को फल की बुवाई से पृव॑घोषित कर देने से कृषकों को काम की 
उत्पादन-योजना बनाने से सम्बन्धित निर्णय लेने मे सहायता मिलती है । 

(व) वसूली/भ्रविप्राप्ति कोमत--कृषि-लागत एवं कौमत झायोग न्यूवतम 
समथित कीमत के साथ-साथ प्रमुख खाद्यान्नो के लिए वयूली कोमते मी प्रस्तावित 
करता है । वमृली कीमत वह है जिस पर सरकार ब्रावश्यकत्रा होने पर कछृपको, . 
व्यापारियों एवं मिल-मालिकों से कृषि-उत्पाद क्रय करती है । सरकार कमजोर वर्ग 
को उचित कीमती पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए वचनवद्ध होती है । अत इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वसूली कीमत का निर्धारण आवश्यक हे । कृपि-लागत एवं 
कीमत आयोग जाद्यान्नों के लिए वसूली कीमत का निर्धारण फसल के झठाई के 
पूर्व का की उत्पादन-लागत एव प्राप्त उत्पादन की मात्रा को इष्टिगत रखते हुए 
करता है । 

कृषपि-लागत एवं कोमत झायोग द्वाय्र प्रस्तावित कोमतों पर सरकार राज्यों 
के भुख्यमन्त्रियों एवं कृपि-मन्त्रियो से मन्‍्त्रणा के पश्चात्‌ निर्ंय लेकर कीमतों की 
घोषणा करती है । सरकार कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा प्रस्तावित कीमत 
में सशोधन कर सकती है। वर्ष 975-76 के अतिरिक्त सभी वर्षों मे कृप-लागत 
एवं कीमत अ्योग द्वारा प्रस्तावित वसूली-कीमतो में सरकार ने सश्योषन किया है । 
राजनंतिक एव भ्रन्य कारणो से सरकार ने साद्यान्नो की वसूली कोमत, कृषि-लागत 
एवं कीमत भायोग द्वारा प्रस्तावित कोमत से अधिक स्तर पर ही तिर्घारित की है । 
वर्ष 975-76 में कृषि-लागत एवं कीमत आयोग द्वारा ग्रेहें की भ्रस्तावित बयूली 
कीमत को सरकार ने मान लिया था । झत कृषि-लागंत एवं कीमत प्रायोग द्वारा 
प्रस्तावित कीमत एक सिरारिश्व मात्र है जिसे स्वीकार करता अथवा नहीं करना 
सरकार के अधिकार में होठा है । 

कृषि-लागत एवं कीमत आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम समथित कीमत 'तब 
प्रमादे मे जाती है जब कृपक निर्धारित च्यूनतम कोमत पर खाद्यान्न सरकार को 
विक्रय करना चाहते हैं, प्र्याद्‌ बाजार मे प्रचलित कीमत, न्यूनतम समर्थित कीमत 
से कम होती है । ऐसी कृषि-लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना के पश्चात्‌ एक 
बार वर्ष 970-7 में गेहूँ के उत्तादन मे विशेष दृद्धि होने के कारण पंजाब व 
हरियाणा राज्यों मे हुआ था, जब मण्डियो मे गेहूं की कीमत विर्धारित न्यूनतम 
प्रमधित कोमत से भी नीचे स्तर पर आ गई थी। सरकार के पास खाद्यान्ना के कय 
स्रग्रहण, वित्त भ्रादि की कार्य-कुघल व्यवस्था नहीं होने के कारण सरकार बाजार मे, 
उपलब्ध गेहूँ की मात्रा को निर्धारित न्यूवतम समथित कोमत पर क्रय नहीं कर सकी, 
जिसकै कारण कृपको को न्यूवतम नियत कौमत से नीचे के स्वर पर गेहूं विकय करके 

हानि उठानी पडी । सरकार के पास खाद्यात्ों के कय, ग्रत्रहण ऋादि को उचित व 
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परयोप्व बावस्धा के थसाव मे खुततन समधित छोनतों को घोषणा से हपडंं को 
लाम नहीं हो पाठा हैं । वर्य 970-7] के बाद खाद्यानों छी कीमतठो में दिघारिव 
स्यूनत॒म स्वर से सोचे बिरावट नहीं जाई। प्रतः हृषि-लायठ एवं कीनत झारोग गारा 
निर्वारिव न्यूनठम घसनधित कोनतो को घोषथा एक प्रौपचारिकठा मात्र हो सही है । 
कृषि-लागत एवं छोमत झभायोग वसूली-छोमतो का निर्धारण कृपको को होने 
बानी लानत के स्वर स ऊँचे स्वर पर ऋरता है, जिलस कृपओ को 
की प्राप्ति के साय-सार खास को बन्द्धी राखि सी प्राप्त हो और उन्हें उत्यादत् इदधि 
को प्रेरणा मिल । वे हेत व्यू रो-छोनतों का निद्यारण बाजार मे प्रचलित कोमतों से 
तोचे न्‍्वर पर किया जाता है, जिद देश के यरीद वर्य के उपनोक्ता्मों को उचित 
कीमत पर सरकार खायात उपतब्ध करा सके । देख सम खायानों को वाजार कीनत 
एवं सरकार द्वारा नियत वयूदी-छोनत में छाछ़ो मन्तर होने पर, हृपकहू, व्यापारी 
एवं निल-मालिक सरकार को तिध्ारित बदुतों होनत पर न्वेच्छा पे खाद्यान्न 
विक्रय करना नहीं चाहते हैं प्रौर ऐसा न करन के लिये अनेक प्रकार की दलीलें पेन 
करते हैं । उनके उारा दी बई दखोतों ने प्रमुदता उत्पादतन्लागत को राशि पूरी 
प्राप्त नहीं होना, विक्रय क्षे लिए उनके पास खायात्त कह्रा जविल्षेप नहीं होना, व्या- 
पारियों एवं निल-मालिकों दारा खाद क्ले इन्द्राज नहीं किया दाना, आदि हैं । 
इृपि-त्ायद एवं होमत ब्रायोग्र दारा प्रस्तावित वचुत्रीनछोनत का अधिकाय 
राज्यों के मुख्य मन्वियों एव कृषि नन्त्रियों दारा विरोध प्रक॒द किया जाता है. ठया 
दत्तोल दी जाती है कि प्रस्तावित वचुद्ी-होनता ने इृद्धि छी उानी चाहिये, क्योकि 
इन पर दाज्य के पनक इंषको का उत्पादन-लायठ को राष्धि एव इुपक्ो को खायान्तो 
के उत्यदन से ब्नन्य क्षेत्रा मे ऋर्परत व्यक्तियों के उम्ात लान की शझयि आप्त नहीं 
होतठो है । कृषि-भानत एवं छीडत आयोग द्वारा के लिये प्रस्तावित बतृली-छोनत 
का ग्रेट के प्रनुख उत्पादन वाले राज्यो--पञजाब, हरियाता एवं राउत््यान छारा 
विद्यव किया जाता रहा है, जिसके कारण सरकार क्ो प्रतिदर्ष दयूली-कोमत 
घोषणा कृषि-लायन एवं कोरत क्‍्वम द्वारा प्रस्ताविठ क्ोमतों ले ऊँचे स्वर 
करनी पडदी है । 
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कृषि-कछोमद-नीति के छार्पान्दयन में मुधार के उपाय 

हृपि-कीनठ-चीजि के क्ायान्‍्दवन मे सुबार के लिए निम्न उपाय झपनाये 
जाने चाहिएँं-- 

(॥) 





चाहिए। वर्ठतान न दघय के विभिन क्षेत्रा मे बोंदाएों को स्थिठि, 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6 


(7 


ध्ट 


(8 


च्टट 


क्रंपि-कीमत स्थिरीकरण एवं कृषि-की मत नीति/543 


सख्या एवं संग्रहण-क्षमता संतोषजनक नही है। कृपि-कोमत नोति को 
सफलता के लिए इनकी महत्ता काफी भ्रधिक है । उचित स्थानों पर 
ग्रोदामो के निर्माण से परिवहन-लागत में कमी होती है । 


निर्धारित वफर स्टॉक के निर्माण के लिए खाद्यान्नो के क्र्य का कार्य 
व्यापारियों एवं मध्यस्थो को नही देना चाहिए । खाद्यान्नो के क्रय का 
कार्य सहकारी-विपणन समितियों, भारतीय खाद्य निगम अथवा राज्य 
भण्डार व्यवस्था निगम के माध्यम से कराना चाहिए, जिससे उप- 
मोक्ताओ में अनावश्यक श्ातियाँ नही फैले । 


व्यापारियों की कुंचालो एवं उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कृतिम 
कमी पर नियस्त्रण पाने के लिए व्यापारियों को झजुज्ञों पत्र जारी 
किये जाने चाहिएँ। उनके द्वारा सप्रहण की जाने वाली मात्रा का 
नियतन एवं उनके स्टॉक के प्रदर्शन की व्यवस्था भी होनी चाहिए । 


निर्षारित कीमत-नीति मे सरकार को परिवर्तत कम से कम करना 
चाहिए तथा किये गये परिवर्तनों की सूचना समय १२ प्तमाज के सभी 
वर्मों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी धाहिए। 


कीमत-तवीति का उल्लघन करने पर सभी वर्ग के नागरिकों के लिए 
समान जु्माते का प्रावधान होना चाहिए, जिससे नागरिकों की बीमत- 
नीति के प्रति दृढ माबना जागृत हो सके । 


सरकार द्वारा विभिन्न खाद्यानों को न्यूनतम-्समधित कीमतों का 
नियतन एवं उनकी धोपणा का कार्य फसल को बुवाई के पूर्व हो जाना 
चाहिए, णिम्तसे कृषक फसलो का चुनाव एवं उनके अन्तर्गत क्षेत्रकल- 
निर्धारण का सही निर्णय ले सकें । 


कीमतों के नियत न्यूवतम स्तर से नीचे गिरने की स्थिति मे सरकार 
को ख़ाद्यान्नों के क्रय को व्यवस्था करती चाहिए। इसके लिए 
आवश्यक वित्त, सम्रहण एवं करा्यकर्त्ताओं कौ व्यवस्था समय प्े पूर्व 
ही कर लेनी चाहिए, जिससे प्रावश्यकता होने पर उनका शीघ्नता से 
उपयोग किया जा सके । 


कोमतो के वढते हुए स्तर को रोकने के लिए कृपको को प्लावश्यक 
मात्रा मे एवं सस्ती दर पर उत्पादन-साधन--बीज, उव॑ रक, कौटनाशी 
दवाइयाँ, कृपि-यन्त्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार को प्रवन्ध करना 
चाहिए, जिससे छाद्यान्ों को उत्पादन-लागत मे कमी हो सके । 


544/झारठोय कृषि क्या प्र्दन्द्र 


(9) बरह्ार दारा घोषित ओोनक-दीशसि 





में परिवहन झुद्िा के लिए उड़कों का निर्माद, विगन्बित 
मण्डियों का विक्माठ, उहह्वारों विपणन उांनिठियो को स्थापना, प्रादि। 
(30) दझाँदों ने छाद्यह्नों क्रो उत्चित विठरण 
को दुश्मनों को उल्या ने 
हिना के लिए हृपक्को ने ऊजमरुकठा उत्पन्न को जानो चाहिए । 
उरकार द्वाय छाद्यह्तो के 
लेगा चाहिए ठघा दिराद- 


को जानो चाहिए। 





(]) क्लोनतों ने प्रध्िक इंद्धि होने को स्थिति में चर 
ब्यारार हो पूर्व: ऋपे हाथ मे से 


ऋष्यक्त्यों छो उनाप्त ऋरने को ब्यवत्या 


77 
दः 


शाप 


श्रष्याय 8 


कृषि उत्पादों की कीमतल-निर्धारण 


वस्तुओ के क्रम-विक्य के लिए कीमतों का निर्वारण आवश्यक होता है । 
कौमतो का निर्धारण मण्डी मे वस्तुओं के क्रेताओ एवं विकेताओों के परस्पर सत्पकों 
द्वारा होता है । कमी-कभी निर्धारित कीमतें व्यापारियों के प्रमाव के कारण प्रपने 
निर्धारित उद्देश्य--कृपको को उत्पाद की लाभप्रद कीमत दिलाने तथा उपमोक्ताझों 
को उचित कीमत पर खाद्यान्न उपभब्ध कराने मे सफल नही होती है । प्रत समाज 
के दोनो वर्गों को होने वाली हामि से रक्षा करने हेतु सरकार कोमत-निर्धारण का 
कार्य करती है । 

कीमत-निर्धारण मे वस्तुओं के प्रधिकतम एवं न्यूनतम दोनो ही स्तर निर्धा- 

रित किये जाते हैं । न्यूनतम कीमत का निर्धा रण कृपका को उत्पादन की उत्पादद- 
लॉगत एवं उचित लाम की राधि प्राप्त कराने तथा भ्रधिकतम कीमत का तिर्घारिण 
उपभोक्ताओ्ो के हितो की रक्षा करने हेतु किया जाता है, जिससे उपमोक्ता अपनी 
सीमित आय से उचित जीवन-स्तर बनाये रख सर्कें । कृषि-वस्तुओं की कौमतों का 
निर्धारण करने में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितो को रक्षा के उद्देश्य के प्रति- 
रिक्त निम्न सावधानियाँ मी ध्यान मे रखनो चाहिए-- 

() देश के विमिन क्षेत्रा मे कीमत निर्भारण नीति में समातता बनाये 
रखने के लिए यह कार राज्य सरकारा की सलाह के ग्रतुसार क्या 
जाना चाहिए । 

(0) कृषि वस्तुओं को कीमतों के निर्घारण में उन प्श्मी उत्तादों को 
सम्मिलित किया जावा चाहिए, जो एक दूसरे से सम्बन्धित हैं. एव 
एक उत्पाद की कौमत-निधारण से दूसरे उत्पाद बी कीमत प्रमावित 
होती है । 

(0) कृषि उत्पादा की कीमतों के निधारण मे विभिन्न राज्यों मे उत् ददा 
के उत्पादव-लागत के झँकडा को इृष्टिगत रखना चाहिए, क्योकि 
इनमे किभिन्न राज्या मे बहुत भिन्नत्ा पायी जाती है । 

(४) कृषि-उतसादन के लिए समी वघ सामान्य नही द्वोत हैं। भरत कृषि 
व्यवसाय मे होने वाली जोंजिमा को कीमतो के निश्चित करेते समय 
घ्यांन में रखा जाना चाहिए । 


546/मारतीय कृषि का अर्थतन्त्र 


(४) निर्धारित कीमतें कृपको को उत्पादन डृद्धि की प्रेरणा देने वाली होनी 
चाहिए . जिसमे देश खाद्यान्नो के उत्पादन में आत्म-निर्भरता की शोर 
अग्रसर ह सके । 

(५) वस्तुप्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पृथक्‌ कीमतें नियत की जानी 
चाहिए, ज्सिसे देश मे श्रच्छी किस्म की बस्तुओ के उत्पादन मे बृद्धि 
हो सके । 

कृषि कीमतो के निर्भारख के झ्राधार . 

कृषि-कीमतो के तिर्धारण के निम्न आधार होते है जिनका उपयोग सरकार 
कीमतें निश्चित करत समय विभिन्न परिस्थितियों में करती है-- 

(।) औसत उत्पादन लागत का आधार--क्षपि-कीमतों के निर्धारण का 
प्रथम आधार वस्तुओं के उत्पादन में श्राने वाली औसत लागत है । विभिन्न वस्छुओं 
की प्रति इकाई मार के उत्पादन पर खेत को तैयारी मे उतकी विपरान प्रक्षिया तक 
होने वाली लागत को उस वस्तु की उलादब-लागत कहते है । विभिन्न क्रंपि वस्तुपो 
की प्रति इकाई उत्पादव लागत की राशि भूमि की किस्म, जलवायु एवं तकनीकी 
ज्ञान के स्तर के अनुसार परिवर्तित होगी है । इसके अतिरिक्त क्षेत्र विशेष मे उपयुक्त 
कारको के समान होत हुए, कृपको की प्रवन्व क्षमता, उत्पादन साथनों की उपलब्धि 
एवं उपयोगित्त मात्रा में मिन्नता, व्यवसाय मे पूँजी निवेश की राशि, फार्म पर इधि- 
यन्त्रीकरण का स्तर श्रादि कारको के अनुसार उत्पादन-लागत में बहुत अन्तर पाया 
जाता है । अत विभिन्न कृपको की उत्पादन-लागत में भ्रधिक भिन्नता पायी जाने 

“के कारण, उनकी"औसत लागत ज्ञात की जाती है। कृृषि-उत्पादो की श्रौसत उत्पादन- 
लागत की राशि मे कृपको को दिये जाने वाले लाम की राशि को सम्मिलित करके 
उनकी न्यूनतम कीमते सरकार द्वारा नियत की जाती है । 

वस्तुओं की औसत उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए विभिन्न मदो पर हुईं 
लागत के ओऑकड़े लागत-लेखा-विधि अथवा सर्वेक्षण-विधि द्वारा प्राप्त किये जाते हैं । 
लागत-लेखा-विधि मे नियुक्त क्षेत्रिक, कृपको द्वारा फार्म पर उत्पादित की गई विभिन्न 
फसलो के उत्पादन पर किये गये व्यय का मद के अनुसार देनिक लेखा रखते है। 
सर्वेक्षण-विधि के अन्त्गंत विभिन्न फसलों के उत्पादन-लागत के आँकड़े क्षेत्र के कृपको 
से साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। सर्वेक्षण-विधि द्वारा श्राप्त उत्पादव- 
लागत के ऑकडो का सही अनुमान कृपको की स्मरख-शक्ति एवं उनके द्वारा दी गई 
सूचना की सत्यता पर निर्मर करता है, जबकि लागत-लेखा-विधि के आँकडे अधिक 
विश्वसनीय होते हैं । उत्पादन-लागत के आँकडे लागत-लेखा-विधि द्वारा एकत्रित 
करने मे समय एवं व्यय की अधिकता के कारण सर्वेक्षण विधि अधिक प्रयुक्त की 
जाती है । 

ओसत उत्पादन-लागत विधि द्वारा कीमतो के निर्धारण मे निम्न दोष विद्य- 


मान द्वोत हैं-- 


कृषि उलादो की कौमत-निर्धारण/ 547 


(0) विभिन्न कृषको द्वारा फार्म पर प्रयुक्त श्रम एवं प्रबन्ध के सुत्याक्त की 
विधि, उत्पादन-साघनो की प्रयुक्त मात्रा, उत्पादन-साधनो की क्रब-कीमत मे भिन्नता 
होने के कारण कृपको की प्रति बिवन्टव उत्पादव-लायत में बहुत भिन्‍नता होती है, 
जिसके कारण झौसत उत्पादन लागत की राशि अनेक कृपको की प्रतिनिधि उत्पादत- 
लागत नही होती है। अनेक कृपको को इसके अ्राघार पर निर्धारित कीमत से 
उत्पादन-लागत की राशि भी प्राप्त नही हो थाती है । उदाहरण के लिए, नहूरो से 
सिचाई करने वाले कृपको की विभिन्‍न फसल्ो की उत्पादन-लागत चरस प्रथवा पम्प 
से मिचाई करने वाले कृपकों की अपेक्षा बहुत कम आती है | अतः निर्धारित कीमत 
से नहरी क्षेत्र के छृपको को प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा ग्रे लाभ अधिक प्राप्त 
होता है, जदकि चरस में सिंचाई करने वाले कृपको को व्यय की गई राशि भी पूरी 
प्राप्त नही हो पाती है।. ४ 

(॥ ) औसत उत्पादन-लागत विधि के ग्राघार पर कीमतो के निधरिण से 
क्षपको द्वारा भ्रयुक्त उर्वरक की सात्रा के कम होने को सम्मावना हो जाती है । 
बर्तमान भे कृपक उवरक एवं अन्य उत्पादन-सावनो का उपयोग उस स्तर तक करते 
है जहाँ उनके उपयोग किये गये उवेरक की सौमान्त-लागत व उससे प्राप्त सीमान्त- 
लाभ की राशि बराबर होती है । इस स्तर तक उबेरक के उपयोग से फसल की प्रति 

इकाई भार पर ग्रौसत उत्पादन-लागत बढ जाती है, जिससे उन्हे प्रति इकाई उत्पादत 
की मात्रा पर लाभ कम प्राप्त होता है और वे अगले वर्ष उत्पादन-साधनों की कम 
मात्रा का उपयोग करने का निर्णय नेते हैं । 

(7।) इस विधि के द्वारा कोमत-निर्घारस्प मे प्रथ॑-व्यवस्था के एक ही पहलू 
ग्र्थात्‌ पूर्ति को ही ध्यान मे रखा जाता है । कीमत-निर्घारण के दूसरे पहलू माँग को 
कोई महत्त्व नही दिया जाता है । कीमत-निर्धारण भे माँग एवं पूर्ति दोनों ही समान 
रूप से महत्त्वपूर्ण होते हैं । 

विभिन्‍न फसलो के उत्पादन>लागत के सही आँकड़े ज्ञात करने के लिए भारत 
सरकार के कृषि मन्‍्त्ाल्य के ग्राथिक एवं साह्यिको सलाहकार के तत्त्वावधान में 
अनेक राज्यों में उत्पादन-न्ञागत ज्ञात करने के लिए एक विस्तृत योजना (0०7७॥६- 
शशाबाए& 5ीटार णि. जप्रवआड (०5५० एजॉ।रगा07 ०0. शप्रणएेगां 
(८०9५) वप 970-7! से शुरू की गई है, जिसके द्वारा भूमि एव जलवायु की 
भिननता के पनुसार क्षेत्र को प्रमुख फकला कौ औसत उत्पादन-लागत के आकड़े 
एकबत्रित किये जाते हैं। इत झाकड़ो के आधार पर कृपि-लागत एवं कीमत झायोग 
न्यूनतम एवं वसूली कीमत तियत करन की सरकार को छिफारिश करता है । 

(2) बहुस॒रुयक-उत्पादन-लागत विघि--एक ही क्षेत्र मे लघु एवं दीघ॑जोत 
कृपको, पूंजीपति एवं गरीब कृपको तथा विद्यूत्‌ पम्प एवं चरस से सिंचाई करने 
वाले हुपत, के प्ार्म पर उलादों की प्रति इकाई भार पर जाने बाली उत्पादन 
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लागत में बहुत भिन्‍नता होती है । झ्रन विभिन्‍न कृपको की उत्पादन-लागत के श्राधार 
पर ज्ञात की गई श्रौसत उत्पांदन-लागत देश के भ्रधिकाश क्ृपको को प्रतिनिधि 
उत्पादन-लागत नही होती है । इस दोष को दूर करने के लिए कीमत निर्धारण की 
दूसरी विधि बहुसख्यक उत्पादन-लागत विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि 
में 80 से 85 प्रतिशत उन्‍्पादित खाद्यान्नों की मात्रा प्रति इकाई उत्पादन-लायत 
के आँकडो को ही कीमत निर्धारस में प्रयूक्त किया जाता है और शेष १ से 20 
प्रतिशत उत्पादन की मात्रा जो असख्य कृपको द्वारा उत्पादित की जाती है श्रौर जो 
कृषि को व्यवसाय के रूप भे नहीं लेकर जीविकोपाजेन के रूप मे लेते हैं, उनकी 
उत्पादन-लागत को कीमत-निर्घारण के लिए सम्मिलित नहीं किया जाता है । बहु- 
सख्यक उत्पादन-लागत विधि के थ्राधार पर भी कीमतो के निर्धारण मे अर्थ-व्यवस्था 
के एक ही पहलू अर्थात्‌ पूर्ति को ही ध्यान मे रखा जाता है । अर्थ-व्यवस्था के दूसरे 
पहलू माग को कोई महत्त्व नही दिया जाता है । अर्च यह विधि भी दोप रहित 
नही है । 

(3) प्रचल्चित कीमत-विधि--इस विधि मे कीमते, वस्तु के पिछले वर्षों की 
ओऔसत कीमत, वर्तमान प्रचलित कीमत, उनकी झाकेलित माग एवं पूर्वि की मात्रा 
एवं उनमे परिवर्तन लाने वाले विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित आँकडो के प्राधार पर 
नियत की जाती है । वस्तुओं की कीमतो में मौसमी, चत्रीय एवं अनियमित उतार- 
चढावो के कारण, नियत कीमत मण्डी म प्रचलित वास्तविक कीमत की प्रतीक नही 
होती है । किसी वर्ष मे नियत कीमत मण्डी-कीमत से बहुत अधिक तथा अ्रन्यवर्ष 
बहुत कम होती है । इस प्रकार कीमत-निर्षारण की यह विधि भी कृपको को सही 
कीमत दिलाने मे सफल नही होती है ) 

(4) समता कीमत-पूत्र विधि--समता-करीमत कृषि एवं कृषितर क्षेत्र की 
बस्तुओं की कीमतो, श्रमुक खाद्यान्न एव सभी कृषि-वस्तुओं की कीमतों, कृपको ट्वारा 
उत्पादित वस्तुप्रो एव उनके द्वारा क्रय किये जाने वाले उत्पादन-साधनो को कीमतों 
में आधार घर्ष के अनुसार पाये जाने वाले सम्बन्ध को द्योतक होती है । कृषि कीमतो 
को नियत करने के लिए ऋपको द्वारा उत्पादित उत्पाद एवं उनके उत्पादव के लिए 
प्रयुक्त किये जाने वाले उत्पादन-साघनों की, कीमतो मे समता ज्ञात की जाती है। 
समता-कीमत के प्राधार पर कृषि-कीमतें वियत करने का मुख्य उद्देश्य कृपि-क्षेत्र में 
कार्यरत कृपकों को उसी अनुपात में लाम प्राप्त कराना है, जिस अलुपात में यह लाभ 
ओद्यागिक एवं अन्य क्षेत्रा म कार्य रत व्यक्तियों को प्राप्त द्वोता है । इस पद्धति के 
पक्ष मे 943 में खाद्यान्न नीति समिति एवं 7944 में कीमत उप-समिति ने अ्रपनी 
सहमति प्रकट की थी । ् 

कृषि-क्षेत्र मे समता-अनुपात एव समता-कीमत ज्ञात करने का सूत्र अग्र- 

- लिखित प्रकार से है-- 
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कृषकों द्वारा बिक्य की गई वस्तुओ्रो की 
कीमतो का ग्राधार-वर्ष के अनुसार 
प्रचलित कीमत मुचकाक 
कषपका द्वारा क्रय की गई वस्तुओं की 
कोमतो का आधार-वर्य के अनुसार 
प्रचलित कीमत सुक्षकाक 





समता-अनुपात-< > 00 


आधार-बर्ष का विक्रय प्रचलित क्रय कीमत 
कीभत सूचकाक सूचकाक 


समता-कीमत -- 
आबार-बय का क्रय-कोमत यूचकाक 





समता-कौमत विधि के आधार पर कीमत नियत करवे के लिए क्ृपि-उत्पादो 
की प्रति इकाई उत्पादन-वागत के ऑकडे एकत्रित (करने की आवश्यकता नहीं होती 
है । साथ ही यह पिधि समाज के विभिन्‍न वर्गों में पायी जाने वाली ग्राय असमानता 
को कम करने मे भी सहायक होती है । समता-क्रीमत विधि के ग्नुसार कीमत नियत 
करने मे वस्तुओं की उपलब्धि एवं आवर्यकता की मात्रा को ध्यानमें नहीं रखा 
जाता है, जिसके कारण बडे कृषकों के पास विक्रय-अधिशेष की मात्रा की अधिकता 
के कारण उन्हे लघु कृषको की अपेक्षा ग्रधिक लाभ प्राप्त होता है। 


(5) बायदा-कौ मत विधि--कृपि-वस्तुओं की बायदा-कौमत सरकार द्वारा 
उतकी मांग, पूर्ति एवं उत्पादन-लागत के आधार पर फसल की थुवाई के पुर घोषित 
की जाती है । यह कीमत कृपको को आश्वासन देती है कि उन्हें फसल की कटाई के 
उपरान्त विपणन मौसम मे नियत वायदा-कीमत अ्राप्त होगी। मण्डी मे प्रचलित 
कीमत के कमर होने पर सरकार घोधित कीमत पर क्रपि-उत्पाद क्य करती है। 
इस प्रकार वायदा-कीमत कुपको को फार्म की उत्पादन योजना बनाते एवं उसे कार्या- 
न्वित करने में सहायक होती है, लेकित वायदा-कीसत के विर्धारण के लिए आवश्यक 
झाँकडे, जैसे-कृषि-वस्तुओ के उत्पादन की मात्रा, उपमोक्ताओं को माँग की मात्रा 
एवं उसे प्रभावित करने वाले कारको से सम्बन्धित विश्वसवीय सूचना श्राप्त तहीं 
हो पाती है तथा नियत वायदा-कीमत, आवश्यक सग्रहर्य सुविधा के श्रमाव, सरकार 
के पास कार्य-कुशल शासन-व्यवस्था के न होने, सरकार की कीमत-तीति की 
ब्रस्पिरता शादि कारसो से यूर्ग रूए में हार्यान्विव तहीं हो शी है । इत कारणरे 
पै देश मे वायदा-कीमत विधि भी सफल नहीं हो पायी है । 

कृषि-वस्तुओ के कीमत-निर्धारण के लिए विभिन्‍न समयो में विभिम्त झाघार 
धयुक्त किये गये हैं । 
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कीमत-निर्धारण की विधियाँ 

कीमत निर्धारण की निम्न दो विधियाँ होती हैं-- 

(7) समृह समग्र कीमत निर्धारण प्रथवा समप्टिमुलक कीमत दिधघरिण 
विधि--इस विधि द्वारा कृषि उत्पादों की कीमतो के निर्धारण मे सर्वप्रथम उत्पादों 
के समूहों की कीमतो तथा उसके पश्चात्‌ समृह के विभिन्न श्रवयवों की कीमतों का 
विवेचन किया जाता है । कीमत निर्धारण की इस विधि का सिद्धान्त सरल है, 
लेकित कीमत निर्धारण का वास्तविक कार्य कठिन होता है, क्योकि कीमत निर्धारण 
के लिए राष्ट्रीय स्वर के सही श्रांकड उपलब्ध नही हो पाते है । कीमतो के निर्धारण 
के लिए झ्रावश्यक सही श्रॉकडे उपलब्ध नहीं हो पान की अवस्था म॑ जो कीमतें 
निर्धारित होती है वे प्रचलित कीमतो की प्रतीक नहीं होती हैं । 

(2) प्रति इकाई कोमत निर्धारण भ्रयवा व्यप्टिमुलक कोमत निर्धारण 
विधि--इस विधि मे विभिन्न वस्तुओ की माग एवं पूर्ति की मात्रा के प्राघार पर 
कीमते निर्धारित की जाती हैं । कीमतो का निर्धारण माँग एवं पूर्ति के सत्तुलन बिन्दु 
पर होता है । विभिन्न वस्तुओं की कीमतो के निर्धारण के लिए वस्तु की माँग, क्षेत्र 
के उत्पादकों द्वारा उत्पादित मात्रा एव बाजार मे वस्तु की पूर्ति को मात्रा का ग्रध्ययन 
किया जाता है। कीमत निर्धारण की इस विधि को थ्यप्टिमूलक विधि कहते हैं 
क्योकि इस विधि में कीमत सरचता के एक सूक्ष्म माग पर ही ध्यान केन्द्रित किया 
जाता है। कीमत निर्धारण की यह विधि प्रयोग मे अधिक ली जाती है । मॉँग एवं 
पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत निर्धारण की इस विधि का विस्तृत विवेचन नीचे 
किया गया है-- 

साग--कीो मत निर्धारण की प्रथम शक्ति वस्तु की माग होती है। वस्तु की 
बह मात्रा जिसे उपभोक्ता दी हुई कीमतो पर विशिष्ट समय एवं बाजार मै क्रम करने 
को तत्पर होते हैं, मांग कहलाती है। उपभोक्ताओं को किसी वस्तु की माग की 
मात्रा, उसकी कीमत, उपभोक्ताओं की आय उपभोक्ताओं की संख्या सम्बन्धित 
वस्तुओं की कौमतों मौसम परिवतेन एवं उपभोक्ताओो की रचि में परिवर्तन से 
प्रभावित होती रहती है । 

माग और कीमत के सम्बन्ध के विवरण को माग का नियम कहते हैं। मांग 
का नियम ह्वासमान उपयोगिता के नियम पर आधारित है । इस नियम के भ्रनुसार 
जब वस्तु प्रधिक मात्रा मे उपलब्ध होती है तो वस्तु की उपयोगिता कम हो जत्ती 
है जिससे उपमाक्ता उसकी पहले के समान कोमत दने को तत्पर नहीं ढोते है 
और कीमते ।गर जाती हैं ॥ मांग के नियम के अनुसार अन्य कारकों के समा 
रहते हुए किस्ती वस्तु की कीमत के कम हो जाने पर उसकी माग की मात्रा म बृद्धि 

तथा कीमत में वृद्धि हावे पर उसकी माय की माना कम हो जाती है ! झत 
वस्तु की कीमत एवं माय मे सामा यत विशोम सम्बन्ध होता है। भाग का यह 


कृषि उत्पादों की कीमत-निर्धारण/557 


पमियम प्रायः सभी वस्तुओं मे लागू होता है. तथा इनके सम्बन्ध से प्राप्त मॉबन्वक्त 
प्रधोमुखी होता है। यह व वाये से दायें नीचे को तरफ ढलता है । 
पूतति--कोमत-निर्धास्ण की दूसरी शक्ति वस्तु की पूदि होती है । वस्घु की 
बह मात्रा जो दी हुई कीमतों पर विशिप्ट समय एवं बाजार मे विक्रय हेतु उपलब्ध 
होती है पूर्ति कहलाती है। पूर्ति और वीमत के सम्बन्ध के विवेचन को पूर्ति का 
नियम वहुये हैं। पूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत मे बृद्धि होने पर उसकी 
पूत्ति की मात्रा बढ जाती है तथा कीमत के कम होने पर पूछ्ति की मात्रा कम हो 
जाती है। वस्तु की कीमत एव पूर्ति में सामान्यत घनात्मक सम्बन्ध होता है। पूर्ति 
श्रौर कौमत के सम्बन्ध से प्राप्त बक्र पूर्ति-वक्र कहलाता है जो बाये से दायें ऊपर 


की तरफ बढ़ता है । 


| माँग ब पूर्ति फे हरा कोमतरनिर्धारण का सिड्धान्व--कीमत निर्धारण के 


लिए समय-समय पर प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तो--छत्पादन-लागत का सिद्धान्त: 
भ्रम का सिद्धान्त, सीमान्त उपयोगिता का सिद्धाल, मार्शल का सिद्धान्त-में से 
प्रौ० मार्शल के सिद्धान्त का वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है । प्रो० 
मार्शल द्वारा प्रतिपादित कीमत-निर्धारण का सिद्धान्त माँगव पूर्ति का सिद्धान्त 
कहलाता है क्योकि उसके भ्रमुसार घस्तुओ को कीमते शॉग एव पूर्ति नामक शक्तियों 
पर समान रूप से निर्भर होती हैं। मॉग पर सीमान्त उपयोगिता एव पूर्ति पर वस्तु 
-की उत्पादन-लागत का प्रभाव पडता है। प्रो० मार्शल के इस सिद्धा त को कीमत- 
निर्धारण का आ्राधुनिक सिद्धान्त भी कहते हैं, क्योंकि यह सिद्धान्त वैज्ञानिक, पूर्ण 
एवं सर्वेभान्य होने के कारण सर्वाधिक प्रचलित है। 
प्रो० मार्शल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न बस्तुम्रो की कीमते, 
उनकी मांग एवं प्रूत्त की शक्तियों के पारस्परिक प्रभाव अथवा दोनो शक्तियों के 
सन्तुलन-बिन्दु पर निर्धारित होती है । बस्तु्रो की माँग के श्राघार पर वस्तुओं की 
प्रधिकतम-कीमत वियत होती है ओर क्रेता (उपभोक्ता) इस झधिकतम-नियत 
कोमल से कम कीमत पर वस्तु प्राप्त करने का प्रयस्‍्न करते है। इसके विपरीत 
वस्तुओ के विक्रेता (पक) बस्तुओ को उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओरो के 
विक्रम को न्यूनतम कीमत नियत करते हूँ तथा बस्तुओ के वित्य से बे न्यूनतम-नियत 
कीमत से प्रधिक कीमत प्राप्त करते का प्रयत्व करते है । वस्तुओं की कोमत इन्ही 
दोनों सीमाप्रों-- अधिकतम एवं न्यूततम कीमतो के मध्य निर्धारित होती है । क्रेताओ 
का वस्तुओ के क्रय करने के लिए अधिक उत्सुक होने पर कीमते अधिकतम-की मत के 
समीप तथा विज्नेताओं द्वारा बस्तुओं के विक्रय करने को ग्रधिक उत्पुक होने पर 
कोमतें न्यूनतम-कीमत के समीप निर्धारित होती हैं। इस प्रकार क्रेताओ एव विकेताओं 
की प्रतिस्पर्धा से कीमतों मे उत्तार-चढाव होता रहता है। अन्त में कीमतें माँग 
एव पृ के सल्तुलन-विन्दु प्र्यात्‌ दोनो के समान स्तर पर होने पर निर्धारित होती 
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हैं । माँग एवं पूर्ति के सन्तुलन स्तर पर होने वाली कीमत वस्तु की सन्तुलन-कीमत 
कहलाती है । 

कीमत-निर्धा रख के सिद्धान्त की स्पप्टता के लिए माँग एवं पूर्ति अनुसूची 
प्रथा माँग एवं पूर्ति-वक्त का अध्ययन आवश्यक है । साररी 28 ] मण्डी में विभिन्न 
कीमतो पर ग्रेह' की माँग एवं पूर्ति की मात्रा प्रदर्शित करती है । 


सारणी 8 | कु 
गेहूँ को माँग एव पूर्ति श्रनुसूचो 
मण्डी में गेहं की कीमत गेहों की माँग गेह की पूर्ति 
(० प्रति क्विन्टल) (लाख किवन्टल मे) (लाख क्वन्टल मे) 

323 2000 3500 
345 2200 3400 
305 2500 300 
295 2750 2750 
285 3000 2500 
275 3300 2200 





स्पष्ट है कि मण्डी मे गेहूं की कीमत 295 ० प्रति क्विन्दल होने पर माँग 
एव पूर्ति की मात्रा मे साम्यावस्था होती है । ग्रतः कीमत-निर्धारण के सिद्धान्त के 
अनुसार प्रतिस्पर्धा की जवस्था में मप्डी में गेहे की 295 रु० श्रति क्विन्डल कीमत 
निर्धारित होती है । सम्तुलन-कोमत 295 रु० प्रति विवन्टल होने की स्थिति में मण्डी 
में विक्ष्य के लिए उपलब्ध नेहूं की पूर्ण मात्रा का विक्रय एवं भण्डी में आये सभी 
क्ेताओं की माँग पूरी हो जाती है। मण्डी मे गेहों की 29> रु० प्रति विवन्दल के 
अतिरिक्त श्रन्ब सनी कीमतो पर सन्तुलन स्थापित नहीं हो पाता है । सन्तुलब-कीमत 
से ऊपर कीमत होने पर, उसकी माँग की मात्रा कम होती जाती है, लेकिन पूर्ति की 
मात्रा बटती जाती है। इसके विपरीत गेहूँ की मण्डी मे कीमत 295 रु प्रति विवन्ठल 
से कम होने पर माँग को माजा मे दृद्धि होती है, लेकिन पूर्ति को मात्रा कम होती 
जाती है । ब्रत मण्टी में ग्रेह' की कीमत, सन्तुलन-कीमत से ऊपर अथवा नीचे होने 
को दोनो ही अवस्थाओ में सन्तुलन स्तर वियड जाता है । माँग एवं पूर्ति की मात्रा 
में सन्तुलन वियड जाने पर मण्डी में आये सभी जेताओ की आवज्ष्यकताएं पूर्ण नही हो 
पाती हैं भ्रववा विक्रेताओ द्वारा विजय करने हेतु लायी गयी गेहूँ की पूर्ण मात्रा विक्रय 
नही होती है। फ्लस्वरूप कीमतों में पुन इछ्धि श्थवा कमी होनी प्रारम्म हो जाती 
है, जो कीमतो में सन्तुलन स्थापित होने तक होती रहती है । कीमतें माँग एवं पूर्ति 
से सन्तुलन स्तर पर आकर स्थिर हो जाती हैं । 


कृषि उत्तादो की कीमत-निर्धारण[53 


माँग एव पूर्ति बक द्वारा गेहूँ की कीमब-निर्धारण के सिद्धान्त को चित्र [8 
में दर्शाया गया है । 





अब भाश घुब पूर्छि की प्राजा 


हे, अब 
६ 29०003%७) ६३००७) 


खित्र 8 ! माँग एवं पूर्ति-वक्र द्ारा कीमत-निर्धारण 


चित्र मे मांग वक (मे मे) पू्िन्वक्र (५ प) को से बिल्दु पर कादती है! 
प्र्थात्‌ स्‌ बिस्दु माँग एवं पूर्ति का सन्तुलन-बिन्दु हे । यह सन्तुलन 'का छोमत स्तर 
(295 रु प्रति विवन्टल) पर होता हैं । इस कौमत पर गेहूँ की झ व मात्रा (2750 
विवम्टल्) का क्रय विक्रय होता है । गेहूँ की कीमत सन्तुलन कीमत 'क' से ऊपर 
प्रथवा नीचे होने पर माँग एवं पूर्ति का सस्तुलन स्तर विगंड जाता है। गेहूं की कीमत 
295 हु प्रति क्वल्टल अर्थात्‌ 'क॑ कीमत से कम होते से बाजार मे गेहँ की माँग में 
इृद्धि होती है, लेकिन पूत्ति कम हो जाती हैं। उपयुक्त चित्र मे 295 & प्रति क्ब- 
न्टल अर्थात्‌ 'क' स्तर मे कम कीमत होने पर ग्रह की माँग भ्रव४ मात्रा (2000 
किवल्टल) तथा पूर्ति भ्रक मात्रा (2500 विवन्दल) होती है । इस कीमत पर मण्डी 
में गेहू' की मौग पू्ि की अपेक्षा प्रधिक होती है ! सभी उपभोक्ताओं को इस कीमत 
प्र आवश्यक गाता मे ग्रह उपलब्ध नही होता है । श्रत* उपमोक्ता अपनी आव- 
श्यक्षेता को पूरी करने के लिए गेहूं की कीमत अखिक देने को तैयार होते हैं, जिछसे 
गेहं की कोमत मे वृद्धि होनी शुरू होठी है । कीमत से यह छद्धि छब तक होती 
रहती है जब तक माँग एव पूर्ति में सन्तुलव स्थापित नही हो जाता है अर्थात्‌ सभी 
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उपभोक्ताओं को श्रावश्यक मात्रा मे गेहँ उपलब्ध नहीं हो जाता है । इसके विपरीत 
गेहों की कीमत 295 & प्रति क्विन्टल अर्थात्‌ 'क' स्तर से ऊपर बढ़ने पर गेहू की 
कुल साग की मात्रा कम हो जाती है और पूर्ति की मात्रा बढ जाती है । इस कीमत 
पर विक्रेताओं द्वारा लायी गयी गेहों की पूर्ण मात्रा विफय नहीं हो पाती हैं । बढी 
हुई कीमत पर सभी विक्रेता मेहाँ विक्रय करता चाहत हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण 
विक्रेता कीमत कम करते है ग्रौर कीमत उस स्तर तक गिरती है जब तक सभी 
विक्रेताओं द्वारा लाया गया गेहूँ विक्‍य नही हो जाता है । अत स्पप्ठ है कि गेहूं की 
कीमत 'क! स्तर से ऊपर अथवा नीचे होठे की दोनो ही भ्वस्थाओ में माग एवं पूर्ति 
में सन्‍्तुलन स्थापित नही हो पाता है । 
क्ृषि-बस्तुओं को पूर्ति मे कमी अयवा चृद्धि का कीमतों पर प्रभाव 

क्षि-वस्तुओं की मॉग एवं पूर्ति मे अनेक कारणों से निरन्तर परिवर्तन होते 
रहते है। क्ृषि-वस्तुओं की पूर्ति मे परिवर्तन माँग की अपेक्षा अधिक होते है। उनकी 
मॉग की मात्रा प्राय स्थिर रहती है लेकिन पूर्ति की मात्रा मुख्यतया मौढम की अनु- 
कूलता भ्रथवा प्रतिकुलता पर निर्मेर करती है ) भ्रम मॉग्र-वक्र के समान स्थिति मे 
रहने तथा पूर्ति में हुए परिवर्तन (बृद्धि अधवा कमी) के कारण कृपि वस्तुग्रो की 
कीमतो मे परिवर्तन होता है । कृषि-वस्तुओरे के माग वक के समान स्थिति मे होने 
तथा उनकी पूर्ति में परिवर्तत (कमी एवं बृद्धि) से उतकी कीमतो पर आ्राने वाले 
प्रभात को चित्र 8 2 में दर्शाया गया है । 

चित्र मे म म कृषि-वस्तुप्नो का स्थिर मॉँग्वक्न एवं पप पृत्ति-वक्त है। 


अन्‍्रिमत' 





# के अब मोम पुन पूर्तिकी माला 


चित्र 8 2 क्ृपि-उस्तुओं की पूर्ति में होते वाले परिवतेन का क्यीमतों पर प्रभाव 


क्षषि उत्पादों की कीमत-नि्धारण/555 


वस्तुम्ो कौ पू्ति के कम होने से नया पूर्ति-वक्त (प, प,) पहले वाले पू्ति-वक के 
बायी तरफ़ स्थावान्तरित हो जाता है । माग वक्र के समान स्तर पर होने तथा पूलि- 
बक्र के वायी तरफ स्थानान्तरित हो जाने से कीमत क से क, हो जाती है । इस बढ़ी 
हुई कीमत पर उपभोक्ताओं की साँग कम होकर पझ्वस्ेअ व; ही रह जाती है । 
अत क्रृषि बस्तुप्रो को पूर्ति मे कमी होने तथा मांग के स्थिर रहने की स्थिति मे 
उबकी कीमतो में इद्धि होती है लेकिन विक्रय की मात्रा कम हो जाती है । 

अनुकूल मौसम काल वर्ष में कृषि वस्तुओं की पूर्ति के बढने से नया पू्ति-वक्र 
(१५ पश) पहले वाले पूत्ति वक्र (प॒ ५) मे दाहिती तरफ स्थानान्तरित हो जाता है । 
भाग के समान रतर पर होने तथा पूर्ति के बढने से क्ृपि वस्तुओं की कीमत क से क& 
बिन्दु तकः गिर जाती है तथा उपभोक्ताओों की माय अबमेश्रव; हो जाती है । 
प्रत कृषि वस्तुओं की प्रूत्ति के बढ़ने तथा माग्र के स्थिर रहने पर कौमतें गिर जाती 
हैं और क्रय की मात्रा बढ़ जाती है । 


कृषि दस्तुओ की कोमतो के निर्धारण भें समय का महत्व 

कीमत निर्धारण मे समय तन्‍्त्व महत्त्वपूर्णा होता है। समय की भ्रधिकता एवं 
कमी का वस्तुओ की पूर्ति की मात्रा पर प्रभाव पडता है। समय अधिक होने पर 
वस्तु की कीमत पर पूर्ति का अमाव अधिक होता है तथा समय कम होते पर माग 
का कोमत पर प्रभाव अधिक जआावा है । पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति मे समय की इप्दि 
से कीमतो का विश्लेषण अति-अल्पकाल, अल्पकाल एवं दीघकाल मे विभाजन करके 
किया जाता है | इन समय कालो में निर्धारित कौमता को भ्रति अल्पकालीन, अल्प- 
कालोन एवं दीघेकालीन कोमत कहते हैं । 

(()प्रति भल्पकालीन कोमत--प्रति अल्पकालीन में तांत्पयें उस समय से 
है जो कुछ घण्टे या दिनो का होता हे । अति ब्रल्पकाल मे वस्तुओ की पूर्ति की मारा 
उनकी बाजार से उपलब्ध मात्रा पर निर्मेर करती है । अल्पकाल मे वस्तुथों का 
उत्पादन करके पूर्ति मे वृद्धि कर पाना सम्भव नही होता है । उत्पादक उपलब्ध मात्रा 
से अधिक मात्रा मे बस्तुएँ नहीं बेच सकते हैं । श्रति अल्पकाल का समय विभिन्न 
वस्वुग्रो के लिए विभिन्न होता है जेसे--मछनी एवं दूध के लिए कुछ घण्टे तथा भ्रय 
वस्तुओं के लिए कुछ दिनो का | अति अ्ल्पकाल मे पृथि वक्त शीक्षवाशी वच्ततुएँ 
(जिन्हे सम्रहीत नहीं क्या जा सकता) तथा नाशवान वस्तुएँ (जिन्हें कुछ समय के 
लिए सगहीत करके पूर्ति की मात्रा मे कमी अथवा इस्धि की जा सकती है) भ विभिन्न 
प्रकार का होता है जिसका विवेचंच नीचे दिया जा रहा है -- 

(अ) शीघ्ननाशी कृषि वस्नुयरो मे गति अल्पकालीन कीमत ज्ञात कम्ना-+ 
शीघ्षनाशी कृषि वस्तु आं की यूरति उस दिन यो उस्सी समय वाजार में उपलब्ध मात्रा 
होती है | उपन्ब्ध मात्रा को बाजार म प्रचलित कीमत प्र विक्षय करना होता है 
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क्योकि उसे सगृहीत नहीं किया जा सकता है। अतः इन वस्तुओं की कीमतें प्रमुखतया 
उपभोक्ताओं की माग पर ही निर्भर करती है । माँग के अधिक होने पर कीमते बढ 
जाती हैं तथा माग के कम होने पर कीमतें कम हो जाती हैं। इस अवस्था मै प्राप्त 
सन्तुलन भस्थायी होता है, क्योकि भविष्य मे वस्तुओ की पूर्ति की मात्रा को परिवर्तित 
किया जा सकता है । शी घ्रनाणी कृषि-वस्तुग्रो मे अति ग्रल्पकालीन कीमत निर्धारण 
की विधि चित्र 8 3 मे प्रदर्शित की गई हे-- 





है मोग एन पूर्ति की मारा 
चित्र 8.3 शीघ्रनाशी कृषि-वस्तुओ मे अति अल्पकालीन कीमत ज्ञात करना 


चित्र मे प प॒ पूर्णतया बेलोच पूति-वक है। ग्रति अल्पकाल मे शीघ्रनाशी 
क्ृषि-वस्तुग्रो का पू्ि-वक्त उदग्र/लम्बवत्‌ तथा कीमत रेखा के समानान्तर होता है । 
माग-वक्त (मम) पूर्ति-जक्र (पप) कोस बिन्दु पर काटता है और क कीमत 
निर्धारित होती है। इस कीमत पर वस्तुओं वी माग एवं पूर्ति की मात्रा समा 
होती है । किन्ही कारणो से कृषि-बस्तु की मांग मे वृद्धि होने से नया माग-वक्र (म] 
म।) दाहिनी शोर स्थानान्तरित हो जाता है। वाज/र में पूर्ति की मात्रा स्थिर 
रहती है । अत पूर्ति की मात्रा समान रहने एवं माग मे बुद्धि होने से कौमत मे वृद्धि 
होती है और सम्तुलन क। कीमत स्तर पर होता है । इसके विपरीत मांग के कम 
होने पर तया माग-वक्र (म& से) पहले वाले माय-वक्त के बायी तरफ स्थाना* 
न्तरित हो जाता है और कीमत कम होकर क. निर्धारित होती है । कीमतो में 
इस गिरावट का प्रमुख फारण वस्तुओं में शीक्षनाशों होने का गुण होता है जितके 
कारण कीमत कम होते हुए मी वस्तु का विक्रय करना होता है | ग्रत* स्पष्ट है कि 
शीघ्रनाशी वस्तुओं मे कीमतो का निर्धारण पूर्णतया माग्र की मात्रा पर द्वी निर्मद 
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करता है । वस्तुओ की उत्पादन लागत का कीमत निर्धारण में कोई महत्त्व नही 
होता है । 

[ब) नाशवान क्रृपि-बस्तुम्रों मे श्रति प्रल्पकालीन कोमतें ज्ञात करता-- 
नाशवान कृषि वस्तुओं में पूति-वक् पूर्सातया बेलोचदार नहीं होकर चित्र 8 4 में 
प्रदर्शित रूप मे होता है। इन वस्तुथों को कुछ काल के लिए समृहीत किया जा 
सकता हैं, जिसके कारण उत्पादन की लागत से कम कीमत प्राप्त होने पर उत्पादक 
उन्हें विक्रय नहीं करते हैं। कीमतों मे हंद्धि होने पर उनकी पूर्ति की मात्रा मे बद्धि 
सगूहीत स्टॉक को विकय हेतु लाये जाने के कारण ही होती है! संग्रहीत स्टॉक 
समाप्त होने के पश्चात्‌ पूति की मात्रा स्थिर हो जाती है, जो चित्र 8 4 नीचे 


फीमत रेखा द्वारा प्रदर्शित है-- 
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मा पड पूर्ति की मामा 


चित्र !8.4 नाशवान कृपि-वस्ततुग्रो मे प्रति अ्रल्यकालीन कीमत ज्ञात करना 


प॒ प्र पू्ि-वक्त है । वस्तु की वुल उपलब्ध मात्रा झ्र व है । कृषकों की आर- 
क्षित कीमत प है ! मण्डी मे इससे कम कीमत होने पर क्ृपक वस्तु की भात्रा को 
विक्रय मही करते हैं। आरक्षित कीमत प्राप्त होने के पश्चात्‌ कीमत में बृढ्धि होने के 
साथ-साथ वस्तु की पूर्ति की मात्रा में गद्धि होती है । माँगन्वक्र म म, पूर्तिन्वक्ष प प 
को स बिन्दु पर काटता हैं और क कीमत निर्धारित होती हैं। माम के बढने पर नया 
माग्र-वक्त म म; पूर्विन्चक प प को स, बिन्दु पर काठता है और क, कीमत निर्घान 
रित होती है । इस कोमत स्तर पर वस्तु की मण्डी में उपलब्ध पूरों मात्रा अब 
विक्रय हो थाती है । इस स्तर से आगे वस्तु की माय के बढ़ने पर माय-वक दाहिली 
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झ्ोर स्थाचान्तरित हो जाता है । पूति-बक्त लम्बवत्‌ होने के कारण कीमत मे तो वृद्धि 
होती है, लेकिन पूर्ति की मात्रा यथावत श्र व ही रहती है । इस स्तर पर कीमत क& 
होती है । इसके विपरीत कौमत के कम होने पर वस्तु की अतिरिक्त मात्रा सगहीत 
कर ली जाती है। 

(2) अल्पकालीन कोमतें--अ्ल्पकाल से तात्पयं उस समय से है जिसमे 
बस्तुग्रो की पूति की मात्रा में उपलब्ध उत्पादन साधनों की क्षमता तक वृद्धि की जा 
सकतो है, लेकिन अ्ल्वकाल मे वस्तुओ्रो के उत्पादन मापदण्ड में परिवर्तत करना सम्मव 
नही होता है ! वस्तुओ की पूर्ति में वृद्धि सगृहीत वस्तुओं की मात्रा को विक्रय करके 
अथवा वस्तुम्नो को अन्य स्थानों से क्रय करके किया जा सकता है। चित्र 8 5 मे 
क्ृपि-वस्तुओं की अल्पकालीन कीमत ज्ञात करने की विधि दर्शायी गई है-- 





४-------- 


मे। मांग पु पूर्ति की माला 


चित्र 8 5 माग एव पू्ति-वक़ द्वारा अल्पकालीन कौमत ज्ञात करना 


प्‌ प अल्पकालीन यूति-वक्त एव मे स माय-वक्र है जो एक दुसरे को से बिन्दु 
पर काटते है । इस विन्दु पर विक्रेदा वस्तु की झ ब मात्रा विक्रय करते हैं । क्रेताग्ों 
की माय इस बिन्दु पर भर व मात्रा ही होती है। सन्तुलन स्थापित हो जाता हैं। 
किन्‍्ही कारणो से उपमोक्ताझो की भाग में वृद्धि होने पर वस्तुओं का तया मागन्वके 
(मा म) पहले वाले माग-वक के दाहिनी तरफ आ जाता है । अल्पकाल में वस्तुओं 
की पूर्ति की मात्र प्रधिक बढ पाती है । उनको पूर्ति में वृद्धि सम्ृहीत की गई मात्रा 
त्तक ही की जा सकती है ॥ माय में वृद्धि हो जाने के कारण क कीमत पर वस्तु का 
श्रभाव उसन्न हो जाता है और सन्तुलन बिन्दु स स्थान से हटकर स] स्थाव पर पहुँच 
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जाता है, जो कि पहले वाले सतुललन बिन्दु से ऊपर की ओर होता है। कीमतों में क 
पे क। स्तर तक वृद्धि होती है । नये सतुलब पर उत्पादक एवं उपभोक्ता श्र ब। माता 
का क्रय-विक्र्य करते हैं । ठीक इसके विपरी माग में कमी होने पर वस्तुओं का मया 
म्राय-वऊ वाल्तविक स्थिति से बाथी ओर जा जाता है और सतुलब बिन्दु मीचे की 
प्ोर झा जाता है तथा कीमत कम दौ जाती हैँ । प्रत स्पष्ट हे कि अल्पकालीन 
कौमतें भी पू्ति की अपेक्षा माँग की मात्रा से अधिक प्रभावित होती है, लेकिन माँग 
की मात्रा का कीमत पर प्रभाव अत्ति अल्यकालीन कीमत के प्रभाव से कम होता है । 

झल्पकान से समय कम्र होने के कारणा उत्पादत मापदण्ड म परिवर्तन करके 
यूति मे वृद्धि कर पाना सम्मत्र नही होता है, क्योंकि कृषि-वस्तुओं के उत्पादन का 
निश्चित मौसम होता है और निश्चिम मौसम में भी उत्पादन करने में नियत समय 
लगता है जिसे कम नहीं किया जा सकता है । 

(3) दोघेकालीन कीमत सामान्य कोमत--दीर्घकाल ते तात्ययें उस समय 
से है. जिसमे वस्तुग्रो के उत्पादव स्तर में परिवर्तन करके उत्पादन मे वृद्धि श्रथवा 
कमी को जा सकती है । दीघेकाल मे उत्पादन सयन्‍्त्र की विद्यमान क्षमता के उपयोग 
में परिवर्तत करने के साथ-साथ उत्पादको को अपने उत्पादन के पैमाने में वृद्धि 
अ्रथवा कमी करने का समय मी मिल जाता है | फसलो के अन्तगंत क्षेत्रफल में वृद्धि 
अथवा कभी, उत्पादन वृद्धि के लिए तकनीकी ज्ञात का उपयोग ग्रादि निर्णय लेने से 
पूर्ति मं परिवर्तेत काफ़ी समय पश्चात्‌ होता है। उपयुक्त सम्मभावनाओ के कारण 






न 
चाप रु 
2 
कक. नगर 

। 
22 ] 
॥, 
त मम 
4 ४ 
है 2) 
॥। 
| ! 
प्‌ 4 
झा « ४ व३. माग पुब पूर्ति की काखझा 


जित्र 8,6, मांग एवं पूर्ति-वक्त द्वारा दीर्घकालीन कीमत 
ज्ञात करना 
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दोघेकालोन पूति-वक्र को लोच अझल्पकालीन पू्ति-वक को अपेक्षा अधिक होती है । 
दीघंकालीन-कोरत निर्धारण में वस्तु क्लो मांग की झपेक्षा पू्वि अधिक प्रनाव 
डालती है। दीर्घकालीन कीमतों के निर्घांरसख की विधि चित्र 8 6 में दर्शायी 
गई है-- 





झल्पकालीन पू्ति-वक़् प प्र भाग वक्त मे में को स विन्दु पर काटता है, जिठसे 
के कीमत पर सतुलन स्थापित होता है । किन्ही कारणों से व्त्तु की माँग ने वृद्धि 
होने से नया मॉँय-वक्त म। मं; पहले वाले मॉगन्वकर के दाहिनी ओर प्रा जाता है । 
माँग में वृद्धि एवं पूर्ति के उच्ची स्वर पर रहने से नया सन्दुलन उस, विन्दु पर त्थापित 
होता है और कोमन क से क, हो जातो है । उत्पादक वस्तु को मात्रा झ ब त्ते प्र व, 
स्तर तक वृद्धि करते हैं जिससे उन्हे लाम प्राप्द होता है । 


समय की अधिकता के कारण व्यवसाय के स्तर में परिवर्तन तथा वये 
उत्पादकों के व्यवसाय मे प्रवेश करने से वस्तु को पूति बढ जाती है झौर भत्पकालीन 
पूर्ति-वक्र दाहिती ओर जा जाता है । वस्तुप्नो की पूर्ति की मात्रा मे होने वाली वृद्धि 
अनुसार पू्ि-वक दाहिनी शोर आरा जाता है । इस प्रकार दी्घंकालीन पूर्ि-बक 
दप दप बनता है, जो घल्पकालीन पूति-बक को प्रपेक्षा कम ढलान वाला होता है ! 
दीघंकालीन पूति-्वक दप दप, नये माँय वक्त म। मा को स५ बिन्दु पर काटता है 
जिसने वस्तु की कीमत क) निर्षारित होती है । इस प्रकार दीर्घक'लीव कौमत 4७, 
अत्पक्षाल ने निर्धारित कीमत रू, से नीचे क्ञो ओर होती है । वस्ठुन्नो की निर्धारित 
दोध॑कालीन कीमत कः, प्रारम्मिक अल्पक्ञालीन कीमत क से प्धिक तथा प्ल्पक्ातीन 
कीउत क में कन जर्थात्‌ क और क, के मध्य मे निर्धारित होती है । दीर्घकालीन 
कीमत वस्तु की बौचत उत्तादन लायत की राध्ति के समान द्वोती है । इस कीमत पर 
बज ब/ मात्रा का उत्पादन हाता है । ब्त दी्घंकान ने हृषि-दल्तुओ की क्षोमत पर 
पूर्ति का प्रभाव माँग की अपेक्षा ऋधिक होता है । दी्घकाल मे वस्तुओं के उत्दादन- 
स्तर में परिवर्तन हो पाने के कारणा दीघंकालीन कोमत, क्‍्ल्पकालीन कौमत की 
अपेक्षा चीचे स्तर पर निधारित होती है ॥ 





दीपघंकालीत क्ोमत का उत्यादन लायत से सम्बन्ध - वन्तुनो को दीघेकालीन 
कीमत एवं उतकी उतर दननगायत में गहरा सम्बन्ध हाञा है । द्वीक्षावधि में वस्तुओं 
को प्रचजित कौनत उत्गदवेन्लायत से ऊम होने को अदस्या में उत्पादक वस्तुओं के 
उत्पादन की मात्रा कन कर दते हैं, जिससे पू्वि कम हो जाती है और कीनतो का 
बढना शुद्ध हो जात है ॥ इसो प्रकार दस्तुथो को मान के ऋधिक होन पर, उत्पादक 
उत्पादन को झाजा में उच्च स्तर ठक वृद्धि हैं जब तक कि उत्पादित 
की जाने बाली वस्तु को अतिरिक्त इकाई उसकी बकीमत के 
समान नहीं हो जाती है । साथ ही दन्तुआ की माँय के अधिक होने पर दीघेकाल मे 
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नये उत्पादक भी वस्तुओं के उत्पादन हैतु क्षेत्र मे पवेश करते हैं, जिससे भी उत्पादन- 
सात्रा मे वृद्धि होती है। इन सवके फलस्वरूप कीमवो के स्तर से गिराव5 होती है 
झौर ग्रन्त मे कीमतो का यह स्तर उत्पादन-लागत के समीप आ जाता है। इसके 
निपरीत वस्तुओं की माँग कम होने पर कोमतों मे गिरावट से यदि उत्पादको को 
उत्पादन-लागत (परिवर्ततशील लागत) की राशि मौ पूरी प्राप्त नही होती है. तो 
वे उस वस्तु का उत्पादन करना बन्द कर देते हैं॥ यदि उत्पादको को वस्तुओं के 
विपणुत से परिवर्ततशील लागत की राशि तो पूरी भाष्ठ होती है, लेकिन स्थावी 
लागत की राष्नि प्राप्त नही होती है, तो ऐसी भ्रवस्था मे उत्पादक उत्पादन की मात्रा 
को उस स्तर तक गिरा देते हैं, जिस स्तर पर उनको होने वाली हानि कम से कम 
होती है । 
दीघेकाल भें धस्तुओ की कीमतें कम होने पर उत्गादक उस व्यवसाय को 
बन्द कर देते हैं अथवा वस्तु का उत्पादन कम करते हैं या मशीनों एवं तकलीकी ज्ञान 
में परिवर्तत करके लागत कम करने के प्रयाप्त करते हैं । उत्पादननलागत की राशि 
से वस्तुओ्री की कीमतें प्रधिक होने पर नये उत्तादक व्यवसाय मे प्रवेश करते हैं एवं 
वर्तमान मे उत्पादन में लगे कृपक भो अपने उत्पादव की माता में वृद्धि करते हैं । 
ऐसा करते से उत्पादन की कुल मात्रा में वृद्धि होती है तथा कीमठो में गिरावट आती 
है जिससे व्यावसायिक क्पक्रो को प्राप्त होने वाले लाम की सांश में कमी होती है । 
प्रतः दीर्घकाल मे उत्पादन का स्तर, वस्तुओ की औसत कीमत एवं श्रौसत 
उत्पादन-लागत के स्तर पर होता है, ग्रथ'त्‌ दीघंकाल मे सामान्य कोमलें ही प्रचलित 
होती हैं । 
उपयुक्त तथ्यों को एक फलो के दृष्डान्त से स्पष्ट किया जा सकता है । 
उदाहरण के तोर पर, ग्राम के बाय के मालिक को अपने उत्पादित आम प्रचलित 
कीमत पर विक्य करने होते हैं। बाजार मे आम की मॉग अधिक द्वोने पर उत्तादकों 
को अधिक लाभ एवं माँग के कमर होने पर लाम कम अथवा हानि होती है। हानि 
होने अथवा लाम कम प्रप्प्त होने की दोनों ही स्थितियों मे उत्पादक अ्रपने वर्तमान 
उत्पादन निशंय में परिवर्तन नहीं कर सकता है । साथ ही ग्राम के भ्रनेक उत्पादक 
होने के कारण, एक उत्पादक हाय झाभ विक्रय नहीं करने के निर्णय लेने से आम को 
कौमत पर कोई श्रमाव नही झाता है । वर्तमान मे कीमत के उत्पादत-लागत से कम 
होने एवं भविष्य में कीमतों के बढने की आशा नही होने की स्थिति में कृपक ग्राम 
के बाग को पूर्णतया नष्ट करने का निर्णय लेता है और उस भूमि के क्षेत्र को अन्य 
फसलों के उत्पादन मे लगाता है । इसी प्रकार यदि उस्रे प्रचलित कीमतो पर लाभ 
अधिक प्राप्त होता है तो वह ग्राम की फसल के प्रन्तर्गंत क्षेत्रफल में वृद्धि करके एवं 
तकनीकी ज्ञान के उपयोग से झम के उत्पादन में वृद्धि करने का निर्णय लेता है । इस 
क्रिया मे अन्य उत्पादक सी माग लेते है ; नये उत्पादक आम के बाग स्थापित करते 
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है। इन प्रयाप्तो के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है और कीमतें गिर जाती हैं । 
दीर्घकाल में पूर्ण साम्यावस्था-विन्दु आमने पर उत्पादन में वृद्धि अथदा कमी नहीं 
होती है । 

विभिन्न उद्यमो मे दीघविधि का समय विभिन्न होता है । यह समय खाद्यान्नों 
एवं दाली की फसलो में एक वर्ष, दूध उत्पादन में 4 से 5 बषं एवं फुलों के उत्पा- 
दन में 6 से 0 वर्ष का होता है । अल्पकाल में वस्तुओं की बाजार में श्रवेलित 
कीमत उनकी उत्पादन-लागत से कम भ्रथवा अधिक होती है। वस्तुओं की माग 
अधिक होने पर अधिक कीमत तथा माँग कम होने पर कम कीमत होती है ॥ अतः 
अल्पकाल मे कीमतों का वस्तुओं की उत्पादन-लागत से सम्बन्ध नही होता है । 


िणाा 


अध्याय ]9 


कृषि-कराधान 


योजता-वद्ध, विकासशील ग्रथ॑-व्यवस्था के लिए देश में सावंजनिक कायें, 
जंसे-सडक निर्माण, विद्यूत्‌ उत्पादद एवं उसका प्रसार, सिंचाई सुविधा उपलब्ध 
कराने के लिए नहरो एवं बाँधों का निर्माण, आधारधारिक सरचना (0॥4-5000« 
(ए्ा2$) का विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, समाज कल्याण ,एव स्वास्थ्य आदि पर 
होने वाले व्यय की राशि मे निरन्तर वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण देश में 
आय के ख्लोतो में हृद्धि करना आवश्यक है। झ्ाय एवं व्यय के इस श्रन्तर को सरकार 
कर लगाकर पूरा करती है। सरकार प्रतिवर्ष कुछ नये कर लग्राती है एवं प्रचलित 
करो की दरो में सशोधन करती है। सरकार के कोप में करो दारा जितनी अधिक 
राशि एकत्रित होगी, देश मे सावंजतिक विकास कार्य उतने ही म्धिक हो सकेंगे श्रोर 
उसी प्रतुपात में साधारण व्यक्ति का जीवन स्तर ऊँचा होगा। प्रत्येक देश की 
सरकार के पास आर्थिक प्रगति, विकास एवं भ्रन्य सेवाग्रो को बनाये रखने एवं 
प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए कर ही भ्रमुख वित्तीय स्रोत होते हैं। 

कर अनिवार्य शुल्क हैं जिनका मुगतान नागरिकों द्वारा सरकार को सामान्य 
हिंत के कार्यों को करने के लिए किया जाता है । कर भुगतान के बदले में करदाता 
को कोई विश्लेप-सुविधा मिलना आवश्यक नहां है ।? प्रत्येक नागरिक को, जो करदाता 
की श्रेणी भे आता है, कर का मुगतान अनिवायं रूप से करना होता है । 

कराधान के प्रभिनियम--कराघान के प्रभुख अमिनियम निम्न होते हैं-- 

() समानता का झमिनियम ((४0॥ ०६ हपृणाए), 

(2) निश्चितता का प्रभिनियम (0७800 ० (८8779), 

(3) सुविधा का ग्रमिनियम (एदआ०॥ एण 007 गाटा८०), 

(4) मितव्ययिता का अमिनियम (0४707 ० 8८०7०४9 ), 

(5) उत्पादकता का भ्रभिनियम (एआ07 ० ?700ए८४शा५ ), 


[- छाए रे, [59० [96 ४००१०००८७ ण॑ ऐक४ 700००, 776. स॥9 
(०च०%7५, फर२2०७४३०८, 496, ए. 282 
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(6) लोच का अभिनियम (7० ० होा9आंथाए ), 

(7) सरलता का ग्रनिनियम (0०७॥07 ० 57एज़णा>), 

(8) वियियता का अमभिनियम (एशा०7 ० शथाध) । 

उपपुरक्त प्रवम चार अ्मिनियम प्रसिद्ध अर्घंब्ास्त्रो एडम स्मिथ द्वारा प्रति- 
पादित किये गये थे । 

सरकार वित्तीय आवश्यकताग्रों के कारण नागरिकों पर विर्िन्न प्रकार के 
कर लगाती है, जैसे भू राजस्व आयकर, बिक्री-कर, सम्पत्ति कर, मनोरजन कर 
आयात-कर, यात्री-कर ग्रादि । इस अध्याय का प्रमुख उद्देश्य कृषि-क्षेत्र मे लगने वाले 
करो अर्थात्‌ क्ृषि-करो का विस्तृत भ्रध्ययन्न करना है ॥ 

कृषको द्वारा कृपक-उपनोक्ता प्रो, कृपक-सम्पत्तिघारियो बादि के रूप मे कृपको 
द्वारा भुगतान किये जाने वाले कर, कृषि कर की श्रेणी मे आते हैं। कृषि कर देश 
के आधिक विकास मे निम्न प्रकार से सहायक होते हैं! 


(0) 


(0 


(77) 


कृषि-कर सरकार को देझ्न के विकास कार्यक्ष्मो पर व्यय करने के लिए 
वित्त प्रदान करते हैं । 

कृषि क्षेत्र मे कर होने से, कर भुगताव राशि की प्राप्ति के लिए 
वस्तुओं की मात्रा के विक्रय करने से मी में पूर्ति बढ़ जाती है जो 
कीमत स्थिरीकरण मे सहायक होती है । 

कृषि-करो के मुगतान के लिए कृपको को झभावश्यक रूप से बचव 
करनी होती है । इससे कृपको मे बचत करने की भावना को बटावा 
मिलता है जो अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए प्रावज्ष्यक है । 


क्ृषि-करों का वर्गोकरण * 
कृषि-क्षेत्र मे लगाये गये करों को मुख्यतः दो वर्गों मे विभक्त किया जाता है : 


() 


(के 


प्रत्यक्ष कृपि-कर--वे कर जो प्रत्येक कृषक करदाता के लिए पृथक्‌ 
रूप से निर्धारित किए जाते हैं तथा उनके द्वारा ही सीवे सरकार का 
भुगतान किये जाते हैं, जैसे-भू-राजस्व, कृषि-आयकर, कृपि-सम्पत्ति 
कर, घिचाई-कर, सुधा र-लेवदी झादि। 

अप्रत्यक्ष कृपि-कर--ये कर कृपको द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय 
उपयोग के लिए देय होते हैं तथा कृपकों द्वाय सरकार को सीध 
भुगतान नही किये जाते हैं! ये कर व्यापारियों एवं अन्य सस्थाप्रो 
द्वारा कृषकों से वसूल किये जाते हैं और वे ही सरकार को एकत्रित 
किये गये कर राशि का भुगतान करते हैं। अप्रत्यक्ष कृपि-करों का 
मार तो कृपको पर होता है, लेकिन इनके नुगतान का दायित्व 
कृषकों पर न होकर अन्य व्यक्तियों पर होता है । अप्रत्यक्ष हृषि-करो 
मे बिक्री-कर, विद्यू त-कर प्रमुख हैं । 
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कपिक्षेत्र मे लगने वाने प्रमुख प्रत्यक्ष करो का सक्षिप्त विवेचन विम्त है-- 
(!) भू-राजस्व : 

भू-राजर्व की राशि प्रत्येक कृषक के लिए उसकी भृमि के क्षेत्र एव किस्म के 
अनुसार पृथक रूप से निर्धारित की जाती है। सरकार भू-राजस्व कृपकों से सीधे 
रूप में वसूल करती है । भू-राजस्व कर, कृपको को भूमि से प्राप्त होने वाली आय 
के कारण देय होता है। इसके मुंगतान का निम्न कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं 


होता है-- 
(0) 


(0 


(0) 


कुंपकों द्वारा कृषि कार्यो को करने अथवा भ्रूमि को अपने प्रधिकार में 
रखने । 

सरकार द्वारा कोई विश्येप सेवा कृषकों को प्राप्त कराने, ज॑से बाध, 
सडक, नहर भ्रादि का निर्माण । 

कृषकों द्वारा कृषि को व्यदसाय के रूप में अपनाने । 


भू राजस्व कौ विशेषयएँ--भू-राजस्व की निम्न विभेषताएँ होनी चाहिए-- 


॥| 


भू-राजस्व उन कृषकों से वसूल किया जाना चाहिए, जिन्हे भूमि को 
क्ृषित करने से शुद्ध लाभ प्राप्त होता है । लघु, सीमान्त एवं अ्रलाभ- 
कर जोतों पर इसका मार नहीं पड़ना चाहिए । 

भू-राजस्व में प्रारोहीपन (0708८59४८7८$$) का गुर होना चाहिए 
ग्र्थात्‌ यह उत्पादकता से सम्बन्धित होता चाहिए । 

भू-राजस्व मे लचीलेपन का गुण होना "चाहिए अर्थात्‌ यह पशिवर्तन- 
शील आधिक कारको के झनुसार परिवर्तित होना चाहिए । 
भू-राजस्व का भार राज्य में एक-सो परिस्थितियों के कृषकों पर 
समान होना चाहिए । 


भू राजल्व फे गुण--इसमे निम्न गुण विद्यमान हैं 


ह 


4. 


भू-राजस्व सरकार की आय का प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण ल्लोत है। इसकी 
राशि निश्चित होती है तथा इसकी वसूली मे खर्च कम आता है । 
भू-राजस्व फसल की कटाई के उपरान्त वयूल किया जाता है जिसके 
कारण यह कर कृपको के लिए भुगताव की इष्टि से सुविधाजनक 
होता है । 

भू-राजस्व की भुगतान की जाने वाली राशि का कृपको को पूर्ण शान 
पहले से हो होता है । 

भू-राजस्व का निर्धारण भूमि की विस्म, उर्वरता आ्रादि गुणों के 
ग्राधार पर किया जाता है, जिससे अच्छी किस्म की भूमि वाले 
कृषको को प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र के लिए अधिक भू-राजस्व देता 


होता है। 
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मौसम की प्रतिकुलता के कारण फसल उत्पादन कम होने झधवा 
फसल के पूर्णतया नष्ट होने की स्थिति में भू-राजस्व की राशि मे 
छूट देने भधवा उसके भुगतान को स्थगित करने का प्रावधान 
होता है । 

भू-राजस्व मे एक उत्तम कर-प्रणाली के सभी गुण, जेसे-निश्चितता, 
सरलता, उत्पादकता, मितव्ययिता, सुविधा श्रादि विद्यमान होते हैं । 


भू-राजस्व मे व्याप्त दोष--भू-राजस्व मे व्याप्त प्रमुख दोष निम्न हैं : 


 । 


भू-राजस्व एक निरपेक्ष कर है, क्योकि भू-साजस्व की राशि एवं भूमि 
से प्राप्त पैदावार के मूल्य मे उचित सम्बन्ध नही होता है । 
भू-राजस्व में सभी वर्गों के कृपको पर समान भार होने के सिद्धान्त 
का भ्रमाव होता है। साधारणतया भू-राजस्व का भार लघु कृपकों 
पर बढ़े कृपकों की अपेक्षा ग्रधिक आता हैं 

भू-राजस्व एक लम्बी अवधि के लिए नियत किया जाता है ! कीमतो 
मे परिवर्तन के कारण भूमि से प्राप्त उत्पाद के मूल्य मे होने वाले 
परिवतेत तथा भू-राजस्व की राशि मे सामजस्य नही होता है । 
फसल की कटाई देर मे होते तथा फसल विपणन से आय देर मे प्राप्त 
होने की अवस्था मे भू-राजस्व के भुगतान करने में असुविधा होती है 
तथा इसके समय पर मुगतान करने के लिए कृपको को गैर-सस्थागत 
अभिकरणो से अधिक ब्याज-दर पर ऋण लेना होता है ! 

भू-राजस्व के निर्धारण का कार्य बहुत खर्चीला होता है तथा इसके 
निर्धारण मे समय अधिक लगता है । 

भू-राजस्व की राशि राज्य तरकारो द्वारा नियत की जाती है, जिसके 
कारण विभिन्न राज्यो मे भू-राजस्व की दरो मे असमानता होती हैं । 


भू-राजस्व से प्राप्त श्राय : 
सारणी 79.] शत से दर्ष 795१-52 से 988-89 तक भू-राजस्व, 
क़ृपि-प्रायकर एवं कृपि-करो से प्राप्त राशि प्रदर्शित करती है । 


सारणी 9 
भारत में कृषि करो से प्राप्त राशि 


कृपि-कराघान/567 


(करोड़ झुपयो मे) 








वर्ष भूनराजस्व इपि ब्राय कृषि क्षेत्र राज्यो एव कृषि क्षेत्र से 

क्र से प्राप्त केन्द को प्राप्त प्राप्त कर का 
कर कुल कर कुल कर 

राजस्व राशि राजस्व राशि 
मे झशदान 
]95-52 48 4 52 १2 70 
496-62 95 9 ]04 ,537 68 
97-72 ]0१ १९ । 344 5,568 20 
975-76 230 29 259 7,55 23 
१980-87 246 46 392 49,844 30 
98]-82 205 38 243 24,067 .0 
985-86 जउ843 ]27 480 43,267 3,] 
986-87 382 ]04 486 49,540 १.0 
987-88 45 या ब86 56,949 0.9 
4988-89 (8 8) 536 700 636... 64,[47 30 
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मारत में कर-राजस्व राप्ति वर्ष 95-52 में 74] करोड रुपये थी, जो 
बढ कर वर्ष 988-89 में 64,47 करोड रुपये हो गई । इस काल में कुल कर« 
राजस्व राशि में 86 गुभा वृद्धि हुई है, जबकि कृषि क्षेत्र से प्राप्त करो की राशि मे 
32 गुना हो वृद्धि हुई है । 

कृषि क्षेत्र मे प्रमुखव॒या भू-राजस्व एवं कृपि प्रायकर दो प्रमुख कर हैं । 
भू-राजस्व की राशि वर्षे 495!-52 में 48 करोड उुपये थो, जो बढ़ कर वर्ष !98 8- 
89 में 536 करोड झुपये अात्‌ 2 गुना वृद्धि हुई है लेकिन भू-राजस्व का कुल 
राजस्व में प्रति्॒वता जो वर्ष 957-52 में 65 थीं, वह बटकर एक प्रतिशत से 
मी कम रह गई | इसी प्रकार कृषि आयकर को राधि में भी उपरोक्त काल में 25 


ह॥ 
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गुना वृद्धि हुई है लेकिन कुच टाजस्व कर में इस्झ्नो प्रतिनदता नगन्व है। जता 
स्पष्ट है कि उपयुक्त अवधि मे कृषि क्षेत्र से प्रा्व करो को राथि ने वृद्धि की गति अन्य 
क्षेत्र के करो में हुईं वृद्धि क्षी अपेक्षा बहुत रूम रही है 

भून्‍यजस्व की झुल राशि प्रधम पचर्षीव दोवना-काल में 237] करोड़ 
रुपये, द्विवोंव पत्रवर्षीय बाजना में 464 6 करोड ठुपये, तृतोय प्रचवर्थी घाजना 
में 5703 करोड़ दुपय एवं चतुर्थ पचरवर्धोय योजना में 5395 करोड रुपये थी । 
भू-रजल्व की प्राप्त राशि म॒ द्वितोष बाजना-क्ताल में प्रथम योजना को अपक्षा 
423 प्रविद्यत को वृद्धि तृतीय ब्ोजना-काल म ठितीय योजना की क्रपेक्षा 225 
प्रतिशत की वृद्धि हुई, उबकि चतुर्य पच्रवर्योयय योजना म॑ भू-राजस्व को राज्षि में 
नृतोध योजना क्ो अपक्षा गिरावट झाई है । द्वितीव एवं ८तीय पंचवर्षीय बोजना- 
क्लाल में रू राजस्व को राध्ति में वृद्धि वर्ष 957 58 मे जम्तू एवं कश्मीर राज्य के 
नान्‍त न विलय होने के कारप जेत्रफल में वृद्धि, जायीरदारी एवं जनींदारी-प्रया 
की समाप्ति, इनाम एवं घानिक सन्वाओं की भुमि पर भू-राजन्व के मुगरतात में दी 
गई छुट क्षो सम्मप्त करन एवं ऋनक राज्यों म भू-राजम्व पर अधिमार लगान के 
कारण हुई थो। विभिन्न राज्यो न थु राजस्व की रात्रि एवं करो से प्राप्त कुल राजन्द 
मे उनके प्रतियत अद्यदान मे बहुत समिनठा पाई जादी है। विकसित राज्या ने ठुल 
कऋर-राजस्व न भ्रु-राजस्व डा प्रतिसृतत प्रयदान कम है । 
नू राजस्व को समाप्ति के पक्ष एवं विपक्ष में दिये गये तह * 

भ्ुन्यजस्व की समाप्ति के पक्ष एवं विपक्ष म॑ं विभिन अर्वश्षात्त्रियों, राजन 
नोविशा एबं प्रमाचक्ता न पिद्दत दुछ वर्षों म विभिन तह इिय हैं | उनमे से प्रमुख 
ब॒र्क॑ विम्त हैं-- 


लू-राजस्द को समाप्ति के पत्क में दिये गये तर्क 








4. ध्-सजस्व एक निरपक्ष कर है क्योकि इसका मुनि छे प्राप्त उत्दाद के 
मूल्य से काई छोबा उम्बन्ध नहीं हाता है । 

2. ध्नाजल्व क्वा भार विभिन राज्यो के इपको पर समान नहीं हैं. / 
मू-राजस्व का झार विकिन्न झात बाते इृपका पर भी समान नहीं 
है । अब इसने कराबान के समानता अभिनिदम का पालन नहीं 
हवा है । 

4, भुन्‍्राजन्व अवराष््ी (हि८४:7८5७६८) हांठ्य है। प्रत इसमें करााषान 
के आराही-असिरियन का अभाव पाया जाता है) 

». बजून्राउन्द के निवारा का क्षोई निड्चिठ आधार नहीं होता है । 

6. 


मू-राजस्व वनूली के समय मे छूट नहीं हावी है । 
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भू राजस्व की समाप्ति के विपक्ष में दिये गये तक : 


हर 


भू-राजस्व राज्य सरकारो की भ्राय का प्रमुख स्रोत है। भू-राजस्व की 
समाप्ति से राज्यो की आय में कमी होगी, जिससे राज्य क्रकारों के 
पास विकास कार्यों प्र ब्यय करने के लिए धत की कमी से विकास 
की गति रुक जाएगी । 


भू-र/।जस्व सरल एवं सुविधाजनक कर है। इसका मुगतान करने में 
कृषकों को विद्येप भार महमूस नही होता है । भू-शजरव का भार प्रति 
इकाई भूमि के क्षेत्र से प्राप्त उत्पाद के मूल्य की तुलना में नगष्य 
होता है। साथ ही कृपक इस कर का काफी लम्बी अवधि से मुगताव 
करते आ रहे हैं । 


सरकार भू-राजस्व राशि वसूल करके भूमि पर अधिकार अस्थायी रूप 
से क्र पकों को प्रदान करती है । 


वर्तमान मे ग्रामीण क्षेत्र के मागरिकों पर शहरी क्षेत्र के नागरिकों की 
अ्रपेक्षा कर का मार कम है। भू राजस्व को समाप्ति से ग्रामीण क्षेत्र 
के नागरिकों पर करा का भार पहले से और कम हो जायेगा । अत: 
समाज के विभिन्न क्षेत्रों बे मागरिकों पर कर का भार समान बनाये 
रखने के लिए भू-राजस्व की समाप्ति उचित नही है । 


विभिन्न पंचवर्षीय योजनाग्रों मे विकास कार्यों के लिए कुल व्यय का 
काफी अधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर व्यय किया सया 
है | जते-सिच्राई, ग्रामीण विद्यूतीकरण, भून्सरक्षण आदि कारों 
पर । प्रत” कृपको से भू राजस्व वसूल किया जाना चाहिए १ 

कृषि क्षेत्र मे तकतीकी ज्ञान के प्रयोग से कृपको की श्राय मे दृद्धि हुई 
है । आय के बढ़ने से उन पर भू राजस्व का भार पहले को अपेक्षा 
बहुद कम हो गया है। श्रत बढती हुई आय में से एक भाग सरकार 
को विकास कार्यों के लिए भू-राजस्व के रूप मे मिलना चाहिए । 
वर्तेधान में कृपक सरकार को भू राजस्व की राशि का भुगतान खेत से 
प्राप्त लूम, पाला, मूज झ्रादि वस्तुओं को विक्रय करके ही कर पाने 
में सक्षम होते हैं । 

भू-राजस्व के भुगतान दायित्व से बचता कृपको के लिए ग्रासान नहीं 
है | इसका उन्हे अवश्य ही मुगतान करना होता है, जबकि वे अन्य 
प्रकार के करो के भुगतान से ग्रपेक्षाइत मधिक सुगमता से बच 
जाते हैं । 
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भू-राजस्व की समाप्ति के पक्ष एवं विपक्ष में दिये गये तकों से स्पष्ट है कि 
बतेमान परिस्थितियों मे इसे समाप्त नही किया जाना चाहिए, बल्कि इसमे सुघार ० 
किया जाना चाहिए । भू राजस्व मे विद्यमान अवरोहीपन ((रेट्ट्टा८5॥५९८7८५५) के 
गुण को समा'त करके इसका लोचदार वनाने की आवश्यक्ृता है। भ्रू-राजस्व में 
सुधार के लिए निम्न सुक्ताव प्रेषित हैं-- 

], देश की ग्रामीण विकास योजनाग्रों एवं हरित-ऋ्रान्ति का मुख्य लाम 
बडे एवं सम्पन्न कृपको को अपेक्षाकृत श्रधिक प्राप्त हुआ है ! लघु एवं 
सीमान्त वर्ग के कृपक, बडे कृपकों के समान उत्पादन साधनों के 
प्रशाव में लाभान्वित नहीं हो पाये हैं । ग्रत बड़े एवं मध्यम जोत 
वाले कृपको पर भू-राजस्व के भार में वृद्धि की जानी चाहिए तथा 
लघु एवं अनाथिक जोतो १९ लगने वाले भ्रू-राजस्व को स्थायी रूप 
से समाप्त किया जाना चाहिए । ऐसा करने से राजनंतिक उद्देश्य की 
पूति के साथ-साथ, लघु इपकों की देश मे बहुलता होने के कारण 
भू-राजस्व की वसूली की लागत में भी कमी होगी । इस नीति से 
सरकार को प्राप्त होने वाले कुल राजस्व राशि मे विशेष अस्तर नही 
आयेगा । 

2. भू-राजस्व में विधमान अवरोहीपन के गुण को समाप्त करने के लिए 
इस पर बढ़ती हुईं दर (50 से 200 प्रतिशत तक) से अधिभार 
लगाना चाहिए । 


3, भू-राजस्व के मार को विभिन्न राज्यो मे समान करने के लिए भ्रू-राजस्व 
में आवश्यक सशोघन किये जाने चाहिएँ। 

4. भू-राजस्व का नियतन 5 से 0 वर्षों की अवधि के लिए ही किया 
जाना चाहिए। तत्पश्चात्‌ भूमि की उत्पादकता, कीमतों एवं उत्पादन" 
लागत में परिवर्तन के अनुसार भू-राजस्व मे परिवर्तन किया जाता 
चाहिए । इस प्रकार भू-राजस्व से प्राप्त आय की राशि मे बृद्धि होगी 
एवं इसमे लोचपन का ग्रुण आयेया । 

5 वाणिज्यिक फसलों से खाद्यानों की भपेक्षा प्रति इकाई भ्लूमि के क्षेत्र 
से अधिक लाभ प्राप्त होता है। अत वाणिज्यिक फसलो पर भू 
राजस्व के अतिरिक्त विश्षेष कर भी लगाया जाना चाहिए । 

(2) कृषि घायकर - 

कृपि-क्षेत्र मे दूसरा प्रमुख प्रत्यक्ष कर कृपि-आयकर है । यह कर कृपको की 
कृषि-ब्यवसाय से प्राप्त आय पर देय होता है । कृपि आय से तात्पर्य उस आय से है 
जो कृपको को भूमि पर उत्पादित कृषि-उत्पादो से प्राप्त द्वोती है। कृपि-प्रायकर 
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कृषकी को ब्ष मे प्राप्त शुद्ध कृषि ग्राय पर देय होता है । कृषकों को एक वर्ष मे 
प्राप्त समग्र आय की राशि मे से कानून के अन्त्यंत्र दी जाने बाली भ्रनुमेय कठौतियो 
को निकालने पर जो प्राय शेप रहती है, वह उनकी शुद्ध कर्योग्य आय कहलाती 
है'। कृषि-आयकर कानून के भन्‍्तर्षत दी जाने बाली कटौतियों मे श्रमुख झनुमेय 
कटौतियाँ निम्न है-+ 


(0). भू राजस्व, तगात, सिंचाई कर आदि की देय राशिया । 
(0) कृषि कार्यों के लिए प्राप्त ऋण पर दिये गये ब्याज की राशि ॥ 
(४7) सिंचाई के साधनों एवं ग्नन्य कार्यो पर की गईं मरम्मत की लागत । 


(४४) कृषि सम्पदा-मभवन, पशुशाला, स्रग्रहघर, ट्रैक्टर एवं अन्य मशीनों 
की विसावट एवं मुल्य हास लागत । 


(२) मशीनों एवं औजारो के प्रप्नयोज्य (005०८) होने से सम्भाव्य 
मुल्य छास की राशि । 
(५) कृषि उत्पादन के लिए श्रयुक्त उत्पादन साधनों, बैसेन्‍्दीज, खाद, 
उर्वरक, श्रम आदि की लागत । 
(रा) कृषि बीमा की भुगतान किश्त की राशि। 
(५) कृषि उत्पादन एवं विपणन पर सरकार को दिए गये करो की राशि । 
(०0 अन्य कदौतियाँ जैंसे-घाभिक सस्थाओ को दो गई सहायता, भ्जु- 
सधान पर किया गया व्यय झादि । 
भारत मे सर्वप्रथम झ्ायकर ब्रिटिश शाप्षन-काल में वर्ष 860 से लागू 
किया गया था । इसम कृपि स्नोत से प्राप्त आब भी आयकर में सम्मिलित थी । 
पग्रायकर कानून, 886 मे कृषि क्षेत्र से प्राप्त प्राय को आयकर कानून से मुक्त कर 
दिया गया। क#षि- आय पर यह छूट वध 935 तक बनी रही। देश में कृषि भाय 
बंप 935 के पूर्व ((860 से 865एवं 869 से 873 के नी वर्षों के अतिरिक्त) 
आयकर से मुक्त रही थी । वष 935 में भारत सरकार ने कृपि क्षेत्र से प्राप्त भाय 
पर आयकर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया, जिसे भारतीय 
स॒विधान ने 950 मे झ्पना लिया । मारतीय सविधान मे कृषि के अतिरिक्त ब्न्य 
क्षेत्री पर आयकर लगाने का अ्रधिकार केन्द्र सरकार का एव कृपि क्षेत्र से प्राप्त 
आय पर आयकर लगाने का अधिकार राज्य स्रकारो को प्राप्त है। वर्ष 935 के 
उपरान्त अनेक राज्यों में कृषि झायकर लागू करके कुछ समय पश्चात्‌ समाप्त कद 
दिया तथा अनेक राज्यो ने लागू ही नही किया । अत कृषि झ्रायकर के होने तथा 
नही होने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों को निम्न तीन श्रेणियों मर वर्गोकृत्त किया जा 
सकता हैं--- 
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0) वे राज्य, जहाँ क्पि आय पर ब्तंमान मे कृषि-आयकर लागू है 


इस श्रेणी णे विहार, असम, पश्चिम वगाल, उड़ीता, केरत, तमिलनाडु, 
कन टिक, भद्दाराप्ट्र एव मध्यप्रदेश राज्य हैं। इन राज्यों में सर्वप्रथम विहार राज्य 
ने 938, असम ने 939, उडीसा ते 947, केरत ने 949, मध्यप्रदेश नें 
3952 एवं तमिलनाडु व कर्नाटक ने 955 मे कृपि-आयकर लागू करने के काबून 
पारित किये । इन राज्यों में आयकर लगाने को विधि एवं उसमे दी जाने वाली 
छूट में बहुत भिन्नता है। दक्षिण श्षेत्र के राज्यों में कृपि-प्रायकर प्रमुखतया बागान 
वाली फसलों पर सग्रायां गया है । 


(0) बे राज्य, जहाँ झृदि-प्रपकर कुछ समय के लिए लाए हुआ, लेकिन बाद में 
प्रमाप्त कर दिया गया * 

इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश, आधप्रदेश एवं राजस्थान राज्य श्राते हैं। उत्तर 
प्रदेश राज्य में 948 में ग्रायकर लागू किया गया था। जिसे 957 में दीधे भूमि 
ज़ोत कर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। हैदराबाद में लागू कृपि-प्रायकर को 
956 में राज्य का पुनर्गठन होते पर आन्ध्रप्रदेश सरकार ने भू-राजस्व (अधिम्नार) 
काबून द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया । राजस्थान राज्य ने प्रश्नंल; 2266 से कृपि- 
धायकर समाप्ठ कर दिया तथा राज्य मे यह कर लगान पर प्रधिमार के रूप में 
वसूल फिया जाता है | 
(87) वे शज्य, जहाँ अम्ती तक कृषि-प्रायकर लागू नहीं किया गया है : 

इस श्रेणी मे पजाब, हरियाणा, ग्रुजरात, मध्यप्रदेश (मोप्राल एवं विम्ध्य- 
प्रदेश के भ्रतिरिक्त), हिमाचल प्रदेश, मसिपुर, मेघालय एवं नागार्लेड राज्य हैं । 
प्जाब एवं हरियाणा राज्य को सरकारें कृपि-प्राथकर लगाते के पक्ष में तहीं हैं ) 

उपयुक्त विश्लेपण से स्पप्ट है कि देश का 55 प्रतिशत कृषित-क्षेत्र कृषि- 
प्रायकर से मुक्त है ।? विभिन्न राज्यो मे कृषि ग्राय पर दी गईं छृट्ट की विषमता के 
साथ-साथ, राज्यों मे कृषि-आ्यकर की दरो में भी वहुत शि्नता पायी जाती है, 
जिसके कारण विभिन्न राज्यो में कृपि-प्रायकर का भार मिन्न-मिन्न है । 


कृषि-आयकर से प्राप्त आय--कृषि-प्रायकर से देश को वर्ष 95/-52 में 
4 3 करोड रुपयो की आय प्राप्त हुई थी । यह आय वढकर !978-7? में 80 36 
करीड रुपये हो गई (धारणी 79.!)4 वर्ष 95-52 की अ्रपैक्ष। !988-89 में 
कृपि-श्रायकर की 'राशि मे 25 गुना वृद्धि हुई है, लेकित देश के छुल कर-राजस्व की 
राधि में कृषि-आयकर के प्रतिशत प्रश्न मे उपयुक्त काल में ग्रियवठ आई है। 


2. क८बला१६ 8376 ०6 [085 80089, १४०], 7८, छ० 8, 8०४०७; 7973, २६ 703- 
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(7) 


(0) 
अ्रनिज्चिदता बदी रहती है, जिउसे 
द्वीती है। 
(४) जशिकान इृषदन इृपिल्यवसाय का चेखा-ओला नहीं सखते 
इृषि बे प्रा छात्र के नही आँकड़े उप्रलब्द नहों द्वाते हैं प्र उदक 


(5) 
बिमित्र राग्ओों मे 





झम्रउस, क्ेदव, कर्ताटक एवं ठलिवराद राज्यों 
शाज्दों न डृपि-प्रापक्र से प्राप्त ऋल आय के 

चअम्यास न 

फमाओों के 





दृषि-आपदछर छे पश्ष एद दिउन्न में दिये गये नऊू * 

हपि-क्प्ऋर एक दाद विवाद का प्रम्न वरा हुआ है. जिसके प्र एवं विउक्ष 
वेमिज् ज्वन्थ्यो झारा विम्मन वह प्रस्तुत किए जाते हैं । इृपि-प्राककर छ्रप्क्ष 
दिए जान वाले प्रमुख वर प्रयाविच्िठ हैं-- 





जैव 3॥ 
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(।) शहरो क्षेत्र के निवासी ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की श्रपेक्षा प्रति 
ध्यक्ति अधिक कर-राशि का मुगताव कर रहे हैं। राष्ट्रीय व्यावहारिक 
ग्राथिक अनुसन्धान परिषद्‌» के अध्ययत के प्रनुसार ग्रामीण क्षेत्र से 
5 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र से 22 प्रतिशत कर प्राप्त होता है। अत: 
कर में मार को भेद माव की समाप्ति के लिए कृषि क्षेत्र से प्राप्त 
ग्राय पर आयकर होना आवश्यक है । 


(2) सरकार द्वारा ग्रामीण चिकास-कार्यत्रमो पर अ्रधिक राशि में घन व्यय 
करने के कारण कृपि-क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्राय में 
निरन्तर बद्धि हुई है । भ्रत कृपको की बढती हुई भ्ाय पर, भायकर 
का होना प्रनियायें है, ब्रन्यथा बढती हुई भ्राय देश मे मुद्रा रफीति 
उत्पन्न करते में सहायक होगी । 


वर्तमान में कृषि--क्षेत्र मे भू-राजस्व के ग्रतिरिक्त अन्य कोई प्रत्यक्ष 
क्र तही है| भू-राजस्व अ्रदरोही कर है जिसका सार बड़े कृपको की 
अपेक्षा लघु कृषकों पर अधिक आता है। भ्रत. बड़े एवं श्रघु कृपको 
की आय में ध्याप्त असमानता का समाप्त फरने एवं करो के भार में 
समानता बनाये रखने के लिए बड़ी जोत वाले कृपको पर कृषि- 
आयकर का होना झ्रावश्यक है । 
देश के सविवान मे ग्रामीण एवं शहरी-ब्यक्तियो को समान भ्रधिकार 
प्राप्त है। अत. कर भार मे पाये जाने वाले भेदभाव की नीति की 
समाप्ति के लिए कृपि झ्ायकर का लगाया जादा भावश्यक है ! 
क्ृपि-प्रायकर की पमराष्ति के लिए विभिन्न ध्यक्तियो द्वारा दिये गये तक 
जिम्म हैं-- 

(।) भू+राजस्व के साथ-साथ कपि आय पर आयकर फे होने से ूपको को 
भूमि से प्राप्त आय १र दो करो का भुगतान करना होता है । कृपक 
भू-राजस्व बहुत पहले से देते आ रहे हैं। अत कृपि-प्राय पर जो 
भूमि से ही प्राप्त होती है, आयकर का होना उचित नही है । 
कृषि-क्षेत्र से प्राप्त श्राय पर प्रायकर होने से कृपको को उत्पादन 
बढाने की पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिलतो है । 
देश के श्रधिकाश कृषक लघु जोत वाले एवं गरीब है तथा वे कृषि- 
ब्यवसाय से प्राप्त श्रायथ एवं उसमे होने वाली लागत का लेख-जोखा 
नही रखते हैं । अतः कृषि-आयकर के निर्धारण में सरकार को प्रतेक 
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परेशानियों का सामना करना होगा एवं अनेक कृपको को भी अना- 
वश्यक रूप में परेज्ञान होना पड़ेगा । 

(५) कृषि-अ यरर के होने से सरकार को प्रशासनिक कठिनाइयाँ एवं व्यय 
की राशि में वृद्धि होगी । 

कृषि-आ्रायकर के पक्ष एवं विपक्ष में दिये गये तक्षों के भ्राघार पर कहा जा 

सकता है कि कृपि-आयक्र लगाये जाने के पक्ष में दिये गये तक॑ अधिक सुदृढ हैं। 
अत इृपिक्षेत्र से प्राप्त आय पर आय कर होना चाहिये, लेक्नि आयकर लगाने की 
विधि से राजस्व-राशि अधिक प्राप्त करने के लिये श्रावश्यक सशोधन किये जाने 
चाहिये । कृपि श्राय पर आयकर लगाने के लिये समय-समय पर पग्रनेक समितियों 
एव ध्यक्तियो ने सुभाव दिये हैं । उनमे से अमुख सुक्राव इस प्रकार हैं-- 

। जिन राज्यो ने कृषि ग्रायकर लागू नही क्षिया है, उन राज्यों द्वारा 
भी कृषि-प्रायकर लगाया जाना चाहिये । 

2. समी राज्यों में कृषि आयकर की दरो में समानता होनी चाहिये । 

४3 साधारण झ्ायकर एवं कृपि-प्रयकर के लिये दी जाने वाली छूट की 
राशि में समानता होनी चाहिये, जिससे नागरिक एक क्षेत्र से प्राप्त 
भाय को दूसरे क्षेत्र से प्राप्त आय में प्रदर्शित करके प्रायकर भुगतान 
से वच नही पाये । 

4 कृपि-प्रायक्र, कृपको की समग्र ग्राय के स्थान पर शुद्ध आय के 
आ्राघार पर निर्धारित किया जाना चाहिये । 

< क्ृषि-आयकर, साधारण आयकर के समान प्रगरामी दर से होना 
चाहिये । 

6. क्लेधि-प्रायकर की दर में आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवत्तंन 
किये जाने चाहिये, जिससे देश के विकास के लिये श्रावश्यक वित्त 
जुटाया जा सके । 

कृषि-आयकर के लिए नियुक्त राज-पमिति--प्रथम पचवर्षीय योजना-काल से 

ही सरकरर का ध्यान कृति-क्षेत्र से प्राप्त आय पर आयकर लगाने की ओर झ्राकपित 
हैता था। सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों ने भी कृषि श्राय पर प्रायकर 
जबान का सुकाव दिया था । डॉ० जान मयाई की अध्यक्षता में नियुक्त कराघान, 
जाँच आयोग, 953-54 ने कृषि-आयकर लगाने का सुझाव दिया था। अनेक 
राज्य सरकारो ने कृपि-आयक्र लगाने के लिये कानून प्रारित किये और उन्हें 
क्रिपरान्वित छिपा । न्याप्राधीश श्री के एन. वाँचू ने 2। मार्च, !972 को आय कर 
व काजे बन की समस्या-सम्वन्धी रिपोर्ट मे कृषि आय पर केन्द्रीय सरकार के भाय- 
कर कानून को लागू करने का सुकाव दिया था। कृषि केन्द्रीय विपयन्सूची मे न 
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होकर राज्यों की विपय्ननसूदी में होते को सर्वधानिक भ्रद्वन के कारण प्लायकर 
लगाने का उपयुक्त सुझाव कार्यान्वित नहीं हो सका ! कृषि-आय पर कर लगाने की 
बढ़ती हुई आवश्यकता तथा भअ्र्थशास्त्रियो, राजनीतिज्ञो एव प्रशासको के विचारों में 
मतभेद होने के कारण सरकार ने 24 फरवरी, 972 को कृषि-सम्पत्ति व झ्राय पर 
कर लगाने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु एक समिति डॉ के एन, राज को 
प्रध्यक्षता में नियुक्त की! राज-समिति नियुक्त करने के प्रमुख उद्देश्य निम्न, 
लिप्षित थै-- 
(0) कृषि-प्राय एवं सम्पत्ति पर कर लगाने को विधि का सुझाव देना, 
जिससे देश के विकास कार्यो के लिए अतिरिक्त धन जुठाया जा सके । 
(0) देश मे ब्याप्त आधिक असमानता को कम करना एवं उत्पादन-साधनों 
का दक्षतापूर्ण उपयोग करने के लिए सुऋाव देना । 


राज-समिति ने अपनी रिपोर्ट 3 झ्वदूवर, 972 को बित्त मन्त्रालय को 
प्रस्तुत की । राज समिति ने कृषि आय पर कर लगाने में झ्ाने वाली सभी प्रशासनिक 
एवं सवैधानिक समस्याग्रो को दृष्टिगत रखते हुए कृषि आय पर कर लगाने के लिए 
निम्न सिफारिशें की हैं-- 

(।) जिन कृपको के यहाँ कृषि के प्रतिरिक्त अन्य स्रोतो से आय नही है, 
उनके यहां भू-राजस्व के स्थान पर कृषि जोतकर (/8700एवा 
प्रणव 72४) लागू किया जाना चाहिए । 

(2) जिन क्ृपको के यहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी आय प्राप्त 
होती है, उनके यहाँ कृषि से प्राप्त आय को कृषि के अतिरिक्त अन्य 
स्रोतों से प्राप्त आय मे सम्मिलित करके झ्लायकर की दर निर्धारित 
की जानी चाहिए। प्रस्तावित आयकर की दर से प्रायकर क्ृपि के 
अतिरिक्त प्रन्य स्रोतों से प्राप्त प्राथ पर ही वसूल किया जाना 
चाहिए । 
पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गोपालन एवं दुग्ध उत्पादन से प्राप्त आय 
वर कर लगाना चाहिए । 

(4) कृपि-सम्पत्ति को अन्य सम्पत्ति में सम्मिलित करके समम्दित सम्पत्ति 

कर प्रारम्म किया जाना चाहिए । 

(5) क्रधि-भूमि के विकय से प्राप्त लाम की राशि को सम्पत्ति लाम की 
श्रेणी मे मानते हुए उस पर कर लगाना चाहिए । 

उपयुक्त सिफारिशों का विवरण नीचे दिया गया है-- 

(7) कृषि-जोतकर--राज-समिति की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारो 
द्वारा कृषि जोत के आकार तथा उत्तादन के भ्नुसार “कृपि-जोत कर” लागू किया 
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जाना चाहिए । कप जोत कर पू-राजस्व पद्धति की एक सुध री हुई विधि है, जिसके 
अन्तर्गत भूमि के क्षेत्रफल के साथ-साथ भूमि की उत्पादकता एव प्राप्त उत्पाद 
की कीमतों को भी दृष्टिगत रखा जाता है । समिति ने कृपि-जोत कर निर्षारण 
करने के लिए "ग्रखिल मारतोय कृपि-जोत कर स्थायी समिति” स्थापित करने को 
स्िफारिम्र की थी । समिति के मनुत्तार 5000 रु० या इसमे झ्रधिक कर याग्यें बाय॑ 
की सभी जोतो पर भू-राजस्व के स्थान पर कृषपि-जोद कर लगाने से 200 करोड़ रु 
प्रति व की श्राय प्राप्त होगी, जवकि वर्तमान मे भू-राजस्व से 50 करोड़ रुपये 
की प्राय प्राप्त होती है । इसी प्रकार 2500 रुपये तक की कर योग्य आय की जोत 
पर कृषि-जोत कर लागू करने से 50 करोड रुपये को प्रतिरिक्त आय प्राप्त होगी। 


कृषि-जोत कर के मिर्घधारण की विधि--कृषि-जोत कर के निर्धारण की विधि 
निम्न है-- न्‍ 

(0) समित्ति ने कृपि-जोत कर हृपको की हृणित जो के ग्राधार पर लागू 
करने का सुकाव दिया है । इृषपित जोत ज्ञात करने का सूत्र निम्न है 
कृषित _ स्वय के स्वामित्व , दूसरे इपको से इपि_ दूसरे कृपको को 
जोत का मूमि क्षेत्र. करने के लिए प्राप्त बंठाई पर दिया 

भूमि क्षेत्र गया भ्रूमि क्षेत्र 
५. (2) समिति ने कर-निर्धारण वर्ष एक जुलाई से 30 जून तक रखने का 
अनुमोदन किया है । 

(3) समिति के अनुसार पारिवारिक इकाई में पति, पत्नी तथा नाबालिग 
बच्चो को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए । 

(4) पठि एवं पत्नी की सम्मिलित श्राय के योग की राशि पर झआय-कर 
निर्धारण करना चाहिए । 

(5) कृपि-जोत-कर की राशि का निर्वारण करने के लिए देश को भूमि, 
जतबायु एवं उत्पादकता की समानता के आधार पर विभिन्न समर- 
जातीय जिलो या क्षेत्रों मे विभक्त करना चाहिए। 

(6) विभिन्न जिलो व क्षेत्रों के लिए विभिन्न फसलों का प्रतिवर्ष प्रति हैक्टर 
उत्पादन की मात्रा का स्तर निर्धारित क्रिया जाना चाहिए । उत्पादन 
की मात्रा का निर्धारण पिछले 0 वर्षों की औसत उत्पादकता के 
आधार पर ज्ञात किया जाना चाहिए । उदाहरणाथे, 980-8 के 
लिए किसी क्षेत्र मे येहों का उत्पादन स्तर, उस क्षेत्र में ग्रहों के 
4970-7] से 979-80 तक के झौसत्त उत्पादन के प्राघार पर 

-निर्षारित किया जाता है । औसत उत्पादन के आघार पर ज्ञात किये 
यये उत्पादन स्तर मे मौधम की प्रतिकूलता के कारण उत्पादन स्तर 
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के बहुत कम प्राप्त होने वाले वर्ष में पूर्ण थग्माशिक छूट देने का 
प्रावधाव होता है । 


(7) विभिन्न फसलो से प्रति हैक्टर प्राप्त आय की राशि, श्रौसत उत्पादन 
स्तर की मात्रा को पिछले तीन वर्षों की कटाई मौसम की औसत 
कीमत से गुणा करके ज्ञात किया जाना चाहिए। -उदाहरण के लिएं, 
बष॑ 980-8] की गेहूँ की क्रीमत ज्ञात करने के लिए उस क्षेत्र या 
जिले की 977-78 से 979-80 की कीमतों का ग्रौसत लिया 
जाता है । 


(8) विषिन्न फसलों से प्रति हैक्टर प्राप्त प्राय में से, फलल-उत्पादन कार्यों 
के लिए दी गई लागत (९»०-०0।-00508$) एवं सम्पत्ति पर मृल्य- 
हंस की राशि को घटाकर, उस क्षेत्र के लिए उस फंसल की प्रत्ति 
हैक्दर कर-योग्य श्राय की राशि (१।८४0४ ५व0४६) ज्ञात कर ली 
जाती है । राज समिति के ग्रनुसार असिचित क्षेत्री मे उत्पादन-लागत 
कुल झ्राय में 40 से 50 प्रतिशत व सिचित क्षेत्रों मे 70 अ्रतिशत से 
अधिक नही होनी चाहिए ॥ 

(9) विभिन्न फसनो के निए प्राप्त प्रति हैक्टर कर-योग्य श्राय की राशि 
को फार्म पर विभिन्न फसलो के अन्तगंत लिये गये क्षेत्रफल से गुणा 
करके फार्म को कुल कर-योग्य आय ज्ञात कर ली जाती है १ 

(0) फार्म पर प्राप्त कु कर-योग्य झ्राय. (702 888896  ४४॥06) 
की राशि मे से विकास-छुट (0४४८०कृण८ए४ 4]0947:6) की 
राशि घटाने से फार्म की शुद्ध कर योग्य आम जात हो जाती है । 
फार्म पर विकास-छुट की राशि कुल कर>नयोग्य आय राधि के 20 
प्रतिशत की दर से ज्ञात की जाती है, लेकिन विकास-छूट की कुल 
राशि ,000 रुपये प्रति फार्म से प्रधिक नही होनी चाहिए | 

(।]) कृषि-जोत् कर की प्रतिशत दर निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है-+-- 

फार्म की कुल कर-योग्य _ विकाप-्छूट की राशि 


कृषि-जोत कर को _ प्राय (हजार रुपयो मे) _ (हजार रुपयो में) 
प्रतिशत दर ठ्रु 





उदाहरण के लिए थदि किसी फार्म की शुद्ध कर-योग्य आब 25,000 छ० 
और विकास छुट राशि ,000 रुपये है तो उत् फार्म पर कृषि-जीतकर की प्रतिघ्त 


दरें नस कल तन [000 |>2 ह्वोती है। 
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(2) उपयुक्त प्रतिशत दर के अनुसार शुद्ध कर-योग्य आय पर क्ृपि-जोतकर 
की राशि ज्ञात की जाती है । फामं पर कृषि-जोतकर की राशि, कर- 
योग्य आय की राशि के अनुसार बढती एवं घटती है। कर योग्य 
आय की राशि मे बृद्धि होने से कप जातकर की दर में वृद्धि एव 
कर योग्य आय कम होने पर कृपि-जोतकर की दर म॑ कमी 
होती है । 

(2) कृषि व कृषि अतिरिक्त भ्रन्य त्लोतो से प्राप्त आय को सम्मिलित करते 

हुए आयकर को दर निर्धारित करना 

राज-ममिति ने दूसरा प्रमुख सुझाव कृषि एवं कृषि प्रतिरिक्त ग्रन्य ख्रोतो 

से प्राप्त आय को प्म्मिलित करके प्राप्त कुल ग्राय पर लागू होने वाली श्रायकर की 
दर से कृषि अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त आय पर आयकर लगाने के प्रस्ताव का 
अनुमोदन किया है । इस प्रकार आयकर की दर निर्धारित करने स कृपि-मतिरिक्त 
अन्य स्रोतों से प्राप्त आय पर लगने वाले आयकर की दर मे बृद्धि होगी श्रौर सरकार 
को आयकर से प्राप्त राजस्व की राशि में वृद्धि होगी । समिति न दोनो क्षेत्रों की 
आय को सिर्फ आयकर की दर निर्धारित करने के उद्दश्य की पूति के लिए सम्मिलित 
करने का सुझाव दिया है । इस विधि से आयकर-निर्धारण करने के लिए सविधान 
में सशोघन करने की आवश्यकता नही है श्र न ही इस प्रस्ताव से राज्य सरकारो 
के अ्रधिकारों का हतन होता है, क्योकि प्रस्ताव मे केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रतिरिक्त 
आय, सम्बन्धित राज्य सरकारो को वितरित करने का प्रावघान है । 

राज-समिति का अनुमान है कि दे व्यक्ति जो कृषि क्षेत्र मे आयकर नही होते 

के कारण अन्य ख्रोतो से प्राप्त आय को कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय प्रदर्शित करके 
आयकर भुगतान से बच जाते है, वे इस प्रस्ताव के लागू होने के पश्चात्‌ आयकर की 
वास्तविक भुगताव राशि से वच नही सकेंगे और न ही एक क्षेत्र से प्राप्त आय को 
दूसरे क्षेत्र मे दिखा सकेंगे । इस प्रकार इससे राष्ट्रीय आय के विभिन्न क्षेत्रों के सही 
आँकडे प्राप्त होगे । इस विधि के अन्तगंत श्रायकर की दर ज्ञात करने की विधि इस 
प्रकार है-- 

(0) हृषि-अ्रतिरिक्त अन्य खोतो से प्राप्त आय की राशि से से छूट की सीमा 
की राशि (वर्तमान मे 28,000 रु ) घटाकर शेष राशि मे कृषिन्क्षेत्र 
से प्राप्त आय की राशि सम्मिलित की जाती हैं । 

(७) दोनो ख्रोतो से प्राप्त सम्मिलित राशि पर लगने वाले आयकर की दर 
से कृपि-अतिरिक्त अन्य स्रोतो से आ्प्त श्राय पर आ्रायकर की राशि 
ज्ञात की जाती है । इस प्रकार आयकर की दर साधारण आयकर की 
अपेक्षा अधिक निर्धारित होती है, 'जिससे सरकार को अ्रधिक राजस्व 
प्राप्त होगा । 
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वित्त मन्त्री ते वर्ष 7973-74 का वापिक बजट 28 फरवरी, 973 को 
लोकसम! मे पेश करते हुए राज-समिति द्वारा दिये गये धुझाव के अनुसार कृषि 
व क्रपि-अतिरिक्त अन्य ज्ञोतो से प्राप्त आय॑ को सम्मिलित करते हुए, आयकर की 
दर निर्वारण करने को विधि को स्वीकार करते हुए उमे वित्त वर्ष 973--74 मे 
लागू करने का प्रस्ताव सदन मे प्रस्तुत किया था। जिसे सदन ने स्वीकृति प्रदान 
कर दी थी । 
(3) क्षि-सम्पत्ति कर (880०0॥0/४॥ फ८80 7४६) 

कृषपि-सम्पत्ति कर से तात्पयें कृधको की सम्पत्ति-भूमि, पशु, मवन, मशीनो, 
आदि पर कर लगाने से है । कृषि-क्षेत्र मे सम्पत्ति-कर लगाने का प्रमुख उद्देश्य वास्त- 
विक क्ृपक़ो के श्रतिरिक्त कृपि-क्षेत्र मे प्रवेश करने वाले पूंजीपतियों पर, णो कृषि- 
व्यवसाय में भ्रधिक घन-निवेश करते हैं, कर लगाकर राजस्व प्राप्त करना है | पूँजी- 
पत्ति एवं व्यवसायी ओ्ौद्योगिक क्षेत्र मे सम्पत्ति कर के होने तथा कृपि-क्षेत्र मे सम्पत्ति- 
कर के नही होने से क्पि-क्षेत्र मे अधिक घनरांशि निवेश करके सम्पत्ति-कर के 
भुगतान से वच जाते हैं। श्रतः इस प्रद्वत्ति को समाप्त करने के लिए कृषिश्कषेत्र मे 
सम्पत्ति-कर का होना आवश्यक है । 
फषि-क्षेत्र मे सम्पत्ति-कर लगाते से परेशानियां : 

() देश के ग्रधिकाश कृषक अ्रशिक्षित होने वे' कारण कृषि-सम्पत्ति का 
लेखा-जोखा नही रखते हैं, भ्रत” उसके अमाव मे कृषकों के लिए 
सम्पत्ति-कर का प्रतिवर्ष सही हिसाब प्रस्तुत करने का कार्य कठित 
होता है । 
कृषि-सम्पत्ति मे भूमि की किस्म एबं उपजाऊ शक्ति मे मिन्नता तथा 
भूमि एवं भवन पर बने हुए विभिन्न भवनों के मूल्यो के निर्धारण का 
कार्य कठिन होता है। अत कर तिर्बारण अधिकारी इच्छानुसार 
भूमि की कीमत निर्धारित करके क्ृपको को आ्रावश्यक रूप से परेशान 
करने की कोशिश करेंगे । 


कृषकों को प्राय मौसम की बअनुकूलता पर निर्मर रहती है। प्रतिकूल 
मौसम वाले वर्ष मे कृषकों के लिए सम्पत्ति-कर का भुगतान कर 
प्राता सम्भव नही होता है। ऐसी स्थिति मे कृषक सम्पत्ति-कर के 
भुगतान के लिए सम्पत्ति का विक्रय करेंगे, जो कृपि-विकास में घातक 
होगा । 

कृपि-सम्पत्ति-कर के द्वारा सरक्षार को शुद्ध आय बहुत कम प्राप्त होने 
की सम्मावना है क्योकि देश मे कृपको की सख्या की झधिकता के 
कारण सम्पत्तिकर के आकलत मे ब्यव अधिक द्वोगा । 


(2 


(3 


पिया 


(4 


कर 
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(5) क्ृपि-क्षेत्र मे सम्पत्ति-कर के होने से कृपको मे उत्पादन-बृद्धि की प्रेरणा 
का हास होगा। तकनीकी ज्ञान के उपयोग से कृषि-क्षेत्र में पूंजी- 
निवेश की राशि मे वृद्धि होने से देय सम्पत्ति-कर की राशि मे इद्धि 
होतो है । सम्पत्ति-कर की देय राशि मे हृद्धि होने से कृपक उत्पादन- 
वृद्धि मे अधिक इच्छुक नही होगे । 

कृपि-सम्पत्ति पर कर लगाने से क्पक पूँजी का निवेश कृपि-उपकरणो 
के स्थान पर सोना, चौँदी के जेवर, शेयर एवं अन्य सामान के रूप मे 
करेगे । कृपिल्षेत्र मे पूंजी-निवेश नहीं होने से कृषि-उत्पादन में बुद्धि 
नही हो पायेगी । 

कृषि सम्पत्ति-कर के लिए राज-समित्ति के सुझाव ; 

कृपि-सम्पत्ति-कर के लिए राज-समिति द्वारा प्रस्तावित सुझाव निम्ता- 

कित हैं-- 

() सम्पत्ति-कर परिवार के प्राधार पर नियत किया जाना चाहिए। 
सम्पत्ति-कर के निर्धारण मे दी जाने वाली प्नेक छूंटो को समाप्त 
किया जाना चाहिए । 

(2) धामिक सस्थानो को स्म्पत्ति-कर के भुगतान के लिए दी गई छूट को 
समाप्त ।कया जाना चाहिए । 

(3) सम्पत्ति का मुल्य ज्ञात करते समय परिवार के सदस्यो द्वारा विभिन्न 
सहकारी समितियों एवं कम्पनियों के क्रय किये गये शेयरों का वर्तमाव 
मूल्य उनकी सम्पत्ति मे शामिल करना चाहिए । 

(4) सम्पुत्ति के लेव-देन से होने वाली वृद्धि को झाय मे सम्मिलित करते 

- हुए कर-निर्धारण करना चाहिए । 

(5) कृपि-सम्पत्ति पर कर-निर्धारण करने के लिए भूमि का मूल्य, धाय- 
पूंजीकृष विधि (॥7०0006 099॥472आ7ण] ४०४००) द्वारा ज्ञात 
करना चाहिए । 

(6) हिन्दू अविभाज्य परिवार को कर इकाई (735 ८०॥॥३) के रूप मे दी 
गई छूट को समाप्त करना चाहिए । 

(४). सुधार-कर' (9८6सघयाला८ 7.९७) 

सरकार द्वारा क्षेत्र-विशेष मे विकास कार्यक्रमों जेसे--सिंचाई की सुविधामो 
का विकास, नहरो एव बाँघो का निर्मास्स, बाढ़ से रक्षा, भूमि का क्षारीयपन दूर 
करना प्रादि के क्रियान्वयन से क्षेत्र-विशेष के कृषपको को अन्य क्षेत्र के कृपकों की 
भपेक्षा पधिक लाभ प्राप्त होता है । इस प्रकार की सुविधाओं से कृषकों को उत्पादन 
लागत में कमी (नहरो द्वारा घिचाई से) एवं भूमि फ्रे मूल्य मे वृद्धि होती है। अतः 
ऐसे क्षेत्रो के कृषकों पर सरकार पतिरिक्त कर लगातो है जिसे सुधार-कर कहते 
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हैं। विकांस योजनाग्रों मे लगाये गये घन के व्याज, मुल्य-हास, मरम्मत एवं उन्हें 
कार्यंगत रखने के लिए होने वाले खच॑ की वसूली हेतु सुधार-कर लगाया जाता है । 
सुवार-कर के लगाने से सरकार को बिंत्त प्राप्त होता है तथा दूसरे क्षेत्र के कृषको 
को, क्षेत्र विशेष के कृपको को प्राप्त हो रहे अतिरिक्त लाभ मे ईर्प्या नही होती है । 
सुधारुकर क्षेत्र-विशेष मे ल्ामान्विद कृषको से हो वसूज्ष किया जाता है । वानावती 
एव श्रन्णारिया के शब्दों मे “सुघार-कर कृषकों की भूमि के मृल्य में दृद्ध के लिए 
दिया जाने वाला कर है । कृषकों की भूमि का मूल्य सिंचाई सुविधाओं के बढ़ने, क्षेत्र 
में नहर व बाँध के बताने अथवा क्षेत्र की बाढ़ से रक्षा करने से बढ़ता है ।” 

(5) विशेष-कर 

देश के कई राज्यों ने विभिन्न फसलो पर विश्वेप-कर भी लगाये हैं) विशेष- 
कर छगाने से प्रमुख तात्पर्य यह है कि कृपको को विशेष फसल के फार्म पर उत्पादन 
करने से खाद्याप्नों की अपेक्षा प्रधिक व अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, उसमे से एक 
भाग सरकार विशेष-कर के रूप भे प्राप्त करती है। विशेष-कर प्रमुखतया वाप्णिज्यिक 
फसनलो पर लगाये गये हैं । जंसे--आन्प्रश्नदेश राज्य ने तग्बाकु, गन्ना, भिचं, कपास 
व मूंगफली पर तथा पजाब राज्य ने मूगफली एवं ग्रस्ने की फसलों पर विशेष-कर 
लगाये हैं । 

(6) सिचाई-कर 

विभिन्न क्षेत्रो के कृषकों को, उपलब्ध सिचाई-सुविधाग्रो के उपयोग के लिए 
सरकार जो राशि प्राप्त करतो है, उसे सिंचाई कर कहते हैं । विमिध्न क्षेत्रों मे कृषि 
एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार प्रतिवर्ष नहदो एवं बाँधों का निर्माण कराती है, 
जिस पर करोड़ो रुपये व्यय होते हैं ।॥ उपलब्ध सिंचाई सुविधाग्रो को बनाये रखने 
तथा प्रश्नासनिक व्यय की पूर्ति के लिए सरकार कृपकों से सिचाई-कर के रूप में 
राजस्थ प्राप्त करती है | सिंचाई की दरें दो प्रकार को हीती हैं-- 

(अ) ऐच्छिक--ऐक्छिक सिचाई-दर कृषि सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित की 
जाती है | जो कृपक सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करना चाहते हैं वे निर्धारित 
दर के भुगतान पर सिचाई सुविवा प्राप्त कर सकत हैं । 

(ब) अनिवाये--अनिवार्य सिंचाई-दर के अन्तर्गत श्रिचाई योजनाप्रो के क्षेत्र 
में आने वाल समी कृषको को मिचाई दर कर मुगदान करना होता है। प्रत्येक 
कृपक निर्वारित मात्रा में सिचाई की सुविधा प्र"प्त कर सकता है। निर्धारित मात्रा 
से अधिक सिंचाई की सुविधा प्राप्त करने के [लए बतिरिक्त कर देना होता है । 

सिचाई-दर निर्धारित करने की पद्धतियाँ--सिंडाई-दर निर्धारित करने की 
प्रमुख पद्धतियाँ निम्न हैं-- 

() परगनी की मात्रा के झनुसार-प्रत्येक कृपक को उपयोग किये गये पाती 

को मात्रा के झनुसार सिंचाई की दर देय होतो है । छृपको दारा 
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(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


उपयोग किये गये पानी की मात्रा का प्रनुमान लगाने के लिए जल- 
मापक यन्त्र लगाये जाते हैं। इस विधि में पानी का पश्रपव्यय नहीं 
होता है । 

भू-राजस्व राशि के भुगतान के ग्राघार पर--इस विधि में सिंचाई की 
दर कृपको से भू-राजस्व राशि के श्राघार पर भ्रनिवाय रूप से वसूल 
की जाती है । 

भूमि की उत्पादकता के थनुसार--इस विधि में सिंचाई की दर भूमि 
की उत्पादकता के अ्रनुसार वसूल की जाती है । 

समभौते के झ्ननुसार- इस विधि में सिंचाई की दर सरकार एव 
क्ृपको मे आपसी समभौते के अनुसार नियत की जाती है । 

फ़सलो के प्रनुसार--इस विधि में विभिन्न फसलो के लिए पाती की 
आवश्यक मात्रा के अनुसार सिंचाई की दर नियत की जाती है | इस 
विधि में प्रमुक फसल के लिए कम एवं अधिक पानी का उपयोग करने 
वाले कृपको को समान दर से सिंचाई-कर का भुगतान करना होता है, 
जिसके कारण पानी का प्रपव्यय होता है| 


छाणण 
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पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि 


देश के नियोजित प्राथिक विकास के लिए वर्ष 95] से पचवर्षीय योजनाएँ 
प्रारम्म की गई हैँ । पचत्र्पीय योजनाग्रो का प्रमुख उद्देश्य उपलब्ध उत्पादन-साधनों 
का सन्तुलित एवं उचित उपयोग करके देश के निवासियों के जोवन-स्तर को निर्धारित 
समय भें ऊँचा उठाना है। इस कार्य के लिए 950 में योजना आयोग की स्थापना 
की गई । योजना ग्रायोग को स्थापना के प्रमुख उद्दे श्य विम्न हैं।-- 

(!) देश में सीमित उत्पादन-साधन, जंसे- पूंजी, भानव-श्रम' श्रादि की 
उपलब्धि का भ्राकलन करना एवं उनको पूर्ति बढाने के लिए भ्रन्वेषण 
करता । 

(2) देश में उपलब्ध सीमित साधनों के प्रनुकूलतब एवं सतुलित उपयोग 
की योजना तंयार करना । 

(3) देश में विभिन्न कार्य की योजनाप्रो को प्राथमिकता के अनुसार पूरा 
करने के लिए उपलब्ध उत्पादन-साधनो का आवटत करना, जिससे 
निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सकें । 

(4) देश के आर्थिक विकास में वाधक कारको का पता लगाना एवं उन्हे 
दूर करने की योजना बताना । 

(5) विभिन्न योजनाओं को विभिन्न चरणों मे कार्यान्वित करने का कार्य 
कुशल तस्त्र तैयार करना । की 

(6) योजनाओं की प्रग्रति का समय समय पर मुल्याकत करता एवं निर्षा- 
रित नीति मे ग्रावश्यक परिवर्तन करने की सिफारिश करना । 

(7) आवश्यकता होने पर जन-साधारण से सम्बन्धित नीति के विषय मे 
सरकार को अन्तरिम सिफारिश करना। 

योजना आयोग एक सलाहकार समिति है जिसका मुरुय काये केन्द्रीय सरकार 
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को अपनी भिफारिणें प्रस्तुत करता है | योजना आयोग विशिश्न विकास कार्यक्रमों के 
विषय में प्षिफारिशें करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारो से आवश्यक 
परामर्श करता है, क्योकि निमित योजनाओ को कार्यान्वित करने का दायित्व राज्य 
एवं केरद््र सरकार पर होता है । प्रजातान्त्रिक शासन-प्रणाली भें योजना बनाकर 
आधिक विकास करने का श्रेय सर्वप्रथम भारत सरकार को प्राप्त हुमा है । 


विभिन्न पचवर्षोय योजनाएँ 

विभिन्न पचवर्षीय योजनाग्रो का सक्षिप्त विवेचन लिम्नलिखित है - 
प्रथम पचवर्षोय योजना (अ्रप्नैल 95] से मार्च 956) : 

देश में प्रथम पचवर्षीय योजना प्रप्नेल, 95 स्ले लागू की गई | इस योजना 
का प्रभुख उद्दे श्य देश के तिवासियों के रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाना, समाज 
के सभी वर्गों के लिए समान सुविधाएँ उपलब्ध कराना एवं विभिन्न वर्गों में व्याप्त 
आधिक विपमता को समाप्त करना था । इस योजना के कुल व्यय कीः राशि मे से- 
कृषि, सिंचाई एवं बाढ नियल्वस्ण पर सर्वाधिक शशि व्यय की गईं। योजना झायोग 
द्वारा इस योजना-काल मे कृपि-क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता प्रदान करने में मुख्य 
मान्यता यह थी कि ऋषि उत्पादन मे वृद्धि के बिना औद्योगिक विकास प्राप्त करना 
सुम्मव नही है । झत- देश की झ्राघारभूत कृषि-अथेव्यवस्था को मजबूत बताना अति* 
आवश्यक माना गया था । 
द्वितोय पच्रवर्षोष योजना (अ्रप्न ल, 956 से भाचें, 96) * 

!। द्वितीय पचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्दश्य देश मे समाजवादी स्तर का 
समाज (802८क्ष570 एक्वञाध्या ० 80०८५) की स्थापना करना था । इस लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए इस योजना के प्रमुख उद्दे श्य निम्नाकित थे+- 

0) साप्ट्रीय आय मे वृद्धि करना जिससे देश के निवासियों का जीवत स्तर 
ऊँचा उठ सके । 
(0) देश के प्रौधोगीकरण के लिए प्रमुखतया भारी एवं आ्राधारभूत उद्योगों 
का विकास करना । 
(70) योजना-काल मे देश के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना | 
(५) समाज मे व्याप्त आय की असमानता को कम करवा एवं झआाथिक 
साधघनी का समानता के आधार पर वँटवारा करना । 
+* इस योजना में औद्योगीकरण एवं खनिज विकास कार्यों को सर्वाधिक महत्त्व 
दिया गया । यह महमूस किया गया कि उद्योग एव खनिज विकास के विना राष्ट्रीय 
भाय मे निर्धारित स्तर तक ढृद्धि करना तथा बेरोजगारी की समस्या को हल करना 
सम्मव नही है । योजुना-काल में भौद्योगीकरण के साथ-साथ कृषि, परिवहन एवं 
सामाजिक सेवाओ के विकास पर भी घ्याव दिया गया । त 
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तृतीय पचवर्षोष थीजना (अप्रैल, 796व से साथ, 966) : 9 
तृतीय पचवर्षाय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे-- 
(0 राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से निरन्तर वृद्धि करता। 
(0) खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्म-निर्मरता प्राप्त कराना ज्रथा उनके 
निर्यात की मात्रा मे वृद्धि करना । 
(70) देश के प्रमुख उद्योगो जैसे--लोहा, ईंघन, रसायत, ऊर्जा, मशीनरी 
एवं ग्रौजारो के निर्मास को प्रोत्साहत देना । + 
(५) देश में उपलब्ध श्रम-शक्ति के पूर्ण उपयोग के लिए योजना बनाता । 
(५) देश॑ में श्राय एवं धन को विभिन्न वर्गों मे पायी जाने वाली असमानता 
को कम करना एवं आर्थिक साधनों का समानता के श्राधार पर 
बँंटवारा करना । # 
(श) देश में आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन में आत्म-निमेरता प्राप्त करनावे 
वाधिक योजनाएँ (अप्रैल, 966 से मां, 969) 


तृतीय पचबर्षीय योजना की समाप्ति के उपरान्त जून, 966 मे हुपये मे 
झवमूल्यन, कीमतो में वृद्धि एव वंष॑ 2965-66 तथा 966-67 में देश के कई 
राज्यों में विषम सूखा पड़ने के कारण चतये प्रचर्यीय योजतर अप्रैल, 966 से 
प्रारम्भ भह्ी हो सकी । उपयुक्त कारणो से चतुर्थे पचवर्षीय योजना के प्रारूप एव 
पूजीग्त व्यय की राशि मे आवश्यक सशोधन किये जाने के कारण चतुर्थ योजना 
एक प्र्नैत्न, [969 से प्रारम्भ दो पायी। तृतीय योजना को समाप्ति एवं चतुर्थी 
पंचवर्षीय योजता के शुरू होने के तीन वर्षों मे तीन वापिक योजनाएँ बनाकर योजना 
की प्रक्रिया को जारी रखा गया | इन तीनो वाधिक योजनाओ के काल में भी कुषि। 
एवं सम्बन्धित कार्यक्रम, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास पर विशेष व्यय का प्रावधान 
किया गया । नल 
घतुर्थ पचरदर्धोप योजना (अप्रैल, 969 से मार्च, 974) : 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्नो के उत्पादन मे. ग्रात्म- 
विभंरता प्राप्त करना था । योजना के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित थे--- 
(0) राष्ट्रीय ग्राय मे 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से निरन्तर वृद्धि करना । 
(7) कृषि उत्पादन में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ध की दर से निरन्तर वृद्धि के लिए 
आवश्यक साधन जुठाते हुए 5त्पादन-बवृद्धि करता । 
हि (॥0 देश में खाद्याप्तो के आयान को समाप्त करना । 
«. (५) निर्यात की दर में 7 प्रतिशत तक वृद्धि करना । 
(४) देश के विभिन्न क्षेत्रों का सन्तुलित विकास करना । 


$88,नारतीय कृषि का अय॑तन्” 


(श) सहकारी समितियों (विशेषकर हपि एवं उपभोक्ता समितियों) के 
विकास पर बल देना । 
(४४) लघु कृपको एवं सूल्धे क्षेत्रों के कृषकों को विकास कार्यों में भाग से 
सकने और उनसे लाभान्वित हो सकने में सक्षम बनाना । 
(शा खाद्यान्नों एव प्रन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतो मे स्थिरता बनाये 
रखना । ४ 
पांचवी पचवर्षोप योजना (अप्रैल, 974 से मार्च, 4979) : 


इस योजना का भ्रमुख उद्देश्य निर्धनता-उन्मूलन एवं आत्म-निर्मरता प्राप्त 
करना था । समग्र घरेलू उत्पाद की मात्रा मे प्रतिवर्ष 55 प्रतिशत की दर से झौरत 
वृद्धि करके देश में प्रात्म-निर्मरता प्राप्त करना एवं आथिक एवं सामाजिक असमा- 
नता को दूर करके देश के निम्न आ्राय स्तर के व्यक्तियों के रहत-सहन के स्वर में 
सुधार लाना था । विलासिता एवं सुख-साथत की वस्तुो के उपमोग पर सस्ती से 
नियन्त्रण एवं सामाजिक कल्याण के कार्यकमो का विस्तार करना भी इस पोजना के 
उद्दे श्यो में शामिल था । पाँचवी यौजना की समाप्ति से उपरान्त एक वर्ष की वापिक 
योजना (7979-80) कार्यान्वित की गई । 


छठी पचवर्षोष योजना (प्रप्रेल, 4980 से मार्च, 985) : 


छठी पचवर्षीय योजना में श्रयंव्यवस्था के विशेष महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो के समन्वित 
श्रौर चहुँमुखी विकास पर बल दिया गया है । योजना की विकास कार्यनीति मे 
गरीबी को हटाने, लामदायक रोजभार पैदा करने, प्रौद्योगिकी और ग्राथिक क्षेत्र में 
झात्म-निर्मंरता प्राप्त करने तथा कृषि और उद्योग का आधार मजबूत करने की 
दिशा में तेजी से प्रगति करने की बात कही गई है । सामाजिक और आधिक लक्ष्यों 
के अनुरूप राष्ट्रीय श्रेय, उपमोग तथा जने सेवाग्ों के उपयोग में गरीब वर्ग के हिस्से 
को बढ़ाने के लिए छोछ प्रयास भी किये जायेंगे । छठी योजना के प्रछुख्त लक्ष्य तिम्न- 
लिखिंत हैं-- 


6). देश के समग्र घरेलू उत्पाद में 5 2 प्रतिशत की वाधिक वृद्धि का लक्ष्य 
रखा गया है जिससे प्रति व्यक्ति समग्र घरेलू उत्ताद में 3.3 प्रतिशत 
की वापिक वृद्धि हो सके। योजना के अ्रन्त मे प्रति व्यक्ति श्राप 
4979-80 को कीमतो के ग्राघार पर 4,484 रुपये से बढकद 
7,744 रुपये होने का अनुमान है । 

(7) प्रति व्यक्ति वापिक उपयोग जो 979-80 में 95 रुपये का था। 
वह बढाकर 984-85 भें (979-80 की कीमतो पर) 30 रुपये 
का करना | 


प्रचवर्षीय योजनाओं मे कृषि/589 


(0) ग्रंशेबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 4844 से 
घटाकर 30 प्रतिशत करना । 
(४) रोजगार मे 3 40 करोड मातक न्यक्ति वर्ष की दृद्धि करना जिससे 
योजना के ग्रस्त तक यह [8 50 करोड मानक व्यक्तिन्वर्ष हो 
जायेगा । 
(९) गोजना प्रवधि के दोरान प्रति व्यक्ति ग्रगाज की खपत में 2 प्रतिशत, 
चीनी की खपत मे 3 प्रतिशत और कपड़े की खपत में 2 प्रतिशत 
वाधिक को दर से वृद्धि करना । 
(४) न्यूनतम ग्रावश्यकता कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देना । 
सातवीं पचवर्षीय योजना (अप्रैल, 785 से मार्च, 990) 

सातंवी पच्रवर्षीय॑ योजना मे ओसतन 5 0 से 55 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त 
करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजता काल मे निम्न क्षेत्रों के विकास को 
प्राथमिकता दी जावेगी-- 

(0) देश के मुख्य आधार-क्षेत्र (0073-5०७४०:) जैसे-शक्ति, कोयना, स्टील, 
रेलवे, सचार, उवंरक, सिंचाई एवं सीमेम्ट में व्याप्त कभी को दूर 
करना । इस योजना-काल भे ऊर्जा क्षेत्र पर कुल १रिव्यय का सर्वा- 
छघिक अश 30 ४5 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है । 

(॥) दूसरी प्राथमिकता कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र को दी जावेगी । 
कृषि विकास पर ही उद्योगो का विकास निमंर करता है । प्रत कृषि 
विकास हेतु तीन स्तरीय नीति अपनाने का कार्येकम है- 

(अ) अनुसन्धान एवं तकनीकी ज्ञान के द्वारा दलहन, लिलहन एवं 
शुष्क कृषि क्षेत्र मे उत्पादन दृद्धि करना । इसके लिए इन क्षेत्रों 
में अधिक पूंजी निवेश करने का मी कार्य क्रम है। 

(थ) कृषि विकास के लिए आवश्यक सरचतात्मक सुविधाओ्रो का 
बढाता जैसे--सिचाई तकतीकी ज्ञान का विस्तार जोत चक- 
बन्दी करना 

(स) उचित कीमत पर कृपकों को ब्रावश्यक हंषि तिविष्ट जैसे-- 
उबंरक, उन्नत बीज, विद्यूत्‌ सुविधा उपलब्ध कराना 

(॥0) प्रामीश क्षेत्रों मे विकास्व कार्यक्रम शुरू करना, जिससे रोजगार उप- 
लब्धि मे इद्धि होवे । 

(५) गरीबी के स्तर पर जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियो की सख्या मे 
कमी करना । पनुमान के झनुसार गरीबों के स्तर पर वर्तमान मे 


590/भारतीय कृषि का अर्थतन्ध 


कार्यरत जनसख्या 273 मिलियन से वर्ष 989-90 तक 2! 
मिलियन लाना श्रर्थात्‌ प्रतिशतता में 369 से कमी करके 25 8 
प्रतिशत ही रखना । 
योजना श्रायोग मे सातवी योजना के लिए सार्वेजनिक क्षेत्र म 4,80,000 
करोड रुपयो का व्यय प्रस्तावित किया है। यह राशि छठी पचवर्षीय योजना मे 
प्रस्तावित व्यय राशि से 85 प्रतिशत प्रधिक है । कुल परिव्यय राशि में 95,534 
करोड रुपये (53 प्रतिशत) केद्ध सरकार एवं 80,698 करोड दुपये राज्य सरकारों 
तथा 3,768 करोड रुपये सघ-शासित प्रदेशों (राज्यो एव सध-शासित अ्रदेशों को 
47 प्रतिशत) को आवटन किया गया है। सातवी योजना में केन्द्रीय सरकार का 
प्रशदान पिछली पथ्वर्षीय योजनामो की तुलना मे काफी बढा दिया गया है, जिसका 
प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा, सिंचाई एवं कृषि मे भ्रधिक व्यय करने हेतु किया गया है । 


झाएददी पंचवर्षीय योजना (प्रप्रैल, 992 से सर, 997) * 


झ्राठवी पचवर्षीय योजना को श्रप्रेल, 990 के स्थान पर अप्रैल, 992 से 
प्रारम्म की जा सके ) इसके पूर्व के दो वर्ष दो वापिक योजनाएँ (990 से 992) 
के रूप में भ्रपताई गई । श्राठवी पंचवर्षीय योजना में 5 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर 
से बृद्धि का लक्ष्य रखा गया है ॥ इस योजना भे घार पहलुभो पर ध्यान केन्द्रित 
किया जाना है + 


() विभिन्न क्षेत्री/कार्यक्रमों मे सघन पजी निवेश को प्राथमिकता देना 
जिससे राजकोपीय, व्यापार एवं औद्योगिक क्षेत्र की नीति को कार्या- 
न्वित किया जा सके । 


(0) प्राथमिकता वाले क्षेत्रो के लिए साधन सुविधा उपलब्ध कराना एवं 
उनकी दक्षता से उपयोग करने की योजना बनाना । 

(४) देश मे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोजगार उपलब्धि, 
स्वास्थ्य सेवाग्रो मे इृद्धि एवं शिक्षा के क्षेत्र को बढावा देना । 

(४) श्रावश्यक भ्राधारधारिक सस्थाओ का विकास करना, जिससे पूंजी 
निवेश से प्राप्त लाग देश के समी व्यक्तियों तक पहुँच सके । 

उपरोक्त पहलुओ के सन्दर्भ मे भ्राठवी योजना के प्रश्ुख उह श्य निभ्ना- 

कित है 

(१) आवश्यक रोजगार सुविधा उत्पन्न करना, जिससे इस शताब्दी के भन्त 
तक लगभग पूर्ण रोजग्रार की स्थिति देश मे बने । 

(2) देश मे जनसख्या इद्धि पद रोक लगाता ! यह व्यक्तियों के सहयोग 
तथा उन्हें प्रेरणाजनक योजवाशो को अपवाकर किया जाना है । 


पचवर्षीय योजनाओ में कृषि/59 


(3) देश में प्राथमिक शिक्षा सभी को उपलब्ध कराना जिससे देश के 
5 से 35 बप के उम्र समूह के ब्यक्तियो मे से ऋशिक्षां को पूणतया 
समाप्त किया जा सके | 


(4) देश के सभी गाँवों एव जनसख्या को पीने का स्वच्छ जल एवं आबव 
श्यक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना । 


(5) कृषि का विकास एवं विविधिकरण करना जिससे देश मे सभी वस्तुओं 
में स्वावलम्बता प्राप्त की जा सके तथा निर्यात के लिए अधिणेष 
बस्तुओ्नो का उत्पन्न करना । 

(6) आधारधारिक सुविधाधो--परिवहत सचार सिधाई का विकास 
करता जिससे विकास की दर मे इद्धि हो सके । 

सारणी 20 ] व 20 2 देश में विभिन्न पचवर्षीय थोजनाप्रो में सावजनिक 

क्षेत्र मे विभिन्न क्षेत्रो मे को गई परिष्यय राशि प्रदर्शित करती है । 

सारणी 20 3 विभिन्न पचरवर्षीय योजताओ म प्राप्त उपलब्धियाँ एवं प्राठवी 

योजना के लक्ष्य प्रदर्शित करती है । देश में विभिन्न पच्रवर्षीय योजनाग्रा के काल मे 
सभी क्षेत्रों का विकास हुआ है । मोजना काल से पूव देश मे ख़ाद्यान्नो का उत्पादन" 
स्तर 50 मिलियन टन ही था जो बढकर 4989 90 भे ]70 4 मिलियन दन हो 
गया। इस प्रकार योजना काल के 40 वर्षों भ खाद्यान्नों के उत्पादन स्तर में 35 
गुना के लगभग वृद्धि हुई है। उन्नत किस्मो के बीजों का आविष्कार देश में सवप्थ्म 
966-67 मे हुआ्ना था जो विस्तार होकर आज 63 मिलियन हैक्टर क्षेत्र मे 
क्ृषित किये जा रहे हैं। स्वतन्त्रता के समय देश मे दर कटर निर्माण का एक भी 
कारखाना नही होने के कारण इनका आयात किया जाता था । बतमान मे देश मे 
ट्रंक्टरो के 5 कारखानो से प्रावश्यक सझ्या मे ट्रैक्टर निर्मित किये जा रहे हैं । 
इसो- प्रकार उवरको के उत्पादन के लिए भी अनेक कारखाने स्थापित हो चुके हैं । 


592/भारतीय क्ृपि का पथेतन्त्र 
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594 मारतीय कृषि का अर्थतत्त्र 


आठवीं परचवर्षीय योजना में 798,000 करोड रुपये के परिव्यय की 
व्यवस्था की गई है, जिसम 3,6,000 करोड रुपय्रे सावंजनिक क्षेत्र (45 24 प्रति- 
शत) एवं 4,37,000 करोड रुपये निजि क्षेत्र (54 76 प्रतिशत) से परिव्यय का 
लट्ष्य है। इस योजना मे सावंजनिक क्षेत्र को महत्ता मे कमी की गई है । सातवी 
योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र का अशदान 5 72 प्रतिशत था। श्राठवी योजना में 
क्षेत्रवार किए जाने वाले परिव्यय कौ सारणी 20 2 मे प्रदर्शित किया गया है । 











सारणी 202 
आठवीं योजना मे विभिन्न क्षेत्रों मे परिब्यय राशि 
(करोड झृपयो मे) 

पार्वेजतिक निजी क्षेत्र 

क्षेत्र क्षेत्र परिव्यय जुल परिष्यय प्रतिशत 
परिव्यय 

! कृषि 52,000 96,800 ]48,800 8 65 
2 खनिज 28,500 4,00 39,600 496 
3 निमित क्षेत्र 7,300 4,800 388,400 23 6] 
4 ऊर्जा 92,000 0,20 02,820 ]2 80 
$ निर्माण 3३,300 7,240 20,540 257 
6 परिवहन 49,200 38,729 87,90 4] 02 
7 सच्चार सेवा 25,090 2,009 26,000 326 
8 सेवाएँ 63,900 420,730 484,630 25339 
कुल 364,000 437,000 798,000 00 
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पंचवर्षीय योजनाओं मे कृपि/97 


सारणी 20 4 प्रमुख कृषि उत्पादों का पिछले 40 वर्ष (स्रात पत्रवर्षीय 
योजना काल) मे हुए उत्पादन वृद्धि एवं ग्राठवी योजना के लक्ष्य प्रदर्शित करती है । 


सारणी 20.4 
प्रमुख कृषि उत्पादी का योजना काल के 40 बर्षों में प्राप्त उत्पादन वृद्धि 








कृषि उत्पाद इकाई य्रोजना काल सातवी योजना प्रतिशत ब्राठवी 
सेपूव॑ क्ेश्रन्त मे. शृद्धि योजना के 
]949--50 989-90 लक्ष्य 
992-97 

3 चावल मिलियन ठन 23.54. 7406 24.6॥. 88.00 
2, गेहूँ छह #.. 0५39 49,665. 67700... 66.00 
3. मोटे भनाज के झः 6,83 34,38 03,86. 39.00 
4 दलहुन शा >आी: ४:86 2.6[ 54 53. 7.00 
$ कुल जाद्यान्न # ॥ 3492 07.,63 20 69 20 00 
6 तिल्नहन आह. 523 6 80. 22] 22... 23.00 
प, गन्ना # #. 50.77 222.6. 343.69 27500 
8, कपास रेशा. मिलियन गाढें. 275 7050. 287 82 40 00 
9 जूट एवं मैस्टा. क्र #. उ>-3 7.85. 7376 950 
0 दूध मिं ठब 7744 5]45 495 52 70.00 
7. ऊन मि. किग्रा. 256 4].70. 6289 5000 
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'. भ्रध्याय 2 


कृषि में लकनीकी ज्ञान का 
विकास 


स्वतस्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ खाद्यान्न-उत्पादन मे बृद्धि एवं देश के आधिक 
विकास के लिए परचवर्षायनयोजनाएं शुरू की गई। विभिन्न पचवर्षीय थोजनाओो में 
क्ृषि-विकास को प्राथमिकत! प्रदान की गईं है । कृपि-क्षेत्र मे तकनीकी ज्ञान का बडे 
पैमाने पर उपयोग किया गया, जिससे कृषि उत्पादन एच कृपको की आय में दृद्धि 
हुई है । कृषि-उत्पादन में हृद्धि के लिए तृतीय पचरवर्षीय योजना के प्रारम्भ से विशेष 
प्रयास किए गए है। कृषि विकास की नई नीति के अनुसार चुने हुये जिलों में कृषि 
के नये तरीकों का उपयोग करके उत्पादन बढाने की कोशिश की गई। कृषि अबु« 
सधान को भी पचवर्षीय योजनाओ मे विशेष महत्ता दी गई । इन योजनाझो का एक 
प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में बात्म-निमरता प्राप्त करना था। कृषि मे तकमीकी 
ज्ञान विकास के लिए समय समय पर अनेक कार्यक्म अपनाये गये। इन कार्यक्रमों 
का सक्षिप्त विवरण निम्नाकित है-- 
भ्रधिक अन्न उपजाप्रो कार्पफम (0709 मशणा० छ००० (०फरफ़्णट्ट0) : 


बपं॑ 942 में बगाल भ्रकाल के फलस्वरूप कृषि-उत्पादन मे बृद्धि के लिए 
“ग्रधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम” शुरू किया ग्रया ) अधिक अप्न उपजाओ कार्यक्रम 
में खाद्यान्न उत्पादन में ृद्धि के लिए निम्न उपाय अपनाये गये-- 

(0. नई भूमि को कृषि योग्य बनाकर दो था अधिक फसलें अतिबर्ष उत्पन्न 


करना । 
(0) नहरो, बाँधो एवं नये कुओ का निर्माण करके सिंचाई के क्षेत में इड्धि 
करना । ! 


(॥॥) उवंरकों के उपयोग की मात्रा मे इद्धि करना । 
(४) उन्नत बीजो की पूति एवं उपयोग मे बृद्धि करना ॥ 
अधिक अन्न उपजांग्ो कार्यक्रम निर्धारित कृपि-उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति में 


पूर्ण रूप से सफल नही हुआ, जिसके कारण कार्यक्रम के उद्देश्यों मे समय-समय पर 
श्रावश्यक परिवर्तेंत किए गए । फरवरी, 952 में भारत सरकार ने अ्रधिक भन्न 


कृषि मे तकनीकी ज्ञान का विकास/ 599 


उपजाओ कार्यक्रम की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति के प्रमुख 
सुझाव निम्न थे-- 

() देश में प्रसास-सेवा सुविधा का युव्यवस्थित प्रबन्ध करना । 

६॥) लघुनसिचाई कार्यक्रमों को बढावा देता 

(0) आवश्यक ऋशु-सुविधा की व्यवस्था करना १ 

अधिक प्रश्न उपजाओो जाँच समिति की उपरोक्त सिफारिशो को प्रथम पच* 
थर्षीय योजना में कृषि-विकास कार्यक्रम मे सम्मिलित कर ली गई । प्रसार-सेवा 
सुविधाप्रो के विकास के लिए देश में बपं 952 में सामुदायिक विकास खण्ड एव 
वर्ष 953 मे राष्ट्रीय-विस्तार-से वाएँ प्रारसभ्म की गई | 
फोड़ संस्थान दल 

वर्ष 957-58 म्रे खाद्याक्षो के उत्पादन में गिरावट के कारण 
देश मे गम्भीर खाद्य-समस्या का समाधान सुभामे के 'लिए भारत सरकार ने फोर्डे- 
सश्यात के कृषि विशेषज्ञों के एक दल को सारत आगमनन्त्रित किया । इसका प्रमुख 
उद्देश्य मारतीय विश्लेपज्ञो के सहयोग से कृषि स्थिति का अध्ययन करना एवं खाद्याप्नो 
के उत्पादन मे पृद्धि के लिए सुझाव देना था। फोड्ड-सस्थान दल ने ध्ं 959 में 
भारत-अमरा के पश्चात्‌ भारतीय खाद्य समस्या एवं उसे दूर करने के उपाय' नामक 
प्रतिवेदद तरकार को प्रस्तुत किया। फोड-सस्थान दल ने प्रतिवेदत मै चुनी हुई 
फसलों एवं चुने हुए क्षेत्रो मे सघन कृषि-विकास कार्यक्रम (पैकेज कार्यक्रम) अपनाने 
का सुझाव दिया । 

फोर्ड-सस्थान के कृषि उत्पादन दल की सिफारिशों को लागू करने के लिए, 

फोर्ड-सस्थान के कृषि विशेषज्ञों के दूसरे दल ने अवदूबर,-959 में भारत का पुनः 
दौरा किया प्रौर चुने हुये क्षेत्रो मे खाद्यान्न-उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नाकित दस- 
सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया-- 

(।) उल्ादन-योजना के आधार पर कृपकी को ग्रावश्यक कृषि-ऋण सुविधा 
सहकारी ऋण समितियो के माध्यम से उपलब्ध कराना । 

(2) कहृषको को उववरक, कीटनाशी दवाद्रयाँ, उन्नत बीज, कृपि औजार एव 
अन्य साधनों की सुगमता से उपलब्धि के लिए सहकारी सेवा समितियों 
का विकास करना | 

(3) गेहूँ, चावल एवं मोदे प्रनाजो को न्यूनतम समथित कीमत द्वादा कृपको 
को उत्पादन डृद्धि की प्रेरणा देना । 

(4) विभिन्न फसलो के विकय अधिशेय के विपणन से उचित कीमत की 
प्राष्ति के लिए सुब्यवस्थित विपणन-व्यवस्था का विकास करता । 

(5) कृषकों को गाँवों में तकनीकी शिक्षा एवं फार्म-प्रबन्धक की सुविधा 
प्रदान करने के लिए खण्ड-स्तर पर प्रसार-शिक्षा को व्यवस्था करन[ ३ 
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(6) कृषि उत्पादत में वृद्धि के लिए कृषकों को फार्म-योजना बनाने को 
प्रोत्साहित करना । 

(7) कृषि एवं पशुपालन सुधार के लिए गाँवों मे विभिन्न झ्रावश्यक सस्थाओं 
का विकास करना एवं विकास के लिए झावश्यक नेतृत्व प्रदात करना । 

(8) देश मे कृपि-उत्पादन में वृद्धि के लिए बाँध निर्माण, सडक निर्माण, 
भू-सरक्षण, लघु सिंचाई परियोजनामो पर भ्रधिक ध्यान देवा । 

(9) गाँव, सण्ड, राज्य एवं केन्द्रीय स्तर पर उपलब्ध उत्पादन-साकषवरो के 
उपयोग से कार्मज्मो के विकास की योजना बनाना ! 

(0) कार्यक्रम की प्रगति का समय-समय पर मूल्याकन करना । 


फोर्ड सस्थान दल के प्रतिवेदन के अनुसार देश मे आवश्यक मात्रा मे खाद्यान्न 
उत्पादन करने के लिए उपलब्ध उत्पादव-साधन सीमित मात्रा मे थे भौर सीमित 
उत्पादन-साधनो का सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र मे श्रनुकुललम उत्पादन की मात्रा प्राप्त करने 
के लिए उपयोग कर पाना सम्मव नही था। दल को धारणा थी कि सीमित उत्पादन" 
साधनों का चुने हुए क्षेत्रों मे श्रावश्यकतानुसार प्रस्तावित मात्रा से उपयोग करने से 
उत्पादन में भ्रधिक वृद्धि की जा सकती है । इसी उद्दे श्य को घ्यान में रखते हुए फोर्ड 
संस्थान दल ने भारत के लिए सघत-कृषि कार्यक्रम योजना अपनाने की सिफारिश 
को । भारत सरकार न फोर्ड सस्थान दल के उपयुक्त सुझावों को स्वीकार करते हुए 
वर्ष ।960 में सघन कृषि-जिला कार्यक्म शुरू किया । 


सधन-कृषि डिला-कार्यक्रम/पंकेज कार्यक्रम (0॥:78ए७ 8800ए/छ सिजशाश 
शि०8/भा76 07 ए३०४०६७ एश/०ट्ग4ण78) * 

भारत सरकार ने फोर्ड सस्थान दल की सिफारिश के प्मुसार पैकेज कार्यक्र 
स्वेप्रथम देश के सात जिलो में शुरू किया । ये जिले लुधियाना (पंजाब), पाली 
(राजस्थान), अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश), पश्चिमी गोदावरी (प्रान्प्र प्रदेश), शाहाबाद 
(बिहार), रायपुर (मध्यप्रदेश) एवं तजोर (तमिलनाडु) थे । लुधियावा एवं भ्रलीगढ 
जिलो मे गेहूँ के लिए वर्ष !96-62 मे, पाली जिले मे मोटे भ्रनाज के लिए खरीफ 
96!-62 मे व अन्य जिल्लो मे चावल के लिए वर्ष 960-6।॥ एवं खरीफ वर्ष 
96[-62 से कार्यक्रप णुरू किए गये । इसकी सफलता को देखते हुए वर्ष /962- 
63 व 2963-64 में यह कार्यक्रम देश के 8 अन्य जिलो में भी शुरू क्रिया गया । 
इस कार्यक्रम को दिल्ली क्षेत्र मे व्ष॑ 964-65 व करनाल (हरियाणा) मे वर्ष 
966-67 भे शुरू किया गया । 

योजनाबद्ध, सुचारू रूप से आवश्यक्षताश्रो एव साधनों की प्राप्ति तथा क्षमता 
के आधार पर विर्भित तथा सही रूप से कार्यान्वित योजना को सघन कृषि-कार्यक्रम 
या पैकेज कार्यक्रम कहते हैं । पैकेज कार्यक्म को सफलता का मुख्य आधार कृपको 
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की प्रगति के लिए उम्मुकता तथा उसे प्राप्त करने के प्रयास में नि'सकोच व उत्थाह- 
पूर्वक परिश्षम करवा है । 

पंकेज कार्यक्रम के उद्देश्य पेकेज कार्यक्रम शुरू करने के मुख्य उद्देश्य निम्न- 

लिखित हैं-- 

() पैकेज कार्यक्रम देश में उत्पादन-बुद्धि के तरीके श्रपताने की एक पथ- 
प्रदर्शत परियोजना है, जिसके झाधार पर एक क्षेत्र भें खाद्याप्त- 
उत्पादन में वृद्धि के सफलीभूत तरीकों को देश के अच्य क्षेत्रों मे प्रयुक्त 
करने अश्रथवा उन विधियों में श्रावश्यक सशोधत करने का मार्म प्रशस्त 
होता है । 

(2) कृपको की झ्राय में दृद्धि करना, जिससे उन्हे ग्रच्छा जीवत-स्तर प्राप्त 
हो सके । 

(3) देश में उपलब्ध-साधनों की उत्पादकता मे वृद्धि करना । 

(4) देश के ग्राथिक एड सामाजिक विकास के लिए झाधारभूत कृषि- 
सरचनाश्रों का विकास करना । 

पेकेज-कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ--पैकेज-कार्य क्रम की प्रमुख विशेषताएँ 

निल्त हैं-- 

() स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक फसल के लिए पैकेज तरीको, 
जैसे -उच्तत बीज, उर्वरक, कृषि-यन्त्रो एव कृपि-विधियों के प्रपनाने 
की सिफारिश करना एवं सिंचाई की सुविधाप्रो का विकास करना । 

(2) प्रेकेज कार्यक्रम को फार्स पर अपनाने के लिए भ्रावश्यक उत्पादन" 
खाधनो के प्रवन्ध करने मे कृपको की सहायता करता एब प्राप्त 
उत्पादों के विपणन के लिए उचित विपणन-सुविधा उपलब्ध कराना । 

(3) अनुकूलतम लाम प्रदात करने बाली फ़ार्म-योजना बनाने से कृपकों की 
सहायता करना, जिससे कृषक प्रस्तावित फामें-योजना को लागू करने 
के लिए झावश्मक उत्पादन-साधनो को समय से पूर्व जुटा सकें । 

(4) एार्म प्रदर्भवों द्वारा कृषको को खुधरे हुए तरीको से खेती करने की 
शिक्षा प्रदान करना। कार्मे प्रदर्शन, पैकेज कार्यकम की मूलभूत श्रेरणसा- 
दायक विशेषता है । 

सघत-कृषि-स्षेत्र कार्यक्रम ([70050० शैडघा०पौणढ। 3 छि०्ड्राआग6) : 
तृतोय पच्रवर्षीय योजना की वन्तरिस मूल्याकन रिपोट में सुझाव दिया गया 

छि जिन क्षेत्रों मे कृषि-दत्यादत में वृद्धि कौ सम्मावना प्रणिक है, उन क्षेत्रों मे कृपि- 

जिक्षास्ध की आधुनिक विधियाँ भपनाई जानी चाहिए ॥ कृपि-उत्पादन दल ने भी इस 
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पर अपनी सहमति जनवरी, !964 में प्रदान की, जिसके कारण देश भे सघन-कृषि- 
क्षेत्र वार्यक्षम मार्च, 964 से शुरू किया गया + इस कार्यत्रम के अन्तर्गत भी क्षेत्र* 
बिशेष में कृषि विकास के लिए सघन-पिन्योजना अपनाई गई। सधन-कुपिजपक्षेत्र 
कार्यक्म एवं सघन-कुषि-जिला काय्यत्रम से प्रमुख ब्न्तर प्रपनाये जाने वाले क्षेत्र का 
है । प्रथम में कार्यक्म खण्ड श्रथवा पचायद-समिति स्तर पर अपनाया जाता है, 
जवकि दूसरे कार्यक्रम मे जिला-स्तर पर कृषि की उन्नत विधियाँ अपनाई जाती हैं। 
सघन-हपि-क्षेत्र कार्यक्रम + प्रमुख आधार निम्न हैं-- 

(!) समुचित मिंचाई व्यवस्था वाले क्षेत्रा मे 20 से 25 प्रतिशत कृपित 
क्षेत्र मे कृपि उत्पादन को बढाने के लिए विकाप्त योजना शुरू करना। 

(2) चुने हुए 30 जिलों से तकनीकी ज्ञान का अधिकाधिक उपयोग करते 
हुए फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना । 

कृषि-क्षेत्र में तकनोको ज्ञान विकास : 

कृषि क्षेत्र के बिकास के लिए तकतीकी ज्ञान में निम्न कार्यक्रम सम्मिलित हैं“ 

(।) अ्रधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग बढाना । 

(2) बहुफमलीय कार्यक्रम का विस्तार करना । 

(3) कृपको को प्रेरणादायक कीमतें दिलाता । 

(4) कृषि-विकास के लिए आवश्यक आधारभूत सरबना, जैसे-ऋण 
विपणन, सग्रहणा, अनुसघान, शिक्षा, प्रशिक्षण, विद्यूत्‌ परिवहन, 
सचार एव प्रगासनिक सुविधाओं का विकास करना । 

(5) सिंचाई सुविधाझ्ों का विकास करना । 

(6) आवश्यक उत्पादन-साथनो, जैसे-बीज, उवरक, कीटनाणक दवाइयों 
की समय पर उपलब्धि का प्रबन्ध करता । 

(7) फ़सल-सरक्षण के उपायो को अपनतान के लिए ग्रावश्यक सुविधाएँ 
प्रदान करना । 

(8) विद्यूतीकरण का विकास । 

(9) लघु कृपको के विकास के लिए योजना शुरू करना । 

(0) शुष्क क्षेत्रों मे भूमि की उत्पादकता मे वृद्धि करना । 
() एक्रीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्स । 
उपयु'क्त कार्यक्रमों में से प्रथम श्राठ कार्यक्रम भ्रूमि की प्रति इकाई क्षेत्रफल 
पर निश्चित समयावधि मे उत्पादकता मे वृद्धि करते हैं, जबकि अन्तिम तीन कार्यक्रम 
लघु कृपको एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों मे पाई जाने वाली आय की झसमानता को समाप्त 
करने एव ग्रामीण विक्रास के उद्द श्य से मरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं। इसे 
कार्यक्रमों का सक्षिप्त विवेचन निम्न है - 

] श्रषिद्व उपज देने एवं झल्पावधि में तेयार होने वाले संकर एवं बौनी 

किस्म के बीजों का आविष्कार - देश मे॑ कृषि-योग्य भू-क्षेब्फत की धीमितता के 
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कारण खाद्यान्न-उत्पादत मे वृद्धि के लिए ग्रल्पावधि में तैयार होने वाले एवं प्रधिक 
उपज देने वाले बीजो का आविष्कार नए तकनीकी ज्ञान एवं हरित काति का प्रथम 
चरण है। देश के कृषि वेजश्ञानिक्रो ने अनुसस्वानो द्वारा रृपि-उत्तादन मे वृद्धि के 
लिए विभिन्न फप्तों के अधिक उपज देने वाले सकर (५07) एवं बौनी (0४०7) 
किस्म के बीजी का आविष्कार किया है । इन बीजों के उपयोग में खाद्याप्नो का 
उत्पादन देशी किस्म के वीजो की ग्रपेक्षा कई गुना अधिक होता है । ये किस्मे उदंरक 
एवं सिंचाई की मात्रा अधिक चाहती हैं तया पकने मे भी कमर समय लेती हैं, जिससे 
भूमि के क्षेत्र से वर्य मे 3 से 4 फ़तलो को लेना सम्मव हो गया है । इसके लिए 
निरन्तर वीज सुधार कार्यक्रम ग्रपवाया जा रहा है। बीज-पुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत 
किए जा रहे प्रनुसवानों के मुख्य उद्देश्य तिम्नाकित हैं--+ 


(0) विभिन्न फमलो की उत्पादकता मे वृद्धि के लिए उन्नत बीजों का 
आविष्कार करवा । 


(0) दीमारियों के प्रभाव से मुक्त किस्म के बीजो का आविष्कार करना । 


(00) प्रस्तावित नई किस्म के बोजो में प्रोटीन एव खतिज की मात्रा भें 
वृद्धि करवा । 


(९) प्नल्पकाल में पकने वाली किस्म के बीजों का ग्राविष्कार करता, 
जिससे भूमि पर धर्ष में प्रधिक से अधिक फर्सले 3गाई जा से । 


(४) देश में भूमि एवं जलवायु की विभिनत्रा के अनुसार विभिन्न किस्म के 
बीजो का ग्राविष्कार करता । 


उपयुक्त उद्देश्यों के भ्रनुभार विमित्र कृषि विश्वविद्यालय तथा राज्य कृषि 
विभाग के फार्मो पर किये गये अनुववातां के परिस्यामस्वरूप विभिन्न फयलो की 
प्रनेक सकर एवं वौनी किस्मो का ग्राविष्कार हुम्रा है। देश मे खाद्यान्नों पी अधिक 
उपज देने वाली सक़र एवं वौती क्रिस्लो के वौजों के अल्लगत श्रयुक्त क्षेत्रकव 
सारणी 2] म॑ प्रदर्ित है । 
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सारणो 2.4 
भारत मे प्रमुख खाद्यान्नो फलों कौ उन्नत किस्मों के श्रन्तगंत क्षेत्रपल 
(लाख हैक्टर ) 
फ़सल/विवरण 4966- 4970- 4980- 989- 990- 
67 १8 8] 90 9 
॥. धान 
कुल क्षेत्र 353 376 402 422 426 
उन्नत किस्मों के 
अन्तर्गत क्षेत्रकल.. 9 56 482 262... 28] 
अतिशत 25 ]4 9 45.3 62 66.0 
2 गेहूँ 
कुल क्षेत्र 28 82 223 235 240 
उन्नत किस्मो के 
अन्तर्गत क्षेत्र 5 65 6] 203 204 
प्रतिशत 39 357 722 864 846 
3 ज्वार 
कुल क्षेत्र 84 [74 58 49 45 
उन्नत किस्मों के 
अन्तर्गत क्षेत्र 2 8 35 69 67 
प्रतिशत ॥ 46 222 463. 46.2 
4... बाजरा 
कुल क्षेत्र 22 29 [7 ]09 04 
उन्नत किस्मो के 
अन्तर्गत क्षेत्र ] 2 36 56 5] 
प्रतिशत 08 26. 308 54. 490 
8 मबका 
कुल क्षेत्र 5] 59 60 59 59 
उन्नत किस्मों के 
भन्तगंत क्षेत्र 2 5 ]6 23 26 
प्रतिशत ३9 85 267 390 447 
पांचो खाद्यान्नो के 
अन्तर्गत क्षेत्र 835 920 960 974 974 
पांचों खाद्यान्नो क्के ह् 
अन्तमंत उन्नत ; 
किस्मो का क्षेत्रफल 9 36 430 63 629 
प्रतिशत 23 [48 448 629 646 
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॥07शं& ठा 8000णग05 390 $ध्वाप68, शयाइाइए ण 6ै8- 
णगाएर, 00एटगप्रणना ण॑ [7973, २९ए जिश्याा 


(7) छहिएजाणााएर $फप्एटए, शिग्राइ/ए. एण शिावाएट, (0एश॥- 
ग्राश्ा[ छा 64, उर्फ एिटपा 


देश मे खाद्यान्ञो कौ अधिक उपज देमे वाली क्ित्मो के बीजों का उपमोग 
झ्वृप्रथम वर्ष ।965-66 में शुरू हुआ था । इसके पश्चात्‌ इनके उपयोग के क्षेबफल 
में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 966-67 मे पाँचो खाद्यान्नो की उन्नत किस्मों के 
अन्तगंत । 9 मिल्नियन हैक्टर क्षेत्र ही था, यह बढकर वर्ष !970-7] में 3 6 
मिलियन हैक्टर, ?980-8] मे 430 मिलियन हैबटर तथा वे 990-9॥ में 
62 9 मिलियन हैक्टर हो गया। पाँचो खाद्यान्नो के अ्न्तगंत कुल क्षेत्र का उन्नत 
किस्मो के प्रन्तगंत क्षेत्रफल वर्षे 966-67 में मात्र 23 प्रतिशत ही था, जो बढ- 
कर वर्ष 990-9] में 64 6 प्रतिशत हो गया । अत' उन्नत किस्मो के अन्तर्गत 
क्षेत्रफल मे निरन्तर वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि समी ख़ाद्यान्नो में समान नही है । 
वर्तमान में धान के कुल क्षेत्र का 66 प्रतिशत क्षेत्र मे उन्नत किस्मो के वीज कृषित 
किए जाते हैँ । गेहूं मे वह प्रतिझुतता 84 6 है । मोटे भ्रमाज+ ज्वार, बाजरा एव 
मक्का में यह प्रतिशतता 44 से 49 हैं। मोटे झ्नाजो के अन्तर्गत उन्नत किस्मों के 
क्षेत्रफल में गेह एवं घाव के समान वृद्धि तही होने का प्रमुख कारण, इन फसलो 
का उन क्षेत्रों में लिया जाना है, जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा का नहीं 
होना है । 

उन्नत किस्मो के बीजों के उपयोग से देशी किस्म के बीजो की अपेक्षा कई 
गुना अधिक उत्पादन प्राप्त होता है । ग्रेह” की उन्नत किस्मों से प्रति हैक्टर उत्पादव 
40 पे 60 क्वन्दल प्राप्त होता है, जो देशी किस्मो के बीजों के उपयोग से प्राप्त 
उत्पादन की अपेक्षा 2 से 23 ग्रुना अ्रधिक है। इसी प्रकार चावल की उन्नत किस्मो 
के उपयोग से प्रति हैक्टर 70 से 80 विवन्टल धान प्राप्त होता है। जबकि देशी 
किस्मों से 5 से 20 ज्विग्टल हो प्राप्त होता है । इसी प्रकार ज्वार, बजरा एव 
मक्का को उच्चत किस्मो से उनको देशी किस्मों को अपेक्षा कई गुना अधिक उत्पादत 
प्राप्त होता है । 

सारणी 2.2 विभिन्न खाद्यान्नो क्री फ़ललो को उन्नत एवं देशी किस्म के 
बीजों के उपयोग से प्राप्त प्रति हैक्दर उत्पादन को मात्रा, लाभ की राधि एवं उन 
पर होदे वाले उत्पादत-नागत की राशि प्रदर्शित करती है 


अ 


तन्त्र 


प का ग्रथः 


606/भारतोय कु 


“पप्रत्त ""पपपद्+7>7त_ू2._.ल्‍.-.६६न...ह8॥३॥३]३]॥0०॥]३०)॥)॥...त_ ्पनन--ा+:...-.---_-.-."...03क्‍...08.......ढ 
06 85 00 ८८9 000०८ 9976६ 





008८6. ८87 ए ६/-८८6६ 
4(४॥७३७/४) ॥क 

बल 05 ६#6 ह्र्ट्द श्र टा89६.. ६8 %६ 9 89-0.96[ 
(30229] 2) ५५॥७/४ 

99 5६ 96 ५8८ ]9 9 68'८॥ 6८६6 [८६ २ ८9-996] 
8७॥% (७६७४-२७६) »५४७१५७ 

&9 दर? 0888८ ध्रध्द्ट 09६ 006६0८. 00? 9६८-ट८6 
(#922))) ॥शक 

तन 8६ ५8] 08 9] अल ध्ट्क्र्धा शहट २ 69-896] 
(&02/॥४) ४9४४४ 
$978 9८ 0६9 क्णाट दा6# 8५5 50६. ८८9६ १69-896 ९४४४ 

६7? 6५ 56 657 98दा ६8 9६ <9 ६06 ट59ट ४ 89-/96] 
| (385 3०६) 209 

4 9 ५ 4 ६ द 7 





(3) (४३४०७) (9) 
फश्थु 8. (३) >2४ट्टे सेय्डे 82%] [६ (9) >2४ट्टे 22092) >२४हे 
200 ४2॥022. 28 ७82... सिुड्े 2028... 2099-४2॥र58. शुद का&.... शुद्ध ७०४०६... #४ को ४8 ४४0३७ 
ना 325] ४58 











28॥033-2३॥028 :32222] ४ 3) ७४४ 8508 >22ह ॥]४ ३ 00005 € ७४७ ६ ४३४॥ ६४६ ४0 2७8 
टाटदट फंश७ 


ज्ञान का विकात/607 


कृषि में तकवीकी 


29-9 १6 896 “प्य[चएवए “६ 'णर पा 0, +9प0: 
प्रणभाएणव्‌॒ प्पाष्यु 7० (8गण॒०7759], एए#गुत््‌ [० ब्सप्ट पल कण, अजित ता 6 (गे 
ग ८6 खावाएएए॥) उ० &॥872७ए०7 
'श59पृ[, ४०ण्०ए०००प *ए ०8 "4 प्रण्पाड्णण्य उण्गशत छशण्त्र ण &ए०गाप्र ब्यीा >ण्णाण्ब््त् 
एप्र४ १ए०००८णृपपाप्त ४२०५७०००णु प्राय ए० 5श३णभय०/ ठप्राज़्जज 'एशपरू ३०३००१०णु 5%ष्एण०्छ 'ए ध (9) 
696] “२१०००७०)७ “४[ज२०/७ [एण/ग्त २? 
शणतठप्रठ>यतु "शत शव उ० 4एगए २०७-त#> पर॒ ० ॥9घ8 २7४३४०७८७७०० छज्ध्पण्ष्च 85 ५ (०) 
प्पयाभ्व 4०ए थागप$णु पृथए२४०च [ण्गर[गजजञ92पए प्रशएणु *इशफ्0०००प 
एएमायपशय/ए्‌ ० प्रणधश्तु ६66 शणा[-उशाप्रणण !]_ ०ए एणाभाा्य पृण४०४०त् ध्णपा0007प्र छाय 
चूः्ण/2ए ००प/७ 7ए#७([ ३०99०व5४एछए जण्ण०7००प, [थष्व श्र थ॑ #? ०००७ भर 5 एप्णण्पड श्र पव (१) 
"६0-६6 'वंत १996 5०१००००त-०्पण०० फ रा प्राफए ॥0५0 *घ प्र । |'प्रण्माए 
3ज7पघ्तु एहएजू०एत एप इजाआए४॥ हेपाए।ण) 'पशिप्त ३० इ०छा०ए००त पाशत 5 व # छशण्फण्य 8 9 ([०-* शक 











न्ड्ड् $5 68८ ध््टा खा $८9ादा 062 7 ६८-८८64 
१0 थम (४४४७२४)०) 320७ 

८८६? $7 06८ 80 #7 80 ८८ 97 900] ट7#656ट ए 89-८96॥ 
व>809॥8 (७६५४-२७९) 20३०७ 

9५ 89 99 घषा श्हशा 965६ 79 9829 ५6 7? ४ 89-/96[ 
(28४ २0४8) 23.४ 

0्टद#४ 687६£ ध्वा6 फ््ट0ट 97६66/. ६५४6८ 3 &9-996[ 
व%#५ (७६४ >)38) 25%% 

रह 9 दर 54 5“ ट १ 


608/नासतीय हृषि छा ग्रव॑तन्‍्त 


उनत क्रिस्म के बीजा के उपयाग से सदी खाद्यान्ना-गेट्े, चावल, मक्का, 
बाजटदा एप ज्वार से दश्य् किस्सा की अ्रपक्षा प्रि हेक्टर उत्पादन की मात्रा 700 
स्‌ 500 प्रतिशत अधिक ह्ावाती है ।4 उन्व किस्म कु बीजा का अपनाने से फ़ामं पर 
प्रति टैक्टर वागठ नी अ्रधिक ग्ाती है ! यह अतिरिक्त लागत बीज की झ्रधिक 
कीमय, उवरका का झव्रिऊ सातवा से उपयाव, खिंचाद का अधिक ग्रावस्यकता एव 
श्रम वी प्रतिरिक्त श्रावग्यक्ता के कारण हांती डे । उन्नत किस्म के वीजा के उपयाग 
से कृषदा का प्रत्त हैव्टर शुद्ध लाम, दसो किस्म के बीजा की अयक्षा 50 से 200 
प्रतिशत अधिर प्राप्त द्वाता है । उन्नत क्समि के वीजा के धपयाग से उतल्तादन की 
ग्रधिकता क कारण, खाद्यान्ना की प्रति क्वरिन्टव उत्पादन-लागत कमर हो जाठा 
है। प्रव उपयुक्त प्रध्यवता के परिणामा से स्पस्ट है कि दशों किस्म के वीजा के 
स्थान पर उप्नद् किस्म के वीजा का उप्याय प्रावस्यक् मात्रा मे उन्पादन-्साथनों के 
साथ करने से छृपकों दा प्रति हैकटर क्षत्र स बथिक उत्पादन एवं शुद्ध लाम प्राप्त 
हावा है । 

(2) बहुझुसलोय कार्यक्म--वहुरूसलीय कार्यक्रन से वात्पयें ग्रूमि के क्षेत्र स 
प्रति वष दा या दा सर श्द्विक फ़ावें उसने करन से है. प्रयात्‌ ध्रूमि की उ्ंस्ता- 
शक्ति वा नप्ट किय बिता, शरूमि के एक इकाई शथत्र से प्रधिकतम उत्पादन प्राप्त 
करना द्वी बहुफसवीय कार्यक्रम कहताता है । वर्तमान मे दम के अधिकाश क्षेत्रों में 
बर्ष में एक ही फ्सव उपने की ताती है। सिःचत क्षत मवर्ष मथ्रुमिपरदों 
फम्मदें मी उत्पन्न की जाती हैं। राजस्थान के सूखा क्षेत्रा मे 3-4 वर्यों म एक फसल 
ही उतप्न की जाती दे । दस प्रकार देश मे फवन्गहनता बहुत कम है, इसमे वृद्धि 
करने के जिए वहुफसलीय-छार्य ऊम शुरू क्या गया है 

बहुकसजीय कायक्म के अ्रम्तगंत विभिन्न फसलों की ग्रल्पावधि मे पकने 
बाजी किस्मा को अधिकायिक ग्पनाथा जाता है, तिसस कृपक उपलब्ध सीमित 
भूमि के क्षेत्र से वर्ष मे ग्रथिक से अप्रिक सख्या में फ़्यलें उत्पन कर पाव 
बहुफ्सलीय कार्यक्रम को अपनाने स जोत का क्षेत्र सीमित होते हुए भी, कुल कृंपित 

क्षेत्र म वृद्धि होती है । अल्यावधि स पकने वाली किस्म साथारणतया अधिक 
उत्पादव दन वानी हावी हैं, उिसस फार्म पर दुल उत्पादत की मात्रा मे वृद्ध 
हाती है| श्रत्यावति मे पक्तते वाली उन्तत किस्मा के आविष्कार के कारण कृपक, 
बर्ष में एक या दो फतवा को उगान के हवान पर परयाप्व विचाई की सुर्विया वाल 
केत में तीव से खार एय कर थिवाई वाले क्षेत्रा मे दो फ़्तलें प्रति वर्ष लेने लग गये 
हैं. प्रत्यावत्रि म पकक्‍न वालों उन्नत किस्माँ का अपन निश्चित मौसम के अतिरिक्त 
अन्य मौसम मे भी उत्पन्न किया जा सकता है। इस कायक्रम स भूमि वर्ष मे किसी 
#» “मंत्र यार नही रहती है एंव कईंपका का अधिक समय तक दोजगार 
लिलता है 
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क्ृपि वंज्ञानिको ने विभिन्न राज्यों मे भूमि व जलवायु की विभिन्नता के 
परीक्षणो द्वारा सिद्ध कर दिया है कि जहाँ सिंचाई की सुविधा पूरे वर्ष उपलब्ध है, 
वहाँ पर कृषक वर्ष मे चार फसलें सुगमता से उप्रा सकत है तथा प्रति हैक्टर कई 
गुना अधिक उयज प्राप्य कर सकते हैं। उदाहरणायं, सिच्ितत क्षेत्रो में गेह, मु ग, 
मक्का फसल-चक वर्ष मे आसानी से लिया जा सकता है। इस फसल-चक्र के द्वारा 
प्रति हैक्टर प्रति वर्ष ।4-5 दन खाद्य-पदार्थ उत्पन्न किये जा सकते हैं। खाद्य- 
पदार्थ उल्नादत का यह स्तर मक्‍्का-गैहों फलल-चक्र द्वारा बषे 950 में प्राप्त उत्पा- 
दन स्वर का लगभग 5 गुता हे । बहुफललीय कार्यक्रम के प्रसारण हेतु देश मे स्थान- 
स्थान पर प्रदर्शन लगाये जाते हैं । 

बहुफसलीय कार्यक्रम के लाम - बहुफललीय कार्यक्रम को अपनाने से कृपको 
को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं-- 

(0. श्रूमि के प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है । 

(॥) भूमि पर निरन्तर फसलो के होने से सरपतवार कम होती है) 

(0) भूमि पर निरन्तर फंसलो के होने से भूमि का कढाव कभ होता है 


(४४) क्रपको को बर्ष भर कार्य उपलब्ध होता है जिससे उनमे व्याप्त 
बेरोजगारी के समय में कमी होती है। 

(५) लघु कृपको के फामे पर मुस्यतया बेलो का श्रम, जो भधिकाश समय 
बेकार रहता था, उसका पूर्ण रूप से उपयोग होता है 

बहुफसलीय कार्यक्रम को सफलता के लिए आवश्यक तत्त्व--बहुफसलीय 
कार्यक्य की सफलता के लिए निम्त तत्व सावश्यक हैं-- 

(0) बहुफसलीय कार्यत्रम के लिए चुने हुए क्षेत्र मे संचित एवं जल- 

निकासी को पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए । 

(०) बहुफसलीय कार्यत्रम की सफलता के लिए सेवा-सस्थाएं जैपे-- वाणि- 
ज़्यिक बैंक, सहकारो समितियाँ एवं उत्पादव-साधनों की पूति के लिए 
क्षेत्र भे पर्याप्त सख्या मे दुकानें होती चाहिएँ । 

(0) वहुफसलीय कार्यकम की सफलता के लिए क्षेत्र में आधारभूत 
सुविधाएँ जैसे--विपणन सग्रहण, परिष्करण झादि की परय॒ुप्ति ब्य- 
वस्थां होनी चाहिए । 

3, प्रेरणादायक कौमत -प्रे रस्सादायक कीमत से ताल उसे कोमत से है थो 
कृषकों को उत्पादत-ल्ागत कौ प्राप्ति के ग्तिरिक्त पर्याप्त ग्राम प्रदान करके उत्पादव- 
वृद्धि की ग्रावश्यक प्रेरणा प्रदान करतो है । कृपको को यह प्रेरणा या तो उल्ताद की 
अधिक कोमत के रूप में भ्रथवा नियत कोमत अथवा दोनों रूपो मे प्रदान की जा 
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सकती है | कृषकों को प्रेरणादायक कीमत प्राप्त कराने के लिए सरकार द्वारा समय- 

समय पर नियुक्त समितियों न ग्रावश्यक सुझाव दिए हैं तथा कृपि-लागत एवं कीमत 

आयोग की स्थायी तौर पर देश में स्थापता की गई है। विभिन्न कृपि-उलादों के” 
लिए न्यूनतम समथित कीमत स कार प्रतिवर्ष निर्धारित करती है जो उन्हे उत्पादन 

बृद्धि की प्रेरणा देती है । 


(4) आधारनमूत सरचना का विकात्त (06४९०एण३॥४( णी [प्री३5६धए९- 
4] 7720/828)---कृषि-विकास के लिए श्रावश्यक आधारभूत सरचना सुविधाप्रो 
जैसे-कृषि-रूण उपलब्धि, समुचित कृषि-विपणन व्यवस्था, सग्रहण एवं भण्डारण 
सुविधाओं का विकास, विद्यूत्‌ सुविधा का विस्तार, सडक एवं परिवहन सुविधाप्रो 
का विकास, कृषि शिक्षा, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण झ्रादि का विकास भी अत्यन्त 
श्रावश्यक है । इन सुविधाशो के होने से कृषि मे तकनीकी ज्ञान के अपनाने की गति 
को तीव्रता मिलती है । जिन क्षेत्रों मे इन सुविधात्रों का विकास अधिक हुआ है, वहाँ 
पर कृषि विकास की दर अन्य क्षेत्रों की प्रपेक्षा अधिक है । इन सुविधाओं के होने से 
क्रपको को अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे-उत्पादन-लागत में कमी हीता, 
प्राप्त उत्पाद की श्रघिक कीमत प्राप्त होना, कृषि मे ग्राविष्कारित तकतवीकी ज्ञान 
को शीघ्नता से अपनाना आदि । 


(5) सिचाई सुविधाशों का विकास--कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्नत 
किस्मो के वोजो के अपनाने के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था का होना भी 
भ्रावश्यक है । उन्नत किस्मो के बीजो का उपयोग एवं उत्पादन इद्धि के लिए अनु< 
कूलतम मात्रा मे उवरको का उपयोग उन्ही क्षेत्रो मे सम्मव है, जहाँ सिचाई की 
पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है । योजना-काल के प्रारम्म से ही देश में घ्िचाई सुविधाश्रो 
के विकास के लिए सरकार प्रयास कर रही है तथा इसके लिए विभित्र पचवर्षीय 
योजनाओं में काफी घन व्यय किया जाता है। 

योजना-काल के पूर्व (!950-5) देश में मात्र 22 60 मिलियन हैवदर 
क्षेत्रफल (कुल कृपित क्षेवफल का ।7 4 प्रतिश्वत) में घ्िचाई सुविधा उपलब्ध थी । 
विभिन्न पचवर्षीय योजनाग्रो में सिंचाई सुविधा के विकास के लिए अनेक लघु एव 
मध्यम व बड़ी सिचाई योजनाएँ शुरू की गई हैं । इसके फलस्वरूप बपे 989-90 
तक 80.4 मिलियन हैक्टर क्षेत्र मे सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकी है, जो ढुल 
क्पित क्षेत्र का 36 5 प्रतिशत है। 

सारणी 27 3 मे देश मे विभिन्न पचवर्षीय योजना-काल में विकन्तित सिंचाई 
क्षेत्रफल एवं वडी योजनाझा पर सरकार द्वारा व्यय की गई राशि प्रदर्शित हैं: 
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सारणो 243 
देश में धिचाई सुदिधा्ं का विकास पु 
योजवा-काल उपलब्ध सिचित क्षेत्र. बडी सिंचाई योजवादरो 
(मिलियन हैबटर ) पर किया गया व्यय॑ 
राशि 
(करोड रुपये ) 
योजनाकाल से पूर्व ([920-5। ) 2260 न+ 
प्रथम योजना (954-56) 26.26 343 
दितीय योजना (4956-6।) 29.08 428 
तृतीय योजना (796-66) 33 6] 665 
वापिक योजनाएँ (966-69 ) ३70 457 
चतुर्थ योजना (969-74).. 4420 354 
पाँचवों योजना. (974-79) 5202 3434 
छठी बोजता (980-85).. 6750 8448 
सातवी योजना (985-90) 80 44 7556 





>सांतवी योज॑ता के अन्त तक 80 मिलियन हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा 
उपचजब्ध कराने का लक्ष्य है । अत तकतीकी ज्ञान विकास का लाम इन्ही क्षेत्रों के 
कृषको को प्रमुखतया प्राप्त हुआ्ना है । सिघाई सुविधा्रो का विकास हरित कान्ति मे 
गति लाने के लिए आवश्यक है । 

(6) उर्वेरकों का उपयोग--कृषि में तकनीकी ज्ञान के प्रसार के लिए उर्वंरको 
के उत्पादन एवं उपभोग में वृद्धि करता मी आवश्यक है। उन्नत किस्मो के बीजों के 
उपयोग हार फसलो को अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उ्दरको का सन्तुलित 
मावा में सही समय पर उपयोग करना होता है। वहुफसलीय कार्यक्रम के प्रपनाने से 
उर्वेरको की प्रावश्यकता मे पहले की अपेक्षा दृद्धि हुई है। सारणी 2,4 देश मे 
उवबंरक उत्पादन, आयात एवं उप भोग की मात्रा प्रदर्शित करती है । 

उब रको का उत्पादन स्वतन्त्रता के समय बहुत कम था । ग्रतः उर्वेरकों के 
उत्पादन भें वृद्धि करने के लिए स्वतम्जता के उपरास्त देश में अनेक उवंरक कारखाने 
सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी क्षेत्र मे स्थापित किए ग्रए हैं। देश भे उर्वेरकों का 
उत्पादन जो वर्ष 95-52 में मात्र 0.273 लाख ठन था, वह बढ़कर 990 
में 90,40 लाख दव हो गया । उर्वरको का आयात भी काहझी मात्रा मे हू 


ड 
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उबेरका के आयात मे वर्य 085-86 तक विरन्तर बृद्धि हुई है ! तत्वस्तात्‌ उसमे 
कमी थाई है और पिछले 3 वर्षों स इलकी माता में पुत्र दृद्धि हुई है। व 9/9 
तक देश की उर्वरक जावश्यकता का लगमय 50 प्रतिशत भाग ग्रायात से ही पूरा 
हाता था। झ्ाज भी पोटाश उर्वरक की पू्ति पूर्णतया आयात की मात्रा से हीं होती 
है | उर्दरक उपयोग में भी इस काल मे द्रुठ गति से वृद्धि हुई है / बर्ष 95॥-52 
में उर्वरक उपभोग मात्र 0.2) 8 लाख दत था, जो 990-9 में 26 77 ब्ाख 
टन हो पया । उर्वरक उपभाग म तीद्र गति से दृद्धि होने के उपरान्त मी प्रति हैवटर 
कृषित भूमि क्षेत्र पर उवेरक उपमोग देश मे विकसित दशों को अपक्षा कम है । 
भारत मे उर्वरक उपभोग वर्ष 95-52 भे 06 किलोग्राम प्रति हैक्टर हो था, जो 
बढ़कर बपं 989-90 में 68 7 किलोग्राम प्रति हैब्टर हो गया । विभिन्न राज्यों 
में भी उर्वरक उपभोग में बहुत असमानता व्याप्त है । 


सारणी 2.4 


भारत में उ्दरक उत्पादन, प्रायात पद उपभोग 
नीली नी नी नी तीन खूल्‍ त ली न ऊन नस" 


व उत्पादन ब्रायात उपभोग 
8 2 8 2 के न कप जल लटकी 
954-52 0273 0380 028* 
956-57 ]0053 0564  526/* 
496]-62 2,242 739 3382 
]965-66 3.550 4 59 7750 
9709-77 १0 590 6 295 24 770 
975-76 24850 35507 28 940 
980-8] 30 050 27 590 5560 
985-86 57 560 33 990 84 740 
]986-87 70700 23 890 86 450 
]987-88 7 30 9840 87 840 
4988-89 89 640 १6 080 ]0 360 
4989-90 85 430 37 [40 46 950 
3990-9] 90 440 27 589 प26 770 
499-92 400 90 27 939 436 000 

नल: प, 2: कर कल 23042: जद आपकी 3 मल कट ले 
+>>मिणप्रतागाढ़ >ैरफ्ण्डल्ा #+ _-+ >८0०७708 4५0 


स्रोत : 820707० 87४८४, ंधजए णी.. खिभा०ट,. 00४गग्रपरव्य रण 
िता8 घिल्क 06॥0-प४7095 753४65. 
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7. पोध सरक्षण सुविधा--कृषि मे तकनीकों ज्ञान के प्रसार के लिए पोध 
सरक्षण सुत्रिधा का विकास मी महत्त्वपूर्ण है | उन्नत किस्म के बीज, बीमारियों एव 
कीड़े मकोडो से भ्रधिक प्रमावित होते हैं। वर्ष 950-5] में कुल कौटनाशी 
दवाइयों का उपभोग मात्र 235 हजार टव था, जो बढ़कर वर्ष 960-6। में 
8,62 हजार ठन, वर्ष 970-7] में 24 3] हजार टन, वर्ष !980-8] में 45 
हजार ढन एवं वर्ष 984-85 मे 56 हजार ठन हो गया। वर्ष 990-9] में 
इनके उपभोग का स्तर 80 हजार टन होने का प्राकलन है । कीटनाशी दवाईयो के 
उपभोग में इस दर से दृद्धि के बावजूद भी प्रति हैक्दर उपभोग का स्तर विकसित 
देशों से बहुत कम है । कौटनाशी दवाईयो का उपभोग स्तर वर्ष 955-56 में 
6 भ्राम प्रति हैक्‍्दर था, जो बढकर 970-7! में 47 ग्राम व 984-85 
में 37 प्राम प्रति हैक्टर हो गया। अमेरिका में कीटनाशी दवाईयो का उपभोग 
स्तर 490 प्राम प्रति हैक्टर तथा जापान मे 0,790 ग्राम प्रति हैब्टर है । 
भ्रत देश में उन्नत किस्मो के बीजो के क्षेत्र मे वृद्धि के साथ-साथ पौध सरक्षण 
उपायी के उपभोग स्तर में वृद्धि होना भी ग्रावश्यक है । 


(8) बिद्यूतीकरण का असार-- कृषि मे उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के प्रसार 
के लिए गावो तक विद्यूतीकरण करना भी अति आवश्यक है। हि क्षेत्र भे 
विद्यू ती करण का उपयोग सिंचाई हेतु कुओ से जल निकालने, अ्रैसर चलाने, कुट्टी 
काटने को मशीन चलाने गन्ना पेलने के कोल्हू चलाते आदि कार्यों मे किया जाता 
है। विद्युत्‌ उपलब्ध होने पर विभिन्न कृषि-कार्य जैसे सिंचाई, फसल की ग्रहाई, 
प्रादि समय पर एवं उचित दक्षता से कम खर्चे पर सम्पन्न होते हैं ! 


कृषि क्षेत्र विद्युत्‌ उपभोग का एक प्रमुख स्लोत है। इस क्षेत्र भे विद्यूत्‌ 
उपभोग निरन्तर बढता जा रहा है । कृषि क्षेत्र मे विद्यूत्‌ उपभोग बर्ष 950-5 
में मात्र 203 मिलियन किलोबाट था, जो बढकर वर्ष 965-66 में 892 
मिलियन किलोबाट तथा 984-85 में 20,500 मिलियव किलोबाट हो गया । 
उपलब्ध विद्युत शक्ति का कृषि क्षेत्र मे उपभोग का स्तर 7950-5] मे 39 
प्रतिशत था जो बदढकर 960-6 में 60 प्रतिशत, 970-7। मे 0 2 प्रतिशत, 
2980-8 में 7,6 प्रतिशत एवं 4990-9] में 26 0 प्रतिशत हो गया । विभिन्न 
राज्यो भे विद्युत्‌ उपभोग स्तर में बहुत भिन्नता है, पजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, 
यजरुपान एड उत्तरप्रदेश शाज्यो मे पूर्दी क्षेद्र के राज्यों की अपेक्षा दिद्यूद उपरोग 
का स्तर अधिक है । 


गाँवों एव कृषि क्षेत्र के विकास मे विद्यृूद्वीकरस को महत्ता के कारण 
इसके प्रसार के लिए सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है । वर्ष 960 मे ग्रामीण 
विद्यूत्तीकरण निग्रम की धृथक्‌ रूप मे स्थापना की है, जिसका प्रमुख उद्देश्य विद्यूती- 
करण द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना है। ग्रामीण विद तीकरण 


64/गारतीय कृषि का अधथ॑तन्त्र 


निगम की स्थापना के पश्चात्‌ गाँवों मे विद तोकरण पहुँचाने एवं विद्युत चलित 
सिंचाई के पम्पसेटो की सख्या म॑ चहुँमुखी प्रगति हुई हैं। ग्रामीण विद्यू तीकरण के 
कारण देश में सिचाई के भ्रन्तगंत क्षेत्रफल में ठ्रद्धि, कृपकों के फ़ाम पर कृषित क्षेत्र 
में वृद्धि, फसलो से अधिक उत्पादन एवं ऋृषि क्षेत्र से प्राप्त लाम की राग में वृद्ध 
हुईं है! सारणी 2] 5 में विद्युत उपलब्ध गाँवों की सख्या एवं वियूत्‌ चलित 
पस्पसेटो की सरुया दर्शाती है । 








सारणो 2[ 5 
मारत के ग्रामीण क्षेत्रों मे विद्यूत्‌ उपलब्धता 
0] विद्युदू उपलब्ध गाँवों... कुल गांवों. चिद्यूत्‌ जलित पम्प 
की प्रगामी सख्या का प्रतिशत सैंटों की प्रग्रामी 
सख्या (लाख) 

अप्रैल, , 95व 3,06] हक 027 
अ्रप्रेंल, ), 96] 2,754 3,78 898 
प्रप्रैल, !, 969 73 939 2 84 0 89 
अप्रैल, ।, 930 249 799 43 76 34 49 
जुलाई, , 987 473,754 74 80 67 32 
अश्रगस्त, ।, १99 48,956 83 20 89 92 


कह एक जी क क 3 मीट आफ पाक 2 के टिकट म लि एम अंक .औ 23; 
50006... ववत्रा /ैा/ट्रोतएरट वा छितार्ट-एक2005 557650,- एि600* 
उबाह ठी. छटगाठ्राए६४. 279 50॥5005,. वैशशाए ० 6875 
एणा[प्राट, 00एस00॥6९7( ० [768, ० स्‍08॥7, 
वर्तमान मे देश मे 482 लाख गाँवी (83 20 प्रतिशत) एक 89 92 लाख 
पम्पसेट पर विद्युत्‌ सुबिधा उपलब्ध है । वर्ष 2995 तक देश के सभी गाँवों तक 
विद्यूत्‌ सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। विद्य,त्‌ चलित पम्पसेटो की सस्या में 
भी द्ुतगति से वृद्धि हुई है। डीजल तेल से चलित परम्पसेटो के सचालन में लागत 
को भ्रधिकता एवं डीजल उपलब्ध नहीं होने के कारण भी विद्युत्‌ चलित पम्प सेटो 
की सख्या मे वृद्धि हो रहो है । 
(१) मशोनीकूरस--कृषि भे मशीनीकरण का द्वोना भी तकनीकी ज्ञात 
के प्रसार के लिए श्रति श्रावश्यक है । कृषि मे मशीनों के उपयोग से कृषि कार्य 
उचित समय पर, उचित दक्षता तक न्यूनतम लागत पर कर पाना सभव हो गया 
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है। कृषि-क्षत्र मे प्रमुखतया ट्रैक्टर, पम्पसेट, प्रैसर, पावर टिलर एवं स्प्रेयर तथा 
डस्टर उपयोग मे लिए जाते है । 


सिंचाई की आवश्यकता मे वृद्धि के साथ-साथ डीजल चलित एवं विद्यूतु 
चलित पम्पसेटो की सख्या में वृद्धि हुई है । पूर्व में कृपक प्रपने कुओ से पानी 
निकालने का काम चरसे द्वारा किया करते थे, जिसमे समय अधिक लगने के कारण 
बहुत कम क्षेत्र में सिचाई प्रति दित हो पाती थी। वर्ष 950-5 में मात्र 37 
हजार पम्पसेट कार्यरत ये, जो बढकर 960-6] में 4.28 लाख, 968-69 में 
8 0 लाख, 979-80 में 68 02 लाख एवं 990-9] मे 33.47 लाख 
हो गए। 

क्पित भूमि के बढते क्षेत्र को उचित गहराई तक जोतने मे ट्रंक्टरो की भी 
प्रमुख भूमिका है । पूर्व में यह कार्य बेलो को शक्ति से किए जाते ये जिनमे समय 
एवं घत अ्शिक व्यय होता था। ट्रैक्टर भूमि को कृपित करते के झतिरिक्त, 
माल ढोने तथा अम्य मशीनें जैसे अभ्रैंसर चलाने, बुद्टी काटने, स्प्रेयर चलाने तथा 
सिंचाई के पम्पसेट चलाने में मो काम प्राते हैं। वर्ष 960 के पूव॑ ट्रैक्टर का 
उत्पादन देश मे नही होता था, अतः झ्रायात ही किए जाते थे । ट्रैक्टर का देश मे 
उत्पादन बर्ष 960 में प्रारम्म हुआ था । वर्तेमान मे 40 लाख ट्रैक्टर का उत्पा- 
दने देश मे 5 इकाईयों द्वारा प्रति वर्ष होता है । देश में वर्ष 95 में कुल 8,635 
ट्रैक्टर उपयोग मे थे, जो बढ़कर )964 मे 3],06, 97] में ,43,000, 
98! मे 5,72,973 एवं 4994 में 4.68 लाख हो गए। द्ुँक्टर कै उपयोग 
साथ-साथ पावर टिलर का उपयोग भो बढता जा रहा है । वर्ष 970-7] में जहाँ 
पावर दिलर का उत्पादन 387 ही था, जो बढ़कर 990-9। में 6228 पहुँच 
गया ॥ अधिक उत्पादन का समय पर कटाई एबं गह्ाई हतु कम्बाइनड हारवेस्टर का 
उपयोग मी बढ़ता जा रहा है । वर्ष 7987-88 में इनका उलादने 49 का था 
जो 990-9] में 337 प्रति वर्ष हो गया। इस प्रकार कृपि क्षेत्र मे विभिन्न फार्म 
भशीन री का उपयोग भी बढा है । इनके होने से कृषक बहुफसली कार्यक्रम आसानी से 
भ्रपताकर, उत्पादित उत्पादों को समय पर बाजार म॑ विपणन हेतु लाने में सक्षम 
हो पाये हैं । 

नए तकनीकी ज्ञान विकास के उपरोक्त अवयवों के सम्मिलित प्रमाव के 
कारण देश मे खाद्यान्न उत्पादन में हुई वृद्धि को सारणी 2 6 मे प्रदर्शिद किया 
गया है । 
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हरित ऋन्‍न्ति 


(0ाव०था एरशगााणा) 


हरित क्रान्ति, हरित एवं कान्ति शब्द के मिलने से बना है । कान्ति से 
तात्यय किसी घटना मे द्रूतगति से परिवर्तेन होने तथा उन परिवतंनों का प्रभाव 
आते वाले लम्बे समय तक रहने से हे । हरित शब्द कृषि फसलो का सूचक है। 
भ्रत हरित क्रात्ति से तात्पय॑ कृषि-उत्पादव में अल्पकाल मे विशेष गति से वृद्धि का 
होगा तथा उत्पादन की वहू बृद्धि-दर गाने वाले लम्बे समय तक बनाये रखने से है ॥ 


दूसरे शब्दों मे हरित कान्ति से अभिष्राय देश के सिचित एवं झसिचित कृषि- 
क्षेत्री में भ्रधिक उपज देने वाले सकर एवं वौनी किस्म के बीजों के उपयोग द्वारा 
क्ृपि-उत्पादन मे द्रुतगति से वृद्धि करना है। ग्रधिक उत्पादन देने वाली किस्मो के 
बीजों द्वाश कृषि-उत्पादन में वृद्धि करमा अथवा कृषि विकास के क्षेत्र भे अपनाये जा 
रहे नये तकनीकी ज्ञान को ही “ हरित क्रान्ति” का नाम दिया गया है । 


हरित क्रान्ति का प्रादर्साब-देश में कृषि-क्षेत्र में तकवीकी ज्ञान का 
ग्राविष्वार एव उसका बृहत स्तर पर उपयोग, उन्नत एवं ग्रधिक उत्पादन देने वले 
सकर एवं बौने किस्म के बीजो का ग्राविष्कार, विभिन्न उर्वेरकी का अधिक मात्रा में 
उत्पादन एवं उनका सन्तुलित मात्रा में उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विकास, 
कीटनाशी दवाईयो का उपयोग, कृषि क्षेत्र मे उन्नत ग्रौजार एवं मशीनों का 
अधिकाधिक उपयोग, क्रृछि भे विद्युतीकरण, कृषि क्षेत्र मे ऋण का विस्तार, 
कृपि-शिक्षा एवं विस्तार कार्यकमो के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 
4966-67 के उपरान्त काल में उत्पादन मे तीव्रग्ति से वृद्धि हुई है। उत्पादन 
हरद्धि की इस प्साधारण गति दर को देश के कृषि वेज्ञानिको ने हस्ति-बन्वि का 
नाम दिया है। प्नत हरित क्रान्ति का देश मे प्रादुर्भाव वर्ष 966-67 के उपरान्त 
काल में हुप्रा है। हरित-कान्ति के जन्मदाता का श्रेय नोबल पुरस्कार विजेता 
प्रो? नोरमन बारलोग को है । 


हरित ऋत्ति के प्रादुर्भाव के पूर्व, कृपक फ्ाम॑ पर उत्तादन बढ़ाने के लिए 
पुरानी विधियों, फाम पर उत्पादित वीज एवं खाद तथा उत्पादन वृद्धि के लिए 
आवश्यक अन्य उत्पादन साधन, जैस-कृ पथ ऋण कोटनताभी दवाइयां ग्रादि का कम 
साधा मे उपयोग करते थे, जिसके कारण उन्हे भृमि के प्रति इकाई क्षेत्र से उत्पादन 
की मात्रा कम प्राप्त होती थी । हरित क्रान्ति के कारण कृपक प्रति इकाई क्षेत्र से 
भ्रधिक उत्पादन की मात्रा प्राप्त कर रहे हैं और वे अब निश्चिलता [583दग0०7) 
की स्थिति से बाहर झाकर गतिशीलता के क्षेत्र मे प्रवेश कर गए हैं। 


कृषि-उत्पादन मे बृद्धि की यह जसाघारण गति कृषि मे तकनीकी ज्ञान 
विकात के विभिन्न भ्रवयवों के सम्मिलित श्रयात का ही प्रतिफल है । इत सब उपाया 
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को सम्मिलित या पैकेज रूप में अपनाने से हो कृषि-उत्पादन में यह उत्पादन बुद्धिन 
दर प्राप्त हो पाई है। अत हरित खान्ति के प्रमुख अवयवों मे वे सभी पहलू 
सम्मिलित होते हैं जो तकनीकी ज्ञान विकास के होते हैं । 

हरित्त ऋन्‍्ति का कृपि-क्षेत्र पर प्रमाव--हरित क्रान्ति के कारण देश के 
सभी जोव एवं क्षेत्र के कृपको को लाम प्राप्त हुआ है । यह लाभ कृपको को फार्प 
पर प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र से उत्पादकता एवं आय में वृद्धि के कारण प्राप्त होता 
है । कुंपकों को लाभ की राशि उनके द्वारा प्रायोगित ज्ञान स्तर की विभिन्नता के 
कारण समान राशि मे प्राप्त नही होकर उनके द्वारा अपनाएं गए तकनीकी ज्ञान 
स्तर की विभिन्नता के कारण विभिन्न राशि मे प्राप्त होता है । झतः हरित क्रान्ति 
के कारण दीर्घ जोत कृपकों एवं समृद्ध कृपकों को लघु जोत कृपको की गपेक्षा 
अधिक लाम प्राप्त हुआ है । हरित नाम्ति के प्रति अधिक एवं कम राशि में लाम 
प्राप्त करने वाले सभी कृपक जागरूक है, लेकिन प्राप्त आय की ग्रसमातता ने उनके 
मध्य सामाजिक विषमताञो के भी जन्म दिया है । अत हरित नान्ति का कृषि- 
क्षेत्र मे श्राने वाले प्रभावों को ध्राथिक प्रभाव (६000077/0 )773९0) एवं सामाजिक 
प्रभाव (8007020 8702 ॥7/80) की श्रेण्यी पे बर्गोकृत किया जाता है । 

हरित कान्ति का श्राधिक प्रमाव--हरित नान्ति द्वारा कृपि-क्षेत्र मे आए 
भ्राधिक प्रमाव दो प्रकार के है * 

(0). क्ृषि-उत्पादों की प्रति इकाई भूमि-क्षेत्र से उत्पादकता में हद्धि, एवं 

(7) कृषि-उत्पादन की मात्रा में इद्धि । 

उपरोक्त दोनो ही प्रकार के प्रभावों से कृपि-क्षेत्र के उत्पादन में देद्धि के 
कारण फार्म पर उत्पादित उत्पादों की प्रति इकाई मात्रा पर उत्पादन-लागत में कमी 
भ्राई है। कृपको को अपने फार्म-क्षेत्र से धू्व की अपेक्षा श्रधिक शुद्ध लाम की राशि 
प्राप्त होने लगी है, जिससे उनके आधिक स्तर में सुधार हुआ है । 

क्ृषि-उत्पादो की उत्पादकता मे वंसे तो स्वत्तजता के उपशब्त निरन्तर वृद्धि 
हुई है, लेकिन उत्पादकता में वृद्धि की दर वर्ष 965-66 के उपरान्त विशेष दर 
से हुई है । कृषि-उत्पादो से यह वृद्धि खाद्यात्नो मे सर्वाधिक तथा खाद्यान्न समूह में 
गेहूँ” एवं चावल में सर्वाधिक पाई गई है ( गेहूं की प्रति हैक्टर उत्पादकता का स्तर 
बे 969-70 में ।209 किलोग्राम एवं चावल का 073 किलोग्राम था, थीं 
बढ़कर वर्ष !989 90 में ऋण 2(7 किलोग्राम एवं [756 किलोग्राम हो 
गया । इसी प्रकार ज्वार, बाजरा एवं मवका खाद्यान्नो की उत्पादकता मे भी 5 से 
25 प्रतिशत की दृद्धि हुई है । 

हरित ऋत्ति के आर्थिक प्रमाव का दूसरा पहलू देश में कृषि-उत्पादन की 
कुल मात्रा में बद्धि होता है। हरित ऋन्‍्ति के ब्रादुर्भाव के पश्चात्‌ कूषि-उत्पादत 
एवं विशेषकर ख़द्यान्नो के उत्पादन मे तीब्र गति से वृद्धि हुई है। हरित ऋत्ति के 
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पूर्व वर्ष /965-66 में देश मे खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 72.347 मिलियन ठव 
या, जो बढकर वर्ष 970-7] मे 08 422 मिलियन टन, वर्ष 980-8] में 
]29 590 मिलियन टन दवा वर्ष 2983-84 में 252 37 मिलियन टन हो गया। 
सूखा के कारण वर्ष 7986-87 व 987-88 मे उत्पादन मे म्रिरावद् झ्ाई है । 
बर्य 990-9] में ।76.50 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है । इस प्रकार 
हरित कान्ति के प्रादुर्भाव के पण्चात्‌ पिछले 25 वर्षों मे खाद्यान्नो के उत्पादन स्तर 
में 00 प्रतिशत से भ्रश्निक इद्धि हुई है । खाद्यान्नों मे सर्वाधिक उत्पादन इद्धि गेहूँ मे 
हुई है । 

वर्ष 2965-66 मे देश मे गेहँ का वुल उत्पादन मात्र !0 39 मिलियन टन 
था, जो बढकर वर्ष 7990-9] में 54 6 मिलियन टन ग्र्धात्‌ 5 गुना स अधिक 
हो गया । ऐसा सस्तार के इतिहास में अद्वितीय है | उपरोक्त काल मे बावल के 
उत्पादन में 90 प्रतिशत दृद्धि ग्रथात्‌ उत्पादद-स्तर 40 मिलियन ठन से 75 मित्रियत 
दन पहुँच गया। उत्पादन मे वृद्धि से क्रंपको के झाय-स्तर मे बृद्धि हुई है। मेहू के 
उत्पादन-क्षेत्रो के कृपषको को आय में झ्मगय क्षेत्र के कुंपको की अपेक्षा प्रधिक वृद्धि 
हुई है, जिससे कृपयो के रहन-रहन स्तर में बहुत परिवर्तन आवा है । 
हरित ऋष्ति का सामाजिक प्रभाव : 


हरित प्रगन्ति के उपरोक्त ग्रोषिक प्रभावों के फलस्वरूप सामाजिक विपमताएँ 
भी उत्पन्न हो गई हैं । विभिन्न जोत स्तर के कृपकों एवं विभिन्न क्षेत्रों वे कृपको की 
प्राप्त आय में विपमता में वृद्धि के कारण वैमनस्थता की भावना को जांग्रत कर 
दिया है। हरित जान्ति के कारण सामाजिक क्षेत्र मे उत्पन्न प्रभाव निम्न दो प्रकार 
के हैं-- 

(४) कृषको की व्यक्तिगत प्राय भ्रसमानता मे वृद्धि-- हरित तान्ति के फल- 
स्वरूप धनी अथवा दीघ॑ जोत कृषक पूर्व की अपेक्षा अधिक घनी हो गए हैं तथा 
गरीब अथवा लघु कृपको की आय के स्तर म विशेष बृद्धि नही होने से वे दुसरे 
कृषकों की तुलना में गरीब होते जा रहे हैं। इस प्रकार दोनी वर्गों के मध्य पाई 
जाने वाली आय के अन्तर मे वृद्धि हुई है । 


वैज्ञानिको का मानना है कि नया तकनौकी ज्ञान स्तर अथबा हरित क्रान्ति 
उत्पादन के पैमाने के प्रति उदासीन (र४एा०/ ॥0 5८9०) होता है । भ्र्धात्‌ समी 
जोत स्तर के कृपक तकनोकी ज्ञान के उपयोग से समान उत्पादकता स्तर एवं लाभ 
की राशि प्राप्त कर सकत हैं । तकनीकी दृष्टिकोण स्ले वेज्ञानिको का यह इप्टिकोश 
सद्दी है. लेकिन सस्थागत कारण से दीघ जोत अथवा घनौ कृपक हरित नान्ति से 
लघु जोत कृपको की अपेक्षा दास्तविक परिस्थिति मे अधिक लाम प्राप्त कर पाने में 
सक्षम होते हैं । 
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इस प्रकार विभिन्न दर पर लाम प्राप्त होने का प्रमुख कारण नये तबनीदी 
ज्ञान के उपयोग स्तर में अन्तर का होना है । नये तयनीकी ज्ञान स्तर के अपनाने में 
विभिन्नता का कारण गआरावश्यक्र राशि में पूंजी का उपरूब्ध नही होना है । नया 
तकनीकी ज्ञान श्रर्थात्‌ उन्नत वीज, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, स्चाई के लिए 
विद्य ते । डीजल त्तेल का उपयोग, उन्नत कृपिन्यन्चो के वय करने आादि- के अपनाने 
से फसलों के कृपित करने पर प्रति हेक्टर व्यय राशि अधिक आती है । उत्पादन में 
वृद्धि के लिए नग्रे तकनीकी ज्ञान स्तर के विभिन्न पहलू अर्थात्‌ कृषि निविष्टो को 
सम्मिलित या पैकेज रूप मे उपयोग करने से ही निर्घारित उत्पादन स्तर या आय 
प्राप्त हो सकती है । इसके लिए कृपका को पहले की अपेक्षा अधिक राशि में पूंजी 
की आवश्यकता होती है । पूँजी का इतबी अधिक मात्रा में लघु एव. मध्यम जोत 
प्थवा निर्धन कृपको के लिए निवेश कर पाना सम्मव नहीं होता है, क्योकि उनके 
पास सचय की गई घन राशि का अमाव होता है । साथ ही इन कृपको को सस्थायत 
श्रमिकरणो से प्रतिभूति के भ्रमाव में आवश्यक राशि में ऋण सुविधा भी उपलब्ध 
नही हो पाती है । 

ग्रत* आवश्यक राधि में घन के अमाव में कृषक विभिन्न कृषि निविष्ठों को 
सिफारिश मात्रा मै उपयोग नही कर पाते हैं जिससे लघु एवं सीमान्त कृपको 
प्रथवा निर्धन कृपकों को हरित क्रान्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। दूसरी 
और दीघे जोत या समृद्ध कृषक विभिन्न कृषि निविष्टो का उपयोग सिफारिश मात्रा 
में कर पाते हैं। उनके पास बन का श्रमाव नही होता है । स्वय की पर्याप्त बचत 
राशि के अतिरिक्त वे सस्थागत अभिकरणो से भी पर्याप्त राशि में ऋष प्राप्त कर 
पाने में धक्षम होते हैं। इस प्रकार हरित क्रान्ति के कारण वास्तविक परिस्थिति में 
विभिन्न स्तर के कुपको को प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र अथवा फार्म से प्राप्त लाभ की 
कुल राशि मे बहुत अन्तर पाया जाता है। अत. घनी कृषक पूव॑ं की अपेक्षा अधिक 
घनी हो गये हैं । इससे दोनो वर्भो के कृपको के मध्य पायी जाने वाली आय के भ्न्तर 
में निरन्तर वृद्धि होने से कृषक समाज घनी एवं निर्घन वर्ग मे विभक्त होतांजा 
रहा है । इस ग्राय-प्रसमानता की वढती हुई खाईं ने उतमे आपस में वेमवस्‍्थता की 
भावना जायुत कर दी है । 


नये तकनीकी ज्ञान स्तर के उपयोग मे जोखिम को अधिकता के कारण लघु 
एवं निर्घन वर्ग के कृषक जोखिम वहन क्षमता के कम होने के कारण इस ज्ञाव को 
देर से फार्म पर अपनाते हैं, जवकि दीघ॑ जोत कृषक तकनीकी ज्ञान को शीघ्र 
अपनाते हैं ।॥ इससे दीघं जोत कृषको को तकनीकी ज्ञान के भ्रपनाने के प्रारम्मिक 
वर्षों मे अधिक लाभ की राशि प्रास्त होती है । धीरे-घीरे भ्रन्य कृपक जब उस ज्ञान- 
स्तर को अपनाते हैं तो प्रतिस्पर्धा के बढने से लाम को राशि कम होती जाती है । 
अत लघु एवं निधन हृपको को नये तकनीकी ज्ञान से लाभ की राशि द्वी कम प्राप्त 
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नही होती है बल्कि उन्हे यह लाभ देर से भी प्राप्त होता है । इस प्रकार इससे भी 
प्राय-प्रसमानता की विषमता के वढने में सहयोग मिलता है । 

() विभिन्न क्षेत्र के कृपको को श्राव-असमानता में वृद्धि होना (07635८० 
मौरएणााट त5छच्ग॥€5.. रग्मणाएं हह उल्टाए॥5) --६रित नाच्ति का दूसच्ा 
सामाजिक प्रभाव देश के विभिन्न शाज्यो एवं एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्र के कृपको 
को भाय-प्रसमानता में विपमता का होना है । हरित ज्न्ति का लाभ उन्ही क्षेत्रो के 
कृपको को प्रषिक प्राप्त हुआ है जिन क्षेत्रो म॒ पयराप्त सिघाई सुविधा उपलब्ध 
है। पर्याप्त सिंचाई सुविधा नही होने वाले क्षेत्रों में अथवा सूते क्षेत्रो मं उन्त एव 
सफर किस्म के बीज, उबब रक आदि कृषि निविष्टो का उपयोग सम्मव नहीं होता 
है। सिंचाई को सुविधा देश के सभी राज्यो एवं राज्य के विभिन्नक्षेत्रों मे समान 
नही है । 

वर्तमान में देश के 36 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिचाई की प्र्बाप्त सुविधा 
उगलब्ध है एवं शेप 64 प्र।तशत क्षेत्र कृषि उत्पादन के लिए वर्षा पर निमर है। 
पजाब एवं हरियाणा राज्य में सिचाई को सुविधा भ्रन्‍्य राज्यों की प्रपेक्षकृत अधिक 
है । राजस्थान राज्य के गगातगर एवं कोटा जिलो में सिंचाई की सुविधा नहरो के 
विल्लार के कारण अन्य जिला की अपेक्षा अधिक है। इस कारण इन राज्या एव 
क्षेत्रों के कृपको का पर्याप्त सिचाई सुबिया की उपलब्धि के क/रण हरित परान्ति का 
लाभ अधिक प्राप्त हुआ्रा है तथा अन्य क्षेत्रो के कृपको को लाम कम प्राप्त हुआ है । 
इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध सिचाई सुविधा के कारण क्षेत्रिक आय- 
प्रममानता में दृढ्धि हुई है । जो क्षेत्र पहले समृद्धशाली थे, वे हरित क्रान्ति के कारण 
प्रघिक समृद्धशाली हो गये है और पिछड़ राज्य क्षेत्र अधिक पिछड गए है । इस 
भरकार विभिन्न राज्यो एव क्षेत्रों के विकास भे विपमता के कारण, उनकी समृद्धि मे 
अन्तर उत्पन्न हो गया है । 

(9) लघु कृपकों का विकास- स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ देश मे अपनाएं गए 
विश्निन्न विकास कार्यक्रमों से जो लाम क्ृपक-वर्गं को प्राप्त हुआ है, उसमे विभिन्न 
जोतो के कृपको को प्राप्त लाम की राशि मे बहुत विपमता है| इस बात पर सभी 
एक मत हैं कि देश के लघु कृपको को उनको कुल सबख्या के अनुपात में विभिन्न 
विकास कार्यक्रमो से दीर्घ एवं मध्यम जोत वाले कृपको के समान लाम प्राप्त नही 

हुप्ना है । 

देश के कुृषको को विभिन्न श्रेणी में विभक्त करने के तिए विभिन्न मापदण्ड 
जैपे--जोत का झाकार, तकनीकी ज्ञान का उपयोग स्तर, फार्म-सम्पत्ति की राशि, 

इंपि-व्यवसाय से प्राप्त आय की राशि आदि को आधार माना जाता रहा है, लेकिन 
उपयुक्त पैमानों मे जोत का प्राकार मुख्य रूप से कृपको को विमिन्न श्रेणियों में 
विमक्त करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है। साधारणतः 5 एकड़ प्रथवा 
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2 हैवटर से बम भूमि क्षेत्र के कृपकों को खघु कुपको फी श्रेणी मे विभक्त किया 
जाता है । फृपि-सगणना [970-7] के अनुसार देश मे लपु जोतो का प्रतिशत 
69 7, 980-8] के अनुसार 74.6 प्रतिशत एवं !985-86 में 76.4 प्रतिशत 
है । लपु उपको की प्रतिशतता प्रधिक होते हुए भी उनके पास बुल भूमि का क्षेत्र 
मात्र 28 8 प्रतिशत ही है । 

सघु-हृपकों को समस्पाएँं--लपघु-हृपको की प्रमुफ समस्याएँ निम्न* 
जिफित हैं-- 

(0). जोत का भ्राझार कम द्वोवा एवं जोत के विभिन्न सण्डो के विभिष्त 
स्थानों पर द्वोना । 

(॥) प्रायश्यक मात्रा में उत्पादन-साथम समय पर उपलब्ध नही होना | 

(॥॥) लपु णोत वाले उपको की कृषि की उप्नत विधियों की जानकादी नही 
होना । 

(४) उचित समय एय कम ब्याज दर पर प्रावश्यक राशि में ऋणा-सुविधा 
उपलब्ध नही होना । 

(५) वर्ष में भ्रधिक समय तक वा्म उपलब्ध नहीं होने से बेरोजगार 
रहता । 

(४) फार्म पर विल्ेय-प्रणिणेष फी माना के बस होने बे! कारण उत्पादों 
के विपणन पर प्रति इकाई विपणन-लागत अधिक होना । 

(५॥) उपि कार्यों के लिए यरान्त्रिफ सुविधा बा उपयोग नही हो पाने के 
फारण प्रति इफाई उत्पादनन्लायत श्रधिक होना । 

'उपगुक्त समस्याप्रो के प्राएण देश के लपु एव दीप जोत के कृषकों की ग्राय 
में थिपमता बढ़पी जा रही है । सरकार लपु कृपको की स्थिति मे सुधार करने के 
लिए प्रयत्तशील है । बघु कृपको को राहत पहुँचाने फे लिए सरकार ने निम्त योग" 
नाएँ शुरू की है -- 

(७. पिचाई फी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छीटी-छोटी सिंचाई की 

योजनाएँ गाँवों मे णुरू की गई हैं । 

(0) बेरोजगारी को दूर फरने के लिए गाँवों मे सरफार ने रीजगार 
उपलब्धि के लिए प्रनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं । 

(४) पु कृपको फो कम ब्याज की दर एव उचित समय पर ऋण-सुविधा 
उपलब्ध कराने के लिए बाणिज्यिक बैकों के द्वारा विशेष सुविधाएँ 
प्रदान करने की व्यवस्था की गई हे जैसे--रियायती ब्याज दर पर 
आए रोया, भूमि फो बन्धक रसे बिता ऋण प्रदान करना, उत्पादन 
के साथ-साथ उपभोग पण-सुविधा प्रदात करना, गाँवों में क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैक फी शासाप्रो का बिस्तार करना भादि । 
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(७) बरकार ने लघु कृषकों के विकास के लिए लबु-कृपक विकास सस्थाएँ 
स्थापित की हैं । 


लघु-कृषक विकास सस्याएँ : 

लघु-कृपक विकास सस्थाएँ देश मे उत गरीब कृपको की समस्यात्रों को दूर 
करने के लिए स्थापित की गई है, जिन्हे देश मे कार्यरत विकास योजनाश्रों से आव- 
श्यक लाम प्राप्त मही हुआ है । ये योजनाएँ श्री बी वेकटप्पेया की अध्यक्षता में 
नियुक्त अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण जाँच समिति, 969 के सुभावो के आधार 
पर शुरू की गई हैं। इस समिति ते अपनी रिपोर्ट मे सुकाव दिया था कि सहकारी 
समितियाँ, वाणिज्यिक बेक तथा विकास की ग्नन्य सस्थाओं ने लघु एवं सीमान्त 
कृपको की समस्याग्रो के समाधान के लिए वर्तमान में ध्यान नहीं दिया है । देश के 
विकास के लिए लधु कृपको का विकास भी भ्रति भावश्यक है। मारत सरकार ने 
श्री बी वेकटप्पैया समिति की सिफारिश पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भें 46 चुने 
हुए जिलो में लघु कृपको के विकास के लिए विशेष योजनाएँ चालू की थी, जिन 
पर केन्द्रीय बजट में 67 ५ करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान था | इन सस्थाग्रो 
का प्रमुख उद्देश्य उन क्षेत्रों के 50,000 लघु कृषक परिवारों को लाभान्वित 
करना था । 


लघु-कृषपक विकास सस्या के कार्य--लघु-कृपक विकास सस्था के प्रमुख कार्य 
निम्न है-- 


(0) ब्घु एवं सीमान्त कृपको तथा खेतिहर मजदूरों की समस्याग्रो का 
सर्वेक्षण द्वारा पता लगाना एवं उन्हे प्रावश्यक मात्रा में रोजगार 
उपलब्ध कराने के लिए झ्राथिक कायत्रम तैयार करना । 

(।) बिभिन्न ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए प्रयत्न करना । 

(07) लघु क्ृपको को उत्पाद के संग्रहण एवं विपणन की उचित सुविधा 
प्रदान करना । 

(ए) क्षेत्र-विश्षेष की क्षमताओं पर आधारित योजना निर्मित करना एवं 
कार्यानवित योजना का समय समय पर सुल्याकन करना । 

(४) लघु एव सौमान्त कृपको का सहकारो सस्वाप्नो, तकनीकी एव 
प्रशासकीय व्यक्तियों की सेवा उपलब्ध कराना एवं उन्हे सहायता देने 
के लिए विभिन्न सस्थाप्रो को प्रेरित करना + 

(५) लघु कृपको एवं खेतिहर मजदूरो को ऋण आवश्यकताम्मा को पूर्ति 
करता । 

(४प) लघु कृपको को झावश्यक उत्पादन-साधन उपलब्ध कराने मे सहायता 
करता । 
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(५7) लधु कृपकों की आय में वृद्धि करने के लिए पशु-पालन, कुक्कुट- 
पालत, भेड-पालन, आदि योजनाओं को प्पनाने मे कृषकों की 
सहायता करना । 


लघु कृषक विकास सस्थाओ का प्रबन्ध-- लघु-कृपक विकास सस्थाम्रो का 


जिल्ाधीश होता है | इन सस्था्रों मे प्रबन्ध हेतु सरकार एव स्वायत्त सस्याओ्रो के 
प्रतिनिधि ज॑से--केन्द्रीय सरकार से दो, राज्य सरकार से तीन, भूमि विकास बैक, 
केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं विषणन समिति से एक-एक प्रतिनिधि, वाशिज्यिक वैको 

आवश्यकतानुसार, जिला परिषद्‌ का अध्यक्ष एवं राज्य सरकार की सलाह से 
नियुक्त दो गैर-सरकारो प्रतिनिधि होते है । परियोजना अधिकारी सस्या का सदस्य- 
सचिव होता है । लघधु-कृषक विक्षास सस्थाएँ स्वायत्त सस्थाएं होती हैं । समिति 
पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पजीक्षत होती है । इन सस्याओं के लिए आवश्यक 
वित्त केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होता है । लघु-हृपक-विकास ससया के प्रत्य कार्यकर्ता 
राज्य सरकार से भ्रतिनियुक्ति पर लिए जाते हैं । है 

चतुर्थ पचवर्षीय योजना मे प्रत्येक लघु-कृपक-विकास अझमिकरण के लिए 
4 5 करोड़ रुपये स्वीकार किये गये है। इस राशि मे से 5 प्रतिशत प्रशासन पर और 
शेष 0.5 प्रतिशत प्रत्येक संस्था दारा सहायता के रूप मे व्यय करने के लिए 
रेखा गया था। यह सहायता कृपको को उत्पादन-साधनो के क्षय करने, सहकारी 
समितियों को लघु कृषकों को ऋण देने मे होने वाली जोखिम को पूरा करने तथा 
सवा केन्द्रों को यान्त्रिक सेवा उपलब्धि हेतु केन्द्र स्थापित करने के लिए रखी 
गई थी। 

देश मे मां, 974 तक लघु कृषक विकास सस्थाएँ तथा 4! सीमान्त 
कपके एवं श्रमिक ससस्‍थाएँ स्थापित हो चुकी थी । राष्ट्रीय कृषि-आयोग ने 6 
अगस्त, 973 को लघु-कृपक विकास सस्थाओ तथा सीमान्त कृपक एव कृषि श्रमिक 
संस्थाओं के पुनर्गठन कार्यक्रम के लिए सरकार को अस्तुत प्रतिवेदन मे सुझाव दिया 
कि दोनो सस्थाओ के ग्रन्तर को समाप्त करके, दोनो सस्थाएँ सम्मिलित रूप से एक 
ही क्षेत्र का चुनाव करे तथा उस क्षेत्र के लघु, सीमान्त एवं कृषि-श्रमिकों के 
विकास के लिए काय॑ करें, जिससे लघु एवं सीमान्त कृपको एवं कृषि-श्रमिक की 
देशा मे सुधार हो सके । राष्ट्रीय कृषि-प्रायोग की सिफारिश पर वर्तमान में इनकी 
सेख्या 68 हो गई है। लघु कृपक विकास सस्थाओ से मार्च, 980 तक 79.65 
कपक परिवार लाभा। वत हो चुके है । 

(१0) शुष्क भूमि कृषि-- सारत का कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 63 प्रतिशत क्षेत्र 
शुष्क है। देश के 28 जिले वर्षा के बहुत कम अथवा मच्यम स्तर के होने तथा 
सिंचाई की प्रयाप्त सुविधा उपलब्ध न होने से शुर्क क्षेत्र की श्रेणी मे आते हैं । इन 
जिलों की कुल भूमि 77 मिलियन हैक्टर हे जो शुद्ध कृषित क्षेत्र कः लगभग झाघा 


भाग है। भूले क्षेत्र से भूमि की उत्पादकता बहुत कम प्राप्त होती है । शुष्क भूमि- 
क्षेत्र विशेष तौर से वमि लनाडु, कनटिक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एव 
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राजस्थान राज्य मे हैं। ऐसे क्षेत्रों मे मुख्य समस्या जल को सगृहीत करके वेकार 
जाने से रोकना एवं फसल उत्पादन के लिए कम जल की मात्रा चाहने वाली फतलो 
का चुनाव करना है । 

कृषि में नये तकनीकी ज्ञान विकास के अ्रन्तगंत शुष्क क्षेत्रों मे भी भूमि की 
प्रति इकाई क्षेत्र स अधिकतम उत्पादन की मात्रा प्राप्त करने का लक्ष्य होता है । 
सूसे क्षेत्रो के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2970-7] मे “शुष्क भूमि 
कैपि-विकास” योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अ्रन्तगंत 2 राज्यों में 24 
परियोजनाएं कार्य कर रही है ! शुष्क क्षेत्रो में विकास के लिए उपलब्ध तकनीकी 
ज्ञान के मुख्य प्रवयव निम्न हैं-- 

(0) भूमि प्रबन्ध--क्षारीय भूमि को ठीक करना एवं उत्पादकता दृद्धि में 

सुधार के विभिन्न उपाय अपनाना । 

(४) वाठर हारवेस्टिय विधि अपताना। 

(|४) कृषि उत्पादन मे वृद्धि के लिए शुष्क क्षेत्रों के उपयुक्त नई विधियों का 

आविष्कार करना, जैसे--उवेरकों का पत्तियो पर छिड़काव झादि । 

(५) शुष्क क्षेत्रों मे उत्पादन के लिए शीघ्र पकने वाली एवं कम जल चाहने 

वाली किस्मों का आविष्कार करता । 

वर्तमान मे देश में उत्पादित खाद्यान्नो का 42 प्रतिशत माग शुष्क क्षेत्रो मे 
भ्ाष्त होता है। तिलहुन, दलहन एवं मोटे अनाज मुख्यतया शुष्क भूमि क्षेत्र पर 
उत्पादित किए जाते हैं । 

(4) एक्ोकृत ग्रामीण धिकास कार्यक्रम - योजना ग्रयोग ने छठी पचवर्षीय 
योजना के प्रारम्म मे पूर्व पिछले करायंत्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त 
महसूस किया कि देश मे व्याप्त गरीबी का उन्मूलन करमे एव ग्रामीण विकास हेतु 
विकास खण्ड स्तर पर एक ऐसे कार्यक्रम की श्रावश्यकता है, जो उनके लिए उत्पादन 
साधन बताते हुए उन्हे स्वतः रोजगार उपलब्ध करा सके । इसी उद्देश्य से एकीकृत 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम (फ्राध्ट्रा/०१ एप्रद्व| [06ए००फफवा। शिण्ड्राग्राप्र० 0 
3, 8. ७, 9) अप्रैल, 978 से देश के 2300 विकास खण्डो मे प्रारम्भ किया 
गया है । इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता देश के ग्रामीण निर्धंत वर्ग (मुस्यतया लघु 
एवं सौमान्त कृषक, कृषि-धमिक व दस्तकार) को स्वत रोजगार प्राप्त करने में 
पैक्षम बनाने है तथा उतके पास झ्रावश्यक उत्पादन साधनों कै जुटाने से है, जिनका 
कि प्राय उत्के पास प्रभाव होता है । उत्पादन के प्रमुख साघन-सिंचाई सुविधाओो 
का विकास, औजार, बेल, दुग्ध उत्तादन के लिए पशुपालन उपलब्ध कराना प्रमुख 
है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार करके 2 प्रक्टूबर, 980 से इसके 
अन्तगंत देश के समी 50] विकास खण्डो को सम्मिलित किया गया है। इस योजना 
में सम्मिलित परिवारों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदाव की जाती है । वर्ष 
979-80 से इस कार्यक्रम पर होने वाली व्यय-राशि केन्द्र एव राज्य सरकारों मे 
१0 : 50 के अनुपात मे की जाती है । 
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सारणी 2] 6 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति प्रदर्शित 
करती है । 
सारणी 2 6 
एकीकृत ग्रायोण विक्ाप्न कायक्रम की प्रगति 


बषं लामान्वित परिवार सल्या कुल व्यय कुल स्वीकृत कुल पूजी 
कुल परिवार अनुसूचित जाति राशि ऋण राधि निवश राधि 
(लाख) एवं जनजाति (करोड रु) (करोड 5) (कराड रु) 





परिवारों की 

सस्या (ला) 
छठी पवर्षोय बौजजा 7777 “पपियिय/»//ईणःणः 
4980-8] 273 78 58 289 447 
798]-82.. 274 00 263 468 733 
982-83 346 ॥40 360 74 074 
983-84. 368 25 4 406 फाब 7480 
4984-85 . 39 8 774 472 857. 4329 


योग 465 60 6460 466] 3।02. 4763 
सातवी पचवर्षीय योजना 





985-86 3060 43 23 44! 730. 4477 
१986-87... 37 47 ]6 80 643 05.. 628 
987-88. 42 47 8 99 728 7475.. 4903 
4988-89.. 3747 77 50 क70 239.. 2009 
4989-90. 33 52 25 45 764 77]4.. 978 
योग 48व 77 8 97 336 5373 8689 
चजजज---+हह. है ै ॒ ॒ ॒ #£ै£ +>+> ऑउ& 
वाधिक योजना 
4990-9] 28 98 ]4 46 80 ॥490.. 2000 


स्रोत. (0) परत इ०एटा मे ब76 हाफ एप पल्था ए 205 (47708 
(एण्णगा5ाठ्यथ 595 श्प्गरादा। वशगाब क्‍ैरधछ एलटसा 
(7) एवशता छाइगयब, ापरदा िणएा०:णदा। ब्ाव॑ डफञातक्षत 
(00००एभा०7 6 एशक्रव्टधए८ 07 धर अत्थय 2000. उबाधा 
गण चेणुबा३ ४० 35 (8), 2७६७ 7994, 9 5 


कृषि मे तकनीकों शान का विकास/627 


एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ग्रस्तगंत लघु कृषकों को सम्पत्ति साघनों 
के क्रय पर 25 प्रतिशत एवं सीमान्त कृपक एवं क्रषि श्रमिक परिवार को 333 
प्रतिशत वित्तीय सहायत्रा दी जाती है, जो एक परिवार के लिए अधिकतम रु 3000 
की होनी है। सूखा प्रवण क्षेत्रो एवं जनजाति क्षेत्रों मे यह सहायता राशि 4000 ₹ 
एवं 5000 रु की क्रमश होती है। इस प्रोग्राम में उन काश्तकारो को वित्तीय 
सहायता दी जानी है जिवकी वररपिक आय 4500 रु तक होती है । 


वर्ष 7980 8] से 990-9] के !] वर्षों मे 376 35 लाख परिवार 
इस कार्यक्रम से लामान्वित हो चुके है । इनमे मे 6 03 लाख परिवार (42 79 
प्रतिशत) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के थे । कार्यक्रम की नीति में 30 प्रतिशत 
लाभान्वित परिवार अनुमूचित जाति एवं जतजाति से होने चाहिए। बप॑ 990-9] 
पे इनकी सख्या में वुद्धि करके 50 प्रतिशत कर दी गई है । लामान्वित परिवारों 
को बैंकों से 9665 करोड रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया, 5787 करोड रुपयो की 
वित्तीय सहायता प्रदान की गई । इस प्रकार लागान्वित परिवारों ने । 5,452 करोड़ 
रुपयो का कुल पूँजी निवेश किया है। इस कार्यक्रम के प्रमुख प्रवयव स्वत रोजगार 
के लिए ग्रामीण युवको का प्रशिक्षण (79507) एव ग्रामीण क्षेत्रो के स्त्री एव बच्चो 
का विकास 0४०4) है । 


चर लिक| 


अ्रध्याय 2ै 2 
कूृषि-बीमा 


कृषि विभिन्न प्रकार से प्राकृतिक प्रकोपो जैसे--भतिवृष्टि, भनावृष्टि, श्रोला- 
हृष्टि, अ्रग्ति तूफान, बीमारियों एवं कीडो झादि से प्रभावित होती रहती है। इन 
प्राकृतिक झापदाशों से कृषकों को होने वाली प्म्मावित हानि से एक सीमा तक 
रक्षा करने की विधि को कृषि वीमा कहते हैं ॥ जिस प्रकार जीवन बीमा की एक 
साधारण-सी किश्त की राशि आझाम झ्ादमी के जीवन को अधिक सुरक्षित बनाती है, 
ठीक उसी तरह कृपि-बीमा के तहत क्ृपको द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की 
प्रीमियम राशि प्राकृतिक झापदाओं के कारण उसकी फसल के चौपट हो जाने अथवा 
पशुओो के मर जाने से उत्पन्न मारी ऋण प्रस्तता एव वर्बादी से रक्षा करती है। 
कृषि-बीमसा दो प्रकार का होता है 

() फ़सल-बीमा (0709 एए5४णएआ८४) 

(2) पशु बीमा (६९5००६ प्राषप्र॥०६) 

फसल-बीमा 

फसल-बीमा कृपको को प्राकृतिक प्रकोपो के कारण फसलो को होते वाली 
हानि से रक्षा के लिए प्रीमियम की राधि का मुगतान करके जोखिम को बीमा 
कम्पनी पर स्थानान्तरित करने की विधि है ! फसलो का बीमा कराने के उपरान्त 
प्राकृतिक प्रकोपो से यदि फसलो को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी पूर्ति 
कृपक को बीमा कम्पनी करती है। बीमा कम्पनी द्वारा बीमा की प्रीमियम की राशि 
का निर्घारण क्षेत्र मे होने वाले प्राकृतिक प्रकोपो की सम्भावना एवं फसलों की 
उत्पादकता के आधार पर किया जाता ह्दै। 

मारतीय कृषि-उत्पादन मे प्राकृतिक झपदाबो का प्रकोप निरन्तर बना रहता 
है, जिसके कारण कृषि-व्यवसाय झनिश्चितता के वातावरण से ग्रस्त रहता है। 
पिछले वर्षों के कृषि-उत्पादन के आ्रॉकडो के प्रवलोकन से स्पष्ट है कि भारतीय कृषि 
में एक चार वर्षीय चक्र पाया जाता है जिसमे औसतन दो वर्ष बहुत अच्छे उत्पादन 
के, एक वर्ष भ्रौसत उत्पादन का एव एक वर्ष कम उत्पादन वाला होता है । कम 
उत्पादन वाले वष में कृषकों को अनेक दार उत्पादन-साधनो पर की गई लागत 
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राशि भरी प्राप्त नही होती है प्राकृतिक आपंदा वाले वर्ष मे घरेलू आवश्यकताम्ों 
को पूति तथा अगले वर्ष के लिए उत्पादन-सावनो के क्रय के लिए आवश्यक वित्तीय 
राधि कृषक साधारणतया गैर-सस्थागत ऋणदात्री सस्थाग्रो से प्राप्त करते हैं। 
ऋरादात्री सस्थाएँ मजबूर कृपको से प्रधिक ब्याज की दर वसूल करती है झौर होने 
वाली पैदावार को उनके माध्यम से विफ़य करने को प्र।बन्द कर देती है । इस प्रकार 
कृषक ऋणग्रस्तता के शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में फसल दीमा आवश्यक है। 
फसल-बीमा का महत्त्व लघु एवं सीमान्‍त कृपका के लिए अ्रधिक होता है, क्योकि 
साधारण उत्पादन वाले वर्ष मे भी उनके यहाँ बचत की मात्रा नगण्य होती है । 
फ्सल-बीमा पद्धति के कारण दूसरे देशों मे जहाँ जनतस्था का दवाव भारत की 
अपेक्षा कई गुना अधिक है, कृषि उत्पादकता का स्तर अधिक पाया जाता है । 


फसल-बीमा से लाम--फसल-बीमा के लागू होने पर कृषकों को निम्न लाम 

प्राप्य होना प्रवश्यस्भावी है-- 

() प्राकृतिक आापदाग्रो के फलस्वरूप कृपको की ग्राथिक स्थिति कमजोर 
होने से बच जाती है । उत्पादन कम होने से हुई हानि की पूर्ति बीमा 
कम्पनी से प्राप्त क्षत्रि-राष्रि से हो जाती है । 

(2) फ़सल-वीमा कृपको को नये तकनीकी ज्ञान के उपयोग के लिए प्रेरणा 
देती है गौर उनमे जोखिम-वहन करने की शक्ति बंढाती है। 

(3) फसल-बीमा अधिक हानि की सम्मावता वाली भूमि पर भी कृषि 
करने का साहस कृपको को देती है । इस प्रकार देश में क्ृषित क्लेत्र* 
फल मे वृद्धि होती है, जो प्रत्यथा सम्मव नही है । 

(५) फ़सल-बीमा कृपको को उतल्तादत नहीं होने पर भी एक निश्चित 
राशि क्षतिपूर्ति के रूप म प्रदान करती है। इससे कृपको की प्रामदनी 
में स्थिरता झाती है एवं परोक्ष रूप मे कृषि-उत्पादन में सुघार 
होता है। 

(5) विषम परिस्थितियों मे मी फसलन्वीमा कृषकों के मनोबल कों 
ऊँचा रखती है, जिससे वे जिम्मेदारी एवं साहस के साथ फार्म पर 
निर्य ले पाते हैं । 

(6) फ़सल-बीमा पद्धति के होने पर झापदाओं व॑ दुघंटनाम्रो' बाले वर्ष मे 
भी कृषक ऋणदाती सस्थाओरो से प्राप्त ऋण की किश्त का समय पर 
मुगतान करने मे सक्षम होते हैँ । 

(7) फ़तल-बीमा कृपको को ऋणग्रस्तता की समस्या को क्रम करने से 
सहायक होता है । 
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(8) फसल-बीमा कृपको मे बचत की प्रवृत्ति डालने मे सहायक होता है 
जिससे कृषि क्षेत्र मे पूंजी-निवेश की राशि एवं कृषि क्षेत्र में उत्पादन 
वृद्धि की दर में बढोत्तरी होती है 

(9) फसल-बीमा के होने पर सरकार द्वारा प्राकृतिक थ्रापदाओं वाले वर्ष 
में राहन कार्यों पर किये जाने वाले व्यय की राशि में भारी कटौती 
होगी है, जिससे सरकार उस घन का अन्य विकास कार्यक्रमों में 
व्यय बरते श्रथंव्यवस्था को विकास की ओऔ्रोर श्रग्ममर करने में सक्षम 
होती है । 

भारत में फसम बीमा योजना फा कार्यान्ययन--भारत मे फसल एवं पशु- 

बीमा योजना लागू करने का सुझाव सर्वश्रमथ वर्ष 939 मे राष्ट्रीय नियोजन समिति 
द्वारा बनाई गई भूमि-नीति, वृपि-भ्रम एव बीमा उप-समित्ति ने दिया था। फसल- 
यीमा योजना लागू करने का प्रथम प्रयोग मध्यप्रदेश के देवास ग्राम निगम द्वारा 
प्रनिवाय॑ रूप में किया गथा था, जो कुछ माह उपराग्त अनेक कारणों से स्थगित कर 
दिया गया । वर्ष 946 में श्री नारायणस्वामी नायडू की श्रध्यक्षता में गठित ग्रामीण 
ऋण जाँच समिति द्वारा फसल-बीमा को प्रमेरिका वी फंडरल फ्सल-बीमा पद्धति 
पर घलाये जाते वा सुझाव दिया, जिससे कृपकों की आय में स्थिरता बनी रहे । 
तत्पश्चात्‌ सहकारी नियोजन समिति ने राज्य स्वर पर फसल एव पशु बीमा को 
प्रयोगात्मक रूप से सचालित करने की सिफारिश की, जिसे 947 में सहकारी 
समितियों के रजिस्ट्रारो के सम्मेलन में प्रनुभोदित किया गया । 

इनके परिशाामस्वरूप कृषि एव खाद्य भन्प्रालय ने वर्ष 948 में डॉ जी, 

एस प्रियोल्कर की नियुक्ति चुने हुए क्षेत्रों मे फसल एवं पशु-बीमा लाग्रू करने मे 
प्राने वाली समस्याओं के अध्ययन हेतु की गई। डॉ श्रियोल्कर ने चयनित फ्लो 
(तमिलनाडु मे धान एवं कपास, महाराष्ट्र मे कपास, मध्यश्रदेश में गेहू” एवं चावल 
तथा उत्तरप्रदेश मं चावल, ग्ेहं एवं गन्ना) मे फसल-बीमा की एक श्रग्रणी योजना के 
कायन्वियन का सुझाव दिया । इस सुझाव पर विशेषज्ञों की सहमति ली गई और 
उन्होने फलल-बीमा का 50 प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाने की 
सिफारिश की । इस शर्तं पर राज्य सरकारो ने फसल-बीमा योजना लागू करने मे 
रुचि नहीं ली जिससे फसल-बीमा योजना कार्याम्वित नहीं हो पाई। बीमा 
सलाहकार समिति ने शीघ्र ही फसल-बीमा योजना प्रारम्म करने की सिफारिश की 
थी। वर्ष 947 मे दिल्ली मे हुए एशियन क्षेत्रिक सम्मेलन से सिफारिश की कि 
सरकार को पूरे देश मे श्रथवा उन क्षेत्रों मे जहां फतल बीमा योजना लागू करने की 
सम्मावना अच्छी है, वहाँ फसत्न-बीमा शोघ्र लागू करने का निर्णय लेना चाहिए । 
खाद्य एवं कृषि सगठन सस्था की कार्यकारी समिति ने भी अपनी बैंकाक बैठक, 
956 में फसल-बीसा योजना को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया या। तृतीय 
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पंचवर्षीय यौजना के कृषि-कायंका री दल ने भी फसल एवं पशु-बी मा की समस्याश्रो 


पर विचार किया था । इन सबके दावजूद इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध से देश मे 
प्रगति नहीं हो सकी । 


वर्ष 960 से 965 के काल मे प्राकृतिक विपदाओ्ं के कारण फसलों का 
भिरन्तर उत्पादन कम होते के फलस्वरूप फसल-बीमा का महत्त्व स्पष्ट हो पाया । 
बष॑ 966 मे केन्द्रीय खाद्य एव कृषि मन्त्रालय में फप्ल-बीमा हेतु एक बिल तैयार 
करने की घोषणा की, जिसे 968 में अ्रनिदार्य फयल-बीमा की अग्रणी योजना के 
रूप भे राज्य सरकारों को भिजवाया झया और उनसे कहा गया कि वे श्रपते राज्यो 
में उन क्षेत्रों में उन फसलों में फसल-बीमा योजना लायू करें, जो प्राकृतिक विषदागभ्रो 
से भ्रधिक ग्रस्त होती है । चूकि कृषि राज्य सरकार का विषय है, अत केचद्रीय 
प्रकार द्वारा प्रस्तावित विल पर राज्य सरकारों से सुझाव प्रामन्त्रित किए गए । 
प्राप्ण सभावों से यह हपष्ट था कि किसी भी राभ्य सरकार की फसल एवं पशु बीमा 
योजना को लागू करते में रुचि नही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित फसल एवं 
प्रशु-द्वीमा योजबा बिल तथा स्कीम की पुन जाँच हेतु जुलाई, 970 मे डॉ० 
धर्मंतारायण की भ्रष्यक्षतरा मे एक समिति नियुक्त की गई । इस समिति न फसल- 
बोमा योजना के ब्राधिक एव प्रशासनिक पहलुओ पर ग्रपनी राय देने के साथ-साथ 
प्रनिवायं फसल-बीमा योजना कानूनन लागू करन पर आने बाली प्रमुख कठिनाइयो 
(राज्य संरकारो की प्ररुचि तथा प्रीमयम राशि का निर्घारण) के फलस्वरूप इसे 
स्वेच्छा के प्राघटर पर प्रयोग हेतु जनवरी, 97] में सरकार को अपन प्रतिवेदन मे 
आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किये । जुलाई, 97। मे क्रेल्योय कृषि मन्त्री द्वारा फसल» 
बीमा योजना पर लोकसभा में हुई वहस॒ के दोरान सदस्यों को विभिन्न राण्यो की 
प्रतिक्रिया से प्रवगत कराया गया। साथ ही फसल बीमा बिल में से फल, फूल 
एवं सब्जियों को फ़सलो को पृथक्‌ कर दिया गया क्योकि इमम गअनिश्चितता ग्रन्य 
कृषि-फसलो को भ्रपेक्षा अधिक होती है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भो फेसल एवं 
पशु-बीमा योजना के कार्मान्वियन की सिफारिश अपने प्रतिवेदन मे की है । 

उपयूंक्त वच्यों के मवलोकन से स्पष्ट है कि मारत में कृषि क्षेत्र मे होने वाली 
अनिश्चितता के कारण फसल एवं पशु-बीमा के लिए सभी सहमत हैं. लेकित इसके 
कार्यान्वयन में ग्राबे वाली कठिनाइयो के कारण झाज मी यह योजना विभिन्न फसलो 
के लिए प्रायोगिक स्तर पर हो अनेक राज्यों में लागू हैं । 
फसल-दीमा थोजना के कार्यासवयन से प्राप्त परियाम * 


फसल-बीमा योजना के कायस्वियन के लिए गझनेक प्रयोग किए गए हैं । 
जनवरी, 973 के पूर्व एक फसल-बीमा योजना गुजरात दाज्य मे जीवत बीमा 
विग्रम द्वार कपास की सकर किस्म-4 के लिए चलाई गई थी । वर्ष 974-75 में 
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भारतीय सामान्य वीमा निगम (ठावूव वाह्ञाभा०० (एण्फुणक्षांगा ्ी दावा) 
ने 0 प्रायोगिक फसल बीमा योजनाएं ग्रान्प्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एव तमिलनाडु 
राज्यो मे कपास, ग्रेहं व मूंगफली की फसलो के लिए प्रारम्भ की थी। इन योजनाग्रो 
में सभी प्रकार की प्राइतिक आपदाओ (चोरी एव युद्ध के कारण होने वाली जोखिमो 
के अतिरिक्त) से सुरक्षा की व्यवस्था थी। भारतीय सामान्य वीमा निगम ने फसल- 
बीमा की उपयुक्त योजनाएँ राज्यो में अनेक सस्थाओ्रो जैसे -मारतीय उवेरक निगम, 
राज्य उवरक नियम आदि के सहयोग मे कार्यान्वित की थी। भारतीय सामान्य 
बीमा निगम को वर्ष !973 से 976 के काल मे कार्यास्वित प्रायोगिक फसल-बीमा 
योजनाभ्रो से मात्र 3 38 लाख रुपये की प्रीमियम राशि प्राप्त हुई, जबकि विगम 
ह्वारा इस काल में 36 06 लाख रुपये की क्षति-पूि राशि का मुगतान किया गया। 
प्रत योजना से प्राप्त परिणाम उत्साहवरद्धंक नही है । 

भारतीय सामान्य बीमा नियम ने राज्य सरकारो के सहयोग से पायलद 
फसल-बीमा योजना ([॥00 (४०5 [8शञाःश्ाट5 82८06४7८) वर्ष 979 से परि- 
चालित की है। यह योजना वर्ष ॥982--83 की खरीफ मौसम मे 9 राज्यों में-- 
प्रान्भ्रप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उडीसा, तमिलनाडु, 
पश्चिम बगाल और मध्यप्रदेश--कार्यान्वित थी। सामान्य बीमा विगम ने इन 
राज्यों में खरीफ 982-83 के वर्ष मे 4 करोड़ रुपये की बीमा ग्रभिरक्षा धागे 
ज्वार, मूंगफली कपास ग्रौर मक्का के उत्पादक कृपको को प्रदान की । बीमे की 
प्रति किसान अधिकतम सीमा 2,000 रुपये प्रतिवर्ष से बढाकर 5,000 रुपये व कम 
जोखिम वाले क्षेत्रो के श्रतिरिक्त मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए, 
योजना में सशोधन किया, ताकि योजना किसानो में अधिक लोकप्रिय हो सके । 
सम्पूर्ण देश के लिए बीमाकृत राशि 6,5 करोड़ रुपये से बढाकर 2 करोड रुपये 
प्रतिवपं कर दी गई । वर्ष 798-82 तक समाप्त तीन वर्षों के दौरान प्राप्त 
भीमियम राशि 20 लाख रु० थी जबकि इस काल मे निपटाए गए दावों की राशि 
6 लाख रुपये थी !१ अ्रत यह बीमा योजना अमी तक सीमित रूप में ही. सफल 
रही है । 

कृषको को विभिन्न प्रतिकूल अवस्थाओ मे होने वाले नुकसान एवं सस्थाग्रत 
अभिकरणो से प्राप्त ऋण का समय पर मुयतान करने की सामथ्यंतरा बनाये रखते 
की दृष्टि से खरीफ 985 से भारत सरकार ने सम्पूर्ण देश के स्तर पर एक 
व्यापक फसल वीमा योजना (00फ्रफ़ाध्शशाहए८ (7०7 वाइफ्॥70४ $०४६४१९) 
बनाई है । यह व्यापक फसल बीमा योजना भारतीय सामान्य बीमा निगम 


4- एिछटाएढ 830॥ ० वगरताब--रल्कुणर गा कल वुएलछठ 209 काएटा255 ण छव्रघांरण8 
70 47063--982-83, 4983, ए, 57. 
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द्वारा राज्य सरकारो के सहयोग से कार्यान्वित की जावेगी। प्रस्तावित योजना 
सहकारी सस्याग्रो, वाणिज्यिक बैंको एव क्षेत्रीय ग्रामीण बैको से प्राप्त ऋण से 
सम्बन्धित होगी । प्रारम्म मे यह योजना चावल, गेहूं, मोठे अनाज, तिलहन एव 
दालो की फेसलो के लिए बीमा सुविद्या प्रदान करेगी । बीमा लागत की राशि किए 
गए बीमा राशि का चावल, गेहूँ एवं मोटे श्रताज में दो प्रतिशत एवं विलहन एव 
दालों में एक प्रतिशत होगी । प्रत्ति कृपक-बीमा की राशि उपयुक्त फसलो के लिए 
प्राप्त सस्थागत फसल ऋण-राशि का 50 प्रतिशत होगी। यह बीमा योजना देश 
के उन सभी क्षेत्रों मे क्रियान्वित की जावेगी, जिनके पिछले 5 बर्ष के फ़तल उत्पा- 
दकता के प्रांकडे उपलब्ध है । कार्यान्वयन की इष्टि से योजना खण्ड+स्तर पर लागू 
की जावेगी । इस फसल ब्रीमा योजना में यदि क्षीमा किए गए क्षेत्र में कृषकों को 
प्रति हैक्टर उत्पादन, निर्धारित उत्पादकता स्तर से कम प्राप्त होता है तो उत्त क्षेत्र 
के सभी कृषकों को हुई हानि की राशि का समान दर से भुगतान किया जावेगा । 
भ्रतः; इस योजना भें समी कृपको के उत्पादन के झ्ॉँकेडे प्राप्त करने को आवश्यकता 
नही होती है । 

फसल-्बीमा योजना का लाम लघु एवं सीमान्त कृपको तक पहुँचाने के लिए 

उनके द्वारा देय प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत सहायता के रूप भे राज्य एव केन्द्र 
सरकार द्वारा समान अनुपात मे दिया जावेगा, जिससे यह वर्ग भो फसल-बीमा 
योजना में भाग लेने के लिए उत्सूक होवे । प्रीमियम की राशि ऋण दात्री सत्थाओ 
द्वारा ऋण स्वीकृत करते समय ही वसूल कर ली जावेगी । ऋणदात्री सस्या प्राध्त 
प्रीमियम राशि को पूर्ण विवरण सहिल भारतीय सामान्य बीमा निगम को भेजेगा 
एवं भारतीय सामान्य बीमा निगम एक विस्तृत पालिसी ऋणदात्री सस्था के नाम से 
जारी करेगा । 

भारत सरकार ने राज्य सरकारो से प्राप्त हुए सुभावों को ध्यान भे रखकर 

इस व्यापक फसल-बीसा योजना को किसानों के लिए सधिक आकर्षक और लाम- 
कारी बनाने की दृष्टि से इसमे निम्ताकित सशौध्ूत किए हैं?-- 

()) उपज मे होने वाली घट-बढ के गुशाक के आधार पर गेहूं एवं घात 
के लिए क्षतिपूरक सीमाप्रो की तीन दरें--80 प्रतिशत, 85 प्रतिशत 
एवं 90 प्रतिशत होगी । प्रारम्भ को उपजों का निर्धारण पिछले तीन 
वर्षों फी उपज के पारवर्तनंगोल औसत के आधार पर किया जायेगा। 
गेह दव घान की क्षतियूरक सीमाओं की इन विभेदक दरो को वर्ष 
986-87 की रदी की फसल से लागू किया गया है । प्रत उपज मे 
घढ-बढ का गरुणाक जहाँ कम है, बहा क्षतिपूरक श्लीमा ज्यादा होगी 


2. नेशनल वेंक न्यूज रिव्यू, खण्ड 3, खब्या 7, सितम्बर ! 987, पृष्ठ [ ॥ 
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पभोर जहाँ उपज मे घट बंढ का गुणाक ज्यादा है, वहाँ क्षतिपुरक 
सीमा कम होगी । उपज मे घट-बढ का गुणाक और विनिन्न इकाई 
क्षेत्रो की प्रारम्मिक उपज का निर्धारण मारतीय कृषि सासब्यिवोय 
पनुसन्धान स्थान, नई दिल्‍ली द्वारा किया जावेगा । 


(0) राज्यों की सरकारो को योजना के कार्यात्वयन के लिए किसी जिले/जितो 


(0) 


(९ 


को चुनने का विकल्प होगा और इस अ्रकार चुने हुए जिले,जिलो को 
तीन वर्ष की भ्रवधि के लिए योजना से पुघक्‌ नही किया जा सकेगा। 

किसी भो वित्तीय सस्या अर्थात्‌ सहकारी बेक, वाणिज्यिक बैक 
भथवा क्षेत्रीय-ग्रामीण बेक से योजना मे सम्मिलित फसलों के तिए 
ऋण प्राप्त करने दाले सभी ऋण कर्ता किसानो को इसमे अनिवार्य 
रूप से सम्मिलित करना होगा । 


योजना की कार्यास्वयन इकाई खण्ड-स्तर पर होगी तथा इससे छोटे 
स्तर की इकाई तक पहुँचने के लिए भो प्रयत्त किए जाने चाहिए। 
राज्य सरकार अपनी “फसल कटिंग मशीनरी" को मजबूत बताकर 
इस योजना को प्राम-स्तर अथवा गाँदो के छोटे समूह के स्तर तक 
लागू कर सकती है । 

जिन क्षेत्रों मे विशेष-कृषि परियोजनाएं, जैसे-राष्ट्रीय तिलहत विकात 
परियोजना, विशेष चावल उत्पादन कार्यत्रम चल रहे हैं, ययात्म्मव 
ऐसे जिलो को इस व्यापक फसल-बीमा योजना मे सम्मिलित किया 
जाना चाहिए । 


ध्यापक फसल-बीमा पोजना की प्रगति : 


व्यापक फसल-बीमा योजना अप्रैल, 983 (खरीफ 985) मे प्रारम्भ को 
गई । इस योजना को अप्रैल, 988 में कुछ समय के लिए निलम्बित कर दिया गश 
था और सितम्बर, 988 मे पुनः प्रारम्म किया ग्रया। पुततः प्रारम्भ करने मे दो 
मुख्य सशोघन किए गये -- 


(भ) प्रति कृषक दीमा की अधिकतम राशि !0,000 रुपये होगी, चढ़े 


कृषक ने कितनी हो राप्ति मे ऋष प्राप्त किया हो । 


(ब) बीमा की राषि प्राप्त ऋण-टाशि का 00 प्रतिशत होगी जबकि 


पूर्व मे यह राशि 50 प्रतिश्नत थी । 


वर्ष 7985-86 से 990-9] को भवधि में इस बीमा योजना की प्रगति 
के विभिन्न पहलू सारणी 22.व मे प्रस्तुत हैं-- + 
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सारणो 224 
व्यापक फसल बीमा योजना की प्रगति 





मौसम/वर्ष योजना मे योजना में योजना में किए ग्रए बीमा किश्त बीमा की 
सम्मिलित सम्मिलित सम्मिलित बीर्मे की से प्राप्त क्षतिपूर्ति 
राज्य एव. कृषक क्षेत्ररल राशि राशि राशि 
केसर शासित (लाख) (लाख (करोड (करोड भुगतान 
प्रदेश हैब्दर) रुपये) रुपये) की गई 
(करोड़ 
रुपये) 
सरीफ 4985  ]]-+2 2636 5374 54273 944 8442 
रबी 986 44--2. 42]2 2378 238 4] 447. 3]] 
खरीफ 7986  45+3 39 55 7740 85620 ]4 99 ]696 
रबी ]987 5-+-2 4428 2099 24237 45] 458 
खरीफ 987 8--3 46 32 840 ॥40 68 ]9 ]0 277 24 
रबी 4988 7+2 2। 28 3236 47544 8,84 2 07 
खरीफ 988 (3--0 2964 5235 54788 882 2948 
रबी 989 9-0 873 व02 64]0 3]2 387 
खरीफ 989 ]5+2 4276 6645 87389 ]448 3436 
रबी 990 6+] 659 958 45756 276 306 
खरीफ 7990 77+] 942 3409 555 766 7२४ 








कुल 98 ]6 620 75 








स्रोत- 7२९3$६7४९ 999॥ 0 [706॥93, ॥२९छुछा2 ० एप्रशत2ए 390 #7787०68, 
990-9 (एग 7) 9 शा 
(४६९४ श०ए झऋ००7०णा८ शव एणाध०३। प९्श:५, $09९08०, 
26, 992, 7 6 -24 


उपयेक्त सारणी से स्पष्ट है कि व्यापक फसल बीमा योजना की प्रगति 
उम्मिलित कृषकों की सख्या एवं सम्मिलित क्षेत्रफल की दृष्टि से अच्छी रही है । 
सर्वाधिक कृषक एव कृषि क्षेत्रफल खरोफ 987 में इस योजना म सम्मिलित किया 
गया । पिछले 5ऊ> वर्षों मे इस योजना क तहत 98 6 करोड रपये बीमा किश्त 
राशि मे आप्त हुए तथा 620 75 करोड रपये बीमा क्षति धूति राश्षि मुगताव की 
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गई ) वर्ष 986-87 एवं 987 88 मे देश के अधिकाश भागों में सूखा एवं बा 
की स्थिति होने के कारण सरीफ 987 में ही 277 करोड रुपये वीमा क्षति पूति 
के भुगतान किए गए | स्पष्ट है कि कृषि मे जोखिम अधिक होने से बीमा क्षति पूर्ति 
राशि का भुगतान प्राप्त वीमा किश्त राशि से कई गुना अधिक करना पड़ा है + प्रत- 
व्यापक फल वीमा योजना की प्रगति भी उत्साहवर्द्ध क नही है । 


फसल-वीमा योजना के कार्यान्वयन मे प्राने वाली कठिनाइयाँ--फसल-वीमा 
योजना के कार्यान्वयन मे प्रमुख रूप स निम्न कठिदाइयाँ आती हैं-- 


. विभिन्न फसलो के उत्पादन में होने वाली क्षति की मात्रा एवं उसकी 
आवृत्ति के सही क्षेतरवार आरके उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रीमियम 
की सही राशि के निप्रिण का कार्य कठिन होता है । 

2. देश में लधु एवं सोमाग्त कृपकों की अधिकता, जोत का छोटे-छोटे 
खण्डो में विभक्त होना तथा विभिन्न कृपको द्वारा निन्न-मिन्न फसल" 
चक्र लागू किये जाने के कारण मी वीमा-किश्त को सही राशि के 
निर्धारण का कार्य कठिन होता है । 

3. भृ-्स्वामित्व के सही अभिलेख प्राप्त नही होवा भी फसल-बीमा योजता 
लागू करने मे प्रमुख समस्या हैं । 

4. सरकार के पास फसल-बीमा योजना को कार्यान्वित करने के लिए 
दक्ष कार्यकर्त्ताश्नों का अभाव द्वोना 

5, अशिक्षा एवं अत्रानता के कारण कृधको द्वारा फसल-बीमा के महत्व 
को समझ नहीं पाना । 

6. कृपको को कृपि-व्यवस्ताय सै बचत की राशि कम प्राप्त होना तथा 
घीमा की किश्त राशि को उनके द्वारा श्रतिरिक्त-कर के रूप में 
मानना । 

2, सरकार के पास वीमा कम्पनियों को प्रारम्म मे फसल एवं पशु-वीमा 
लागू करने से होते वाली क्षति को पुरा करने के लिए घन की कगी 
का होना | 

8... वीमा कम्पनियों द्वारा फसल-बीमा का लागू करने से उत्पन्न परेशानियों 
के कारण इसका किसी-व-किसी भ्ाघार पर विरोध करना | 


फसल-वोमा योजदा के लिए राष्ट्रीय कृषि-श्रायोग के सुझाव : 

राष्ट्रीय-हृपि-प्रायोग ने अपनी रिपोर्ट मे लिखा है कि भविष्य मे फसल-बीमा 
योजना का विस्तार वंमान मे कार्याम्वित अग्रणी योजनाओं के परिणामों पर निर्भर 
करेया । फसल-बीमा योजना मारतीय कृषि के लिए आवश्यक ही नहीं प्रमितु 
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अपरिहाय है । फ॑सल-बीमा योजना कै मावी विस्तार के लिए राष्ट्रीय-कपि-भामोग 
से सुझाव दिए हैं+- 

# हू यलद योजवाएँ (0॥॥0०॥ $0श॥९5) सभी कृषि-वस्तुप्रो एवं प्रमुख 
खाद्यान्नों के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों म्‌ छुरू की जानी चाहिए, 
जिससे सभी क्षेत्रों एवं विभिन्न फसलो में फसल बोसा के कार्यान्वयन 
की पूरी तस्वीर सामने श्रा सके । 


2 देश के उन क्षेत्री में जहाँ ग्निश्चितता की अधिकता के कारण कृपक 
बीमा-किए्त (प्रीमियम) का सुगतान करने मे समर्थ नही हैं, वहां किश्त 
का निर्धा रस्ण न्यूनतम स्तर पर किया जाना चाहिये। यह समाज 
कल्याण कायंत्रम के ग्रन्तर्गत किया जा सकता है । 


3 पूंजी सम्पदा की बीमा योजना लागू किये जाने की सिफारिश भी 
आयोग ने की है। प्रायोग का मानना है कि पूंजी-सम्पदा का बीमा 
न्यूनतम किश्त की राशि पर किया जा सकता है । आ्रायौग के मता- 
नुसार सम्पदा-बीमा का महस्व फेसल-बीमा की अपेक्षा कृपको के 


लिए अ्रधिक है । 
पशु वोमा 


मारतीय कृषि में पशु-बीमा मी फसल-बीमा के समान ही महत्त्वपूर्ण हैं । 
इसका महँत््व लघु एवं सोमान्त कृषकों के लिए फसल-बीमा की अपक्षा अधिक होता 
है । भारतीय कृषि मे पशु रीढ़ की हड्डी के समान माने जाते हैं, वयोकि प्रत्येक कृषि- 
कार्य के करने मे पशु प्रमुख रूप से काम मे लिए जाते हैं। अतः पशुश्रो के प्राकृतिक 
प्रकोपों के फ़तस्वरूप मरने के कारण होने दाली जोखिम का बीमा कृपको के लिए 
प्रावश्यक होता है । 


फसल-बीमा के समात पशु-बीमा का इतिहास भी पुराना है। स्व॒तन्त्रता से पूर्व 
देश में अनेक पशु-बीमा समितियाँ थी, जो महकारिता के भ्राधार पर कार्यरत थी । 
धीरे-घौरे ये ममितियाँ समाप्त हो गईं। थी जी०सो० प्रियोल्कर ने 948 मे फल- 
बीमा के साथ-साथ पशु-बीमा योजना भी बठाई थी । तृतीय प्रचवर्षीय योजना भे 
पशु-बीमा योजना की अग्रगामी योजनाएँ शुरू करने के घुझाव भी दिए गए थे । 


पशु-बीमा योजना के कार्यान्वयन मे भी अनेक परेशानियाँ होने के कारण इसे 
ज्ञागु नहीं किया जा सका । पशु-बोमा मे होने वाली परेशानियाँ फसलनदीमा में होने 
बाली परेशानियों से मिन्न होती हैं ॥ मररत में पशु बीमा योजना के कार्यात्वयन से 
प्रमुख कठिनाइयाँ अग्रतिखित हैं-- 
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(।) भारत मे पशु भ्रधिक सख्या में पाले जाते हैं । पाले जाने वाले पशुभ्रो 
में श्रधिकाश पशु भ्राथिक नहीं होते हैं। कमर वर्पा वाल़े क्षेत्रों मे 
पशुपालक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मे पशुओं को चारे की तलाश में 
से जाते हैं। अत. सभी पशुओं का बीमा करवाना रुम्मव नहीं 
होता है । ! 


(2) पशुओं में होने वाली मृत्यु-दर (१४००६४॥9 ४०) के सही भाँकडे 
उपलब्ध नही हैं। यह सभी मानते है कि पशुओं मे भृत्यु-दर अधिक 
होती है। अत इस घारणा के कारण बीमा की किश्त राशि अधिक 
होती है। 

(3) पशु का वीमा प्राकृतिक कारणों से हुई मौत के लिए किया जाता 
है। अनेक बार पशु की मृत्यु पशुपालक की लापरवाही के कारण 
होती है, जिसका पता लगाने का कार्ये कठिन होता है । 


(4) पशु-बीमा के कार्यान्वयन मे अन्‍य परेशानी मृतक पशु के पहचानने की 
होती है। क्या मृतक पशु वही है जो बीमा कम्पनी से बीमा हेतु 
पजीकृत किया गया है ? 

(5) पशुझ्ों का बीमा किसी निर्धारित मूल्य के लिये किया जाता है। 
पशुओो के मूल्य मे उञ्र के साथ साथ निरन्तर कमी तथा श्ृद्धि होती 
रहती है । 


(6) देश में पशु चिकित्सा की ध्यवस्था भी पूर्ण रूप से विकसित नह्दी होने 
के कारण पनेक बार पशुओो मे सक्मामक बीमारी के कारण काफी 
पशुओं की मृत्यु चिकित्सा सुविधा बाहर के जुटाने से पूर्व ही हो जाती 
है । अ्रत. बीमा कम्पनी को बहुत हानि उठानी पड़ती है । 

(7) परशु-बीमा योजना के कार्यान्वयन मे प्रबन्ध की लागत भ्धिक आती 


है, क्योकि वीमाशुदा पशुओं का निरम्तर निरीक्षण ब्रावश्यक 
होता है । 


पशु बीमा के क्षेत्र मे उपयु'क्त परेशानियों के होते हुए भी, यह भावश्यक है 

कि देश में क्ृपको को पशुओं की भ्रसामयिक भृत्यु से होने वाली जोखिम बहन करने 

की शक्ति उत्पन्न करने हेतु पशुओं के बीमा की न्यवस्था लागू की जाए। पनेक कृषकों 

के यहाँ पर बेल के मरने पर दूसरा दैल खरीदते के लिए ऋण उपलब्धि की व्यवस्था 

ने होने से कृपि-ब्यवस्ताय या तो चौपट हो जाता है, प्रथवा गैर सस्थागत ऋणदात्री 

सस्था से ऋण लेने को कृपक मजबूर होते हैं, जिसके फलस्वरूप वे ऋण पग्रस्तता के 
् 
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स्पांयी शिकार हो जाते हैं। पशु-बीमा के महत्त्व को मद्देनगर रखते हुए इसकी 

पॉयढ योजना लागू करते समय निम्द सुझाव छ्यान में रखते आवश्यक हैं-- 

(7) पशु का बीमा पूरी कीमत पर नहीं करके उसकी दो-लिहाई कीमत का 
ही किया जाना चाहिए, जिससे पशुपालक पशु की देखभाल मे किसी 
प्रकार की लापरवाही वही बरते । 

(2) पशु-बीसा सभी पशुझो का नही किया जाकर कुछ घुने हुए भ्च्छे 
पशुओ्रों का ही किया जाना चाहिए । 

(3) समग्र प्र प्रशुनचिकित्सा फ्री व्यवस्था एवं बीमाशुदां पशुओं की 
निरन्तर देखभाल की जानी चाहिए । 


का 


पशु बीमा योजना की प्रगति : 

बर्ष 974 में जब पशु-बीमा योजना प्रारम्भ की गई थी, मात्र 29,570 
पशु ही बीमाशुद्ा थे ! बीमाशुदा पशुओं को सल्या 983 में ) 06 करोड़ हो गई । 
ग्रत पिछले दशक मे इस क्षेत्र मे श्रच्छी प्रगति हुई है । बर्तमान में सकर भस्ल के 
जातवरो के लिए पशु-बीमा सुविधा सभी स्थानों प्र उपलब्ध है । 


आधाछ| 


श्र्याप 223 - 


भारल में सहकारिता 


सहकारिता झाधिक्त उगठम का एक रूप है। सहकारी पग्रान्दोलन मारत मे 
नया नहीं है | भारत के ग्रामीण समुदायों का सयठव--चउक्त परिवार प्रणाली उह- 
कारिता के सिद्धान्तो पर ही आधारित है । पक्चिमी दया के प्रादुर्माव के क्रम 
देश में सहकारिता के स्थान पर ब्यक्तिवाद का उदय हुआ, जिससे सहयोग के स्थान 
पर प्रतिस्पर्डा को भावना बी । कृषि की दुईशा, ग्रामीण उद्योगों का पतन, जनीं- 
दारो, व्यापारियों एव छाहूकारों द्वारा क्चाता के घोषण के कारण कृपको की स्थिति 
दवनीय हुईं। क्ृपको में ऋषाप्रस्तता के बटन, उत्पादों के दिक्य से उचित कौमंठ 
प्राप्त नही होने एवं दघु हृपक्तो को पूंडीवादी इपको के समान ला नहीं प्राप्त हाने 
के कारण, इस दर्ग की उन्तति के लिए जननी को द्रामीण अ्॑-व्यवस्था में ऊपनाये 
गय सहकारी झ्ान्दोलन के ग्राधार पर भान्त मे सहकारिता के उपयोग करने का 
विचार ब्रिटिश शासन-झाल मे किया गया। परिषानम्वरूप बीसवीं घताब्दी के प्रारम्भ 
में नारत से सहकारिता प्रान्दोलन प्रारम्म हुआ । 

विभिन्न प्राविक प्रणालियो - व्यक्तियद एवं उार्वेजनिक क्षेत्रो मे पाये छान 
वाले दोषा को निवारण करन का उपाय सहकारिता ही है। यह इन दोनो के बीच 
की स्थिति है । 

सहकारिता से तात्पयं-- उहक्मारिता से वात्ययें परस्पर सहयोग से अभ्यवा 
निल-जुतकर काम करन स॑ हैं! बर्यश्ास्त्र में चहझ्मरिता उ वात स्बच्छा ते बन 
हुए व्यक्तिया के उगठन से है जिसका उह्देश्य आधिक एव/पथवा सानाजिक होता 
है । इसम उम्मिलित सन्नी व्यक्तियों को चमाव स्वर पर उम्दा बात हैं । उल्लेप में 
सहकारिता स्ले तान्‍्पर्य स्वय को सहायता एक उनग्ठन के माध्यम से प्राप्त करने 
त्तेहै। 

कलबर्ट के अनुसार नहक्यरिता एक ऐसा गठन है जिसमे व्यक्ति दाववता 
की भावना से समानता के आधार पर न्वच्झ्पूर्व॑क बम्मिलित होते हैं ठथा परत्पर 
चहयाय से सवक्षी ब्राबिक उनति कल लिए प्रयत्व करते हैं । स्ट्रीकलैप्ट के झनुवार 
सहकारिता का तात्पवं ब्यक्तियों के उंच समूह से है जो उबके प्राधिक उद्देस्वो को 
प्राष्ति क निए स्थापठ क्या जाता है 
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मैकलेगन समिति के अनुसार, सहकारिता का सिद्धान्त सल्लेप मे यह दर्शाता 
है कि एक प्रकेला एव साधत-रहित ध्यक्ति मी अपने स्तर के व्यक्तियों का संगठन 
बनाकर, एक-दूसरे के सहयोग से एवं नंतिक विकास व पारस्परिक समर्थन से अपनी 
काबे-क्षमता के भ्रनुसार, घनवाव, शक्तिशाली व साधन-सम्पन्न व्यक्तियों को उपलब्ध 
सारे मौतिक लाम प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार साधन-रहित व्यक्ति भ्रपना विकास 
सहकारिता के माध्यम से कर सकता है । 

सहकारिता नियोजन समिति के ऋनुस र, सहकारिता एक ऐसा सगठन है 
जिममे व्यक्ति स्वेच्छा से समानता के नाधार पर अपने अ थिक हिंदो को झागे बढाने 
के लिए सम्मिलित होते हैं । 

सहझारी के सिद्धान्त--सहकारिता के प्रमुख सिद्धान्त निम्न हैं- 


] 


स्वेच्छापूर्वक (४०)०७४7५)-- सहकारिता में सम्मिलित होने की प्रत्येक 
व्यक्ति को स्वतन्त्रता होती है ! वे स्वेच्चा से सदस्य बनते हैं। सदस्य 
बनने हेतु उन पर किद्धी प्रकार का दवाव नही डाज्ना जाता है । 
लोकतान्त्रिक (0८20८780)--इसमें सम्मिलित सदस्यों को समान 
ग्रधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य को, चाहे उसने समिति के 
कितने ही शेयर खरीदे हो, एक हीं वोट देने का अ्रधिकार होता हैं । 
सहकारिता मे एक व्यक्ति-एक मत का प्िद्धान्त अपनाया जाता है । 
इसका प्रबन्ध भी लोकतन्त्र पर आधारित होता है + 

आ्राधिक, सामाजिक एवं नंतिक उत्पान--सहकारिता म॑ सभी सदस्यों 
का उद्दं श्य आथिक, सास्राजिक एवं नैतिक उत्याव प्राप्त करना 
होता है । 

तटस्थता--सहकारिता में सम्मिलित सदस्यों का घर, जाती, राष्ट्री- 
यता एवं राजनीतिक दलो के प्रमाव से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । 
सहकारिता मे ब्यक्ति को प्रधानता दी जाती है, बे कि उप्तकी सम्पत्ति 
को। 

स्वावलम्बन एवं परस्पर सहयोग--सहकारिता मुर्यतया निवंलो का 
संगठन है जिसमें दे स्वावलम्बन तथा परत्पर सहयोग से अपनी 
निंलता को सगठित थ्रक्ति मे वदल देते हैं। 'एक व्यक्ति सबके लिए 
व सब व्यक्ति एक के लिए! सहकारिता का मूलमन्त्र है । 

सेवा भावना--सहकारों संगठन का मुख्य उद्दं श्य लाग कमाना नहीं 
होकर सदस्थो को अधिकतन्नम सुविधाएँ प्राप्त कराना होता है । 


सहकारिता मे सम्मिलित व्यब्तियों मे गृण-- सहकारिता में सम्मिलित होने 
बाले व्यक्तियों मे निम्न ग्रुण होने चाहिए। इनने हें ने पर सहवारिटा का विकास 
होगा तथा इन गुस्पो के नही होने पर सहकारिता की प्रगति भे रुव'वट भ येगी [ 
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स्तर अल्प एवं मध्यकातीन दीघंकालीन ऋण  कृषि-्उत्पादों 
ऋण के लिए सरकारी. के लिए भूमि के विपणन के 
ऋण समितियाँ विकास बैक लिए सहकारी 
विपणव 
समितियाँ 





(प्र) प्राथमिक स्तर॒प्राथप्िक कृषि-सहकारी प्राथमिक भूमि प्राथमिक सहकारी 
(गाँव या आस ऋषणा समितियां विकास बैक कृषि-विपणन 
पाप्त के गादो के समिति 
समृह के लिए) 

(व) जिला-स्तर केद्धीय सहकारी बैक जिला भूमि ज़िला सहकारी 

विकास बैक विपणव समिति 


(स) राज्य-स्तर राज्य/शीपे सहकारी. राज्य भूमि राज्य सहकारी 
बैक विकास दक विपणन सघ 





भरत से सहकारिता का इतिहास 
मारत में सहकारिता बहुत समय से प्रचलित है । पूर्व मे सहकारिता वर्तमान 
झूप मे नहीं होकर भप्रन्य रूपो, जेसे-सयुक्त परिवार प्रणाली, पचायत, चिट फण्ड्स, 
निधि झादि रूपो में प्रचलित थी । भारत में सहकारी आन्दोलन का प्रारम्म बतंमान 
रूप मे मुस्यतया कृपको को साहुकारों के शोषण से बचोने के लिए किया गया । 
प्रकाल आयोग, 90] ने कुषको को ऋण उपलब्ध कराने के लिए दिए गए सुमाव 
पर सरकार ने एडवर्डे सो की अध्यक्षता में नियुक्त समिति को राय ली । इस समिति 
ने सन्‌ 90! मे सहकारी समितियाँ स्थापित करने को सुभाव दिया एवं एक 
विधेवक दताया जो 25 भा, 904 को सहकारी ऋण समिति कानून के रूप में 
पारित किया गया। इस प्रकार आधुनिक काल मे सहकारिता का जन्म मारत में 
वर्ष 904 मे हुआ्रा। इस कानून का प्रमुख उद्दं श्य लघु कृषको को आवश्यक माधा में 
ऋणु-सुंविधा उपलब्ध केराना था | मारत म सहकारो ऋण समितियों का सगठन 
हुआ । इस कानून में व्याप्त कमियों, जंस़े--विपरुन, परिष्करण, कृषि आदि कार्यों के 
लिए गैर-ऋण सहकारी समितियों के सगठन की व्यवस्था के न होने, जिला एव 
राज्य स्तर पर सहकारी दैंको के नही होने आदि की स्थिति को दूर करने हेतु वर्ष 
942 में दृहद्‌ सहकारी समिति कानून पारित किया गया । इस कानून के अनुसार 
सभी उद्देश्यों के लिए सहकाये समितिया की स्थापना की व्यवस्था की यई । इससे 

सहकारिता के विक्रास॒ को गत्ति में तीद्रता झई । 


2 /भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र 


. सदस्यों को सहकारिता के उद्देश्य लाभ आदि का ज्ञान होना चाहिए। 
2. सदस्यों को सहकारिता का ज्ञान होना चाहिए। 

3 सदस्यों में ईमानदारी की मावना होनी चाहिए । 

4. सदस्य सहकारिता के प्रति वफादार होने चाहिए । 

5 सदस्यों में सहकारिता के प्रति विश्वास होना चाहिए । 

6, सदस्यों द्वारा सहकारिता के कार्य मे रुचि होनी चाहिए । 


सहकारिता से लाम 
सहकारिता मे सम्मिलित व्यक्तियों को निम्न लाम भ्राप्त होते हैं-- 


(0). भ्राथिक लाम--सहका रिता के प्रत्येक क्षेत्र-ऋएा, विपणन, कृषि परि- 
करण आदि मे सम्मिलित होने पर सदस्यों को झाधिक लाभ प्राप्त 
होता है । ऋण के क्षेत्र मे कम ब्याज दर पर ऋण-सुविधा भ्राप्त होती 
है, जवक्कि विपणन के क्षेत्र मे कम विपणन-लागत देनी होती है एवं 
उचित कीमत प्राप्त होती है। यह ग्राथिक लाभ बाजार मे प्रति- 
स्पद्धत्मिक स्थिति के कारण प्राप्त होता है । 

(2) नैतिक लाम--सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण सदस्यो का भैतिक 
उत्थान होता है । सदस्यों मे बचत करने की भावना जागृत होती है । 
तथा असामाजिक आदतें, जैसे-सट्टा, शराब पीने की ध्वादत आदि मे 
कमी होती है । 


(3) सामाजिक लाम--सहकारिता से समाज मे व्याप्त कुरीतियाँ, जैसे- 
मृत्यु-मोज, बाल-विवाह एवं श्रन्य सामाजिक क्रुरीतियों को समाप्त 
करने, ग्राम सुधार के लिए जल-प्रवन्ध, जल-तिकासी व स्वास्थ्य 
सेवाप्नो में सुधार करने के लिए सदस्यो को श्रेरित किया जाता है 


शैक्षिक लाभ--सहकारिता मे सम्मिलित सभी व्यक्तियों को समान 
स्तर पर समभा जाता है। सदस्यों में शिक्षा का प्रसार किया 
जाता है । 


सहकारी सस्थाप्रो का ढाँचा : 


मारत में विभिन्न सहकारी समितियों का ढाँचा तीन स्तरीय या स्तृप्राकार 
(9,7एभ7०7९४]) होता है । ये तीन स्तर इस प्रकार होते हैं : गाँव या गाँवों का समुह/ 
जिला एव राज्य स्तर । इनकी सख्या ग्राम स्तर पर अधिक, जिला स्तर पर उससे 
कम एवं राज्य स्तर पर एक होने से स्तुपाकार ग्राकार का निर्माण होता है । विभिन्न 
उद श्यो के लिए गठित समितियों का स्तर भग्राकित प्रकार का होता है-5 


(व 


छः 


भारत में सहक्ारिता/643 





स्वर पल्य एवं मब्यक्रलीच दीघंकातीत ऋण  कृपि-उत्तादों 
ऋण के लिए सरकारी. के लिए भूमि के विपणन के 
ऋण समितियाँ विकास बैक लिए सहकारी 
विपणन 
समितियाँ 





(प्र) प्राथमिक स्तर॒प्राथमिक कृषि-सहकारी प्राथमिक भूमि प्राथमिक सहकारी 
(गाँवया आस-. ऋरा समितियाँ विकास बेंक कृषि-विपणनल 
पास्त के वो के समिति 
समूह के लिए) 

(व) जिला-स्तर. केद्रीय सहकारी बैक. जिला भूमि. जिला सहकासे 

विकास बैंक विपरान समिति 

(पे) शाज्य-स्तर. राज्य/शीपे सहकारी. राज्य भूमि राण्य पहकारी 

बैंक विकास वैक विपरात संघ 





जारत में सहकारिता का इतिहास « 

भारत में सहकारिता बहुत समय ज्ले प्रचलित है । पूर्व मे उहकऋारिवा वर्तमान 
रूप मे नही होकर गन्य रूपो, जैसे-सयुक्त परिवार प्रणाली, प्रचावत, चिठ फष्ड्स, 
निधि ग्रादि रूपो मे प्रचलित थी । भारत में महकारी प्रान्दोलन का प्रारम्म बर्तमाव 
रूप में मुख्यतया कृषकों को साहुकारों के धोषण से बचाने के लिए किया गया | 
अकाल आयोग, 90] ने कुंपको को ऋण उपतब्ध कराने के लिए दिए गए सुर्याव 
पर सरकार ने एडवर्ड लों की ग्रध्यक्षता मे नियुक्त समिति की राय ली । इस समिति 
ने सन्‌ 90! में सहकारी समितियाँ स्थापित करने का सुझाव दिया एवं एक 
विधेयक बनाया जौ 25 मार्च, 904 को सहकारी छझरा समिति कानृत के हुप मे 
प्रारित किया गधा। इस प्रकार प्लाधुनिक काल में सहकारिता का जन्म मारत में 
वर्ष 904 में हुआ । इस कानून का प्रमुख उद्दं श्य लघु ऊपडो को आवश्यक मात्रा में 
ऋणतु-सूविधा उपलब्ध करागा था । भारत मं सहकझारों ऋण संमितियों का सगठव 
हुआ | इस कानून में व्याप्त कमियो, जेसे--विपस्यन, परिष्करण, हि आदि कार्यों के 
लिए गैर-रूणु सहकारी समितियों के सुगदत की व्यवस्था के न होने, लए एव 
राज्य स्वर पर सहकारी दैंका के नही होने भ्रादि की स्थिति को दूर करने हेतु वर्ष 
92 मे बहद्‌ शहकार्य समिति कानूत पारित किया गया । इस कानून के अनुतार 
समझी उद्दश्यां के लिए सहकारी समितियों की स्थापना को व्यदस्था की गई। इससे 
सहकारिता के बिकास की गति में तौद्ता प्ाई । 


644/मारतीय कृपि का प्रथ॑तस्त्र 


सहकारी भ्रान्दोलन मे सुधार के लिए सुझाव देने हेतु सरकार ने वर्ष 94 
में सर एडवर्ड मैकलेगन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने 
सहकारी श्रान्दोलन की प्रगति उचित दिशा में करने के लिए कई सुझाव दिए। वर्ष 
99 में सहकारिता को राज्यीय दर्जा दिया गया ओर 92 के कानून में आव- 
गयक सुधार करने का अधिकार राज्य सरकारो को दियः भया । फलत विभिन्न राज्यों 
में सहकारिता के कानून पारित किए ग०। विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्थिति के 
प्रनुसार सहकारी आन्दोलन की भ्रगति मे तेजी ग्राई। 

वये 929 की विश्व-व्यापी मदी का भारतीय सहकारी प्रान्दोलन पर 
विपरीत प्रमाव पडा । कृपको के उत्पाद की कीमतें कम हो जाने के कारण उनकी 
आधिक दया दयनीय हो गई तथा समित्तियो की बकाया ऋण की राशि मे कई गुना 
वृद्धि हुई, जिसके कारण बहुत-सी समितियाँ बन्द करनी पड़ी । वर्ष 935 में रिजव॑ 
बैक की स्थापना की गईं तथा उसके कृषि ऋण विभाग ने 937 में सहकारी 
आन्दोलन पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमे बहुउद्देशीय समितियों के विकास 
करने का सुझाव दिया गया । द्वितीय महायुद्ध काल में कृषि-वस्तुझ्रो की कीमतों मं 
वृद्धि होने के कारणा कृषकों की स्थिति में सुधार हुआ एवं युद्धकाल में देश मे अनेक 
प्रकार की समितियो--फल एवं भन्ना उत्पादको की सहकारी समितियाँ, उपभोक्ता 
समितियाँ, विपश्न समितियों का विकास हुआ । वर्ष 945 मे सरय्या सहकारी 
नियोजन समिति ने सहकारी सस्थाओ को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता तथा 
श्न्‍्य सुविधाएँ देकर उन्हे सुदृढ़ बनाने हेतु मुभाव दिए । श्री गोरवाला की अध्यक्षता 
में नियुक्त अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने प्रपनी 954 मे प्रस्तुत 
रिपोर्ट मे मत प्रकट किया कि “भारत में सहकारिता असफल हुई है, किन्तु उसे सफल 
बनाना होगा! क्योकि कृपको की स्थिति मे सुधार लाने के लिए वतंमान मे सहकारिता 
के अतिरिक्त भ्रन्य कोई विकल्प नही है । 

स्वतन्त्र मारत में विभिन्न उद्दे श्यो के लिए बनाई गई सहकारी-समितियों के 
2 के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन पुस्तक के सम्बन्धित ग्ध्यायों मे किया 
गया है । 
सहकारी समितियों का वर्गोकरण 

रिजवं बैंक ने सहकारी समितियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है-- 

-ऋण 
(7) सहकारी ऋता-समितियाए अल लिया: 
गेर कृषि-ऋण सहकारी समिततियाँ 
षि ये तियाँ 
0) सहकारी गैर-ऋण समितियाँटट के पदेकारी समि 


गर-कृषि गर-ऋण सहकारी समितियां 


भारत में सहकारिता/645 


प्रतः प्रमुवतवरा सहकारी समितियाँ चार प्रकार की होती हैं । इनका सक्षिप्त 
विवरण निम्न है : 

. कृषि ऋण सहकारी समित्तियाँ--ऐे सहकारी समितियाँ कृषकों को कृषि 
व्यवतताय के लिए आवश्यक ऋण कमर ब्याज दर पर उपलब्ध कराती हैं॥ सहकारी 
पमितियाँ प्रल्प एव मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं जबकि दीर्घकालीन ऋण 
भूमि विकास बैक उपलब्ध कराते हैं। इनका ढाँचा साधॉरखतया तीन-स्त्रीथ होता 
है। गाँव स्तर पर प्राथमिक सहकारी ऋरा समितियाँ, जिला स्तर पर क्रेद्रीय 
सहकारी बैंक एवं राज्य-स्तर पर राज्य सहकारी बैक था शीष॑ (49०४ छ4॥8) 
होते हैं। इसी प्रकार दीकालीन ऋण के लिए प्राथमिक भूमि विकास बैक, जिला 
भूमि विकास बैक शव राज्य भूमि विकास दैक होते है । कुछ राज्यों मे भूमि विकास 
बैको का ढाचा को स्तरीय होता है । विभिन्न स्तरीय सहकारी ऋरा संमितियों एव 
भूमि विकास बैंको की विस्तृत कार्य-प्रणाली, प्रगति एव बाधक कारकों का विवेचन 
अध्याय 0 भे कृषि-ऋण के संस्थाग्रत अभिकरणो के खण्ड मे किया गया है । 

2. कृषि गेर-ऋण सहकारो समितियाँ--कृष्को को ऋण के अतिरिक्त, 
धरावश्यक उत्पादन-साधनों-बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, कृपि-शजार 
उपलब्ध कराने के लिए बताई गई सहकारी उन्नत कृषि समितियाँ, कृपको को फार्स 
से प्राप्त उत्पादों के विपणन के लिए बनाई गई सहकारी कृषि-विपणन समितियाँ, 
कृषि-उत्पादों के परिष्करण (70००४७॥४2) के लिए बनाई गई क्रघि-उत्पादन परि- 
ध्करण सहकारी समितियाँ, पशुपालन सहकारी समितियाँ, मछली प्रालन सहकारी 
पमितियाँ इसी श्रेणी में आती हैं। विभिन्न प्रकार की सहकारी कृषि समितियों का 
विवेचन ग्रध्याय 8 में तथा सहकारों विपणन समितियों का विवेचन अध्याय 5 में 
किया गया है । 

3, गर कृषि सहकारी ऋण-समितियाँ--ये समितियाँ कृषि के ग्रतिरिक्त श्रन्य 
क्षेत्रो के व्यक्तियों को ऋणा-धुविधा उपलब्ध कराती हैं, जेसे-शहरी बैक, बचत एव 
ऋण-समितियाँ, शहरी ऋण समितियाँ, आदि । 

4 ग्रेर-हृषि, गैर-रूण सहकारो समितियाँ--ये समितियाँ मुझुयतया उप- 
भोक्ताप्रो को ग्रावश्यक वस्तुओं की पूर्ति करती हैं। इनके अन्तर्गत उपभोक्ता-मण्डार, 
भवन-निर्माण समितियाँ, हाय-करघा वुनकर समितियां आदि भाती हैं । 
सहुकारितर की प्रगति मे बाधरू कारक : 


सहकारिता के विकास के लिए वर्ष 904 में पारित सहकारिता कानून के 
पश्चात्‌ निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रे-ऋण, 
विपणन, कृषि, परिष्करुण मे हुई प्रगति के आंकड़ों मैं स्पष्ट है कि भारत मे 
सहकारिता ही प्रगति भ्राधातीत नहीं हुई हे । उदाहरण के लिए सहकारी ऋण* 


646/भारतीय कृषि का प्रथ॑तन्त्र 


समितियाँ वर्तमान मे कुल ऋण का 30 प्रतिशत से कम अश ही कृषकों को अदान 
कर रही हैं। इसी प्रकार सहकारी विषणन समितियाँ भ्रधिकाश राज्यो में उत्पादो 
का विक्य नहीं करके उत्पादन-साधनों एवं आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की पूति का 
कार्य कर रही है। सहकारिता के क्षेत्र मे घीमी प्रगति के प्रमुख कारण निम्न हूँ। 
वैसे सहकारी ऋरणा, सहकारी विपणन एवं सहकारी कृषि की प्रगति में वाघक कारको 
की विवेचता सम्बन्धित अध्यायो मे पहले ही की जा चुकी है । 

प. सामान्य कारण--निम्न सामान्य कारण सहकारिता की प्रगति में 

बाघक हैं-- 

. सदस्यों में सच्ची सहकारिता की भावना का नही होना । 

2 सहकारिता मे ऋण को ही सर्वोपरि स्थान दिया गया है, जबकि अन्य 
प्रकार की सहकारी समितियों के विकास के लिए विशेष प्रयास नही 
किया गया है । 

3, भारत में सहकारिता को एक सहकारी ससस्‍्था के रूप मे माता जाता 
है, क्योंकि इनके सचलन में सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होता है । भारत 
में सहकारिता प्रान्दोलन मे राज्यो की भूमिका स्पष्टतया भलकती है। 

॥ आन्तरिक कारण--निम्त प्रान्तरिक कारण भी सहकारिता की प्रगति 

में बाधक होते हैं--- 

. सहकारिता कानून मे कमियों का होना एर सदस्यों का सही चुनाव 
नहीं किया जाना । 

2. सहकारिता का प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों के नियन्त्रण मे होता जिन्हे 
सहकारिता का अनुमव नही होता है । 

3 सहकारिता मे सदस्यो का एक-दूसरे के प्रति पक्षपात का रुख अपनाना 
एवं ऋणरा स्वीकृति मे पक्षपात करना । 

4. सहकारी ऋण की राशि का सदस्यों पर बकाया रहना । 

5. सहकारी समितियों के हिसाव में घोटाला, निरीक्षण समय पर नही 
किया जाना, दोपी पाये जाने पर व्यक्तियों को दण्ड नही दिया जाकर 
उनके आक्षेपो पर लीपा-पोती करना । 

& सहकारी समितियों के पास पर्वाव्त धन नही होता, जिसके कारस वें 
सदस्यों को आवश्यक मात्रा मे समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने 
में समर्थ नही होती हैं । 

«सभी राज्यो मे सहकारी विकाप्ष की यति का समाव नही होता । 

8 कृपको की ऋश के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताएँ समितियों के दा 
पूरी नहीं करता । 

9 अ्धिकाश सहकारी समितियों का आधिक इष्टि से सक्षम नही होता | 


भारत में सहकारिता/647 


सहकारिता के विकास के लिए सुझाव 


सहकारी आन्दोलन भारत मे प्रसफल रहा है, तेकिन देश के आर्थिक विकास 
के लिए इसे मफल बनाता आवश्यक है। सहकारिता के विकास के बिना ग्रामीण 
भारत के उत्थान का सपना साकार नही हो सकता है। अत सहकारिता के विकास 
के लिए निम्न सुझाव प्रेषित किये जाते है--- 


] 


5 


4 


5, 


प्राथमिक समितियों का पुनर्गठन करके उन्हें वहुउद्देश्यीय समितियाँ 
बनाना चाहिए, जिससे वे आ्राथिक इप्टि ते सक्षम हो सकें । 

प्राथमिक सम्रितियों का कार्यक्षेत्र विस्तृत होना चाहिए, जिससे उन्हे 
सक्षम व सबल होने का मवसर मिल सके । 

सदस्यों को ऋण सुविधा सम्मावित पैदावार की पात्रा के आधार पर 
स्वीकृत करनी चाहिए। 

कृषि ऋण का कृषि विपणन से समन्वय होना चाहिए जिससे कृपको 
द्वारा उत्पादित माल के विक्य से प्राप्त कीमत से ऋण का सीधा 
मुगतान किया जा सके और बढती हुई ऋण की बकाया राशि को 
कम किया जा सके । 

सहकारी समितियों द्वारा गाँवो मे उपलब्ध बचत को राशि को एक- 
पत्रित करने का कार्य भी किया जाता चाहिए । 

केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय सहंकारी बैंकों एवं भूमि विकास बेको की 
शाखाओं का विस्तार किया जाना चाहिए । 

सरकार द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सहायता कृपको को सीधे नकद 
हूप मे न वी जाकर, सहकारी समितियों के माध्यम से वस्तु हूप मे 
दी जानी चाहिए। 

सहकारी कार्यकर्त्ताओो को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे 
वे कार्य को दक्ष्ता से कर सके । 

सदस्यों में सहकारिता की भावना जाग्रत की जाती चाहिए। 

सहकारी समितियो द्वारा रिजव कोष को स्थापना की जानी चाहिए । 
प्रारम्म मे निबंल एवं अनाथिक समितियों को सक्षम बनाने के लिए 
आधिक सद्दायता दी जानी चाहिए । 

सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को ऋण! उत्पादन कार्यों के लिए ही 
स्वीकृत किया जाना चाहिए | 


छाणण 


श्रध्याय 244 


बीस-सृत्री आर्थिक कार्यक्रम एवं 
नई कृषि नीति 


देश में 26 जून, 7975 को ग्रापात स्थिति की घोषणा के साथ ही 
! जुलाई, 975 को देश में 20 सूत्री आधिक कार्यक्रम को लागू करने की घोषणा की 
गई । इस घोषणा का भ्रमुख उद्देश्य श्रस्तावित कार्यत्रमों को निर्धारित समय में 
अपनाकर भश्राधिक विकास लाना है। ये प्राथिक कार्यक्रम सरकार के लिए एक दिशा- 
सूचक का कार्य करते हैँ। घोषित आ्राथिक वाय॑त्म में अनेक सूत्र पहले से ही चल 
रहे थे एव कुछ कार्यक्रम इनमे नये सम्मिलित क्ये गये हैं। वर्ष 982 मे इन 
आर्थिक कायंत्रमो मे सशोधन किये गये प्लौर 4 जनवरी, 982 को नये 20 दूत 
प्राधिक कार्यक्रम की सरकार ने घोषणा की । नये श्राथिक कार्यक्रम के 20 मूत्र 
निम्न हैं-- 
(।) देश में सिंचाई क्षमता में इद्धि करना एवं शुष्क भूमि कृषि हैतु 
आवश्यक उत्पादन-साधन उपलब्ध कराना । 
(2) तिलहन एवं दलहनव उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विद्येष प्रयास 
करना | 
(3) एकीकृत ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को 
सुदृढ़ बनाते हुए उनका विकास करना । 
(4) भ्रूमि जोत की उच्चतम सीमा कानून को सरूदी से लागू करना एवं 
उसके कार्यान्वयन से प्राप्त अतिरिक्त भूमि को भ्रूमिहीन श्रमिकों व 
लघु एवं सीमान्त कृपको मे वितरित करना। 
(5) कृपि श्रमिको के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरो की जाँच करना एव 
उन्हे प्रभावशाली बनाना । 


बीस घूत्री आ्िक कार्यक्रम एवं नई कृषि नीति/649 


(6) बन्धक मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था करना । 

६7) अ्रनुयूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए बताये गये कार्यक्रमो 
को गति देना ! 

(8) प्रभावप्रस्त गाँवो तक पीने का पानी पहुँचाना । 

(9) ग्रामोण परिवारों को भवान बनाने हेतु भूमि ग्रावटन करता एवं 
मकान बताने के लिए वित्त सुविधा उपलब्ध कराना । 

(40) गन्दी बस्ती क्षेत्रों के वातावरण मे सुधार लाना, श्राथिक इष्टि से 
कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को मकात उपलब्ध कराने की योजना 
बनाना एवं भूमि की बढती हुई कीमतो को रोकना | 


(।]) विद्युत्‌ उत्पादन में वृद्धि करना एवं गाँवों तक बिजली पहुँचाना । 


(।2) जगलात, सामाजिक एवं फामं॑ जयल एव बायो गैस एवं शक्ति के भ्रन्य 
स्रोतो का अधिकाधिक विकास करना 

(१3) परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्वेच्छा से जन-आन्दोलन के रूप मे 
बढावा । 

(4) आवश्यक प्राथमिक सेवाओ में बृद्धि करना एवं कोड, दी० बी० एव 
अन्धापन झादि बीमारियो का निराकरण करना । 

(!5) महिलाओ एवं बच्ची के लिए कल्याण कार्यक्रमों मे ठृद्धि करमा एवं 
जनजाति, पहाडी एवं पिचडे क्षेत्रो के बच्चो, गर्मित महिलाओ एवं 
बच्चा पालने दाली माताग्रो के लिए पोपाहार कार्यक्रम घलादा । 

(6) 6 से 4 वर्ष के बच्चो (विशेषकर लडकियो) के लिए प्राथमिक शिक्षा 
का विस्तार करना एवं प्रोढ शिक्षा के लिए स्वेच्छिक सस्थाको को 
प्रोत्साहन देना । 

(।7) उद्योगों में पूंजी निवेश को प्रवृत्ति को बढावा देने के लिए पूंजी निवेश 
नीति को उदार ज़नावा, विभिन्न योजनाभ्रो को समय पर पुरा कराने, 
हस्‍्तकला उद्योग, हेण्डलूम एव लघु एवं कुटीर उद्योगों को बवीनतम 
चकनीकी एवं भय आवश्यक सुविधाएँ उपस्तब्ध कराना । 

(48) जमाखोरो, तस्कसे एवं कालाबाजारी तथा करो की चोरी करने की 
बढतो प्रद्यत्ति को रोकना । 


650 भारतीय कृषि का ग्र्थतन्त्र 


(9) देश में सामाजिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना, विद्यार्थियों को 


पाठ्य पुस्तकें एवं कापियाँ प्राथमिकता के आधार पर सस्ती दर पर 
उपनब्ध कराना तथा उपभोक्ता की रक्षा के लिए जन-आन्दोलन को 
प्रेरणा देना । 


(20) सामाजिक क्षेत्र मे कार्यरत व्यवसायो/उद्योगो की कार्य-दुशलता में 


बुद्धि करना । 


नई फ्रषि नीति 


भारत सरकार द्वारा घोषित नई कृषि नीति 992 के प्रमुख उद्देश्य 
निम्नाकित हैं : 


॥। 


कृषि में व्यापार एवं पूंजी निवेश हेतु उद्योगों के समाव सकारात्मक 
वातावरण उत्पन्न करना । 

कृषि क्षेत्र को उद्योगों के समान लागग्रद स्थिति मे काने हेतु कार्रेशील 
प्रणाली वनाना । 

नगरपालिका क्षेत्र मे भूमि की कीमतो में हो रही इद्धि से कृषकों को 
प्राप्त पूंजी लाभ की राशि को कर भुक्त रखना । 

सरकार की कर नीति से कृषि व्यवस्ताय को मुक्त रखना । 

कृषि व्यवसाय को लामभ्रद बनाने के लिए कृषको को उत्पाद कीं 
लाभप्रद कीमतें दिलाना, जिससे उन्हे अच्छा लाभ प्राप्त हो सके । 
कृषि क्षेत्र मे पंजी निर्माण को दर मे वृद्धि करना । 

कृषि क्षेत्र मे सरकारी एवं निजी पूँजी निवेश को प्राष्यरघारिक 
सुविधाओं के विकास पर अधिक घन व्यय करने के लिए प्रोत्साहव 
देना, जिससे कृषि क्षेत्र मे विकास की गति को बढाने में सहायक 
हो सके । 

वर्षा पर आधारित एवं सिचित फल, सब्जी, पुष्प, सुगन्धित एवं दवाई 
बाली फसलें तथा बागवानी वाली फसलों को बढावा देने पर 
बले देना । 

घरेलू खपत एव निर्यात में वृद्धि हेतु कृषि क्षेत्र में ससाधव एवं 
विपरान पर पूर्ण सहायता श्रदान किया जाना, जिससे कृषकों को 
उत्पादित उपज की कीमत मे वृद्धि हो सके । 


बीस-सुती आधिक कार्यक्रम एव नई कृषि नीति/65] 


]0 कृपि के विभिन्न पहलुओ में किए गए अनुसन्धान से प्राप्त परिणामों 
का ज्ञाम उठाने के लिए क्षपक्रों को प्रेरित करना । 


]] वर्तंमाव में उपलब्ध साधनों का पूंजी निर्माण एवं बाघारधारिक 
सुविधाओं के विकास मे प्रयुक्त करवा । 


2.. विभिन्न क्षेत्रों में ध्याप्त क्षेत्रीय अधमानता को कमर करना । 


3. कृपिक्षेत्र मे सिंचाई एवं अन्य कृषि कार्यों हेतु शक्ति के वैकल्पिक श्लोतो 
के उपयोग को बढावा देना ॥ 








क दया फवह्ाताह पि९ए४, ४०! 3(3), 000087-0९0श0९0, 992, 80886 
झ47४ 0 पाबएशाएण९, 


घछाणण 


श्रष्याय 22 5 


भारत में गरीबी 


गरीबी एक सामाजिक बुराई है, जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग किसी न किसी 
रूप मे प्रभावित होता है । देश की दो प्रमुख समस्याओ--गरीबी एवं बेरोजगारी 
में गरीवी की समस्या सर्वोपरि है । गरीबी शब्द नया नही है । इसे सब॑प्रथम वर्ष 
876 में दादामाई नोरोजी ने अपने लेख “मारत मे गरीबी”, जो ईस्ट इण्डिया सघ 
की बम्वई शाखा के समक्ष प्रस्तुत किया था मे उपयोग किया था । 


सार्टीन रैन ने गरीवी की परिभाषा में जीवन निर्वाह (80088/20०४), 
असमानता (776५४५॥५) एवं बाह्मता (/८7थ्या09) शब्द का उपयोग किया है ! 
जीवन-निर्वाह से तात्पयं व्यक्ति को स्वस्थ एवं उसमे कार्यशील क्षमता बनाए रखने के 
लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति से है। असमानता से तात्पय विभिन्न 
व्यक्तियों की आय सापेक्षता से है प्र्थात्‌ गरीव की परिभाषा करते समय सम्पन्न 
व्यक्तियों से तुलना की जाती है तथा बाह्यता स्ले तात्पयं इसके होने से समाज के 
अन्य वर्ग पर आने वाले सामाजिक प्रमाव से है । 


ग़रीवी एक सामाजिक स्थिति है जिसमे समाज के सदस्य जीवन-निर्वाह की 
न्यूनतम भ्रावश्यकता की वस्तुएं मी उपल्ब्ध नही करा पाते हैं। जब समाज के 
झधिकाश सदस्य न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएँ उचित मात्रा मे प्राप्त कर पाने से 
वचित होते हैं भर वे न्यूनतम स्तर से भी कम स्तर पर जीवन निर्वाह करते हैं, तो 
उस समाज मे गरीबी व्याप्त होना कहा जाता है। गरीबी को परिभाषित करने का 
प्रयास सभी देशों मे किया गया है, लेकिन सभी ने न्यूनतम या उचित जीवन-स्तर 
प्रदान करने पर बल दिया है। भारत मे गरीबी की परिमाषा में उचित जीवन-स्तर 
के स्थान पर न्यूनतम जीवन-स्तर को स्वीकार किया है! श्रतः विभिन्न देशों में 
गरीबी की परिमाषा मे अन्तर विद्यमान है। 


गरीबी दो प्रकार से होती है--एक तो तुलनात्मक (२०७॥४४०) एवं दूसरे 
अस्नम्बन्ध (80800/0) । तुलनात्मक इप्टि से भ्रत्येक व्यक्ति जिसके पास दूसरे व्यक्ति 


भारत में ग्रीबी/653 


के मुकाबले मे कम सम्पत्ति है, वह गरीब है। सम्पत्ति मे व्याप्त इस प्रकार को 
असमानता को पूरी तरह मिटाना तम्मव नही है तथा मारत जैसे विकासशील देश 
की गसेदी को समभना भी इससे सम्मव नही है । श्रत, गरीबी नापने का असस्बन्ध 
विधि ही उपयुक्त है। इसमे जोदन निर्वाह के लिए झावश्यक वस्तुओं की च्यूनवम 
मात्रा निर्षारित की जाती है और उन्हे रुपयो के रूप मे परिवर्तित करके आवश्यक 
आय ग्थवा प्रति व्यक्ति उपमोग व्यय की राशि ज्ञात की जाती है । वह व्यक्ति या 
जनसस्या जो न्यूनतम निर्धारित स्तर से भी कम स्तर पर उपभोग व्यय करता है 
बह नि॑नता रेखा/गरीवी रेखा से नीचे माना जाता है । 

गरीबी रेख़ (2०४७9 [॥6) : 


गरीबी रेखा शब्द का उपयोग सर्वप्रथम भारतीय श्रम सम्मेलन (957) मे 
किया गया था। इसे तृतीय पचवर्षीय योजना में सवंप्रथम सम्मिलित किया था । 
विभिन्न लेखको ने गरीबी रेखा का निर्धारण करने मे निम्न तीन प्रवधारणाओं का 
उपयोग किया है-- 

(0) प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय--इसमे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 
मासिक उपभोग व्यय के उपलब्ध झ्ाकडो के आधार १९ गरीबी रेखा 
के ऊपर एवं नीचे जनसछ्या को विभाजित किया जाता है । एक निश्चित 
मासिक उपमोग व्यय (निश्चित कीमत स्तर पर) से कम स्तर बाले 
व्यक्ति निर्धंनता रेखा से दीचे कहे जाते हैं । 

(॥) कैलोरी आ्राघार पर--इसमे सर्वप्रथम जीवन को घलाने के लिए 
पोष्टिक ग्राहार के हूप मे आवश्यक कंलोरी का निर्धारण किया जाता 
है । इसके बाद इसे एक विशेष आधार वर्ष पर प्राय में परिवर्तित 
कर लिया जाता है । 

(7) प्रति ब्यक्ति मासिक राय 
इन सभी अ्रवधारणाम्रों की कुछ सीमाएं हैं, जेसे-न्यूनतम ग्रावश्यकता 
को परिभाषित करना कठिन है । कैलोरी आवश्यकता में भी जलवायु 
एवं आदतों के अनुसार विभिन्नता होती है । 

गरीबी सामान्यतया कम आय, बचत का निम्न स्तर तथा कम विनियोजन 

के दुश्चक का परिणाम है, जिसके कारण रोजगार का भ्रमाव एवं आम की कमी 
उत्पन्न होती है। उत्पादकता स्तर का कम होना, बाजार को अपूर्णता नए तकनी की 
स्तर का कम उपयोग, जनसख्या की ग्रधिकता आदि कारक इस दुश्चक का और 
विस्तृत करदे हैं। गरीबी के सामाजिक अवाछनीय परिणामों म उत्पादन वृद्धि की 
प्रेरणा का झमाव, शारीरिक एवं मातसिक प्रयात्रों का सदुपयोग नही दोना एव 
प्रात्म-विश्वास की कमी का होना है । 
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गरीबी का माप-दण्ड 


भारत सरकार द्वारा गठित एक “विशिष्ट पक्‍्रध्ययन दल” ने जुलाई, 962 
के वृत्तान्त मे कहा है कि निम्बतम राष्ट्रीय बाछित उपभोग प्रतिमाह 20 रुपये प्रति 
व्यक्ति (वर्ष 9960-6[ की कीमतो पर) होना चाहिए । इसमे ग्रामीण एवं शहरी 
क्षेत्रों के लिए प्रधथक्‌ उपभोग-दर तथ नही की गई थी । प्रो डाण्डेकर एवं रथ ने श्पते 
अध्ययन के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रो के लिए !5 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों 
के लिए 22 50 रुपये प्रतिमाह तय किया । योजना आयोग ने कैलोरी उपभोग के 
मानक का भी उपयोग किया है। योजना झायोग द्व(रा गठित कर्यंदल ने वर्ष 4977 
में यह निश्चित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों मे एक व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी 
प्रतिदिन एवं शहरी क्षेत्रों में 2200 कंलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन न्यूनतम प्रावश्यकता 
होती है । इसे प्राप्त करने के लिए वर्ष )979-80 को कीमतो पर ग्रामीण क्षेत्रों मे 
प्रति व्यक्ति भौसतन कम से कम 76 रुपये और शहरो मे 88 रुपये प्रतिमाह की 
भावश्यकता होती है । 


प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग व्यय स्तर पर वि मेन्न वर्षों मे गरीबी नापने 
का प्रायोगित मापदण्ड सारणी 25 ! मे प्रदर्शित है । 


सारणी 254 
गरोबी रेखा के माप-दण्ड 











(रुपयों मे ) 
____ (उपगोग व्यय प्रति व्यक्ति, प्रतिमाह प्रतिमाह 
कीमत-स्तर का वर्ष ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र 
950-6] 48,90 2500 
97 3-74 49.09 56 64 
976-77 6] 80 7730 
977-78 65 00 76.00 
979-80 76.00 88 00 
4983-8 4 40] 88 347.50 
4984-85 07.00 22 00 
985-86 06 66 श्रथवा 2,66 प्रथवा 
(सातवी योजना) 6400 रु. प्रति 7300 रू प्रति 
परिवार प्रतिवर्ष परिवार प्रतिवर्ष 


55 जन: अमर >रर०नमत लेने ०9० «कन्मभ कमल न 
8०7०४ : जिणी कमाएट रब्या छा, शिया एगाणा5शण), 0007 
ग्रधा। ० वात, ८७ ए0शल।॥7. 





भारत में गरीबी/655 


सोतदी योजना मे गरीबी रेखा से नीचे के स्तर के व्यक्तियों को पुन. चार 
श्रेणी भे वर्गीकृत किया है-- 
(0) गरीबों मे सर्वाषिक गरीब अथवा निराक्षय (0०४70०६७--2265 
रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष से कम उण्मोग व्यय स्तर वाले व्यक्ति । 
(7) अत्यन्त गरीब (ए7४-४०७ ?०००)- 2266 से 3500 रुपये प्रति 
परिवार प्रतिवर्ष से कम उपभोग व्यय स्तर वाले व्यक्ति 
(00) बहुत गरीब (४८५ ?0०)--350] से 4800 रुपये प्रति परिवार 
प्रतिवर्ष से कम उपभोग व्यय स्तर बाले व्यक्ति । 
(९) गरोबों में घनवान (रि०0४९४६४ 97०08 7० ए००0)--480] से 
6400 हपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष के उपभोग स्तर बाल़े व्यक्ति । 
भारत में गरीबी के अनुमान 
भारत मे झनेक वर्यक्तयो ने गरीबी के विषय मे अध्ययन किया है । इसके 
प्राप्त परिणामों में समय की मिन्नता एव प्राकलत की अवधारणा के कारण 
विभिन्नता ब्याप्त है। विभिन्न अध्ययनों के प्राप्त परिणाम सारणी 25 2 में 
प्रदर्शित हैं । 











सारणों 25.2 
भारत में गरीबी का प्रनुमात 
(मिलियन मं) 
मिमी कर आम: ल्‍शमीन्यक 2 लिए रत :अ 2 मल िवपब 77 अमित जी 4५५44 6: *%% 274. 
अनुमानकर्त्ता ग्राधार झाकलन व्याप्त गरीबी 
बप॑ ग्रामीण शहरी कुल 
क्षेत्र क्षेत्र 
4 2 3 बे 5.6 
, फ्री झी झोका न्यूबतम आवश्यकता पर 960 6] 84.2 60 90 2 
आधारित 2250 कैलोरी (5 6) (76) (440) 
प्रतिदिन की उपलब्धि 
हेतु वर्ष !960-6] की 
कोमत पर मासिक उप- 
भोग ब्यय्र प्रति ब्यक्ति 
रू 8 से ]] ग्रामीण 
क्षेत्र में एवं 5 के 
]8 हु. शहरी क्षेत्र मे 
2, इपी इब्ल्यू राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 963-64 “ - “ 762 
डाकोस्टा के आऑँकडो के आधार (34.9) 


प्र। 
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5 जो पी चिप जि जिफेलन ४; 4 नि न न 9 35 6. 6 





3 पीके वरघान वष 960--6 


4 डाण्डेकर एवं 
स्थ 


5 बी एस 
मिन्हास 


6 सातवे वित्त 
आयोग 


कीमत स्तर पर प्रति 
व्यक्ति प्रतिमाह उपमोग 
व्यय 5 रु० ग्रामीण 
क्षेत्र मे एव. 20 ह० 
शहसयी क्षेत्र मे । 

वर्ष 4960-6] की 
कीमत स्तर पर प्रति 
व्यक्ति प्रतिमाह उप- 
मोक्ता व्यय के झाधार 
पर 5 २० ग्रामीण 
क्षेत्र मे एव 22 50 रु० 
शहरी क्षेत्र मे । 

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 
से प्राप्त आँकडो पर वर्ष 
967-68 मे प्रति 
व्यक्ति 240 रु० वापिक 
उपभोग व्यय (न्यूनतम 
आवश्यकता के भाघार 
पर) । 

विस्तृत अध्ययन के 
अनुसार । 


7 योजना झायोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 


8. योजना झ्रायोग 


6 योजना झायोग वर्ष 973-74 


40 एाए 


के 32वें व 383 ं दौर 


की रिपोटट के प्राघार पर। 983 
4980-85 2596 572 368 


की 960-67 7380  -- -- 


(28 0) 


4967-68 2205 _-- «-- 


(540) 


960-64 350 420 ॥770 


(33 4) (486) - 


7969-70 664 490 255 


(40 0) (500) (4 0) 


978-79 249. 57. 306 
(50 82) (38 9) (48 3) 


969-70 230  --  +- 


(50 6) 


225. 52. 277 
(53) (543) (52) 
न++ +- (5!5) 
5 - (483) 
-++ -+ (374) 


(छठी योजना) (50 7) (40 0) (48 4) 


कीसत स्तर पर रू० 
4909 प्रति व्यक्ति भ्रति 
माह ग्रामीण क्षेत्र मे एव 
रु० 56 64 शहरी क्षेत्र 
मारत सरकार । 


4977-78 (5 2) (38 2) 
7984-85 (39 9) (27 7) 
आप पर----ततत282१० (४2) (93) -_ (28 2) (2793) -- 


को 7983-84 225 495 2770 


(40 4) (28 4) (374) 


कोष्ठक मे दिए गए झाकड़े ऊुल जनसल्या का प्रतिशत है । 


भारत में गरीबी/657 


सातवें वित्त झ्रायोग ने इन सभी व्यक्तियों द्वारा दिये गये प्रनुमानो को 
अस्वीकार करके एक नयी विचारधारा “तर्कयुक्त गरीबी की रेखा (479५४7॥९॥(९० 
?०५थ7९ 7.98)” प्रस्तुत की है । इसमे प्रति व्यक्ति प्रतिमाह व्यक्तिगत उपभोग पर 
किये गये व्यय के साथ-साथ सरकार द्वारा शिक्षा, समाज कल्याण, सड़कें, पानी, 
सफाई, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और प्रशासन पर क्यि गये व्यय को भी सम्मिलित 
किया गया है। गरीबों को इस विस्तृत अवधारणा के आधार पर 75 राज्यो के 
प्रध्ययन के प्रनुतार आयोग ने निष्कर्प निकाला कि वर्ष ]970-7] में 53 प्रतिशत 
व्यक्ति प्रामीण क्षेत्रो में तथा 5। प्रतिशत व्यक्ति शहरी क्षेत्रो मे भरीबी की रेखा 
में तीचे रहते थे ! 

योजना प्रायोग के अनुसार छक्ी पचवर्षीय योजना मे गरीबी की रेखा से 

नीचे रहने वालो का प्रतिशत 48.4 एबं सातवी पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 
38 4 प्रतिशत था । विभिन्न राज्यों के ग्रध्ययन से स्पष्ट है कि गरीबी रेखा से 
सोचे जीवन-निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता मे बहुत विभिन्नता है । 
असम, बिहार, मध्यप्रदेश कर्नाटक, उड़ीसा तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरपदेश एवं 
पणाब राज्य में गरीत्री देश के औसत से अधिक है । 

उपरोक्त बाँकड़ों से स्पष्ट हे कि विभिन्न अथंशास्त्रियो द्वारा गरीबी के 

अनुमान में उनके द्वारा प्रयोगित विधि के कारण विभिन्नता है। उपरोक्त माकलन 
से निम्न तथ्य स्पष्ट है-- 
() देश मे गरीबों की सल्या मे इृद्धि हुई है । ॥ 
(0) गरीबी रेखा से नीचे जीवन-निर्वाह करने वाले व्यक्तियो की प्रतिशतता 
भे कोई विशेष कमी नही हुई है । 
(४7) गरीबों की सर्वाधिक सस्या एव प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रो में है । शहरी 
क्षेत्रो मे बढती हुई गरीबी का श्रमुख कारण गांवों से शहरों की भोर 
व्यक्तियों का पलायन करना है। 
(४) विभिन्न राज्यो मे गरीबी के स्तर मे बहुत विभिष्नता है । 
प्रामौण कृषक परिवारों में व्याप्त गरीबी 

सारणी 253 भारत के विभित्र राज्यों मे 4,800 रुपये प्रति परिवार एवं 
6,400 रुपये प्रति परिवार प्रत्ति वर्ष उपमोग व्यय पर वर्ष 2985-86 मे ब्याप्त 
गरीबी प्रदर्शित करती है । 
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सारणी 25.3 
भारत में नि्धंमता रेखा से नोचे के ग्रामीण 
कुपक परिवार, 985-86 


(सश्या लाखों में) 
नजज--+--राललवव....._ ससल्या लाखा मं) 


बर्ष 970-7] 4985-86 
राज्य के ग्राधार वर्य पर 4,800 रुपये 6,400 रुपये 
,728 रुपये प्रति प्रति परिवार प्रति अ्रति परिवार 
परिवार प्रति वर्ष वर्ष के उपमोग प्रति वर्ष के 


के उपमोग ब्यय पर उपभोग व्यय 
व्यय पर पर 
न नम 3277 ० 2३ 22 2 पर 
। ह. 3 4 
अनसनल सन + या 5 न 6 
4 ग्रान््न प्रदेश 32756 44.989 52 038 
(59 32) (58 76) (67.26) 
2 असम 0 96 9,085 0 290 
(53 90) (39,54) (44,78) 
3. बिहार 52 847 85 206 89 225 
(69 74) (75 87) (79 45) 
4 गुजरात 8 988 3.875 6,909 
(36 95) (47 35) (57.7) 
5 हरियाणा 2692 2,224 3 256 
(38 99) (2.98) (32.8) 
6, कर्नाटक 6 773 23,275 शा बा। 
(47.23) (55 5) (635 37) 
7. मध्य प्रदेश 3.753 33 289 38 79 
(60 48) (5 92) (60 5व) 
8 महाराष्ट्र 28 389 29 895 37 44 
(57 34) (43,44) (54.4) 
9. उड़ीसा 23 385 ]8 270 22-402 
(68 63] (54.89) (66 4) 
30, पजाब 3.868 ]404 4460 
(35.28) (70.75) (74.24) 
34. राजस्थान 20 223 23,933 28 02 


(54.26) (53 34) (62.43) 


मारत में ग़रौबी/659 





कनी-+++: 








्‌ ० ह। हि 
72 तमिलनाई 36 246 43 629 58 377 
(68 20) (6 02) (8] 63) 
43 उत्तर प्रदेश 7534 32] 702 3] 250 
(7 30) (67 93) (73 26) 
]4 पश्चिम बंगाल ]8 458 27 945 29 350 
(43.77) (47 49) (49.93) 
भारत 442 785 536 577 602 473 
(४3 22) (60 36) (67 78) 


काहुणाढ$ था. एगलाव९४८5 77000386 फध८ट//98० ० व्फाम्पग्ड 

घछ०ए०४९6 ॥005 फ>लो०जछ 6 ए०एशा५५ [6 40 6 ००। एप्राए४ 78 

पमठफ्र$थ्ा005 , 
न्रोत |4 हपन्‍ड्ठी, 6870४ पराशका।ज शा कक्षाओं ?0ए३४ व 

व, शिल्थ्रवश्यातव] 895655 0 480 #ा॥08] (ग्राद्ि७०० 0 ॥68 

वावाशा 502०५ ० हश०प/प्र०ग 50णाणरा०5६ ॥00४ 4 8 म्॒ण, 

श्ब्राशा2॥ ०॥ 06०९८ 27, 988 

स्पष्ट है कि वर्ष ॥985-86 में देश मे 6,400 रुपये प्रति परिवार प्रति 
बे के उपभोग व्यय स्तर पर 68 प्रतिशत एवं 4,800 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष 
के उपमोग व्यय स्तर पर 60 प्रतिशत ग्रामीण कृषक परिवार गरीबी रेखा से नीने 
थे । यह प्रतिशत वर्ष 970-7] में 63 थी। श्रव पिछन ।5 वर्षों मे निघंनता की 
प्रतिशवता में तीन प्रतिशत की कमी प्राई है, लेकिन नि्नो की सख्या में 93 लाख 
की वृद्धि हुई है। विभिन्न राज्यों के ऋँकडों से स्पष्ट है कि पजाब यज्य के अतिरिक्त 
ग्रन्य समी राज्यो मे ग्रामीण कृषक परिवार जो निधंनता रेखा से नोचे हैं, को स्ख्या 
में बढ्धि हुई है। पजाब राज्य में निर्घनता रेखा से नीचे के ग्रामीण कृषक परिवारों 
की सख्या मे कमी हुई है, जिसका मुख्य कारंण राज्य में कृषि उत्तादन दर एवं 
विकास मे निरन्तर द्र[त गति से वृद्धि होना है । 
गरोबी उन्मूलन 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही सरकार ग्ररीदी उन्मूलन के प्रति धचेष्ट 
रही है | गरीदी उन्मूलन को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप मे तृतीय पंचवर्षीय योजना 
(96-66) मे साम्मलित किया गया । ग्रामीण गरीबी की समस्या के समाधान 
हेतु पाँचवी पच्रवर्षीय योजना-काल से विशेष प्रयास किये गये हैं । इसके लिए अवेक 
योजनाएँ शुरू की गई हैं। उपरोक्त कार्यत्रमो को निम्न ठीन श्रेणी में विभाजित 
किया जा सकता है 
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(0) क$पि विकास के विद्येप कार्यक्रम--जैसे-सघन कृषि कार्यक्रम, भ्रधिक 
उपज देने वाले बीजो का विकास कार्यक्रम, हरित ऋरन्ति प्रादि। 


00) समस्थाग्रस्त क्षेत्रा के लिए कार्यक्रम--जंसे-सूले को सम्भावना वाले 
क्षेत्रो के लिए कार्यक्रम (डीपीएपी ) मरुस्थल विकास कार्यक्रम 
(0७०/॥ 6ए८०फमाथा। शि०्ड्ाथ०76) श्रादि 


(77) कमजोर वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रम--जैसे-लघु एवं सीमान्त कृपक 
विकास कार्यक्म, झ्रादिवासी विकास कार्यत्रम (77708। 7060९०- 
ग्गाध्य: 970874॥॥77), श्रन्त्योदया कार्यक्म, ग्रामीण रोजगार का 
स्वरित कार्यक्रम (74७ $ल्‍ऋ6 अपाब। एगाफाणगातव्या), 
समन्वित ग्रामीरा विकास कार्यक्रम (000870020 +२॥8/ 06४८- 
40फपरध०६ ]०ट्ञाबा00), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायकम 
(िशाणाओं. रफतवा। ह8एए०वदय। ०8476), भुमिहीन 
श्रमिकों के लिए ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (#घव। [.॥॥0- 
655 झजाफ्ा0्णाध्ण ठएक्मद्ा(०९ श०ट्टाथग76) ग्रामीण युवा 
स्वरोजगार प्रशिक्षरा कार्यक्रम (77५5&08 ) ग्रामीण क्षेत्रो की 
महिलाग्रो एवं बच्चो के विकास कार्यक्रम (70०रथ०कुछथा( रण 
जण्घरढय 270 (शक्ल थ रेफवा 47०३५४-- 77४८724 ) । 

उपरोक्त सभी कार्यक्रम रोजगार सृजन करने के साथ साथ आय में बृद्धि मी 

करते हैं। वर्तमान मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबी 
उन्मूलन की दिशा मे सर्वाधिक प्रमावशाली कार्यक्रम है । 

सातवी योजना के प्रारम्भ (985-8 6) में ग्रामीणा-क्षेत्रो मे 39 4 प्रतिशत 

लोग गरीबी रेखा से नीचे स्तर पर जीवन बसर कर रहे थे। सरकार का इन 
कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाकर एव उनका विस्तार करके वर्ष 994-95 तक गरीबी 
के अनुपात को 0 प्रतिशत से कम लाने का लक्ष्य है । यह उपलब्धि तभी प्राप्त 
होना सम्मव है, जब गरीब बयों को वे केवल गरीबी उन्मूलन कार्यत्रमो के अन्तर्गत 
हो सहायता दी जावे बल्कि उन्हे अन्य सम्बन्धित कार्यत्रमो के अन्तर्गत सहायक 
सैवाएँ भी उपलब्ध की जायें । इसी परिप्रक्ष्य मे छठी योजना मे जिला ग्रामीण 
विकास एजेन्सियाँ बनाई गईं थी, जिससे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर समन्वित रूप 
से ध्यान दिया जा सके, योजनाबद्ध तरीको से विकास कार्यक्रमों का सचालन होवे 
और विशभिश्न कार्यक्रमो के मध्य मे यह सस्था आपस में तालमेल स्थापित करने का 
कार्य करे । 


छापण 


परिशिष्द 


पारिभावबिक शब्दावली 


(७05552ए ०६ ०75१४) 


(इस शब्दावली में भ्रधिकाश हिन्दी पर्याय वैज्ञानिक तथा तकनीकों शब्दावली 
अंग्योग, केन्द्रोय हिन्दो निदेशालय, भारत सरकार हास प्रकाशित कृषि एवं प्रयंशास्त् 
शब्दवली से लिये गये हैं। अन्य शब्दों के चुनाव भ॑ निदेशालय द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तो 


का यथास्तम्मव पूरा ध्याव रखा गया है । न्‍ 
प्र ग्रधिमार ०७४86 

भखाद्यात्र ]प्रणारन000 97005. अधिशेष $प्राप्गा08 
अग्रणी /लीड बैक योजना. 7.७0 छ॥£ अ्रधिक उपज देने वाली किसे... प्राह 
इल्कथा ६ १०४08 ४थ0७॥0$ 

अचल/स्थायी पूंजी 80060 ८थए्रांश. प्रधोगामी करग्रवरोही कर २४६०5४ए8 
प्रन्वराज्यौय प॒ताध-5806 पड 
अन्तक्षेत्रीय प्रवाधनट्ठाणा॥। अनन्त एशएगपणना 
अन्तर्राष्ट्रीय पध्मरथ्धाणात अनुत्यादक ऋण एछ॥ए70००प्८ १९ 
भन्तिम बाजार पृश्षणाओने ग्राभपश धब्ध 4 
प्रथ॑-ब्यवस्था 8007०7५ अनुकूलतम/इष्ठतम लाभ 079४ णण्णय 
अदक्ष श्रमिक ए7520॥00 480007९ छ0( 


अद्धं-विकर्सित/प्रल्प विकसित एग्रवंश- अनुकूलतम जोत्.. 09 ग्राण्या ४०॥९ ए8 
(६ए८००८७. अनुकूलतम फसल वोजना..._ 0ग्राणणया 


प्रधिप्राप्ति/वसू ली फ़््प्फ्ध्याधा द०एए8 शेक्य 
अधषिप्रप्ति-कीमत शि०एणब्णथा। छा0० बनुपाती शि०एणथरा।0748 
अधिग्रहणितन-यूंजी 4०प०&॥0४४. अनुपातिक परिवर्तत.. थरिकृणापणा6 

एथ्ख़ांधे 8086 
भरषिदेश श्रेणीचयन/ '47४20०7/ अनुपस्थित जमींदारी 4फद्ााव्८ 


श्रेणीकरण 8720:58 ]994'णएध्धु 
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ग्रनुबद्धन्मण्डा रगृह 807006 ज्रध०॥07958 


अनुमति प्राप्त मण्डार गृह. [०शाइट्त 
प्रधला०5९ 

बनाधिक जोत 006०0॥००॥० ॥0]काएटट 
अनिवार्य उमाही/लेवी / 
ग्रनियन्त्रित बाजार एम्व्छणवात्त 
गण: 

अनुन्नात/ऐच्घिक शिशषा755ए6 एप 
श्रेषीचयन ०ए0०थ डाबवताएु 
अनुतू ची उद्धव 
श्रपमिधण॒/मिलावट... ॥7णादवाणा 
भ्रपेक्षाकृत २९॥0ए८2७ 


अपू्ण अतिस्पर्दा का बाजार 99ल्‍76८६ 
एणाुल्रात0त ग्रभद 


गल्पबााह 
॥73007८8 


प्रदायगी क्षमता १९ए७४५गाढा: प्थ्फ़्ब्लाए 
प्रदायगी योजना. ह०७४शा६ का 


आकलन मशीनें 


अप्रत्यक्ष कर पिता 
प्रभिकर्ता-मध्यस्प 88ल्‍॥6 प्राधवताव्-याता 
प्रभिकरण/ऐजेन्सी ैहथालफ 
अपसा री/विरुद्ध फिश्लएचा। 
भ्रम्यारोपित-लागत पफ्राएए९0 ९०5४ 
अम्बार कण 
अमू्त गयाभाह्ठा06 
भ्ररक्षित ऋण ए॥४०९०प्राथ्व द९ता६ 


अल्पकात्रीन ऋण आणा छत लब्ता 
भ्ल्पाधिकार-बाजार 0॥80909 फ़ाब्::०६ 


अल्पक्रेताधिकार-बाजार 0)7एग्डणाए 

प्रथा 
अवरोधक ॥:/0 ४32] 
अवसर-वागत 0फएग्राचा।इ-००5६ 
भअ्रवतल (एगार्वश्ड 


अविकसित एए76एश0/०४ 
झसमानताएँ प8६80॥865 
प्रस्फीतिका री उ०यर-ना[॥07479 
प्रा 

आकतन ह५॥796 
आकस्मिक श्रमिक पृद्याएणक्ष३ 
(एकण्बों |800प९ 

आधघलिक/क्षेत्रीय रच्डाणाभ 
ग्रामीण बैक फपाथ आशाए5 
श्राढइत (0॥95507 
झादतिया (एग्राग्राइप्रण 2887४ 
आत्म-निर्भरता $०8परतसक्षा०॥ 
आधिक जोत 8000०070 900॥7६ 


आधिक प्रगत्ति.. 8007० 7087655 
आशिक दक्षता/कार्यकुशनता 8०000॥0 
शविशधाए॥ 
2600० 
46९ए९०ापथा। 


आर्थिक स्थिरता 8९00९ धंक्काएए 


ग्राथिक विकास 


आधार-घारिक सरचना/ ॥// 0] 
आधार-ढाँचा आापराणरर 
आधार जोत 8480 ॥णतागड़ 
आयातित वएक्णा०्व॑ 
आयकर वाव6०प्र8 (7 
आय-स्थिरता व०0006 #द्िगा[0 
आरोही-कर छा020870 9 
आरोपित ब्रायत वक्ाछणंव्व एका 
आवर्ती लागत किदत्णापार 
हाफएलाएाण6 

आवटन #004॥0॥ 
आशिक फार्म योजदा._ #भायन्व शिय 
[7997778 


+ 


हट 
इकाई पका 
इष्टतम लाग॑ 0छाप्रापा एणी 
ड़ 
छच्चतम प्रीमा (0०0३४ 
उत्पादन शुल्क छिषा$8 १०४ 
उतार-बढाव फप्रणणथा0ण5 
उत्पाद/एत्पत्ति ए7090०/0एफए/ 
उत्पत्ति के गुणाक ग्राएण-0एएए 
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न्यूनतम मजदूरी. धागाएयाया फ३268 
न्यूनतम जोत .. वीवाणएा ॥0कगा8 
न्यूनतम समर्थित कीमत... खेंगायपया 
509707 9॥708 

न्यूनतम कीमत शायर [70007 
प्ाप्ड़ 

श्ू 

पट्टीदार कृषि 58079 धणएगाड़ 
पट्टा [७५३ 


पट्टें पर दी गई भूमि ,235९ ॥0!0॥6& 


668/भ्ारतीय कृषि का प्ध॑तन्त 


परती भूमि मभा०ज [शात 
परम्परागत/प्रचलित कृषि. पाबराधठाओ 

गद्या॥78 
परिवहन पाश्ाफ्रणा 
परिवर्ती लागत/परिवतंत.. शबक्ा6 

लागत छठ 

परिष्करण/प्रोसे सिंग शि००65थ्राह 
परिव्यय 00049 


प्रच्दप्/द्िपी हुई वेरोजयारी 580८6 
प्रणथ्गा005प्रा९7६ 

परिवत्तेनीय अ्नुपातो का कालएी6् गा 
सिद्धान्त एथा०86 ए०ृप[गरा$ 


परिसमापन 70४79 
परिसमापन ऋण 7ावुणाव4धण 8 0275 
प्रगामी कर छ087०5856 (85 
प्रचलित कौमत मापदए्ड अकायए छा०8 
ला।धाणा 

प्रतिफल का सिद्धान्त सापाथएव गी 
एशण75 

प्रतिबन्‍ध॒._ 0०7॥गथा5/एदाप्रतधता5 
प्रतिभूति इघ०प्रगाए 
प्रतिस्पर्धा (ए०्फएुलनापण्य 
प्रधोतन-युक्त 8९वराइक्ा३(०० 
भण्डार पग्रशा०१5९ 
प्रतिस्पर्धात्मक उद्यम (ए०्णफुधाप्रए९ 
दा(्राफा525 

प्रतिस्थापम $005%7परध०घ 
प्रतिस्थापन दर $70॥7प्रागा 76 
प्रतिस्थापन्न बस्तुएँ $79॥/पा80 ९ 
80005 

प्रतिशतता फकप्था482 
प्रतिशत-लाभ रिशण्थाध86 शाशह्ाव 
प्रसार छिकलाध०त 


प्रशासनिक पहलू 4 0वाधा॥॥१8 
बहज््ठ 
पशुघन १९४०९ 
पश्चायन विपणन-लाम [2886 
ग्रे चा श87 
प्रक्षेपी #77६०/९५ 
प्रवच्ध /ै॥7378९00॥/ 
प्रवन्धक [3480 
प्रमादी माँग ए॥6०॥४४ तटाएक्रात 
पल्लेदार, हमाल एथॉाचभ।प्रथ्ा्भ 
परिशोधित खैतक5 


परिशोधन-योजना #ग्राण॥838॥07 790 
परिशोघन प्रदायगी योजना 
4ग्राणा75द्र00 469497शा कोश 


प्रत्यक्ष-कर 6०७" कषए 
मां॑दर्शी योजनाएँ जात 
शिणुंध्टाक 


प्राथमिक भण्डी/वाजार ॥॥99 गरध[2/ 
प्राथमिक थोक बाजार शिाप्रथप 
जी025ा ग्रक्षा।ल 
छिग्णा शिया 
झा ॥ण778 
ऊि९-ण३88824007 
(ं4फा97 ग्राएशछएछशा: 
पूंजी-अधिग्रहण गाण्ड जा 
पूंजी सचय.. 04/भे ००एपबाशा 
पूंजी-उत्पादन-अनुपात ([आराश्-07फ्एं 
बा० 
ट्क्ाथ॑ 
ल्युपाहाधाई३ 
पूँजी-आ्वतत प्रनुपात 64जञाथें णस्‍0एट 
ब॥80 

झशणा स्फ्फ़ाएएण्नां 


प्रारिवारिक-फार्म 
पारिवारि जोत 
पुनरगंठन 
पूंजी-निवेश 


पूंजीगत प्रावश्यकताएं 


पूर्ण रोजगार 


पृर्ण बेरोजगारी | ए्राशाफाएप्रशाशा 
पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाचा बाजार. ऐक्षाब्ल 
(०प्राएढपणा ग्राथर 

पृत्ति का नियम पक्त ण॑ 5पफ़ाए 
पूति की बोच... होबद्घालाए ० धाएछए 
पू्वक्य-भषिकार काम में लेना. झिशा०३९ 
ण ज्ाध्थाफराणा ए0च्रधय$ 


पृंधारणाएं/मान्यताएँ. #$$एरएध0ा5 
पूरक उद्यम/सहायक_ 007एथ्याराए 
उद्यम हा ँञ885 
पंकेजिग/सर्वेष्टन ए००४ब३8 
पैमाने के प्रतिफल का नियम ].3 ० 
इल्णा75 (0 8८३९ 
पैमाने का सीधा सम्बन्ध एचा6 ४०2० 
76]300ज्ञा9 
प्रेरणाएँ [7पथ्यए८$ 
प्रेरणादायक कीमतें. ॥॥00॥076 ७70065 
पौध सरक्षण ए4७9६ 9९०0 
फ् 
फ्ामं कद 
फार्म भ्रजंत फक्माण ध्थयरागह९5 
फामे बाय काया परटठघार 


फार्म की शुद्ध ग्राय॑ केरल ि।। 770006 


फार्म को सकल आय 6055 ब्विएा 
ग०ण॥6 
फार्म का आकार छा आरट6 


करण ०9८30075 
फार्म बजट बनाना रिक्राणा 9प708८एण8 
फार्म-योजना बनाना. फिश्ा० छोकाकयढ 
फार्म-योजना क्षितिज रिक्षाए एॉगायापड 
फैग्राए०ा 


फार्म क्रियाएँ 


पारिमाषिक शब्दावली/669 


फार्म-प्रबन्ध झा ग्राध)99ध7शाई 
फार्म-व्यंवसाय ग्राय. रिक्वाय 00685 
उंप्र०0पाह 

फामं-दक्षवा/कार्यकुशलता के 
उपाय झशक्षात शीएशाटए 
77069850765 
फत्ल-ऋण प्रणाली 0709 0क॥ 5५४ 
फलो के बाग 0ालाद्षप5 


फसल गहनता.._ (70708 0 (शाआफ 

फरम्नल योजना (;०एएण३ $थरीधा6 
ब 

बकाया ऋण 005799/08 !80॥ 

बचाव का रास्ता .0०9॥0० ९४ 

बद्ठा 9500प६ 

बट्दा। विधि 0800पराएह 


बन्द निविदा पद्धति से विक्रम (/058 
(लाप॑ंटा 598९॥॥ ० 5३९ 


बन्दरगाह के समीप के बाजार 5६890थ 


फाकाएट( 
बन्धक मजदूर प्रथा. 807008 30007 

( (/.॥। 
बन्धक-ऋण 2९08० 0थ7 
बफर-स्टॉक छपरा ४००४ 
बृहत्‌ स्तर *&00-6४७] 
वागान फसलें शराद्वाणा (०७9 
बाजार/मण्डी 2 /0 5 4 
बाजार-कोमत (06 9706 


बाजार इप्टिकोण सूचता सेवा धिध०६ 
0700४ प्रगिाथगाणा 
76 


670/मारतीय कृषि का गर्थतन्त् 


बाजार समाचार सेवा. कैकाई८ 7895 
ब््ट्टराशएट 

बाजार निष्पादन/कार्य ऊशि८६ 
शिधाणिणब्राए 


बाजार सगठन कैथि(९ णएब्यारआ।07 


बाजार सरचता खैचबा6 5पए८ण6 


बारादी क्षेत्र छा भरव 
विचोलिया/मध्यस्प ॥ (5) ] 
बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण 3०्लवों 


6०700 60 837/5 


बैक-राष्ट्री य करण पा 
ग्रथा074]2800 

बेलोच माँग वह९॥58९ तंध्यागात 
बहु अ्भिकरण दृष्टिकोण 'तैएर/ध ग्8धाठए 
397ए०ब९०॥ 

बहु फ्तलीय कार्यक्रम 2एरधाद्ञार 


था०9ए08 छा०ह8ाथा6 
बहुस्यक उत्पादन-लागत विधि छणा८ 
76 ९०४( ० छ704परा00 गालतठ्त 


भ 

भण्डार-ब्यवस्था जंग्नधा०परच्रा? 
भण्डार गृह/गोदाम ज्चारा05९ 
भारतीय मानक सस्था ॥ ५] 
डबरा [0075 

बन्धक/रेहन ऋण सप््णा९णबा0व 
॥१५॥॥| 

भिन्न चस्तुएं.. लध०्ठला९०७३ 80005 
भूमि का उपयोग... श्राव प्रशारबाता 


भूमि की उच्चचम सीमा .376 ल्याह 
भू जोत वात #087॥8 


भू धृति/भू-घारण पबर0 (00:6 
भू-धारण प्रधिनियम वात लाश 
ब्ण 

भ्रू-पारण अधिकार उ.4॥0 (थाध7०/ 
एटा 

भू-धारण पद्धति वशायत. उंशल्शाशथ) 
॥00900) 

भू-घारण आजी वन पहिशिाभाव 
भू घारण-पद्धति गाए (शा॥॥09 
(0॥| 

भू-घारी [877 ॥008 
भृूमि-सुघार [40 वरश0श॥5 
भू स्वामी [.47700॥.890 0०970 
भू-स्वामित्व वथात 090०६॥ए 
भू-राजस्व पद्माव 7९एश08 
भू-सरक्षण $07 00050080009 
भू-सम्पत्ति [8050 7008१ 
भ्रूमि विकास बेक 7.87 06060/70७/ 
शाह 

भूमि-कर [व ४ 
भू-समतल करना [706 ९५०॥708 
छ््ध्ष्या 


भारतीय ऋण प्रतिभूमि निगम 
6एथ्रद्मास्ट (0एणब्बव07 रण 40प/8 


मौगोलिक विकास ठच्०डाथ्गीप्ध 
66९००ए०7 


सर 


+९2ाया। (या 
दात्था 


मध्यकालीन/मध्यावधि 
ऋण 


मध्यवर्ती वस्तुएं. वादामव्वा2० ३००7६ 


मरानव-दिवस प-१895 
मानवन्वरषे वा-इपटका$ 
मानकीकरण इग्यावबावारब000 
भाष्यताओो 8 55गए0075 
माँग छेब्फक्ाव 
भाग का नियम व॒ब्नत्त ए तद्गाधात 


भांग कौ लोच. ह989एाए 0 वंद्याधाएं 


माँग उत्पन्न करना/माँग-सूजन ऐश्शशात 
करना खसध्थाणा 


भाश्यमिक भोक बाजार $60070क्थाए 


'फ्ा०९5808 परभ:8६ 
मात्रात्मक पहलू ९७३2॥॥8॥76 #कछथ्ण 
मिश्रित कूषि (७८० (77778 
मिश्रित बाजार ४०१ प्राक्षा:८: 
मितव्यमिता का प्रमिनियय_ 0४००० णी 

€०07०7०५ 
मुग्रावजा (०7०7९०५2007 
मृद्रा 3076५ 
प्रुद्रापरिचलत |सचलन णावज 
थ्रॉ०7]4007 
मुद्रा-स्फीति 3॥०769 ॥्रक्षाणा 
मूल्याकन एथञए४0०7/2एथ0भांण 
मूल्य-हास फेक्फाच्यांगाग्व 
मौरसी काश्तकार 00००773००9 
शशाशार 

पर 
यन्त्र वणएटाटआड 
यन्त्रीकरण कध्टवरायाणा 
यान्त्रिक कृषि. उर्लीअयारट26 दिणाएड 
था्चब्छिक नीलामी विधि 8४70० 
एव इएच्नक्ण् पी 
30९०5 


पारिमाधिक शब्दावली/674 


याइच्छिक प्रतिचयन एिब्ात०ण 
$66७07॥ 

योगात्मक 409ए6 
योजता आयोग शग्याड् 
(०माप्राइचडाण7 


के: 

रक्षित-ऋण $९८ए0760 [0॥0 
राजकीय फार्म $(888 िया 
राजस्व कह्एशाए8 
राजकरोपीय नीति 7६०४ 9०09 
राष्ट्रीय उत्पाद... पिध्याणाव] जा०्ताण 
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण पाणा्धा 
847966 97१०9 

रूप उपयोगिता जमा ०७७५ 
रेखीय प्रोग्रामिय पगाध्या 
[४०६7४70700728 

रोजगार-प्रवसर छाग्र-00/9॥॥ 
9007077॥6$ 


ले 

लगाते कोल्वा 
लघु-िचाई कैप ॥89807 
लघु-कूषक-विकास $्जथी 
अभिकरण . कशयाटा5 स्‍06080:गशा। 
08९70) 

लम्बरूप/उदग्र फतह 
लचौलापन ऋक्षफाताए 
लागत ए्ण्श 
लागत का सिद्धान... 00च जाय 
लागत-लेखा-विधि 00४ ॥०९००एगायह 
एछश्या04 

लागत-सरचना (०5४ भापश)8 


672/भारतीय कृषि हा ग्रव॑ततत्त 


लाभकारिता/लामप्रदता शि०ग्रिकागाए 
लीड बैक योजना 7.280 कक्षा: 
ड्थासगा 

लेवी लगाना चएए०श॥8 6९४ 
लोचदार 2845॥९ 
लोच का भ्मितियम एगाणा 0 
€बडाआाए 

व 

वक्र एफ्एढ 
बन-रोपण 60768900 
जन-जाति विकास योजना प्रक्श 


6४७०7॥९0६ मणध्द 
बद्धित-मुल्य औैक्रा-ए.७ 
बढ़ मान प्रतिफल का सिद्धान्त श्यागधए6 


ण प्रथ्रबा३ उप्र 
व्यक्तिगत कृषि... तताशताबा गियापयाट्ट 
व्यवहार-विधि दृष्टिकोण. अ०॥बछ०ण्या॥। 

$9४ंशा 79704800 
वसूली म०्व्प्राध्याला 
वस्तुगत दृष्टिकोण एगाप्रा०वाए 

कृछा०१०ा 

वस्तुप्नो की मांग उत्पन्न करवा/ ])०0806 
माँग-सुजन करता प्रध्बा।णा 
वशानुगत कानून/उत्तराधिकार पृ 
का वियम ण प्रशल्ताहट6 
ब्य्य छकुल्मरांग्राह 
व्यापार-प्रधिग्रहण वबाणाड 6कछा 
णी पबत८ 

व्यापारी प्रबकधा 


वायदा बाजार फि0क्‍च्नग्ाव गराधयट६ 


वायदा-कीमत पद्धति सतणबात फ़ण्णहू 

का 

वाणिज्यिक वेक.. (०जातद्ण ५ 

विजरीत-पपिीशेप._ 24कालट्व ग्रफ़ोफ 
विक्रेय-पधिशेष (बिक्री योग्य) 

औैकभ।९(७/6 5गए॥$ 

विक्रय-इकरार/सविदा.. 846 ० 


विकल्प ख्रधिा।वए९/०१०॥०० 
विकास 7000८०कए०॥ 
विमुद्रीकरणा 6फ०/अरागा 


विभेदक व्याज दर तीति 000व॥9५ 
गक्षा8 0]7४68 
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सचयी (एक्रपाश्ाएल 
सचयी प्रक्रिया... एणयएं&ए० छ/०००४५ 
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उत्पादन-साधनो क्री प्रतिस्थापत दर 
[95 

उत्पादन में समय-पश्चतता 9 

उत्पादन सम्भावना वक्त 23 

उत्पादन सुधार पूँजी 55 

उत्पादन-ऋण 283 
- प्ग्रत्वक्ष उत्पादन-ऋण 283 
-अत्यक्ष उत्पादन-ऋण 283 

उदेगम बिन्दु से भ्रवतल 78 

उदगम से उत्तल 89 

उदग्र एकीकरण 455 

उदासीनता बक 99 

उद्यमो/फसलो का चुनाव 234 

उद्यमो/फतलो का बजट बताना 234 

उद्यमों के स्योग का सिद्धान्त अथवा 
उद्यमो के प्रतिस्थापन का सिद्धान्त 
22 22 

उप पट्टेदारी 93 

उपभोक्ता दवा दिए गए झूपये में से 
उत्पादक कुपक ढ्ो प्राप्त माग 449 


678/मारतीय क्ृपि का भ्रथ॑ंतन्त्र 


उपभोग पूँजी 54 

उपयोगिता 384 
-+हप उपयोगिता 384 
“- समय उपयोगिता 384 
+स्थाव उपयोगिता 384 
स्वामित्व उपयोगिता 385 


श्ए! 


एकक्रेताघधिकार बाजार 39] 

एकाधिकार क्रय 7 

एकाधिकार वाजार 39] 

एकाधिकारात्मक बाजार 39] 

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 40, 
625 

एक मुश्त भ्रदायगी योजना, 369 

एग्रमार्क 45 

ऐच्छिक या अनुज्ञात श्रेणीचयन 44 

ऐच्छिक भू-घारण कृषि 280 

एजेन्ट/प्रभिकर्ता मध्यस्थ 398 


झौ' 
झौसत आय 36-37 
झौसत उत्पाद 72-73 
भौसत उत्पादन लागत विधि 546 
झौसत पूँजी निवेश 239 


प्क्वाँ 

कपड़े की आड़ (प्रावरण) मे गुप्त सकेतो 
द्वारा विक्रय करना 430 

क्म्यूनस फाम॑ 278 

क्रमिक कीमत स्फ्रीद्धि 522 

क्रय इकरार 53 

क्रप-विक्नषय 429 

कराधान के अभिनियम 563 


कृषक साहुकार 354 

कृषि आयकर 570-58] 
से प्राप्त आय 572 
के पक्ष एवं विपक्ष में दिए गए 

तके 574-575 

+-के लिए नियुक्त राज समिति 576 

क्रषि अ्रध्शास्त्र के अध्ययन की सीमाएँ 7 

कृषि अथंशास्त्र की परिग्ापा 2 

कृषि अर्थशॉस्त्र की प्रकृति 5 

कृषि अबंशास्त्र के विमाय 6 

कृषि अर्थशास्त्र का क्षेत्र 4 

कृषि उत्पादन का प्रकृति पर निर्भर होता 
8 

कृषि उत्पादों को उसादकता का स्तर 
22, 30, 64 

कृषि में उत्तादकता स्तर कै कम होते के 
कारण 30 

कृषि उत्पादन मण्डल 289 

कृषि एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था मे 
भ्रन्तर 7 

कृषि उपज (विकास एवं मण्डार व्यवस्था) 
निग्रम अधिनियम 422 

कृषि उपज (श्रेणीचयन एवं विपणन) 
झधिनियम 45 

कृषि उत्पादों को कीमत निर्धारण 54#- 
562 

कृषि कराधान 5603-584 

कृषि करो का वर्गीकरण 564 
"प्रत्यक्ष कृषि कर 564 


+जअप्रत्यक्ष कृपि कर 564 
कृषि भे तकनीकी ज्ञान का विकास 


598-627 
कृषि में प्राकृतिक प्रकोप 64 
कृषि कीमतें 498-502 


से तालयें 498 
के कार्य 498 


“- है अध्ययत की आवश्यकता 500 
“के उतारन्धटव 502-527 
“कै उतार-चढांव के रूप 5]3 
अल्पकालीन कीमत उत्तार-चढाव 
583 
प्रतियमित कीमत इतार-घढाव 
53 
चत्रीय कीमत उतार चढाव 54 
सोसमी कीमत उत्तार-चढावे 54 
वाधिक कौमत उत्तार-चढाव 54 
सुदौधकालीन कीमत उतार- 
चढाब 54 
कृषि कीमतों में होने वाले उतार-चढावो 
के कारण $7 
कृषि कीमतों में होने बाले उतार-चढावो 
का प्रमाव 54 
कृषि कीमत नीति को दृरदर्शी बताना 
532 
कृषि कीयत स्थिरीकरण $23-534 
-+पै तात्पय 523 
“-के उद्देश्य 524 
ज+के उपाय 524 
“+में कठिनाइयाँ 533 
क्रषि-जोत 78 
कैषि जोतकर 577 
कृपि जोतकर के निर्धारण कौ विधि 
578 
कृषि जोतो का वर्गीकरण 8-88 
-+कृषि जोत 84 
+-आवार जोत 84 
-अनुकूलतम जोत 85 
++आ्िक जोत 85 
++तनिजी जोत 84 
“न्यूनतम जोत 85 
>>पारिदारिक जोद 86 


नामानुक्रमणिका/679 


कृषि कीमत नीति 535-544 

कृषि कीमत नोति के कार्यात्वेयन में 
सुधार के उपाय 542 

कृषि कीमत नीति के निर्धारण के लिए 
नियुक्त समितियाँ एवं उनके सुभाव 
536 

क्रषि कौमत जाँच समिति 537 

कृषि कीम्रत परिवर्तन जाँच समिति 537 

कृषि कीमत नीति के उद्देश्य 535 

कृषि कीमतों के निर्धारश के ग्राघार 
546 
“-आसत उत्पादन लागत विधि 

546 
“-बहुसख्यक उत्पादन लागत विधि 
547 

--प्रचलित कीमत विधि 547 
- समता कीमत सूत्र विधि 547 
वायदा कीमत विधि 548 

कुपिगत उत्पादों के उत्पादन मे विशिष्दी- 
करण एवं विविघता 220 

कृपि गैर ऋण सहकारी समितियाँ 645 

कृषि जीवन निर्वाह का साधन 49 

कृषि जनगणना 3, 73, 75 

कृषि पूंजी 5-55 

कृषि पूंजी अधिग्रहण स्रोत 52 

कृषि पूंजी के प्रकार 54 

कृषि में पूंजी निवेश 22 

कृषि म पूंजी एक ऋण को आवश्यकता 
287 2 

कृषि में पूंजी एवं ऋण की आवश्यकता 
के ग्राकलन 288 

कृषि पुत्र वित्त एवं विकास निगम 347 

कृषि बीमा 628-639 
“(फसल दोमा 628-637 
+-परशु बीमा 637-639 


680, मारतीय कृषि का पर्यतस्त्र 


कृषि योग्य व्यवं भूमि 77, 79 

कृषि यन्‍्वीकरण एवं हरित त्रान्ति का 
कृषि थम पर प्रभाव 45-50 

कृषि के रूप निर्वारित करने वाले कारक 
254 

कृषि लापत एवं कोमत प्ायाग 72, 539 

कृषि तागत एवं क्रीमत आायास द्वारा 
घोषित कोमतें 540 
--अधि प्राप्ति वमूली कौमठ 54 
+-न्यूनतम स्मथित कीमत 65, 

540 

क्षि के विभिन्न रूप एवं प्रयालियाँ 
293-280 
-+कषि के रूप 253-272 
--+कृषि को प्रयालियां 272-280 

कृषि के विभिन्न रूपों एवं प्रसयालियों का 
वर्गीकरण 256-257 

कृषि वस्तुओं के श्रेणीचयन के लिए 
प्रमाण पत्र प्राप्त करने की विधि 
45 

कृषि वस्तुओं के श्रेणी चयन के लिए श्लेणी 
निर्देच 46 

कृषि वस्तुओं न परिवहन ज्रायत 424 

कृषि विस्तार सेवा 44 

कृषि वित्त निगम 350 

कृषि विच्च 28-298 

कृषि वित्त के इष्टिकोश 28 

कृषि दस्तुओे की दधिकृतुर एव स्थूनतम 
कीमत नियत करता 326 

कृषि बस्तुप्रो के ब्यापार का सरकार 
डारा अधिग्रहरा 326 

कृषि व्यवसाय म पूंजी निवेश दर 22 

कृषि व्यवध्ाय में पूंजी एवं ऋण को 
आदश्यकठा के झाकलत £83 


कृषि व्यदसाथ को सफलता के नियम 
67 

कृषि व्यववाय की सफ़लता के ब्याववा- 
पद सिद्धान्त 68 

कृषि व्यवक्ताय में ठुश्यल प्रवन्धक्न को 
आवश्यकता 56 

कृषि वस्तुभो की माँग एवं पूति की मात्रा 
मे प्सत्तुनत होना 57 

कृषि वस्तुओं के विपखन मे होने वाली 
विपरणान लागत एव प्राप्ठ विपणत 
लाभ 45-456 

कृषि दस्तुप्रो को कीमतों के निर्धारण में 
समय का महत्त्व 555 

कृषि वस्तुओ्नो को धूर्ति में कमी प्रथवा 
इद्धि क्वा क्ोमतो पर प्रभाव 554 

कृषि वस्तुओ को कोमत निर्धारण में 
आवश्यक सावधानियाँ 545 

कृषि विपणन 380 
--की परिमरापा 380 
-+के उद्देश्य 382 
“का आझाधथिक विकास में महत्व 

385 
जे क्षेत्र मे प्रारित प्रमुख बषि- 
नियम 493 

कुषि विपणन व्यवस्था के दोष निवारण 

के उपाय 465 


कृषि सदुड्धि, विकास एवं योजना 87 

कृषि साख की एकीकृत याजना 422 

कृपक छेवा समितियाँ 338 

कृषि सम्पति कर 587 

कृषि सम्पत्ति कर के लिए राज ईमिति 
के सुछाव 282 


इृषि श्रम जाँच समिति 8 

हृषि श्रमिक (8 

हुए श्रमिक परिधार 9 

कृषि श्रमिकों का प्रवसन 45] 

हृषि श्रमिकों छा राष्ट्रीय कृषि जाय मे 
योगदान 23 

कृषि श्रमिकों का वर्गोकरण 223 
“स्थायी श्रमिक 23 
+-भ्रक्ष साधारण श्रमिक 24 
“अस्यायी|ग्राकस्मिक श्रमिक ] 24 
“दक्ष श्रमिक 24 

हेषि श्रमिकों की समसस्‍्याएँ 225 

हैपि धमिको की मजदूरी दर 35$ 

कृषि श्रमिक्रो की विशेषताएँ 9 

कृषि श्रमिको की सस्या 20 

कृषि श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध 
कराने एवं उनकी आधिक स्थिति में 
सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा 
किए ग्रए प्रयास 438 

कृषि श्रमिको में बेरोजगारी एवं बर्द्धँ 
बेकारी 26 

कृषि श्रमिक्रो में ध्याप्त वेरोजगारी 47 

कृषि श्रमिकों में ध्याप्त वेरोजगारी व 
अद्धवेकारी के लिए नियुक्त समितियाँ 
32 
--डॉतवाला समिति 32 
+-मगबती समिति 433 

कृषि श्रमिकों मे व्याप्त बेरोजगारी एव 
अर्दो बेकारी का प्राकलेन 428 

कृषि श्रमिकों मे न्यूनतम मजदूरी लागू 
करने मे बाबाएँ 237 

कृषि क्षेत्र पर व्यक्तियों की निरमरता 23 

कृषित क्षेत्र 78 
-+सकल कृषित क्षेत्र 78 


नामानुक्रमणिका/68] 


>शुद्ध कृषित क्षेत्र 78 

कृषि ऋण निगम 35] 

कृषि ऋण का वर्गीकरण 282 

कृषि ऋण को समस्याएं 286 

क्पि ऋण के ज्नोत 299-360 

केपि ऋण सहकारी समितियाँ 645 

कृषि ऋण में साहकारों की अमुखता 
354 

कपि ऋए की विपणन से पतम्बन्धता 
359 

कृषि ऋण के सस्यागत व्यवस्था पर 
अनौपचारिक दल 33 

कृषक ऋशा अधिनियम 305 

कृपको का उत्थादने अ्षि!ीशेष 400 
--विक्रेय अ्धिशेष 400 
>-विक्रीत अधिशेष 400 

कृषकों की जोखिम्वहन योग्यता 362, 
376, 377 

कृषकों को ऋश भ्रदायगी क्षमता 362, 
364, 367 

कृपको के लिए ऋण की आवश्यकता 
282 

कांग्रेस कृषि खुधार समिति 59 

कांग्रेस भ्रूमि सुधार समिति 84 

कॉबवेद प्रमेय की विभिन्न स्थितियां 9 
--अ्रमिसारी 9 
-+उफ्सरी 9 
-उसत्तत 9 

काम के बदले प्रनाज योजना 4] 

कार्यगत कार्यशील चल पूँजी [54 

कार्यंशीब जोतो की सब्या एवं उसके 
अन्तगेत ल्ेत्रफल 82-83 

कार्यात्मक विपणन इष्टिकोण 397 


682, भारतीय क्ृपि हा अ्र्थतन्त्र 


काइतकार कृषि 280 
काश्तकारी सुधार अधिनियम 96 
काश्तकारी सुधार के 'तीन' एफ 96 
किस्म नियन्त्रण 42 
किब्बुत फार्म 279 
कीमत उप समिनि 536 
कीमत जोखिम 434 
कीमत निर्धारण एवं कीमतों का पता 
लगाना 436 
कीमत विस्तार 454 
कीमत ल्‍्फीति 52] 
कीमध्ष स्फीति के प्रकार 522 
++अश्रति स्फीति 522 
-+अ्नियन्तित स्फीति 522 
“-क्रेमिक / मन्द स्फीति 522 
नयह,त स्कीति 522 
““दबी हुई स्फीति 522 
“--मॉँग जन्य स्फीति 522 
-- लागत जन्य स्फीति 522 
कीमतों का विलोम अनुपात 86 
कीमत निर्धारण की विधियाँ 550 
-समूह/समग्र कीमत निर्धारण या 
समष्टि मुलक कीमत निर्धारण 
विधि 550 
“व्यप्ति मृूलक कीमत निर्धारण 
या प्रति इकाई कीमत निर्धारण 
बिधि 550 
बुबकुट पालन फार्म 263 
कुल उत्पाद 72 
कुल उत्पाद एवं सीमान्त उत्पाद में 
सम्बन्ध ।75 
कुल विचरण गुणाक 377 
कुशल क्रंषि श्रबन्धक/ब्यवस्थापक के 
कार्य एव गुण 456-57 
कड्ो 28] 


केन्द्रीय वैकिग जाँच सामति 289 

केद्रीय भूमि सुधार सम्रिति 83 

केन्द्रीय मण्डार गृह निगम 423 

केन्द्रीय सहकारी बैंक 309 

केन्द्रीय साह्यिकीय सगठन 34 

कोलखोज फार्म 279 

ख 

खाद्य एव कृपि सघ 54 

खाद्य स्थिति 46 

खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता !7 

खाद्यान्नों के उत्पादन बृद्धि में क्षेत्रकतत 
एवं उत्पादकता का योगदान 52 

खाद्यान्न जाच समिति 537 

खाद्यान्न नीति समिति 536, 538 

खाद्याशक्न फसलों की धोषित स्यूवतम 
समर्थित कीमते 527 

खाद्यान्नों का राशनिग 526 

खाद्यान्नो की कृषि 262 

खाद्यान्नो की कीमतों मे उतार-पढाव 
508-5]2 

खाद्यान्नो की मॉग की आय-लोच 27 

खाद्यान्नो की वयूली कीमत 530 

खाद्यान्नो की वितरण प्रश्याली 73 

खाद्याप्नो के क्रय में पूर्वक्रय ग्रधिकार 
प्रथा 70 

खाद्यान्नो के थोक व्यापार का सरकारें 
द्वारा अधिग्रहण 495 

खाद्यान्नो के वितरण के लिए मियत बिरीं 
कीमते 74-75 

खाद्यान्ना के विपणन में पाए जाने वाले 
विपणन मध्यस्थ 398-399 

खाद्यान्नो के सचतन पर नियम्त्रण लगावा 
एब खाद्य क्षेत्रों का निर्माण करता 
525 

खाद्य क्षेत्रों का निर्मास 59 

खुदरा मण्डी (बाजार) 389, 392 


चुदरा ब्यागारी 398 
चुनी दीजामी विक्रय विधि 43 
नाफड़े नीलामी विधि 437 
“वालिकाबद्ध मीलामी विधि 437 
_ “याइच्छिक नीलामी विधि 43 
खुबे बाजार में काद्याक्नो की खदीद 69 


ग्र 


गतिशील यन्‍्ज्रीकरण 266 

गरीबी की परिभाषा 652 

गरीदी का मापदण्ड 654 

गरीदी के प्रकार 652 

गरीबी रेखा 653 

गरीबी के प्नुमाज 655 

गरीयी उन्मूलन 659 

ग्राम भ्रमिग्रहण योजना 335 

ग्राम्य समाजशास्त्र 7 

ग्राम्य सुधार समरिति 9] 

ग्रामीण छृपक परिवारों मे ध्याप्त गरीबी 
657 

ग्रामीण बाजार 389 

ग्रामीण व्यापारी 399 

ग्रामीण भूभिहीत श्रमिकों के लिए 
रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 44 

ग्रामीण रोजेग्रार का केश कार्यक्रम 40 

ग्रामीण विद्यू तीकरण निगम 352 

ग्रामीण श्रम जांच समिति 294 

ग्रामीण भैत्रो से वेरीजगारी के कारण 
833 

ग्रामीण क्षेत्रो मे बेरोजगारी समस्या का 
निवारण 33 

ग्रामीण क्षेत्रो के महिलाओ एवं बच्चों 
के विकास के कार्यजम (0४८२४) 
43, 627 


नामातुकरणिका/683 


ग्रामीण ऋण ग्रस्तवा 292 
>+के आलकन 292 
+के कारस 295 
+ के दुष्परिणम 297 
+का व रख 297 

ग्रामीण युवाओं के लिए स्वतः रोजगार 
प्रशिक्षण (28५58) 43, 
627 

गेर कृषि गैर ऋण सदडारी समितियाँ 
645 

गर कृषि सहकारी ऋण प्मितियाँ 645 

गैर मौरूसी काश्तकार 94 

गर सस्थागत था निजी अमिकरण 285, 
299, 333 

गेहूं की धोक़ व्यापार नीति 72 

योचर भूमि 77 


धघा 


घरेलू मण्डार गृह 425 
घाटे की वित्त व्यवस्था 59 
घुमवंकड सौदागर 399 


ध्च् 


चक्रवृद्धि दिघि 222 

चक्रीय क्रीमत उतार-घढ़ाव 324 
चसणह प्रूमि 77 

चल पूंजी (कार्यश्ीत पूंजी) । 54 

चल सम्पत्ति की प्रतिभूति पर ऋण 284 


छू 


छिपी हुई देरोजबारी 427 
छोटे पैमाने पर कृषि 27] 


684/भारतीय कृषि का प्रध॑तन्त 
ब्रा 


जनीदारी एवं जागीरदारी पद्धति 93 
जमीदारो एवं जाग्रोरदारी प्रथा का 
उन्मूलन 95 
जवाहर रोजगार योजना [43 
जागीर उन्मूलन कानून 96 
जेष्ठाधिकार कानून 02 
जोखिम वहन 434 
“+मौतिक जोखिम 434 
->कीमन बोसिम 434 
जोधिम बीमा सुविधा 0 


जोत भपखण्डन 69. 99 
जोत उपविदाजन 98 
जोत उपविभाजन एवं भ्रपछवष्डन 40, 
98 
>+के कारण 99 
++के दोष 400 
-+कों रोकने के उपाय 707 
के लाम 00 
जोत की उच्चतम सोमा/नू सोमा 
306-74 
चोत का झौतत आकार 6 
जोतों को सस्या एवं प्राकार 73-6 
जोत केन्द्रीयकरए पनुपात 07 
जोद चकबन्दी 02-06 
++की प्रयति 04 
-+की विशटि 04 
“के काये मे ग्राने दाली रठिनाइयों 
]06 
कसे लान 703 


जज 


दा 


दमा 
चर 
हि 
छठ 


ठोस कृषि नौति का प्रभाव 45 
ठोस या सुदद कृषि ऋण व्यदस्था के 
गुघ 285 


डा 


हेरी फार्म या दूध उत्पादन के फार्म 
263 


पता 


तकावी ऋणा 304-308 

तालिकाबइद्ध वीलामी विधि 437 

विलहन फसलों की घोषित स्यूनठम 
समधित कीमत 529 

तुलनात्मक लाम/सापेक्ष लाम 223 

वुलनात्मक लाम का सिद्धास्त 225-226 

तुलनात्मक समय का सिद्धान्त 22/-224 

तजडिए 395 

ठौलारा 399 


व्यू 


घोक दाजार 392 
घोक न्यापार वीति 72 
योक व्यापारी 398 


ब्द्वा 


दडा विक्रय 432 

दबी हुई कीमत स्फ्रीति 522 
दयाधिकार बाजार 397 
दलाल 399 

कक्ष अमिक 24 


दक्षिण कृपक सहायता अधिनियम 297 

दिक्रेताधिकार बाजार 39! 

00048 कीमत (सामान्य कौमत) 

$9 

दीघ॑कालीन कीमत का उत्पादन लागत 
बज से सम्बन्ध 560 

उकालीन बाजार 390 

दीपंकालीन ऋण 284 

द्र,त कौमत सफीति 522 

दृघ उत्पादन के फार्म (डेरी फामे) 263 


ध्ध 
घमाह्मक या यथार्थभूलक विज्ञान > 
न रे 


भई कृषि नीति 650-65] 
भमूने के द्वारा विक्रय 432 
जमूने के द्वारा विक्रम बाजार 390 
नाफेड 487-489 
नाबाई 343-346 
भाशवाम कृषि बस्तुप्ो में अति मेल्प- 
कालीन कीमतें छात करना 557 
प्रियम 347 
--हपिं पुनः वित्त एव विकास 
निगम 347 
--कृषि वित्त निगम 350 
_ ग्रामीण विद्यूतीकपण निणम 
352 
--कृषि ऋण निगम 35] 
--निगरमीकरण 52 
निगमित कृषि 279 
जिजी जोत 84 
जियन्तरित वाजार 392. / 
प्बस्त्रित मण्डिया 466-477 
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>-की कार्य प्रशाली 469 
--की कार्य प्र्याली मे सुधार हेतु 
राष्ट्रीय कृषि प्राबोग की 
सिफारिश 474 
+>-की प्रगति 472 
++के उद्देश्य 467 
--की स्थापता 467 
से तात्पर्य 406 
- से कृषकों को लाम 468 
_- से उपभोक्ताशो को लाम 409 
नियत बित्री कीमतें 73 
निरपेक्ष लाभ 225, 449 
निरीक्षण 48 
न्यूनतम जोत 9० 
न्यूनतम मजदूरी 36 
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 36 
न्यूनतम मजदूरी झ्रधिनियम को कृषि 
क्षेत्र मे लागू करने मे बाघाएँ 37 
न्यूनतम लागत का सिद्धान्त/साधतों एवं 
क्रियाभो के प्रतिस्थापन का सिद्धान्त 
93-205 
_--समाव दर से उत्पादव साधनों 
में प्रतिस्थापन 96-97 
+-हास्त दर से उत्पादन साधतो 
में प्रतिस्थापन 98-205 
न्यूनतम समर्थित कीमत 77 


न्चा 


ब्रच्छाष्त बेरोजगारी 27 

प्रचलित कृषि 266 

प्रचलित कीमत विधि 548 

पचवर्षीय योजतापो मे. कृषि 585- 
597 

पट्टीदार कृषि 204 

पट्टें पर प्राप्त भूमि पर क्रपि 280, 


686/भारतीय कृषि का प्रथ॑तस्त्र 


परती भूमि 77, 79 
परिप्रेक्ष्य योजना विमाग 54 
परिक्‍तंनशील लागत 208 
परिवर्तेनीय अनुपात का सिद्धान्त !7, 
472-90 
“- हासमान प्रतिफल का सिद्धान्त 


]77-485 

“बंध मान प्रतिफल का सिद्धान्त 
88-90 

“समान प्रतिफल का सिद्धान्त 
]85-]88 


परिवर्ती या ग्राभास परिवर्ती परिशोधन 
योजना 37] 

परिवहन 409-432 

परिवहन लागत 40 

परिवहन समस्याएं 4![ 

परिवहन साधन 4१0 

परिष्कररण ([प्रोसेसिंग) 429 

पल्लेदार (हमांल) 399 

पश्वाथन विपणन लाभ 448 

पशु बीमा 637-639 

पशु बीमा योजना की प्रगति 639 

पशु वीमा योजना के कार्यान्वगन में 
कठिनाइया 637 

प्रतिफल का सिद्धान्त 7, 477-93 

प्रति व्यक्ति आय 36 

प्रतिस्पर्धात्मक उद्यम 245-220 

अ्रतिशत लाभ 449 

प्रत्यक्ष कृषि कर 564 

पत्यक्ष उत्पादन ऋष 283 


प्रतित्थापन/उद्यमो के सयोग का सिद्धान्त 
22-22 


प्रदर्शन फार्म 273 
प्रबन्ध 755--]57, 60 
प्रबन्ध ग्रतिफल 239 


प्रबन्ध साधन की कार्यकुशलता ज्ञात 
करने के उपाय 239 
अवन्धक/व्यवस्थापक के कार्य एवं गुण 


856-57 
प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितिया 
309 


प्राथमिक थोक बाजार 389 
प्राथमिकता वाले क्षेत्रो को प्रदत्त ऋण 
सुविधा 327 
प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों 
३8] 
पारिवारिक प्रावश्यक्ता की पूंजी 55 
पारिवारिक कृषि 272 
पारिवारिक जोत 86 
पारिवारिक फार्म 259 
पारिवारिक सदस्यों के श्रम द्वारा कृषि 
272 
पूँजी 75-55 
पूंजी भ्रधिग्रहण 452, 28 
पूंजी-आवते ग्रनुपात 288 
पूँजी उत्पादन अनुपात 239 
पूंजी निवेश प्रतिफल 239 
पूँजी प्रधान कृषि 273 
पूँजी उचय 53 
पूँजी साधव की छार्यकुशलता ज्ञात करने 
के उपाय 239 
पूर्ण रोजगार 227 
पूर्ण स्पर्धा के बाजार 397 
-+पूर्ति 55 
पूरक उद्यम (सहायक उद्यम) 2!4 
प्रेरणादायक कीमत 609 
पैकेज कार्यक्रम (सघन कृषि जिला 
कार्यक्रम) 600 
पैकेज कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ 
607 


पैकेज कारयंक्रम के उद्देश्य 60। 
पंकेजिय (सवेस्टन) 408-409 


पतृक भू>धारण कृषि 280 

पँमाने के प्रतिफल का सिद्धान्त 
90-93 

पेशेवर साहुकार 354 

अफ्रेक्षिण (एरिफकर्ए) 429 

पौध सरक्षण सुविधा 63 


37] 


भ्फा 


फंड मीलामी विधि 43 

फलो के बाग 262 

फसल उत्पादकता सूथकाक 240 

फसल गहनता 238 

फसल क्रम योजनाम्रों के जाच-पत्र तेयार 
करना 238 

फसल योजना तेयार करना 237 

फसल बीमा 628-637 

फसल बीमा योजना का 
636 

फल बीमा से लाभ 629 

फसल बीमा याजनो के कार्यान्वयन ये 
आने बाली कठिनाईया 636 

फेस बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय कृषि 
आयोग के सुझाव 636 


फसल बौमा योजना के कार्मास्वयन से 
प्राप्त परिणाम 63] 


फसल बीमा की पायल योजना 632 

फसल बीमा की व्यापक योजना 632- 
636 

फसल ऋण प्रणात्ञी 332 

फसलों के वजट बनाना 236 

फार्म 58, (59 


कार्यान्वयन 
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फार्म ग्रज॑ंन 239 

फार्म प्रबन्ध 60-62 

फामे अबन्धक 56-257 

फार्म प्रबन्ध के उद्द श्य 62 

फा्से प्रबन्ध का क्षेत !66 

फामं प्रबन्ध का कृषि विज्ञान के गअल्य 
खिकयों से सस्क्‍न्या 76ज 

फामम प्रश्नन्ध एवं कृषि अथंशास्त्र मे 
सम्बन्ध 65 

फाम॑ प्रबन्ध के सिद्धात्त ]77-226 

फार्म कार्युकुशलता के उपाथ 238 

फामें योजना के लिये उद्यनो का चुनाव 
एवं उनक॑ बजट तैयार करना 234 

फामे बजट 228 

फाम योजना 227-240 

फार्म योजना एबं बजट बनाना 233 

फार्म योजना एवं बजट बनाने की विधि 


233 

फार्म योजना एवं फार्म बजढ की आवब- 
+ श्यक्रता 228 

फार्म योजना एंव फाभे बजट के अ्रकार 

229 

*-आिक फ्रासे योजना एवं बजट 

229 
-- सम्पूर्ण फार्म घोजना एवं बज़ट 229 
फार्म गोजना का विश्लेषण करना 238 
फाम योजना की विश्षेषताएँ 23[ 
फार्म योजना को कार्मीन्वित करना 240 
फोर्ड सस्थान दल 538, 599 
बच्चा 

बजर एवं ग्रदृष्य भूमि 27 
बद्दा विधि 222 


688 /मारतीय क्रषि का अय॑त्तन्त 


बड़े पैसाने पर कृषि 272 
बन्द निविदा पद्धति से विक्रम 432 
वन्दरगाही के समीप के बाजार 390 
बन्धक मजदूर प्रथधा 39 
बन्बी (स्थिर) लागत 208 

बफर स्दाक का निर्माण 526 
बहु प्रभिकरण दृष्टिकोण 336 
बहु फसलीय कार्यक्रम 608 
बहु सख्यक उत्पादन लायत विधि 547 
बाजार-परिभाषा 387 
बाजार--के लिए झावश्यकताएँ 388 
बाजार--विकसित की विश्ञेषताएँ 388 
बाजार इष्टिकोश सूचना सेदा 438 
बाजार निष्पादन।/कार्य 459 
दाजार व्यवहार 459 
दाजार समाचार सेवा 438 
दाजार सरचना 459, 463 
बाजारों का वर्गीकरण 388-392 
दो जवधं॑न फार्म 273 
बीस श्षृत्री झाथिक कार्यक्रम 346, 648 
बेगार प्रपा 96 
बेरोबगारी 26-35 

--अच्चच्न या छिपी हुई बेसेजयारी 

प्टा 

>धरचनात्मक वेरोजयारी 27 
देरोजगादो के लिए रूडसेट 45 
बेलोचदार भाँग !६ 
बैंक राष्ट्रीयकरण 32 
दैंको पर सामाजिक नियन्त्रण 32! 


श्श्नां 
अण्दार-शहों का वर्गीकरण 424 
मण्डा रणह नियम 423 
जहेन्द्रीय मण्झार शह निगम 423 
--राज्य भण्डार गृह नियम 423 


मण्डार गृह निर्माण के उद्देश्य 424 

नण्डार गृह व्यवस्था 422 

मण्डार ध्यवत्था निगम प्रधिनियनन 422 

भारत के विन्िन् राज्यों में प्रति व्यक्ति 
औसत ग्राय 36 

भारत के विनिन्न राज्यों में ' जोतों ढो 
सस्या एव ओसद झाछार 82 

भारत में कृषि यन्‍्त्रीकरण के क्षेत्र में हुई 
प्रगति 266 

भारत में कृषि उत्पादकता 24-3] 

मारत में कृषि श्रमिद्र 20 

भारत में कृषि विपणन व्यवस्था 462- 
495 

भारत में विभिन्न वर्षों में जवत्ख्या 
62-63 

भारत में खाद्यान्नो की माँग एव पूर्ति 
$3-57 

भारत में खाद्यात्तो की कमी के कारण 
60-66 

भारत मे खाद्यान्न उत्पादन प्रायात एव 
उपलब्धि 50-52 

भारत की खाद्य नीति 68 

भारत में खाद्य समस्या का समाधान 66 

भारत मे खाद्य समस्या एवं पुद्ि के उपाय 
47 

भारत में ग्रामोष 
बाकलन 292 

मारत मे गरीदी 652-660 

भारत मे भुभि का उपयोग 77 

भारत में संग्रहण एवं सण्डार धुविदा का 
विकास 425 

भारत में सहकारिता 540-647 

मसारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं 
में खाद्य स्थिति 46-50 

भारतीय अर्धव्यवस्था 27-24 


ऋषग्रस्ततवा का 


भारतीय अ्रथृव्यवस्था में कृषि का महत्त्व 
9-2] 

भारतीय कृषि की विशेषताएं 3 

मारतीय कृषि में उत्पादन के कारक 
76-57 

भारतीय कृषि मे पशुशक्ति का स्थान !8 

मारतीय कृषि मे पूंजी निवेश 7 

भारतीय कृषि की समस्याएँ 40-44 
- भूमि सम्बन्धी समस्याएँ 40 
--श्रम सम्बन्धी समस्याएँ 4 
“पूंजी सम्बन्धी समस्याएँ 42 
--प्रबन्ध सम्बन्धौ समस्याएँ 43 
“-प्रन्य समस्याएँ 43 

भारतीय खाद्य निगम 532 

भारत की खाद्य तीति 68 

भारतीय साथाघ्न सप्रहर/ सस्था 426 

भारत मे खाद्य समस्या 45-75 

भारत में खाद्य समस्या के पहलू 57-00 
“-गुणात्मक पहलू 58 
--आध्थिक पहलू 59 
--मात्रात्मक पहलू 57 
--प्रशासनिक पहलू 39 

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद 
58 

भारत सरकार के जनसस्या रजिस्ट्रार 
जनरल 6] 

मारतीय मानक सस्या 490 

भारतोय ऋशा प्रतिभूति नियम 333 

भूमि प्रयंशास्त्र 6 

भूमि की उत्पादकता 24-30 

भूमि की उदंरा शक्ति मे हा 40 

भूमि पर जनसस्या का भार 8 

भूमि प्रधान कृषि (विस्तृत कृषि) 203 

भूमि विकास दैक 35-38 


तामानुक्रमणिका/689 


भूमि सुधार 90-2॥8 
भूमि सुधार कार्यक्रमों की प्रालोचनात्मक 


समीक्षा !5-8 
भूमि सुधार अधि८यम 304 
भूमि सुधार पेनल 35 
भूमि साधन की कायवुशलता या दक्षता 
ज्ञात करने के उपाय 238 
भू-सीसा 406-4 
भू-सीमा का निर्धारण 08 
भू-सीमा निर्धारण के लाभ 07 
भू-सीमा निर्धारण के विपक्ष में तर्क 
08 
भून्सीमा की प्रगति 4 
भू सीमा कानूतो मे कमियाँ 2 
भू-सीमा--मारत में 09 
भूमि सुधारों के कार्यकारी दल 8 
भून्धृति 9 
भू-घुति पति 92 
भू-चुति पद्धति का वर्गकरण 93 
--जमीदारी एवं जागीरदारी 93 
--रैयतवारी 93 
--महलवारी 93 
भू-घुति की दोपयुक्त पद्धति 9, 40 
भू-बृति पद्धति कौ समाप्ति 94 
भमु-राजस्व 565-570 
+क्की विशेषताएँ 50 
--की समाप्ति के पक्ष मे दिए गए 
तक 568 
--की समाप्ति के विपक्ष में दिए 
मए तक 569 
+ के गुण 5635 
--में झ्रारोहीपन का गुण 370 
--मे अवरोह्यीपन डा यु 570 
-+मे ब्याप्द दोष 366 


690/मारतीय कृषि का पअ्व॑तन्त 


मे सुधार के लिए सुझाव 570 


- में प्राप्म आय 3966 
भौतिक जोखिम 434 


मा 

मण्डी (वाजार) की परिमापा 387 

मण्डियों का विकास 393-395 
“-कार्यत्मक विकास 393 
“-भौमोलिक विकास 393 

मण्डी समिति की आय 472 


मण्डी समितियों के कार्य 47 
मध्यकालीन ऋण 283 


मध्यस्थो की समाप्ति 9 
मन्दडिए 395 

मन्द कौमत स्फीति 522 
मरुस्थल विकास कार्यत्रम 39 
महलवारी पद्धति 93 
मानकीकरर 42 

माँग उत्पन्न करना 433 

माँग जन्य कीमत स्फीति 522 
मानव-भूमि श्रनुपात 4 

माय 550 


माँग एवं पूर्ति द्वारा कीमत विर्धारण का 


सिद्धान्त 55 
साध्यमिक थोक बाजार 389 
मारकंटस्‌ 387 
मिश्रित कृषि 260 
मिश्रित बाजार 390 
मुद्रा बाजार 392 
मूत कारक ।55 
मैट्रिस बीज गणित 240 
प्रोगम विक्रक विधि 432 


मौरुसी अधिकार 93 
मौरुसी काश्तकार 94 
मौसमी कीमत उतार-चढाव 53 


ग्द्ाँ 

यथाव॑ँमुलक विज्ञान 5 
याहच्छिक तीलामी विधि 43] 
यान्जिक कृषि 266 

योजना आयोग 585 

योजना क्षितिजों 233 


भर 

रक्षित ऋण 284 

राजकीय कृषि 273 

राज्य मण्डार गृह तियम 423 

राज्य सहकारी बैंक 3!! 

राज समिति 576 

राजस्थात जमीदाटी एवं विस्वेदारी 
उन्मूलन प्रधिनियम 96 

राजस्थान मे जागीर प्रथा उन्मुलन 96 

राजस्थात भूमि छुघार एवं जागीर पुन 
ग्रहण कानून 96 

राष्ट्रीय आय 3।-40 

राष्ट्रीय जाय के अध्ययन की उपयोगिता 
33 

राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ 
33 
-5 उत्पाद विधि 33 
>आय विशि 33 
+>लागत विधि 33 

राष्ट्रीय आय के ब्राकृतन 34-39 


राष्ट्रीय कृषि आयोग 54, 55, 290 


राष्ट्रीय कृषि एवं शामीझा विकास बैंक 
(नावार्ड) 343-346 


राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ 
(नाफंड) 487-489 

राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीघंकालीन कोय) 
343 


राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण कोष) 
343 


राष्ट्रीयकृत बैको की प्रगति 323-328 

राष्ट्रीयृकृत बेको को कृषि ऋण के 
बिस्तार मे आ रही समस्याएँ 328 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यफम !4॥ 

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 729, 30 

राष्ट्रीय बाजार 389 

राष्ट्रीय व्यावहारिक ग्राथिक अनुसन्धान 
परिषद 54 

राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भण्डार 
गृह बोर्ड 422 

रिजवं बैक ग्रॉफ इण्डिया 357-359 

रिजव बैक आफ इण्डिया के कृषि ऋण 
विभाग के कार्य 357 

झूडसेट 45 

रेखीय प्रोग्रामिय 240 

रेखीय प्रोग्रामिंग विधि की मूलभूत 
भात्यताएँ 242 

रेखीय प्रोग्राभिय विधि का उदाहरण 243 

रंथिग/पणुप्रो के चराई के फार्म 263 

रैयतवारी पद्धति 93 

रोजगार गारल्टो कार्यक्रम 43 

व्ल्ां 

सघु/भनाधिक जोतो को ग्ाथिक जोतो 

में परिवर्तित करना 0] 


नामानुकम शिका/69] 


लघु कृपको का विकास 62 
लघु कृषक विकास ससस्‍्थाएँ 623 
लघु कृषकों की समस्याएँ 622 
लक्ष्य समीकरण 245 

लागत का सिद्धान्त 208-22 


लागत जन्य कीमत स्फीति 522 
लागत सकल्‍पना 250 


जजलागत बज] 250 
ऋऊऋनवायत ग्र/ 25 
“>लापत ब 25] 
लागत ब। एवं ब३ 257 
“लागत स, स| एवं स2 25]- 
252 
लीड बेक या पग्रण्यी बेक योजना 334 
लेवी द्वारा खाद्यान्नो की वसूली 70, 
526 
लोचदार माँग ॥[ 


प्बाँ 


वर्तमान कृषि विपणन ध्यवस्था के दोष 
462 


बद्धित मूल्य 450 

बद् मान प्रतिफल का सिद्धान्त 88-90 
बन भूमि (जंगल) 77 

व्यक्तिगत कृषि 272 

व्यक्तिगत प्रतिभूति पर ऋण 284 
व्यक्तिगत मण्डार गृह 424 

व्यप्टिमुलक क्षेत्र [66 

ब्यप्टियूलक कीमत निर्धारण विधि 550 
वस्तुओं का झजार 392 

वस्तुभो की माँग उत्पन करना 433 
वसूली (प्रधिप्राप्ति) कोमत 7] 

वशांगत प्ंघिकार 84 

वायत कानून 02 


692/मारतीप कृषि का अ्र्थ॑तन्त्र 


वाणिज्यिक फसलो की घोषित न्यूनतम विविधिकृत कृषि (सामान्य कृषि) 258 


समथित कीमतें 527 विवेक सतत क्षेत्र 777 
वाधिज्यिक बंक 39-338 विवेक यून्य क्षेत्र !76 
व्यापारिक कृषि 272 विशिष्ट कपि 257 
व्यापारिक फाम॑ 273 विशिष्ट बाजार 390 
वायदा कीमत विधि 549 विश्व वाजार 389 
वायदा बाजार 392, 395 397 विस्तृत कषि/भूमि प्रधाव कृषि 263 
वाधिक कीमत उतार चढ़ाव 5)4 विपणन अध्ययन के इष्टिकोण 397 
विक्रय इकरार 253 +-कार्यात्मक इष्टिकोश 397 
विक्रय माध्यम 432 “व्यवहारिक विधि इष्टिकोण 
विक्रय की शर्तें 433 398 
विक्रेय अधिाशेप 400 - वस्तुगंत दृष्टिकोण 398 
विक्रीत अ्धिणषेष 400 “-सस्थागत दृष्टिकोण 398 
विकसित अर्थव्यवस्था 23 विपरान उत्पादक क्रिया 384 
विकाप्रोन्युस्र प्रधंव्यवस्था 24 विपरान के वैज्ञानिक नियम 404 
विकासशील अधंव्यवस्था 24 विपणन कार्य 406-439 
विचरण गुणाक 377 विपरान कार्यो का वर्गीकरण 406 
वित्त व्यवस्था 428 विपणन की विक्रय विधियां 430 432 
विदेशों मे कृषि सहकारी विपणन सस्थाएँ -“ कपडे के झावरण मे गुप्त सकेतों 
489 द्वारा 430 
विभिन्न पचवर्षीय योजनाएं 586 - खुली तीलामी द्वारा विक्रय 43 
“प्रथम पच्रवर्षीय योजना 586 फड नीलामी विधि 437 
--ब्वितीय पचवर्षीय थोजना 586 वालिकाबद्ध नीलामी विधि 43 
“शैतीय पंचवर्षीय योजना 587 याइच्छिक नीलामी विधि 43! 
“वापिक योजनाएँ 587 - आपसी समझौते के द्वारा विक्रय 
--च॒तुर्थ पचवर्षीय योजना 587 43] 
“:पाँचवी पचवर्षीय योजना 588 +जनमून के द्वारा विक्रय 432 
“ छठी पंचवर्षीय योजना 588 +“देडा विक्रेय विधि 432 
-+ सातवी पचवर्षीय योजना 589 “बन्द निविदा पद्धति से विक्रय 
“-आ्राठवी पचवर्षीष योजना 590 432 
विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में साव॑ --मोगरम विक्रय विधि 432 
जनिक क्षेत्र मे परिव्यय राशि 592 विपणन दक्षता 456-46 
विशिन्न पचवर्षीय ग्रोजनाओ की अवधि ऋऊसे वात्पय 457 
में श्राप्त उपलब्धियाँ 595 >+के प्रकार 458 


विशभेदक ब्याज दर नीति 336 +-तकनी की /कार्यात्मक दक्षता 458 


+ 
>>कीमत/आधिक दक्षता 458 
“ज्ञात करने की विधियाँ 458 
“मैं इृद्धि करने के उपाय 460 

विपशन-मध्यस्थ 398-399 

विपणन माध्यम 403 

विपणन-लागत 440-444 
-+से तात्पय 440 
-के अध्ययन का महत्त्व 440 
+-के मुल्य अवयव 44[ 

-+में परिवर्तन लाने बाले कारक 
442 

--में अधिकता के कारण 443 

“-एबं वस्तुओं की माँग की लोड 
में सम्बन्ध 446 

विपणम-लाम 444 
-+से तात्पयें 444 
“के ग्रभ्ययन्त 444 

+-ज्ञात करने फे तरीके 445 
“के प्रकार 448 
पश्चायत विपणन लाम 448 
समवर्ती बिपणन लाभ 448 
विपणन धूचना सेवा 437-439 
“बाजार इष्टिकोश सूचता सेवा 
438 
--बाजार समाचार मेदा 438 
विपणुन एवं निरीक्षण निदेशालय 49[ 
++के कार्य 49! 
--की प्रगति 492 
ज-का दढाँचा 493 
विशेषकर 583 
श्प्न' 
सकर एवं बौनी बिस्म के वीजों का 
प्राविष्शार एवं उनके गन्त्गंत 
क्षेत्रफल 602 


नामानुक्रमणिका/693 


संग्रहण एवं मण्डार व्यवस्था 42!-428 

सम्रहण एवं भमण्डारण लागत 426 

संग्रहण एवं भअष्डारण सुविधाश्रों का 
कृषको द्वारा उपयोग नहीं करना 
427 

सग्रहण की कृषि वस्तुओं मे प्रावश्यकता 
42 

सघन या श्रम तथा पूँजी प्रघात कृषि 
263 

सघन कृषि जिला कार्यक्रम (पैकेज 
कार्यक्रम) 600 

सघन हृषपि क्षेत्र कार्यक्रम 60! 

सट्टा मध्यस्थ 399 

स्थानीय बाजार 389 

स्थायी पूंजी 54 

स्थायी यन्त्रीकरण 266 

स्थायी श्रमिक 23 

स्थाघर सम्पदा की प्रतिभूति पर ऋण 
452, 284 

सस्थागत प्रभिकरण 285, 299, 302 

सब्जी की कृषि 262 

स्पर्या के अनुसार बाजार 39] 

समग्र राष्ट्रीय उत्पाद 32 

समता अनुपात 549 

समता कीमत सूत्र विधि 548 

समता कीमत 549 

समान श्रतिफल का सिद्धान्त 85-88 

समपूरक उद्यम 22 

समलायत वक्त 200, 202-205 

समष्टिमूलक कीमत निर्धारण विधि 580 

समोत्पत्ति वक्त 99-205 

समवर्ती विषणन लाभ 448 

समाव किश्त परिशोघन गअदायगी योजना 
369 


/ 
694/गारतीय ऊ कं अर्थतन्त्र 


समान दर से उत्पादन साधनों मे प्रति- 
स्थापन 96 मु 

सम श्राय रंखाएं 243 के 

सम सीमान्त प्रतिफल का सिद्धान्त प्रधवां 
सीमित साधन और भवसर परिव्यय 
का सिद्धान्त 205--208 

सम्भान्‍्य हला का क्षेत्र 243, 245 

समभौता कानून 297 

सपाश्विक प्रतिभूति ऋण्य 284 

सरक्षण विधि 435 

सरक्षण एवं सट्टा विधि द्वारा कीमत 
जोखिम कम करना 435 

सरकार द्वारा एचधिकार क्रय प्रथा 70 

सरकार की मोद्रिक नीति 58 

सरकार की राजकोषीय वीति 59 

गारओ व्यापार एवं प्रशुल्क नीति 

सरकारी भण्डार गृह 425 

सरचनात्मक बेरोजगारी 27 

सम्पूर्ण फार्म पोजना एव बजठ 229 

स्वत परिसमापन ऋण 366 

स्वत रोजगार के लिए ग्रामीण युब॒को 
का प्रशिक्षण (77958०0) 627 

स्वरतन्द्र उद्यम!अ्रसम्बन्ध उद्यम 272 

सवेष्ठत (पैकेजिग) 408-409 

साभे की कृषि (बढाई प्रणाली) 280 | 

साधनों की लागत के अनुसार राष्ट्रीय 
श्राव 32 

साधनो/क्रियाओ के श्रतिस्थापन का 
सिद्धान्त या न्यूनतम लागत का 
सिद्धान्त 793-205 

साधारण बाजार 390 

सामान्य कीमत/दीर्धकालीन कौमत 559 

सामान्य या विविधक्ृत कृपि 259 

सामूहिक कृषि 278-279 

सारपक्ष (तुलनात्मक) लाभ 225 

सहकारो उन्नत कृषि 274 


। | 
सहकारी कृषि 274-278 
जहेक़ारी काश्तकारी कृषि 276 
अहंकारी कृषि का कार्यकारी दल 274 
सहकारी ग्राम प्रबन्ध | 4 
सहकारी अण्डार गृह 425 
सहकारी सामूहिक कृषि |0!, 276 
सहकारी संयुक्त इृपि 40/, 275 
सहकारी विण्णन समितियाँ 478-490 
+तात्पयं 478 
“के कार्य 479 
-+की व्यापार पद्धति 480 
- फी भ्रग्रत्गि 482 
-+की सदस्यता 480 
की पूंजी 480 
--का ढाँचा 480 
“से कृपको को लाभ 48 
--का स्तृपाझर ढाँचा 480 
--+की प्रगति के क्षेत्र मे बाधक 
कारक 485 
--के विकास के लिए घुझाव 487 
सहकारी ऋण समितियाँ 305-35 
सहकारिता 640-647 
से तात्पय 640 
+के सिद्धान्त 64 
+-मे सम्मिलित व्यक्तिमों के गुण 
64] 
से लाम 642 
“-+की प्रयति मे बाधक कारक 
645 
सहकारी सस्थायों का ढाँचा 642 
सहकारी प्मितियों का वर्गीकरण 644 
सहकारिता के विकास के लिए सुझाव 
647 
सहकारिता का भारत मे इतिहास 643 
सहायक (पूरक) उच्चम 24 
सह्दायतार्थ कीमत 73 


पघाहुकार 353-356 
-हुपषक साहुकार 354 
--पेशेवर साहुकार 354 

साहुकारो के पजीयत्र एवं प्रनुज्ञापन 
प्राप्त करने का काभून 298 

सिंचाई कर 583 

एिंचित कृषि 263 

स्थिर (बन्धी) लागत 208 

सीमित पूंजी 224 

सीमान्त ग्राय 80 

सीमान्त उत्पाद 73 

सीमान्त उत्पाद एवं औसत उत्पाद में 
सम्बन्ध 75 

स्रोमान्त लागत 80 

सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक प्मि- 
करण 40 

सीमित साधन और प्रवस्तर परिव्यय 
अथवा' सम सीमान्‍्त प्रतिफल का 
सिद्धान्त 205-208 

सुर्ठ/ठोस कृषि ऋण व्यवस्था के गुण 
385 

सुदीधंकानीन कीमत उतार-चढ़ाव 54 

सुदोष॑कालीन बाजार 390 

सुधार कर 582 

पूजा सम्मावना वाले क्षेत्रों के लिए 
कार्यक्रम 39 

सेवा-निवृत्त व्यक्तियों के लिए स्वतः 
रोजगार उपलब्ध कराने का कार्यक्रम 
347 

सौदायर मध्यस्थ 398 

ष्च्चः 

भहरो गरीबों के लिए स्व॑तः रोजगार 
कार्यक्रम (सीपुर) 347 

शिस्वर सहकारी विपणन समितियाँ 48] 

शिक्षित वेरोजगार युबको के लिए स्घतः 
रोजगार योजना (सीयु) 346 


तामसानुक्मणिका/695 


शीघ्रनाशी कृंधि वस्तुओं में अति-पल्प- 
कालीन कीमत ज्ञात करना 555 

शीघ्र बिनाशशील कृषि वस्तुओे के समु> 
जित विपशुन के लिए सुकाव 477 

शुद्ध फार्म आय 252 

शुद्ध पैमाने का सम्बन्ध ।9] 

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 32 

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (राष्ट्रीय आय बाजार 
कीमत पर) 32 

शुष्क कृषि 264 

शुष्क डपि का केन्द्रोय अनुसन्धान सस्भान 
26 

शुष्क भ्रूमि कृषि समन्वय अनुसंधान 
प्रोजेक्ट 265 

शुष्क भूमि कृषि 624 


हः 
हमाल 399 
हरित-कान्ति 6] 7-64। 
ऋसे तात्पय॑ 67 
“का प्राथिक प्रमाव 68 
+-का कृषि क्षेत्र का प्रभाव 68 
“हरित क्रान्ति का सामाजिद्र 
प्रभाव 69 
“का प्रादुभाव 67 


हंरित क्रान्ति का कृषि श्रम फी माँग पर 
प्रभाव 48 


“हाजिर बाजार 392 

हासमान किग्त परिशोधन प्रदाययी 
योजना 370 

हासमान प्रतिफल का सिद्धान्त 77-85 

हासदार से उत्पादन साध्नों मे प्रति 
स्वापन !98 

द्विसाद नियन्त्रण कानून 298 


769 6/नारतीय कृषि का अ्॑तन्त 


है! 
श्रम ]8-]5] . ४ 
श्रभे-पूर्जज 2%९ 2 
श्रम प्रथशोस्त्र 6. 
श्रम अवशोपण 34 
श्रम उत्पादकता 30-34 
श्रम तथा पू'जी प्रधान कृषि 263 
श्रम प्रतिस्थापन पू'जी 55 
श्रमिक !8 
श्रमिकों का भूमि पर भार 4! 
श्रमिकों की कार्यकुशलता 24 
श्रमिको की कार्यकुशलता को प्रमावित 
करने घाले कारक 24 
श्रमिको के भ्रम द्वारा कृषि 272 
श्रम साधन की कार्यकुशलता ज्ञात करने 
के उपाय 239 
श्रेणी के भ्रनुसार बाजार 39 
श्रेणीघयन (श्रेणीकरण) 482-42] 
“+कै उद्देश्य 44 
के प्रकार 44 
“+के लाभ 43 
+-क लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने 
की विधि 45 
“ लिए श्रेणी निर्देश 46 
“-ऊ लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग 
द्वारा दिए गए सुझाव 420 


लकी गई उस्तुप्रों को क्रय मे 
उत्पादको द्वारा प्राथमिकता नही 
देना 49 

--मै प्राने वाद्यी परेशानियाँ 48 

श्रेणी निर्देश 42 

क्षेतिज एकीकरण 456 

क्षेत्रीय / म्राचलिक ग्रामीण बैंक 339- 

343 
क्षेत्रीय वाजार 389 


भ् ५: आई रे 


ऋशणा-प्रदायगी योजना 369 
ऋणा-प्रदायग्री क्षमता 362, 364 
ऋषा-प्रवन्ध के पाँच 'पी' 36 
ऋणा-प्रबन्ध के चार 'सी' 36, 378 
ऋषण-प्रबन्ध के तीन मार” 36] 
ऋण-प्रबन्ध के सिद्धान्त 36-379 
ऋषण-अबन्ध के सिद्धान्तों की जाँच करने 
की विधि 363-378 
ऋण परिशोघन योजना में ऋण चुकाने 
की किश्त राशि ज्ञात कसा 377 
ऋण समझौता कानून 298 हा 
ऋणी की जोखिम वहन पोजना 362 
ऋण को झावश्यक्रवा 287 


गतिण 


